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कई वर्ष पहले मडल' ने डा० पट्टाभि सीतारामय्या की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'काग्रेस 
का इतिहास' प्रकाशित की थी। वह तीन जिल्दो में हे और प्रत्येक जिल्द का मूल्य 
दस रुपया है। यद्यपि वह अपने विषय की एक ही पुस्तक है और काग्रेस तथा 
आजादी के लिए किये गए संघर्ष की वह विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती हे, फिर 
भी वह आकार में इतनी बडी हे और उसका मूल्य इतना अधिक हे कि सामान्य 
स्थिति के पाठक उसे सहज ही नही खरीद सकते | 

इसलिए बहुत दिनो से विचार हो रहा था कि इस विशाल पुस्तक का सक्षिप्त 
सस्करण निकाला जाय। फलत' कुछ विवरणो को कम करके, पुस्तक का आकार 
घटाकर, उसे एक जिल्द मे प्रकाशित किया जा रहा है। अब इसका रूप ऐसा 
और मूल्य इतना हो गया हे कि सीमित साधनोंवाले व्यक्ति भी इसे खरीदकर लाभ 
उठा सकते हे। पाठक यह न समझे कि सक्षिप्त करने मे कुछ विशेष घटनाएं छूट 
गई होगी। नही, ऐसी बात नही है । विवरण कम हुए है, पर महत्व की घटनाएँ 
न छूटे, ऐसी सावर्धानी बराबर रक्‍्खी गई है। 

पुस्तक की भाषा में भी यत्र-तत्र थोडा बहुत सुधार कर दिया गया हे। 
इसलिए वह पहले की अपेक्षा अब अधिक प्रवाहपूर्ण बन गई हे । 

अपने देश को समझने के लिए काग्रेस तथा उसके काम की विस्तृत जानकारी 
आवश्यक हे और इस दृष्टि से इस इतिहास का पहले से भी अधिक महत्व हे । 

पुस्तक का सक्षिप्तीकरण श्री राजेन्दरसिह्‌ गौड ने किया हे। वे बडे अनुभवी 
व्यक्ति हैँ और उन्होने बड़े परिश्रम से ग्रथ को अच्छी तरह पढ़कर तथा काग्रेस 
के क्रमिक विकास को समझकर इस जिम्मेदारी-भरे काम को किया हूँ । हम गौड 
जी तथा अन्य बधुओ के, जिन्होने इस कार्य मे सहायता दी है, आभारी हे। 

हमे पूर्ण विश्वास है कि यह पहला सस्करण हाथोहाथ निकल जायगा और 
हमे शी प्र ही नया सस्करण करना होगा। शिक्षा-सस्थाओ मे इस पुस्तक का उपयोग 


बनने न 
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पाठ्य पुस्तक के रूप मे किया जा सकता है, और कोई भी ऐसी शिक्षा-सस्था नही 
रहनी चाहिए, जिसमे इसकी प्रति न हो। कम प्रतियाँ छापी गई हैँ, इसलिए 
अपनी आवश्यकता की प्रति या प्रतियाँ जल्दी ही प्राप्त कर ले। 
.. पाठको को स्मरण होगा कि पहले तीनो जिल्दो का मूल्य ३०) था। अब केवल 
५) रुपया हे। 
हम यह भी आशा करते हू कि अन्य भारतीय भाषाओ मे इसका अनुवाद होगा । 
| 


-+मंत्री 


अच्णावना 
पहले संस्करण से 
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काग्रेस का इतिहास मुख्यतः मानवीय इतिहास है । मानव दो श्रेणियों 
में विभाजित किये जाते हे। कुछ तो अपने तजरबे से जानकारी हासिल करते 
है और कुछ ऐसे है जो दूसरों के अनुभव से छाभ उठाते हँं। निस्सन्देह इस दूसरे 
प्रकार के लोग अधिक बद्धिमान होते ह और उन्‍हें मिसाल या चेतावनी के तौर 
पर सम-सामयिक या चाल जमाने का इतिहास पढने की आवश्यकता होती हें ! 
भावी राष्ट्रीयता के लिए समय-समय पर उसकी सफलताओ का लिपिबद्ध होना 
आवश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए जमाने में और परिवर्तित स्थिति के 
अनुसार अपना रास्ता तय कर सके। 

ठीक ही कहा गया हे कि एशिया दुनिया का केन्द्र है। भौगोलिक दृष्टि से 
यूरोप उसकी शाखा हे, अफ्रीका उप-महाद्वीप ह और आस्ट्रेलिया उसका टापू। 
एशिया एक पुराना भहाद्वीप हैं। 

१९ वी सदी की शुरूआत का जमाना ऐसा था जब उपेक्षित भूखण्डो का साबका 
दुनिया की बड़ी-बडी क्रौमों से पडा। इस सम्बन्ध से एशिया का पुनर्स्थापन हो 
गया और वह अपने आदर्शों की छाप्र बाहरी दुनिया पर डालने लूगा। टैगोर 
और गाधी एशिया के बौद्धिक प्रसार की मिसाले हं। सिकन्दर महान का पूर्वे 
और पब्चिम को मिलाने का स्वप्न पुनर्जीवित हो रहा ह। एशिया का समन्बय- 
कारी आदशे एक ऐसे विकास की ओर ले जा रहा है, जो मुक्ति की दिशा मे ह। 
एशिया महाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यह भी विश्वास 
हु कि वह ससार को एक सन्देश देगा। उसमे आत्म-चेतनता जग रही है, जो चगेज 
खा की वह यादगार ताजी कर देती है जिसने सबसे पहले एशिया की एकता का 
आन्दोलन चलाया था। उन भावनाओ को जापान में समुचित उर्वर भ्वमि मिली। 
पर सारा एशिया इस बात को महसूस करता हूँ कि कनफ्यूशियस पप्यूशियस के शब्दों मे हम 
अभी तक अव्यवस्थित हालत में जी रहे है, हम उस जाति की मजिल से दूर हें, 
जिससे कुछ स्थिरता” मिलती हैँ और वह अन्तिम शाति की अवस्था' तो अभी 
हमारी दृष्टि में नही आई है। 





१. एशिया और अमेरिका, जून १९४४, पुप्ठ २७५॥ 
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दुनिया अब जुदा-जुदा कौमो का समह नहीं हें। राष्ट्रीयता को व्यापक अर्थ 
मे अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धात मे बदल देने पर भी उसे उस दूर तक पहुचानेवाले 
परिवतेनो का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नही मिलता, जिसे दूसरे विव्व-व्यापी 
महायुद्ध ने इसके स्वरूप मे छा दिया हे। उसी की बदौलत हिन्दुस्तान के साथ 
एक स्वतत्र अरूग टुकड़े के रूप मे बर्ताव नहीं हुआ। इसी कारण दुनिया मि० 
विन्प्टन चचिल के इस झासे से परितुप्ट नही हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो 
इग्लैण्ड का अपना हैं और अटलाटिक का समझौता ब्रिटिश सा म्राज्यान्तर्गत देशो 
पर लागू नही होगा। हिन्दुस्तान अब ब्रिटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नही रहा। 
यह बात अब आम तोर पर स्वीकार कर ली गई हे कि हिन्दुस्तात ससार के धर्मो 
का सन्धि-स्थल और विग्व-सस्क्ृति का एक सस्थल है, पर साथ ही यह देश ससार 
के ध्यान में भ्रुव-तारा बन गया है, और ससार की दिलचस्पी का केन्द्र हो गया हें । 
जिस प्रकार भूमण्डल के उस गोलार्द्ध में अमेरिका हे, उसी तरह इस गोलाड़ें 
में यह अटलाटिक और प्रशात महासागर का सन्धि-स्थल है। कन्याकुमारी जाकर 
बाप हा केप' के छोर पर खडे होकर समुद्र की ओर मूह कीजिए। आपके 
दाहिने हाथ अरब सागर होगा जो केप आव गुडहोप' (अर्थात्‌ अफ्रीका के दक्षिणी 
छोर पर स्थित आजा अतरीप) पर जाकर अटलाटिक महासागर से मिलता 
है, और आपके जाये हाथ की ओर बगाल की खाडी होगी, जो प्रणात महासागर 
से जा मिलती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मिलने का स्थान हे, 
प्रशात-स्थित राष्ट्रो की आजादी की कुजी है और अटलाटिक-स्थित राप्ट्रो की 
मनमानी पर एक नियत्रण है। हिन्दुस्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है, जिसकी 
स्वतत्रता टापू्‌ के राप्ट्र जापान द्वारा खतरे मे पड गई थी और उसने वहाँ के ४५ 
करोड निवासियों की आजादी को सकट में डालने की कोशिश की थी, पर अब 
खुद विजेता के गर्वीलि चरणो पर गिरा पडा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयकर 
रोग की एक दवा आजाद चीन है। पर गुलाम हिन्दुस्तान आधे-ग्लाम चीन के 
लिए नही छूड सकता था या यूरोप को गुलाम नही बना सकता था। ऐसी अवस्था 
में हिन्दुस्तान की आजादी नई सामाजिक व्यवस्था का बनियादी तथ्य कायम 
करेगी और इस देश के चालू सामूहिक सघर्ष का ध्येय ऐसे ही आजाद हिन्दुस्तान 
की स्थापना करना हैं। इस लडाई मे अगर हिन्दुस्तान निष्क्रिम दशक की तरह 
बैठा यह देखता रहता कि यहाँ दूसरे स्व॒तन्त्र देशो को गुलाम बनाने के वास्ते परि- 
चालित युद्ध मे भाग लेने के लिए भाडे के ट्ट्ट भर्ती किए जा रहे है और भारत की 
अपनी हां आजादा-जेसी वर्तमान समस्या की उपेक्षा की जा रही है, तो इसका 
मतलब भावी विव्व-सकट को निमत्रण देना होता, क्योकि बिना आजादी हासिल 

। उस समय भारत की अभिनव राजनीति, 
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ससार की आर्थिक परिस्थिति और विविध नेतिक पहलओ के बाहरी देंबाव के, 
कारण काग्रेस ने एक योजना की कल्पना की और १९४२ में सामूहिक-अवजत 

आरशम्म करने का नि*्चय किया। इन पृष्ठो मे उस सधर्ष के विभिन्न रूपो और 
उसके परिणामों का वर्णन है जो वम्बई में ८ अगस्त १९४२ में किये गए फंसले 
को अमल में लाने के लिए किया गया था। भारत छोड़ो का नारा इस 
ऐतिहासिक प्रस्ताव का मूल-विन्दु था जिसके चारो ओर उसी के अनुसरण में 
आन्दोलन चलता था। जल्द ही यह लडाई का नारा बन गया जिसमे स्त्री-पुरुष 
और बच्चे सभी समा गये, जहर, कस्बे और गाव सभी जुट गये, पदाधिकारी 
से किसान तक सभी सम्मिलित हो गये, व्यापारी और कारखानेदार, परिगणित 
जातियाँ और आदिम' निवासी सभी इस भावना के भवर में, हगामा और कऋ्राति 
की लहर में आ गये। अरूग-अलूग जमाने में विभिन्न शताब्दियों में जुदे-जुदे 
राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों मे बहते रहे है । किसी समय अमेरिका की वारी थी, कभी 
फ्रास की, किसी दणाब्द में यनान की तो कभी जर्मनी की। इन सभी विद्रोहो के 
कार्य-कारण का तात्विक मूल एक ही था। सरकारो की शरीर-रचना, शासन की 
अवयव-क्रिया और राजनैतिक जमातों का रोगाण निदान सभी जमाने में और 
सभी मल्को में हुआ हं। 
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अक्सर दुनिया में जो लडाइयों हुई ह उनमे गस्त्रास्त्रो और साज-सरजामो की 
उत्कृप्टता को ही सबसे ऊचा महत्व प्राप्त हुआ हे । एक इतिहासकार ने कहा है 
कि मेसोडोनिया के भालो की बदौलत यूनान को सस्क्रृति एशिया में पहुँची है ओर 
स्पेन की तलवार ने रोम को इस योग्य बनाया था कि वहु आजकल की दुनिया 
को अपनी परम्परा प्रदान कर सका ह। इसी तरह १९४४ में जर्मनी के उदड़ाने- 
वाले वमो' द्वारा लडाई का पछुडा ही पलट जानेवाला था, पर वह व्यर्थ हो गया! 
तो भी तथ्य यह हू कि यरोप के युद्धफनौशल के अतिरिक्त यद्ध मे काम देने वाली और 
और शक्तियां भी होती ह जिनका वर्णन वेकन ने इस प्रकार किया ह-- शारीरिक 
और मानव-मस्तिप्क का फीलाद, चतुरता, साहस, धृष्टता, दढ निश्चय, स्वभाव 
ओर श्रम।” इस वात के बावजूद कि वेकन एक दार्शनिक ओर वैज्ञानिक था, 
वह सामान्य वृद्धि के स्तर से अधिक ऊंचा नही उठ सका और जहा वह उठा व 
वह साहस से बढकर और गृणों की कल्पना नही कर सका। हिन्दुस्तान में हमने 
सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य और अहिसा के लिए कष्ट-सहन करते हुए 
लडाई जारी रखी हैं, ओर इस तरह हम सत्याग्रह की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हें, 
ससे निस्‍्सन्देह इतिहास का रूप बदल गया है, और गक्ति और अधिकार, सच 
जार जूठ, हिसा और अहिसा तथा पदु-वलरू एवं आत्म-बल के सघपप में विजय व 
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सम्भावना भी परिवर्तित हो गई है । जिस युद्ध को ससार का दूसरा महायुद्ध कहा 
जाता हूँ उसका श्रीगणेश किसी ऊँचे सिद्धात को लेकर नही हुआ था और अटलाटिक 
का समझौता---जो एक साल बाद हुआ था, टीका-टिप्पणी के वाद भी हिन्दुस्तान 
और जरमनी के लिए एक जैसा किसी पर भी लागू न होनेवाला होगा। उससे 
वीसवी सदी के आरम्भिक चालीस वर्षो के युद्ध-नायको का अयली रूप प्रकट हो 
गया। और उस पर भी तुर्रा यह कि यह युद्ध एक सर्वेग्राही युद्ध वन गया, जिसने 
खुले रूप मे एकाधिकार के द्वारा और मनमाने ढंग से---आयोजित रूप में जनता 
को सैनिक भर्ती करके युद्धसचालून किया और आज दी तथा प्रजातन्त्र की सभी 
ऊंची वाते हवा, भाप ओर सुत्दर वाक्यालकार की तरह उड गई। जन कप्ट- 
ग्रस्तों के दावों पर अपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर आया और 
चरच्चिल की अपने पर दूृढ रहने' की अस्पप्ट वात को कार्यान्वित करने का मौका 
आया तो ब्रिटेत और हिन्दुस्तान के नामधारी राजद्रोहियो को दण्ड देने, अपने 
पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने और समाचारपत्रों तथा पत्र-व्यव- 
हार तक पर कठोर निरीक्षण--सेसर रखने की नीति वरती गई। यदि युद्ध का 
यही उद्देग्य था और उसे जीतने के लिए यही ढग थे, तो हिन्दुस्तान को इस वात 
के लिए बदनाम नही किया जा सकता कि उसने पोलेण्ड, चेकोसलवाकिया, यूनान 
और फिनलैण्ड को आजाद कराने के उत्तम कार्य मे उत्साह और उत्तेजना क्यो 
नहीं प्रदर्शित की। केवल ब्रिटेन साम्राज्यवादी और अनुदार नही हू, वल्कि रूस 
ने भी वह वेंदेशिक नीति ग्रहण करली जो जारणाही के जासत के लिए अधिक 
उपयुक्त होती और सीधे निकोलस द्वितीय-द्वारा परिचालित होने पर अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होती। पोलैण्ड का उद्धार करने के लिए जो युद्ध सचालित किया 
गया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसके टुकडे हो गये और उसे रूस की निर्देयता- 
पूर्ण इच्छा पर छोड दिया गया और उन्होने मामले-को वही तक नही रखा। रस 
ने वसराविया और बुकोविना, फिनलैण्ड और छटविया तथा इस्टोनिया और 
लिथुआनिया तक पर आक्रमण किया और डार्डेनिल्स के द्वारा मेडिटरेनियन या 
मृतक सागर पर भी कब्जा जमाने की साग की। डार्डेनिल्स पर रूस का हाथ 
हाये का मतलरूव था फार॒स की मौत। इस युद्ध मे हिन्दुस्तान को, विना उससे पूछे 
या जाच हो 4:90 लिया गया। यह वह युद्ध था जिसने अपने साथ ब्रिटेन के 
लिए 'भारत-छोड का नारा लगाया और जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दण्ड 
भीगना पडा--सकडो को वेत लगाये गये, हजार से अधिक को गोली से उडा दिया 
गया, कितने ही हज़ारों को जेल से ठूस दिया गया और करीब दो करोड के 
सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये। 

यद्यपि इतिहास का विकास सारे ससार में सामान्य सिद्धातो पर होता हे, 


पड 


विशिष्ट राष्ट्रो, देशो और राज्यो के विकास का मार्य उनकी अपनी विलक्षण स्थिति 


न हनन 


मे होता है। खासकर हिल्दुस्तान मे इन स्थितियों का जन्म और विकास बिचित्र- 
रूप में हुआ है। एक ऐसे विस्तृत देश का, जो लम्बाई-चौडाई में महाद्वीप के समसीत 
और जमीन और आकृति में विभिन्न है, लगभग दो सदी तक पराधीन रहंनाकएकि 
ऐसी बात हैँ जिसका उदाहरण आधुनिक इतिहास में नही मिल सकता। इसके 
लिए हमे ससार के इतिहास मे बहुत्त पीछे तक मुडना पडेगा जब ईसा की आरस्भिक 
शताब्दियो मे रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार परिचम 
में ब्रिटेन से पूवे मे मित्र तक था और जो लगभग चार सदियों तक कायम रहा था। 
किन्तु इस पराधीनता के उदाहरण में एक जगह सादृश्य समाप्त हो जाता हैं । जब 
मुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो हिन्दुस्तान मे यह पराधीनता एक ऐसा नितात 
विरोधी रूप धारण कर लेती है जैसा ससार के इतिहास में कही भी देखने में नहीं 
आता। हिन्दुस्तान मे गत चौथाई सदी से घटनाओ ने जो रूप धारण किया हें 
वह संसार में अद्वितीय है और सत्य और अहिसा के सिद्धातों का प्रयोग--जिसे 
सक्षेप मे सत्याग्रह' कहते हे--ऐसा है जिसकी वहुत-सी मजिले और दर्जे हे जिनके 
द्वारा राष्ट्रीय क्षोम--असहयोग से करबन्दी तक सविनय अवज्ञा-आदोलन के 
विभिन्न रूपो द्वारा प्रकाशित किया गया हे और युद्ध-काल मे हिन्दुस्तान की यह 
अस्पृहणीय--अप्रत्याशितता--स्थिति बना दी गई है। कांग्रेस की हमेणा यह 
राय थी कि युद्ध-प्रयत्न में हिन्दुस्तान का भाग लेना इस बात पर निर्भर करना 
चाहिये कि वह एक स्वतसन्त्र राप्ट्र के रूप मे उसमें जुटना अपना कत्त॑व्य समझे। 
इस तरह की माग लगातार की गई, पर वह फिजूल साबित हुई । सघपे का कारण 
स्पप्ट था। सविनय-अवज्ञा-आदोलन के लिए वातावरण तैयार था, जो देश के 
लडने और साहसपूर्वक लडने के लिए एकमात्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन 
की योग्यता की कसोटी यह है कि जनता को स्वणासन प्रदान कर दिया जाय, उसी 
प्रकार सधर्प के लिए योग्यता की कसौटी यह हूँ कि देश को संघर्ष करने 
दिया जाय। क्‍या इब्लेण्ड १ अगस्त १९१७ या ३ सितग्वर १९३९ को लडाई 
के लिए तैयार था? जनता जब युद्ध मे लूग जाती हे तो उसे सीख लेती हं। 
हिसा और अहिसा दोनो ही प्रकार की लडाइयो में यह बात सच है। सवाल 
सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता हूँ कि वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक । 
पहले की परीक्षा हो चुकी हैँ और '्रिप्स-मेशन'! के समय उसका आशिक 
परिणाम भी देखने मे आया हैं। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रवछ वेग से हिल्य 
दिया, जिसके फलस्वरूप मार्च १९४६ मे हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से मन्त्रि-मण्डल 
मिज्नन! आया। ह 
४-३. 
_ इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुस्तक मे सक्षिप्त रूप मे किया गया है। 
कांग्रेस करोव ३३ महीने जेल मे रही और न केवल बिना किसी प्रकार की हानि 
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में पडें, बल्कि इज्जत के साथ बाहर आई। फिर भी इस थोडे से अन्तर्काल मे कितनी 
ही घटनाएँ गुजर चुकी। हम एक ऐसे जमाने में रहते ह॑ जब सदियों की तरवकी 
सघन होकर दशाव्दियों मे और दगाब्दियो की वरसो में आ जाती हं। काग्रेंस को 
गिरफ्तारी से व्यापक हलूचल फैल गई। पुरानी और नई दोनो ही दुनिया के लोगो 
ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लछडाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया 
था, और यह कि क्या ब्रिटिग-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जेसी होने 
का दावा करती हँ वैसी सचमच ह , और अगर ऐसा हें तो फिर हिन्दुस्तानियो ने 
लडाई में भाग लेने के विरुद्ध इतना जोर क्यो मचाया ? यह प्रब्न भी हुआ कि 
अगर मस्लिम लीग और काग्रेस दोनों ही ने णद्ध की कोशिशो मे मदद नही की, 
तो क्या जो रंयरूट फौज मे भर्ती हुए ह वे साम्राज्य के भक्त के रूप में आये हे या 
इसे खेल समझ कर इसमे साहसी पुरुषों की तरह गामिल हो गये है ? अथवा वे 
लडाई के कठिन दिनो मे ग॒जारे के लिए पेशेवर सैनिक सियाही के रूप में भर्ती हुए 
हैँ । एक जब्द में, आजादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार व्यापक 
रूप मे विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नही हुआ 
था। ब्रिटेन में जो लोग युद्ध-क्षेत्र में जाने से रह गये थे उनकी आवाज अभी तक 
क्षीण तो थी, पर उसमे समानता और न्याय की पुट थी, इसलिए उसमे काफी 
जोर था। वह युद्ध की घोर व्वनि और धूलि मे भी सुनाई पडी। धीरे-धीरे यह 
लडाई सर्वग्राही और सर्वशोषक्त बन गई। 
अमेरिका में लोग तीन हिस्सों मे वेट गये थे---एक तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी मासला है, और एक दूसरा 
छोटा दल इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की आजादी जैसी विशाल समस्या 
पर लडाई के दिनो मे विचार नहीं हो सकता, उसे छडाई खत्म होने तक रुकना 
चाहिए। तीसरा और सबसे वडा दल जनता के उन सीधे-सादे छोगो का था जो 
चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्‍त आजादी मिल जानी चाहिए 
जब हिन्दुस्तान ने अमेरिका और चीनी राष्ट्रो से अपीरू की तो वह इस वात 
को जानता था कि ब्रिठेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला 
हें ओर अन्य राप्ट्रो का हिन्दुस्तान या ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेण या अधीनस्थ 
देव से कोई सम्बन्ध नही हं। तो भी हिन्दुस्तान और कार्येस इस बात से अवगत 
थे कि ब्रिटेन सम्य-राष्ट्रो के नक्षत्रमण्डल से अलय कोई चीज नहं। हँ और वह 
अन्य राष्ट्रो के साथ धनिप्ट रूप में अच्तर्सम्बन्धित ह। हिन्दुस्तान अपनी गवित 
और कमजोरी दोनो को जानता है और वह केवल मानवता के नाम पर बाहरी 
देशों का हस्तक्षेप मात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है कि यदि किसी 
व्यक्ति के साथ उसके ही देश मे बुरा वर्ताव होता हे, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका 
वचाव किसी तरह नही कर सकता। तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों 
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या उसके किसी हिस्से के प्रति दुव्यंवहार कभी-कभी इतना घोर होता हूं - (जैसा 
कि बेलजियन कागो के मूल निवासियों के साथ हुआ हे या टर्की-सा ज्राज्य-द्वारा 
आर्मेनियन ईसाइयो के प्रति किया गया) कि ऐसी हालत मे दुनिया का लोकम॑ते 
उससे प्रज्वलित हो उठता है । सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रो को प्रेरित 
करती हूँ कि वह ऐसे अत्याचारो का विरोध करे। 
इसलिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने मे सफल नही हुआ तो उसके 
शारीरिक कण्टसहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्यन-द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति कर 
चुके जो सघर्ष मे उसने औरो से प्राप्त किया हे, क्योकि सत्य और अहिसा के ऊँचे 
मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए उसका आजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा हु कि वह 
हिमालय की ऊंचाई से बजता हुआ प्रतिध्वनित होता हे, और काबुरू के सघन 
देश में होते हुए मक्का मुअज्जन, मदीना मुनव्वर, फिलस्तीन के सीनाई पर्वत और 
एथशिया माइनर के पामीर तक उसकी आवाज पहुँचती हं। यही वही, आल्प्स के 
द्वारा वह पच्छिम की ओर और एपीनाइन, पाइरेनीस और एलबियन की चाल की 
श्वुगमाला तक जा पहुँचती हं। इसी प्रकार उसकी गूज काकेशिया और यूराल तक 
भी पहुँचती ह और कितने ही दुर्लध्य पहाडियो को पार करती हुईं नई दुनिया में 
पहुच जाती हेँ। हिन्दुस्तान अच्छी तरह जानता हुँ और पहले से जानता आया 
हैं कि उसके उद्देष्य की सफलता उसके हाथो में हु और देशी तलूवार' और देगी 
हायों-द्वारा' ही उसका उद्धार होगा; पर उसने वायरन का युद्ध-कृपाण गाधीजी 
की गाति-पूर्ण सहारे की लाठी से बदल लिया हूँ। हिन्दुस्तान ने युद्ध के लिए नये 
णस्त्र का प्रयोग कर इतिहास बनाने की कोशिश की हैँ और खून के प्यासे योद्धाओं 
के रक्‍त-मास प्रदर्शन को बदलकर उसे ऊंचाई पर पहुँचा दिया हूं, जहाँ मानवीय 
विवेक देवी आत्मा बन जाता है । वीसवी सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर लिया 
और पा लिया हैँ, एक नया झण्डा और नया नेता और इन पृप्ठो में भारत की 
आजादी के व्येय के प्रति ससार की प्रतितन्रिया का वर्णन किया गया हैं। 
उसकी आजादी के राष्ट्र्वज के परिवर्तन और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 
भारत के राष्ट्रव्यापी सपर्ष का नेतृत्व करने वाले महात्मा गाधी के महान उपदेश 
आर उनकी योजना का भी इसमे समावेथ हं। 


-*राजेंन््र प्रसाद 
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मुझे हे है कि 'काग्रेस का इतिहास” का यह सक्षिप्त सस्करण पाठकों के 
हाथो में पहुच रहा है। बडा संस्करण हिन्दी में तीन भागो में प्रकाशित हुआ था | 
वह बहुत वृहद था और उसका मूल्य भी इतना था कि सामान्य पाठक उसे नहीं 
खरीद सकते थे। इस सस्करण में विस्तार कम कर दिया गया है, लेकिन उसकी 
प्रमख घटनाओ को ज्यों-का-त्यो रकखा है। आकार घट जाने से मूल्य मे भी काफी 
कमी हो गई है। मुझे आशा है कि अब अधिक-से-अधिक' पाठक इससे लाभ उठा 
सकेगे। 

पाठक जानते हू कि कोई उद्देश्य निश्चित करके मेने इस पुस्तक की तैयारी 
का भार नही उठाया था। १९३५० की ग्रीष्म-ऋतु में बेकारी के समय कलरूम-घिसाई 
करते-करते यह ग्रंथ अपने-आप तैयार हो गया। बात यह हुई कि काग्रेस के मत्री 
महोदय ने किसी दूसरे मामले मे मुझसे यो ही एक बात पूछी। उसी सिलसिले से 
मत्री महोदय द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष को, जो उस समय राष्ट्रपति कहलाते थे, इस 
छोटी-सी कृति की सूचना सिल गई। उन्होने यह मामला कार्य-समिति में पेश 
कर दिया, और कारय-समिति ने क्ृपा-पूर्वेक' कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर 
पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। 

१९४२ से १९४५ तक जेल की जिन्दगी में मुझे काफी फुरसत मिली, जिससे 
में यह लरूम्वा इतिहास लिख सका। अवकाश मिलना लिखने की दृष्टि से सुविधा 
की वात होती हे, पर चालू जमाने का इतिहास लिखना कोई सुविधाजनक बात 
नही होती। सबसे पहली बात तो इसमें अनुपात समझने की होती है। जो ऐति- 
हासिक वर्णन किसी जमाने से काफी महत्व के होते हेँ,वे भी यकायक अपनी अहमियत 
और विश्वस्तता खो बैठते हे । इसी लिए जो इतिहासकार अपने लिखे हुए को छाती 
से लगाये रहता है, वह अपनी इतिहासकारिता का उपहास कराता है। इस सचाई 
को ध्यान मे रखते हुए जितनी सामग्री वृहद ग्रथ में प्रकाशित हुईं उससे दुगनी बडी 
कंठोरता से और कुछ खेद के साथ अस्वीकार कर देनी पडी, यहाँ तक कि पोथी 
भारी न होने देने के लिए अनेक भहत्वपूर्ण विवरण छोड देने पडे। भिन्न-भिन्न 
अधिवेशनो के निश्चय क्रमश. उद्वृत नहीं किये गए। लेकित फिर भी पुस्तक 
आशात्तीत रूप में वडी हो गई। पुस्तक में दोष भी बहुत रह गये। फिर भी में जो 
उँछ कर सकता था, उसे मेने किया। काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने पुस्तक को 
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दो बार पढा। इस प्रकार उन्हें पुनरावलोकन और समोधन-कार्य में बडा परिश्रम 
करना पडा। काग्रेस के तत्कालीन प्रधान मत्री आचार्य कृपलानी ने भी इस पर 
विशेष परिश्रम किया। इन तथा अन्य मित्रो को, जिन्होने इस जिम्मेदारी के काम 
में मेरी मदद की, में धन्यवाद देता हूँँ। लिखता आसान है--जिस तरह भवन- 
निर्माण सरल है, पर उसे साफ-सुथरे रूप मे पेण करने में बडे ध्यान और बक्ति 
की जरूरत होती है। 

इस पुस्तक में सन १९४७ के बाद की घटनाओ का समविश नही किया गया 
है। सन्‌ ४७ मे देश स्वतत्र हो गया। तब से देश के शासन की वागडोर एक पार्टी 
के हाथ में आ गई। स्वभावत यह पार्टी काग्रेस थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अब देश का देनिक शासन और काग्रेस की दैनिक गति-विधियां न केवल एका- 
कार हो गई हे, अपितु वह एक-दूसरे से सबद्ध एवं अन्योन्याश्रित भी हो गई हे। 
इसलिए स्वाधीनता के आगमन के बाद से इतिहास की श्वुखला को जारी रखने 
का दायित्व उन लोगो पर है, जो शासन-सचालन से निकट सबंध रखते हे। इसके 
लिए आवश्यक है कि इस कार्य में वे काग्रेस के उन नेताओ का भी सहयोग प्राप्त 
करे, जिन्होने मौजूदा इतिहास को सर्वागीण रूप से प्रभावित किया हें। 

१५ अगस्त १९४७ एक तरह से गगा और यमुना के सगम का प्रतीक है, जिसके 
वाद दोनो नदियाँ मिलकर बहती हे। इस तिथि के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों मे 
जो काम हुआ हू, उसे सब जानते हू । 

मुझे आशा हूं कि इस सक्षिप्त सस्करण का उसी प्रकार स्वागत होगा, जिस 
प्रकार बडे सस्करण का हुआ था। 
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क्रम, कार्यसमिति की बैठक, समझौते का प्रभाव और नये वाइ- 
सराय, कार्य-समिति की बैठक, गाधीजी की चेतावनी, जगह-जगह 
सधि-भग, जाच का प्रस्ताव, परिषद्‌ से गाधीजी का इन्कार, 
कार्य-समिति तथा महासमिति के निश्चय, परिषद्‌ में न जाने 

के कारण, लब्दन के लिए प्रस्थान, यात्रा मे गाधीजी, लन्‍्दन में 
गाधीजी, परिपद्‌ में गाधीजी, वारडोली में अशात वातावरण 

और अन्य प्रान्तो की स्थिति। २११---२४८ 


१५, कांग्रेस पर सहान सकठ ; १९३२-३५ 


गाधीजी बम्बई में, कार्य-समित्ति का प्रस्ताव, वाइसराय का 
उत्तर, गाधीजी का उत्तर, बन्धरू का गरती-पत्र, दमस-चक्र 
और गाधीजी की गिरफ्तारी, आर्डनिन्सो का राज, कार्य-समिति 
की तत्परता, दिल्‍ली-काग्रेस १९३२, गाधीजी का उपवास, 
पूना-पैक्ट और उपवास का अन्त, हरिजन-आन्दोलून, कलकत्ता- 
कांग्रेस १९३३, गाधीजी का उपवास, सत्याग्रह स्थगित, 
पूना-परिषद्‌, व्यक्तिगत-सत्याग्रह, साबरमती आश्रम का दान, 
गाधीजी की गिरफ्तारी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता, गाधीजी 
की रिहाई, हरिजन-आन्दोलून, बिहार का भूकप, जवाहरलाल 
की गिरफ्तारी, कौसिल-अ्रवेश का प्रोग्राम, महासमिति 
की बेठक, कार्य-समिति के निश्चय, सरदार पटेल की रिहाई, 
भालवीयजी और अणे के त्याग-पत्र, अब्दुल गपष्फार खा की रिहाई, - 


ब्य्ड १ ९, न 
कार्य-समिति की बैठक, गावीजी और काग्रेस, वम्बई-कार्ग्रेसः:“£ ! 
१९३४, असेम्बली का चनाव, असेम्वली में कार्य, कार्य-समिति “ 
की पहली बैठक, कार्य-समिति की दूसरी बेठक, साम्प्रदायिक 
समझौते के लिए प्रयत्न, सरकार की दमन-नीति, महासमिति 
की बैठक, क्वेटा-भूकप, पद-ग्रहण का प्रग्न, देशी राज्य-प्रजा- 


परिपद ओर काग्रेस और कार्य-समिति की बेठक। २४९--२९० 


१६. पद-प्रहण और त्याग-पत्र : १९३५-३९ 


हमारी स्थिति, लखनऊ-काग्रेस १९३६, मुख्य घटनाएं, दमन- 
चक्र, कार्य और सेवाएँ, अनशासन का अभाव , अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थित्ति का प्रभाव, फैजपुर-काग्रेस * १९३७, अनतुणासव के नियम 
चनाव में काग्रेस की विजय, गपथ की समस्या, काग्रेस की निर्दे- 
घगक नीति, राष्ट्रीय सम्मेलन, नए एक्ट का विरोध, पद-ग्रहण 
का प्रब्न, कार्यकारिणी की बैठक, पद-ग्रहण जुलाई १९३७ 
गाधीजी-द्वारा स्पष्टीकरण, काग्रेस की प्रारभिक कठिनाइयों, 
काग्रेसी मत्रिमडल के कार्य, काग्रेस महासमिति के निर्णय, देश 
की स्थिति, हरिपुरा-काग्रेस : १९३८, कार्य-समिति के निम्चय, 
प्रधानमत्रियो का सम्मेलन, केन्द्रीय सरकार की स्थिति, मजदूर 
कमेटी की बेठक, उद्योग-मत्रियों का सम्मेलन, रियासतो की 
समस्याएँ, अन्तर्राप्ट्रीय सेवाएँ, मुसलिम लीग का रुख, राज- 
कोट की समस्या, सभापति का चुनाव, चुनाव का प्रभाव, त्रिपुरी 
फाग्रेस ९, युभाष वाब का त्याग-पत्र, सुभाप बाबू का 
विरोधी रुख, कायय-समिति का निमग्चय, नेहरूजी की लका- 
यात्रा, खादी पहनने पर जोर, वम्वई में नभावन्दी आन्दोरून 
जमनालाल बजाज की रिहाई, द्वितीय महायद्ध और भारत, 
गाघीजी से भेट, कार्य-समिति की बेठक, गाधीजी का वकक्‍तव्य, 
भारत-सरकार का रुख, गाधीजी का उत्तर, नेहरूजी का उत्तर, 
पजा-परिषद्‌ का ववतव्य, वाइसराय का वक्तव्य और मत्रि- 
मइलो के इस्तीफे | २९२--६५० 


१७, इस्तीफा देने फे बाद : १९४० 


दाइ्मसराय वा ववतव्य, महात्मा गाधी का उत्तर, राष्ट के 
प्रतिनिभिवा की बेठक, वार्य-समिति का रुख, स्टेफरई की वर्घा- 
याप्रा, वाय-समिति की बैठव, वाइसराय दंग वक्‍तव्य, वाइसराय 


बन र्‌ 6 --» 


की गावी से भेट, कार्य-समिति की बैठक, रामगढ-काग्रेस १९४० 
राजेच्रथाव का अभिभाषण, मौलाना आजाद का भाषण 
गाधीजी की चेतावनी, प्रतिक्रिया की भावना, कांग्रेस विरोधी 
सम्मेलत, गावी-सेवा-सघ का अधिवेशन, लार्ड जेटलेण्ड का 
वक्तव्य, हमारी स्थिति, सम्राट का सन्देश, श्री एमरी का 
वक्तव्य, स्टेकर्ड क्रिप्स के विचार, फ्रास के पतन का प्रभाव, 
कार्य-समिति के निश्चय, मौलाना आजाद और जिन्ना साहब, 
महासमिति की बैठक, गाधीजी का काग्रेस से सवव-विच्छेद, 
बाइसराय का वक्‍तव्य, मौलाना आजाद और वाइसराय, 
गाधीजी के नेतृत्व की माग, महासमिति की बेठक और कार्य- 
समिति का निम्चय। ३५०-३८९ 


» सत्याग्रह और उसकी प्रगति : १९४०-४१ 


गाधीजी का पत्र, व्यक्तिगत-सत्याग्रह का आरभ, नरम दल- 
सम्मेलन, हिंदू-मुस्लिस समस्या, श्री एमरी का भापण, गाधीजी 
का वक्तव्य, शासन-परिषद्‌ का विस्तार, विस्तार के प्रति प्रत्ति- 
क्रिया, श्री चचिल का वक्तव्य, सत्याग्रह आन्दोलन की वर्षंगाठ 
विभिन्न दलो के मत, जेल से रिहाइयॉ, गाधीजी का वक्‍तव्य 
नेहरूजी का सदेश, गावीजी का वक्तव्य, कार्य-समिति की वेठक, 
वारदोली-प्रस्ताव का प्रभाव, चागकाई थेक का स्वागत्त, मार्यलू 
चाग का सद्देश, गाधीजी से भेट, सन्देश का प्रभाव और सेठ 
जमनालाल की मृत्यु। 3 कै 2 0 हे 


खुला विद्रोह * १९४२ हे 


क्रिप्स मिगन, प्रवानमत्री का वक्‍तव्य, क्रिप्स का प्रस्ताव, क्रिप्स 
की नेताओ से भेट, क्रिप्स-बोजना का अन्त, लाड्ड हेलीफेंक्स का 
भाषण, क्रिप्स का विरोबी रुख, क्रिप्स की वापसी, विफलता के 
कारण, सामृहिक आन्दोलन का निः्चय, श्री राजगोपालाचार्य 
का स्तीफा, कार्ये-समिनि का प्रस्ताव, महासमिति का प्रस्ताव, 
गावीजी का भाषण, गाधीजी की हिदायते, नेताओ की गिर- 
फ्तारी, गाबीजी का वक्‍तव्य, श्री एडगर सनो का मत, सरकार 
का दमन-चक्र, पकल की गब्ती चिट्ठी, काग्रेस पर दोषारोवण, 
दमन-चक्त का प्रभाव, खुला विद्रोह, सी० पी० रामस्वामी का 


सस्‍्त्ीफा, महादेव देसाई की मृत्यु, अमरीका मे प्रतिक्रिया, प्रणांर्च्तः: 

सम्मेलन में प्रतिक्रिया, चीन में प्रतिक्रिया, दक्षिण अफ्रीका में 

प्रतिक्रिया, ब्रिटेन में प्रतिक्रिया, काग्रेस-विरोधी-पुस्तिका 

पालेमेट में विचार, लार्ड-सभा में विचार, भारत-सरकार की 

प्रतिक्रिया, गैरसरकारी प्रतिक्रिया, म्‌स्लिम नेताओ की प्रति- 

क्रिया, हिन्दू-सभा की प्रतिक्रिया और भारतीय ईसाइयों की 

प्रतिक्रिया । ४१६-..४८२ 


२०, उपवास और उसके बाद : १९४३ 


उपवास का आरभ, उपवास की प्रगति, इग्लेण्ड म॒ उपवास की 
प्रतिक्रिया, अमरीका में उपवास की प्रतिक्रिया, भारत मे उपवास 
की प्रतिक्रिया, निर्देीय नेताओं का प्रयत्न विफल, राजाजी 
और पाकिस्तान, जिन्ना साहब का मत, गाधीजी के पत्र पर 
रोक, भारत मे प्रतिक्रिया, इस्लेण्ड से प्रतिक्रिया, मत्रिमडलो 
की स्थिति, लार्ड वेवल की नियक्ति, देश की स्थिति, गाधीजी 
की गिरफ्तारी की वर्षगाठ, प्रजान्त सम्मेलन और भारत, 
लार्ड वेवल का रुख, मजदूर दल का रुख, और छाड लिनलिथगों 
का कार्य-काल। ४८२---५०६ 


२१९, अगला कदम ४: १९४४ 


वेवल का व्यक्तित्व, एमरी का वक्‍तव्य, वेवछ की कठिनाइ 

वेवल का कार्य, मस्लिम लीग की स्थिति, एमरी से स्तीफा देने 

की मांग, वेवल का भाषण, ब्रिटिश राजनीतिज्ो का विरोबी 

रुख, स्वाधीनता-दिवस १९४४, गतिरोध दूर करने की छालसा, 

जिन्ना साहब का मत, जिन्ना साहब के मत की आलोचना, सह- 

योग की भावना, गाधीजी की रिहाई की साग, गाधीजी की रिहाई, 

रिहाई के बाद, गाधीजी का वक्तव्य और गाबी-जिन्ना-वार्ता। ५०६-५२१९ 


२२. स्वतंत्रता की ओर : १९४४ 


नेताओं की रिहाई की माग, भलाभाई-लियाकत अली-समझोता 
वेवरू की लद॒न-यात्रा, एमरी का वक्‍तव्य, वेवल-पोजना, जिमला- 
सम्मेलन, वेवल का भाषण, एटली का भाषण, काग्रेस-कमेटी 
का मत, भारत-मत्री का मत, चुनाव की तेयारी और आजाद 
हिन्द फौज । ५२९--५३ 


२३. पराधीनता के बंधन दूढे : १९४६-४७ 


फिलिप्स की रिपोर्ट, नवाब भूपाल की घोषणा, वेवछू का भापण, 
सरकारी विज्ञप्ति, मत्रि-मिशन की नियुक्ति, मंत्रि-मिजन का 
आगमन और कार्य, काग्रेस का मत, राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, 
काग्रेस की आपत्तियाँ, वाइसराय' की ह॒ठवर्भी, मत्रि-मिणन 
का कार्य, कार्य-समिति की बेठक, लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई 
गाबीजी की नोआखाली-यात्रा, अतरिम सरकार की स्थापना, 
मेरठ-काग्रेस १९४६, लीग का मत, प्रतिनिधियों की रूदन- 
यात्रा, वक्तव्य का उद्देश्य, काग्नेस का मत, पैथिक लारेस का 
वक्तव्य, कार्य-समिति का वक्तव्य, काग्रेस कमेटी का निर्णय 
लीग का निर्णय, एटली का वक्तव्य, वक्तव्य की आलोचना, 
झगई और रक्‍तपात, गाधीजी का वकक्‍तव्य, पजाब और बगाल 
का विभाजन, भारत छोडने की तेयारी, काग्रेस-समिति की 
वेठक और कृपछानीजी का भाषण। प्‌४०-५७ 


संक्षिप्त 
कांग्रेस का इतिहास 


संक्षिप्त संस्करण 
कांग्रेस का इतिहास 
5 आ 
कांग्रेस का जन्म ; १८८५ 


काग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई का इतिहास है । कई 
सदियो से भारतीय राष्ट्र विदेशियो का गुलाम बना हुआ था। उन दिनो वह जिस 
गुलामी मे फसा हुआ था उसका आरम्भ भारतवर्ष मे एक व्यापारी कम्पनी के 
पदार्पण करने के साथ हुआ था और उस गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए 
पिछले ५० वर्षो में काग्रेस ने पूर्ण प्रयत्न किया था। 


१८०५७ से पहले की स्थिति 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौरदौरा भारत में कोई 
सौ वर्षो तक रहा। इसी बीच उसने भारत के बडे-बड़े भागो पर अपना कब्जा 
कर लिया और व्यापारी की जगह वह एक राज-शक्ति बन गईं। १७७२ के बाद 
ब्रिटिश पालेमेण्ट समय-समय पर उसके कामो की जाच-पडताल करने लगी और 
उसको नया अधिकार-पत्र दिया जाने लगा। नया अधिकार-पत्र देने के पहले 
जब-जब जाच-पडताल की गई, तब-तब उसके फलस्वरूप दूरगामी परिणाम 
लानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तों का निरूपण तो अवश्य किया जाता था, परच्तु 
वे सि्फे कागज पर ही लिखे रह जाते थे । कई बार यह नीति निश्चित की गई 
कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की सीसा वढाने की कोशिश न करे, 
परन्तु हर बार कोई-न-कोई ऐसा मौका निकाल लिया जाता था जिससे इस 
आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढती ही चली जाती 
थी। इस प्रकार उन्होने अपने छल-कपट से अटट धन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी 
जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बडी पजी का काम दिया और जिसके बल 
पर इस्लेण्ड स्टीम-एजिन चलाने तथा १६ वी सदी मे दुनिया में अपना औद्योगिक 
प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो सका । 
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१७७४ मे रेग्युलेटिग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स 
(सचालक-सभा) के ऊपर बोडे ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौसिल 
सहित एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुईं। तब गोया ब्रिटिज पाल॑मेण्ट ने पहले- 
पहल भारतीय क्षेत्रों के शासन की कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। धीरे-धीरे 
यह नियन्त्रण बढ़ता गया और १७८४ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७६३, 
१श्यघ१३, १८३३ और १०८५३ में जाच करने के वाद नये चार्ट दिए गये। 
१८३३ से एक नया कानून बनाया गया । इस कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में 
व्यापार करने का अधिकार उठा दिया गया और इसके वाद से वह एक पूरी शासक- 
सत्ता के रूप मे सामने आ गई। 

इसी समय भारत मे अग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में 
एक चर्चा उठ खडी हुई। भारतीयो में राजा राममोहन राय और अग्रेजो मे मेकाले 
अग्रेजी शिक्षा देने के जबदंस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओ और उनके 
साहित्य के स्थाच पर अग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्गेय हुआ और उस शिक्षा-पद्धति 
की नीव पडी जो भारत में आजतक प्रचलित है। 


उन दिलो अग्रेजो-दह्वारा चलाये समाचार-पत्रों के अतिरिक्त देशी समाचार 
पत्र न थे। इनमे भी बाज-वाज पत्रकारों को देश-निकाला तक भुगतना पड़ा 
था। गवनेर जनरल लॉडे विलियम बेण्टिक की नीति समाचार-पन्नो के प्रति नरम 
थी। उनके उत्तराधिकारी सर चाल्से मेटकॉफ ने भी समाचार-पतन्नो पर से 
पावन्दिया उठा ली थी। फिर, १८५७ के पश्चात्‌ लॉडे लिटन के वाइसराय होने 
तक समाचार-पत्र इसी खतरे से रहे । 


१८०३३ और ५३ के वीच पजाव और सिंध जीत लिए गये। लॉर्ड डलहौजी 
की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बढा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कई लावारिस 
राजाओं की रियासते भी जब्त कर ली। इसके सिवा आर्थिक शोपण भी जारी 
था, जिससे लोग कगाल होते जा रहे थे। यह बात लोगो को चुभ रही थी और 
वे मन-ही-मन कुढ रहे थे । नतीजा यह हुआ कि १८५७ मे उन्होंने विदेशी शासन 
के जुए को फेक देनें का आखिरी सशस्त्र प्रयत्त किया । इससे यह प्रतीत होता 
है कि यह आन्दोलन १७५४७ के पलासी-युद्ध के वाद सौ वर्षो तक भारत मे जो कुछ 
घटनाएं घटती रही, उनके परिणाम का द्योतक था। यही नही, बल्कि वह प्रत्येक 
देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृतिक अभिलाषा को भी सूचित करता 
था कि हम अपने ही लोगो-हारा शासित हो, दूसरो-द्वारा हगिज नहीं। इसमे 
सन्देह नही कि आन्दोलन बेकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
भी तिरोहित हो गई और भारत सरकार का शासन-सूृत्र सीधा ब्रिटिश पालमेट के 
हाथो में जागया। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा प्रकाशित 
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वी, जिससे णाति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ और लोग यह॒ समझने 
गग गये कि भारत में अग्रेजी राज्य ईस्वर को एक देन है । 


अशान्ति ओर मि० छूम की जिन्‍्ता 


ब्रिटिण पार्लमेट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद गी भारत-सरकार की 
गति-विधि पहले ही की तरह जारी रही । १८३३ के कानून के अनुसार, भारत- 
वासी उन तमाम जगहों पर लेने के योग्य करार दिए गये जिनके लिए वे उपयक्‍त 
समसे जाते थे। १८५३ में, जब चार्टर विचाराधीन था, पालेमेंट में यह वात 
गा आम कटी जाती थी कि १८३३ के कानन ने यद्यपि भारतवासियों को नौकरिया 
ने का रास्ता खोल दिया है, फिर भी उनको अभी तक वे जगहें नही दी गई हैँ जो 
“ग कानन के पहले उन्हें दी जा सकती थी । जब १८५३ में सिविल सर्विस के लिए 
प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा जारी की गई थी तव इस वात की ओर ध्यान दिलाया गया था 
कि इससे भारतीयों के रास्ते में बडी रुकावट पंछ आएगी, क्योंकि उनके निए 
इग्वेंट जावार अग्रेज लठकों के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में 
धाणी सार ले जाना असभव होगा और वह भी उन नौकरियों के लिए जो आम 
तीर पर नहत दुलभ थी। परन्तु इस बाघा के रहते हुए भी कुछ भारतीय समुद्र 
पार गय जोर उन्होंन सफलता प्राप्त की। इसी वीच लॉड सल्सवरी ने परीक्षा 
में बटने की उस दम कर दी। इससे भारतीयों को लेने के देने पठ गये । क्योकि 
उधर बढ अयेयो की सहायता से भारत औौर इग्लैंड के साथ-साथ परीक्षा ली जाने 
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में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यम को ठीक मौके 
प्र सूझी और उन्होने इंस काम में हाथ डाला।” 

मि० हम के पास राजनैतिक अश्ञान्ति का अकाटच प्रमाण था। उनके हाथ 
ऐसी रिपोर्टो की ७ जिल्दे लगी थी, जिनमे भिन्न-भिन्न जिलो के अन्दर वगावत 
के भाव फैलने का वर्णन था । ये रिपोर्ट जिला, तहसील और सव-डिवीजन के अनु- 
सारतैयार की गईं थी और शहर, कस्बे और गाव भी उनमे शामिल थे। इसका 
यह अर्थ नही कि कोई सुसगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगो 
में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-त-कुछ कर गुजरना चाहते थे । 
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उक्त परिस्थियो पर विचार करने के पश्चात्‌ ह्यम साहव ने इस अशान्ति 
को प्रकट करने का एक सरल उपाय ढूढ़ चिकाला। उन्तके दिमाग में यह ख्याल 
आया कि भारतीयो की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय । इस विचार से उन्होने 
१ सार्चे १८८३ ई० को कलकत्ता-विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटो के नाम एक ऐसा 
पत्र लिखा, जो अत्यन्त मामिक था। उसमे उन्होने ५० ऐसे आदमियो की माग 
की जो भले, सच्चे, नि स्वार्थ, आत्म-सयमी तथा नैतिक साहस रखनेवाले और 
दूसरो का हित करने की तीज भावना रखनेवाले हो। उत्तका अनुमान था कि 
यदि सिफे ५० भले और सच्चे आदमी सस्थापक के रूप में मिल जाय तो सभा 
स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है। इन लोगो के 
आदर्श के सबध में उनका विचार था कि सभा का विधान जनसत्तात्मक हो, 
सभा के लोग व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा से परे हो और उनका यह सिद्धान्त हो, कि 
जो सबसे बडा हो वही सेवक हो । अपने पत्र में उन्होंने गोल-मोल बाते नहीं 
कौ; वल्कि साफ शब्दों में कह दिया कि यदि आप अपना सुख-चैन नही छोड सकते 
तो कम-से-कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है और यह कहता 
होग, कि भारत सचमुच वर्तमान सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और 
न उसके योग्य ही है। इस स्मरणीय पत्र का अन्तिम भाग इस प्रकार था-- 
“जो मनुष्य होते है वे जानते है कि काम कैसे करना चाहिये, इसलिए अब से 
आप इस वात की शिकायत न कीजिएगा कि बडे-बडे ओहदो पर आपकी बनिस्वत _ 
अग्रेजो को क्यो तरजीह दी जाती है, क्योकि आप मे वह सार्वजनिक सेवा का भव 
नही है, वह उच्च प्रकार की परोपकार-भावना नहीं हैं, जो सार्वजनिक हित के 
सामने व्यक्तिगत ऐशोआराम को छोटा बना देती है,वह देशभक्ति का भाव नहीं , 
है जिसने अग्रेजों को वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज है । और मैं कहूगा ' 
कि वें ठीक ही आपकी जगह तरजीह पाते है और उनका लाजिमी दौर पर , 
आपका शासक बन जाना भी ठीक है, बल्कि वे आगे भी आपके अफसर बने 
| 
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रहेगे, और आपके कन्धो पर रखा यह जुआ तबतक दुखदायी होगा जबतक 
कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नही कर लेते और इसके अनुसार चलने की 
तैयारी नही कर लेते कि आत्म-बलिदान और नि स्वार्थ सेवा ही सुख और स्वातन्त्य 
के अचूक पथ-प्रदर्शक है ।” 


पूर्व-प्रयत्त और संस्थाएँ 


काग्रेस के जन्म से संबध रखनेवाली ब्योरेवार बातो का वर्णन करने के पहले 
यदि हम काग्रेस-काल के पहले के उन सस्थाओ का नाम-स्मरण कर ले तो 
अनुचित नही होगा, जिनके क्रिया-कलाप ने एक तरह से देश में सार्वजनिक जीवन 
की बुनियाद डाली है। सबसे पहले बगाल के ब्रिठिश इण्डियन एसोशियेशन 
का नाम आता है। १८५१ में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह सस्था थी 
जिसके नाम की छाया में डा० राजेन्द्रलाल मित्र और रामगोपाल घोप जैसे व्यक्ति 
बीसो साल तक काम करते रहे थे। यह एसोशियेशन खुद भी कोई पचास साल 
तक देश मे एक सजीव शक्ति बना रहा। इसके पश्चात्‌ बम्बई में सावंजनिक 
कार्य की सस्था बास्वे एसोशियेशन थी। वगाल के एसोशियेशन के मुकाबिले 
में उसने थोड़े समय तक ही जोर-शोर से कार्य किया । उसके नेता सर मंगलदास 
नाथूभाई और श्री नौरोजी फरूदजी थे। दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ 
शकर शेठ ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में ईस्ट इण्डिया एसोशियेशन 
ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मद्रास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक 
शुरुआत हिन्दू के द्वारा हुई, जिसके सस्थापको में एम० वीर राघवाचाये, माननीय 
रगेया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और एन० सुब्बाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान 
पुरुष थे। महाराप्ट्र में पूत्ता की सार्वजनिक सभा का जन्म प्राय उसी समय हुआ 
जब कि हिन्दू का हुआ था और उसके द्वारा रायबहादुर नुकलर और श्री चिपलूणकर 
जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वजनिक कार्य करते थे। 

बगाल में, १८७६ में इण्डियन एसोशियेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन- 
प्राण सुरेन्द्र नाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मत्री थे आनन्दमोहन बसु । यह 
ध्यान मे रखना होगा कि इस काग्रेस-पूर्वें-काल मे भी यद्यपि सार्वजनिक जीवन 
सुसंगठित नही हो पाया था तथापि उसका असर अधिकारियों पर होने लगा 
था। समाचार-पत्र उस जीवन का एक प्रभावशाली अग था। १८५७ में लग- 
भंग ४७५ समाचार-पत्र थे , जिनमें से 3 धिकाश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते 
थे। इन्ही दिनो देश के सुदेव से सुरेन्द्रगाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस से मुक्त होकर 
उत्तरी भारत के पजाव और उत्तर प्रदेश में राजनैतिक यात्रा की। वह १८७७ 
के प्रसिद्ध दिल्‍ली-दरवार में भी सम्मिलित हुए थे और वहा देश के राजा- 
महाराजाओ और अग्रगण्य लोगों से मिले थे। यह माना जाता है कि उसी 
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दरबार मे देश के राजा-महाराजाओ और गण्य-मान्य लोगो को एक जगह एकत्र 
देखकर ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी थी कि एक 
देश-व्यापी राजनैतिक सगठन वनाया जाय । १८७८ मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वम्बई 
और मद्रास प्रान्त कीयात्रा की जिसका उद्देश्य यह था कि लॉ सेल्सबरी ने 
सिविल सर्विस की परीक्षा की उम्र घटाकर जो १६ साल कर दी थी, उसके 
खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-सभा मे पेश करने 
के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय । 
इसी समय लाड्ड लिटन के प्रतिगामी शासन का बीजारोपण हुआ। उनके 
जमाने में (१८७८) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बडा खर्चीला 
दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लाई्ड 
लिटन के बाद लार्ड रिपन का समय आया। उन्होने अफगानिस्तान के अमीर 
के साथ सुलह की, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, स्थानीय स्वराज्य का 
आरभ किया और इलवर्ट बिल उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। 
यह आखिरी बिल भारत सरकार के तत्कालीन ला मेम्बर मि० इलबर्ट ने १८८३ 
में उपस्थित किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेंटो पर से 
वह रकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों 
के मुकदमे फैसल नहीं कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने बिगडे कि कुछ 
लोगो ने तो गवर्नमेट हाउस के मत्रियों को मिलाकर वाइसराय को जहाज-द्वारा 
इंग्लैंड भेजने की एक साजिश ही कर डाली। नतीजा यह हुआ कि असली 
बिल उसी साल करीब-करीब हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त भर 
मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा जज को ही ऐसा अधिकार 
रहेगा। इस बिल के सबंध में गोरे लोगो को जो सफलता मिल गई उससे 
भारतीय जाग उठे। उन्होने शीघत्र ही इस बिल के विरोध का आच्तरिक हेतु 
पहचान लिया । गोरे यह मनवाना चाहते थे कि भारत पर गोरी जातियों का 
प्रभु है और वह सदा रहेगा। उनके इस विचार ने भारत के तत्कालीन 
देश-सेवको को सगठन के महत्व का पाठ पढाया और उन्होने तुरन्त ही १८८३ में 
कलकत्ता के अलबर्ट-हाल में एक राजनैतिक परिपद्‌ की आयोजना की, जिसमें 
सुरेचद्रनाथ बनर्जी और आनन्‍्दमोहन वसु दोनो उपस्थित थे । इस सभा मे सुरेद्रनाथ 
घनजी ने अपने भाषण में खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि किस 
तरह दिल्‍ली दरबार ने उनके सामने एक राजनैतिक सस्था, जो भारत के हिंत- 
साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमूना पेश किया था। इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते 
में अन्तर्राप्ट्रीय परिषद्‌ हुई जिससे अखिल भारतीय काग्रेस स्थापित करने 
की प्रेरणा सिली | १८८१ में मद्रास-महाजन सभा की स्थापना हुई और मद्रास 
श्रातीय परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ । पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी, १८८५ 
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को महता, तैलंग और तैयबजी की मशहूर मण्डली ने मिलकर बास्थवे प्रेसीडेंसी 
एसोघियेशन कायम किया । 

पूर्वोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मत किसी अखिल- 
भारतीय सगठन की आवश्यकता का अनुभव कर रहा था। यह तो अभी तक 
एक रहस्य ही है कि अखिल-भारतीय काग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क 
से निकली ? १८७७ के दरबार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदनी के अति- 
रिक्त थिपोसोफिकल कनबवेन्शन का भी नाम इस विषय में लिया जाता है जो 
दिसम्बर १८८४ में मद्रास में हुआ था। वहा १७ आदमियो की एक खानगी 
सभा हुई जिसमें यह बात सोची गई। मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्याम ने सिविल 
सर्विस से अवसर प्राप्त करने के बाद जो इण्डियन यूनियन कायम का थी, वह भी 
काग्रेस के जन्म का एक निमित्त बतलाई जाती है। जो भी हो, मि० ए० ओ० ह्यूम 
ते इसमें सबसे पहले कदम बढाया और २३ मार्च १८०४५ में इसके सम्बन्ध में पहला 
नोटिस जारी किया, जिसमे बताया गया कि अगले दिसम्बर मे, पूता में इण्डियन 
नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अब तक जो 
एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पल फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, 
पर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियो के विचारो को गति दे रही 
थी उसने अब एक निश्चित रूप धारण कर लिया और वह एक व्यावहारिक 
कार्यक्रम के रूप मे देश के सामने आ गया । 


कांग्रस का प्रारंसिक लक्ष्य 


काग्रेस के जन्म के कारणो में केवल उदत राजनैतिक शक्तियाँ और राज- 
नैतिक गुलामी का भाव ही नही था। इसमें कोई शक नहीं कि काग्रेस का 
एक राजनैतिक उद्देश्य था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थानः के 
आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली सस्था भी थी। काग्रेस के जन्म से पहले, 
५० या इससे भी ज्यादा वर्षो से, भारत मे राष्ट्रीय नवयौवन का खमीर उठ 
रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन राजा राममोहन राय के समय से 
विविध रूपो में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से 
भारत की राप्ट्रीयता का पैगम्बर और आधुनिक भारत का पिता कह सकते है। 
उनका जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८५३३ में हुईं। भारत के दो . 
बडे सुधारों के साथ उनका नाम जुडा है---एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया 
जाना और दूसरा भारत में पश्चिमी-शिक्षा का प्रचार | लाडे विलियम वेण्टिक ने, 
१८३४५ से पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष मे जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेवटर्स की 
सिफारिश के खिलाफ दिया था उसका बहुत बडा कारण यह था कि राजा राममोहन 
राय खुद पश्चिमी शिक्षा के अनुरागी ओर पक्षपाती थे। अपने जीवन के अन्तिम 
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समय में वह इंग्लेड गये थे। उनमे स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रवल था कि जब 
वह किप ऑफ गुड होप' पहुँचे तब उन्होने फ्रासीसी जहाज पर जाने का जाग्नह किया 
जिस पर स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते थे कि उस झण्ड का 
अभिवादन करे और ज्यो ही उन्हे उस झडे के दर्शन हुए, उनके मुह से झेडे की जय- 
ध्वनि निकल पडी। यद्यपि वह इस्लेण्ड से मुख्यत मुगल-सम्राट्‌ के राज-दूत बन 
कर लन्दन मे उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होने कामन-सभा की समिति के 
सामने भारतवासियो के कुछ जरूरी कष्ट भी पेश किये थे। १८३२ में जब 
चार्टर एक्ट पार्लमेट मे पेश था तब उन्होने यह प्रण किया था कि यदि यह बिल 
पास न हुआ तो में ब्रिटिश प्रदेश मे रहना छोड दूगा और अमरीका जाकर वस 
जाऊगा। अपने समय मे ही उन्होने अखबारों पर और छापेखानों पर हुआ बहुत 
बुरा दमन देख लिया था और सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया था। 
उन्होने दो वकील अपनी ओर से उसमें खडे किए थे और जब वहा उन्हे कामयाबी 
नही हुई तब उन्होने इग्लैण्ड के बादगाह के नाम एक सार्वजनिक दरखास्त भेजी 
थी । इसमे शक नही उस ससय उससे भी कुछ मतलब न निकला, लेकिन जो बीज 
बहू वो चुके थे उसका फल १८३४ में निकला, जब सर७० चाल्से मेट्काफ ने 
हिन्दुस्तानी पत्रो को आजाद कर दिया। 
प्रथम राष्ट्रीय क्रान्ति के वाद १८४५८ म, विश्वविद्यालय कायम हुए और 
१८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौसिले भारत में बनाई गई । इसके कुछ पहले 
ही विधवा-विवाह कानून बना था। यह समाज-सुधार की दिशा में एक कदम 
था। इसके बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क 
बढता गया। पब्चिमी कानून-सस्थाएँ और पालेमेटरी तरीके दाखिल हुए जिससे 
कानून और कौसिलो के क्षेत्र मे एक नये युग का जन्म हुआ। राजा राममोहत 
राय के समय में धार्मिक सुधार के जो बीज बोये गये थे वे थोडे ही समय में 
अपनी शाखा-प्रशाखाएँ फैलाने लगे। उनके बाद केशवचन्द्र सेन पर उन्तके काम 
की जिम्मेदारी आ पडी। उन्होने दर-दर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तो का 
प्रचार किया ओर उसके मतो पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होने मद्यपान- 
निषेध के आन्दोलन को हाथ में लिया। १८७२ के ब्रह्म मैरेज एक्ट-३ को 
पास कराने में उनका वहुत हाथ था। इस कानून के द्वारा बाल-विवाह मिट 
गया, चहु-विवाह को अपराध करार दिया गया और विधवा-विवाह तथा 
अन्तर्जातीय विवाह की छूट मिल गई। परच्तु कुछ ही समय मे ब्रह्म समाज में 
मत-भेद फेल गया। इसका मुख्य कारण था कंशवचन्द्र सेन की कन्या का 
वाल्यावस्था में क्ूचविहार के महाराज के साथ विवाह ! इसपर उनके साथियों 
ने बहुत विरोध किया, जिसका फल यह हुआ कि आननन्‍्दमोहन वस्‌ के नेतृत्व में 
साधारण ब्रह्म समाज' के नाम से ब्रह्मससमाज की ठक नई शाखा बन गई। 


हु 
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यहा यह याद रखना चाहिए कि यही आनन्दमोहन वसु आगे चलकर १६६८ में 
काग्रेस के सभापति हुए थे। पट 

बंगाल के ब्रह्म-समाज का प्रभाव सारे भारत पर पडा । पूना में प्राथना-समाज 

के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू हुआ। यही 
रानडे समाज-सुधार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षो तक काग्रेस का एक 
अग वनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार 
की श्रद्धा और प्राचीन परम्पराओं और विपयो के प्रति बगावत के भाव भर हुए 
श्रे और इसका कारण था पश्चिमी सस्थाओं का जाद एवं उनके साथ चिपकी 
हई राजनैतिक प्रतिष्ठा । इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर-पश्चिम में आय-समाज 
और मद्रास में थियोसोफिकल आन्दोलनों ने अपने धर्म, आदर्ण और सस्क्ृति 
से दर ले जानेवाली पश्चिमी-शिक्षा-द्वारा उत्पन्न प्रभाव को दवा दिया। यो तो 
ये दोनों आन्दोलन उत्कट रूप में राष्ट्रीय थे, फिर भी आयें-समाज में देशभक्ति 
के भाव बहत प्रवल थे। आर्य-समाज वेदो की अपौरुषेयता और वेदिक-सस्क्ृति 
की श्रेष्ठता का जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न 
था। इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनृप्यत्व का विकास हुआ, जो हमारी पूर्व 
परम्परा और आधनिक वातावरण दोनो के श्रेप्ठत्व का सामजस्य था। जिस 
तरह ब्रह्म-समाज ने वहुदेववाद, मूर्ति-पूजा और वहु-विवाह के विरुद्ध लडाई लडी 
उसी तरह कार्य-समाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित वुराइयो और हिन्दुओं 
के घामिक अन्धविव्वासो से लाई ठानी । यहा भी, जैसा कि भय था, आर्य-समाज 
में दो दत खडे हुए---एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्धी । गुरकुल-पन्थी 
ब्रह्मचर्य और धामिक सेवा के वैदिक आदर्शों को मानते थे, और कालेज-पथी 
णजाधनिक ठग की शिक्षा-सस्थाओ-द्वारा एक हद तक पश्चिमी सभ्यता का सचार करके 
माज में नवजीवन उालना चाहते थे । एक कं प्रवत्तेंक थे अमर गहीद स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द थी, और दूसरे के थे देश-वीर लाला लाजपतराय । थियोसोफिकल आन्दोलन 
में यद्यपि विश्वव्यापी सहानभति जौर अध्ययन की विदपता थी तो भी पर्वीय 
सस्ऊृति में जो उुछ महान थोर गौरव-मय है उसके आविप्करण और पनरुज्जीवन 
पर उसमें खास जोर दिणय जाता था। इसी प्रवल भावना को लेकर श्रीमती वेसण्ट 
ने भारत के पृण्यधाम काशी में एक कालेस श़रू किया। इस तरह वियोसोफिकल 
प्रवत्तियों क हारा एक णोर जहा विश्ववन्धुत्व की भादना बढने लगी वहा दूसरी 
भार पश्चिम के बद्धियाद की श्षेप्ठता दा दोर-दौरा कम हआ और उसकी जगह 
सस्ता ति पा एक नया जेन्द्र सभापित हुआ यहां फिर से रस प्राचीन नमि में पब्चिमी 
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विवेकानन्द उनके पट्ु-शिष्य थे, जिन्होने उनके उपदेशों का प्रचार पूर्व और पश्चिम 
दोनो जगह किया। रामक्ृष्ण-मिशन न तो कोरे योग-साधको की और न केवल 
भौतिक-वादियो की सस्था है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श रखनेवाली 
सस्था है जो लोक-सग्रह या समाज-सेवा के महान्‌ कत्तेंब्य की उपेक्षा नहीं करती । 
उसने ससार क॑ विभिन्न राप्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रण्नो 
को सलझाने के लिए कुजी का भी काम दिया हे । ये तमाम हलचले, सच पूछिये 
तो भारत की राष्ट्रीयता के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूती के समान है । भारत 
का यह कत्तेग्य था कि इनमे एकसा सामजस्य पैदा करे जिससे प्ृवे-दृषित विचार 
और अन्ध-विश्वास दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की सशुद्धि हो, वह नवीन तेज से 
लहलहा उठे और नवीन युग के राष्ट्र-धर्म से उसका मेल बैठ सके । कांग्रेस का जन्म 
इसी महान्‌ कार्य की पूत्ति के लिए हुआ था। 


भारत ओर इंग्लैग्ड मे प्रचार 


उक्त परिस्थितियों मे ही काग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ मे भि० हम का 
यह विचार था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन, बम्बई के प्रेसीडेन्सी एसो- 
सियेशन और मद्रास की महाजन-सभा जैसी प्रातीय सस्थाएँ राजनैतिक प्रश्नों 
को हाथ में लें और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामाजिक प्रण्नो में 
ही हाथ डाले। उन्होने लार्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो कि हाल ही 
में वाइसराय बनकर आये थे। वह १८४८ में लार्ड डफरिन से शिमला में मिले 
और उनसे सभापति होने की प्रार्थना की । लार्ड डफरिन ने उनकी बातो को ध्यान 
से सना। उन्होने मि० हाम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, उपयोगी न 
होगी , क्योकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नही है जो इग्लैण्ड की 
तरह यहा सरकार के विरोध का काम करे। इसलिए एंसी दा मे यह अच्छा होगा 
और इसमें शासक और शासित दोनो का हित है कि यहा के राजनीतिज्ञ प्रति 
वर्ष अपना सम्मेलन किया करे और सरकार को बताया करें कि शासन मे क्या- 
क्या त्रुटिया हैँ और उसमे क्या-क्या सुधार किये जाय । उन्होने यह भी कहा कि 
ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने 
सम्भव है, लोग अपने सही विचार प्रकट न करे। मि० ह्यम को लार्ड डफरिन 
की यह दलील जची और जब उन्होने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी जगहो 
के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्‍्खा तब उन्होने भी लार्ड डफरिन की सलाह को 
एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके अनुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी। 
ला्ड डफरिन ने मि० हथूम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक मैं इस देश मे हूँ 
तवतक इस सलाह के बारे में मेरा नाम कही न लिया जाय। मभि० हम ने इसका 
पूरी तरह पालन भी किया। 

४) 


जी 


काप्रेस का जन्म : १८८५ ११ 


मार्च १८८४ में यह तय हुआ कि बडे दिनो की छुट्धियों मे देश के सब भागों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय । पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह 
समझी गयी । इस बैठक के लिए एक गदती पत्र जारी किया गया जिसमे कहा 
गया कि २५ से ३१ दिसम्बर, १८८५ तक पूना में इण्डिन नेशनल यूनियन की एक 
परिषद की जायगी। इसमे वगाल, बम्बई और मद्रास प्रदेशों के अंगरेजीदा 
प्रतिनिधि, अर्थात्‌ राजनीतिन सम्मिलित होगे। इस परिषद के प्रत्यक्ष उद्दृश्य 
होगे (१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से लगे हुए लोगो का एक-दूसरे 
से परिचय हो जाना ओर (२) इस वर्ष कोन-कौन से राजनंतिक कार्य अद्भौकार 
किये जाय इसकी चर्चा करके निर्णय करना। अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिषद्‌ एक 
देशी पार्लमेट का वीज-छप बनेगी और यदि इसका कार्य सुचारु-रूप से चलता रहा 
तो थोड़े ही दिनो मे इस आक्षेप का मुहतोड जवाब होगा कि हिन्दुस्तान प्रतिनिधि- 
शासन-सस्यथाओ के विल्कुल अयोग्य है । 

इस तरह अपने को वाइसराय के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यम साहब 
इज्जलैण्ड पहुचे और उन्होने वहा ला्ड रिपन, लार्ड डलहोजी, सर जेम्स कअड्ड, जॉन 
वबाइट, मि० रीड, मि० स्वेग और दूसरे प्रसिद्ध पुएषो से विचार-विनिमय किया 
उनकी सलाह से उन्होने वहा एक सगठन किया जो आगे चलकर इब्लैण्ड में इण्डियन 
पाल॑मेटरी कमेटी के रूप में परिणत हो गया । इसका उद्देश्य था थाल॑मेण्ट के उम्मी- 
दधारो से यह प्रतिज्ञा करवाना कि वे भारत के मामलों मे दिलचस्पी लेगे। उन्होने 
वहा एक इण्डियन टेलीग्राफ यूनियन भी वनाई। इसका उद्देश्य था इग्लैण्ड के 


प्रधान-प्रधान प्रान्तीय पत्रो को महत्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए धन सग्रह 
करना। 


कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन : १८८७ 


. काग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अत्यन्त रोचक वर्णन श्रीमती वेसेण्ट 
ने अपनी हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फ्रीडम नामक पस्तक में किया है। 
वह लिखती हैं '-- लेकिल पहला अधिवेशन पूना में नहीं हआ, क्योकि बड़े 
दिन के पहले ही ग्हा हैजा गुरू हो गया ओर यह ठीक समझा गया कि परिपद्‌ 
जिसे अव कार्येस कहते है, वम्ब में को जाय । गोकुलदास तेजपाल सस्क्ृत फालेज 
आर छात्रालय के व्यवस्थापको ने अपने विशाल भवन काग्रेस क॑ हवाले 
कर दिय और २७ दिसम्बर की सबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का स्वागत 
करन को परी तंयारी हो गई । २८ दिसम्बर, १८८४ को दिन के १२ ब्ज गोकलदास 
तेजेपाल सस्ठुत कालेज के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली 
भावाज सना: पटी हाम साटूव की, माननीय एस ० सदृह्यण्य ऐयर को और मान- 


कस को 


पथ काशानाथ च्यमस्वक तेलन दगे । हम साहत ने श्री उमेश बनर्जी के सभापतित्व 
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का प्रस्ताव उपस्थित किया और शेष दोनो सज्जनो ने उसका समर्थन और अनु- 
मोदन किया । वह एक अत्यन्त गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमे मातृ- 
भमि-द्वारा सम्मानित अनेक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने प्रथम राष्ट्रीय महा- 
सभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया था। काग्रेस की गुरुता की ओर प्रति- 
निधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने काग्रेस का उद्देश्य इस तरह 
बतलाया -- 

(क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागो में देश-हित के लिए लगन से काम 
करनेवालो की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढाना । 


(ख) समस्त देश-प्रेमियो के हृदय से प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहा र द्वारा वश, धर्म 
और प्रान्त सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्व-द्षित सस्कारो को मिटाना और राष्ट्रीय एंक्य 
की समस्त भावनाओ का पोषण और परिवर्धन करना | 


(ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नो पर भारत के शिक्षित 
लोगो में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिपक्व सम्मतिया प्राप्त हो उनका 
प्रामाणिक सग्रह करना । 


(घ) उन तरीको और दिश्ञाओ का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के 
राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करे । 


इस प्रथम अधिवेशन मे नौ प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मागी 
के बनने की शुरूआत हुईं। पहले प्रस्ताव-ह्वारा भारत के शासन-कार्य की जाच 
के लिए एक रायल-कमीशन बेठाने की माग की गई। दसरे के द्वारा इण्डिया कौन्सिल 
को तोड देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव-हारा धारा-सभा की त्रटिया दिखाई 
गई, जिनमें अवतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रश्न 
पूछने का अधिकार देने की, उत्तर प्रदेश और पजाब में कौसिल कायम की जाने 
की और कामन-सभा में स्थायी समिति कायम करने की माग की गई----इस आशय 
से कि कौसिलो में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमे विचार किया जाय । 
चौथे प्रस्ताव द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इग्लैण्ड ओर 
भारत मे एकसाथ हो और परीक्षा्थियो की उम्र वढा दी जाय । पाचवा और छठा 
फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता था और सातवे में अपर वर्मा को मिला लेने तथा 
भारत में उसे सम्मिलित कर लेने की तजवीज का विरोब किया गया था। आठवे 
प्रस्ताव द्वारा यह आदेश दिया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओ को भेज दिये 
जाय । तदनुसार सारे दह् मे तमाम राजनैतिक मण्डलो और सार्वजनिक सभाओ 
द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली सशोधन के बाद वे बडे उत्साह से पास 
किये गये | अतिम प्रस्ताव मे अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता तय हुआ और 
ता०. २८ दिसस्वर नियत हुई । 


र 
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कांग्रेस का दावा 


जिस प्रकार एक वडी नदी का मल एक छोठे-से सोते में होता है उसी 
प्रकार महान रास्थाओं का आरभ भी वहुत मामूली होता है। जीवन की 
ग़र्आत में वे बडी तेजी से दोडती है, परन्तु ज्यो-ज्यो वे व्यापक होती जाती 
है, त्यो-त्यो उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यो-ज्यो वे आगे 
त्यो-त्यो उनमें सहायक नदिया मिलती जाती हैं और वे उसको अधिका- 

धिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी काग्रेस के विकास पर भी 
लाग होता है। उसे अपना रास्ता वडी-बडी बाधाओं से तय करना था, इसलिए 
आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्ण रक्‍्खे, परन्त ज्यों ही उसे समस्त 
भारतवासियो के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर 
दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नेतिक हलचलो का भी समा- 
बेश कर लिया। प्रारम्भिक अवस्थाओ में उसके कार्यो में एक किस्म की हिचकिचा- 
हट और घकाएँ-कुशकाये दिखाई देती थी, परन्तु जैसे-जैसे वह बालिग होती गई, 
वैसे-बैसे उसे अपने बल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दप्टि व्यापक 
बनती गई। अननय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मा- 
वलम्वन की नीति ग्रहण की । इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शओोर 
से प्रचार-कार्य होने लगे, जिससे देशव्यापी सगठन बन गया--यहा तक कि सीधे 
हमले तक का कार्य-क्रम बनाना पडा । शिकायतो और अपने द ख-दर्दो को दर 
कराने के उ्ृध्य से शुस्आत करके काग्रेस देश की एक एसी मान्य संस्था के रूप में 
परिणत हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी माग भी पेश करने लगी । शीघ्र 
ही वह भारतवासियों की तमाम राजनंतिक महत्वाकाक्षाओं की एक जबरदस्त 
और तत्तापर्ण प्रतिपादक वन गई । उसका दरवाजा सब श्रेणियों और सव जातियो 
के लोगो दे लिए खोत दिया गया । यत्यपि आर्स में वह उन प्रश्नों को हाथ में लेती 
संकोच करती थी जो सामाजिक बहे जाते थे, तथापि उचित समय आते ही 
उसने "उस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टकडो में 
बटा हुआ ह और उस प्राचीन परम्परायत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रन्‍्नों 
फो सामाथिदा और राजनैतिक सीमाजो ने बाघ देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी 
धारण अपने सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहा से वहा तक, एक 
भौर अपधिनाज्य है। इस तनह काग्रेस एक ऐसी राजनैतिक सस्था हो गई डिसमें 
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दी थी उसमे उन्होने काग्रेस के वारे मे ऐसा ही दावा किया था। उन्होने कहा 
था +-- 

“यदि मैं गलती नही करता हूँ तो काग्रेस भारतवर्ष की सबसे वडी सस्था 
है। उसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस असे में वह विना किसी 
रुकावट के बराबर अपने वार्षिक अधिग्शन करती रही है। सच्चे अर्थो मे वह राष्ट्रीय 
है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नही है। 
वह सर्वमान्य भारतीय हितो और सब वर्गो की प्रतिनिधि होने का दावा करती 
है। मेरे लिए यह बताना सबसे बडी खुशी की बात हे कि उसकी उपज आरम्भ 
में एक अग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्‍्टेवियन ह्यूम को काग्रेस के पिता के रूप 
में हम जानते हैं । दो महान पारसियो---फिरोजजश्ाह मेहता और दादाभाई नौरोजी 
--ने जिन्हें सारा भारत वृद्ध पितामह' कहने मे प्रसन्नता का अनुभव करता है 
उसका पोषण किया है। आरम्भ से ही काग्रेस मे मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि 
शामिल थे, वल्कि मुझे यो कहना चाहिये कि उसमें सब धर्म, सम्प्रदाय और हितो 
का थोडी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता है। में जानता हू कि कभी- 
कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने मे असफल भी हुईं है, किन्तु में यह कहने 
का साहस करता हूँ कि यदि आप काग्रेस का इतिहास देखे तो आपको मालूम 
होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ 
सफल हुई है। सबसे अधिक काग्रेस मूलरूप मे अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक ७,००,००० गावों मे बिखरे हुए करोडो मूक, अद्धं-तग्न और भूखे प्राणियों 
की प्रतिनिधि है, यह वात गौण है कि ०े लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे 
जानेवाले प्रदेश के हें अथवा देशी राज्यों के। इसलिए काग्रेस के मत से प्रत्येक 
हित जो रक्षा के योग्य है, इन लाखो मृक-प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए 
हा, आप समय-समय पर इन विभिन्न हितो मे प्रत्यक्ष विरोव देखते हैं। परन्तु 
यदि वस्तुत- कोई वास्तविक विरोध हो तो कांग्रेस की ओर से बिना किसी सकोच 
के यह वता देना चाहता हू कि इन लाखो मृूक-प्राणियो के हित के लिए काग्रेस 
प्रत्येक हित का बलिदान कर देंगी। इसलिए वह आवश्यक-रूप से किसानो की 
संस्था है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित 
इस समिति के भारतीय सदस्यो को भी, यह जान कर आइचर्य होगा कि काग्रेस ने 
आज अखिल भारतीय चरखा रूघ' नामक अपनी सस्था द्वारा करीव दो हजार 
गावो की लगभग ५० हजार स्त्रियो को रोजगार में लगा रखा है, ओर इनमे 
सम्भवत॒ ४५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियाँ हैं। इनमें हजारो अछत कहानेवाली 
जातियो की भी है। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गावों में 
प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० गावो में से प्रत्येक गाव मे, प्रवेश करने का 
यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का हे, फिर 


डी 


कांग्रेस के हितेवी और कर्णवार श्घ 
भी यदि मनपष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप काग्रेस को इन सब गांवों में 
फैली हुई ओर उन्हें चरखे का सन्देश सुनाती हुईं देखेंगे । 
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कांग्रेस के हिलेषी और कणंघार 


काग्रेस का ऋ्रम-बद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के पहले हम यहाँ कुछ ऐसे देशी 
और विदेशी व्यक्तियों को चर्चा करना उपयुक्त समझते हैँ जिन्होन समय-समय 
प्र काग्रेस की सहायता की है । सबसे पहले अग्रेज हितेषियों को लीजिए --- 


अग्रज-हितेपी 


जॉन प्राइट और फॉसेट साहब--हायम साहब से पहले पालमेण्ट के कई 
सदस्य भारतीय प्रद्नों मे दिलचस्पी लेने लगे थे। पिछली शतान्दी के पचास 
से सत्तर वर्ष के वीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का खूब पक्ष-समर्थन किया 
था। उन्होने १८४७ में पालंभेण्ट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक 
इस देण के भाग्य में बहुत उतार-चढाव आये, पर कब्राइट साहव का भारत-प्रेम 
ठराबर बना रहा। उनके वाद फॉसेट साहव की बारी आई। वह १5५६५ में 
पालेमेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ में ही उन्होने प्रस्ताव किया कि भारत 
की बड़ी-बठी नौकरियों की परीक्षा केवल विलायत मे न होकर भारत और 
एल दोनों में साथ-साथ हो । १८७५ में इग्लेण्ड में भारतवर्ष के सर्च से तुर्की 
फे सुलतान के लिए लॉ् सेल्सवरी ने जो नाव करवाया था उसकी फॉसेट साहब 
ने निन्‍दा की थी। उन्ही के विरोध से अवीसीनिया की लडाई का सारा खर्च 
भारत के मत्ये न मढठा जाकर आधा इग्लैण्ड पर पडा। ड्यूक ऑफ एडिनवरा ने 
नारतीय नरेशों फो यो उपहार दिये थे उनका मूल्य भारतीय कोप से दिये जाने का 
नी उन्होंने विरोव किया था। एसी प्रकार ब्रिटिग-यवराज की भारत-यात्रा के 
पद के ४,५०,० ००] के भार से भी उन्होने हमारे देश को बचाया था। लॉई 
सिटल ने काणटे दाग जावात-कर दनन्‍ए कर दिया, दिल्ली में दरबार किया और एफ- 
भान-य दे मोस हे लिया इन झरतूतो का भी फॉसेट साहव से विरोध किया था। 
पगठश भारत से भी इन उपर्मारों का ददसा उन्हें तुरन्त दिया । १८७२ में कलकत्ते 
दो शमता वे उसा साद-य दिया द्वार ऊब १८७४ में फॉसेट साहब पालंमेण्ट के 


५५ नक्शा णः ज्टापक 5 गगामी चदमाद के लिए सहायता£ डे 
पाय मे रार बसे संद आगामी चुनाव के लिए नहायतार्थ उन्हें १०,०००) से 
| क. 
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ह्यूम साहब--ह्यूम साहब ने पारलमेण्ट की भारत-समिति और कांग्रेस के 
संगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। परल्तु इस 
स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारो और गैर-सरकारी हैसियत से भारत 
की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा 
कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस मे अनेक पदो पर रह चुके थे। जब वह 
जिला-मजिस्ट्रेट थे तब उन्होने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, 
मदिरा-निषेध, देशी-भाषाओ के समाचार-पत्रो की उन्नति, वाल-अपराधियो के 
सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए परिश्रम किया था। उन्हे 
यदि किसी वात में रस था तो गाव और खेती में । उन्हें किसी बात की चिन्ता 
थी तो जनता की । उन्होने घोषित किया था कि सरकार तलवार के जोर से 
अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतन्त्र और सम्य सरकार की पाय- 
दारी और स्थायित्व तो इसी मे है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमे 
सरकार की अच्छाइयो की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की 
जाय | इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी, १८५६९ के अपने एक गदरती-पत्र 
में ह्यम साहब को दिया। इस पत्र मे कहा गया था कि शिक्षा-प्रसार के लिए 
भारतीयों से काम न लिया जाय और कलेक्टर साहब लोगो को पाठशालाओ मे 
अपने बालको को भेजने की या पाठशालाओ की सहायता करने की प्रेरणा न करे । 
ह्यम साहब ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्क की बात थी | हथूम 
साहब का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुधार। उनकी योजना यह थी कि 
पुलिस और न्याय-विभाग को बिलकुल अलग-अलग कर दिया जाय । आबकारी के 
बारे मे भी उनके उम्र विचार थे। १८५६ के अन्त में हयूम साहब की सहायता से 
“पीपुल्स-फ्रेण्ड” (लोक-मित्र )नामक भारतीय पत्र निकाला गया | इसकी छ सौ 
प्रतिया उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती थी । वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द 
किया था। इसका अनुवाद कराकर भारत-मन्त्री द्वारा महारानी विक्टोरिया के 
पास भेजा जाता था। १८६३ मे ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों 
के सुधार-गृह बनाये जाय । चुज्भी की अफसरी मे उन्होने मुख्य कार्य यह किया कि 
चुज़ी की लम्बी-चौडी रुकावटो को धीरे-धीरे दूर करवा दिया। १८७६ में हम 
साहब ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की । लॉर्ड मेयो की उसके प्रति सहानु- 
भूति भी थी, परन्तु वह योजना यो ही गईं। मृकदमेबाजी के बारे मे उनकी राय 
यह थी कि देहाती इलाको मे किसानो को महाजनो की ग॒लामी मे जकडने की सीधी 
जिम्मेदारी दीवानी अदालतो पर है। उन्होने सिफारिश की कि ग्रामवासियो के कर्ज 
के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहा-के-तहा निपटाने चाहिए, उनका अन्तिम निर्णय 
चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयो-द्वारा होवा चाहिए, उन्हे न्यायाधीश 
वनाकर गाव-गाव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के मुकदमे गाव 
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के बड़े-बढों की सहायता से तय कर दिया करें। १८७६ में इसी ढंग की,एक 
योजना दक्षिण की कप्ट-पीडित प्रजा की भलाई के लिए बनाई गई-थी; “परन्तु 
बम्बई-सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया । 

१८७० से १८७९ तक ह्यूम साहव भारत-सरकार के मन्‍्त्री रहें; परल्तु 
उन्हें वहा से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार 
और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रो ने एक स्वर से निन्‍्दा 
की, परन्तु कुछ सुनवाई नही हुई । लॉ लिटन ने ह्यम साहब को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर 
बनाने का प्रस्ताव किया। ह्यम साहव को यह स्वीकार न हुआ। दूसरा प्रस्ताव 
यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) बना दिया जाय । यह बात इंग्लैंड के 

धान मन्त्री लॉर्ड सेल्सबरी को पसन्द नही आई। ह्यम साहब ने १८८२ में 
नौकरी से अवकाश प्राप्त किया। उन्होने लगभग तीन लाख रुपया पक्षियों के अजायब- 
घर पर और लगभग ६० हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी” नामक भ्रथ की 
तैयारी में खर्चे किया था। 
सर विलियम वेडरबर्न---सर विलिनेयम वेडरवर्न की सेवा ? तो इतनी प्रख्यात है 
कि उनका वर्णन करने की भी जरूरत नही है। ब्रिटिश काग्रेस-कमेटी को चलाते 
में वर्षो तक उन्ही का मुख्य हाथ रहा। काग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास 
हजार तक वापिक खर्च करती थी। वेडरवर्न साहब वम्वई में १८७६ मे, और 
इलाहाबाद मे १६१० मे, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनो के सभापति 
हुए। जाजें यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन 
के सभापति हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लमेट के सदस्य भारत-यात्रा करने और 
काग्रेस के अधिवेशनो पर उपस्थित रहने लगे। 

रमझे संवडॉनल्ड और चारल्से ब्रेडला--रैसजे मेक्‍्डॉनल्ड साहव 
१६११ में काग्रेस अधिवेशन का सभापति-पद भी सुशोभित करते, परन्तु 
उनकी पत्नी का देहात हो जाने से उन्हें वापस लौट जाना पडा। 
केजर हार्डी, होलफोजज, नाइट, मैक्स्टन, करनेल वैजवुड, वेनस्पूर, चार्ल्स 
रॉबरट्टस्टन और पैथिक लारेस आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष 
में आकर और काग्रेस अधिवेशनो में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का 
अध्ययन कर गये। परन्तु १८८६ ई० में चालर्स ब्रैडला साहब का जो स्वागत 
किया गया वह श्ञान-भौकत में तो राजाओ से कम नही था । ब्रैंडला साहब ने १८८९ 

कौसिलो के सुधार के लिए एक कानून का ससविदा (बिल) बनाया और उसे 
दोकमत-संयह के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में काग्रेस के तत्कालीन 
विचारो का समावे शा था। याशग्नेस ने भी ब्रडला स्ञाहव की रच्छानसार सूचनाएं 
पेश को जिनसे भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्णित होता था । आगे चलकर 
यह मसविश झापस ले लिया गया, परन्तु पा्लमरेट में ब्रैडला साहव की स्थिति 
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इतनी मजबूत थी कि लॉड क्रॉस का पहला मसविदा भी ब्रैडला साहब के विरोध 
के कारण वापस लेना पडा । उनका दूसरा मसविदा भी तब मजूर हुआ जब उसमे 
प्रस्तावित सुधारों की पहली किह्त के साथ, अप्रत्यक्ष ही सही, कौसिलो में 
निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया । 

ग्लेडस्टन और लार्ड नॉयब्रुक--विलियम राबर्ट ग्लैडस्टन का नाम भी 
कम प्रेम के साथ नही लिया जा सकता। भारत मे ग्लैडस्टन साहब बडे 
लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी काग्रेस-आन्दोलन 
के साथ प्रत्यक्ष सहमति। उन्होनें १८८८ में कहा था--डइस महान 
राप्ट्र की उठती हुईं आकाक्षाओ के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का व्यवहार 
करते से हमारा काम नही चलेगा ।” लगातार कई वर्ष तक ग्लैडस्टन साहब की 
वर्षगांठ पर काग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे । उनकी ८२वी जयती 
को काम्नेस ने विधिपूर्वक मनाया। लॉड नॉर्थब्रुक के प्रति भी काग्रेस ने १८९३ के 
अपने नवे अधिवेशन मे कृतज्ञता प्रकट की । उन्होने पारलमेट में इस बात पर जोर 
दिया था कि भारत के खजाने से होम चार्जेज' के नाम पर जो विशाल-धन-राशि 
खीची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय। | 

लार्ड स्टेनले, जनरलबूथ और हेनरी काटन--ऐसे ही हितैषियों में एक 
थे एल्डले के लाड्ड स्टैनले । उन्होने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत में ही 
व्यतीत किया था और भारत के अभ्युत्थान के लिए परिश्रम किया था। १८९६४ 
में उन्होंने भारत-मत्री की कौसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए 
कहा था---“यदि भारत-मत्री पर कौसिल का नियन्त्रण रहे तो भारत-मन्री का पद 
उठा दो। यदि कौसिल पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो कौसिल को मिटा 
दो । यह द्विविध-शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और बाधक है ।” उन्होवे 
भारत-मन्त्री और उसकी कौसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये 
थे। जनरल वूथ भी हमारे हितैषी थे। उन्होने १८९१ की नागपुर काग्रेस मे 
एक योजना भेजी थी कि हजारो निर्धन और अपग लोगो को देश की बजर भूमि 
पर किस प्रकार बसाया जा सकता है। उन्हें तार द्वारा उचित उत्तर दिया गया 
था । यहाँ सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओ का उल्लेख किये बिना 
भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्प से पुराना सबंध था। 
ज्यों ही आसाम के इन चीफ कमिश्नर साहब ने पेशन ली त्योही काग्रेस ने अपने 
१६०४ वाले वम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने के लिए उन्हें 
आमन्त्रित किया । उन्होने पहले-पहल भारत के सयुकत राज्य की कल्पना की थी। 


भारतीय कर्णधार 
_ दादा भाई नौरोजी--कार्येस के बडे-वूढो की सूची से सबसे पहला नाम दादा 
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भाई नौरोजी का आता है, जो काग्रेस के आरंभ से अपने जीवन-पर्यन्त काग्रेस 
की सेवा करते रहे । १८८६, १८६३ और १६०६ में तीन बार वह काग्रेस के 
सभापत्ति हुए और वराबर काग्रेस के साथ रहते हुए इगलेंड और हिन्दुस्तान में 
उन्होंने काग्रेस के झंडे को ऊंचा रखा । ज़िटिश-राज्य को न्‍्याय-परायणता में दादा 
भाई का वहत विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा। १६०६ में दादाभाई 

कलकत्तें के अधिवेशन के सभापति हुए। उस समय भारत मानो एक खोलते हुए 
वाढाव में था। १६ अक्टवबर, १६०५ को जो वग-भग किया गया था, उससे देश 
भर में एक नई लहर पंदा हो गई थी। काग्रेस के सारे वायु-मण्डल में उस समय 
बहिष्कार की भावना छाई हुई थी। वाब विपिनचन्द्रपाल ने बहिष्कार शब्द को 
आर भी व्यापक-रूप दिया और सरकार से सव तरह का संबंध विच्छेद करने के 
लिए कहा। प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
नें जुदा-जुदा किया। मालवीयजी ने उसका अर्थ देशी उद्योग-घधों का सरक्षण 
किया; लोकमान्य तिलक ने मच्य-श्रेणी के व्यक्तियो-द्वारा इस्तेमाल किये जानेवाले 
विदेदी कपडे के दु खद दृश्य का अन्त करने के लिए राष्ट्रो की ओर से किये जाने 
वाले दृढ़ निश्चय, वलिदान और स्वावलम्बन को स्वदेशी कहा; लालाजी ने इसका 
अर्थ देश की पूजी को बचाना और सुरक्षित रखना वतलाया और स्वय दादाभाई 
के लिए यह आयथिक और शिक्षा-सवधी सुधार तथा शिक्षा-प्रचार की पुकार थी 
क्योकि शिक्षा-प्रचार के ही कारण लोगो मे स्वराज्य की भख पैदा हुई थी। इस 
अस्सी वर्ष के बूढ़े ने ६,००० मील दूर इंग्लैड से यहा आकर स्वदेशी, बहिप्कार 
और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा करदी। यह 
देखकर इगलिशमन' उन पर उबल पडा । इस प्रकार दादाभाई के सभापतित्व में 
होनेवाला छलकत्ता-अधिवेशन अत्यन्त सफल रहा । 


२्‌० संक्षिप्त कांग्रेत का इतिहास 


फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्व-शक्ति के साथ उनका एक विशेष 
व्यक्तित्व था। ] 

दीनशा एदलजी वाचा--वाचा महोदय का खास विषय कौन-सा था, यह 
कहना कठिन है, क्योकि प्राय सभी विषयो से उनका एक-समान अबाध प्रवेश 
था। उनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जबकि 
उन्होने सेनिक परिस्थिति का योग्यतापूर्वक विस्तुत सिहावलोकन किया था। 
दूसरे अधिवेशन में उन्होंने भारतवासियों की गरीबी को लिया और भारत से हर 
साल ब्रिटेन को जानेवाले उस खराज की ओर सर्वे-साधारण का ध्यान आक्कृप्ट 
किया जिससे बिटेन तो समृद्ध हो रहा था, पर भारत कंगाल बनता चला जा रहा 
था। बम्बई में होनेवाले काग्रेस के पाचवे अधिवेशन में उन्होंने आबकारी चीति 
को लिया और बताया कि कामन-सभा ने एक प्रस्ताव-द्वारा सर्वे-साधारण की 
इच्छानुसार आबकारी-नीति में सुधार करने का आदेश भारत-सरकार को दिया 
था, लेकिन उसके नौ महीने बाद भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। छठी 
काग्रेस में उन्होने फिर इस ओर ध्यान दिया और इसके साथ ही नमक-कर का 
प्रन्‍्त भी उठाया था। इलाहाबाद में होनेवाली काग्रेस के € वे अधिवेशन मे 
उन्होंने चादी के सिक्के ढालना बन्द करने के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया । वह इतने 
चतुर थे कि अब से बहुत पहले, १८८४ में ही उन्होने लकाशायर का प्रश्न उठाया। 
१८९४ में उन्होंने फिर भारतीय मिलो के (सूती) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने 
का और १८६७ में उन्होने अमरावती में होने वाले अधिवेशन मे, सरकार की 
सरहदी नीति का विरोध किया। काग्रेस के १५ वे अधिवेशन मे भी उन्होने मुद्रा- 
तीति पर अपना हमला जारी रखा और भारत मे सुवर्ण-माव जारी करने की निन्‍्दा 
की | १९० शमें होनेवाले कलकत्ता-अधिवशन मे राष्ट्र ने उनको काग्रेस का सभापति 
बनाने के लिए आमन्त्रित किया। १८६६ से १६१३ तक वह काग्रेस के सयुक्त 
प्रधान-मत्री रहे । इसके बाद उसके काम-काज में गौण-रूप से योग देते रहे । सर्वतो- 
मुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान और सैनिक समस्या जैसे दुरूह विषयो 
एव सर्वे-साधारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओ की भलीभाति 
जानकारी से उनकी जोड के उस समय थोडे ही आदमी थे। 

गोपालकृष्ण गोखले---गोखले पहले-पहल १८८६ मे काग्रेस मे तिलक के साथ 
आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होने बहुतेरे तथ्य के आकडे पेश किये । 
उन्होने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पाच आने हो जाती 
है। फिर भी उनमें कडी-से-कडी बात को बहुत ही मथुर भाषा मे कहने का बडा 
गुण था। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मधुर और मजुल थे तथापि वह 
कहते थे वात खरी, योलमाल बाते करना उन्हे पसन्द नही था। १६०४ मे बनारस- 
काग्रेस के सभापति की हँसियत से उन्होने राजनैतिक शस्त्र के रूप मे बहिष्कार 
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का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए 
जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रबल लोक-भावनाएं इसके अनुकूल 
हो। गोखले सामनेवाले के साथ वडी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे 
उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नही हो जाता था। 
६०५ और १६०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इबग्लैण्ड भेजे 
गये थे। जनता और सरकार दोनो के बीच उनकी स्थिति विषम रहती थी। 
इधर लोग उनकी नरमी की निन्‍्दा करते थे, उधर सरकार उनकी उम्रता को बुरा 
बताती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनो में मध्यस्थ वनकर रहते थ। 
वह जनता की आकाक्षाएँ वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइ्या 
काग्रेस तक । 
गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति । यह ऐसे राज- 
नैतिक कार्यकर्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने नाम-मात्र के वेतन पर मातृ-भूमि 
की सेवा करने का प्रण लिया। उनके वाद श्रीमती ऐनी वेसेण्ट ने भारत के पृत्र 
ताम की संस्था खडी की । इसके बाद गाघीजी के आश्रमवासियों का नम्बर आता 
है। १६१६ में गाधीजी ने अहमदाबाद मे सत्याग्रह-आश्रम खोला और इसके बाद 
१९६२० से उसी नमूने पर दूसरे कई आश्रम खोले गये। ये सब आश्रम जीवन की 
कठोरता और साधना में भारत-सेवक-समिति' और भारत के पत्र' से कही 
बढ़े-चढे थे । 
सूरत के झगड़े के वाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य का प्रमुख भाग लिया। वह 
दक्षिण अफ्रीका भी गये और वहा उन्होने गाधीजी के सत्याग्रह-सग्राम में उनकी 
अपूर्व सहायता की । १६०६ की काग्रेस में उन्होने सत्याग्रह-धर्म की बडी प्रशंसा की 
ओर उसके तत्त्व को वडी खूबी के साथ समझाया । इसके वाद उनकी प्रवृत्तियां 
मुख्यत बडी कोसिलो क॑ अखाड़े के प्रति ही रही । १६१४ में जब काग्रेस के दोने 
दलो को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होने इसे पसन्द किया 
परन्तु बाद को अपना विचार बदल दिया। इस तरह उत्कृष्ट देश-भक्ति, देश के 
लिए कठोर परिश्रम, महान्‌ स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन व्यतीत करते हुए 
गोखले १६ फरवरी १६१५ को इस लोक से प्रयाण कर गये । 
जी० सुक्नह्मण्य ऐयर---काग्रेस के सर्व प्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव 
पथ करनेवाले 'हिन्दू' के सम्पादक श्री जी० सुन्नह्मण्य ऐयर थे। उनका प्रस्ताव 
था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही कमीशन द्वारा होनी 
चाहिए जिसमें भारतीयों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे । इंसक॑ पश्चात मद्रास 
में होनेवाली १०वीं कांग्रेस तक हम सुग्रह्मण्य ऐयर के बारे में कुछ नही सुनते । 
पर सद्रास-का््रेस में भारतीय राजस्व क॑ प्रश्न पर वह वोले और तत्सम्वन्धी जाच 
फरन को आवश्यकता वतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था 


२२ सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


--देशी-राज्यो मे अखबारो की स्वतन्त्रता का अपहरण, जिसका सुब्रह्मण्य ने 
कसकर विरोध किया। १२ वे अधिवेशन मे उन्होने प्रत्तिस्पर्धी-परीक्षाएँ इग्लेण्ड 
और हिन्दुस्तान में एक साथ ली जानें की आवाज उठाई और साथ ही लगान 
के मियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ मे लिया । अगले साल अमरावती-काग्रेस 
में उन्होंने सरकार की सरहदी-तीति का विरोध किया। १८६८ में जब तीसरी 
बार मद्रास मे काग्रेस का अधिवेशन हुआ तब श्री सुन्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति 
का प्रश्न फिर से उठाया और उसको निन्‍्दा की तथा युद्ध-नीति का भी घोर 
विरोध किया। श्री सनब्नह्मण्य का प्रिय विषय था भारत की आथिक स्थिति । 
लाहौर में होनेवाले १६वें अधिवेशन में: उन्होने बार-बार पडचेवाले अकालो को 
रोकने के उपाय मालम करके उन पर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयो की 
आश्थिक अवस्था की पूरी और स्वतन्त्र जाच कराने क लिए कहा | साथ ही सरकारी 
सनौकरियों के प्रश्त पर भी विचार किया, जिसमे हिन्दस्तानियो को उनसे महरूम 
रखने की शिकायत की। १७वें अधिवेशन में जनता की दुर्दशा और गरीबी 
पर ध्यान दिया | उनका ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विशाल उनका दृष्टि- 
कोण था। अहमदाबाद में होनेवाले १८वें अधिवेशन में एक बार उन्होने सर्वे- 
साधारण की गरीबी पर प्रकाश डाला । अपने लेखो की बदौलत उन्हे जेलखाने की 
हवा खानी पडी, जहा से बीमार हो जाने पर ही उन्हें रिहाई मिली । 

बदरुद्दीव तेयबजी--बदरुद्दीन तैयवजी एक पक्के काग्रेसी थे, जो बढते- 
बढते काग्रेस्त के तीसरे अधिवेशन के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिए हुए 
अपने भाषण मे उन्होने काग्रेस के प्रतिनिधि-रप पर जोर दिया। बाद में वह 
बम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये | १६०४ में सरकारी जगहो पर हिन्दुस्तानियो की 
नियक्ति-सम्बन्धी प्रस्ताव की बहस में उन्होंने भाग लिया था। १९०६ के प्रारम्भ 
में उनका स्वर्गंवास हो गया । काग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व उमेशचर्द्र 
बनर्जी ने किया था, दूसरे के सभापति पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थे । इसके बाद 
तीसरे अधिवेशन का सभापति तैयबजी को बनाना अत्यन्त उचित था, क्योकि 
वह मुसलमान थे | 

उमेशचल्ध बनर्जी--यदि प्रामाणिक रूप से जानना हो कि काग्रेस का प्रारम्भिक 
उद्देश्य क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र बनर्जी के भाषण 
की ही ओर निगाह दौडानी पडेगी। उसमे उन्होने स्पष्ट रूप से उसका वर्णन 
किया है। इलाहाबाद के आठवे अधिवेशन में वह दुबारा काग्रेस के सभापति हुए 
थे। यह याद रहे कि १८६१ में सहवास-बिल के सम्बन्ध मे बहुत आन्दोलन उठ 
खडा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था । उमेशचन्द्र बनर्जी 
ने अपने इलाहाबाद वाले भाषण में वें कारण बताये थे जिनसे काग्रेस ने अपने 
को सामाजिक प्रश्न से अलहदा रक्खा था। 
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लोकमान्य तिलक---लोकमान्य तिलक भारत के बिना ताज के बादशाह 
थे। शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय उन्ही को है। 
इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८६७ को कुछ पद्म तथा अपना भाषण छापने 
के अपराध मे उन्हे १८ महीने की कडी कैद को सजा दी गई थी, पर वह ६ 
सितम्बर १६९८ को ही छोड दिए गये। १८६६ से ही वह काग्रेस के समथक 
थे। १८६९ में जब वह लॉर्ड सेंण्ढ्स्ट की निन्‍दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते 
थे तब एक विरोध का तूफान खडा हो गया था। उनकी नीति उग्र थी। 
सूरत में काग्नेस के दो टुकडो का हो जाना उस समय बडी चर्चा का विषय हो 
गया था। लोकमान्य तिलक उसमे सबसे बडे अपराधी गिने जाते थे और 
कहा जाता था कि उन्होने २५ वर्ष की जमी-जमाई काग्रेस को मिट्टी में 
मिला दिया। दोनो तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की बाते कहते थे। वास्तव 
में इस प्रकार के मतभेद की नीव कलकत्ते मे ही पड चुकी थी। लेकिन दादाभाई 
नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा गया 
था। वही १६०७ में जाकर प्रबल हो गया। गरम दल के लोग चाहते थे कि 
लोकमान्य तिलक सभापति हो, परन्त नरम दल के।/लोग इसके विरोधी थे। 
उन्होने अपने विधान के अनुसार डॉ० रासबिहारी घोष को चुन लिया। इसपर 
गरम दलवालो ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया, परन्तु लाला लाज- 
पतराय ने इन्कार कर दिया। 

काग्रेस २७ दिसम्बर को २॥| बजे आरभ हुईं। १६०० से ऊपर प्रतिनिधि 
मोजूद थे। जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तब स्वागत-समिति 
के नियमानुसार मनोनीत सभापति डॉ० रासबिहारी घोष का नाम उपस्थित किया 
गया। इस पर गुलगपाडा मचा और कारंवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी करनी 
पड़ी। नये सिरे से फिर निपटारे की कोशिश की गई; मगर कोई फल नही निकला । 
२८ को फिर काग्रेस शुरू हुई । जब सभापति का जलूस निकल रहा था, तब लोक- 
मान्य तिलक ने एक चिट श्री मालवीयजी के पास भेजी, जिसमे लिखा था-- जब 
सभापति के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुक तब मैं प्रतिनिधियों से कुछ कहना 
चाहता हें ।” लेकिन अधिवेशन आरभ होने पर लोकमान्य की चिट पर, याद 
दिहानी के बाद भी, ध्यान नही दिया गया । तब लोकमान्य तिलक बोलने के अपने 
अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर बढ़े । स्वागताध्यक्ष और डॉ० घोष 
दोनो ने तिलक को बोलने की इजाजत नही दी। बस क्‍या था, गुलगपाडा और 
गोलमाल शुरू हुआ। इतने ही मे प्रतिनिधियों मे से किसी ने एक जता उठाकर 
फंका, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को छृता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा । तब 
मानो एक लडाई शुरू हो गई ---कुर्सिया फेकी गई और डपण्डे चलने लगे, जिससे 
का्नेंस उस दिन के लिए खतम हो गई । अब नरम दल के नेता जमा हुए और 
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उन्होने कनवेन्शन' बनाया और ऐसा विधान तैयार किया जिससे गरम दल के 
लोग आ ही न सके । 
लोकमान्य तिलक राष्ट्र-धर्म के जबरदस्त उपासक थे। अपने समय की 
मर्यादा को वह जानते थे। उस पराने यग में एक वही थे जिन्हे लगातार जेलो 
में तथा अन्यत्र कष्ट-ही-कष्ट भोगना पडा था। १६०८ में जब जज ने उनको 
सजा दी और उनके बारे में खरी-खोटी बाते कहकर पूछा कि आपको कुछ कहना है, 
तब उन्होने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर मे स्वर्णा- 
क्षरो मे लिखकर रखने योग्य है। “जूरी के इस फैसले के बावजद में कहता हूँ कि 
से निरपराध हूँ। ससार से ऐसी बडी शक्तिया भी है जो सारे जगत का व्यवहार 
चलाती है और सम्भव है ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे श्रिय है वह मेरे 
आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-सहन से अधिक फले-फले ।” एंसी ही तेजस्विता 
उन्होने १८६७ से दिखाई थी जब कि उन पर राजद्रोहात्मक लेखो के लिए 
मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे अदालत में कह दे कि 
ये लेख मेरे लिखे नही है, परन्तु उन्होने कतई इन्कार कर दिया। उन्होने बडी 
शान्ति और अनासक्ति के साथ इन सजाओ को भृगता और जेल में बेठे-बंठे बडे 
भव्य-ग्रन्थो की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो भआर्क-टिक होम 
आफ दी वेदाज' और गीता-रहस्य' की रचना न हो पाती । 
जब १८९६ में गाधीजी पून्रा गये तब वह लोकेमान्य से मिले और उनकी 
सलाह के मृताविक गोखले से भी। गाधीजी पर दोनो की जैसी छाप पडी वह 
याद रखने लायक है। तिलक उन्हे हिमालय की तरह महान्‌ उच्च, परन्तु अगम्य 
दिखाई पडे, लेकिन गोखले गगा की पवित्र धारा की तरह जिसमे वह आसानी 
से गोता लगा सकते थे । तिलक और गोखले दोनो महाराष्ट्रीय थे, दोनो ब्राह्मण थ॑, 
दोनो चितपावन थे, दोनो प्रथम श्रेणी के देश-भकत थे, दोनो ने अपने-अपने जीवन 
में भारी त्याग किया था, परन्तु दोनो की प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न थी। यदि हम स्थूल 
भाषा का प्रयोग करे तो कह सकते हैं कि गोखले 'नरम' थे और तिलक गरम । 
गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे 
बनाता चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पडता था, तो 
तिलक को नौकरशाही से भिडत करनी पडती थी । गोखले कहते थे--जहा सम्भव 
हो सहयोग करो, जहा आवश्यक हो विरोध करो। तिलक का झकाव अडगा- 
नीति की ओर था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर मुख्य ध्यान देंते थे, 
तिलक राप्ट्र और उसके निर्णय को सब से मुख्य समझते थे। गोखले का आदर 
था छरेम और सेवा, तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना | गोखले विदेशियों 
को जीतने का उपाय करते थे , तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की 
सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर । गोखले उच्च वर्ग और 
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बुद्धि-वादियो की तरफ देखते थे और तिलक सर्वेसाधारण और करोडो की ओर। 
गोखले का अखाडा था कौसिल-सवन, तिलक की अदालत थी गाँव की चौपाल। 
गीखले अग्रेजी मे लिखते थे, तिलक मराठी मे। गोखले का उद्देश्य था स्वशासन, 
जिसके योग्य लोग अपने को अंग्रेजों की कसौटियो पर कसकर बनाए, तिलक 
का उद्देश्य था स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारतवासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है 
और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाधा की परवाह न करते हुए प्राप्त 
करना चाहते थे। ऐसा था उनका व्यक्तित्व जो १ अगस्त १६९२० को उठ गंया। 

सुरेचद्ननाथ बनर्जो--भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार मे सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्थान है। काग्रेस के सार्थ ४० साल से अधिक 
उनका सम्बन्ध रहा। भारत में काग्रेस के मच से उठी उन्तकी बुलन्द आवाज संम्य 
ससार के दूर-दूर के कोने तक पहुचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना- 
प्रवणता, उच्च-भावुकता, वीरोचित-हुकार, इन गुणों में उनकी वक्‍तृत्व-कला को 
पराजित करना कठिन था । उनके भाषणो का मसाला होता था अपनी राजभक्ति 
की दुहाई। उन्होने इसे एक कला की सीमा तक पहुंचा दिया था । उन्होने दो बार 
काग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था--पहली बार १८९५ मे पूना में 
ओर दूसरी बार १९०२ में अहमदाबाद मे। काग्रेस से प्रति वर्ष जो भिन्न-भिन्न 
विषयो पर विविध प्रस्ताव लाए जाते थे उनमे शायद ही कोई उनकी पहुच के बाहर 
रहता हो। उनका आदर्श था ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम 
करना। एक-दूसरे मौके पर उन्होने कहा था---अग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच्चि 
है, 8ग्लेण्ठ और भारत की अखण्डता एकता का चिह्न है। यह सम्यता भारत- 
वासियो के प्रति अपूर्व आशीर्वादो और प्रसादो से परिपूर्ण है और अग्रेजों के सुनाम 
को अपूर्व ख्याति दिलानेवाली है।” उनके इन तमाम विश्वासों और मान्यताओं 
के रहते हुए भी लॉडड मिण्टो के वाइसराय-काल में वरीसाल में उन पर लाठी चलाई 
गई थी, किन्तु उन्हे आगे चलकर बगाल का मत्नी बनना था, इसलिए बच गये । 

सदतमसोहन सालवीय---प० सदनसमोहन मालवीय का काग्रेस-मच पर सबसे 
पहली बार काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन में व्याख्यान हुआ था। तब से वह 
वराबर अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय सस्था की सेवा करते रहे; 
कभी तो एक विनम्र-सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में 
आगे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-धर्ता बनकर, कभी कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शित 
करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन 
के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलो मे जाकर। 
उन्होने काग्रेस की विविध रूपो में सेवा की थी । 

सन्‌ १६१८ के अप्रैल मास मे, २७, २८ और २६ तारीख को वाइसराय ने 
गत भहायुद्ध के सहायतार्थ जन, घन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए 
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भारतीय नेताओ की जो सभा बुलाई थी उसमे मालवीयजी भी आमत्रित किए गए 
थे। देश मे जब असहयोग आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे तो दूर रहें, परन्तु 
काग्रेस से नही । नरम दल वालो ने अपने जमाने मे काग्नेस को हर प्रकार चलाया, 
लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तब वह उससे अलग हो गये। श्रीमती वेसेप्ट 
ने काग्नेस पर एक बार अधिकार प्राप्त कर लिया था, पर बाद मे उन्होने भी, 
अपने से प्रबल दलवालो के हाथो मे उसे सौप दिया। लेकिन मालवीयजी तमाम 
उतार-चढावो में प्रशसला और बदनामी सहते एवं किसी की परवा न करते हुए स्देव 
काग्रेस का पल्‍ला पकडे रहे । मालवीयजी ही अकंले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमे इतना 
साहस था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उसमे चाहे कोई भी उनका साथ न 
दे, पर वे अकले ही मैदान मे खम ठोककर डटे रहते थे । १६३० में जब सारे काग्रेसी 
सदस्यो ने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तव मालवीयजी वही 
डटे रहे। उन्हे ऐसा करने का अधिकार भी था, क्योकि वह काग्रेस के टिकट पर 
असेम्बली में नही गये थे। लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया। 
मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्वरी से 
इस्तीफा दे दिया। सन्‌ १६२१ से उन्होने असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था, 
लेकिन १६३० में हमे वह पूरे सत्याग्रही दिखाई दिये। वह स्वयं एक सस्था 
थे। पहले-पहल सन्‌ १९०६ में वह लाहौर-काग्रेस के सभापति हुए थे। काग्रेस के 
२४ वे अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परल्तु किन्‍्ही 
अज्ञात कारणों से उन्होने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया था। अत उनके स्थान की पूति मालवीयजी ने ही 
की थी। १० वर्ष बाद सन्‌ १६१८ में काग्रेस के दिल्‍ली वाले ३३ वे अधिवेशन 
के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने उनको फिर मनोनीत किया था। काशी-विश्व- 
विद्यालय तो उनकी कीति का अमर स्तभ ही है। 

लाला लाजपतराय--काग्रेस के पुराने पूज्य पुरुषो मे लाला लाजपतराय का 
सार्वजनिक व्यक्तित्व भी महान था। वह जितने बडे कामग्रेस-भक्त थे उतने ही बडे 
परोपकारी और समाज-सुधारक भी थे। सन्‌ १८८८ में होनेवाले इलाहाबाद 
काग्रेस के चौथे अधिवेशन मे वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। राजनैतिक 
क्षेत्र में उठकी लगातार दिलचस्पी ओर समाज-सेवा ने सारे देश में उनका सबसे 
ऊचा स्थान बना दिया था। वनारस-काग्रेस ने उन्हे एक प्रमुख वक्‍ता और राष्ड्र- 
वादी के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। सन्‌ १६०७ में उन्हे सरदार अजीतसिह के 
साथ निर्वासन का दण्ड दिया गया था। सन्‌ १६०७ की काग्रेस के समापति-पद 
के लिए राष्ट्रीय-विचार के लोगो ने उनका नाम पेज किया, परन्‍्त उन्होने स्वीकार 
नही किया। सन्‌ १६०६ में गोखले के साथ वह भी शिष्ट-मण्डल मे इग्लैण्ड भेजे 
गये थे। वाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हे इतना तग किया कि उन्होने विदेशो मे ही 
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ठहरना ठीक समझा प्रथम महायुद्ध के दिनो मे तो वह अमरीका ही में रहे। कांग्रेस 
के सभापति बनने का लालजी का नम्बर जरा देर से आया। सन्‌ १६२० के सितम्बर 
मास में कलकत्ते मे काग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था । उस समय उनकी अवस्था 
ऐसी थी जैसे जल से बाहर मछली की होती है । असहयोग-आन्दोलन के जन्मदाता 
और समर्थकों से उनके विचा र कभी नही मिले । इतना ही नही, अपने अन्तिम भाषण 
में तो उन्होने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह आन्दोलन चल नही सकेगा । 
वह वीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नही । उनके लिए सत्याग्रह या सविनय 
भंग का अर्थ कानून-भग के अतिरिक्त और कुछ नही था। उनका समय बड़ी कठि- 
नाइयो और सघर्षो मे बीता | उनके अपने ही प्रान्त मे नौजवानों का एक दल ऐसा 
था जो उनके खिलाफ था। कौसिल में जाने पर उनका जौहर फिर से खिल उठा । 
लेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरतापूर्ण वार ने अन्त में उनकी 
जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय में ही चले गये ! 
फिरोजञाह मेहता--सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में थे जिनका 
सम्पर्क काग्रेस के साथ उसके आरम्भ से ही था। काग्रेस की नीति और कार्यक्रम 
के निर्माण में उनका बहुत प्रमुख भाग था। कलकत्ता में होनेवाले छठे अधिवेशन 
के वह सभापति थे। कई वर्ष तक वह काग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप 
में थे। उन्होने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन समितियो, शिष्ट मण्डलों 
और प्रतिनिधि-मण्डलो द्वारा ही किया जिनके वह सदस्य चुनें गये थे। १६०७ 
में उन्होंने तरम-दल की ओर से सूरत-काग्रेस के अवसर पर काग्रेस-कार्य मे कुछ 
क्रियात्मक भाग लिया था। इसके बाद वह दृष्टि से बिलकुल ही ओझल हो गये। 
लाहौर-काग्रेस के २४वे अधिवेशन के जब वह सभापति चुने गये तब यकायक उन्हो ने 
काग्रेस के सभापति का आसन ग्रहण करने से ५ दिन पहले इस्तीफा दे दिया | अत. 
उनके स्थान पर पं ० मदनमोहन मालवीय काग्रेस के सभापति चुने गये । 
आतनन्दमोहन वसु---आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक 
' सुधारक थे । ब्रह्म-समाज की प्रगति में उनका हाथ था। १८७६ में स्थापित 
कलकत्ता के इण्डियन-एसोशियेशन के वह सर्वप्रथम मन्त्री और सुरेच्द्रनाथ बनर्जी 
के उत्साही सहकारी थे । काग्रेस-आदोलन के साथ १८६६ से पहले तक उनका कोई 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नही, यह तो ज्ञात नही होता, पर १८९६ के १२वे अधिवेशन 
में उन्होने शिक्षा-विभाग की नौकरियो के पुनस्संघटन की योजना से होनेवाले नये 
अन्याय का विरोध किया था और कहा था कि यह योजना तो भारतीयो को शिक्षा 
विभाग के ऊचे पदो से अलग रखने के लिए ही वनाई गई है । इसके बाद शीघ्र ही 
. १८९५८ के सद्रास-अधिवेशन से वह काग्रेस के सभापति हुए | समापति-पद से दिया 
हुआ उनका भाषण अकाटबच युक्‍्तियों तथा प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उपदेशो से परिपूर्ण 
था। उन्होंने पार्लमेण्ट में भारत के चुने हुए प्रतिनिधि रखे जाने की बात सुझाई 
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थी । यह देश का दुर्भाग्य था कि जब उसे उनकी सेवाओ की सब से अधिक आवशध्य- 
कता थी तब, १६०६ में, ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया। 

चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य--सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य सब से 
पुराने काग्रसियो में से थे। काग्रेस के तीसरे अधिवेशन में काग्रेस का विधान 
बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें उनका नाम था। इसके वाद 
लखनऊ में होनेवाले १५वें अधिवेशन मे और उसके अगले साल लाहौर मे होनेवाले 
१६वें अधिवेशन मे वह इण्डियन कांग्रेस समिति के सदस्य बनाये गये। २रवे 
अधिवेशन मे उन्होने दायमी बन्दोबस्त का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार की 
गलत बताया कि भूमि-कर बतौर किराया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
करते हुए उन्होने कहा कि हिन्दस्तान मे जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी 
नही रहा | ऋषि-मनियो ने कहा है कि दुनिया उन्ही की है जो उसमे पंदा हुए हैं, 
जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती है। राजा, जो उसकी 
रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओ के बदल में किसानो से पैदावार का एक हिस्सा लेता 
है। यह विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय नही बल्कि पश्चिमी है । 

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तृत वह काग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दंत 
की काग्रेस से उन्हे सन्‍्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये 
गये सशोधन से गरम दलवालो के लिए काग्रेस का दरवाजा खल गया, तब वह फिर 
उसमें आ गये और १९१०८ में होनेवाले विशेषाधिवेशन बम्बई तथा १६१६ में 
होनेवाले अमृतसर-अधिवेशन में उन्होने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया । अमृतसर 
अधिवेशन मे उन्होने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला । इसके बाद ही उन्हे नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहां बडी 
योग्यता और कुशलता के साथ उन्होने कार्य सम्पादित किया । 

कालीचरण बनर्जी--काग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षो में आमतौर पर 
यह प्रथा थी कि जो आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पराने हो जाते थे वे सब एक 
बडे प्रस्ताव मे इकट्ट कर दिये जाते थे और साल-दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे 
पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा उस सयकत या व्यापक प्रस्ताव के 
विभिन्न विपयो का भली-भाति स्पष्टीकरण कर सकती थी । १८८६ में ऐसा प्रस्ताव 
पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। 
कई वर्षो तक उन्होने काग्रेस के काम-काज में बडी दिलचस्पी ली थी । १८६० में 
ब्रिटिश जनता के सामने काग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इस्लेण्ड 
गया था उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे । €वी काग्रेस मे उन्होने न्याय और 
शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने का प्रस्ताव पेश किया था। समय की 
प्रगति के साथ जैसे-जैसे स्वसाधारण में राजनैतिक जागति बढती गई, वैसे-वेर्स 
उसकी स्वतत्रता पर अधिकाधिक प्रतिवन्ध लगने लगे। सरकारी सहायता-प्राप्त 
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. संस्थाओं के व्यवस्थापको और अध्यापकों पर यह पाबन्दी लग़ा दी गई कि जूब़ें 
तक शिक्षा-विभाग के प्रधान अधिकारी की स्वीकृति न ले ली जाय: तब तक वे न तो 
. राजनैतिक हलचलो मे कोई हिस्सा लें और न राजनैतिक सभाओ में ही उपस्थित 
. हो। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किये गये इस प्रह्मर का, १५वीं काग्रेस 
मे श्री कालीचरण ने जोरो के साथ विरोध किया। दु ख की बात है कि वह अधिक 
दिनो तक जीवित न रह सके । 
क्‍ नवाब सय्यद सुहम्सद बहादुर--काग्रेस के मन्त्रियों में हिन्दू के माथ एक 
, मुसलसान को भी रखने की प्रथा १६९१४ की मद्गरास-काग्रेस से शुरू हुई थी, जिसमे 
, नवाब सय्यद सुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्बाराव भत्री चुन गय थे। लेकिन 
. नवाब साहब तो इससे पहले, १६१३ की कराची-काग्रेस मे, सभापति-पद को भी 
. सुशोभित कर चुके थे। वह पहले काग्रेसी थे, इसके बाद मुसलमान। १६०३ में 
५ होनेवाली मद्रास-काग्रेस के १९वें अधिवेशन के वह स्वागताध्यक्ष थे और १६०४ 
० की काग्रेस (२० वा अधिवेशन बम्बई ) में काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो 
' समिति बनी थी उसमे उन्हें भी रखा गया था । वह ऐसे देश-भकत थे जिनमे मजहबी 
संकीर्णता बिलकुल नही थी। कराची-कांग्रेस के सभापति-पद से उन्होने राष्ट्रीयता 
की बुलन्दे आवाज उठाई थी और इस बात पर जोर दिया था कि भारत की भिन्न- 
भिन्न जातियों को अलग-अलग टुकडो में बठने के बजाय सयुकत-रूप' से आगे 
बढना चाहिए। लक 
वाजी आबाजी खरे--काग्रेस के प्रारम्भिक वर्षो से दायमी बन्दोबस्त और 
जमीन के पद्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय काग्रेस मे जोरो के साथ उठता 
रहा। लाहौर में होनेवाले & वे अधिवेशन मे श्री दाजी आबाजी खरे ने इस 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया था। काग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर 
१६०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ भाग १६०८ में बननेवाले 
विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निमार्ण में उन्होंने बहुत भाग लिया था । 
१६०६ से १६१३ तक, श्री दीनशा वाचा के साथ वह काग्रेस के मत्री रहे और 
१६११ में उन्होने भारतीय सूती माल पर लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने 
का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय के प्रसार से रुकावट 
पडती थी। १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-शासन के आदर्श 
को स्वीकार कर लिया तब श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन 
ँ दा ओर कहा था कि स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही प्राप्त 
'होगा। 
हे सो० शंकरन तायर--सर सी ० शकरन्‌ नायर अपने वक्‍त के एक समर्थ पुरुष 
।4॥ काग्रेंस की सेवाओ के पुरस्कार-स्वरूप काग्रेस ने उन्हे बहुत जल्दी, १८९७ मे, 
अमरावती-अधिवेशन का सभापति चुना था । बम्बई के चन्दावरकर और तैयबजी 
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की तरह शकरन्‌ नायर को भी पीछे मद्रास के हाईकोर्ट-बेच का सदस्य बना लिया 
गया और वहा से १६१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। 
१६१६ में माल लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोक- 
प्रिय हो गये । लेकिन “गांधी एण्ड अनार्की' नामक पुस्तक में गाधीजी पर उन्होने 
निराधार आक्षेप किया। इसी पुस्तक के कारण पजाव के लेफ्टिनैण्ट गवर्नर सर 
माइकेल ओड्वायर ने उन पर मुकदमा चलाया जिसके फलस्वरूप सर शकरत्‌ 
को मानहानि तथा खर्चे के लिए तीन लाख रुपये देने पडे। 
विपिनचन्द्र पाल--विपिन बाबू का काग्रेस से सम्बन्ध बहत पहले शुरू हुआ | 
वह प्रसिद्ध वक्‍ता थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय-शिक्षा के नये सिद्धान्त 
का प्रचार करते हुए उन्होने सारे देश मे अपनी वक्‍तृत्व-शक्ति का सिक्का जमा 
दिया था। उन्होने १९०७ से मद्रास में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-जनरल 
(सर) वी० भाष्यम आयगर ने उन्हें भडकाने वाले--राजद्रोहपूर्ण नही--समझा 
था और वह मद्रास अहाते से निकाल दिये गये। लार्ड मिण्टो के समय मे उन्हें 
एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे अवसर पर, जब “न्देमातरम्‌ 
के सपादक की हैसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, तब उन्होने 
यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द बाबू 
के बहुत खिलाफ पडेगी । इस कारण ६ मास की सख्त कैद की सजा उन्होने बडी 
खुशी से भुगत ली । उन्होने इग्लैड में हिन्दू रिव्यू” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, 
जिसमे बम के कारणो' पर विचार किया गया था। भारत लौटने के बाद उनपर 
मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होने माफी माग ली । उनका आखिरी इतिहास 
राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था। यह हमे 
स्वीकार करना होगा कि वह उन थोडे से लोगो मे थे, जिन्होने अपने भाषणों और 
न्यू इण्डिया' तथा वन्देमातरम्‌” के लेखो-दारा उस समय के युवकों पर बहुत जाई 
कर दिया था । 
सो० सजहरुल हक--मौ० मजहरुल हक काग्रेस के, शारीरिक और बौद्धिक 
दोनो दृष्टियो से, एक महारथी थे। वह पक्के राप्ट्रवादी थे और बिहार मे कार्मंस 
के भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हे चिढ थी। काग्रेस के २५ वे अधि- 
वेशन में जो इलाहाबाद मे हुआ था, श्री जिन्ना ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विएड 
प्रस्ताव पेश कियां था, इस प्रस्ताव का उन्होने समर्थन किया था । इस अवसर पर 
उन्होने एक योग्यतापूर्ण भाषण दिया जिसमे हिन्दुओ और मुसलमानों को आपसे 
में मिल जाने की प्रेरणा थी। यह याद रखने की बात है कि मिण्ठो-मार्ले-शासन- 
सुधार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कौसिलो के लिए 
साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजेना का समावेश किया गया था। मुसलमान 
अपनी इस सफलता पर फूलकर कुप्पा हो रहे थे। मौ० मजहरुल हक ने उस समय 
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उनसे कहा था कि उन्हें जो सफलता मिली है दरअसल वह दोनो महान जातियो 
की सम्मिलित भलाई के लिए बड़ी घातक है। देश को जरूरत इस बात की है कि 
दोनो एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दायरो मे न रहकर एक-दूसरे के साथ मिल- 
कर काम करे । १६९१४ में जब काग्रेस का शिष्ट-मण्डल इग्लैण्ड गया तब मौ० 
संजहरुल हक भी उसके सदस्य बनाये गय । इसके बाद उन्होने काग्रेसी मामलो में 
कोई क्रियात्मक रस नही लिया, लेकिन रहे अन्त समय तक वह पक्के राष्ट्रवादी । 
जीवन के आखिरी दिनो मे उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ और 
शुद्ध राष्ट्रीयता मे साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दिया । वस्तुत'* 
उनका आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था । 
महादेव गोविन्द रानडे--महादेव गोविन्द रानडे, काग्रेस मे एक उच्च शिखर 
के समान थे। यदि बहुत बारीकी में उतरे तो उन्हे काग्रेसी नही कहा जा सकता, 
क्योकि वह बम्बई सरकार के न्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसों 
तक वह पीछे से काग्रेस का सूत्र-सचालन करनेवाली शक्ति बने रहे। काग्रेस 
आन्दोलन को उन्होने स्फूर्ति प्रदान की थी । उनका ऊचा कद, चेहरे का मूर्तिवत्‌ 
बनाव और उनका अपना रम-ढग भिन्न-भिन्न अधिवेशनो में उन्हें स्पष्ट रूप से 
पहचानने में सहायक थे। अंर्थशास्त्री और इतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय 
थे। महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान”! एव भारतीय अर्थशास्त्र पर निबन्ध' के रूप में 
वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एव विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये है । समाज-सुधार 
मे उनकी खास तौर पर गति थी और वर्षो तक समाजसुधार-सम्मेलन, जो काग्रेस 
की एक सहायक-सस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहे । १८९५ 
में, पूना अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि काग्रेस समाज- 
सुधार के मामलो और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नही, 
तब जेसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता और 
बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा दिया था। प्लेग की महामारी के समय जस्टिस 
रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नही किया जा सकता । इस प्रकार 
पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और काग्रेस का काम करते हुए, १६०१ 
से, अपनी ऐसी स्मृतिया छोडकर रानडे हम से बिदा हो गये जो सदैव हमारी सहा- 
यता करती रहती है और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी । 
रमेशचन्द्र दत्त--गत शताब्दी के अन्त मे काग्नेस की राजनीति मे श्री रमेश- 
चन्द्र दत्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह अपने जीवन-क्रम में कमिश्नर के ऊचे पद 
तक चढ चुके थे, फिर भी उन्होने काग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एस० 
के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होने सावेजनिक प्रइनो पर जो अमित अनुभव 
और ज्ञान प्राप्त किया था उसका लाभ उन्होने काग्रेस को पहुंचाया था। उनका 
कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी और ब्रिटिश कारखानो की खुली प्रतिस्पर्धा 
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के कारण ग्रामीण घथधो का विनाश ही दुर्भिक्ष के कारण है। उन्होने बहुत खेद 
प्रकट करते हुए कहा था कि जिस देश ने ३,००० साल पहले ग्राम-शासन (पचा- 
यतो) का संगठन किया था आज उसी पर पुलिस, जिला अफंसरो तथा जनता 
के बीच की घुणित-श्ंंखला द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुर्भिक्ष तथा 
अन्य आर्थिक प्रश्नो पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८६० में लखनऊ- 
काग्रेस के अधिवेशन के वह सभापति बने थे। 

एन० सुब्बाराव पन्तुलुू--श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी काग्रेस के भक्त 
थे। कामग्रेस से उनका सम्बन्ध उसके जन्म के साथ ही हो गया था| वह ॒कामग्रेस 
के चौथे अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तब से वह काग्रेस- 
मच पर नमक-कर, न्याय और शासन कार्य, भारतीयो का कार्यकारिणी में लिया 
जाना, जूरी द्वारा मुकदमो का फैसला और वकीलो की स्थिति आदि विभिन्न 
प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब 
उनके समकालीन काग्रेसियो को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, तब 
उन्होने उसे लेने की कभी परवाह नही की । दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८९६८ 
में उन्हें काग्रेस का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४, १५, १६ तथा १७ में 
काग्रेस उन्हे प्रधानमन्त्री चुनती रही। उन्होने अपने कार्य-काल से अपने खर्चे 
पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और काग्रेसी मामलों में लोगो की दिलचस्पी 
बढ़ाने का एक आदशें रखा था। 

सच्चिनन्द सिह---सच्चिदानन्द सिंह को सबसे पहले १८६६ की लखनऊ 
काग्रेस में लागो ने देखा । उसीमे उन्होने न्याय और शासव-विभाग के पृथक्करण 
के प्रस्ताव पर भाषण भी दिया। लाहौर-अधिवेशन में भी इस प्रइन पर वह बोले 
थे। १७वें अधिवेशन में भी पुलिस-सुधार पर वह बोले थे। २० वें अधिवेशन 
में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १६०४ में आम चुनाव होने से 
पहले इग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवेशन मे उन्होने 
दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जाडिन को पार्लम्रेण्ट का 
सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १६०८ की पहली 'नरम' 
काग्रेस में श्री सिह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-काग्रेस 
में श्री सह ने उत्तर प्रदेश के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माग पेश 
की। वह फिर मद्रास में १६१४ मे शामिल हुए | इस काग्रेस' में उन्हें लन्दन में 
गये हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया 
था। इस शिप्ट-मण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वेश्री भूपेन्द्र बसु, जिन्ना, समर्थ, 
मजहरल हक, माननीय शर्मा और लाला छाजपतराय थे। 

काग्रेस के उक्त कर्णधारो के अतिरिक्त काशीनाथ त्यम्बक तैलग, प ० अयोध्या- 
नाथ, मनमोहन घोष; लाल मोहन घोष, राजा रामपाल सिंह, मुशी गग़ा प्रसाद 
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वर्मा, रघुनाथ नूसह मुधोलकर, पी० केसव पिल्‍ले, अंबिकाचरण मजुमदार, 
भूपेन्द्रनाथ वसु, प० विशन नारायण दर, लाला मुरलीघर जादि ने भी अपनी 
अमर सेवाओ-ह्वारा उसे गौरवान्वित किया था। आगे आनेवाली पीढी इन सेवकों 
के प्रति सदा ऋणी रहेगी । 
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काग्रेस के प्रत्येक वाषिक अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा 
इरादा नही है। एक-के-बाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्वपूर्ण विषयों 
पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हे लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा 
कि १८८४ से १९१४ तक काग्रेस की नीति और उसके कार्यक्रम का रुख क्या रहा। 
इसके लिए प्रस्ताव के महत्वपूर्ण विषयो को भिन्न-भिन्न भागो मे बाठ कर क्रमशः 
विचार करना उत्तम होगा । 


इण्डिया कॉसखितल 


कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत- 
मंत्री की कौसिल (इण्डिया कौसिल) तोड़ दी जाय। बाद के दो अधिवेशनो में 
भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया । दसवे अधिवेशन से उसकी जगह भारत-मत्री 
को परामशे देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया 
गया और १६१३ में कराची-काग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन 
सशोधनो का भी उल्लेख कर दिया जिन्हे वह चाहती थी। इसके बाद के कुछ 
अधिवेशनो में सशोधित प्रस्ताव पेश हुए । इसका कारण यह नही था कि कौसिल 
को तोडने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं थी, बल्कि यह भावना कि जबकि इसके 
जल्दी तोडे जाने की कोई सभावना नही है तब इसका कुछ सशोधन ही हो जाय । 
वह कौसिल निरुपयोगी है, यह विश्वास तो बना ही रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण 
यह है कि १९१७ में शासन-सुधारो की जो योजना बन्नाई गईं उसमे इसे तोड़ने के 
लिए कहा गया था । ; 


चैधानिक परिवर्तन 


आरंभ से ही काग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि उस पर शायद ही 
डरे 


श्ड संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 
कोई 'गरम' या अविनयी' होने का आरोप लगा सके । काग्रेस के पहले अधिवेशन में 
जो कुछ मागा गया वह यही कि “बडी और मौजूदा प्रातीय कौसिलो का सुधार और 
उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिये। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौसिलो के 
सुधार की एक व्यापक योजना पेश की । इसमे कौसिलो के आधे सदस्य निर्वाचित 
रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धात मान लिया गया। कहा 
गया कि प्रातीय कौसिलो के सदस्यो का चुनाव तो म्युनिस्पल और लोकल बोर्डो, 
व्यापार-सघो तथा विश्वविद्यालयों द्वारा हो और बडी कौसिल का चुनाव प्रातीय 
कौसिलो-हारा हो । इतना ही नही, बल्कि सरकार को कौसिलो के निर्णय अस्वीकृत 
करने का अधिकार देने की बात भी इसमे मान ली गई, बशर्ते कि प्रातीय कौसिलो 
की अपील भारत-सरकार से और बडी कौसिल की अपील कामन सभा की स्थायी 
समिति से करने का अधिकार रहे | १८८७, १८८८ और १८८६ मे भी यह प्रस्ताव 
दोहराया गया। १८६० में काग्रेस ने 'इडिया कौसिल एक्ट' में सशोधन करने 
वाले श्री चार्ल्स ब्रैडल। के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होने पार्लमेट मे पेश 
किया था और काग्रेस की राय में जिससे काफी मात्रा मे भारत के चाहे हुए सुधार 
मिलते थे। लेकिन यह बिल बाद में छोड दिया गया। १८६९१ में काग्रेस ने अपने 
इस निश्चय का समर्थन किया कि जब तक हमारे देश की कौसिलो में हमारी जोरदार 
आवाज नही होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होगे तबतक भारत 
का शासन सुचारु-रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता। १८६२ में 
सुधार सवधी लाडे क्रॉस का 'इडियन कौसिल एक्ट' पास हो गया। तब और बातो 
को छोडकर भाश्त-सरकार के नियमो और प्रातीय सरकारो द्वारा अपनाई हुई 
प्रथाओ पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, काग्रेस ने अपना हमला शुरू किया । 
यहा इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि १८६२ के सुधारों में कौसिलो 
के प्रतिनिधि चुनने का कोई विधान नही था। म्युनिस्पल और लोकल बोर्ड आदि 
स्थानीय सस्थाओ और अन्य निर्वाचन-सण्डलो को कौसिल के लिए चुनाव का जो 
कहने भर को अधिकार प्राप्त था वह सिफे नामजद करने के ही रूप में था। यही 
नही, बल्कि ऐसे चामजद व्यक्तियो को भी स्वीकार करना-न-करना सरकारपर ही 
हा था, परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हे स्वीकार कर ही लिया करती 
। 

१८६२ मे काग्रेस ने 'इण्डियन कौसिल एक्ट ” को राजभवित के भाव से तो 
स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि स्वत उस एक्ट 
के द्वारा उन लोगो को कौसिलो के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं 
दिया गया है। १५६३ में एक्ट को कार्य-रूप मे परिणत करने की उदार-भावना 
के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया कि 
यदि वास्तविक रूप मे उस पर अमल करना हो तो उससे क्या-क्या परिवर्त्तन करने 
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आवश्यक है। साथ ही पंजाब में कौसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद 
की गई। १८६४ और १८९७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया । १८९६२ 
के सशोधन से १८६३ में कौसिलो के गैरसरकारी सदस्यों को प्रइन पूछने का अधि- 
कार मिल गया था, इसलिए १८६७ मे काग्रेस ने प्रश्नकर्त्ताओ को प्रदनो के आरंभ 
में प्रझन पूछने का कारण बताने का अधिकार भी देने के लिए कहा गया ; लेकिन 
उन्हे वह प्राप्त नही हुआ । 

इसके बाद १६०४ तक काग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया । १६०४ में 
प्रत्येक प्रात से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव-द्वारा कामन-सभा में भेजने और भारतवर्प में 
कोसिलो का और विस्तार करने एवं आथिक मामलो मे उन्हे भिन्न मत देने के अधि- 
कार की भी माग की गई । साथ ही भारत-मन्त्री की कौसिल तथा भारत के प्रातो की 
कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया। १६०४५ से 
कांग्रेस ने जासन-सुधारो पर पुन जोर दिया और १६०६ में राय जाहिर की कि 
ब्रिटिश उपनिवेशों मे जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी जारी की जाय । 
१६०८ में समय से पहले ही काग्रेस ने भविष्य मे होनेवाले शासन-सुधारो पर प्रसन्न 
होना शुरू कर दिया , लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बदी थी । प्रतिनिधित्व 
की बात तो एक ओर, वस्तु-स्थिति यह हुई कि १९०६९ के शासन-कानून के अन्तर्गत 
जो नियम स्वीकृत हुए उनमे तो उतनी भी उदारता नही थी जितनी कि जॉन 
मालें ने इससे पहले अपने खरीते में प्रदर्शित की थी । 

यहा यह भी जान लेना आवश्यक है कि मॉलें-सिण्टो के नाम पर दस साल तक 
जिन शासन-सुधारो का दौर-दौरा रहा, वे थे क्या ? इन सुधारो के अनुसार बनने 
वाली बडी (सुप्रीम) कौसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल 
२७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा २८ सरकारी 
अफसर थे, बाकी में ५ मे से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियो 
की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और दो अन्य सदस्य भी उसी के द्वारा 
नामजद होते थे जो प्रदेश विशेष के वजाय स्वार्थे-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे । 
निर्वाचित सदस्यो मे भी बहुत-कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे, जैसे 
सात प्रातो में जमीदार, पाच प्रातो मे मुसलमान, एक प्रान्त से (सिफ बारी-बारी से) 
मुसलमान जमीदार और दो व्यापार-संघ के प्रतिनिधि, इनके बाद जो स्थान बचते 
थे उनका चुनाव नौ प्रान्तीय कौसिलो के गैर-सरकारी सदस्यो-द्ारा होता था। 

मॉलें-मिण्ठो शासन-सुधारो के अनुसार दो भारतवासी (आगे बढाकर तीन 
कर दिये गये ) १६०७ में इण्डिया-कौसिल के सदस्य नियुक्त किये गये; एक को 
१६०६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला और एक-एक 
भारतवासी १६१० में मद्रास तथा बम्वई के गवर्नरों की कार्यकारिणियो में नियुक्त 
किया गया । इसी साल वगाल से भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी 
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सदस्य उसमें भी रखा गया। बाद को वह प्रात प्रेसीडन्सी (अहाते) की श्रेणी में 
रखा गया और स-कौसिल गवनेर के मातहत हो गया। बिहार-उडीसा को मिला- 
कर १६१२ में स-कौसिल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के मातहत एक पृथक प्रान्त बना दिया 
गया और एक भारतवासी वहा की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 

१६०६ में काग्रेस ने शासन-सुधारो के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। 
पहले प्रस्ताव में मजहब के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दी 
जाहिर की गई, दूसरे प्रस्ताव-द्वारा उत्तर प्रदेश, पजाब, पूर्वी बगाल, आसाम और 
ब्रह्मदेश मे लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थ कार्यकारिणिया बनाने की प्रार्थना की 
गई, तीसरे प्रस्ताव मे पजाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारो को असन्तोष- 
प्रद बताया गया और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार में कौसिल स्थापित 
न करने तथा मध्यप्रात के जमीदारो और जिला तथा म्युनिसिपल बोर्डो की ओर 
से बडी कौसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यो के निर्वाचन से बरार को महरूस 
रखने पर असन्‍्तोप प्रकट किया गया । १६१० और १६११ में अमली तौर पर 
काग्रेस ने शासन-सुधार-सम्बन्धी अपनी १६९०९ की आपत्तियो एवं सूचचाओ 
का ही समर्थन किया और पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्तो को म्युनिस्पल तथा जिला- 
बोर्डो पर भी लागू कर देने का विरोध किया। 

१६१२ में काग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमिया दूर न की 
जाने पर निराशा प्रकट की और अन्य सुधारो के साथ यह भी प्रार्थना की कि बडी 
तथा समस्त प्रान्तीय कौसिलो में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों 
द्वारा मत लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजबेतिक) के लिए सत्ता 
पानेवालो को जिनमे नैतिक दोष न हो, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा 
दी जाय और अतिरिक्त प्रइन पूछने का अधिकार कौसिलो के सभी सदस्यों को 
दे दिया जाय। पजाब मे कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय सस्थाओ के 
लिए भी पृथक्‌ निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आइचर्य 
की बात है कि काग्रेस के शासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव मे एक टुकडा यह भी 
था कि जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अयोग्य समझा 
जाय। 

१६१४ में बम्बई से काग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारत-सरकार के सर्वप्रथम 
भारतीय लॉ-मेम्बर सर सत्येन्द्रप्रसन्ष सिह इसके सभापति थे। इसमे एक प्रस्ताव 
द्वारा महासमिति को आदेश दिया गया कि शासन-सुधारो के सम्बन्ध मे वह आल 
इण्डिया मुसलिम लीग की कमेटी से सलाह-मशविरा करे । इसके फलस्वरूप सयुकत 
भारत की आकाक्षाओ की द्योतिक एक सम्मिलित योजना बनाई गई और १६१६ 
की लखनऊ-काग्रेस ने उसपर स्वीकृति की मुहर लगा दी। इसके अनुसार काग्रेस 
ने स्व॒राज्य की ओर एक निश्चित कदम बंढाने की माग की और कहा कि भारतवर्ष 


जला 
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का दर्जा वढाकर उसे पराधीन देश के बजाय साम्राज्य के स्व-शासित उपनिवेश्ञो 
के समान भागीदार वना दिय्ग जाय । 

इस योजना को प्रस्ताव-द्वारा स्वीकार करके ही काग्रेस सन्तुष्ट नही हो गई, 
बल्कि सर्व-साधारण को इसे समझाने एवं इसका प्रचार करने के लिए उसने अपनी 
एक कार्य-समिति भी वबनाई। प्रधान मत्रियों ने श्री० एस० वरदाचाये जैसे प्रसिद्ध 
वकील के पास, इसे भेजा और इसपर से भारतीय शासन-विधान का एक ऐसा 
सश्योधक-विल तैयार करने के लिए कहा जिससे गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट 
में काग्नेस-लीग-योजना के अनुसार सशोधन हो जाय । 

१६१७ की कलकत्ता-काग्रेस में इस घोषणा पर क्ृतज्ञतापूर्वक सन्तोष प्रकट 
किया गया कि भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्दंश्य 
है, पर साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि स्वयं विधान में इसके लिए समय की 
कोई अवधि नियत कर दी जाय, जिसके अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त 
हो जाय और शासन-सुधारो की पहली किदहत के रूप में सुधारो-सम्बन्धी कामग्रेस 
लीग-योजना को असली रूप दे दिया जाय । 

मि० माण्टेगू नवम्बर १६१७ में भारत आये और माण्ट-फोडे-शासन-सुधार 
की रिपोर्ट जन १६१०८ में प्रकाशित हो गई। सितम्बर १६१८ के बम्बई के 
विशेप अधिवशन में उसपर विचार हुआ । इसके सभापति श्री हसन इमाम थे। 
माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावित शासन-सुधारो की योजना के आगे, जिसका मुख्य 
भाग हंध-शासन था, काग्रेस-लीग-योजना दव गई। नई (माण्ट-फोर्ड) योजना 
के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में राज्यपरिपद्‌ (कौसिल आफ स्टेंट) के 
नाम से एक परिषद्‌ का आयोजन किया गया, गवर्नर जनरल के सहायतार्थ प्रातो 
में बडी-बडी समितिया बनाई गईं और कौसिलो-दारा समर्थन न पानेवाली वातो 
के लिए गवर्नरों को अधिक अधिकार दिये गये। बम्बई के विशेष अधिवेशन 
ने निश्चय किया कि राज्य-परिपद्‌ न रखी जाय, किन्तु यदि राज्य परिपद्‌ बनाई 
ही जाय तो भारतीय-सरकार के लिए भी प्रान्तो की तरह रक्षित और हस्तान्तरित 
दिभागों की तजवीज की जाय, उसके कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हो ० 
स्फिकेट देने का नियम केवल रक्षित विपयो के लिए हो। साथ ही हँघ-गासन 
स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय परिपद की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी 
गई कि वेन्द्र में भी हंध-शासन जारी कर दिया जाय, यद्यपि माण्ट-फोर्ड योजना 
में यह दात नही थी । 

श्स प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ को, वेकार 

ऋर दिया, पयोकि वेन्द्र में हंध-शासन की जो साग की गई थी उसे उसने मजर नहीं 
श्णि। बम्दई के विशेषाधिवेशन ने माण्ड-फोर्ड (भासन-सुधारो के) प्रस्तावो 
का कुज मिलाकर निराशाजनक गौर असन्तोपषद्दद बतलाया और पहले के दो 
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अधिवेशनो की मागो की ताईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समा- 
नता, स्वतन्त्रता, जानमाल की सुरक्षा और लिखने-बोलने तथा सभाओ में 
सम्मिलित होने की आजादी, शस्त्र रखने का अधिकार एव शारीरिक सजा सब 
प्रजाजनों पर एक-समान लागू करने के मौलिक अधिकारो-सम्बन्धी एक धारा 
जोडी, फिर भी सच पूछिये तो उसमे मि० माण्टेगु की ही पूरी जीत हुई । १६१८ 
का दिल्‍ली-अधिवेशन प० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ और उसने 
भी इन्ही बातों की ताईद की, परन्तु उसने सब प्रातो के लिए दध-शासन की नही, 
बल्कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की । दिल्ली-अधिवेशन मे केन्द्रीय शासन 
में दघ-शासन-प्रणाली जारी करने के लिए कहा गया, पर परराप्ट्र-विभाग और 
जल-थल-सेना के विपय रक्षित मानकर उससे पृथक रखे गये। द्वितीय परिषद्‌ 
के बारे में बम्बई के व्शिष अधिवेशन का प्रस्ताव ही दोहराया गया और उसके 
आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया । 

११ नवम्बर १६१८ को सुलह की घोषणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का खात्मा 
हुआ। इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपति विलसन, प्रथान मन्त्री लायड जाजे तथा जन्य 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञो की घोषणाओ को उद्धृत कर, आत्म-निर्णय के सिद्धात को 
समस्त प्रगतिशील राप्ट्रो पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, काग्रेस ने निश्चय 
किया कि भारत पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रद 
कर दिये जाय, परन्तु इन बातो का कोई प्रभाव नही पडा। 


सरकारी नोकरियाँ 


सरकारी नौकरियों में खासकर उच्च पदो पर, भारतीयो की नियुक्ति के 
प्रश्न को काग्रेस ने विशेष महत्व दिया था। १८३३ में कानून-ह्वारा भारतीयों को 
सब पढो पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई थी और १८५३ में जब प्रति- 
स्पर्दधी परीक्षाओं का आरभ हुआ तब कहा गया था कि उसमे भारतीयों के लिए बडी 
रुकावट है। लाडं सेल्सबरी के शासन-काल मे सिविल-सर्विस की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं 
के उम्मीदवारो के उम्र मे कमी की गई। इसे काग्रेस ने उन कठिनाइयो में और 
भी वृद्धि करना समझा, जो कि इसके लिए पहले से भारतीयों के सामने उपस्थित 
थी। भारतवासियो ने हमेशा यह माग की कि ये परीक्षाएँ इगलैड और भारतवर्षे 
दोनो जगह साथ-साथ होनी चाहिये जिससे भारतीयो की कठिनाई दूर हो जाय । 
जून १८६३ में कामन-सभा ने दोनो देशो में साथ-साथ परीक्षाएँ होने के समर्थन 
में प्रस्ताव पास किया, जिसका काग्रेस तथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे 
ही साल सरकार ने घोषणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा | 
इससे सारा उत्साह नष्ट होकर गहरी निराशा छा गई । भारत की सरकारी नौकरियो 
के सवध में नियुक्त शाही कमीशन के सामने भारतीयो की जो गवाहिया हुईं उनसे 


ता 5 


हा 
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यह बात स्पप्ट हो गई कि जबतक यह सुधार न हो जाय तब तक भारतीय मागो 
के साथ कदापि न्याय नही हो सकता । 
दूसरे अधिवेशन मे काग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति 
ने इस सवध में विस्तृत व्यौरा तैयार किया और माग की कि प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ 
भारतवर्प और इगलड में साथ-साथ हो जिससे सम्न्राट के सब प्रजाजन बिना किसी 
भेद-भाव के उसमे भाग ले सके तथा योग्यता के अनुसार नियुक्तियों की 
क्रमागत सूची तैयार की जाय। चौथे अधिवेशन तक जाकर कही इस आन्दोलन 
में थोंडी सफलता मिली। सरकारी नौकरियों (पवलिक सर्विसेज) के कमीशन 
ने अपनी रिपोट में इस संवध में जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी काग्रेस' 
ने तारीफ की, परन्तु उन्हे अपर्याप्त बताया । इसमे सन्देह नही कि काग्रेस के इच्छा- 
नुसार इण्डियन-सिविल-स्विस की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १९ से २३ कर दी 
गई थी, लेकिन दूसरी तरह से कमीशन की सिफारिशो पर जारी की गई सरकारी 
आज्ञा से स्थिति और भी खराब हो गई थी । क्योकि उससे भारतीय उच्चाधिकारियो 
के लिए दो ही उपाय रह गये थे--या तो जिस स्थिति मे स्टेच्युटरी सविस के मातहत 
वे उस समय थे उसी मे बने रहे, या प्रान्तीय सविस में सम्मिलित हो जाय, जिनके 
सदस्यों के लिए शासन के सब उच्च पदों पर ताला डाल दिया गया था। स्थिति 
उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्वे-भारतीय नौकरियो के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ 
होती थी, दूसरे स्टेच्युटरी सनदी नौकरिया थी जिनकी है नौकरिया १८६१ के 
कानून के अनुसार भारतीयो के लिए रक्षित थी, तीसरे सनदी नौकरिया थी जिनमें 
भारतीय ही भारतीय थे। १८६२ में काग्रेस ने पब्लिक संविस कमीशन की रिपोर्ट 
पर किये गये भारत सरकार के प्रस्ताव पर असतोप प्रकट किया और उसके वारे 
में कामन-सभा को एक प्रार्थना-पत्र भेजा | वात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१ 
नौकरियों में & पद १५८ भारतीयो के लिए रखे गये थे, परन्तु पब्लिक-सविस- 
कमीशन ने कहा कि इनमे से १०८ पद उन्हें देने चाहिए। भारत-मत्री ने उस 
चाहिए शब्द को भी बदल कर दिये जा सकते है” कर दिया। इससे १५८ 
में से, जो १०८ पद सरकार के हाथ में थे उममे से सिर्फ €३ पद ही 
१८६२ में भारतीयों को दिये गये । इसके वाद तो स्थिति और भी खराब हो गई 
भारत-सरकार के तत्सववी प्रस्ताव की भारत-मत्री ने अपने खरीते-द्वारा पुष्टि 
कर दी। फलत. १८६४ में जाति-भेद के आधार पर भारतीयो के खिलाफ अयोग्यता 
की निददिचत मुहर लग गई, क्योकि उस खरीतें में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 
सनदी नौकरियों (द्वितीय श्लेणी के उच्च पदो) में कम से कम इतने अग्रेज अफसर 
तो रहने ही चाहिए। २ जून १८६३ को कामन-सभा ने इस आशय का जो प्रस्ताव 
पास छिया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशो में साथ- 
साप परीक्षाएँ होने का क्रम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए, उसका इससे खात्मा 
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हो गया । इस प्रकार जबकि भारतवर्ष इण्डियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इजि- 
नियरिग, ठेलीग्राफ, फारेस्ट और एकाउण्ट्स सर्विसेज” (नौकरियों) मे प्रवेश 
करने के लिए दोनो देश में साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ होने की सुविधा माग 
रहा था, सरकार ने १८९४ में उनसे उलटा रुख अख्तियार किया। शिक्षा 
विभाग की ऊची नौकरियों को दो भागो में वाट दिया गया--बडी अर्थात्‌ 
आई० ई० अस० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात्‌ पी० ई० एस० (प्रान्तीय) 

बडी नौकरियो की नियुक्ति इग्लैण्ड में और छोटी नौकरियो की नियुक्ति भारतवर्ष 
से होने का नियम रखा गया | १८८० से पहले ऐसा नही था । उस समय बगाल 
से उच्चपदस्थ भारतीयो और अग्रेजो को एक समान वेतन मिलता था। दोनो का 
प्रारभिक वेतन ५०० रुपये होता था, पर १८८० में भारतवासियों का वेतन 
घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८९ में २५० रु० ही रह गया, यद्यपि भारत- 
वासी इग्लेण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट होते थे। भारतवासियो के लिये 
अधिक-से-अधिक वेतन १८६६ मे ७०० रु० था, चाहें कितने ही समय की उत्तकी 
नौकरी क्यो न हो जाय, परन्तु अग्रेजो को अपनी नौकरी के दस वर्ष परे होते ही 
१,००० रु० मिलने लगते थे । नयी योजना ने भारतवासियो को ऐसे कुछ कालेजो के 
प्रिन्सिपल होने से भी महरूम कर दिया जो अग्रेजो की पढाई के लिए रक्षित थे। 


संनिक समस्या ग 


सैनिक समस्या पर भी काग्रेस ने ध्यान दिया। अपने पहले अधिवेशन में ही 
काग्रेस ने सैनिक खर्च की प्रस्तावित वद्धि का विरोध किया । अगले वर्ष इस बिना 
पर भारतीयो को सैनिक स्वयसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, 
कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्‍त 
आ जाय तो वे (ब्विठेत की) सरकार के लिये बडे सहायक सिद्ध होगे। तीसरे साल 
भारत की राजभक्ति और १८४८ की घोषणा में महारानी विक्टोरिया-द्वारा दिये 
गये वचन के आधार पर सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतवासियो 
के लिए भी खोलने का मतालवा किया गया । इसके लिए काग्रेस ने देश में सेनिक 
कालेज की स्थापना करने के लिए कहा। चौथे और पाचवे अधिवेशनो में पहले 
के प्रस्तावों की पृष्टि की गई। छठे मे कोई विचार नही हुआ, पर सातवे में इस 
पर चर्चा हुई और सरकार से आग्रह करते हुए यह मतालबा किया गया कि वह 
दस्त्र-विधान के नियमो में ऐसा सशोधन करे कि वे धर्म, जाति या वर्ण के भेद- 
भाव बगेर सव पर एक-समान लागू हो, साम्राज्य के जिस-जिस भाग में अधिक 
सेनिक प्रवृत्ति के लोग हो वहा-वहा अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धति प्रचलित 
करके उनका सगठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्यालयों की स्थापना 
एवं सैनिक-स्वयसेवको की भर्त्ती की प्रथा आरम्भ की जाय। इन प्रार्थनाओं 


॥;॒ 
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बा 0० पक] 


भौर विरोधो के होते हुए भी सैनिक व्यय में उलटे असावारण वृद्धि हुईं। तब 
आठेोें अधिवनन में छाग्रेस को यह माग पेघ करनी पड़ो कि इस व्यय का एक 
हिस्सा इंग्लेएड को भी बरदाग्त करना चाहिए। नवे अधिवेशन ने इस विषय 
यो सामाशिता पहल अति भारत की फौजी छावनियों में होनंवाली वंश्यावत्ति 
एवं छल की बीमारियों पर विचार जिया दसवे अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव 
थी फिर प्रिय वी। १८९४ में बेल्वी-कमीशन नियक्त हुआ जो कि सैनिक व्यय को 
इंगनेएण और भारतवर्ष के बीच विभवत करने वाला था। ग्यारहवें और वारहवें 
अधिवेशनों में एस सम्बन्ध में कोई विचार नही हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने 
थी नीतिग्रत्ण की थी उसके फलस्वरूप तेरहवे अधिवेशन में इस पर विचार हुआ 
ओर सरकार से कहा गया कि इस व्यय में एस्लैण्ड को भी हिस्सा वटाना चाहिए 
चीदह वे आधियशन ने भी ऐसा ही निगचय किया, परन्त पद्धहवें अधिवेशन ने इसके 
एक नये पहलू को रपर्ण किया । सीमाप्रान्त की लडाई खत्म हो जाने पर सोलहवे 
जमियेशन में झाग्रेस फिर सैनियाः विद्यालय के प्रश्न पर जा पहची । इस अधिवेशन 
के साथ उसीसवी सी समाप्स हो गई। १६०१ में महारानी विवटोरिया भी 
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से राष्ट्रीय नव-चेतना के समय भी साल-दर-साल सामने आतनेवाले इस दुस्साध्य 
विषय को भुलाया नही गया। 

१६०८ मे काग्रेस ने जोरो के साथ ३,००,००० पौण्ड के उस नये भार का 
विरोध किया जो रोमर-कमेटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय 
कोष पर लाद दिया था। १६९०९ और १६१० में साल-दर-साल बढते जानेवाले 
सैनिक व्यय की आलोचना की गई। १६१२ और १६१३ के अधिवेशनो मे सेना 
विभाग के उच्च पद भारतीयो को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आक्ृष्ट 
किया गया। १६१४ में काग्रेस ने अपनी इस माग को फिर दोहराया कि सेता- 
विभाग की ऊची नौकरिया भारतवासियो को भी दी जाय, सैनिक स्कूल खोले 
जाय और भारतीयो को सैनिक-स्वयसेवक बनाया जाय। ड्यूक आफ कनाट ने 
इनमे पहली दो बातो का समर्थत किया । १६१७ में भारतवासियो पर से सेना की 
कमीशन्‍्ड” जगहे मिलने की बाधा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी 
जगहे भी दी गई। इससे उस अन्याय की आशिक पूर्ति हुई। फलत कलकत्ता 
में होनेवाली १६९१७ की काग्रेस ने इस विषय में अपना सन्तोष प्रकट किया और 
१६ से १८ वर्ष तक की उम्र के युवको की कंडेट कोर प्रत्येक प्रान्त में संगठित 
करने पर जोर दिया । 


कानून' और न्याय 


ब्रिटिश-भारत में कानूनी सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के 
समय से आरभ हुआ । उन्होने अन्य विषयो के साथ इस विषय में जिन सुधारो का 
प्रतिपादन किया उनमे से एक यह भी था कि शासन और न्याय कार्यो को एक दूसरे 
से सर्वथा पृथक्‌ किया जाय, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ । राजा राममोहन 
राय के बाद उत्साही कार्यकर्त्ताओं के एक दल ने जिसमें श्री दादाभाई नौरीजी 
संबसे प्रमुख थे, इस प्रइन को हाथ से लिया । इसके लिए बगाल, बम्बई तथा मद्रास 
में सघ बनाये गये, जिनमें बगीय राष्ट्रीय-सघ खास तौर पर उल्लेखनीय था। शिक्षा- 
प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर के साथ बढा और 
१८८५ मे काग्रेस ने इस प्रइत को अपने हाथ में ले लिया। दूसरे अधिवेशन मे काग्रेस 
ने अपनी यह राय जाहिर की कि शासन और न्याय-कार्यो का शीघ्र एक-दूसरे 
से पृथक होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए 
कहा गया कि ऐसा करने मे खर्च बढाना पडता हो दो भी इसमे दरी न की जाय । 
अगले साल यह विपय और जूरी-प्रथा का प्रश्न, दोनो एक-साथ कर दिये गये और 
प्रतीत होने लगा कि मूल प्रस्ताव मे ही अब उसका भी प्रवेश हो जायगा, लेकिन 
ऐसा हुआ नही। प्रति वर्ष कांग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८९३ 
में तो यहा तक कह दिया गया कि न्याय और श्ासन-कार्यो, का सम्मिश्रण भारत 
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के ब्रिटिश-शासन के लिए एक बडा कलक है, ले 
और समाज वाले लोगो को बेहद तकलीफ उठानी पडर्त 
दो भूतपूर्व भारत-मन्त्रियों ( लार्ड किम्बरली तथा 
धत किय वे भी उसके समर्थक ही थे। और यह वस्पु, 
कि बे मत जिम्मेदार अधिकारियो के थे, किसी एंरे-गैरे व्योंक्त - 
हुआ कुछ भी नही और आन्दोलन बराबर जारी रहा। मदनमोहन"« 
इसमें खास तौर पर दिलचस्पी ली और इसे अपने अध्ययन का मुख्य विषय 
बनाया । १८६६ में उनकी मृत्यु होजाने पर, बारह॒वे अधिवेशन मे, काग्रेस ने उनकी 

पर शोक मनाते हुए इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट किया कि नन्‍्यायालयो को 
शासन-कार्य से अलग रखने के विचार का इग्लैण्ड और भारतवर्ष की जनता ने 
समर्थन किया है। १८६६९ में इस अत्यन्त आवश्यक सधार को कार्यान्वित करने 
के लिए कई प्रसिद्ध अग्नेज न्यायाधीश और सावंजनिक सेवकों ने सपरिषद्‌ भारत- 
सन्त्री को प्रार्थवा-पत्र भेजा। इससे काग्रेस को और बल मिला। १६०१ मे, 
काग्रेस ने देखा कि मामला आगे बट गया है और भारत सरकार इस पर गौर कर 
रही है। परन्तु १९०८ तक कोई अमली तरक्की नही दिखाई दी, क्योकि उसी 
साल काग्रेस ने इस बात पर सन्‍्तोय प्रकट किया कि बगाल प्रान्त के लिए सरकार 
ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बारह महीने 
पूरे भी नही हो पाये थे कि काग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया । इसके बाद 
लगाता र दो अधिवेशनो में इसो निराशा का राग अलापा गया । 

ज्रो के अधिकार कम करने और न्याय तथा शासन-कार्य सम्मिलित रखने के 
पुराने घाव अभी हरे ही थे और उनमे सुवार होने के कोई आसार नजर नही आ 
रहे थे, कि १८९७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा 
रेग्युलेशन (वगाल), १८१६ का दूसरा रेग्युलेशन (मद्रास) और १८५२७ का 
पच्चोसवा रेग्युलेशन (बम्बई) ये तीन पुराने कानन प्रकाश में आये, जिनके मात- 
हत हर किसो को मृकदमा चलाये वगेर ही जलावतन किया जा सकता था। सर- 
दार नातू-बन्धुओ पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८६९७ के काग्रेस अधि- 
वेशन होने क॑ वक्‍त ५ महीने से अधिक श्षमय से जेल मे थे। कांग्रेस यह देखकर 
दंग रह गईं, क्योकि गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नहीं दिया गया 
था जिसे इन रेग्युलेशनो के अन्तर्गत देना जरूरी था। 

१८९७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को 
राजद्रोह के अपराध में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गईं जो खद उनके 
लिखे हुए नही थे। पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह 
(दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहे फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) धाराओं 
में एंसा संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गईं। काग्रेस ने 
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में राशधारण के अधिकारों पर किये जाने वाले इस आक्रमण का विधिवत्‌ विरोध 
विफ््या । 


दायमी बन्दोबस्त और शअ्रकाल 


काग्रेस ने सबसे पहले नही तो भी आरभ में ही थोडे-थोडें समय के लिए 
होनेवाले जमीन के बन्दोबस्त पर भी ध्यान दिया । इलाहाबाद मे होनेवालें काग्रेस 
के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी समिति को यह काम सौपा कि वह इस 
सम्बन्ध में विचार करके १८८९ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। 
१८८६ मे बाबू वैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० 
में दुर्धिक्ष के कारणो की जाच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने 
दायमी बन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-मन्त्री ने भी १८६२ के अपने 
खरीते मे मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होने यह भी बताया कि कभी-कभी 
तो लगान में बढाई हुई रकम गाव में पैदा होनेवाली फसल स भी बढ जाती है। 
१८६२ में काग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, 
और क्ृषि-सम्बन्धी बैको की स्थापना के लिए प्रार्थना की । अगले साल भारत-मत्री 
द्वारा दिये गये उन वचनो की पूर्ति करने के लिये कहा गया, जो उन्होने अपने १८५६२ 
और १८६५ के खरीतो में दायमी बन्दोबस्त के लिए दिये थे। १८९६ मे काग्रेस 
ने अपने रुख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा बन्दो- 
बस्त करने से कम-से-कम ६० साल की अवधि रखी जाय । १६०३ मे काग्रेस इससे 
भी आगे बढी और 'लगान अधिक न लगाया जाय इसके लिए कानूनी तथा अदालती 
रुकावटे लगाने के लिए कहा । १९०६ मे काग्रेस ने लॉ कैनिंग ओर लार्ड रिपन की 
नीति से, जो उन्होने क्रश १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के 
सबध मे प्रतिपादित की थी, १९०२ मे एक प्रस्ताव-हारा घोषित लॉड कर्जन की 
नीति की तुलना करके दोनो को परस्पर विरोधी बताया और इस विचार का 
विरोध किया कि भारतवर्ष मे जमीन का लगान कर' नही बल्कि किराया है। 
१९०८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश होकर 
अपने आप काग्रेस ने इस विषय को छोड दिया। 
सिचाई-कर के प्रइन पर काग्रेस ने केवल एक बार विचार किया और वह 
१८६४ में हुए मद्रास के अधिवेशन में, जिस साल कि एक हुक्म निकालकर आब- 
पाशी का कर ४) से बढाकर ५) प्रति एकड कर दिया गया था। इन दिनो लगातार 
जो दुभिक्ष हुए उनका आथिक कारण इन करो और महसूलो की लगातार वृद्धि 
होते जाना ही था। १८५६६ के दुर्भिक्त की परिस्थिति के कारण काग्रेस को सरकार 
की आर्थिक नीति का सिहावलोकन करना पडा। सरकार से कहा गया कि वह 
अकाल-रक्षक-कोष बनाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी बन्दीबस्त 
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और कृषि-सम्बन्धी बैंकों तथा कला-कौशल सम्बन्धी स्कूलो की स्थापना को गरीबी 
दर करने का असली उपाय वतलाया गया। इसके बाद ही .एक़् अकाल-कमीशन 
बेठाया गया । इसी बीच अकाल-पीडितो की सहायता के लिए ब्रिंदेन- और अभरीका 
से आई हुई उदारतापर्ण रकमो के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए काग्रेस ने १,००० 

पीण्ड की रकम लन्दन के ला्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया ताकि लन्दन 
के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयो की क्वतज्ञता का सूचक 

एक स्मारक वना दठे। यह १८६८ की बात है। लेकिन ऐसा करते हुए काग्रेस 
ने उन असली उपायो की उपेक्षा नही की जिनका वह प्रतिपादव करती आ रही 
थी। १८९६ में एक वार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खच 
में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धो की उन्नति की जाय और जमीन 
का लगान तथा दसरे करो में कमी की जाय । अगले साल सारे प्रशत पर और भी 
व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की माग पेश की गई कि भारत- 

वासियो की आर्थिक अवस्था की जाच कराई जाय । इसके बाद क अधिवेशनो में 
हम इस विषय पर और कुछ नही पाते, जिसका कारण ज्यायद यह है कि 
बाद के वर्षों मे काग्नेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था। 


कानून जंगलात 


जगलात के कानूनों से हुए नुकसान को काग्रेस ने अच्छी तरह नहीं समझा | 
उनका म॒कावला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता था, जिन्होंने लोगो 
पर असह्य बोझ डाल दिया था। १८९२-६३ में बडी नम्नता के साथ भारत-सरकार 
से प्राथना की गई कि जगलात के कानूनों से जो कठिनाइया उत्पन्न हुई है, खास- 
कर दक्षिण-भारत और पजाव के पहाडी इलाको में, उनकी जाच कराई जाय। 
पजाब-सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये वे इतने कठोर और अन्यायप्ण 
थे कि नवे अधिवेशन मे प० मेघन राम ने उन्हें अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी 
सम्य-सरकार के लिए कलक-रूप बताया था। इनके अनुसार अगर कही आग 
लग जाती, फिर चाहे वह आकस्मिक हो या किसी दसरे ने लगाई हों, तो उसके 
लिए वही व्यवित जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस 
समय उसपर काविज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो 
उसने जान-बत्तकर कानून की परवाह न की हो। जिन पहाडी लोगो के लिए पहाडो पर 
पंदा होनेवाली घास या लकडी ही सब कुछ थी और जिसपर उनकी और उनके 
पशुओं की जिन्दगी का दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी 
ग.। यहा तक कि जगल में तापने के लिए दे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके 
दिरड्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर १८६४ को भारत-सरकार ने 
-० २२ एफ० का एक गच्ती घस्ताद प्रकाशित किया, जिसमें जद्भुलो के प्रवन्ध 


डद्‌ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


में रैयतो की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आशिक प्रश्नों को कम महत्व देने 
का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था । 

इस पर काग्रेस ने अपने दसवे अधिवेशन में, आग्रह किया कि तीसरे और चौथे 
वर्ग के जगलो मे जलाने की लकडी, पशु चराने के अधिकार, पशुओ के खाने को 
चीजे, मकान और खेती के औजार बनाने क॑ लिए सायौन और खाने की जड्भली 
चीजे आदि, उचित प्रतिबन्धो के साथ, हर हालत में मुफ्त दी जाय और जगलो 
की सीमाये इस तरह निश्चित की जाय जिससे किसानो को इस महकमे के 
कर्मचारियों से तग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों का उपभोग 
करने की छट रहे । ग्यारह॒वे और चौदहवे अधिवेशनो से इस बात पर जोर दिया गया 
कि जगलात के कानूनों का उद्देश्य जज्भलो की आमदनी का जरिया वनाना नही 
बल्कि किसानो और उनके पशुओ के लिए उन्हे रक्षित रखना है। साथ ही इस बात 
की शिकायत भी की गई कि भिन्न-भिन्न प्रातीय सरकारो ने जो नियम बनाये 
हैं उनके अनुसार महकमे जज्भुलात के कामो से देहाती लोगो पर बुरा असर पडता 
है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दवाव और तकलीफ में पड जाते 
है। लेकिन १८६६ के बाद के अधिवेशनो मे, जगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास 
नही हुआ। सिर्फ एक बडा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में 
इसका उल्लेख रहता था। 


व्यापार ओर उद्योग 


ब्रिटिश-शासन में भारतवासियो की जो-जो समस्याएँ थी, उनके खास-खास 
पहलुओ को काग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञो ने भली-भाति समझ तो लिया था, 
परन्तु ये समस्याएँ ऐसी थी कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई 
न पडता था। यह बात वे जान गये थे कि लकाशायर के मुकाबले में भारतीय 
हित छोटे और गौण है, साथ ही यह बात भी उन्होने बखूबी जान ली थी कि ग्रामीण 
दस्तकारियो और कला-कौशल को चाहे निरिचित रूप से नष्ट न किया जाता हो 
मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है। 

श्य९४ मे काग्रेस ने ब्रिटिश-सारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर 
लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निर्चित विश्वास प्रकट किया कि 
इस कर का निरचय करते वक्‍त लंकाशायर के हितो के सामने भारतीय-हितो का 
बलिदान किया गया है। ग्यारहवे अधिवेशन से घोषणा की गई कि २० नवम्बर से 
नीचे के भारतीय सूती माल को कर से मुक्त रखने पर लकाशायर वालो ने जो आपत्ति 
की है वह बे-बुनियादी है। १६०६ मे, दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व मे, कलकत्ता- 
काग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें प० मदनमोहन मालवीय ने इस 
रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे उद्योग-धन्धो के बारे मे हमे सफलता क्यो नहीं 
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मिलती । उन्होने कहा कि हमारे देश का कच्चा, माल देश से बाहर चला जाता 
है और विदेशो से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र 
होते तो ऐसा न होने देते । उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का 
सरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगो की शैशवावस्था में करते 
ह्‌। है 
लो० तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे 
ज्यादा खपत मध्य-श्रेणी वालो में ही है । उन्होंने कहा कि हमारे अन्दर स्वावलम्बन, 
दृढ-निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए। स्वदेशी की भावना उत्पन्न 
होने पर और १६०६ तथा इसके बाद के वर्षो में बहिप्कार-आन्दोलन से उसको 
प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुन- 
जीवन की ओर खिंच गया । गाव और उनके उद्योग-धन्धो एवं खेती की बरबादी की 
ओर भी भारतीय राजनीतिज्ञो का ध्यान गया। १८६८ में ही पं ० मदनमोहन माल- 
वीय ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार को देशी उद्योग-धन्धो एवं कला-कौशल की 
उन्नती करनी चाहिए। १८६१ की नागपुर-काग्रेस मे, उर्दू में भाषण करते हुए, 
ला० मुरलीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओ से बडी जोरदार अपील की थी । काग्रेस 
के नवें अधिवेशन में पण्डित मदनमोहन मालवीय ने पुत्त अपना प्रभावशाली 
मत प्रकट किया। आगे चरसकर सर एस० सुन्रह्मण्य ऐयर ने हाईकोर्ट की जजी से 
अवकाश ग्रहण करने के वाद १६१४ में गांवों के पुनर्जीवन और कर्जा-संस्थाओं 
की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। १८९६ में ला० लाजपतराय की प्रेरणा पर 
काग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धधो के विचार मे लगाया और इसके लिए 
एक उपसमित्ति कायम की । इन सब कारंवाइयो के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी 
की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता काग्रेस के साथ १६०१ में हुई। इसके 
बाद क्ष्मश. इसमें उन्नति होती गई। उद्योग-धन्धो की ओर काग्रेस का ध्यान 
१८६४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही आहष्ट हुआ । 
इसका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन स्वयं ग्रवर्नर-जनरल-द्वारा उसका 
विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नही गया । उसे उठाना तो दूर, उलदे लाईर्ड 
सेल्सवरी ने यह निर्देश किया कि भारतीय माल की प्रतिस्पर्दा से ब्रिटिश माल 
को बचाने के लिए उपाय किये जाय॑ । लगान का यह हाल था कि एक छोटे से जिले 
मे १८६१ में ६६ फीसदी बढा, दूसरे मे €९ फी सदी और तीसरे मे १६६ फी सदी 
हो गया और कुछ गावो में तो ३०० से १५०० फी सदी तक वबढा, जबकि इसके 
साथ-साथ फौजी सर्च भी बेशुमार बठता रहा। 
उस समय जर्मनी में फी सैनिक १४५ रु०, फ्रांस में १८५४५ रु० और इंग्लैण्ड में 
९२८५ रु० वापिक व्यय होता था, परन्तु हिन्दुस्तान मे प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर 
७७४ ९० सालाना खर्च किया जाता धा, और यह उस हालत में जबकि फी 


डद संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


आदमी की औसत आमदसी इब्लैण्ड में ४२ पौण्ड, फ्रास मे २३ पौण्ड और जर्मनी 
में १८ पौण्ड थी और हिन्दुस्तान में सि्फे १ ही पौड थी। ये अक १५६१ के है। 

अकालो के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए और मजूदरी के सिलसिले 
में सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ मे ही प्रस्ताव किया गया। 


बहिष्कार ओर स्वराज्य 


१६०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश मे इस छोर से उस 
छोर तक फैल गया, उसका मूल-कारण वग-भग था। पुण्य-तगरी काशी में जब 
काग्रेस का २१वा अधिवेशन १६०४ में हुआ तब उससें वग-भग पर विधिवत्‌ 
विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद्द कर दिया जाय। कम-से- 
कम उसमें ऐसा सशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा बगाली-समाज एक 
शासन में रह सके। परन्तु वग-भग आन्दोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी 
उपाय काम में लाये गये उत्तके विषय में इस काग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया 
वह कुछ गोल-मोल था । १६०५ मे जिस साहस का अभाव था वह १६०६ में आ गया । 
बग-भग पर एक प्रस्ताव करने के बाद काग्रेस ने बहिष्कार-आन्दोलन का भी सम- 
र्थन किया। इसके बाद काग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धन्धो को 
प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया । बस, गाडी यही रुक गई। दूसरे साल सूरत 
में काग्नेस के दो टुकडे हो गये और नरम-दल-वाली काग्रेस ने तो आगे के सालो में 
बहिष्कार को कतई छोड दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रखा और स्व-शासन- 
सम्बन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ मिण्टो-मॉर्ले सुधार-योजना 'के परीक्षण तक 
मर्यादित रह गया। १६१० में नये वाइसराय लॉर्ड हार्डिज़ आये। उसी वर्ष 
काग्रेस ने उनसे राजनैतिक कैदियों को छोडने की अपील की। दूसरे साल फिर 
ऐसी अपील की गईं। परन्तु १६१४ में जब मद्रास में काग्रेस का अधिवेशन हुआ 
तब उसने साहस करके सरकार से यह मतालबा किया, कि तारीख २५ अगस्त 
सन्‌ १९११ के खरीते मे प्रान्तीय पूर्णाधिकार के सम्बन्ध मे जो वचन दिया गया 
है. उसे वह पूरा करे और भारतवर्ष को सघ-साम्राज्य का एक अग बनाने और उसे 
हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जाय । 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 


सभवत लोगो का अनुमान होगा कि यह साम्प्रदायिक या जातिग्रत 
प्रतिनिधित्व का प्रइनन आजकल ही खडा हो गया है, परन्तु ऐसा नही है। सर 
ऑकलैण्ड कॉलविन (१८८८) जब उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर थे तब इसकी 
बुनियाद पड़ चुकी थी। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि 
मुसलमान काग्रेस के विरोधी हैं। यहा तक कि ह्यम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण 
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समझा और इसके विषय मे एक लम्बा जवाब उन्होने सर ऑकलैण्ड को भेजा । 
मुसलमानों पर भी इस विचार का तुरन्त प्रभाव पडा। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 
इलाहाबाद में यूरोपियन लोगो का विरोध होते हुए भी हुआ । उसमे शेख 
रजाहुसेन खा ने घडल्ले के साथ कहा कि मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक, 
सरकारी हुक्‍्काम है, जो काग्रेस के मुखालिफ हैं। 
लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विचार ने मूर्त-रूप 
धारण किया। मिण्टो की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वा- 
चन-संघ की तजवीज की गई थी, परल्तु साथ ही सयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने 
का उनका हक ज्यो-का-त्यो कायम रखा गया था। इस सबध में जो बडी अजीब 
बात थी वह यह कि भिन्न-भिन्न जातियो के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार रखा गया 
था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी वाला जहा मतदाता 
हो सकता था वहा एक गैर-मुसलिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता 
था। मुसलमान ग्रेजुएट को मतदाता बनने के लिए इतना काफी था कि उसे ग्रेजु- 
एट हुए तीन साल हो जाय; परल्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी 
था। जरागौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन लाख 
रुपये ! एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल! १६९१० में हालत 
बहुत नाजुक हो गई । सर डब्ल्यू० एम०-बेडरवर्न कांग्रेस के सभापत्ति हुए। उन्होने 
यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानो की एक परिपद्‌ की जाय, जिससे इस जातिगत 
प्रशत्त पर सेल हो जाय। उस समय स्युनिसिपैलिटियो और लोकल-बोर्डो में पृथक्‌ 
निर्वाचत तरीके के जारी होने की बात चल रही थी। उत्तर प्रदंश मे, जहा कि 
पृथक निर्वाचन नही था, यह पाया गया कि सयुक्त निर्वाचन मे मुसलमानों की 
सख्या कुल आबादी की डु होते हुए भी जिला-बोर्डा मे मुसलमान १८९ और हिन्दू 
४४४ चुने गये और म्युनिस्पिलिटियो मे मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२ । यहा 
तक कि सर जॉन हयूवंट जैसा प्रतिगामी उत्तर प्रदेश का लेफ्टिनेण्ट गवर्नर भी उस 
भान्त में दोनों जातियो के मेल-मिलाप से खलल डालने के पक्ष मे नही था। एक 
बने सरक्यूलर अवश्य निकला था जोकि स्थानीय सस्थाओ में जातिगत प्रतिनिधित्व 
के पक्ष में था। उसमे यह प्रतिपादित किया गया था,कि मुसलमानों को पृथक निर्वा- 
चन के अलावा सयुकत निर्वाचल में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए; क्योकि 
इससे दोनो जातियो में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद मिलेगी । इस पर 
१९११ में कलकत्ता-काग्रेस के सभापति प० विशन नारायण दर ने कहा था कि मै 
इतना ही कहूंगा कि हमारी एकता बढाने की यह उत्कण्ठा हमारे भोलेपन से, बहुत 
भारी हुण्डी लिखवा लेना है । 
परन्तु इसके थोडे ही दिनो वाद दुनिया की हालतो में एक भारी परिवर्तन हो 
गया । बालकन-राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुर्गों के लडने का अखाड़ा बना 
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ध० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


हुआ था, फिर एक बार नई लडाइयो का मैदान बन गया। तब १६१३ में नवाब 
सय्यद महम्मद बहादर ने, जो कराची-काग्रेस के सभापति थे,यरोप मेतृक-साम्राज्य 
की तीर उखाडने और ईरान के दम घोटने के प्रथत्तो की ओर ध्यान दिलाया। 
तुर्की साम्राज्य को लगे उस धक्के को जिस दु ख के साथ मुसलमानों ने महसूस किया 
उसी को उन्होने वहा प्रदर्शित किया । अन्त में उन्होने हिन्दओं और मुसलमानों को 
अपनी मातृभूमि के लिए कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करने पर बहुत जोर दिया । 
ऐसी परिस्थितिया थी जिनमें १९१३ की कराची-काग्रेस से हिन्द और मुसलमानों 
ने अपने भेद-भाव मिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तगंत भारतवासियो को स्वशासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू 
मुसलमानो के बीच मेल एव सहयोग का भाव बढाने वाले मुस्लिम लीग के कथन 
को पसन्द किया । काग्रेस ने मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वायत 
किया कि भिन्न-भिन्न जातियो के नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलो पर मिलकर 
एक साथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करे और सच्चे 
दिल से हर जाति तथा तबके के लोगो से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति 
में हर तरह की सहायता करे । 

उस समय काग्रेसवालो के मनोभाव कैसे ऊचे उठ रहे थे, इसका पता उन 
वक्‍ताओ के भाषणो की बढी-चढी भाषा से लगता है जो कराची में इस विषय के 
प्रस्ताव पर बोले थे। परन्तु इतना सब होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व ज्यो-का- 
त्यो बना रहा। जातिगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मिण्टो-मार्ले-योजना हिंदुस्तान के 
मत्थे जबरदस्ती मढ दी गई । लोगो से इस बारे में कोई सलाह-मशविरा नही लिया 
गया । इसलिए १९१६ में जब सुधारो के नये टुकडे देने की तजवीज चली तब देश 
ने सोचा कि हिन्दूमुसलमानो का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए । इसके लिए काग्रेस 
और मुस्लिम लीग दोनो के प्रतिनिधि (नवम्बर १६१६ ) कलकत्ते में इण्डियन एसो- 
शियेशन के स्थान पर इस उद्देश्य से मिले कि १६१४ मे काग्रेस ने जो आदेश दिया 
था उसके अनुसार आपसी समझौते और <जामनदी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई 
जाय | वातावरण भी इसके अनुकूल था । परन्तु काग्रेस के हल्के में जो बडे-बूढे लोग 
थे वे अपनी तरफ से कुछ करने में आगापीछा करते थे। फलत यह काम युवकों पर 
आ पडा । शायद उम्र से सबसे छोटे लोगो ने, जो उस समय मौजूद थे, आये कदम 
बढ़ाया । लेकिन पृथक्‌ जातिगत निर्वाचच अटल ही रहा। 


प्रवासी भारतवासी 


जहा भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, वहां दक्षिण-अफ्रीका 
स्थित भारतीयो की हालत बद से बदतर हो रही थी। अखिल भारतीय काग्रेस 
के सामने पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें 


चला 


कि 
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सन्देंह् नही कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे जो समय-समय पर अफ्रीका 
जाते थे और बहा के परे समाचार यहा की जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन श्री 
मदनजीत प्रति वर्ष इसी उद्देश्य से जाते थे। अपने नारंगी कपडो, ठिगने कद तथा 
लम्बी लाठी के कारण वह काग्रेस में कभी छिप्रे न रह सकते थे। दक्षिण अफ्रीका- 
सम्बन्धी अयोग्यताओ का वस्तृत पहला विरोध १८९४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष 
ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह बिल रह 
बार दिशा जाय जिसमे भारतीयों को मताधिकार नही दिया गया था । इसके वाद 
हर काग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्व अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया । 
१८९५८ में भारतीयों ने अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये । उसी 
समय गाधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें भी सवसे अधिक 
अफसोस की बात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय लार्ड एलगिन ते इस कानून के 
पास होने पर सहमति दी थी और उस समय के भारत-मन्त्री लार्ड जाजें हैमिल्टन 
7में 'जगतियों की जाति! कहकर सतुप्ट हुए थे। १६०० में भूतपूर्व वोअर-जनतन्त्र 
प्रिटिग-उपनिवेश मे मिला लिये गये थे। १६वें अधिवेशन (१९००) से इसका 
निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र वोअरों पर नियत्रण करने में सरकार 
को जो कठिनाई होती थी वह दर हो गई है, इसलिए अब नेटाल में प्रवेश- 
सग्बन्धी पायन्दिया और डीलर्स लाइसैन्स-कानन उठा देने चाहिए। १६०१ की 
(छवी काग्रेर (कलकत्ता) में गराघीजी ने दक्षिण-अफ्रीका-प्रवासी लाखो भार- 
तीयो की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
पेण विया था। १६०२ में भारत-मन्त्री से इस प्रइन पर एक जिप्ट-मण्डत भी मिला, 
टेकिन कोई नतीजा ने निकला | काग्रेस ने १९०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावों 
को दोहराया । शिटिनि-सरकार के सिम्मेदार हतको मे वोअर-युद्ध के जित्तने कारण 
घोषित किये गये थे. उनमे से एदा यह भी था कि विटिश-सम्राट की भारतीय प्रजा 
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होनेवाले कठोर, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया और 
यह चेतावनी दी गईं कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के हितो को भारी 
हानि पहुचेगी । ' 

१६०६ से काग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि 
का कोई परिणाम नही निकला । इस वर्ष की काग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश 
करते हुए अधिकारियो के विश्वासघात और गाधीजी के नेतृत्व मे भारतीयो के लम्बे 
और शान्त-सग्राम का वर्णन किया । अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ 
चुका था और निष्किय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान्‌ सम्राम शुरू हुआ। इसके 
लिए १८,०००) का चन्दा भी जमा हो गया। इसके अलावा सर जमशेद जी ताता 
के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयो के कष्ट-निवारण के लिए २५,०००) 
दिया। काग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १६१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध 
का सग्राम अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था। काग्रेस ने ट्रान्सवाल के उन सब 
भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्याग की प्रशसा की, जो अपने देश के 
लिए वीरतापूर्वक कैद भोगते हुए, और अनेक कठिनाइयो के रहते हुए भी, अपने 
प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों के लिए श्ान्तिपूर्वक और स्वार्थहीन लडाई लड 
रहे थे। 

काग्रेस का २७ वा अधिवेशन (१६११) अधिक आश्यामय वातावरण मे 
सम्पन्न हुआ, इसमे रजिस्ट्रेशन और गिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों को 
रद कराने पर ट्रासवाल के भारतीय समाज तथा गाधीजी को हादिक धन्यवाद 
दिया गया । अगले साल (१६१३) भी गरिरमिट-कानून की अनेक धाराओं का 
विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
ने अपने वचनो को तोड दिया था। ब्रिटिश-सम्राट से काग्रेस ने इस कानून 
को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनो लॉड हार्डिज्ज वाइसराय थे। 
उन्होने इस मामले में कडाई का रुख लिया और उन्हे अधिक वलशाली बनाने 
के लिए कराची-काग्रेस ने १६१३ में शर्तबन्दी कुली-प्रथा को नष्ठ करने का अपना 
प्रस्ताव दोहराया । इसके बाद शीघ्र ही यह प्रथा तोड दी गई । काग्रेस ने दक्षिण 
अफ्रीका के आशिक समझौते के लिए लॉर्ड हा्डिड्भ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, 
यद्यपि १६९१६ और १६१७ में इस प्रइन पर फिर से विचार करना पडा। कराची- 
अधिवेशन मे गाधीजी तथा उनके अनुयायियो के वीरतापूर्ण प्रयत्नो तथा भारत 
के आत्म-सम्मान की रक्षा और भारतीयो के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये 
गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रशसा में एक प्रस्ताव पास किया गया। 

कनाडा की प्रिवी कौसिल ने लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा 
देकर भारतीयो के प्रवेश की मनाही कर दी थी। इस सबंध मे भी कराची-काग्रेस 
ने १६९१३ के २८ वे अधिवेशन से इस आधार पर इसका विरोध कियां। कनाडा 


_ ऋए र, 
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की इस धारा को तोड़ने के लिए बाबा गुरुदत्तर्सिह नामक एक सिख सज्जन ने 
'कोमागाटामारू जहाज किराये पर लिया और हागकाग या टोकियो बिना ठहराये 
ही उस जहाज पर ६०० सिखो को कनाडा ले गये । कोमागाटामारू जहाज के 
यात्रियों को कनाडा मे उत्तरने नही दिया गया । इससे जहाज को भारत लौटना 
पडा । वापसी पर यात्रियो को बजबज से, जहा वे उतरे थे, सीधा पजाब जाने 
की आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियों 
ने सीधे पजाबव जाना पसन्द नहीं किया। उन्होने कहा, पहले सरकार हमारी 
बात तो सुन ले, हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता है और इसमें आथिक 
हानि भी बहुत होगी। सीधे पजाब जाने के बजाय, उन्होने गिरफ्तार हो जाना 
अधिक अच्छा समझा । फलस्वरूप दगा हुआ, कुछ आदमी मारे गये, कुछ गिरफ्तार 
हुए, बावा गुरुदत्तसिह्‌ ७-८ साल तक गुम रहे और उडीसा, दक्षिण भारत, 
ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड और सिन्ध मे १९६१८ तक घूमते रहे । इसके 
बाद बम्बई जाकर महाल बन्दर में वल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पन्ी 
के मैनेजर हो गये। अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १६२१) में वह गाधीजी 
से मिले। गाधीजीने उन्हे गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी। बावाजी ने इस 
परामश को कार्यान्वित किया और २८ फरवरी १६२२ को वह लाहौर-जेल से 
उस आडिनेन्स की अवधि समाप्त होने पर छोडे गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार _ 
किये गये थे। 

नमक-कर का विरोध 


१६३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति 
में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो उठा था। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और 
१८३६ के नमक-कमीशन की सिफारिशे जानते हें उन्हे यह जान कर बहुत आइचर्य 
होगा कि १८८८ मे काग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नही किया कि 
यह कर अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश्य ब्विटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात 
व्यापार को बढाना था; बल्कि इस आधार पर किया कि “न्मक-कर में हाल ही 
में को गई वृद्धि से गरीव लोगो पर भार और भी वढ गया है, और इसके द्वारा 
सरकार ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोप मे से खर्चे करना शुरू कर दिया 
है जो सास मौको के लिए साम्राज्य की एक मात्र निधि है।” १८६० मे काग्रेस 
से नमक-कर में की गईं वृद्धि को वापस लेने की-न कि नमक-कर को हटाने की- 
माग की। दूसरे अवसरो पर काग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दृहराया और एक 
वार १८६८ की दर को और दूसरी वार १८८८ की दर को कायम रखने की माग 
को। १६०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम बार विचार करते हुए काग्रेस ने यह भी कहा 

कि एस समय यो बहुत-सी वीमारिया फैल रही है उनका एक खास कारण (नमक- 
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कर के कारण) नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है। इसके बाद नमक' 
काग्रेस से उठकर कौसिलो में पहुच गया और वहा श्री गोखले खास तौर पर इसमे 
दिलचस्पी लेते रहे । 


शुराव ओर चेश्यावृत्ति 


नेतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि काग्रेस उस पर ध्यान दिये 
बिना न रह सकी । शराब की बढती हुई खपत को देखकर सयम और मद्य- 
-निवारण की माग की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्ररन 
को उपस्थित किया और १८८६९ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव थी पास 
हुआ। काग्रेस ने भी कामन-सभा वाले प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने 
का अनुरोध किया। १८६० में काग्रेस ने शराब पर आयात-कर की वृद्धि, 
हिन्दुस्तानी शराब पर कर लगाने, बच्धभाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने 
की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा मद्रास-सरकार द्वारा ७,००० शराव 
की दूकानें बन्द करने पर हम प्रकट किया। इसके वाद दस साल तक कांग्रेस 
ने इस प्रश्न पर कोई विचार नही किया । १६०० में काग्रेस ने सस्ती बिकने 
के परिणाम-स्वरूप शराब की बढती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना 
की कि वह अमेरिका के मेन लिकर लॉ" के समान कोई कानून बनाए और सर 
विलफीड लॉसन के 'प्रमिसिव बिल, या लोकल आप्शन एक्ट' के समान कोई 
बिल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली 
वस्तुओ पर अधिक कर लगाए । 

राज्य-नियत्रित वेश्या-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बन्धित एक विषय था। 
यह सब जानते है कि सरकार अपने सैनिको के लिए छावनियों तथा युद्ध-यात्राओ मे 
स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ऐसी बाते पहले-पहल अमल में लाई गईं तब 
बहुत भीषण मालूम हुईं, लेकिन ज्यो-ज्यो उनका सहवास बढने लगा त्यो-त्यो क्षोभ 
कम होता गया। काग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता 
में उन भारत-हितैषियो के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत मे राज्य 
की ओर से बननेंवाले कानूनो और नियमो को पूर्णतया रद कराने के लिए इग्लैण्ड 
मे कोशिश कर रहे थे। कैप्टेन बैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि 
२,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कुत्सित उद्देश्य से 
इकट्ठा किया था । इससे युवक सिपाही असयतत जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए थे । 
इलाहाबाद में होनेवाले आठवे अधिवेशन (१८६२) में एक बार फिर सरकार 
हारा नियमित अनैतिक कार्यो का विरोध किया गया था। अगले साल इण्डिया- 
आफिस-कमिटी के पालमेण्ट के सदस्यो ने छावनियो की वेश्यावृत्ति तथा छूत-रोगी- 
सम्बन्धी नियमो, आज्ञाओ और प्रथाओ के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की । काग्रेस 


कांग्रेस की प्रारंभिक नीति ; १८४5८५-१९१५ प्र्प्‌ 


ने इन तरीकों और बुरी प्रथाओ को बन्द करने के लिए स्पष्ट कानून बनाने की 
मांग की । 


स्त्रियां ओर दलित जातियां 


मि० माण्टेग की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक अधिकारो के सम्बन्ध से 
स्त्रियों का दावा भी देश के सामने आया । वस्तुत. यह बहुत भाश्चर्यजनक है कि 
भारत मे शीघ्र ही पुरुषो के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। 
कलकत्ता-काग्रेस ने १६१७ में यह सम्मति प्रकट की थी कि शिक्षा तथा स्थानीय 
सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित सस्थाओ में मत देने तथा उम्मीदवार 
खडे होने की, स्त्रियो के लिए भी, वही शर्ते रखी जाय॑ जो पुरुषो के लिए है । 
इसीसे मिलते-जुलतें दलित जातियो के प्रश्न पर भी, इसी काग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव 
स्वीकार किया । 


अन्य विषय 


इस अवधि मे काग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयो की ओर ध्यान 
दिया। शिक्षा के विविध पहलुओ--प्राथमिक, विद्यापीठ, पुरातत्व और कला- 
कौशल-सम्बन्धी शिक्षा में काग्रेस ने बहुत दिलचस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय 
राजस्व, चादी-कर, आय-कर और विनिमय-दर के मुआवजे आदि आर्थिक विषयो 
पर भी काग्रेस प्राय. घ्यान देती रही । स्थानीय स्वराज्य-सस्थाओ और विशेषत 
मद्रास और कलकत्ता के कारपोरेशनो के सम्बन्ध में प्रतिगामी काननो से काग्रेसी 
वहुत्त रुष्ट हुए। स्वास्थ्य और विशेषत प्लेग और क्वारण्टीन तथा बेगार 
वगेरा पर भी कभी-कभी विचार हो जाता था। राज-भक्ति की शपथ भी कई 
वार ली गई। १६०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १६१० में सम्राट 
एडवड की मृत्यु पर काग्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने का अवसर मिला । 
एडवर्ड और जार पचम के स्वागत-सम्वन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये । 


कांग्रेस का विधान 


काग्रेस के इन ५० सालो के जीवन में विधान-सम्बन्धी इतने क्रान्तिकारी 
परिवर्तंत हुए है कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब 
जानते हैँ कि कार्मेस की स्थापचा किसी जॉइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह आट्किल्स 
या 'मेमोरेण्डस आफ एसोशियेजन' बनाकर या १८६० के २१ वे कानन के अनसार 
रजिस्टर सोसाइटी' की तरह पहले से ही नियमादि वनाकर नही हुई थी । इसकी 
शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषो के सम्मेलनो से हुई थी । शुरू में १८८६ में काग्रेस के 
संचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर गम्भीरता से विचार हुआ । 


भ्र्द संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


एक प्रस्ताव-ह्वारा नियम बचाने के लिए कमिटी तो बना दी गईं, लेकिन विधान 
बनाने का काम पीछे के लिए छोड दिया गया। फिर भी पूरे साल भर काग्रेस के 
काम को चलाने की आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने लगी । १८५६ मे काग्रेस 
के प्रतिनिधि इतनी बडी सख्या में आये कि काग्रेस को प्रति दस लाख जन-सख्या 
के पीछे पाच प्रतिनिधियों की सख्या सीमित कर देनी पडी। भारत से काग्रेस का 
एक सहायक-मन्नी नियुक्त हुआ और इग्लैण्ड की समिति को भी एक वैतनिक मन्त्री 
दिया गया । इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्बी सी० आई० ई० 
नियुक्त हुए। 

काग्रस के चौथे अधिवेशन (१८८८) में जब यह निश्चय किया गया कि जिस 
प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर 
सर्वसम्मति से या लगभग सर्वेसम्मति से आपत्ति करेगे, वह्‌ विषय-समिति मे विचार 
के लिए पेश नही किया जा सकेगा। यह याद रखना चाहिए कि यही नियम 
उस विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगडे के बाद १६०८ में बनाया गया 
था, फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्वंसम्मति के बजाय ई कर दिया गया। 
प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८९ में पास हुआ, 
लेकिन अमल मे वह दूसरे वर्ष ही लाया गया। 

इग्लैण्ड मे किये जानेवाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह 
इसीसे मालूम होता है कि १८६२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश-समिति 
और काग्रेस के पत्र इण्डिया” के खर्चे के लिए पास की थई। १२ वें अधिवेशन 
(१८९६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८६८ में काग्रेस के विधान 
को बनाने का नया प्रयत्न किया गया। मद्रास-काग्रेस ने विधान का एक 
मसबिदा जगह-जगह भेजा और उस पर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक 
उसकी एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक समिति भी बनाई । अगले 
साल (१५६६) लखनऊ में एक सम्पूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा 
१६०८, १६२० और १६२६ मे काग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, 
उनकी तुलना बडी मनोरजक होगी। लखनऊ मे काग्रेस का ध्येय इस प्रकार 
निश्चित हुआ “वैध उपाय से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थो 
और हितो को बढाना अखिल-भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का ध्येय होगा ।” 
लखनऊ-विघान के अनुसार कार्य-सचालन के लिए काग्रेस हारा निश्चित ४५ 
सदस्यो की एक सेमिति बनाई गईं। इन ४५ में से ४० सदस्य ऐसे चुने गए थे 
जिनकी विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो ने सिफारिश की थी। समिति के एक 
अवैतनिक मन्‍्त्री और एक वैतनिक सहायक मन्त्री रखे गये। साल के खर्च के 
लिए ५०००) स्वीकृत किए गये । इसमें से २५००) तो गत अधिवेशन की स्वागत- 
समिति पर और २५००) आगामी अधिवेशन की स्वागत समिति पर डाले गये । 


कांग्रेस की प्रारम्भिक नीति : १८४८५-१९१५ प्७छ 


स्थायी काग्रेस कमिटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनो के आयोजन-द्वारा 
कांग्रेस का काम पूरे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गईं। अध्यक्ष का चुनाव 
तथा प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इण्डियन काग्रेस-समिति करती थी। 
सात ट्स्टियो के नाम पर कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप भी स्थापित किया गया। 
प्रत्येक प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी कांग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० में ४५ सदस्यों 
वाली इण्ठियन काग्रेस समिति और वडी कर दी गई। पद की हेसियत से इतने 
व्यक्ति और सदस्य मान लिये गयें--सभापति, मनोनीत सभापति, जिस दिन 
से नामजद किया जाय, पिछली काग्रेसी के सभापति; काग्रेस के मन्त्री और सहायक 
मन्त्री तथा स्वागत-समिति-द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मन्त्री । 

लन्दन में कार्य का संगठन १६०१ में शुरू किया गया। इण्डिया पन्न को 
और सुचारु-रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापिया बिकने का इस तरह 
प्रबन्ध किया गया कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत सख्या मे इंडिया खरीदे । इण्डिया 
और ब्रिटिश-समिति का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से 
फीस के अलावा १०) और लेने का भी निश्चय किया गया । यह स्पष्ट है कि उन 
दिनो काग्रेस भारत और इगलैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही नही 
करती थी। बम्बई के २० वे अधिवेशन (१६०४) में यह निश्चय किया गया कि 
पार्लभेण्ट के चुनाव से पहले इग्लैण्ड में एक गिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्ये 
के लिए ३०,००० ) इकठ्ठे किये जाय | काशी मे (१६०४५) काग्रेस के उद्देश्यों 
को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यो की 
एक स्थायी समिति बनाई गई। १६०६ में दादभाई नौरोजी ने काग्रेस का उद्देग्य 
एक शब्द में रव दिया-- हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या 
स्व॒राज्य में आ जाता है। इयगर्लैण्ड या उपनिवेशों में जो भासन-प्रणाली है, वही 
भारत में भी जारी की जाय” और इसके लिए अनेक सुधारो की *गि की गई । 

वालवत्ता-कायेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था। 
प्सलिए राषण्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम वढाया गया और 
निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रान्तर अपनी राजधानी में उस तरह प्रान्तीय 
यागग्रस समिति का सयठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीण सम्मेलन में निग्चय किया 


जक 


जाय। फाग्रेस के तमाम विपयो से प्रान्तीय काग्रेस बमिटी प्रान्त की ओर से कार्य 


प्र्द संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास ५ 


विषय-निर्वाचिनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। 
यह माना गया कि समिति के ८५ सदस्य प्रतिनिधि रहेगे और उस प्रान्त के १० और 
प्रतिनिधि लिये जायगे जिसमे काग्रेस होगी । उस वर्ष के सभापति, स्वागत समिति के 
अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनो के सभापति और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस के 
प्रधान मन्त्रीगण और काग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मत्री भी अपने पद के अधि- 
कार से विषय-निर्वाचिती समिति के सदस्य माने जायगे । 
काग्रेस-विधान में जो नया परिवतेन हुआ वह वस्तुत युग प्रवर्तक था। 
सूरत के झगड के कारण जिन नेताओ ने इलाहाबाद मे कन्वेशन' खडा किया उन्होने 
बहुत ही सख्त विधान बनाया । सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वा- 
चित सभापति बदला नही जा सकेगा, क्योकि सूरत में डा० रासबिहारी घोष के 
चुनाव पर ही बडा झगडा हुआ था। इसके बाद लोगो के विचार का वास्तविक 
विषय था,, काग्रेस का क्रीड” यानी घ्येय। सूरत-काग्रेस के भद्भ के एक दिन 
बाद २८ दिसम्बर (१६०७) को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगो ने मिलकर 
यह प्रस्ताव पास किया--“काग्रेस का उद्देश्य है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित 
राप्ट्रो में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगो के लिए भी प्राप्त करना और 
उन राष्ट्रो के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और जिम्मेदारियो 
में सम्मिलित होना” । है 
१९०८ के विधान के अनुसार महासमिति के विभिन्न प्रान्तो से सदस्य चुनें 
गये, यह भी तय हुआ कि यथासम्भव कुल सख्या का ५ वा भाग मुसलमान 
सदस्य चुने जाय । इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले काग्रेस 
के सभापति और प्रधान मत्री भी महासमिति के सदस्य माने जाय । काग्रेस का 
प्रधान मत्री इसका भी प्रधान मत्री समझा जाय । इसी तरह विषय-निर्वाचिनी 
समिति भी बहुत बढ गई। महासमिति के सभी सदस्य और कुछ निर्वाचित 
व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्‍्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका 
चुनाव करते थे। 
सयुक्त बच्भाल-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी ने काग्रेस के विधान मे कुछ परिवर्तन 
सुझाये, जो इलाहाबाद ( १६१० ) में एक उप-समिति को सौपे गये । १६११ के कल- 
कत्ता-अधिवेशन मे इस समिति की सिफारिशे स्वीकार कर ली गई और अगले सशो- 
घनो के लिए विधान महासमिति के सुपुर्दे किया गया । इसके बंद ५ सालो तक कोई 
परिवर्तन नही हुआ । १६१४ मे जब यूरोप का महासमर छिड गया, तब श्रीमती 
एनी बेसेन्ट ने अपना महान राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमरूल-लीग की 
छत्रछाया मे आरम्भ किया | इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र मे २३ अप्रैल 
१६१६ को एक पृथक्‌ होमरूल-लीग स्थापित की । इसके बाद १६२० में काग्रेस के 
विधान में परिवतेन हुआ । कलकत्ता-काग्रेस अपने विशेष अधिवेशन मे असहयोग को 
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स्वीकार कर चुकी थी । नागपुर के अधिवेशन ने काग्रेस के विधान मे अनेक संशोधन 
किये । कांग्रेस का १९०८ वाला ध्येय समस्त शान्तिमय और उचित उपायो से 
भारतीयो द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' मे बदल दिया गया। सम्पूर्ण काग्रेस-कार्य 
नये सिरे से सगठित किया गया। भाषा-क्रम के आधार पर प्रान्तो का पुनविभाजन 
किया गया । आन्ध्र को पृथक्‌ बनाने का प्रश्न १६९१५ और १६१६ में उठाया गया 
था और १६१७ में सभापति डॉ० एनी बेमेण्ट तथा मद्रास के अनेक प्रतिनिधियों 
के तीन्र विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया गया। १६१७ में तो गाधीजी की 
भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न सुधारों तक स्थग्रित कर दिया जाय, परन्तु यह 
लोकमान्य तिलक की दूरदशिता थी जिससे आन्ध्र को पृथक्‌ प्रान्त का रूप दे 
दिया गया । इसीके परिणाम-स्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार और 
संशोधन करके अपनी रिपोर्ट महासमिति में पेश करने के लिए एक और उपसमि- 
ति बनाई गई। इसके बाद ही सिध ने भी अपने पृथक प्रान्‍्त बनाये जाने की माग 
की । यह माग भी स्वीकृतहो गई,लेकिन कर्नाटक और केरल की मागो का तब फैसला 
हुआ, जब १९२० के नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुतविभाजन हुआ । 
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पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लडाई-झगडो में जो काग्रेस 
नेता थे वे ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका 
सच्चे दिल से यह विश्वास था कि भारत सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों 
और पालंमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा मे रख दिया 
जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हे एक राजनैतिक संगठन की ॥ ऊच पढदं देकर 
इसके लिए उन्होने राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना की थी। उसके द्वाराग का क्षेत्र ही 
ओर उच्च अकाक्षाओ को प्रदर्शित करते थे। उस युग की परिर्णियर तो कांग्रेस 
कि अपने दुख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलीर ऐयर १६०८ 
करने तथा नई रिआयतो और विशेषाधिकारो के लिए मामूली माजत्र कर्तता-धर्त्ता 
कुछ नही हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर श्षीघ्र हीवए तत्कालीन 
रूप से परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रवीण-बुद्धि और दूसरी अदियों और 
शील और भावना-प्रधान वक्‍तृत्व-कला, दोनो ने उस काम को अपने ऊर ही थे कि 
जो भारतीय राजनीतिज्ञो के सामने थे। काग्रेस के प्रस्तावों के ससर गंकरन्‌ 
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व्याख्यान होते थे और काग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण विया करते थे उनमे दो बाते 
हुआ करती थी--एक तो प्रभावकारी तथ्य और आकडे, दूसरे अकाटच दलीलें। 
उस समय जब भारतीय राजनैतिक क्षेत्र मे कोई पथ-प्रदर्शक नही था, उन लोगो 
ते जो रुख अख्तयार किया था ,उसके लिए हम उन्हे ब्रा नही कह सकते । किसी 
भी आधुनिक इमारत की नीव मे छ फोट नीचे जो ईट, चूना और पत्थर गडे हुए 
है क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है ” क्योकि वही तो है जिनके ऊपर 
भारी इमारत खडी हो सकी है। पहले उपनिवेशो के ढड्भ का स्वशासन, फिर 
साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, इसके बाद स्वराज्य और सबसे ऊपर जाकर पूर्ण 
स्वाधीनता की मजिले एक-के-बाद-एक बन सकी है। उन्हे अपनी स्पष्ट बात के 
समर्थन में अग्नेजो के प्रमाण देने पडते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता 
के अनुसार, उन्होने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानिया की थी। आज अगर 
हमारा रास्ता साफ है तो यह सब हमारे उन्ही पुरुखाओ की बदौलत है जिन्होने 
जगल-झाडियो को साफ करने का कठिन काम किया है। 
काग्रेसियो के दिलो मे कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोब के भाव आ गये 
हो, पर इसमे कोई शक नही कि १८८४ से १९०४ तक काग्रेस की जो प्रगति हुई 
उसकी बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ और अग्रेजो की न्याय-प्रियता 
पर अटल विश्वास । इसी भाव को लेकर १८९३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयाल- 
सिंह मजीठिया ने काग्रेस के विषय मे कहा था कि भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति 
का यह कलश है। आगे चलकर उन्होने यह भी कहा कि हम उस विधान के मातहत 
सुख से रह रहे है जिसका विरुद है आजादी, और जिसका दावा है सहिष्णुता। 
कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद १८८८) के प्रतिनिधि ने लार्ड रिपन का 
यह विचार उद्धृत किया था “महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलहनामा नहीं 
है, न वह कोई राजनैतिक लेख ही है, बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तो का घोषणा- 
पत्र है।” लाड सेल्सबरी के इस वचन पर कि “प्र/तिनिषियों के द्वारा शासन की 
प्रथा पूर्वी लोगो की परम्परा के मुआफिक नहीं है,” जोर के साथ नाराजगी प्रकट 
ही सयुकत बेजजु १८९० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो यहा तक कह दिया था 
सुझाये, जो इलाहत का कोई अन्देशा नही है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्न अन्त मे जाकर 
कत्ता-अधिवेशनर अवश्य ध्यान देगे ।” बारहवे अविवेशन (१८९६) के अध्यक्ष-पद 
धनो के लिए लितुल्ला सयानी ने तो और भी असदिग्ब रूप में कहा था कि “अग्नेजो 
परिवर्तन नही श ईमानदार और मजबूत कौम इस सूरज के तले कही नही है।” 
एनी बेसेन्ट नेउस कौम ने हिन्दुस्तानियों के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब 
छत्रछाया में से दिया, तब भी मद्रास काग्रेस (१८९८) के अध्यक्ष आनन्दमोहन 
१६१६ को देकर कहा था कि “शिक्षित-वर्ग इगलैण्ड के दोस्त है, दुश्मन नही। 
विधान में पागमने जो महान कार्य है उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक 
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सित्र और सहायक है।” हमारे इन पूर्व-पुरुषो ने अंग्रेजो और इंग्लैण्ड के प्रति जो' 
विश्वास रखा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है; परन्तु हमारा 
कतेग्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझे । 

काग्रेस के इतिहास मे जो पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षों 
(१६९०६ से १६११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायो का सामना 
करना पडा जो जगली समझे गये। हालाकि उसमें इधर-उधर मारकाट 
भी हो गई, मगर अन्त मे उसमें पूरी सफलता मिली। आखिर १९११ में शाही 
घोषणा कर दी गई कि वग-भग रद कर दिया गया ; किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार 
की भारी प्रशसा का विषय बन गया। इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगो के मन में 
नया विश्वास पैदा हो गया और धुआधार वक्‍तृताओ ह्वारा इृतज्ञता-प्रकाश होने 
लगा। परन्तु इसी के साथ काग्रेसियो ने उन दु खदायी कानूनों की तरफ से अपना 
ध्यान नही हटाया, जो १९११ और उससे भी आगे तक जारी रहे। काग्रेस के 
बडे-बूढो ने, अपनी सारी/शक्ति शासन-विषयक सुधारों और दमनकारी कानूनों 
को हटवाने मे लगाई, परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ 
भारतीय-प्रश्न के अशो का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न) का नहीं। १८८६ के 
कलकत्ता-अधिवेशन मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्व-शासन का समर्थन किया था। 
२० वे अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी काटन ने भारत के संयुक्त राज्य 
अथवा भारत के स्वतन्त्र और पृथक्‌ राज्यों के सघ की कल्पना की थी। 
दादाभाई ने यूनाइटेड किगडम या उपनिवेशो-जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का 
जिक्र किया था। 


सरकारी प्रद्ोभन 


काग्रेस के पहले पच्चीस सालो मे जिनके ऊपर काग्रेस की राजनीति का दारो- 
मदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे। यह बात न केवल उन घोषणाओ 
से ही सिद्ध होती है जो समय-समय पर उनके द्वारा की जाती थी, बल्कि स्वय 
सरकार भी उनके साथ रिआयते करके और हिन्दुस्तानियो को ऊचे पद देकर 
यही सिद्ध करती थी। ऐसे उच्च पदो के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही 
स्वभावत सबसे उपयुक्त था। मद्रास के सर एस० सुनब्नह्मण्य ऐयर तो काग्रेस 
के पहले ही अधिवेशन मे सामने आये और श्री बी० कृष्णस्वामी ऐयर १६९०८ 
में होनेवाली मद्रास की पहली कनवेशन-काग्रेस के एक मात्र कर्त्ता-धर्तता 
थ । वह बहुत कडे विधान के मातहत हुई थी और इसके लिए तत्कालीन 
भद्रास गवनेर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियो और 
काग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थे कि 
जो अग॑ सड-गलकर बेकाम हो गये है उन्हें काट डालना चाहिए । सर शंकरन्‌ 
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नायर अमरावती में हुए अधिवेशन (१८६७) के सभापति हुए थे। ओर तो और 
श्री रमेशन्‌ (सर वेपा सिनो ) १८६८ से काग्रेसवादी ही थे । इसक बाद जिनका नम्बर 
आता है वे है (१) श्री टी० बी० शेषर्गिर ऐयर, जो १६१० की काग्रेस मे सामने 
आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम्‌ ऐयर जो १६०८ में श्री कृप्णस्वामी 
ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहो मद्रास हाईकोर्ट के जज बनाये गये 
और इनमे से दो कार्यकारिणी कौंचिल के सदस्य भी हो गये---एक मद्रास में 
और दूसरा दिल्ली में। इनमें से पहले (सर सुन्नह्मण्य) १६०६ मे काग्रेस के 
सभापति होवंवाले थे, परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये 
थे। श्रीमती बेसेण्ट द्वारा चलाये होमरूल-आन्दोलन के सनय, १६१४ में, वह फिर 
काग्रेस के क्षेत्र मे आ गये । इतना ही नही, उन्होने अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि ) 
का भी परित्याग कर दिया। उससे मि० माण्टेग और लॉर्ड चेम्सफो्ड दोनो ही 
उनसे नाराज हो गये । कहते हैँ कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेल्शन उन्हें 
मिलती थी उसे बन्द कर देने की भी वात उस समय उठी थी, परन्तु बाद में कुछ 
सोच कर फिर ऐसा नहीं किया गया। और आगे चले तो सर पी० एस० 
शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी काग्रेसी थे, जो बाद में 
कार्यकारिणी के सदस्य बना दिये गये । यही हाल सर मुहम्मद हबीव॒ल्ला का हुआ । 
वह पहले मद्रास और फिर भारत-स रकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये । 
मद्रास-सरकार के लॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४ की कामग्रेस 
में बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो १६१७ में जस्टिस- 
पार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एवं सुत्नसिद्ध काग्रेसी थे। सर एम० 
रामचन्द्ररव बहुत समय तक काग्रेस में रह चुके थे । 

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी जिन्होने वग-सग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन 
में प्रमूख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहा की हाईकोर्ट के जज बना दिये 
गये। १६०८ में जब लार्ड मिण्टो ने भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए 
व्यक्तियो का चुनाव किया तब दो नाम उनके सामने थे, एक तो श्री आयुतोष 
मुकर्जी का और दूसरा श्री सत्येन्द्रपसन्न सह का । सत्येन्द्रप्रसन्न सिह १८६६ की 
कलकत्ता-का्रेस में, देशी-नरंश को बिना मुकदसा चलाये निर्वासित कर देने के 
प्रइन पर बोले थे । और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में (लॉ-सेम्बरी के 
लिए) तरजीह काग्रेसमैन को ही दी गई । इसी प्रकार १९६२० में गवर्नर-जनरल की 
कार्य-कारिणी में जब जगह हुई तब भी लॉडड चम्सफोर्ड (१६२०) ने तो महाराजा 
बर्दवान को रखना चाहा, पर सि० माण्टेगु ने बडी कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य 
को ही रखना ज्यादा पसन्द किया । मि० माण्ठेग ने श्री श्रीनिवास शास्त्री का ताम 
इसक्रे ।लए सुझाया, लेकिन चूकि ऐन मौके पर उन्होने साथ नहीं दिया था इसलिए 
चेम्सफोड ने उन्हें रखना पसन्द नही किया और श्री बी० एन० शर्मा को रखा, 
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जो अमृतसर-काण्ड के समय भी सरकार के पृष्ठ-पोषक थे । बंगाल में काग्रेस से 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊंचे सरकारी ओहदे मिले उनमें 
श्री एस० कं० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य है। इनमे श्री दास १९०५ की 
काग्रस-कार्यकारेणी में भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्त पर बोले थे, बाद में भारत- 
सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय बगाल की कार्यकारिणी के सदस्य । 

उत्तर प्रदश में सर तेजबहादुर सप्रू-जेसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार 
का लॉ-मेम्बर बनाया गया। बिहार के सय्यद हसनइमाम १९१२ की काग्रेस 
को पटना में आम॑त्रित करने के बाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सच्चिदा- 
नन्‍्दसिह को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहा यह भी 
बतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहदो का 
देना ही नही रहा। फिरोजशाह मेहता को १६०४ में सर की उपाधि दी गई 
और वह भी लॉड कर्जन-ह्ारा जो बडे प्रतिगामी वाइसराय थे। तात्पर्य यह कि 
सरकार को भी अगर योग्य भारतीयों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी 
काग्रेसियो पर ही निगाह डालनी पडी और उनके राजनीतिक विचारो को उससे 
ऐसा नही समझा जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के 
ओहदो के लिए नाकाबिल मान लेती । 


द्मन-नीति का सूत्रपात 


काग्रेलस का इतना महत्व स्वीकार करते हुए भी सरकार उसके प्रति 
सरदेव सतर्क रहती थी और उसकी जड खोदने के लिए दमन नीति से काम लेती 
थी। जब-जब जनता में कोई आन्दोलन आरभ होता था तब-तब जोरो का दमन 
किया जाता था और उसमे यह नीति रखी जाती थी कि जबतक लोग आन्दोलन 
करते-करते बिलकुल थक न जाय तबतक उनकी मागो पर कोई ध्यान न दिय। 
जाय। लॉड लिटन का १८७० का प्रेस-ऐक्ट जो जल्द ही वापस ले लिया गया, 
सरकार की इस नीति की पूर्व सूचना थी । राष्ट्र के बढते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा 
उत्तर शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दु ख-रूपी फोडे को और भी पका 
दिया | १८८६ में इनकम टेक्स ऐक्ट बना । उसका भी तीज विरोध उसी समय किया 
गया । जेसे-जैसे काग्रेस हर साल बढती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की 
दृष्टि से देखते गये। लॉड डफरिन ने हाम साहब को यह सलाह दी थी कि वह 
का््रेस का क्षेत्र केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनाये । किन्तु वही लॉड 
डफरिन फिर काग्रेस के शत्रु हो गये और उसे राजद्रोही कहने लगे । १८८६ में वाइ- 
सराय ने कलकत्ता में और १८८७ में मद्रास के गवनंर ने काग्रेस का स्वागत किया, 
प्रत्तु बाद मे उत्तर प्रदेश के सर ऑकर्लैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक उसके विरीधी 
हो गये । इन महाशय ने काग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह 


द्४ड संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


दी। शायद उन्हें यह पता न था कि ह्यम साहब ने भी आरभ में यही सोचा था, 
परन्त लॉड डफरिन के कहने से ही उन्होने इसे राजनेतिक सगठन का रूप दिया था। 
सर ऑकलैण्ड की सम्मति में यह आन्दोलन समय से पर्व, और मद्रास के अधि 
बेशन से उम्र रूप घारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होने कहा कि 
काग्रेस का सरकार की निन्‍्दा करने का रवेया सर्व-साधारण में सरकार क प्रति 
घृणा पैदा करेगा और देश में राज-भकत और देश-भक्‍त ऐसे दो भेद खडे हो जायगे । 
साथ ही उन्होने यह भी कहा कि काग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का 
जो दावा करती है, वह ठीक नही है । ह्यम साहब ने इसका महतौड जवाब दिया। 
इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइया का सामना 
करना पडा। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नही मिली । श्रीमती एनी वेसेण्ट 
ते अपनी काग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक मे एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने 
ला-अफसर की इच्छा क॑ विरुद्ध मद्रास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल 
हुए थे और उनसे शझान्ति-रक्षा के नाम पर २०,०००) की जमानत मांगी गई 
थी। हालत तेजी से खराब होती गई और १५६० में सरकार का विरोध बहुत 
बढ गया। बगाल-सरकार ने सब मतन्रियो और सब विभागों के प्रमख अफसरो 
के पास एक गद्ती-पत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि भारत-सरकार 
की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओ में दर्शक-रूप में भी सरकारी अफसरो का जाना 
ठीक नही है और ऐसी सभाओ की कारंवाई में भाग लने की भी मनाही की जाती 
है। इसी प्रकार २५ जून १८९१ को भारत-सरकार ने देशी रियासत के प्रेसो 
पर अनेक पाबन्दिया लगाने के लिए एक गरती-पत्र जारी कया था। 

१८९३ में कौसिले और बडी कर दी गई और जनता के थोडे से प्रतिनिधि 
उनमे ले लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की सख्या बढ जाने पर सरकार 
ने आवश्यक समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियी मे जो-कुछ विशेषा- 
घिकार मिले है वे कम कर दिये जाय । पहले शिक्षा-विभाग में यह्‌ नियम बनाया 
गया था कि उसमें भारतीयों और यूरोपियनो के लेने मे कोई भेद-भाव न रखा 
जाय, परन्तु उनकी योग्यता में जहा समानता कायम रखी गईं वहा दरजे में 
विषमता ला दी गई ! इसके बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहो पर लिये ही नही गये, 
उनका दरजा और वेतन भी कम कर दिया गया। होमचाजेंज का प्रवाह भी ३० 
सालो मे ७० लाख पौण्ड से बढकर १३० लाख पौण्ड हो गया। २०वीं सदी के 
पहले पाच साल लॉड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन 
के अधिकारों में कमी, सरकारी गृप्त-समितियो का कानन, विश्व-विद्यालयों को 
सरकारी नियन्त्रण मे लाना जिससे शिक्षा महगी हो गई, भारतीयो के चरित्र 
को असत्यमय' बताना, वारह सुधारों का बजट, तिव्बत-आक्रमण (जिसे पीछे 
से तिव्वत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त से वग-विच्छेद--ये सब लॉड 
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कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राज-भक्त भारत की कमर दूठ गई और सारे देश में 
एक नई जागृति पैदा हो गई । 

बग-भग ने बगाली भाषाभाषी जनता को उनकी इच्छाओ के विरुद्ध दो प्रातो 
में बाट दिया था | इसके परेणाम-स्वरूप जहा जनता में एक व्यापक और जबरदस्त 
आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहा सरकार ने भी उम्रता से दमन शुरू कर दिया। जलूस, 
सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे, और उधर सरकार उन्हें रोक देती थी। 
हडताले होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों 
के नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने 
से रोक द्विया गया। पूर्वी बगाल के लैफ्टिनैण्ट गवर्नर सर बैमफील्ड फूलर ने बड़े- 
बडे प्रतिष्ठित नाग/रको को बुलाकर रक्‍्तपात की धमकी दी। इसके साथ ही 
पूर्वी बगाल में गुरखा पलटन क॑ आने की घोषणा भी की गई। यह सब तब हुआ, 
जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार जनता में हिसा की भावना का चिह्ध तक 
नही पाया जाता था। ऐसी दशा में सरकार की दमन-नीति का उलटा प्रभाव पडता 
था। प्रत्येक प्रान्त ने बगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को जोडकर आन्दोलन 
को और भी अधिक गहरा रग दे दिया था। कैनल कालोनाइजेशन बिल' ने पजाब 
के सैनिक प्रदेश मे एक नया उत्साह भर दिया था । इस सबध में लाला लाजपतराय 
और सरदार अजितसिह को देश-निकाले की सजा दी गई थी। 

राजनैतिक सभाओ तथा प्रदर्शनो मे विद्याथियो को सम्मिलित होने से रोकने 
के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजो का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन 
शुरू हुआ। केवल पूर्वी बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाई स्कूल खुल गये और भूतपूवे 
जस्टिस सर गुरुदास वनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बग जातीय 
विद्या-परिषद की स्थापना की गई। बाबू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम- 
घूमकर राष्ट्रीयता, राप्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने 
लगे। १६०७ में आन्भ्र-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। 
राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीण हाई स्कूल खोलने का निश्चय 
किया। ट्रैनिंग कालेज के विद्यार्थियो ने उन्हे मानपत्र दिया । इस कारण कुछ विद्या- 
थियो को सरकारी अधेकारियो ने कालेज से निकाल दिया। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय- 
सग्राम के सिपाही हो गये । इस तरह सरकार की बेरोक दमन-सीति ने देशभकतो 
और वीर सिपाहियो को पैदा किया। 

१६०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिष्कार 
और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोरों से अमल , किया। 
गहा वगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव तथा आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलो और विश्क 
व विद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, वहा स्वदेशी का जा .. सम्पूछः 
देश मे व्याप्त हो गया। हाथ के कपडे का उद्योग एक वार ०, 
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गया। इस बार करघे में फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को 
उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार का आन्दोलन भी किण गया। 
बगाल से नौ नेता निर्वासित किए गये--#ष्णकुमार मित्र, पुलिनविह्यरी 
दास, द्यामसुन्दर चकवर्ती, अश्वनीकुमार दत्त, मनोरजन गृह, सुबोधचन मल्लिक, 
शचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचर्द चटर्जी और भपेशचन्द्ध नाग । य नेता बगाल को 
और विद्यिषकर युवक बगाल को सगठित कर रहे थे। पराक्रम और गौये उस 
समय आदर्श थे। दसरी तरफ सर बैमूफील्ड फलर के आदर्ण गरखा सेना' तथा 
यदि आवश्यक हो तो खून-खराबी' थे। १६०८ में स्थिति चरम-सीमा की पहुच 
गई थी । अखबारो पर मुकदसे चलाना एक आम वात हो गई । युगान्तर', सभ्या, 
वन्देग्गतरम' नई जाग्रति के प्रचारक पन्न थे, वें सब बन्द द कर दिये गये । सध्य। 
के सम्प.दक देशभक्त ब्रह्मवाधव उयाध्याय अस्पतान में मर गये। अनेक कठि 
साइयो और तीन मृकदमो से गजरले के बाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड- 
कर पाड्डेचरी चले गये और वहा आश्रम बनाकर रहने लगे। 
३० अप्रैल १६९०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियो, श्रीमती और कुमारी 
कैनाडी, एर दो बस गिरे। ये बम स्थानीय जिला जज किस्सफोर्ड को मारते 
के (लिये बनाये गये थे । इस अपराध के लिए १८ वर्षीय यवक श्री खुदीराम बोस 
को फासी की सजा मिली । उसकी तसवीरे यारे देश में घर-घर फैल थई । स्वामी 
विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व मे निकलनेवाले यूगान्तर' 
के कालमो में हिसावाद का खुल्लम-खल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस 
युवक को लम्बी सजा सिली, तब उसकी बढी माता ने अपने पत्र की इस देश-सेवा 
पर हुष॑ प्रकट किया और बगाल की ५०० स्त्रिया उसे बधाई देने उसके घर 
गई। वन्देमातरम' में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरविन्द पर जो मुक- 
दमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम मे अपवाद न था। महाराष्ट्र मे १३ जुलाई 
१९०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये जौर उसी दिन आन्ध्र मे श्री हरि 
सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकडे गये । पाच दिनो की सुनवाई के बाद लोक- 
मान्य तिलक को छ साल वेश-निकाले की सजा मिली । १८९७ में छूटी हुई छ 
मास की कैद भी इसके साथ जोड दी गई। आऋ्ध्र के श्री हरिसर्वोत्तमराव को नो 
महीने की सजा मिली। सरकार ने इतनी थोडी सजा के खिलाफ अपील की आर 
हाईकोर्ट ने उनकी सजा वढाकर तीन साल कर दी । राजद्रोह के लिए पाच सात 
सजा देना तो उन दिनो मामूली वात थी। इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह देश से 
गायब हो गया । वास्तव में वह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी 
जगह वम तथा पिस्तौल ने ले ली। १६०८ मे राजद्रोही सभावन्दी-कानून तथा 
प्रेस-एक्ट नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पारस 
कर दिये और दो साल बाद क्रिमिनल ला एमेण्डमेन्ट एक्ट भी बन गया। सभावन्दी 
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विल पर बहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “युवक हाथ 
से निकले जा रहें हैं और यदि हम उन्हें वश में न रख सके तो हमे दोप मत देना ।” 
कभी-कभी इक्फे-दुक्के राजनैतिक खून भी होने लगे जिनसे सब से साहस- 
पूर्ण खून १६०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जेन वाइली का हुआ । यह खून 
मदनलाल थघिंगडा ने किया था, जिसे बाद से फासी दी गई । अभियुक्त को बचाने 
की कोशिश करने वाले डॉ० ल।लकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फासी 
की सजा दी गईं। लाहौर (१६०६) में होनेवाले काग्रेस क॑ २४वें अधिवेशन 
में सभापति पं० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओ तथा नासिक के कलक्टर 
मि० जैक्सन की हत्या पर दु ख प्रकट किया। लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी 
भी इसके समर्थक थे। मिण्टो-मॉ्ले सुधारों, अथवा भारत-सरकार और मद्बास एवं 
वम्बई की सरकारों की कौसिल में भारतीयो के लेने से भी यह वढा-चढा वैमनस्य 
गानत न हुआ। जब तक वग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तव तक शान्ति की कोई 
सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरणाही का रोव जाता था। तब वंग- 
भग के कारण जो साप-छछूदर की-सी हालत हो गई थी उसमे से छूटने के लिए 
एक रास्ता ढूंढा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हाडिज् को दी और 
लॉर्डट मिडलटन की जगह लॉड क्रू भारत-मत्री बने, तब भारत में ब्रिटिश-नरेश 
जाजे पचम के राज्याभिषेक-महोत्सव का लाभ उठाकर वंग-भग रद कर दिया गया 
और भारत की राजधानी कलककत्तें से उठाकर दिल्‍ली ले आये । 
जब यह कहा जाता है कि वग-भग रद कर दिया गया, तब यह समझना चाहिए 
कि स्थिति यथापूर्व कर दी गई । पहले पश्चिमी वगाल और आसाम-सहित पूर्वी 
वगाल के रूप में वग-भग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। पहले 
बिहार को पश्चिमी वगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर 
ओर उटीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त बना दिया, अर्थात्‌ आसाम के साथ पूर्वी 
और पश्चिमी वगाल के दो प्रान्तो के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये---वंगाल एक 
प्रान्‍्त, विहार छोटा नागपुर और उडीसा दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा 
धान्‍्त | राज्यासिपेक के उत्सव गे जिस एक अन्याय को दर नही किया गया था, 
वह अव उड़ीसा को पृथक्‌ प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया। 
श्न सव सफलताओं के वाद काग्रेस का वापिक अधिवेशन (कलकत्ता, 
१६११) बहुत सुझ्ी के साथ मनाया गया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने, बगाल को 
सर भारत से मितनेवाली मदद के प्रति कृतज्ञता प्रकाथ करते हुए यह उच्च 
आया प्रवट की थी कि भारत भी स्वयासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतस्त सघ-सा ज्राज्य 
वी एक अभिप्त अय बनेगा। लेकिन इन सब आाद्याओो और खुशियों में लोग राज- 
ह6, सनावन्चे-कानून (१६०८), प्रेस-एवट (६६०८) और विमिनल लॉ एमेप्ड- 
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जड पर कुल्हाडा चलाया गया था । इन सबसे बढकर १८१८ का रेग्यलेशन ३ तथा 
अन्य प्रान्तों के रेगलेशन अब तक मौजद थे, जिनके अनुसार १६०६-८ के देश 
निकाले की सजा जगह-जगह दी गई थी । भारत में बननेवाले कपडे पर 'उत्पत्ति- 

कर' भी अब तक मौजूद था | इनकी बदौलत जान-माल की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता 
तथा उद्योग-धन्धों के हित खतरे भें थे। 

१६१२ में राजनैतिक खिचाव कुछ-कुछ कम हो गया था। लेकिन इसी वर्ष 
एक भारी दुर्घटना हो गई । लॉर्ड हाडिड्भ जब जलूस के साथ हाथी पर नई राजधानी 
दिल्‍ली में प्रवश कर रहे थे, किसी ने उन पर बम फेका और वह मरते-मरते बचे । 
इस घटना के बाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेप्त-एक्ट 
को रद करने की लगातार आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड़ लिया। काग्रेस 
कई सालो तक इसका विरोध करती रही। १६०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक 
खराब था, जिसे १६१० में स्थायी कानून वना दिया गया । 

साण्टफो्ड-सुधारो के बाद क्रिमिनल लॉ एसेण्डमेण्ट एक्ट को छोडकर बाकी 
सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये । बग-भग के रद किये जाने आर अहिसा- 
वाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एक्ट से लोगो को सख्त तकलीफे झेलनी 
पडती थी। इचर राजनैतिक वातावरण में जो एक स्तव्धता और शान्ति आ गई 
थी, उसकी जगह १६१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और इस भीषण 
विद्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्‍्तोष-जनक घटना हो गई। बग-भग के 
दिनो से ही मसलमानो ने राष्ट्रीय आदर्शो से अलग रहकर नौकरशाही पर अपना 
विश्वास जमा रखा था। १६१३ मे उन्होने भी ब्रिव्शि-साम्राज्य के अन्तगंत 
स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मृस्लिम लीग ने अपने गत अधिवेशन 
में बडे जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि “देश का राजनैतिक भविष्य 
दो महान्‌ जातियो (हिन्दू और मुसलमानो) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर 
निर्भर है।” काग्रस ने १६१३ में मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ 
की। 

जुलाई १६१४ में महासमर छिड गया और नवम्बर में जब जमनी फ्रप्स 
का दरवाजा खटखटा रहा था, लाई हा्डिड्भ ने भारतवर्ष से फौज बाहर भेज दी । 
इग्लैण्ड बडी आफंत में था। भारत मे फौज इसलिए रखी गई थी कि वह 
इग्लैण्ट के लिए भारत की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इग्लैण्ड खुद खतरे 
में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्‍या ? मार्सेल्स मे एक दिन भी 
आराम किये बगैर भारतीय फौज फ्लाडसे-रणक्षेत्र में, जहा अग्नि वर्षा हो रही 
थी, भेज दी गईं। उस फौज ने मित्रराष्ट्रो को उस भारी विपत्ति से बच्च दिया, 
जो उसके न पहुचने पर १६१५ के फरवरी-मार्चे में उनपर भा जाती। १६१४ 
की काग्नस में स्‍्वशासन की माग फिर की गई। श्रीमती बेसेण्ट थे लॉडे पेण्टलैण्ड 
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वे, समय में होमरूल का महान आन्दोलन उठाया। वहीं पुराना कार्यक्रम--- 
स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल---पुनर्जीवित किया गया। 
उन्होने मदनल्ली- अपनी थियोसोफिकल शिक्षण-सस्थाओ का सरकारी 
विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध तोड दिया और अड्यार मे एक राप्ट्रीय हाई स्कूल खोल 
दिया। सिन्ध तथा अन्य प्रान्तो मे भी उन्होंन एक स्कूल खोला और राष्ट्रीय शिक्षा 
की उन्नति के लिए डॉ० अरण्डेल के सभापतित्व में एक शिक्षा-समिति संथठित 
की। श्री बी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग 
का जोरों से सगठन किया। दोनों पहले ही से काग्रेस मे काम करने लग गये थे । 
न्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमो-द्वारा होमरूल-लीग का खूब प्रचार तथा काय 
होता था। विद्यार्थी भी आन्दोलन मे बडी शक्ति वन गये थे, पर लॉड पेण्टलैण्ड 
ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुवम निकाल दिया था। फलस्वरूप आन्दोलन 
के वाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और श्रीमती वेसेण्ट तथा मि० अरण्डल तथा 
वाडिया १६ जून १६१७ को उटकमण्ड में नजरखन्‍न्द कर दिये गये । 


५ 
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शत्म-विश्वास की रकूलक 


सन्‌ १६१५ से भारतीय राजनीति में एक नये युग का श्रीगणेश हुआ। 
इसवा मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियां थी। जापान ने रूस पर जो विजय 
प्राप्त की थी उससे, एशिया की जातियो में अपनी वीरता और क्षमता के कारण 
जात्मविद्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायद्ध 
फे अग्रार पर, १६१४ की कठाके को सर्दी में, फ्लैण्डर्स और फ्रास के मंदानों 
में, उर्मन-सेनाओो के आकरमणों का भारतीय फौजो ने जिस बदभत वीरता, धैर्य 
ओर सहनशीजता के साथ सफत्रतापूर्वक मुकावला किया था उससे एशिया और 
पूरपीय देशों पर भारतवासियों की खासी घाक बैठ गई थी। पश्चिमी देशो की 
दृष्टि से नो वे एसने उसने उठ गये थे जितने जी तक कभी नही ये। भारतीय फौजो 
दोरा यू मे को गई सेवाशों के फलस्वरूप कुछ भारतवामनियों के हृदय में तो 
पुसम्णर को जार दुछ के हृदय में जपने अधिऊझारों की भाजना जाम्रत हो गई थी । 
सब सुरूखनाप बना पहने दल के लोगो में मं और शीमतो वेसेण्ट दसरे दल के 
खोया मेणी ॥ 
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नेत॒त्व का अभाव 


वैसे तो मि० ब्ैडला के समय से ही श्रीमती बेसेण्ट का सारा जीवन गरीबो 
और भारतवासियो की सेवा मे ही व्यतीत हआ था, लेकिन काग्रेस मे वह १६१४ 
में ही सम्मिलित हुई ।उन्होने अपने साथ नये विचार,नई योग्यता, नवीन साधन, 
नया दृष्टिकोण और सगठन का एक बिलकुल ही नूतन ढग लेकर काग्रेस-द्षेत्र मे 
पदार्पण किया। इस समय काग्रेस में दो दल थे---एक नरम दल और दूसरा 
राष्ट्रीय दल । दोनो दलो में पर्याप्त मतभेद था । इसके साथ ही काग्रेस काकोई मार्गे- 
प्रदर्शक भी नही था। इस कारण १६१५ के आरभ में देश की वास्तविक अवस्था 
अच्छी नही थी । १६ फरवरी १६१४ को गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। सर 
फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वृद्धा- 
वस्था-जन्य निर्बेलताएँ अपना अधिकार जमाती चली जा रही थी। लोकमान्य 
तिलक जून १६१४ में मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा 
हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, भारत-सेवक समिति” के प्रथम सदस्य होते के 
कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य ले लिया था, लेकिन वह सर्देव फिसड्डी ही 
रहे । पडित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नही थी कि वह नरम मार्ग पर 
काग्रेस का नेतृत्व करते । उनमें न वह शक्ति एवं मानसिक दृढता ही थी जिससे 
वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते । गाधीजी तो उस समय देश में आये 
ही थे। उन्होने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढंग 
पर श्रीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत 
के अनुसार चल रहे थे। वे इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर 
रहे थे, क्योकि एक मुहत से वह बाहर विदेशो में रहे थे। लाला लाजपतराय 
अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्येच्रप्रसन्न सिह (वाद 
में ला्ड) जिन्होने १६१५ की बम्बई की काग्रेस का सभापतित्व किया था, इस समय 
नई धारा के साथ बिलकुल मेल नही खा रहे थे। इसलिए बम्बई-कागेस के वाद 
उन्होने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नही ली । इस प्रकार देश का नेतृत्व 
प्राय राष्ट्र के हाथ से निकल कर नौकरशाही के हाथो मे जा रहा था। नरभ दल- 
वालो के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी । राष्ट्रीय दल अभी तक अपने को सम्हाल 
न पाया था । श्रीमती बेसेण्ट का १६९१४ तथा १५ का दोनो दलो (नरम दल और 
राष्ट्रीय दल) को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था। असफलता को इस 
कहानी का यहा सक्षेप मे अवलोकन करना अनुचित न होगा । 7 


समझौते का प्रयत्न 


लोकमान्य तिलक जून १६१४ में जेल से छट कर आये थे। वह राष्ट्रीय 
दल के नेता थे। आते ही उन्होने अपने कार्य-क्रम मे तीन वातो को स्थान दिया 


अनलीिभत 
का 
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(१) काग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुन्र.संगठन करना और 
(३) एक दृढ तथा सुसगठित विराट होमरूल-आन्दोलन चलाना। इन तीनो 
बातो से से पहली के लिए लोकमान्य तथा राष्ट्रीय-डल के लोग यह चाहते थे कि 
काग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाय । अबतक काग्रेस के 
विधान के अनुतार काग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार केवल कुछ सस्थाओ 
को ही था। इस कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेण्ट और काग्रेस के तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री श्री सुब्बाराव पन्तुलु दिसम्बर १६१४ के प्रयम सप्ताह में पूना गये। 
उन्होने लोकमान्य तिलक, गोखले तथा अन्य नेताओ से परामर्ण किया। एक 
संशोधन पर सब राजी हो गये । फिर श्री सुब्बाराव, सर फिरोजशाह से परामशं 
करने के लिए बम्बई गये, परन्तु वह बिलकुल निराश होकर लौटे | फिर वह तिलक 
तथा गोखले से मिले । गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का काग्रेस 
में पुन प्रवेश कांग्रेस के पुराने झगडे के लिए एक सिगतल का कार्य करेगा। इस- 
लिए उस सशोधन के प्रति अपने समर्थन को उन्होने वापस ले लिया और इसके 
सम्बन्ध में उन्होने श्रीमती बेसेण्ट की जबानी कहला दिया। उच्चीसवी काग्रेस 
के मनोनीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होने अपने विचार बदलने के 
कारणो का उल्लेख भी किया। कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर 
प्रकट हो गया। उसमे यह लिखा था कि तिलक ने खुल्लमखुल्ला अपने यह 
विचार प्रकट किये हैं कि वह सरकार का बहिष्कार करेगे और यदि वह 
कांग्रेस में घुस गये तो आयरलैंड वालो की भाति अडंगा-नीति का अवलम्बन 
करेगे। इस सम्बन्ध में श्रीमती बेसेण्ट ने जब जांच-पड़ताल की तब तिलक 
ते इस बात का खडन किया। इसपर उनसे क्षमा-याचना भी की गई। लेकिन 
दा का मेल-मिलाप की बात स्थगित ही रही । इसी बीच गोखले की मृत्यु 
गई। 

१६१५ और १६ में तिलक ने अपने दल को सगठित करने के लिए घनघोर 
प्रयत्त किया । उनका विचार था कि एक सुदृढ दल के लिए (१) आकर्षक नेता, 
(२) एक विशेष लक्ष्य ओर (३) एक युद्ध-घोप जरूरी है। जोसेफ बप्टिस्टा के 
रूप में लोकमान्य को एक बहत ही योग्य सहयोगी मिल गये । उन्ही के सभा- 
पतित्व मे पूना में राप्ट्रीय दल के लोगो की एक परिषद्‌ हुई, जिसमें एक हजार 
व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस परिषद्‌ मे और बाद को जो नरम दलवालो का एक 
सम्मेलन हुआ उसमे जमीन-आसमान का अन्तर था । नरम-दल की परिषद में वहुत 
थोडी उपस्थिति थी और लॉड विलिगडन ने पधार कर उसकी जोभा बढाई थी। «& 
पूना-परिपद्‌ से लोगो को होमरूल' के रूप मे एक युद्धघोप मिल गया । अब , 
लोकमान्य के पास एकमात्र कार्य यह रह गया था कि किस प्रकार +।९ कम 
लक्ष्य तक ले जाय । उनकी इच्छा थी कि मजदूर-दल के नेताओ-द्वार्र 


७२ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


में पालमेण्ट मे एक बिल पेश कराया जाय और स्व अपनी सारी शक्तियों को 
एक विराट आन्दोलन मे केन्द्रीभूत कर दिया जाय । 

१६१४ की काग्रेस का अधिवशन बम्बई में होने जा रहा था। चूकि मेल- 
मिलाप के सारे प्रयत्त विफल हो चुके थे, इसलिए यह काग्रेस नरम दल 
वालो की ही थी। काग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात्‌ नवम्बर मास मे, सर फिरोज- 
शाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्यन्द्रप्रसन्न सिह, जिनकी योग्यता और 
रुतबे की सर्वत्र धाक थी, इस काग्रेस के सभापति चुने गये थे। वैसे कांग्रेस के साथ 
उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोडा था, लेकिन उनके सभापतित्व से बबई काग्रेस को 
वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य'प्राप्त हुई जो सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम 
के साथ जुडी रहती थी । राष्ट्रीय दुष्टिकोण से उनका भाषण अत्यन्त प्रतियामी था। 
उनके विचार से भारत के भविष्य के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी 
जिससे एक ओर तो उठती हुई पीढी की महत्वाकाक्षाओ की पूर्ति हो और दूसरी ओर 
वे लोग भी उसे मजूर कर ले जिनके हाथ में भारत का भाग्य सौपा हुआ है। इसी 
विचार से वह ऐसी नीति की घोषण। चाहते थे। 

लेकिन बम्बई की सन्‌ १६१४५ वाली काग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग 
के चिह्न फिर से दिखाई पडने लगे जो सूरत-काण्ड के बाद विलीन हो गये थे। 
लखनऊ-काग्रेस और उसके वाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ गईं कि उसका 
प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। बम्बई की काग्रेस मे २२५६ प्रतिनिधि 
आये थे, और विभिन्न विषयो पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। वे प्रस्ताव उन प्रस्तावों 
के सार मात्र थे जो काग्रेस के जन्म से लेकर समय-समय पर काग्रेस में पास 
होते रहे थे। १६१५ की एक वडी दिलचस्प घटना यह हुईं कि गाधीजी विषय- 
समिति के सदस्य नही चुने जा सके । इसलिए सभापति ने उत्तको अपने अधिकार 
से इस समिति में नामजद किया। बम्बई-काग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि 
उसने काग्रेस के विधान में ऐसा महत्वपूर्ण सशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा 
राष्ट्रीय दल के लोग भी काग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे, क्योकि यह तय हो 
गया था कि उन सस्थ/ओ द्वारा बुलाई गई सावेजनिक सभाएँ काग्रेस के लिए प्रति- 
निधि चुन सकेगी जिनकी स्थापना १६१४ से दो वर्ष पूर्व हो' चुकी हो और जिनका 
उद्देश्य वैध-उपायो से ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गंत स्वराज्य प्राप्त करना हो। लोक- 
मान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। उन्होने तुरन्त ही इस बात की 
सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आशिक रूप मे खुले 
द्वार से काग्रेस मे प्रवेश करने को सहर्प तैयार है। + 


दो होमरूल लीगों की स्थापना | 


सन १६१६ का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, काग्रेस-कार्य के लिए और 
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भी शुभ हुआ । इधर देश वडे-बड़े वकको के कारण और भी असहाय हो गया था, 
क्योंकि १६१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। 
लोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई स्थान ही नही था, क्योकि वम्बई में जो सम- 
मौता हआ था उसके अनुसार उन्हें पूरे साल भर तक इन्तजार करना था। इसी 
के बाद वह काग्रस मे आ सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढग से चला सकते 
थे। अत उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का निरचय 
किया । इस नाजक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओ और त्याग 
के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णत योग्य थे। उन्होने काग्रेस को एक शिष्ट- 
मण्डल इग्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन एसा हुआ 
नही । तब उन्होने २३ अप्रैल १६१६ को अपनी होमरूल लीग की स्थापना की | 
इसके ६ मास वाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खडी की । नौकर- 
शाही तिलक के विरुद्ध थी। तिलक भी ६० वर्ष के हो चुके थे और वह प्राय 

अस्वस्थ रहते थे। होमरूल-लीग की स्थापना तो उन्होने कर ली थी, पर उसके 
सवंध में प्रचार करना उनके वस और बूते की वात नही थी। 


श्रीमती वेखेट की सीति 


यह थी दशा १६१६ में भारत की, जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नही देता 
था और जिसे अपने लिए एक नेता ढढ निकालने की आवश्यकता थी ) ठीक ऐसे 
ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेण्ट धामिक क्षेत्र से एकदम राजनेतिक क्षेत्र मे कृद 
पटी । थियोसोफी को छोडकर उन्होने होमरूल को अउनाया | उन्होने नये इण्डिया 
नामक एक देनिक और इसके बाद “कामन-वील” नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकाला । होमरूल को आवाज को लोक-प्रिय बनाने में उनका प्रथम स्थान था। 
इसके लिए उन्होने एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया । वैसे १६१४५ 
में ही 'होमरूल फार इण्डिया लीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका 
था, लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नही की गई थी, वयोकि सोचा यह गया 
था कि अगर स्वनाज्य के कार्य को स्पप्ट रूप से उस वर्ण की काग्रेस अपने हाथ में 
पे ले तो ठीक होगा । 
वम्बर-काग्रेस ने काग्रेस और मसस्तलिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
बरन वा जो आदेग दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हआ 
नारतयर्प वी का  महान्‌ जातियो में पृण एकमत हो जाना । एक सम्मिलित समिति 
नी बनाए गई जिसके सुपुर्दे यह दार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करें 
सर शतराज्य दा झनन्‍्तगत स्वराज्य पान के उद्व्य को दी प्र हो फनीनत करने के 
विए छत्य साने व्यव्यदा प्रचन्प करे। यह तय हआ दि इस सम्मिलित समिति 
रस यार फेया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१६१६) कांग्रेस और 
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मुस्लिम-लीग दोनो मिलकर पास करे। इसी सम्बन्ध मे २२, २३ और २४ अप्रैल 
१६१६ को, इलाहाबाद में, ५० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समित्ति 
की बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ। महा-क्षमिति की इस बैठक मे जो प्रस्ताव 
कच्चे तौर पर पास हुए थे उन पर मुस्लिम-लीग की कौसिल और महासमिति 
की सम्मिलित बैठक ने, जो अक्तूबर १६१६ को कलकत्त में हुई थी, विचार किया 
गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल बगाल 
और पजाब के प्रतिनिधियों की सख्या की समस्या हल नही हुई। इसका अन्तिम 
निर्णय लखनऊ-अधिवेशन पर छोड दिया गया। सम्मिलित समिति ने कलकत्ते 
में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हे लखनऊ काग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 
श्रीमती बेसेण्ट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था, उससे सन्तुष्ट 
नही थी। काग्रेस की ब्रिटिश-समिति निस्सन्देह इग्लैण्ड में अपना काम कर रही 
थी। लेकिन वह वस्तुत एक प्रकार से, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती 
बेसेण्ट एक तेजतर्रार और जीती-जागती सस्था चाहती थी। इसलिए उन्होने 
१६१४ की मद्रास-काग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून 
१६१६ को लन्दत में एक सहायक-होमरूल-लीग की स्थापत्ता को। भारतवर्ष 
में तो निश्चित रूप से, पहली सितम्बर १६१६ ई० को, मद्रास के गोखले-हाल में 
उनकी होमरूल लीग की स्थापना हो चुकी थी । इस सस्था ने १६१७ भर घडाके से 
श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस सस्था की तीन 
वर्ष के लिए अध्यक्षा चुनी गई थी | लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना 
तो, जैसा कि पहले हम बता चुके है, २३ अप्रैल १६९१६ को लोकमान्य तिलक ने को 
थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना मे था। दोनो के नाम में गडबड न हो इसलिए 
श्रीमती बेसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १६१७ में ऑल इडिया होम- 
-लीग' रख दिया था । 
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लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १६१६ की लखनऊ- 
काग्रेस मे सम्मिलित हुए। उन्हे बम्बई प्रात से राष्ट्रीय विचार के लोगो की एक 
अच्छी खासी सख्या को लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण 
सफलता मिली । काग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा नियम था कि विषय 
समिति मे प्रत्येक प्रात के महासमिति के सदस्यो के अलावा उन्ही की सख्या के 
वराबर के सदस्य प्रत्येक प्रात से, अधिवेशन मे सर्मिलित हुए प्रतिनिधियों हारा, 
चुने जाय । लोकमान्य ने नरम-दल वालो के सामने विषय-समिति के चने जानेवाले 
सदस्यों के नामो के सम्बन्ध से जो प्रस्ताव रखा था वह उन लोगो ने जब स्वीकार 
नही किया तब उन्होने बम्बई के प्रतिनिधियों से, जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार 
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के थे, केवल अपने दल के लोगो को ही चुनवाने का निश्चय किया। अधिवेशन मे 
विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एक साथ पेश किये गये। अर्थात्‌ 
एक नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय 
दल का ही आदमी चुना गया। जब गाधीजी के नाम के मुकाबले मे एक राष्ट्रीय- 
दल के आदमी का ताम रख दिया गया तब गाधीजी भी नही चुने जा सके । लेकिन 
लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि ग्राधीजी चुन लिये गये । 
लखनऊ की इस काग्रेस के सभापति श्री अम्बिकाचरण मजुमदार चुने गये 
थे। यह काग्रेस अपने ढग की अद्वितीय थी। एक तो उसमे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य 
हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना पेश हुई और काग्रेस के दोनो दलो में, जोकि १६०७ 
से पृथऋ-पृथक्‌ थे, एका हो गया। वास्तव में यह दृश्य देखते बनता था। लोक- 
मान्य तिलक और खापड, रासबिहारी घोष और सुरेच्रताथ बनर्जी, एक साथ 
एक ही स्थान पर बराबर बैठते थे। श्रीमती बेसेट भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल 
और वाडिया साहब के साथ, जिनके हाथो मे होमरूल के झण्डे थे, वही बैठी थी । 
मुसलमानों मे से राजा महमूदाबाद, मजहरुल हक और जिन्ना साहब भी उपस्थित 
थे। गाधीजी और सिस्टर पोलक भी वही विराजमान थे। काग्रेस-लीग योजना 
पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर लगा 
दी। 
बम्बई-काग्रेस की भाति लखनऊ-काग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। 
२,३०१ प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दशेको की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके 
मारे सारा पण्डाल खचाखच भर गया था। इसमे प्राय वह सब प्रस्ताव पास हुए 
जिन्हें काग्रेस अब तक हर साल पास करती चली आ रही थी। काग्रेस ने दो प्रस्ताव 
और पास किये थे। एक तो उत्तरी बिहार के गोरे जमीदा ऐ और वहा की रैयत 
के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय मे था, जिसमे इत बात की आवश्यकता पर जोर 
दिया गया था कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यो की 
एक ऐसी सम्मिलित समिति नियुक्त करे जो बिहार के किसानो के कष्टो 
का पता लगाये । दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी बिल था जो कि बडी कौसिल में 
पेश किया जा चुका था । उत्तरी बिहार के गोरे जमीदार और वहा की रैयत 
के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योकि इसके बाद ही गाधीजी किसानो 
के असन्तोष के कारणों का पता लगाने बिहार गये थे, जिस पर आगे के अध्यायो 
में प्रकाश डाला जायगा। 
काग्नेस और लीग दोनो के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की 
भ्रथा का जो श्रीगणेश वस्बई से हुआ था वही लखनऊ में भी जारी रखा गया। 
लखनऊ के अधिवेशन मे स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके 
बाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की काग्रेस-कमसिटिया 
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तथा अन्य सगठित सस्थाएँ और कमिटिया शीघ्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य 
शुरू कर दे। इस आदेश का देश ने आइचर्यजनक उत्तर दिया। एक प्रात ने दूसरे 
प्रात 'से इस अचार-कार्य करने से प्रतिस्पर्द्धा की। मद्रास ने तो श्रीमती बेसेट के 
नेतृत्व में इस कार्य मे सबसे अधिक बाजी मारी। 

कांग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन सुगमता से समाप्त नही हो गया। १८६६ में 
जब काग्रेस का इसी स्थान पर १५ वा अधिवेशन होने जा रहा था तब अकथतीय 
कठिनाइयो का सामना करना पडा था। लेकिन उस समय, तत्कालीन लेपिटनेट- 
गवर्नर सर एन्धथोनी मैक्डोनल्ड से उन सबका अन्त कर दिया था। इसी तरह की 
एक घटना १६१६ में हई थी। उत्तर-प्रदेशीय सरकार के मन्वरि-मण्डल ने काग्रेस 
की स्वागत-समिति को एक चेतावत्ती भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के राज- 
द्रोहात्मक भावों को न आने दिया जाय । काग्रेस के मनोनीत सभापति के पास 
भी बगाल-सरकार द्वारा उसी की एक नकल भेज दी गईं थी। स्वाग्रत-समिति 
ने इस अकारण तौहीन का मुह-तोड उत्तर दिया और सभापति ने उस पत्र को कोई 
महत्व नही दिया। श्रीमती बंसेन्ट ठीक इन्ही दिनो बरार और बम्बई की सरकारों 
से देश-निकाले की आज्ञा पा ही चुकी थी। इसलिए स्वभावत लखनऊ में भी कुछ 
ऐसी ही आशकाएँ थी। लेकिन सर जेम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की 
कोई घटना नही घटी और इसलिए कोई पेचीदगी पैदा नही हुई | इतना ही नही, 
अधिकारीवर्ग-सहित सर जैम्स मेस्टन अपनो धर्मपत्नी सहित काग्रेस में भी पधारे 
थे। सभापति महोदय ने उनका जो स्वागत किया था, उसका सर जैम्स ने उपयुक्त 
उत्तर भी दिया था। ' 


& द्‌ न्‍ 
उत्तरदायी शासन की साँग ; १६१७ 


होमरुूल आन्दोलन 


काग्रेस के दो दलो के बीच पारस्परिक मत-भेद का अन्त तथा भारत की 
ठो महान जातियों के बीच समझौता हो जाने से सन्‌ १६१७ का वर्ष ठोस कार्यो 
के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। १६१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चलाया 
गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी। १६१७ मे सारे देश में 
बडी तेजी के साथ एक राप्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो 
विराट्‌ आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी बहुत ही लोकप्रिय था। होमरूल की 
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आवाज देश के सुदूर कानो तक फैल गई थी और सर्वेत्र होमरूल-लीगो की 
स्थापना हो गई थी। श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा प्रेस की शक्ति में विशेष उन्चतति 
हुई। परन्तु इसके साथ-साथ दमन-चक्र भी चला। श्रीमती बेसेण्ट से, जिनका न्यू 
इंडिया” नामक दैनिक और कामन-वील' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था, 
प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत नागी गई और वह जब्त भी कर 
ली गईं। एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का विचार, दावानल 
की तरह, सर्वत्र फैल रहा था। होमरूल-आन्दोलन की शक्ति, श्रीमती बेसेण्ट के 
१६१७ में कलकत्ता कांग्रेस के सभापति-पद से दिये गये भाषण के कारण, दसगुनी 
अधिक बढ गई थी। इस आन्दोलन की सफलता का एक बडा कारण यह था 
कि प्रारम्भ से ही भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तो को मान लिया गया 
था और उसी के अनुसार देश का प्रान्तीय-सगठन किया गया था। इस प्रकार 
इस रूप मे वह काग्रेस से भी आगे निकल गईं थी और सच पूछिए तो काग्रेस के 
लिए उससे पूर्व-सूचक का काम किया था। 

१४५ जून १६१७ को श्रीमती बेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहब को नजर- 
बन्दी का हुक्म सिला। उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हे अपने 
रहने के लिए पसन्द कर लेना था। उन्होने कोयम्बटूर और उटकमण्ड को पसन्द 
किया । अपने तीन नेताओ की नजरबन्दी के कारण होमरूल-लीग और भी लोक- 
प्रिय हो गई और श्री जिन्ना भी उसमे सम्मिलित हो गये । सरकारी हुक्म और 
खुफिया-पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतन्त्रता पूर्वक बरा- 
बर अपने पत्र न्यू-इडिया' के लिए लेख लिखती रही। श्री पढरीनाथ काशीनाथ 
तैलग न्यू इण्डिया के सम्पादक बनकर मद्रास पहुच गये। देश में स्थिति बडी 
विकट हो गईं। लेकिन इंग्लैण्ड मे अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार 
न्था। 


शाही थुद्ध-परिषद्‌ 


भारतवर्ष में जब यह राजनैतिक तूफान उमड रहा था, लन्दन में एक झाही 
युद्ध-परिषद्‌ हो रही थी, जिसमे सारे उपनिवेशो के प्रतिनिधि उपस्थित थे । भारत 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराज बीकानेर और सर सत्येन्धप्रसन्नसिह 
इग्लैण्ड भेजे गये थे। इन लोगो ने वहाँ अपनी जान-बान और रख्ू-ढल्ग तथा शुद्ध 
उच्चारण से ऐसा रोब जमाया कि उनका वहाँ खूब ही स्वागत हुआ। भारत- 
वष इस समय होमरूल के सम्बन्ध मे नजरबन्द हुए लोगो को छुडाने के लिए सत्या- 
ग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १६१७ में महासमिति और 
मुस्लिम लीग की कौसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गईं। इसमे सर विलियम 
वेंडरवर्ने की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिष्टमंडल इस्लैण्ड भेजने का निश्चय 
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हुआ। उसके सदस्य थे--सर्वश्री जिन्ना, शास्त्री (यदि वे न जाय तो सी० पी० 
रामस्वामी ऐयर ), सप्रू और वजीर हसन । सत्याग्रह करने के प्रइन पर यह तय 
हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-कर्ससिटियो और मुस्लिम-लीग की कौसिल से प्रार्थना की 
जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्तत राजनेतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार 
करे, कि आया उन्तकी राय मे सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नही ” 
इस विपय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर काग्रेस के प्रधान मन्‍त्री 
के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी । 


सत्पात्रह पर विचार 


३० जुलाई को भारत-मत्री, प्रधानमंत्री तथा सर विलियम वेडरबने के पास 
इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार>अद्वारा विलायत भेज दिया गया। इसी बीच 
सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो ने गम्भी रतापूर्वक 
अगस्त और सितम्बर के महीनो मे विचार किया। बरार की राय मे तो सत्याग्रह 
करना उचित था, पर बम्बई, बर्मा और बजाब का कहना था कि अभी सत्याग्रह 
स्थगित रखा जाय, क्योकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सभावना है। उत्तर 
प्रदेश ने वर्तमान अवस्था में सत्याग्रह करना अनुपयुकत बताया । बिहार ने कहा कि 
होम रूल के नजरबन्दो--मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयो को 
मुक्त कराने के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए। इस दी गईं मियाद के 
बीच बिहार स्वय स्थान-स्थान पर सभाये करके इस माग का बल बढाने को 
तैयार था। मद्रास-प्रान्तीय काग्रेस-कमेटी ने १४ अगस्त १९१७ को सत्याग्रह का 
समर्थन किया। मद्रास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इस प्र 
सबसे पहले सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर ने हस्ताक्षर किया। वह मद्रास हाईकोर्ट के 
पेशनयाफ्ता जज, पुरान काग्रेसी तथा आल इडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। 
उन्होंने अपनी सर' की उपाधि को श्रीमती बेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के 
नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था । प्रनिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
करनेवाले दूसरे व्यक्ति हिन्दू” के सम्पादक श्री कस्त्री रगा आयगर थे। 


मारणटैगु की घोषणा 


जिस समय श्गरतवर्ष मे होम रूल-आन्दोलन बढ रहा था उस समय मि० 
चेम्बरलेन की जगह मि० माण्टेगु भारत-मत्री हुए । उनके भारत-मत्री होने से, 
भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बडी विजय समझी। लोगो की आज्ञा के अनुसार 
मन्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय बाद २० अगस्त को मत्रि-मडल की 
ओर से, उन्होने एक घोषणा की, जिसमे ब्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत वी 
उत्तरदायित्वपूर्ण गासन-प्रणाली देना बताया गया। लोगो के प्रति अपने विश्वास- 
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भाव को प्रकट करने के लिए उन्होने उस जातिगत प्रतिबन्ध को भारतीयो पर से 
हटा दिया जिसके कारण वे सेना मे उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर 
उन्होने यह भी घोषित किया कि वह भारत आयेगे और वाइसराय से परामर्श 
करेगे, एव भारत को स्वराज्य की ओर बढाने मे जो समुदाय दिलचस्पी रखते होगे 
उन सबसे भी वाते करेगे। इस नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके 
सहयोगी १६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये । 


के 
कांग्रेस का आवेदन-पत्र 


६ अक्तूबर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौसिल की 
एक सम्मिलित बैठक हुई। इस सम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय 
करने के स्थान पर वाइसराय तथा भारत-मत्री के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने 
की बात तय की । इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के साथ काग्रेस-लीग-योजना 
के समर्थन मे एक युक्ति-सगत आवेदन-पत्र भी भेजने की बात तय हुई। इस कारें 
के लिए १२ व्यक्तियो की एक समिति नियुक्त की गई। श्री सी० वाई चिन्तामणि 
उसके मत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार 
करना । शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु 
से नवम्बर १६१७ से मिला । आवेदन-पत्र मे कहा गया कि “भारत-सरकार की 
रजामन्दी से सम्रादट-सरकार-द्वारा जो अधिकार-पूर्ण घोषणा की गई है उसके 
लिए भारतवासी बडे ही कृतज्ञ है, पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के 
अनुसार कारेंवाई की जाय तो उन्हे और भी अधिक सनन्‍्तोष होगा। गत दो वर्षों 
से एक ऐसी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहा के निवासी इस बात पर 
बलपूर्वक जोर दे रहे है कि उनके देश को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशो की श्रेणी 
में रख दिया जाय। इस वर्ष के आरम्भ में जो शाही-युद्ध परिषद्‌ हुई उसमे 
महाराज बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्रप्रसन्चन सिह भारत की ओर से 
प्रतिनिधि बताकर भेजे गये हे । युद्ध के मच्रि-मण्डल में भी इन लोगो को भारत- 
सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। इससे हमे 
बहुत प्रसन्नता है और इसको हम आगे बढाया हुआ कदम मानते है । हम लोग शाही- 
परिषद-द्धारा पास किये गये उस प्रस्ताव के मूल्य को भी नही भूल सकते है जिसके 
द्वारा शाही-युद्ध-परिषद्‌ मे भारत को आगे प्रतिनिधित्व देना तय हुआ है। हमारी 
प्राथंना तो केवल यही है कि जबतक भारत-सरकार एक मातहत-सरकार है, तब- 


' तक वह न प्रतिनिधि ही है और व जनता के प्रति उत्तरदायी ही । उपनिवेशो के साथ 
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कम 


उसकी समानता भी नही मानी जा सकती, क्योकि यह प्रतिनिधित्व भारत-सरकार 
को दिया गया है, न कि भारवासियों को । इसमे शक नही कि शाही-परिपद्‌ के लिए 
उनकी ओर से सरकार जिनको चुनेगी वे अपनी शक्तिभर अपने देश के प्रति अपने 


का 


च० संक्षिप्त काप्रेस का इतिहास 


कत्तेव्य का पालन अवश्य करेगे, लेकिन उत्तके साथ वह प्रारम्भिक असुविधा 
अवेश्य लगी रहेगी जो जनता के प्रति उत्त रदायी न होनेवाले के साथ होती है। 
यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठिनाई रहेंगी। हमारी यह माग नही है 
कि चुनाव सीधा जनता किया करे। यह भी नहीं कि बहुत अधिक मतदाताओं 
द्वारा हुआ करे | इतना काफी होगा, यदि बडी और प्रान्तीय कौसिलो के चुने हुए 
सदस्यों को प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार दे दिया जाय। 
आशा है सरकार इसे स्वीकार कर लेगी ।” 


कांग्रेस का संगठन 


इस बीच काग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे काग्रेस-लीग-योजना के लिए 
लोगो के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजर- 
बन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती वेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही बार मिलने 
के लिए समय मागा, लेकिन उन्हे नही दिया गया । लॉर्ड चेम्सफा्ड श्रीमती वेसेण्ट 
को दूर ही रखना चाहते थे। मि० माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर- 
भाव प्रदर्शित नही किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होने सत्याग्रह से अपनी 
अलहदगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अग्रम्य ही है । 

१९१७ के अन्तर के महीनों मे भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्टफोर्ड 
ही माण्टफोर्ड हो रहे थे । मि० माण्ठेगू और लॉड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो रहा 
था। उनसे विभिन्न स्थानों पर शिष्ट-मण्डल मिलते थे । मि० माण्ठेगु श्रीमती बेसेन्ट, 
लोकमान्य तिलक और गाधीजी जैसे व्यक्तियो से भी मिलें और उनकी बाते सुनी । 
उनकी भारत-यात्रा का उद्देब्य यह जान लेना था कि भावी-शासन मे मत्री, कार्य- 
कारिणी के सदस्य और एडवोकेट जनरल कौन-कौन बनाने लायक हैं । वह उन 
आदमियो के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना को का्ये-रूप 
में परिणत कर सके । इस समय गाधीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियो के साथ--- 
जैसे राजेन्द्र बाबू,बुजकिशोर बाबू, गो रख वाबू, अनुग्रह बाबू और अध्यापक $पलानी 
तथा भारत-सेवक-समिति के डा० ढेव को लेकर बिहार में निलहे गोरो के प्रति 
वहा के किसानो की जो शिकायते थी, उनकी जाच कर रहे थे । वह पूरे ६ मास तक 
आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने सब साथियो को भी अलग रखा। उन्होने 
यह प्रस्ताव अवश्य रखा कि काग्रेस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित 
कर दी जाय, लोगो को उसे समझाया जाय ओर उसमे शासच-सुधारो की जो 
योजना है, उसके पक्ष में लोगो के हस्ताअर कराये जाय । इस प्रस्ताव को ज्योही 
कार्य रूप में लाया गया त्योही देश ने काग्रेस की शासन-सुधार-योजना का स्वागत 
किया । यहा तक कि १६१७ के अत तक दस लाख से ऊपर लोगो ने हस्ताक्षर कर 
दिये । यह देश-व्यापी सगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवत पहला ही प्रयत्व था । 


उत्तरदायी शासन की मांग : १९१७ 
कलकत्ता-कांग्रेस : १६१७ 


इस वर्ष काग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। कलकत्ता नरम-दल वालो का का 
एक गढ था । उनमे और नये होमरूल वालो तथा राष्ट्रीय दल वालो में तीव्र मत- 
भेद था। राष्ट्रीय दल वालो तथा नये होमरूल वालो ने भी कलकत्ते को ही अपना 
सुदृढ गढ बना लिया था। पुराने दल के नेता थे राय बेक्रुण्ठ नाय सेन, अम्बिका- 
चरण मजुमदार, सुरेच्रनाथ बनर्जी तथा भूपेनद्रनाथ वसु। चित्तरजनदास भी 
काग्रेस-कार्य मे दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होने नये दल के साथ अपना भाग्य 
जोड लिया था जिसमें बी०के० लाहिडी, आई० वी० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी 
प्रमख थे | 
द्पि अधिकाश् प्र न्‍्तीय-काग्रेस कमिटियो ने श्रीमती बेसेण्ट को आगामी 
काग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी, तो भी स्वागत-समिति में इस बात 
पर तीज मत-भेद था। तत्कालीन विधान के अनुसार उन दिलों प्रान्तीय काग्रेस 
कमिटियो के अधिकाश मत को ही मानना पड़ता था। स्वागत-समिति की ३० 
अगस्त १६१७ की बैठक तो इस विषय पर विकट मत-भेद और विरोध का एक 
दृश्य बन गई थी। अन्त में श्रीमती बेसेन्ट सभानेत्री चुन ली गई । 


श्रीमती बेसेण्ट का काग्रेस के सभानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के 
स्वशासन पर, परिश्रमपूर्वंकं लिखा गया एक सुन्दर निबन्ध था। सेना और भारत 
की व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमे पूर्णत प्रकाश डाला गया था। 
उसमे जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक-विद्याथियो के लिए बहुत-सी सामग्री थी । 
उन्होने वस्तुत. १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे बिल की साग पेश की थी 
जिसके अनुसार भारत को ब्रिटिश उपनिवेगो के समान स्वराज्य दे दिया जाय, 
वह भी १६२३ तक, या अधिक-से-अधिक १९२८ तक । बीच के पाच या दस वर्ष 
अंग्रेजो के हाथो से भारतीय सरकार के हाथो मे आने मे लगे और अग्रेजों से भारत 
का वही सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशो के साथ है। 

इस अधिवेशन मे जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोडकर पहले-के-से 
साचे मे ढले हुए ही थे । वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलककत्ते के ए० सूद 
की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और सम्राद के प्रति भारत की राजभक्ित के प्रस्ताव प्र 
होने के बाद सि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ। मौलाना सह्स्‍्नक 
अली और शौकतअली को, जो कि अक्तूबर १६१४ से नजरबन्द थे, निद्रा नर देने 
का भी प्रस्ताव पास हुआ। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा, भारतीतदों की उ 
सेनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भाति जोर देते क्र इस दिए 
उनके साथ न्याय किये जाने की मागर की । दूसरे प्रस्ताव-द्वारा 2:£० 
एक्ट हारा शासकों को वहुत विस्तृत और निरंकुश-सत्ता दिद्ने जाने स्पा 
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एक्ट, उपनिवेशों में भारतीय के साथ किये जाचे वाले द्वर्व्ययहार और उनकी 
असुविधाओ के प्रति अपने विरोध को दोहराया। उसने कुली प्रथा को पूर्ण रूप 
से उठ देने के लिए भी माग पेश की । एक पालंमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर 
जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्त्रता के 
दमन के लिए विश्येष प्रकार के कानूनो तथा इसी प्रकार के कार्यो के दमन के लिए 
भारत-रक्षा-काचून के प्रयोग के सम्बन्ध में जाच करे। कार्येस ने एक प्रस्ताव-द्वारा 
रौलट कमीशन की निन्‍दा की और बताया कि इस कमीशन का उद्देश्य दमन के 
लिए नये कानूनों की व्यवस्था करना था, लोगो का कष्ट दूर करना नही। मुख्य 
प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है -- 

“सम्राट के भारत-मन्त्री ने साम्राज्यगसरकार की ओर से यह घोषित किया 
है कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है---इस पर यह 
काग्रेस कतज्ञतापूर्वक सन्‍्तोष प्रकट करती है । 

“यह काग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व- 
शासन की स्थापना का विधान करने वाला एक पालेमेण्टरी कानून बने और उससे 
बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मिल जाय । 

“इस काग्रेस की यह दृढ राय है कि शासन-सुधार की काग्रेस-लीग-योजना 
कानून-द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए ।” 

श्रीमती बेसेण्ट के सभापतित्व में, होमरूल-लीग और काग्रेस एक-दूसरे के 
बहुत ही निकट आ गई। यह काग्रेस इसलिए भी स्मरणीय है कि इसमे पहली 
बार राष्ट्रीय झण्डे का सवाल वाजाब्ता उठाया गया। इस कार्य के लिए एक 
कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्दे यह काम किया गया कि वह झण्डे का 
नमूना निश्चित करे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी नही हुईं। अन्त में होम- 
रूल का झण्डा ही काग्रेस का झण्डा बन गया। 


] 
माण्टेशु-चेम्सफोड-योजना : १६१८ 
महासमिति की बैठक 


१६१७ की काग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर को महा- 
समिति की पहली बैठक में, काग्रेस के लिए स्थायी-कोष जमा करने के प्रश्न पर 
विचार किया गया, और प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो से अनुरोध किया गया कि वें 
भारत मे शिक्षा और इग्लैण्ड मे प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति 


साण्टेगु-चेम्सफोर्ड योजना : १९१८ ण्३ 


बना दे। इसके बाद के महीने अनवरत रुप से कार्य करने में ही व्यतीत 
हुए । 
ह महासमिति की दूसरी बैठक दिल्‍ली में १३ फरवरी १६१८ को हुई। उसमे 
वाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ जो उनसे जाकर 
यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के दिल्‍ली और पंजाब मे 
प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गय है, उसे मसूख कर दे । शिष्ट-मडल वाइस- 
राय से मिला, लेकिन निरर्थंक। लॉड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेंगू शासन-सुधारो 
सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासमिति ने यह नि३चय 
किया कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहाबाद मे काग्रेस का विशेष 
अधिवेशन बुलाया जाय । उसने इग्लैण्ड को एक शिष्ट-मडल भेजना भी तथ 
किया | 
३ मई १६१८ को महासमिति की तीसरी बैठक हुईं। उसमे सीलोन (लका ) 

और जिन्नाल्टर से दोनो होमरूल-लीग के शिष्ट-मण्डलो को, जो इशग्लैण्ड जा रहे 
थे, वापस लौटा देने पर सरकार का खूब विरोध किया गया । कमिटी ने इस बात 
पर जोर दिया कि यह अधिकारपूर्ण घोषणा कर दी जाय कि लडाईं खतम होने पर 
भारत को उत्तरदायी-शासन दिया जायगा । इससे कम के लिए भारतीय नौजवान 
कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नही बढेगे। 


माणटेगु-चेम्सफोड-योजना का प्रभाव 


जून १६१८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक-दृष्टि 
से यह ऊचे दरजे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा तैयार किये गये 
राजनैतिक लेखो के समान, भारत को स्वशासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष 
बयान था। उसमे सुधारों के मार्गों की रुकावटो का बडी स्पष्टता के साथ वर्णन 
किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलना चाहिए । 
रिपोर्ट के पक्ष मे एक और भी बात थी। देश की दो महान सस्थाओ ने मिलकर 
जिस योजना को तैयार किया था उसमे अपरिवर्ततीय कार्यकारिणी की तजवीज 
थी। परन्तु उसमे उत्तरदायी शासन की एक बडी ही आकर्षक योजना थी, जिसमे 
सन्त्रि-सडल बदला जा सकता था। मत्रिमण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी 
और वह कौसिल के मतो पर निर्भर करती थी । यह ठीक ब्विटिश नमूने के स्वराज्य 
से भिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगो को और चाहिए ही क्या था ? इसके अन- 
सार, भारतीयो की राय मे, कौसिले भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीमगाह न 
रह कर सार्वेजनिक न्यायालय हो जाती थी, जहा कि मत्रीगण को मतदाताओं 
के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पडती और अपने साथी सदस्यों की राय पर 
उनका भाग्य अवर्लेम्बित रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके भुलावे में 


छोड संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


आ गये और इसकी तारीफो के पुल बाघने लगे। पलडा कामग्रेस-योजना की ओर 
से माण्ट-फोडें-योजना की ओर झुक गया। 


कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 


ऐसी स्थिति मे इस बात पर भिन्न-भिन्न नेताओ मे तेजी से चर्चा होने लगी 
कि इसके विषय में हमे क्या करना चाहिए । महासमिति ने काग्रेस के विशेष अधि- 
वेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना 
लाजिमी था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहावाद 
इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेग। अतः बम्बई मे काग्रेस का विशेष अधिवेशन 
करना तय हुआ और थोडे ही समय में सारी तैयारी की गईं। काग्रेसवालो में 
रिपोर्ट के सबध में तीच्र मतभेद था। वैस कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नही था, 
लेकिन उनके आलोचना करने के ढग में अन्तर अवश्य था। ऐसा जान पडता था 
कि एक दल तो, उसे विलंकुल अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें 
सुधार चाहेगा। काग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी 
जगह एक बार मिले और दोनो दलो मे समझौता हो जाय । लेकिन इसमें सफलता 
नहीं मिली । 
काग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १६१८ को हुआ। श्री हसन इमाम सभापति 
थे। काग्रेस में उपस्थिति खूब थी। उसमे ३,८४४ प्रतिनिधियों ने भाग लिय। था। 
श्री विद्वुलभाई पटेल स्वागत-समिति के सभापत्ति थे। चार दिन के वादविवाद 
के पश्चात्‌ काग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के आधारभूत सिद्धान्तो का ही समर्थन 
किया और इस वात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकारक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत 
स्व-शासन से कम मे सन्‍्तुष्ट नही हो सकती । माठेगु-योजना की उसने विस्तार- 
पूर्वक आलोचना की । उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्त रदायी शासन 
के योग्य है। माटेगु-रिपोर्ट में इसके विरुद्ध जो बात कही गई थी उसका प्रतिवाद 
किया गया। काग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय, दोनो शासनों में एक-साथ ही सुधार 
जारी करने पर जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान 
है जहा उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना 
चाहिए और जब तक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन श्रान्तो की शासन- 
प्रणाली मे जो परिवर्तेत करने का विचार है उनका क्या असर होता है तब तक 
आवश्यक बातो में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे। 
आगे चलकर प्रस्ताव में ऐसी बाते भी सुझाई गई जिनका होना उत्तरदायी 
शासन की ओर बढने के लिए पूर्णतया आवश्यक था--जैसे भारत-सरकार से सम्ब- 
न्वित वातो के लिए काग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तो के लिए जिस तरह 
स्वरक्षित और हस्तान्तरित विषय रखे जायं॑ उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए 
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$ रहे। कोसिले प्रातीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर---कानून, न्याय और पुलिस 
पर भी--कानून बना सकेगो, किन्तु जहा सरकार को कानून, न्याय और पुलिस- 
सम्बन्धी बातो में कौसिल के निर्णय से सन्‍्तोष न हो वहा उन्हें भारत-सरकार के 
सामने पेश कर सकेगी । भारत-सरकार उसे वडी कौसिल के.सामने पेश कर देगी 
और साधारण तरीका बर्ता जायगा। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का 
उत्तरदायित्व निर्वाचको के प्रति बढाया जाय और पालेमेट ओर भारत-मत्री के 
अधिकार कम किये जाय । इण्डिया कौसिल तोड दी जाय। भारत मंत्री को 
सहायता देने के लिए दो स्थायी सहायक-मन्त्री रहे, जिनमे से एक भारतीय हो । 

जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में काग्रेस ने निश्चय किया कि छोटो और 
बडी कौसिलो में मसलमानो का प्रतिनिधित्व वही रहना चाहिए जो काग्रेस-लीग 
योजना में रखा गया है। स्त्रिया मताधिकार के अयोग्य न ठहराई जाय । आशिक 
मामलो मे भारत-सरकार को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतोयो को 
कमीशन दिये जाने के सबध मे जो माग पेश की गई थी उसे सरकार ने बिलकुल 
अपूर्ण रूप से स्वीकार किया था।। इस पर काग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और 
यह राय दी कि भारतीयो को सेना मे कम-से-कम २४ प्रतिशत कमीशण्ड जगहे देने की 
कारवाई होनी चाहिए और यह औसत धीरे-धीरे बढकर १५ साल में ५० फीसदी 
तक जाना चाहिए। काग्रेस ने इगलैड में शिष्ट-मण्डल भेजना तय किया और 
सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्‍त कर दी। इस तरह यह विशेष 
अधिवेशन ऐसे निर्णयो पर पहुचा जिससे विभिन्न मतो में मेल हो गया तथा सारे देश 
के अधिकाश काग्रेसियो ने पूर्णरूप से उनका समर्थन किया। उन्हों दिनो मुस्लिम- 
लीग की भी बैठक हुई जिसके सभापत्ति थे महमृदाबाद के राजा साहब । उसमें 
भी काग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ । 


दमन और गिरफ्तारियां 


लेकिन भारत के दु खो का अन्त नही हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के 
किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की 
आज्ञा दे सकता था, जोरो के साथ अपना काम कर रहा था। मौलाना अबुलकलाम 
आजाद तथा अली-भाइयो की नजरबन्दी हो चुकी थी। अमृतसर कांग्रेस के 
पहले अली-बन्धु काग्रेसी नही थे। १९१६ में रिहा होते ही वे अमृतसर-काग्रेस मे 
पहुचे थे। मुहम्मदअली 'कामरेड” नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का 
सम्पादन करते थे। उनके बडे भाई शौकत अली “हमदर्द” के सम्पादक थ। 
यह उर्दू का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिडते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से 
लोगों को दिखाने के लिए बडी शान से एक घोषणा की गईं, जिसमें यह कहा गया 
>> था कि युद्ध निव॑ल राष्ट्रो की रक्षा के लिए लडा जा रहा है। मौलाना मुहम्मदअली 
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ने अपने पत्र में एक जोरदार लेस लिखा, जिसका नाम था “मिश्र को खाली कर 
दो । मौलाना और अली-बन्धु उसी समय नजरवन्द कर दिये गये थे। वे इसी 
अवस्था में २५ दिसम्बर १९१६ तक रहे। 
महावुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भरती करने का ढंग अत्यन्त 
अनुचित था। इनके कारण पजाव और अन्य जगह आगे चलकर भयकर स्थितिया 
पैदा हो गई थी । देहात में तो “इडेण्ट” की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार 
स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए 
कितना घन मिल सकता था और फिर उसी के अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी 
घात को कायग रसने के लिए, “दवाव तथा समझाने की नीति को काम में लाकर 
युट के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल करते भरे । इन उपायो से अन्त से 
एसी स्थिति पैदा हुई कि एक वार लोगो ने क्रोव मे आकर एक तहसीलदार का 
बगणा पेर लिया और उसके वाल-बच्चो को छोडकर उसे मय बगले के जलाकर 
भस्म कर दिया। 
लाई चेम्सफोर्ट के जासन-काल में, जहा तक राजनैतिक क्षेत्र से सम्बन्ध है, 
दमन-चक मुख्यत प्रेस-ऐय्ट के रूप में वठी तेजी से चला था। भारत-रक्षा-कानून 
मे अनुसार लाउ्ड विलिगडन ने श्रीमती वेसेण्ट को वम्बई-णहाते मे प्रवेग न करने 
की आज्ञा दे दी थी। बंगाल में नजरवन्द नवयुवको की संस्या तीन हजार तक पहुच 
गई थी । एसके बाद श्रीमती वेसेन्ट नजरबन्द हुईं। दूसरे वर्ष रौलट बिल तथा 
उसे साथ ही उसके विरुद्ध आन्दोलन दोनो ने पदार्षण किया। 
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दिल्‍लो-कांग्रेस : १६१८ 


काग्रेस का साधारण वापिक अधिवेशन आगामी दिसम्बर मास में दिल्ली 
में होनेवाला था। दिल्‍ली-अधिवेशन का सभापति प्रातीय काग्रेस-कमेटियो और 
स्वागत-समिति ने लोकमान्य तिलक को चुना था। लेकिन उन्हे वेलेन्टाइन 
चिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध से इग्लैड जाना था। अत सभापति 
बनने में उन्होने असमर्थता प्रकट की। इसपर प० मदनमोहन मालवीय को 
सभापति बनाया गया। हकीम अजमल खा स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर 
१६१८ की अस्थायी-सन्धि के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रो 
को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जा तथा मित्र 
राष्ट्रो के अन्य राजनीतिज्ञो ने आत्म-निर्णय के सिद्धातो की घोषणा कर दी थी। 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाणो को तथा आलोचनाओ को, 
जो माण्टफोड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थी, सामने रखकर कांग्रेस 
शासन-सुधार-योजना पर पुन विचार करे। 


कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट के प्रति राज-भक्ति प्रकट की और युद्ध के, 
जो कि ससार के सब लोगो की स्वाधीनता के लिए लडा गया था, सफलतापूर्वक 
समाप्त हो जाने पर बधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय 
और आत्मनिर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रो के सैनिको की वीरता और खासकर भारतीय 
सेना की सफलताओ की प्रशसा की । तीसरे-प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की 
गई कि शान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पाल॑मेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशो मे 
समझे जिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा । इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई 
करनी चाहिए वह यह बताई गई कि उन सारे कानूनो, आड्िनेंसो और रेग्यूलेशनो 
को, जिनके कारण स्वतत्रतापूर्वक राजनैतिक समस्याओं पर खुलकर वाद-विवाद 
नही किया जा सकता और जिनके द्वारा अधिकारियो को गिरफ्तार करने, रोकने, 
देश-निकाला देने, साधारण अदालतों में बिना मुकदमा चलाये ही सजा करने 
का अधिकार दे दिया गया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। काग्रेस ने एक प्रस्ताव 
हारा यह भी माग पेश की कि साम्राज्य-नीति के पुननिर्माण में पार्लमेन्ट व हद 
भारत को एसा पूर्ण उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशो 
में है। काग्रेस ने यह भी इच्छा प्रकट की कि शान्ति-सम्मेलन मे भारत का 
प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियों द्वारा हो। इरुके लिए लोकमान्य तिलक, 
गाधीजी और श्री हसनइमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया। 
शासन-सुधारो के लिए काग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशन वाले काग्रेस-लीग 
योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया । साथ ही यह बात भी कही गई कि भारतवर्षे 
“ स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एव देशरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार कुछ अपवादी 


ँ 


सत्याग्रह और पंजाब-ह॒त्याकांड : १९१९ 


को छोड़कर, भारत-सरकार को है। इसके सम्बन्ध में भी नम्बई के. प्रस्ताव का 
समर्थन करते हए यह बात कही गई कि इससे शासन-सुधारो की -सफलक्लारवक 
व्याहवारिक रूप देने मे बाधा पड़ेगी। काग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया 
कि तुरन्त ही भारत-रक्षा कानून, प्रेस एक्ट, राज-द्रोह, सभावन्दी-कानून, 
क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेट ऐक्ट, रेग्यलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी 
काननो को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दों तथा राजने तक कैदियो को 
मुक्त कर दिया जाय। 

ओऔद्यागिक कमोशन की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। उसकी सिफारिशो का 
और इस नाति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की औद्यो- 
गिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, काग्रेश्न ने आशा की कि इस सिद्धात 
को कार्यान्वित करने में यह उद्देश्य सामने रखा जायगा कि भारतीय पूजी और 
व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाथ और विदेशो की लूट मे भारत को बचाया जाय। 
एक और प्रस्ताव द्वारा काग्नेस ने सरकार से अली-बन्धुओ को मृकत कर देन की 
प्रार्थना की गई। युद्ध के बन्द हो। जाने और अभूतपूर्व आशथिक संकट के कारण काग्रेस 
ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के कार्यो के लिए ४ करोड ५ लाख रुपया देने के 
भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय । आयुर्वेद और यूनानी दवाइयो के सम्बन्ध 
में भी एक बडा हां मनोरजक प्रस्ताव काग्रस ने पास किया। उसमे सरकार से 
सिफ/रिश की गई कि विदेशी चिकित्सा-प्रणाली के लिए जो सुविधाये प्राप्त है 
उन्हीकी व्यवस्था आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय। 
इस प्रकार एक ओर जहा इस काग्रेस ने बम्बई-काग्रेस के प्रस्तावों को प्राय दोहराया 
वहा कुछ आगे भी कदम बढाया । 


४.८४ 
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रोलट बिल का मन्तव्य 


दिल्‍ली-काग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १६१६ के फरवरी 
में सेलटर्नवल ने देश को अपना दर्शत दिया। वे दो बिल थे। एक अस्थायो था 
'जसका उद्ृश्य था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पंदा होती 
उसका मुकाबला करना और वह भी युद्ध के समाप्त हूं ने पर भान्ति स्थापित होने 
के ६ मास बाद । उसमें यह विधान था कि क्रान्तिकारियो के मुकदमे हाईकोर्ट के 
तन जो को अदालत मे पेश हो और वे घा प्र उनका फंसला कर दे एवं जिन स्थानों 
में ध्रान्तिकारी अपराध बहुत हो वहा अपील भी न हो सके । इस कानून-द्वारा बह 


९० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति 
पर सदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे तथा उसे किसी स्थान-विशेष में रहने 
आर किसी खास काम को करने से रोका जा सके । किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म 
देने से पहले उसके विरुद्ध जो. आरोप होगे उनकी जाच एक जज और ग र-सरकारी 
आदमी किया करेगा। तोसरे प्रान्तोय सरकारो को यह अधिकार दे दिया गया था 
कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर उचित रूप से यह सदेह हो कि वह कुछ 
ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सा्वेजनिक शान्ति भग होने की आशका हो. 
गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानो से बन्द कर दे और यह बता दे कि इन अवस्थाओ 
या स्थिति मे रहना पडेगा । दूसरा बिल साधारण फौजदारी-कानून में एक स्थायी 
परिवर्तत चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के 
उद्देश्य से पास रखना ऐसा अपराध करार दे दिया गया था जिसमे जेल की सजा 
हो सकती थो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बचने को राजी हो तो उसकी 
रक्षा का भार अधिकारियों पर रखा गया था। उन अपराधो के लिए, जिनके 
लिए, सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये विना मुकदमा नहीं चल सकता था, 
जिला-मजिस्ट्रेटो को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-द्वारा उस मामले 
की प्रारम्भिक जाच करवा ले। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध 
कोई अपराध करने मे सजा मिल चुको हो उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की 
तेकचलनी की जमानत ली जा सकती थी। 


सत्यात्रह का सूत्रपात 


रोलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरो १६१६९ को, विलियम व्स्सेण्ट ने वडी 
कौसिल मे, रौलट-बिलो को पेश किया। पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में 
पास हो गया और दूसरा वापस ले लिया गया। गाधीजी ने यह घोषणा की कि 
यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशो को बिल का रूप दिया गया तो वह संत्याग्रह- 
यूद्ध छेड देगे। इसके लिए गाधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका सब 
जगह धूमधाम से स्वागत हुआ । गाधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओ की अपेक्षा, 
अपरिचित व्यक्ति के समान थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके 
कार्य क्रम का इतना स्वागत क्यो किया ? सरकार इसका उत्तर अपनी १६१६ की 
रिपोर्ट में इस प्रकार देता है --- 
मि० गाधो अपनी नि स्वार्थ भावना और ऊँचे आदरशों के कारण आम तौर पर 
टाल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते है । भारतीयो के लिए दक्षिण अफ्रका मे उन्होने 
जो लडाईं लडी उसके कारण उन्हे यह सब मान-गोरव प्राप्त है जो पूर्वी देशो मे 
एक तपस्वी और त्यागी-नेता को प्राप्त होता है । जबसे वह अहमदाबाद में रहने लग 


-- है, तव से वह बराबर विभिन्न प्रकार कौ सामाजिक सेवा में लगे हुए है। दलितों 
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और, पीडितो की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को 
ओर भो प्रिय हो गये है। बम्बई अहाते के क्या देहात और क्या नगर, सब 
जगह उनका अत्यषिक प्रभाव है और उतको सब पर धाक है। उन्हें लोग जिस 
आदर-भाव से देखते है उसके लिए पूजा' शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नही 
कहा जा सकता । भांतिक-बल से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसलिए 
(धोजी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हे इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप 
मे रौलट ऐक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होने दक्षिण अफ्रोका में सफलता 
पूर्वक आजमाया था। 
सरकार के इस रुख के वावजूद भी गाधीजी ने अपने निरचय के अनुसार २४ 
फरवरी को सत्याग्रह करने को घोषणा कर दी। सरकार तथा बहुत-से भारतीय 
राजनाणिश्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिता की दृष्टि से देखा। बडी कौसिल के 
कुछ नरम-दलवाले सदस्यो ने तो सारवंजनिक रूप से ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों 
को ओर सकेत किया । श्रीमती बे प्तेन्ट ने तो, गाबीजी को अत्यन्त गरभी रतापूर्वक यह 
चेतावनी दी कि यदि उन्होने कोई भी ऐस। आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तिया 
उभड उठेगो जिनसे न जाने क्या-क्या भयकर ब्राइया हो सकती हू । यहा यह वात 
स्पष्ट रूप से बता देव। चाहिए कि गाधीजी के रुख या घोषण। में काईं भी ऐसी 
बात नही थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके 
विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नही, रक्षात्मक 
पद्धति है। गाधोजी तो शुरू से हो पश्‌वल को निन्‍दा करते थे। उन्हे यह विश्वास 
था कि वे सविनय-भग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर 
कर देगे कि वह रो वट-ऐक्ट का परित्याग कर दे । १८ मार्च को उन्होने रौलट विल 
के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है 
सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इडियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट बिल न० 
१ और किमिनल इमरजेसी पावर विल न० २ अन्यायपूर्ण हैं और अन्याय और स्वा- 
घीनता के सिद्धातों के घातक हैँ। उनसे व्यवित के उन मौलिक अधिकारो का 
हनन होता है जिन पर भारत को ऑर२ स्वय राज्य की रक्षा निर्भर है। अत 
हम शपयपूर्वक प्रतिज्ा करते हैं कि यदि इन विलो को कानून का रूप दिया गया तो 
जवतक इन्हें वापस न ले लिया जायगा तव तक हम उन अन्य कानूनों को भी जिन्हें 
कि इसके बाद नियुक्त की जाने वाली कमिटी उचित समझेगी, मानने से नम्नता- 
पूव॑क इन्कार कर देगे । हम इस वात की प्रतिजा करते हूँ कि इस युद्ध में हम ईमान- 
दारी के साय सत्य का अनुसरण करेगे और किसी के जान-माल को किसी तरह 
नुकक्षान न पहुँचायेगे । 
देश ने चारो तरफ से इस आन्दोलन का खूब साथ दिया। प्रारभ में वगाल 
खामाश रहा। दक्षिण ने उसमें आशातीत साथ दिया । गाधीजी ने उपवास के 
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साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १६१६ का दिन हडताल के लिए 
नियत किया गया था। इस दिन लोगो से उपवास रखने, ईइवर-प्राथेना करने, 
प्रायश्चित्त करने तथा देश-भर में सार्वजनिक सभाएँ करने के लिए कहा गया था। 
बाद को यह तारीख बदल कर ६ अप्रैल नियत को गई, परन्तु इस परिवत्तेन की 
सूचना ठीक समय पर दिल्‍ली नही पहुंची। इसलिए वहा ३० मार्च को ही जलूस 
निकला और हडताल हुई । गोली भी चली । इस दिन के जलूस का नेतृत्व स्वामी 
श्रद्धानन्ददी कर रहे थे। उन्हे कुछ गोरे सिपाहियो ने गोली मारने को धमकी 
दी। इसपर उन्होने अपनी छाता खोल दी और कहा--लो, मारों गोली। 

बस, गोरो को धमको हवा मे उड गई। लेकिन दिल्‍ली के रेलवे स्टेशन पर कुछ 
झगडा हो गया, जिसमे गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। ६ 
अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शश हुआ। सब लोग बडे ही उत्तेजित थे। उस समय 
एक बात मार्क की दिखाई पडती थी ओर वह था हिन्दू-मुस्लिम-अततु-भाव | 
इस जोश-खरोण के जमाने में छोटो जातियो ने भी अपने मतभेद भुला दिये। 
वह भ्रातृ-भाव का एक अज्भूत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से 
खुल्लम-खुल्ला पानी लेते-देते थे, जलूसो के झण्डो और नारो, दोनो से हिन्दू-मुसल- 
मानो का मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खडे 
होकर हिन्द नेताओ को बोलने भी दिया गया था। इस प्रकार के मेल का एक 
तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात्‌ टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। 
इसपर मुसलमान स्वभावत बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो 
खतरा था उससे तो उनमे और भी उत्तेजना फैली हुई थी । हिन्दुओ ने मुसलमानों 
की इन भावनाओ के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की। १६१६ के अप्रल मास से 
भारतोय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। 


आन्दोलन की तीव्रता 


भारतवर्ष के कष्ट-सहन और संघर्ष का दृश्य अब पजाब में दिखाई देने लगा 

जो कि विदेशों उद्योग-धन्धे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना 
हुआ था। पजाव सिक्‍्खो तथा भारत की अन्य सैनिक जातियो का निवास-स्थान 

भी था। इसलिए पजाब का निरकुश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात 

पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में काग्रेस-आन्दो लन की छत की बीमारी क। 

न फंलने दे । और वास्तव में काग्रेस और उसमे इस बात पर रस्साकणी थी कि 
आया १६१६ में अमृतसर में होनेवाली काग्रेस पजाव में हो या नही । १० अल 
१६१६ के दिन प्रात काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर किचलू और 
डाक्टर सत्यपाल को, जो काग्रेंस का सगठन कर रहे थे, अपने बगले पर बुला 

“ भेजा ओर वहा से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक 
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सनसनी फैल गईं। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुच गई | लोगों का एक 
झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहा उनका पता पूछने के लिए चला, परन्तु उस चौराहे 
पर, जो दहर से सिविल-लाइन की ओर जात हुए सिविल-लाइन ओर शहर के बीच 
में है, फौजों सिपाहियो ने भीड को रोक लिया। और, अब वह ईंटो के फेंकने की 
कहानी आतो है, जो सरकार को मदद के लिए हर वक्‍त तंयार रहती हैँं। भीड़ 
पर गोली चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक 
लोग घायल हुए। लोगो की भीड अब शहर को वापस लाठो और मरे हुए और 
घायलो का शहर मे होकर जलूस निकला। रास्ते में नेंशनल-बंक की इमारत में 
आग लगा दो गई और उसके यूरोपियन मेनेजर को मार डाला गया। स्वभावत 
अधिकारी इन घटनाओ से आगवबबवला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने 
हो आप १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार मे दे दिया। 

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुईं। कसूर में तो 
१२ अप्रैल को भीड ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकप्तान पहुँचाया। गुजरानवाले 
में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेव को घेर लिया और उस पर पत्थर बरसाये। 
लाहौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते-जंसे सुदूर स्थान से 
भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पजाब का दु्घेटवओ की वात सुनकर तथा स्वामी 
प्रद्धानन्द और डा० सत्यपाल के वुलाने पर गाधीजी 5८ अप्रैल को दिल्‍ली के 
लिए रवाना हुए। रास्ते में हुक्म मिला कि पजाब और दिल्‍ली के भीतर 
प्रवेश न करा। उन्होने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर 

गिरफ्तार कर लिया भया और दिल्‍ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से 
एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठा कर १० अप्रेल को वम्बई भेज दिया गया । 

गावीजी को गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, 
जिनमें कुछ अग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल 
को वीरमगाव आर नडियाद में भी कुछ उत्पात हुए । कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ । 
वहा गोली चली जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये और १२ बरी तरह 
घायल हुए। वम्बई पहुचकर गाधीजी ने स्थिति को शान्त करने मे मदद की और 
फिर वहा से वह अहमदाबाद गये । उनकी उपस्थिति ने गान्ति स्थापित करने मे 
बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया 
आर उसके सम्बन्ध में एक वक्‍षतव्य निकाला। 

एक ओर यह स्थिति थी, दूसरी ओर अमृतसर में दुर्धटनाएँ विकट रूप धारण 
फरती या रहो थयी। यह स्मरण रसना चाहिए कि १३ अग्रंल तक फौजी-कानन 
जारे करने को कोई घोषणा नही की गई थी। वैसे सरकार यह वात स्वीकार 
फरनी हू कि १० अग्नल से ही व्यावहारिक रूप में फंजी-कानन जारी था । सच 
पृद्टिए तो लाहौर और अमृतसर में १५ अप्रेंल को हो फौजी कानून जारी करने की 





थी: 
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घोषणा की गई थी । इसके बाद ही पजाब के दो-तीन जिलो मे वह और जारी कर 
दिया गया था। 


जलियांवाला-हत्याकांड 


१३ अप्रैल को, अमृतसर में एक सावेजनिक सभा करने की घोषणा की गई 
और जलियांवालाबाग में एक बडी भारी सभा हुईं। यह खुला हुआ स्थान शहर 
के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए हैँ। इसका 
दरवाजा बहुत ही सकरा है, इतना कि एक गाडी उसमे होकर नहीं निकल सकती | 
बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, स्त्रिया और बच्चे 
भी थे, जनरल डायर ने उसमे प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी 
सिपाही और पचास गोरे सेनिक थे। जिस समय ये लोग घ॒से उस समय हसराज 
नाम का एक व्यक्ति व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते 
ही गोली चलाने का हक्‍म दे दिया। गोली तब तक चलती रही जब तक कि सारे 
कारतूस खतम नही हो गये । कुल सोलह सो फीर किये गये थे। सरकार के स्वय 
अपने बयान के मृताबिक चार सो मरे और घायलो की सख्या एक औरर दो हजार 
के बीच थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजों से चलवाई भई थी, जिनके पीछे गोरे 
सिपाहियो को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब बाग में एक ऊचे स्थान पर खडे 
हुए थे। सबसे बडी दु खद बात यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतकों और 
उन लोगो को जो सख्त घायल हो। यये थे, सारी रात वहीं पडा रहने दिया 
गया। वहा उन्हे रात भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डाक्टरी या कोई 
अन्य सहायता ही मिलो | 

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी भी सजाये देखने को मिली जिनका स्वप्न 
में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलो में पात्ती 
बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सर्बक 
सामने बेत लगाना आम तोर पर चाल था। लेकिन पेट के बल रेगने के हुक्म 
ने इन सेब को मात कर दिया था। रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्ज का टिकट बेचेने 
की मनाही कर दी गईं थी। इससे लोगो का सफर करना आमतौर पर बन्द हू 
गया था। दो आदमियो से अधिक एक-साथ पटरियों पर नहीं चल सकते थे। 
साइकिले सब-की-सब फौज ने अपने कब्जे मे ले ली थी। जिन लोगो ने अपनी 
दूकाने बन्द कर दी थी उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया था। न खोलनेवाले 
के लिए कठोर दण्ड की आज्ञा थी। किले के नीचे नगा करके, सबके सामने बंत 
लगवाने के लिए एक चबूतरा वनवाया गया था और शहर के अनेक भागो में वेत 
लगवाने के लिए टिकटिया लगवा दी गई थी। 

अमृतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फैसला किया गया था, 
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उनके अनुसार सगीन जर्मों के अभियोग मे २९८ आदमियो पर मा्शल-ला-कमीशन 
के सामने मुकदमे चले । मुकदमा चलाने मे कानून, सफाई तथा जाब्ते के साधारण 
नियमो के पालन करने का भी कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। इनमें से २१८ 
आदअशियो को सजाये दी गई । ५१ को फासी की सजा, ४६ को आजन्म कालापानी 
२ को १०-१० बरस की सजा, ७६ को ७-७ वरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ 
को ३-३ की और ११ को बहुत थोडी मियाद की सजाये दी गईं । इसमें वे मुकदमे 
शामिल नहों हें जिनका फैसला सरसरी में फौजी अफसरो ने किया था। इनकी 
सख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुईं थी, ओर १० आदमियों को माशेल- 
ला के अनुप्तार मल्‍्की मजिस्द्रेठों ने सजा दी थी। 
हन्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रैकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल डायर ने 
जे। उत्तर दिया था उसे भी हम यहा देते हें -- 
जस्टिस रेकिन---जनरल, मुझे इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा 
कीजिए कि, आपने जो कुछ किया वह क्‍या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ? 
जनरल डायर---नही, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कतंव्य 
था, जिसका मुझे पालन करना पडा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण काय था। 
मेने सोचा कि में खूब अच्छी तरह गोली चलाऊं और इतने जोर के साथ चलाऊ 
कि मुझे या अन्य किसी को फिर कभी गोली न चलानी पडे। मेरा खयाल है कि 
विना गोली चलाये हुए भी में भीड को तितर-बवितर कर सकता था । 
लेकिन लोग फिर वापस आ जाते, मेरी हसी उडाते और में बेवकूफ वना होता। 
उपयुक्त वाते वे हैँ जिन्हें हन्टर कमीशन के सामने १६२० के आरम्भ में 
जनरल डायर ने स्वय स्वीकार किया था। अमृतसर की दुर्घटना के वाद, पजाबव से 
आने और जाने वाले लोगो पर इतनी कडी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तार- 
पूबक समाचार काग्रेस-कमिटी को भी जलाई १६१६ से पहले नही जात हो सका 
और मालूम भी हुआ तो खुल्लमखुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसोसियेशन के 
भवन में जव काग्रेस-कमिटी को बेठक हो रही थी,तव यह समाचार कानो-कान डरते- 
डरते कहा गया, फिर भी यह सावधानी रखी गई कि यह समाचार आरो से 
न कहा जाय। पजाव की दुर्वटना अमृतसर तक ही सीमित न रही, बल्कि 
नाह।र, गुजरानवाला ऑर कसूर आदि स्थानो को भी अत्याचार और बर्वरतापूर्ण 
कृत्यों का शिकार होना पडा । 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा, लाहौर मे फौजी-कानून 
का बहुन जोर था। करफ्यू-आडर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि 
फोर व्यदित द्राम के ८ बजे के बाद वाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा 
सपता था, बेत' लगाये जा सकते थे, जर्माना हो! सकता था, कीद हो सकती थीं, 


ए्‌ 
पा आर काई दण्ड दिया जा सकता घा। जिनकी दुकाने वन्द थी उन्हें खोलने की 
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आज्ञा दे दी गई थी | जो न खोले उसे या तो गोली से उडाया जा सकता था या उसकी 
दुकान खोलकर सारा सामान लोगो में मुफ्त बाठ दिया जा सकता था। वकील 
तथा दला नो को यह आज्ञा दे दो गई थी कि वे शहर से बाहर कही न जाये । जिनके 
मकानों की दांवारों पर फौजो कानून के नोटिस चिपकाये गये थे उन्हें यह हुक्म 
दे दिया गया या कि वे उनकी हिफाजत करे ओर यदि किसी ने उन्हें बिगाड दिया या 
फाड दिया तो वे सजा के मुस्तहक होगे, हालाकि रात्रि के समय उन्हे बाहर रहने की 
इजाजत नहो थो। भारतायो को मोटर-साइकिलो तथा मोटरो को फौज मे जमा 
कर देने का हुक्म जारी कर दिया गया था। इतना ही नही, अधिकारियों को वे 
इस्तेमाल के लिए दे दो गईं यी । ताग्रेवालो ने भी हडताल में भाग लिया था। 
इस लोगो को सबक सिखाने के लिए ३०० तागे जमा कर लिये गये थे, और यह 
हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर का घनो आबादी से वाहर, नियत समय और 
जगहो पर, अपनी हाजिरी दिया करे। १६ से २० वर्ष की उम्र के लडको तथा 
विद्याथियो पर विद्येष रूप से कडी नजर थी। लाहौर जैसे शहर में, जहाँ कई 
कॉलेज है, विद्याथियों को दिन मे चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहाँ जहाँ 
हाजिरी ली जाती थी उनमे से एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मौल को दूरी पर 
था। अप्रैल मास की कडी धूप मे, जोकि पजाब से वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना 
होता है ओर जबकि गर्मी १०८ डिग्रो से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना 
१६९ मील पैदल चलना पडता था। इनमे से कुछ तो रास्ते मे बेहोश होकर ग्रिर 
भी जाते थे। इतना होने पर भी कर्नल जॉनसन, बहुत हो प्रसन्न थे। लाहौर 
के यूरोपियनो ने तो उन्हे बिदाई देते समय एक दावत दी थी और 'ग्रोबों का 
रक्षक” की उपाधि से अलकृत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की थी। गुजरान- 
वाला में कर्नल ओब्रायन ने, कसूर मे केप्टिन डोवटन ने और शेखूपुरा में मिस्टर 
बॉसवर्थ स्मिय ने खास त्तोर पर अत्याचार करने मे खूब ही नाम कमाया था। 
कर्नल ओब्ायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही मे कहा था कि भीड जहा कही 
पाईं गई वहीं उस पर गोली चला दी गई। यह बात उन्होने हवाई जहाजो के 
सम्बन्ध में कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेण्ट डॉडकित्स 
के चार्ज में था, एक खेत मे २० किसानो को एकत्र देखा। उन्होने उन्त पर मशीवगन 
से तब तक गोली चलाई जब तक कि वे भाग नही गये । उन्होने एक मकान के सामने 
आदमियो के एक झुण्ड को देखा । वहा एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए 
वहा उन्होने उन पर एक बम गिरा दिया, क्योकि उनके दिल मे इस तरह का कोई 
शक नही था कि वे लोग किसी ज्ञादी या मुर्दती के लिए एकत्र नही हुए थे। मेजर 
कार्बी वह सज्जन है जिन्होंने लोगो के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि वे 
वलवाई है, जो शहर से आ-जा रहे है। उन्ही के शब्दों मे सुनिए -- 

“लोगो की भीड दौडी जा रही थी और मैने उनको तितर-वितर करने के लिए 
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गोली चला दी। ज्योह्ठी भीट तितर-वितर हो नई, मेने गाव पर भी मगोनगन 
लगा दो। मेरा झयाल है कि छुछ मकानों में बालिया लगी थी। में निर्दोत्त और 
नपराधी में फीड पहचान नहीं कर सकता था। में दो सौ फीट की ऊँचाई पर था 
और यह नने प्रकार देख सकता था कि में क्या कर रहा हू । मेरे उदृण्य की पूर्ति 
फैबल बम बरसाने से नहीं हुई। गोली केवल नुकसान पहुचाने के लिए हो नहीं 
धलाए गे थी, बह स्वयं गाववाता के हिल के लिए चलाई गई थो । कुछ का मार 
कार में समसता था, में गावबालों को फिर एकम होने से रोक दूगा । मरे इस कार्य 
का असर भी पडा था। इसके बाद शहर की तरफ मुदा । वहा बस वरसाये और 
ने लागा पर गालिया चलाई जो नाग जाने की काशिन कर रहे थे ।” 
फसल जोप्रायन ने एक यह हुवस जारी किया था कि जव कोई हिन्दुस्तानी 
किसी अबन अफसर से मिले तो धह उसको सताम करे, अगर सवारी में जा रहा 
ही वा घोठे पर सवार हा तो उतर जाय, अगर छाता लगाये हुए हो तो उसे वीचे 
छुका सेल अजायन से कमिटी के यामने कहा था कि “यह हुक्म इसलिए 
करठा था कि सोगो को यह मालूम हो दावे कि उनके नये मालिक आये है। 
सोगा के कोड सगवादे गये, जुर्माना किया गया और पूर्वोक्त राक्षसी हवम ने मानने 


कि 
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सौको पर लडको से यह कहलाया जाता था, “मैने कोई अपराध नही किया है, 
में कोई अपराध नही करूगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है ( “ 


ु दुघंटनाओं के बाद 


घटनाओ के ऐसा अकल्पित रुप धारण कर लेने से गाधीजी के हृदय को 
बहुत बडा धक्का लगा। उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि मैने महान्‌ भूल 
की है। अत उन्होने एक ओर तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया ओर दूसरी ओर 
यह घोषणा की कि में शान्ति स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को 
तैयार हू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ले १४ अप्रैल १६१६ को एक हुक्म निकाला, जिसमे 
स्पष्ट शब्दो में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई कि वह उत्पातो का शीघ्र 
ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है सबको लगा देगी। इसी बीच 
तीसरे अफगान-युद्ध ने पञ्जाब को स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। 
४ मई को सारी फौज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई। इधर फौजी-कानून अपने 
खूनी कारनामो को ११ जून तक बराबर चलाता रहा। फौजी-कानून को आव- 
इयक रूप से एक मुद्त तक जारी रखने के विरोध में सर शकरन्‌ नायर ने १६ 
जुलाई को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस स,रे समय मे 
पञ्जाब पर एक कठोर सेसर बिठा दिया गया । एण्डरूज साहब को पञजाब की भूमि 
पर कदम रखने को मनाही करदी गईं । बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर 
भेज दिया गया। यह मई मास के प्रारम्भ की बात है । मिस्टर ई० ना्ठंन बरिस्टर को 
जो कि पञ्जाब इसलिए जाना चाहते थे कि वहा कदियो की पैरवी करे, पम्जाब में 
घुसने को मनाही कर दी गईं। चारो ओर से पञ्जाब में हुए अत्याचारों की जाच 
के लिए एक कमीशन बंठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी-अदालतो-द्वारा 
लोगो को जो घातक और जद्भली सजाये दी गईं थी उन्हे भी कम करने के 
लिए एक देश-व्यापी माग थी। लाला हरकिशनलाल को, जो एक प्रतिष्ठित 
काग्रेसी और बहुत बडे धनिक व्यक्ति थे, आजन्म कालेपानी की सजा दीगई थी। 
लगभग ४० लाख रुपये की उनकी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्म दिया गया 
था। 

सितम्बर १६१६ में वाइसराय ने इस उद्देश्य से हन्टर-कमीशन की नियुक्ति 
की घोषणा को, कि वह पञ्जाब के उपद्रवो की जाच करेगा। परन्तु इसके साथ 
ही, १८ सितम्बर को, इनडेम्निटी-बिल आया, जो आम तौर पर फौजी-कानून 
के साथ आया करता है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के 
लिए बहुत जोर लगाया, परन्तु इसका फल कुछ भी नही हुआ 

२० और २६ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुईं। उसमे सरकार ने गांधीजी 
को दिल्ली और पण्जाव से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोध 
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किया गया और पज्जाब में किये गये अत्याचारों की जाच करने पर जोर दिया गया । 
देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको मद्देनजर रखते 
हुए श्री विटुठललभाई पटेल और श्री नृसिह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट-मण्डल 
इग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ । ये लोग २६ अप्रैल १६१६ को इग्लेण्ड के लिए 
रवाना हो गये । ८ जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद मे हुई। 
इधर गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रैल को ही एक आड्डिनेन्स जारी कर दिया था, 
जिसमे पञ्जाब की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक 
जितने जुर्म हुए हो उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत-द्वारा करा सके । 
गिरफ्तार शुदा लोगो को अपनो इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नही थी। 
देश के सारे प्रमुख-पत्रों के सम्पादको, श्रीमती बेसेण्ट और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
ने एण्डरूज साहब से अनुरोध किया कि वह पञ्जाब जाकर दुर्घटना और 
उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जाच करे। पर वहा वह गिरफ्तार कर लिये 
गये। ८ जून की बैठक में यह बात सुझाई गईं कि तहकीकात के लिए जो कमिटी 
नियत हो वह पञजाब जाकर इस बात की भी जाच करे कि सर माइकेल ओडायर 
के शासन में फौज के लिए र॒गरूट भरती करने में किन हथकण्डो और ढगो को 
काम में लाया गया था, किस प्रकार लिबर कोर' में आदमियो को भरती किया 
गया था, किस प्रकार लडाई के लिए कर्ज लिया गया था और फौजी-कानूनो द्वारा 
किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हानिर्मेतर को इसलिए देश-निकाला कर 
दिया गया था, कि उन्होने बाम्बे क्रानिकल' में सरकार की पजाव-सम्बन्धी नीति 
की कडे शब्दों में निन्दा को थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव 
पास किया कि सरकार हानिर्मेन साहब को दिये गये देश-निकाले के हुक्म को 
मसूख कर दे। 


महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुवत की कि वह पजाव की दुर्घटनाओं 
की जाच करे, इस सम्बन्ध में इग्लेण्ड तथा दोनो स्थानों मे आवश्यक कानूनी कार्र- 
वाईं करे और इस कार्य के लिए घन एकत्र करे। इस कमिटी में बाद को, यानी 
१६ अक्तूबर को गाधीजी, एण्डरूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगों को भी 
शामिल कर लिया गया। नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज दक्षिण-अफ्रीका 
चले गये । उन्होने गवाहियो के रूप मे जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब काग्रेस- 
कमिटी को देते गये । १६९ और २० जुलाई को कलकत्ते मे महासमिति की फिर 
वंठक हुईं, जिसमें तिचारणीय मुख्य वात यह थी कि काग्रेस का आगामी अधिवेशन 
कहा किया जाय । जन्त मे उसे अमृतसर मे हो करने का निश्चय हुआ एक प्रस्ताव 
हारा उस भाग को फिर दोहराया गया जिसमे सम्राट की सरकार-द्वारा जाच करने 
के लिए एक समिति नियुक्त करने की प्रार्थना की गई। १० हजार रुपये की एक 
रकम पञ्जाबव समिति के लिए जमा की गई। २१ जुलाई को गाधीजी का वक्तव्य 
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प्रकाशित हुआ, जिसमे सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थगित करने का जिक्र 
था। वह इस प्रकार है -- 
" गांधीजी का वक्तव्य 

“बम्बई के गवरनेर-हवारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गम्भीर चेता- 
वनी दो है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही बुरा 
परिणाम निकल सकता है। बम्बई के गवर्नर ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया 
था, तब यह चेतावनी उन्होने और भी जोर के साथ दोहराई थो। इन चेता- 
वनियो को ध्यान में रखकर, मैने वहुत सोच-विचार करने के बाद यह निश्चय 
किया हैं कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्भ न करूँ। में यहा इतना और बता देवा 
चाहता हु कि उन्त कुछ मित्रो ने भी, जो गरम-दल के माने जाते है, मुझे यही सलाह 
दो है। उनका कहना सिर्फ इतना हो था कि इससे सम्भव है वे लाग, जिन्‍होने 
सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर बठे। 
जब दूसरे सत्याग्रहियो के साथ में इस नतोजे पर पहुचा कि सविनय-भग के रूप मे 
सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, तब मेने वाइसराय को एक पत्र भेजकर उन पर 
अपना यह इरादा प्रकट कर दिया था ओर उनसे यह अनुरोध किया था कि वे रौलट 
बिल को वापस ले ले और एक जोरदार तथा निष्पक्ष कमिटी ज्ञोघ्र नियुक्त करने 
की घोषणा करे जिसे यह भी अधिकार रहे कि पञ्जाब क्री दुर्वेटनाओ के सम्बन्ध में 
दी गई सजाओ को फिर से निगरानो कर सके । मुझे इस बात का विश्वास दिलाया 
गया है कि जिस जाच-कमिटी के लिए मैने जोर दिया था वह नियुक्त को जा रहीं 
है। सदभावना के इन प्रमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह बडो ही नासमझी 
होगी, यदि में सरकार की चेतावनो पर ध्यान न दू। वास्तव में मेरा सरकार की 
सलाह मान लेना लोगो को सत्याग्रह का पाठ पढाना है। एक सत्याग्रही कभी 
सरकार को विषम स्थिति में डालना नही चाहता। में अनुभव करता हू कि में 
देश की, सरकार की और उन पज्जाबो नेताओ की, जिन्हे कि मेरी राय मे अन्याय- 
पूर्वक सजा दो गईं है, और वह भी बडो हो निर्देयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा 
करूँगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर दू। मेरे ऊपर यह इल्जाम 
लगाया गया है कि आग तो मैने ही लगाई थी। मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना 
यदि आग लगाना है, तो रौलट-कानूत और उसे कानून की किताब मे ज्यो-का-्त्यो 
बनाये रखने का हठ देश के हजार स्थानों मे आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से 
न होने देते का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया जाय। 


शिष्ट संडल का कार्य | 
गाधीजी ने जिस समय यह वक्तव्य दिया उस समय इ्लैण्ड में लॉर्ड सेलवार्व 


“_ की अध्यक्षता में सयुक्त पालंमेण्टरी कमिटी की बैठक हो रही थी। ऐसे अवसर पर 
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कांग्रेसी शिष्ट-गडल वहाँ पहुंचा। उसके सामने श्री विदठलभाई पटेल और 
वी० पो० माववराव ने वडो योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया । उनके 
साथ लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, गणणग श्रीकृष्ण खापड , डाक्टर प्रषणजीवन 
मेहता, ए० रज्भस्वामो आयंगर, नृसिह चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम, 
डा० साठचे, भि० हार्निमेत आदि भी थे। श्री वी० पी० माधवराव मैसूर-राज्य 
के भूतपूर्व दोवान थे। उनकी शिष्टता आर सॉजन्य तथा स्पष्टवादिता और 
स्वतन्त्रता-प्रिय स्वभाव ने काग्रेस को इग्लैण्ड को जनता की नजरों में बहुत 
ही ऊचा उठा दिया और मि० बेन स्पूर (एम० पी०) जैसो ने उनकी भूरि- 
भूरि प्रशना के । 
श्रा पिठुलभाई पठेल और काग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्‍्दन में दृहरा मुकाबला 
था। एक ओर ता उसे काग्रेस की त्रिटिश-कर्मिठी से उलझना था, दूसरी ओर 
श्रीमतों बेप्ेण्ट स जो। अपनी अथक शक्ति के साथ काग्रेस का विरोध कर रही थी । 
काग्रेत्ों जिष्ट-मण्डल आत्म-निर्णय आर पूर्ण उत्तरदायी शासन को माग के साथ 
दिल्लोवाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। २५ अक्तूबर १६१६ को अलवर्ट-हाल 
मे जो सभा हुई, उसमे दोनों दलो के मतभेद इतने खुले तौर पर सामने आये कि 
सभापति सि० लान्सवरी बडो दुविधा से पड गये । यह सभा भारतोय हामरूल- 
लीग को लन्दन-शाखा की ओर से को गई थो, जिसकी स्थापना श्रीसता बसेण्ट ने 
की थो। अन्‍्त में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर किसी को आपत्ति नही हो 
सकती थी। प्रस्ताव मे कहा गया कि बिंटिश राष्ट्र समूह की यह विशाल सभा 
जो इस वात पर जोर देती है कि राष्ट्र-समृह के अन्तर्गत सब राप्ट्रो को स्व-शासन 
का अविकार मिलना चाहिए, इस वात का ऐलान करती है कि भारतीय जनता 
भी शांघप्र-से-शी प्र आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण स्वत्व पाने की हकदार है । मि० 
लान्सवरी इस सभा के चुने हुए सभापति थे। उनके बीच मे पड़ने से हा प्रस्ताव 


को यह रूप प्राप्त हुआ, नही तो पहले जो मसविंदा बनाया गया था उसमें तो मि० 


, सार्टेयु के बिल का समर्थन किया गया था। लेकिन इतने पर भी श्रीमतो वेसेण्ट 
, ने स्पप्ट रूप से मि० माठेगु के बिल का समर्थन किया, जिस पर श्री विद्वलभाई 


धर 
।। 


पटेल को उनका प्रतिवाद करना पड;। 
जांच-्लर्मित की नियुक्त 


, महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, 
१० मातालाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पजाब मे हुई दुर्घटनाओं को जाच 
के लिए पजाव गये । कुछ ही समय वाद दीनवन्धु एग्डरूज भी वहा पहुँच गये । 


» फेक बाद पं० मोतोलाल और मालवीयजी लौंट आये, लेकिन मोत्रोलालजी 
, इवारा फिर वहा गये । पं ० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन एण्डरूज 
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साहब के साथ हुए। गाधीजी भी, जैसे ही उन पर से प्रवेश-निषेध का हुक्म उठाया 
गया, १७ अक्तूबर को सबके साथ जा मिले। पजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, 
लेकिन ज्यों हा ग्राधोजी उनके पास पहुचे त्यो हो उनमे फिर से आत्म-विश्वास 
आ गया । लाहौर और अमृतसर में, दोतो जगह, उनके आगमन को विजय से 
कम नहीं समझा गया। इसो बीच सरकारी जाच को घोषण। हुई । जिन बातो 
की जाच सरकारी जाच-कमिटी करनेवाली थी उनकी मर्यादा काग्रेस की जाच 
से बहुत कम थो। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग करना ठीक समझा गया। 
चित्तरजन दास तुरन्त कलकत्ता से पजाब आये और काग्रेस का ओर से ह॒ण्टर- 
कमोशन के सामने हाजिर हुए। लेकिन काग्रेस-उप-समिति को ऐथी कठिनाइयों 
का सामना करना पडा जिनको पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुबंटनाओ की 
जाच करने वा वी कमिटी (हटर-कमिटी ) से उसको अपना सहयाग हटा लेना पड़ा। 
कांग्रेस उप-समिति चाहती थी कि माशल लॉ के कुछ कीदिया को पहरे के अन्दर 
जाच के समय हाजिर रहने तथा जाच में मदद करने के लिए बुलाया जाय, लेकिन 
इस बात को इजाजत नहों दी गई। उप-सभिति ने इस पर पजाब-सरकार के 
खिलाफ भारत-सरकार और भारत-मन्त्री से अपोल को, लेकिन उन्होने हस्तक्षेप 
करने से इन्कार किया। ऐपो हालत मे उन लोगो ने भो, जो कि फाजो-कानून 
के मातहत जे नो में थे, सहयोग न करने के निश्चय की हो ताईद को---ओर बाद के 
अनुभव ने भी इस निश्चय को उचित हो सिद्ध किया । अतएव काग्रेस ने एक समिति 
द्वारा अपनो जाच अलग शुहू की । गावजो, मोतोलाल नेहरू, चित्तरजन दास, 
फजलूल हक ओर अब्बास तैयवजी इस कपिठी के सदस्य थे और के० सल्तानम्‌ 
भन्त्रा । लेकिन इसके बाद शो प्र हो १० मोती नाल ने हरू अमृतस र-काग्रेस के सभा- 
पति निर्वाचित हुए, इंसलिए उन्होने पद त्याग दिया और श्रां मुकुन्दराव जयकर 
उनको जगह सदस्य बनाये गये । लन्दन के सालिसिटर मि० नेवलो भो, जिनके 
सुपुर्दे प्रिवी-कौसिल में को जानेवाली अपीलो का काम था, कमिदा के साथ थे। 
साथ हो यह भी निश्चय हुआ कि जलियावाला-बाग को प्राप्त करके वहा शहीदो 
का एक स्मारक बनाया जाय, और इसके लिए. मालवीयजी की अध्यक्षता में एक 
कमिटी बना दी गई। 
अम्इतसर-कांग्रेस : १६१६ 

अमृतसरकाग्रेस मे श्री चित्तरजन दास प्रमुख रूप से सामने आये । उस अधि 

वेशन मे उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बाबू बना कर लाये थे 


और सशोधन के वाद विषय-समिति ने उसे मजूर किया था। वहइस | 


प्रकार है-- 
“(क) यह काग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि 
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भारतवर्ष उत्तरादायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो वात 
समझी या कही जाती है उनको यह काग्रेस अस्वीकार करती है । 

(ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्‍ली की काग्रेस-दवारा पास किये गये 
प्रस्तावों पर हो काग्रेस दृढ है और इसकी राय है कि सुवार-कानून अपूर्ण, असन्तोष- 
जनक और निराशापूर्ण है । 

(ग) आगे यह काग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के 
अनुसार भारतवर्ष मे पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पालेमेट को 
शीघ्र कारंवाई करनी चाहिए ।” 

अमृतसर-काग्रेस में ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस 
बुलाने से लेकर कानून मालगुजारी, मजदूरो को हीनावस्था और तीसरे दर्जे के मुसा 
फिरो के दु खो की जाच की माग तक के प्रस्ताव थे। इस काग्रेस में ३६ हजार 
लोग आये थे, जिनमे ६ हजार मामूली प्रतिनिधि और काई १२०० किसान- 
प्रतिनिधि थे। काग्रेस के सारे वातावरण में मानों बिजली फैली हुईं थी। 
पंजाब और उसपर हुए अत्याचारो पर स्वभावत ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया 
था। गाधीजी उत्सुक थे कि पजाव और गुजरात में जो मारकाट लोगो को तरफ 
से हो गई थी उसको निन्‍दा की जाय. लेकिन विषय-समिति में उनका प्रस्ताव 
गिर गया। गाधीजी को इससे निराशा हुईं। रात बहुत हो चुको थी। उन्होने, 
यदि काग्रेस उनके दृष्टि-बिन्दु को न अपना सके तो दृढता परन्तु साथ ही शिष्टता 
और अदब के साथ काग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट को । दूसरे हो दिन 
सुबह प्रस्ताव मजूर हुआ। इस विषय पर गाधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह अत्यन्त 
उच्चकोटि का आर प्रभावशाली था। उन्होने वहुत सक्षेप मे अपने सग्राम को योजना 
और भावी वाति का दिग्दशत कराया था। उन्होने कहा कि “हमारी भावी 
सफलता की सारी कुंजी इसी बात में है कि हम उसके मूलभूत सत्य को समझ लें, 
उसे हृदय से स्वीकार कर ले और उसके अनुसार आचरण भी रखे । जिस अश तक 
हम उसके मूल शाग्वत सत्य को मानने में असमर्थ होगे उसी हृद तक हमारी असफलता 
भी निश्चत है । में कहता हू कि यदि हम लोगो ने मारकाट न को होतो--तो यह 
वसेडा न खड़ा होता, लेकिन उस समय सरकार भी पायल हो गईं थी और हम भी 
पागल हो गये थे। में कहता हू, पागलपन का जवाब पागलपन से मत दो, वल्कि 
पागलपन के मुकावले में समझदारी से काम लो और देखो कि सारी वाजी आपके 
हाथ में है ।” आत्मा को जगानेवाले कैसे शब्द हैं ये, जो अवतक कानो में गृजते है ! 
परन्तु प्रश्न यह है कि क्या लोगो ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समझा होगा ? 
उस समय तक गाधोजी सरकार से सहयोग तोडने के लिए न तो राजी थे और न 
तयार ही थे। इसोलिए युवराज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहा पास किया 


3. 


गया; गोया दिल्‍ली में जो वात छूट गई थो उसकी पूर्ति यहा को यई । यही कारण 
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है कि अमृतसर में सहयोग के आश्वासन वाले प्रस्ताव मे जोडा गया टुकडा पास 
हो गया, हालाकि समझौते के कारण वह बहुत-कुछ कमजोर हो गया था। 
पजाब में किये गये अत्याचारो के प्रश्न पर विचार करते हुए काग्रेस ने उस 
हर्जाना लेने को व्यवस्था को, जो कुछ लोगो पर कही-कही लागू को गई थी, रह 
करने को प्रार्थवा को। मौलिक अधिकारो-सम्बन्धो भी एक प्रस्ताव पास हुआ, 
जिससे शासन-सुधा र-सम्बन्धी प्रस्ताव का बल और बढ गया । इसके बाद काग्रेस ने 
प्रेस-ऐक्ट और रोलट-ऐक्ट को उठा देने और सम्राद की ओर से मुक्ति की घोषणा 
होने पर जो कैदी तब तक जेल मे पडे हुए थे, उनकी रिहाई के लिए जोर दिया। 


खसइथोग का जन्म + १६२० 
खिलाफत्त-सम्बन्धी श्रन्याय 


१६२० का आरम्भ भारतोय राजनैतिक क्षेत्र में दलवन्दियों से हुआ। उदार 
अर्थात्‌ नरम दलवाले काग्रेस से अलग हो गये थे और १६१९ के दिसम्बर मे कलकत्ते 
में एकत्र हुए थे। बाको बचे काग्रेसियों मे भी फूट के लक्षण दिखाई पड रहे थे। 
अमृतसर मे मुख्य प्रश्न था, असहयोग या अडगा। नये साल का आरम्भ होने के 
कुछ महोने बाद अमृतसर में बने दलो को स्थिति उलट गईं। याधीजी ने असहयोग 
का बोडा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे 
अब एक बार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे । बात यह थी कि पजाब के अत्या- 
चार और खिलाफत के प्रश्न पर जनता में खलबली बढ रही थी। १६२० की 
घटना खिलाफत के महान्‌ आन्दोलन को लेकर आरभ हुई थी। महायुद्ध के समय 
प्रधान मत्री मि० लायड जार्ज ने भारत के मुसलमानों को कुछ वचन दिये थे, जिनके 
कारण भारतीय मुसलमान देश के बाहर गये और अपने तुर्को सहर्वा यो से लडे । 
परन्तु जब युद्ध समाप्त हो गया तब दिये गये वचनो को बुरो तरह भग किया गया। 
ब्रिटिश प्रवान-मत्रो के विश्वासघात से भारत के मुसलमानों में क्रोच का लहर फल 
गई। अमृतसर मे प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफतो नेता एकत्र हुए और उन्होनें 
लायड जाज॑ की करतूत से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और 
अन्त में गाधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय किया । 

१९ जनवरी १६२० को डा० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्डल 
वाइसराय से मिला । उसने उन्हें बताथा कि तुर्की-साम्राज्य क' और सुलतान 
फो खलीफा बनाये रखना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ विराशा- 

>> जनक था। इस पर मुसलमान नेताओ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें 
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उन्होने यह दृढ सकलप प्रकट किया कि यदि संधि की शर्ते मुसलमानों के धर्म और 
भावों के विरुद्ध गई तो। इससे मुसलमानों को वफादारी को धक्का लगेगा। 

फरवरा ओर मार्च के महीनो में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र 
में वरावर प्रमुख स्थान पाता रहा। १६२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट-मण्डल 
मौलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व में इग्लेण्ड गया। इस शिष्ट-मण्डल से भारत- 
सचिव का ओर से मि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्डल प्रधानमन्त्री से भी मिला। 
उसने अपने विचार शान्ति-परिषद्‌ की बड़ी कौसिल के आगे रखने की अनुमति 
चाही, पर वह न मिली । 

१७ मार्च को लायड जाजं ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके 
दौरान मे उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि ईसाई राप्ट्रो के साथ जिस नीति का 
व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नही किया 
जा सकता। परन्तु साथ हा इस वात पर जोर दिया कि वंसे तुर्की तुर्की-भूमि पर 
अधिकार रख सकेगा, पर जा प्रदेश तुर्कों नही है उसपर कोई अधिकार न रख सकेगा । 
इसने भारत के खिलाफत-सम्बन्धों सारे प्रश्न की ही जड काट दी। इसलिए 
१६९ भाचं राष्ट्रीय शोक-दिवस नियत हुआ। उस दिन उपवास, प्रार्थनाए और 
हुडताले को गईं । 

गाधीजी फिर मैदान में आये। उन्होने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ 
संधि को शर्ते भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हुईं तो में असहयोग- 
आन्दोलन शुरू करूता। उन्होंने अपने विचार अपने १० मार्च के घोषणा-पत्र में 
प्रकट कर दिये जिसमे उन्हें।ने कहा कि “यदि हमारी मागे स्वीकार न हुईं तो 
हमे क्या करता चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जगली मार्ग 
सुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोडिए, क्योंकि वह अव्यव- 
हार्य है। यदि में सबको समझा सकू कि यह उपाय हमेगा बुरा है, तो हमारे सव 
उद्देश्य शोधघ्र सिद्ध हो जाब। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिसा के त्याग-द्वारा जो 
धवित उत्पन्न कर सकता है उसका मुकावला कोई नही कर सकता । अतएव हमारे 
लिए असहयोग ही एक-मात्र अंपधि है। यदि यह सव तरह की हिंसा से मुक्त 
रखती जाय तो यही सवसे क्षच्छो और रामबाण जँपधि है। यदि सहयोग-द्धारा 
हमारा पतन होता हो और हमारे घ/मिक् भाव को आचात पहुचता हूं, तो असहयोग 
हमारे लिए कर्तव्य हो जाता हे। इस्लैण्द हमसे यह साया नहीं रख सकता कि 
हम उन जधिवारों का हनन चुपचाप सह लेगे जो मुसलमानों के जीवन-समृत्यु के 

प्र हा हू । इसलिए हमे जठ और चोटों दोनो ओर से काम आरम्भ करना चाहिए । 
अप जागो को सरकारी उपाधिया और सम्मान प्राप्त है उन्हें त्याग देना चाहिए । 


जा भ्ं से ण्स का खरदारर रा पकरियों हैनएकक ह/४+++०- पु कि बडा नोफरिया छोड देनी चाहिए “७० 
ला चीचे एल का सराश्ष नाकारया पर हू उन्हें ना नाफारदया छाड़ दना चाहए । 


अंक का-क न जधफक, घ्ग खानगी पैफरिय बी ८ कोई 8 हक किक वन्‍मबफरकनक, ह०-ह लक हक जा कक 
अटर्पोय दा रानगी नौकरियों से दोई वास्ता नही है। पर में उत लोगो थे, ० 
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असहयोग की औबधि को नही अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने 
बात को पसन्द नही कर सकता। सत्याग्रड़ों होकर नौकरी छोड देना हो जनता 
भावों और असतोष की कसौटी है । सैनिको से सेता मे काम करने से इन्कार क 
को कहने का समय अभी नहीं आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं: 
जब वाइसराय, भारत-मत्री और प्रवान मत्री हमे दाद न दे तब हमे इस उपाय 
अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोडने में एक-एक कदम ब 
समझ-बूझकर रखना होगा । हमे धीरे-धीरे बढना होगा, जिससे बड़े-सेन्जड़े उत्तेः 
पर भी हम अपना आत्म-सयम बनाये रख सके ।” 


लोकमान्य तिलक के विचार 


अशान्ति के इस वातावरण में २५ मार्च १६२० को पजाब के अत्याचारो 
गैर सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अ 
कटाक्षो का लक्ष्य बनाया । १६१६ की घटनाये ६ अप्रैल से आरम्भ हुई थी » 
उनका अन्त १३ तारीख को जलियावाला-बाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ थ 
अत वह सप्ताह १६२० मे राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया । १४ मई १६२० 
तुकिस्तान के साथ सधि को शर्तें प्रकाशित हुईं, जिससे खिलाफत आन्दोलन 
और भी जोर पकडा। इसके वाद ही गाधोजी ने अपने एक सकलप का घोष 
की । लाकमान्य तिलक ने इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नही किया, पर स 
ही इसका विरोध भी नहीं किया। इन दोनो महान्‌ नेताओ ने अप्रैल के तीः 
हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये । इसी अवसर पर गावीजी ने होमरू 
लीग का समापतित्व ग्रहण किया। अपने वक्‍तव्य में उन्होने कहा कि “मुझे आ 
है कि सारे दल काग्रेस को एक एसी राष्ट्रीय सस्था बनाना चाहेंगे जिसके द्वारा 
काग्रेस की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से अपील कर सके। मैं ली 
की नोति को ऐसी वनाना चाहता हूँ जिससे काग्रेस दल-बन्दियों से ऊपर ' 
कर अपना राष्ट्रोय पद कायम रख सके। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैति 
जीवन मे कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव ₹ 
में लीग से यह आशा नहीं रखता कि वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, ' 
में शक्ति भर चेष्टा करूगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामो में सत्य और अहिसा 
काम लिया जाय । तब हम सरकार और उसके उपायो से न भयभीत होगे, 
उनके प्रति अविश्वास रखेगे। फिलहाल मेरा उद्देश्य अपने काम के औचित्य 
उसमे समाविष्ट नोति की सत्यता का प्रदर्शन करना नही है, बल्कि लीग के सदर 
पर बा करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओ को आम 
करन! है । 

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारो के प्रति अपनी चीति प्रव 
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करते हुए कहा कि काग्रेस-प्रजातंत्र दल में काग्रेस के प्रति अगाघ भवित और प्रजा- 
तत्र के प्रति आस्था काम कर रहो है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के 
कारण जो नागरिक, राजनैतिक अ+वा सामाजिक बधून लगा दिये गये है उन्हे उठा 
दिया जाय । इस दल का धामिक सहिष्णुता ओर अपने लिए अपने धर्म को पवित्रता 
में विश्वास है और उस पवित्रता को खतरे से रक्षा करता सरकार का अधिकार 
भौर कतंव्य है । यह दल मुृसलमानो के उस दावे का समर्थन करता है जो खिलाफत- 
सबधो प्रश्नों का हल इस्लाम धर्म के सिद्धान्तो के अनुसार चाहता है। यह दल जोर 
के साथ प्रतिपादन करता है कि भारत प्रतिनिधि उत्तरदायों शासन के स्वेथा 
योग्य है और अन्तिम-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार 
का ढाचा स्वय तैयार करने का और यह्‌ निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली 
भारत के लिए सबसे अच्छो रहेगो, पूर्ण अधिकार चाहता है। यह दल माण्टेगु- 
सुधार-विधान को अपर्याप्त, असन्ताष-पूर्ण और निराशाजनक समझता है और 
इस दोष को दूर करने की चेष्टा करने के निमित्त मजदूरदल के सदस्यो और ब्रिटिश- 
पालेमेण्ट के अन्य भारत-हितैपियो को सहायता से शो घ्र-से-शी प्र एक नवीन सुधार- 
बिल पास कराना चाहता है । जिसका उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्था- 
पित करना हो और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति मे पूरी 
का प्रदान करे और वैधानिक-गारण्टियो-सहित अधिकारो की विस्तृत घोषणा 
करे । 


सत्याग्रह का निरचय 


अभी मुसलमानों का शिष्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुकिस्तान के साथ 
सधि को प्रस्तावित शर्ते प्रकाशित हो गई अ।र भारत मे उनके साथ-ही साथ वाइस- 
राय का सदेश भी प्रकाशित हुआ, जिससे भारतोय मुसलमानो को वे शर्तें समझाई 
गई थी । हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट भी इसो समय प्रकाशित हुईं। बस, सारे देश में 
आग लग गई। खिलाफत-कमिटी की बैठक बम्बई में हुई जिसमे गाधीजी के असह- 
योग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १६२० की २८ मई को असहयोग 
भारतोय मुसलमानों का एकमात्र शस्त्र समझ कर अपना लिया गया। ३० मई 
को महासमिति की बैठक बनारस मे हुई, जिसमे हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट और 
तुकिस्तान के साथ संधि की शर्तों पर विचार किया गया। लम्बे-चौडे वाद-विवाद 
के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का 
निरचय किया गया। 
इस समय तक गांधीजी चम्पारन, खेडा और अहमदाबाद मे सत्याग्रह करके 
देश को स्थायी लाभ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होने चम्पारन में 
१६१७-१८ मै सत्याग्रह किया और नोल की खेती का अन्त करने में सफल हुए । 


स्‍३5 
टी 


हि 


श्ण्द संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


गांधीजी ने १९१८ में खेडा जिले के .किसानो के कष्ट दूर करने का काम अपने 
हाथ में लिया । उन्होने किसानो को सलाह दो कि जबतक समझौता न हो जाय, 
तबतक लगान अदा न किया जाय । अन्त में खेडा के किसानो को आशिक छूट 
मिल गईं। तोसरी घटना अहमदाबाद मिल-हडताल थी, जो १६९१४ के मार्च 
में आरम्भ हुई। अन्त में सजदूरो और मालिको के बीच एक समझौता ठह- 
राया गया, पर इसी बीच कुछ मजदूरो ने दुर्बलता और विह्वललता का परिचय 
दिया और मजदूरो का सगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर 
पर गाधीजी ने उपवास करने को प्रतिज्ञा को। इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा 
करने का ग्राधोजी का यह पहला अवसर था, पर इसके सिवा और कोई चारा 
त था। इससे सपूर्ण देश पर चिन्ता छा गईं। अन्त में समझौता हो गया। इन 
सत्याग्रह-आन्दोलनो में सफल होने से उनके प्रति जनता का विश्वास जम गया । 


कुली प्रथा का अन्त 


भारत के राजनंतिक क्षेत्र मे १६२० को घटनाओ का जिक्र करने से पहले हमे 
१६९२० को १ जनवरो के उत्सव को चर्चा करनो है । इस दिन तक उपनिवे शो मे शर्तें 
बन्दी कुलो-प्रथा एक छताब्दी से जारो था। जब भारत सरकार ने और अधिक 
मजदूर भर्तो करने को अनुमति देने से इन्कार कर दिया तब नेटाल मे इस प्रथा का 
अन्त हो गया। मारिशस मे कुला-प्रथा का अन्त स्वत ही हो गया, क्याकि वहा 
मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथ्वी के अन्य भागो के उपनिवेशों 
में शर्तेबन्दी कुल/-प्रथा उसी प्रकार जारी था। गावोजी ने उत्तर और परिचम 
भारत में कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। श्रोमता बेप्ण्ट ने 
मद्रास में श्रागणेश किया । १६१७ के मा्चे-अप्रैल मे आन्दोलन पूरे जोर पर था। 
गाधोजी ने ३१ मई १६१७ का दिन नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रथा 
बन्द होनी चाहिए, नहीं तो भरती रोकने के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा। लॉर्ड 
चेम्सफोर्ड ने १२ अग्रेल १९१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत 
युद्धकालोन कार॑वाई के रूप में मजदूरों की भरती बन्द की जाती है, पर यह 
स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते हो व॑ सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेगे 
जिनका उसमे बहुत बडा आथिक-हित था। इसलिए एडरूज साहब गावीजी 
की सलाह ओर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को हार्दिक सहानुभूति प्राप्त कर ताजा 
मसाला इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर फिजी गये। वह एफ साल तक 
फिजो में रहे और पहली बार से भी अधिक भ्यकर हफ़ोकते जमा कर लाये। 
१६१८ के मा मे उन्होने मि० माण्ठेगु से दिली में भेट की और उनके सामने 
सारा मामला पेश कर दिया कि शर्तंबन्द्दी कुली-प्रथा घोर अनेतिक है । फलत यह श्रथा 
उठा दी गई । पहली जनवरी १६२० को फिजो, ब्रिटिश गायना, ट्रिनडाड, सुरीनाम 
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और. जमैका के प्रवासी-भारतोयो में हर्ष का वारापार न रहा; क्योकि वहा अभी 
तक यह प्रया जारी थो। यह प्रवा १८०३५ में आरभ की गई थी जिससे 
उपनिवेशों मे शक्कर की खेतो के विए इलो मित्र सके । 
हण्टर रिपोट का प्रभाव 

३० मई को महासमिति को बैठक वनारस में हुई, जिसमे हण्टर कमिटी की 
रिपोर्ट पर भारत की ओर से क्रोव प्रकट किया गया और उस मामले पर विचार 
करने के लिए विशेष काग्रेस अविवे नव॒ का निश्चय किया गया । लोकमान्य तिलक इस 
अवसर पर वनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति में भाग न लिया, 
क्योकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न था। फिर भी उन्होने देशभक्ति 
और सोजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य कह दिया कि वह महासमिति के 
धादेश का पालन करेंगे। इसी अवश्तर पर गावीजो ने नेताओं का एक सम्मेलन 
प्रुलाकर असहयोग-आन्दोलन का, उसके सामने रखने का निश्चय किया। अवतक 
भसहयाग-आन्दोलत खिलाफत के प्रश्न से हो सम्बन्ध रखता था। सारे दलो के 
मेता २ जून १६२० को इलाहाबाद में एकत्र हुए। इस सम्मेलन में असहयोग को 
पतीति अपनाने का निश्चय किया गया आर कार्यक्रम तैयार करने के लिए गाधोजी 
और कुछ मुसलमान नेताओं को एक समिति बनाई गई। इस समिति ने रिपोर्ट 
प्रकाशित करके स्कूलो, कालेजो ओर अदालतो के बहिष्कार की सिफारिश को । 
वास्तव में नवम्बर १६१९ में दिल्ली अ० भा० खिलाफत-परिषद्‌ ने गांवीजी की 
सलाह के अनुवार सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया या। इस निश्चय 
की पुष्टि कलकत्ता ओर अन्य स्थानों के मुवलमातों ने, ओर १७ अग्रेल १६२० को 
मद्रास को खिलाफत-परिषद्‌ ने, कर दी थी। मद्रास को खिलाफत-परिषद्‌ 
ने जसहयोग को योजना को जो परिभाया का थी उसके अनुसार उपाधियों और 
सरकारी नोकरियों का परित्याग, आनरेरों पदों आर कोप्ििलो की मेम्बरी 
तथा पुलिस ओर फौज की नोकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार 
करना भी आवश्यक था। इस प्रकार खिलाफत पंजाब के अत्याचारों और 
अपयाप्त सुधारों ने उबदती हुई त्रिवेणो का रूप धारण कर लिया था। 
एसी बीच मुस्तलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, 
प्योकि अब तुकिस्तान के साथ ब्रिठेन की सधि के बाद भारत में अंग्रेजो के शासन 
में रहना उन्होंने ठीक नही समझा। यह जान्दोलच सिन्‍्च में आरम्भ हुआ और 


संमान्त प्रदेण मे जा फेदा। दचगढी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की 
गृठ-नेड हो गई, जिससे जनता मे और भी आम लगे गई और अगस्त के भीतर- 
भातर अनुमानत १८,००० मुसलमान अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर 
अअपानन्सरकार ने शीघ्र ही इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया। उससे 
सुसतभानों के घिचार बदल गये। 


११० संक्षिप्त कॉग्रेस का इतिहास 


असहयोग का प्रस्ताव 


उक्त परिस्थितियों में असहयाग की योजना का नियमानुसार आरम्भ १ अगस्त 
को हुआ | गाधीजी और अली-भाइयो ने देश का दौरा किया । गाधीजी ने जनता को 
अनुशासन का पाठ पढाया ओर उसक उछलते हुए उत्साह को सयम मे रखा । इस नवीन 
आन्दोलन के लिए काग्रेस के विशेष अधिवेशन की आवश्यकता थी । इस अधि- 
वेशन का निश्चय मई में ही हो चुका था। अत यह १९२० के ४ से ९ सितम्बर 
तक कलकत्ते मे हुआ। यह अधिवेशन वडा हो महत्वपूर्ण था। बगाल गाधीजी 
से पूरी तरह सहमत नहीं था। देशबन्धुदास गावीजी के असहयोग-कार्य- 
क्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकाशञ प्रतिनिधियों के हृंदयों मे 
कौसिलो और अदालतो के बहिष्कार की योजना के प्रति बिलकुल सहानुभूति 
नहीं थी । पर ती भी ७ मत के सकीर्ण निश्चयात्मक बहुमत से कार्य-समिति ने 
गाधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमे उन्होने शर्ने:-शर्ने बहिप्कार करने 
की सलाह दी थी। काग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बडे उत्साह 
के वोच हुआ। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समितति के प्रधान थे और लाला 
लाजपतराय, जो हाल ही में अमराका से लौठे थे, सभापति थे। पहले प्रस्ताव 
से लोकमान्य बाल गगाधर तिलक की मृत्यू (३१ जुलाई १६२०) पर दु ख। 
प्रकट किया गया। अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखने 
वाला था, जिसे गाधीजी ने पेश किया। प्रस्ताव का सार इस प्रकार है -- 

“चूकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत तथा ब्रिठेन दोनो देशों की सरकार 
भारत के मृसलमानो के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तोर से असफल रही 
है और ब्रिटिश प्रवान मन्न्री ने जान-बूझ कर उन्हे दिये हुए वादे को वोडा है और 
चूकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर 
आई हुई घा्िक-विपत्ति को दूर करने मे प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे, 

“और चूकि अप्रैल १९१६ की घटनाओ के मामले मे उक्त दोनो सरकारो ने 
पजाब को बेकसूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरो को सजा देने मे, जो 
पजाब की जनता के प्रति असभ्य तथा सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी 
ठहरे है, घोर लापरवाही की है, इसलिए जबतक उक्त भूलो का सुधार न हो जाय 
और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और 
कोई मार्ग नही है कि वे गाधोजी-द्वारा सचालित क्रमिक अहिसात्मक असहयाग 
की नीति को स्वीकार करे और अपनाये । | 

“और चूकि आन्दोलन को चलाने में यह वाञज्छनीय है कि कम-से-कम 
खतरा रहे और वाछ्छित उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का 
आह्वान किया जाय, यह काग्रेस सब के साथ सलाह देती है कि.--- 

“ (क) सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को छोड दिया जाय और 
न ! प॒ 
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म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हों, वे इस्तीफा दे दे; 

(ख) सरकारी दरबारो आदि द्वारा किये जाने वाले सरकारी और अद्धें- 
सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय; 

(ग) राजकीय तथा अद्धं राजकोय स्कूलों तथा कालेजो से छात्रों को धीरे- 
धीरे निकाल लिया जाय, 

(घ) वकोलो तथा मुवरक्किलो द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे बहि 
प्कार किया जाय ओर खानगी झगड़ो को तय करने के लिए पचायती अदालतों 
की स्थापना की जाय; 


(४') फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी 
करने के लिए भरती होने से इनकार करे, 
(च) नई कौसिलो के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम 
उस्मीदवारी से वापस ले ले, और 
(छ) विदेशों माल का बहिष्कार किया जाय । 
आर चूकि असहयोग को अनुशासन तथा आत्म-त्याग के एक साधन के रूप 
में पेश किया गया है जिसके बिना कोई भी सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, और 
चूकि असहयोग के सवसे पहले यूग में हो हर स्त्रो-पुरुष व बालक को इस प्रकार के 
अनुशासन एवं आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह काग्रेस सलाह देता है 
कि एक बडे पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रो को अपनाया जाय; और हरेक घर में हाथ 
की कताई तथा हाथ की बुनाई को पुनरुज्जीवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रो 
की उत्पत्ति तुरन्त ही वढाई जाय। 
इस प्रस्ताव पर गरमागरम वहस हुई। वावू्‌ विपिनचन्द्र पाल ने एक संशोधन 
पेश किया, जिसका देशबन्धु चित्तर»जनदास ने समर्थत किया। इस सशोधन के 
अनूसार ब्रिटेन के प्रधान-मत्री को भारत के एक शिष्ट-मडल से मिलने के लिए 
कहा गया । वहुत देर के विवाद के वाद अन्त में गावीजी का प्रस्ताव पास हो गया । 
२ अक्ट्वर १६२० को महासमिति ने अपनी बेठक में अखिल-भारतीय 
तिलक-स्मारक-कोपष' तवा 'स्वराज्य-कोष' नाम के दो कोष इकटठे करने का 
नहचय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १६२० तक रही की टोकरी 
में ही पड़ा रहा । 


सागपुर काँग्रेस : १६२० 


नागपुर-काग्रेस में असहयोग के कार्य-क्रम पर अन्तिम रूप से विचार होकर 
निश्चय होना था। काग्रेत के समापति दक्षिण के अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजय 
साघवाचाय थ। कनचल वंजवड़, सि० हालफांड दाइट तथा मि० वेन स्पर ने 
पांग्रस में इग्लेण्ड के मजदूर-इल के मित्र-प्रतिनिधि की हँसियत से भाग लिया था । 
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श्री चित्तर॑जनदास पूर्वी बगाल 'तया आसाम से लगभग २४५० प्रतिनिधियों 
का एक दल लाये थे । उन्होंने उनका दोनो ओर का व्यय दिया था और अपनी जेब 
से लगभग ३६०००) इसलिए खर्च किया था कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी 
फेरा जा सके । श्री दास के आदर्मियो ओर उनके विरोघो श्रो जितेन्द्रलाल बनर्जी 
के आदमियो के बोच एक मामूली-सी तकरार भी हो गई थी। महाराप्ट्र का विरोध 
भी कुछ कम तगडा न था। कर्नल वेजवुड, मि० बेन स्पूर तथा मि० हालफोड 
नाइट ने विषय-समिति को बैठक में भी भाग लिया था। कनेल वेजवुड ने तो 
असहयोग के विरोध में दलीले पेश करने मे अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, 
परन्तु नतोजा कुछ भी न हुआ। खादो-सम्बन्धी धारा और भी कड़ी कर दी गई। 
अस हयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। अधिवेशन में गावोजी के व्यक्तित्व 
की विजय हुई। ! 
नागपुर-काप्रेस मे असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का पास हो जाना स्वयं एक 
बडी भारी बात थी, लेकिन उसके बारे मे सबसे बडी बात यह थी कि उसे श्री 
चित्तरजनदास ने पेश किया ओर उसका लाला लाजपतराय ने समर्थन किया। 
नागपूर मे गाधीजी को निस्सदेह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते 
में केवल एक हो परले सिरे के राजनीतिज्ञ १० मोतीलाल नेहरू ने गाधोजी का साथ 
दिया था, और सो भी अधिवेशन को समाप्ति के करीब जबकि गाधाजी ने नेहरूजी 
का यह सशोवन स्वीकार कर लिया कि अदालतो तथा कालेजो का बहिष्कार 
धीरे-धारे हो। 
नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीब-करीब कलकत्तावाले प्रस्ताव 
को ही दोहराया । एक ओर उपाधियाँ छोड देने की बात तो दूसरी ओर करो के 
न देने तक की बात उसमे शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया 
गया कि वे धोरे-धोरे विदेशी व्यापारिक सम्बन्धो को छोडे और हाथ की कंताई 
बुनाई को प्रोत्साहन दे। देश से' अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रोय आन्दोलन 
में अविक-से-अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय सेवक दल को संगठित करने और 
अखिल-भा रतीय तिलक-स्मारक-कोष' को बढाने के' लिए काग्रेस पर जोर दिया 
गया। कौसिलो के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं 
से उन सदस्यो से किसी भी प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने को प्रार्थता की गई। 
पुलिस तथा पलटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ रहे थे उनको स्वीकार 
किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से बर्ताव करते 
समय अधिक नरमी तथा ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता 
करे और सब सावेजनिक सभाओ मे बिना डर के खुले तौर पर भाग ले। इस बात 
पर भी जोर दिया गया कि अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अग है। 
“+ वचन और कर्म दोनो में अहिसा का होना आवश्यक माना गया और उस पर जोर 
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दिया गया, विनिमय की दर मे वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप स्वर्ण-विनिमय 
मान-कोप तथा कायजी-मद्रा कोप में लूट सचने के कारण नागपुर में जोरों 
से इस बात की माग पेश को गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घादे को पूरा करे। 
पाचवे प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि ब्रिटिश माल को तिजारत करनेवाले 
व्यापारी विनिमय को वर्तमान दरो पर अपना वादा पूरा करने से इन्कार करने के 
हकदार हैं । डयूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव तथा समारोह में भाग न 
लेने के लिए देग से अनुरोव किया गया । मजदूरो को प्रोत्साहित किया गया और 
ट्रेड-यूनियनों के जरिये जारी किये गये उनके सम्राम के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित 
को गई । पंजाव, दिल्‍लो तथा अन्य स्थानों में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को ध्यान 
में रखा गया और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धेये से सहे। काग्रेस से 
सव देगी नरेशो से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतो मे पूर्ण उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने के लिए शोघ्र-से-मी प्र प्रयत्न करे। 

काग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। काग्रेस का ध्येय 'शान्तिमय तया उचित 
उपायो से स्वराज्य प्राप्त करना” घोषित किया गया। काग्रेस का प्रातोय संगठन 
प्रान्तो को भाषा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बंठकों का कांग्रेस 
के खूले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना तथा उसकी सदस्यता केवल महा- 
समिति के सदस्यों तक सीमित रखना--ये साकें के परिवर्तेन थे; लेकिन विषय- 
समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर दी गई। सभापति, मन्त्री 
तवा कोपाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का मियक्‍त होना नये 
विवान का एक ऐसा अंग था जिसने काग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्राति ही 
फर दी । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले उन तीन प्रमुख सत्याग्रहियो का 


उल्तेस़ कर देना आवश्यक हे जिन्होंने तत्कालीन राजनीति को विशेषरूप से 
प्रभावित किया था। 


२. चम्पारत-सत्पाश्रह 


उन्नीसवी घथताद्दी के प्रारम्भ में गोरे सेतिहरो ने चम्पारन में तील की खेती 
वरना प्रारग्भ किया था । आगे चलकर इन लोगो ने वहा के जमीदारों से, 
+स्थायी और स्थायी जैसे भी सादा पटा, भूमि के बड़े-वडे भागो को अपने हाथ में 
फरजलिया तथा सीन ही वहा के यावों के किसानों से अपने लिए नील की खेती कराना 
प्रारणभ कर दिया | आगे चलकर यह जनिवार्य हो गया कि किसान अपनी ॥ 
य्पृ बिन वि पर नाल दचप्य दाच कुछ दवा दिनो सदन लागा ने बंगाल ददन्सयी 
शट भे इस बात छो दानून का रूप दिलवा दिया। नील पंदा करने की यह प्रया 
बचा 55 कप सास फटिया झा दास कु सरहूर हु ३5८३ जिस मे माना एक नाप दंग 
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३॥२० भाग । किसानो की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हे कोई फायदा 
नही है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे 
उनको अन्य खेती को नुकसान पहुचता था और इसके लिए उन्हे जो मजदूरी मिलती 
थी वह नाममात्र थो। कई वार उनको शिकायतों ने जोर मारा, परन्तु कडाई 
के साथ उन्हें वहों-का-वहीं दबा दिया गया । 

१६१७ में गाबवीजी मोतोहारो पहुचे । यह जिले का मुख्य स्थान था। गावो 
को देखने के लिए वह रवाना होने वाले हो थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला 
कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। गावोीजी भला इस हुक्म को कब मानने- 
वाले थे! उन्होने अपना कैसरेहिन्द” का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हे , 
उनके लोकोपयोगी कार्यों के लिए पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। 
मजिस्ट्रेट को अदालत मे उन पर दफा १४४ भग करने का मुकदमा चला। उन्होने 
अपने को अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख 
दिया । अन्त में सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया और उन्हे अपनी जाच करने 
दी । इस जाच मे उन्होने अपने मित्रो की सहायता से कोई २० हजार किसानो के 
बयान कलमबन्द किये । इन्ही बयानों के आधार पर गाधीजी ने किसानो की मागे 
पेश की। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पडा जिसमे 
जमोदार, सरकार और निलहे गोरो के प्रतिनिधि थे। गाधीजी को किसानो की 
ओर से प्रतिनिधि.रखा गया था। इस कमीशन ने जाच के बाद एकमत होकर 
अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमे किसानो की लगभग सभी 'शिकायतो को जायज 
माना गया । इस रिपोर्ट मे एक समझौता भी लिखा गया, जिसमे किसानो पर 
बढाये गये लगान को कम कर दिया गया और जो रुपया गोरो ने नकद वसूल 
किया था, उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ । इनकी सिफारिश को बाद में 
कानून का रूप दे दिया गया, जिसके अनुसार नील पैदा करना या तीन 
कठिया' लेना मना कर दिया गया । 


२. खेडा-सत्याग्रह 


चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण खेडा का (१६१८) भी सत्याग्रह 
था| गाधीजी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान 
यह नही जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के दिनो मे भी वे सरकार के लगान लेने 
के अधिकार के सम्बन्ध मे कुछ एतराज कर सकते है । उनके प्रतिनिधि सरकार के 
पास आवेदन एव प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्थानीय कौसिल मे प्रस्ताव करते थे। 
बस यहा तक उनका विरोध समाप्त हो जाता था । १६१८ में गाधीजी ने एक नये 
युग का श्रीगणेश किया । गृजरात के खेडा जिले मे इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया 
कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गईं । अवस्था अकाल के समान हो गई । 
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किसान यह महसूस करने लगे कि अवस्था को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए । 
आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन सबको आजमाया 
जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। अत. गाधीजी के पास किसानो को 
सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होने लोगो से स्वय- 
सेवक और कार्यकर्त्ता बनने की अपील की और कहा कि वें किसानों मे जाकर 
उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान कराये। गाधीजी की अपील का असर 
तुरन्त हो हुआ। सबसे पहले स्वय-सेवक बनने को आगे बढने वाले सरदार वल्लभ- 
भाई पठेल थे। आपने अपनो खासी और बढती हुईं वकालत पर लात मार दी, 
और सब कुछ छोडकर गाधीजी के साथ फकोरी ले ली। खेडा का सत्याग्रह हो 
इन दो महात्‌ पुरुषो को मिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के सावें- 
जनिक जीवन मे प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्द्वोने अन्तिम निश्चय करके 
अपने आपको गाधीजी के अर्पण कर दिया। सत्याग्रह की खूब धूम रही । गिर- 
प्तारियाँ हुई, मुकदमे चले और सजाये हुई। आखिरकार इस झगडे का यकायक 
ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरोब किसानो के लगान को मुल्तवी कर 
दिया । लेकिन उन्होने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा 
किये हुए। उन्होने किसानो को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ 
किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। 

॥ 


३. अहमदाबाद-लत्याभ्रह 


गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल-भजदूरों के सगठन की कहानी उपन्यास 
की' भाति ऐसी रोमाचकारी है कि उससे किसी भी जाति की स्वतन्त्रता के इतिहास 
की शोभा बढ सकती हैं। उस समय तक महात्माजी ने काग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नही 
किया था। औद्योगिक झगडो को सुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार 
अहमदाबाद में ही उन उपायो को काम में छाया गया जिसका आधार सत्य 
और अहिसा था। १९१६ से श्रीमती अनसुया बेन साराभाई मजदूरों मे शिक्षा- 
सम्बन्धी कार्य कर रही थी। १९१८ में बुनकरो और मिल-मालिको मे जो झगड़ा 
उठ खडा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामश लेने के लिये उन्हे गाधीजी के पास जाना 
पडा। उन्होने मिल-मालिको को जवरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा 
उनसे पचायत के सिद्धात को स्वीकार करा लिया। यह मजद्र-आदोलन के लिए 
एक महत्वपूर्ण बात थी। गाधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की 
और से पच होना स्वीकार कर लिया। लेकित पच-फैसले की बात बीच मे ही टूट 
गई, क्योकि थोडी मिलो के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हडताल कर दी। गाधीजी 
ने स्वय इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज दिया। 
यद्यपि समझौता-भग दोनो ओर से हुआ था, तो भी मिल मालिक कुछ सहमे ही 


११६ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


न थे। गाधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले 
खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे 
मिलो को होने वाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओ की महगाई और दसरी 
ओर मिलो मे उत्पत्ति-खचे-वृद्धि---ये उनकी जाच के मुख्य विपय थे। इस जाच 
के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर गाषोजी पहुचे वह यह था कि मजद्रो की मजद्री 
में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। इस प्रकार जो माग तैयार को गई 
थी उसे मिल-मालिक्ो के सामने रखा गया । उन्होने २० फो' सदी से अधिक 
देने से कतई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी १९१८ से मिलो 
में ताले डाल दिये जायगे। इस पर गाधीजी ने सारे मजद् रो की एक सभा बलाई 
ओर एक पेड के नीचे, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तवतक काम पर नही लोौटेगे, 
जबतक कि उनकी पूरी माग स्वीकार नही हो जाती । प्रतिजा में यह बात भी थी 
कि वे लोग जबतक मिलो में ताले पडे रहेगे तवतक किसी हालत में शाति-भग 
न करेगे। लेकिन अजदूर लोग इस बात के आदी नही थे। इसलिए उनमे कम- 
जोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे । यह देखकर गाबोजी ने शाम की सभा मे यह घोषित 
कर दिया कि जबतक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नही पा 
जाते तबतक वह न तो किसी सवारी में हो चलेगे ओर न भोजन ही करेगे। यह समा- 
चार विद्युत-गति से सारे भारतवर्ष में फेल गया। यह आमरण-अनशन था। 
मजदूरों ने उन्हे वहुतेंरा समझाया, पर उनका निर्णय अटल था। इस पर गाघीजी 
ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट न करे, ओर उन्हे जो कोई 

काम मिल जाय उस पर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करे। गाधीजी 
के लिए यह बहुत आसान था कि वे इन' मजदूरों की आथिक सहायता के लिए धन 
की अपीर करते, जिससे काफी धन अवश्य आ जाता, लेकिन इस तरह भिक्षात्र 
देना उन्हें पसन्द न था। सत्याग्रहाश्नम सावरमती की भूमि पर सेकडो मजदूरों 
को काम मिल भी गया। वहा इमारते बन रही थी। वे आश्रम के सदस्यों 
के साथ बडे आनन्द से काम करने लगे। इनमे सबसे आगे श्रीमती अनसूया 
बेन थी, जो मिट॒टी, ईंट ओर चूना ढो रही थी। इसका बडा ही नैतिक प्रभाव 
पडा। इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ हो गए, ओर मिल-मालिको 
के भी दिल दहल गए। देश के विभिन्न भागो से नेताओं ने उनसे अपीले की। 
उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी 
प्रतिना-मग नहीं होती थी और इधर मिल-मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम 
रखते हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनो ने पच-फेसला मानता स्वीकार 
कर लिया। पचो ने मजदूरों की माग के अनुसार ही ३५ फी सदी वढोतरी 
कर देने का निर्णय किया। मजदूरों की समस्या के झान्ति-पूर्ण ढग से सुलझ 
जाने के कारण काग्रेसी नेताओं और मजदूरों में एक सुदृढ सम्बन्ध स्थापित 
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हो गया। इसीके फलस्वरूप मजदूरों का मजूर महाजन नामक एक स्थायी 
संगठन हो गया । 


४१०: 
असहयोग का वेग १६२१-२३ 
लागएुर-कांग्रेस का प्रभाव 


नागपुर-कांग्रेस से भारत के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। 
निर्बल, क्रोधपूर्ण और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओ के स्थान पर दायित्व और स्वाव- 
लम्बन की नयी भावना जाग्रत हो उठी। 
नागपुर-काग्रेस के आदेश का उत्तर लोगो ने काफी दिया। कौसिलो के बहि- 
ष्कार में सराहनीय सफलता मिलो । देश भर में कितने ही वकीलो ने वकालत 
छोड दी और उन्होने दिलों-जान से अपने को आन्दोलन से झोक दिया। राप्ट्रीय- 
शिक्षा के क्षेत्र मे भी आशातीत सफलता दिखाई पडी । जनवरी के मध्य तक देश- 
बन्धुदास को अपील पर हजारो विद्याथियो ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को 
ठोकर मार दी। गाधीजी कलकत्ता गये और उन्होने ४ फरवरी को वहा एक 
राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्धाटन किया। इसी तरह वह पटना भी गये और वहा 
एक राष्ट्रोय कॉलेज खोलकर बिहार-विद्यापीठ को स्थापना की । इस तरह चार 
महीने के भोतर-हो-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ, गुजरात-विद्यापीठ, 
बिहार-विद्यापीठ, बद्भधाल-राष्ट्रोय विश्वविद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और 
एक वडोी तादाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश मे चारो ओर खुल गये । 
नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बेठक 
१६२१ के प्राय हर महीने मे विभिन्न स्थानों में हुई। महासमिति की पहली बैठक 
(नागपुर) ने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तो मे महासमिति के सदस्यों 
की सख्या का बटवारा किया। जनवरी १६२१ मे नागपुर काग्रेस के स्वागताध्यक्ष 
सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी रायबहादुरी की पदवी छोड़ दी और असहयोगी 
वकौलो की सहायता के लिए तिलक स्वराज्य-कोष मे एक लाख रुपया दिया। 


इस कोष से किसी वकील को १००) और किसी राष्ट्र-सेवक को ५०) मासिक से 
अधिक नही मिल सकते थे। 


रचनात्मक कार्य और दमन-मनीति का आरंभ 


. यद्यपि लोग सुधार और सद्भठन के निर्दोष कार्यो का प्रचार करते थे, 
तो भी सरकार ने पहले ही से दफा १४४ और १०८ का दौर आरभ कर दिया था। 


श्श्८ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


देशवन्धुदास मैमर्तासह जाने से रोक दिये गये थे और बावू राजेन्द्रप्रसाद तथा मौ० 
मज़हरुल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गई थी। श्री याकूबहुसेत कलकत्ता 
जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये थे। लाहोर मे सभावन्दी 
कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले में ये कुछ भी 
नही थे। मार्च के पहले सप्ताह मे गुरुद्वारा में कुछ सिकक्‍्ख इकट्ठे हुए। वह शान्ति- 
मय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलियाँ चलाई गई, 
जिसमें लोगो के कथनानुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मौते हुईं। 
ननकाना जैसा भीषण-काण्ड पहले कही नहीं हुआ था । 

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई मे महासमिति की एक महत्वपूर्ण 
बैठक हुईं। बेजवाडा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारो ओर 
प्रसन्नता छाईहुई थो ।तिलक-स्व॒राज्य-कोब मे निश्चित धन से १५ लाख रुपये अधिक 
आ गये थे। काग्रेस-सदस्थो की सख्या आधे के ऊपर पहुच गईं थी, चर्खो करीब- 
करोब २० लाख चलने लगे थे । इसके बाद बुनने तथा खादी सम्बन्धी विविध 
क्रियाओ की ओर देश का ध्याव गया। इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए विदेशी कपड़े 
के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रइन देश के सामने 
था। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि तमास कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से 
विदेशों कपडो का उपयोग छोड दे । बम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिको से 
अनुरोब किया कि वे अपने कपडो की कोमत मजदूरो की मजदूरी के अनुपात से 
रखे और वह ऐसी हो जिससे गरोब भी उस कपड' को खरीद सके और मौजूदा 
दरो से तो दाम हमिज न बढाये जाय । विदेशों कपडे मगानेवालो से कहा गया कि 
वे विदेशी कपडो के आर्डर न भेजे और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के 
बाहर खपाने का उद्योग करे । 

यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक काग्रेस मे पिकेटिंग के बारे 
में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था और इस समय भी उसे सावेजनिक-स त्थाओ तक 
ही सीमित रखा गया था। व्यापारियों से प्रार्थना की गईं थी कि वे नशाली चीजों 
का व्यापार बन्द कर दे । पूर्ण अहिसा बनाये रखने के राष्ट्र के कतंव्य के प्रति कांग्रेस 
सतके थी, फिर भी दमन-चक्र वडे भयावह और विस्तृत-रूप मे जारी था। उत्तर 
प्रदेश में उसका बहुत जोरशोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहुत 
से लोग, बिना मुकदमा लडे, जेलो मे पडे हुए थे। परिस्थिति यह थी कि देश के 
व्िन्न भागो ने प्रान्तीय सरकारो द्वारा किये गये दमन के उत्तर मे सविनय अचज्ञा 
शुरू करने की माग की थी । इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि सविनय 
अवज्ञा को उस समय तक स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी 
प्रस्ताव मे उल्लिखित कार्यक्रम पूरा न हो जाय । युवराज के आगमन के सवध में 
सहाससिति ने नि३चय किया, कि उनके आगमन के सिलसिले मे सरकारी तौर पर 
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अथवा अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, उनमे कोई शरीक न हो और न 
किसी प्रकार को कोई सहायता दे। 

१६ अगस्त को जब पटना में कार्य-समिति की बैठक हुई तब उसमे हरदोई 
जिले (उत्तर प्रदेश ) का वह पत्र पेश हुआ, जिसमे वहा लगाई गईं दफा १४४ के 
विरुद्ध सविनय अवज्ञा शुरू करने को इजाजत मागी गईं थी, लेकिन उसका विचार 
अगलो बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी 
जल्दी हो ६,७,८५,६ सितम्बर को कलकत्ता में हुईं। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। 
धारवाड-गोली-काण्ड और मोपला-उत्पात की जाच की रिपोर्ट उसमे पेश हुई 
और प्रस्ताव पास हुए। इसके पश्चात हो मौलाना मुहम्मदअली को, जो कि आसास 
से मद्रास जा रहे थे, १४ सितम्बर को वाल्टेयर में गिरफंतार किया गया । उन्हें 
कुछ दिनो तक एक, छोटी-सी जेल में रखा गया, फिर उन्हें रिहाई की आज्ञा सुनाई 
गई औ र दुबारा गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया । मृहम्मदअली की गिरफ्तारी 
के बाद ही फौरन बम्बई मे शौकतअली पकडे गये । जब यह पता चला कि ८ जुलाई 
को कराची में होनेवाली अखिल भारतीय परिषद के अवसर पर दिए गए भाषण 
को लेकर मामला चलाया जायगा तब गाधोजी ने, जो इस अवसर पर त्रिचतापल्‍ली 
में थे, भाषण को स्वयं दोहराया । उन्होंने इस गिरफ्तारी को इतना महसूस किया 
कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को 
दोहरानें को आज्ञा दो । दिल्‍ली की ५ नवम्बर १९२१ की महासमिति की बैठक 
ने प्रातोय काग्रेस-कमिटियो को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का' 
अधिकार दे दिया। सत्याग्रह मे कर-बन्दी भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार 
आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार प्रातोय काग्रेस-कमिटियो पर छोड़ 
दिया गया। शर्ते यह थी कि प्रत्येक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्य-क्रम के उस 
अश को जो उस पर लागू होता हो, पूर्ति कर लो हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, 
विदेशी कपडा त्याग चुका हो, खहदर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास 
रखता हो, खिलाफत और पजाब के अन्यायो को दूर करने और स्वराज्य प्राप्त करने 


के लिए अहिसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्री- 
यता के लिए कलक समझता हो । 


मोपला-उत्पात 


.. यहा उन परिस्थितियों का जिक्र करता भी आवश्यक है जिनसे मलाबार मे 
मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ था। मोपले वे मुसलमान है जिनके पुर्वेज अरब थे। 
वें सलाबार के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे ऑर वही शादी-ब्याह करके रहने लगे 
थें। साधारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-बारी करते हूँ । पर धामिक 
उन्‍्माद की धुन में वे इतने असहिष्णु हो जाते है कि प्राणो की या शारीरिक सुख 


१२० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


तक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते । मोपलो के आये दिन के दगो ने मोपला 
दगा-विधान' नामक एक विशेष कानून को भी जन्म दिया था। सरकार आरम्भ 
से इस बात के लिए चिन्तित थी कि भडक जाने वाले' मोपलो मे असहयोग की 
चिनगारी न लगने पाये। पर आन्दोलन और सब जगहो की भाति केरल में भी 
पहुचा। फरवरी में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मौ० याकूबहसन जैसे प्रमुख 
तेता अहिसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त मे गये । याकूबहसन ने खासतौर 
से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूगा, परच्तु इतने पर भी उनके खिलाफ 
निषेधात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १६२१ को चार नेता गिरफ्तार 
कर लिये गये । मोपले मुख्यत वाल्वतद और एरण्ड ताल्‍्लुको में रहते है। सर- 
कार ने इन ताल्‍लुको में दफा १४४ लगा दी । अगस्त आते-आते रग-ढग हो बदल 
गया और मोपलो ने मार-काठ आरम्भ कर दी। शीघ्र ही उनकी हिसा ने 
सैनिक रूप धारण कर लिया। उन्होने वन्दूको और तलवारो से लुक-छिपकर 
छापे मारने आरम्भ कर दिये । अक्तूबर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर 
फोजो-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अफसरों को लूठतने और बरवाद 
करने के अलावा हिन्दुओ को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और 
हत्या करने के भागी वने। महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उन्तक्े 
अत्याचारों का विरोष किया। 


युवराज का बहिष्कार 


१७ नवम्बर को यूवराज भारत में आये । नई वडी कौसिल को वही खोलने 
वाले थे, पर १६२० के अगस्त के वातावरण को देखकर भारत-सरकार ने ड्यूक 
ऑफ कनाट को बुलाया ॥ १६२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश सरकार की 
आन बनाये रखने के लिए भेजा गया । काग्रेस ने पहले ही निश्चय कर लिया था 
कि युवराज को अगवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उत्सव का बहिष्कार किया 
जाय । यही किया गया। जगह-जगह विदेशी कपडो की होली जलाई गई। 
यूवराज के बम्बई-पदार्पण के दिन शहर में केवल मुठभेड ही नही हुई, बल्कि चार 
दिनो तक दगे और खून-खच्चर होते रहे, जिनके फलस्वरूप ५३ आदमी मरे और 
लगभग ४०० आदमो घायल हुए। ये दगे सरोजिनी देवी और गाधीजी के रोके 
भी न रुके । गाधीजी ने जब तक शाति स्थापित न हो जाय, जनता को ज्यादतियों 
का प्रायश्चित्त करने के निमित्त ५ दिन का ब्नत किया। युवराज के आगमन के 
फलस्वरूप देशभर में स्ववसेवको के दल सगठित हुए । युवराज २४ दिसम्बर को 
कलकत्ता जाने वाले थ। बगाल-सरकार ने पहले से हो क्रिमितल लॉ-अमेण्ड- 
मेण्ट-एक्ट के अनुसार स्वयसेवक भरती करना गेर-कानूनी करार दे दिया था। बहुत 
से आदमी गिरफ्तार हुए जिनमे देशबन्धुदास, उवकी धर्मपत्ती और पुत्र भी थे। 


किन 
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इसके बाद ही उत्तर प्रदेश ओर पजाब की वारी आई। अहमदाबाद-काग्रेस होते- 
होते लालाजी, पण्डित मोत्तीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देगवन्धु 
दास जेलमे बन्द कर दिए गये । 
सममभोते का प्रयत्न 
इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत चल पडी। 
भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्‍ली ले जाते समय यह प्रवन्ध किया गया था 
कि वाइसराय हर साल बड़े दिनो में तोन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेगे । 
युवराज के बडे दिन भी कलकत्ते मे ही बिताने का निश्चय किया गया । पण्डित 
मदनमोहनत मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनों ने कलकत्ते मे लॉर्ड रीडिग की उप- 
स्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समज्नोता कराने की चेप्टा की । 
लॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये । २१ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालवीय 
के नेतृत्व में एक शिष्ट-मण्ठल वाइसराय से मिला। देगवन्थुदास कलकत्ते की 
अलापुर-जेल में थे। उनसे मध्यस्थो को टेलीफोन-हारा बात हुईं। भोघ्र ही 
गाधीजी से तार-दारा बातचीत करना आवश्यक समझा गया। वह अहमदाबाद 
में थे। सरकार इस वात पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड दिया 
जाय आर मार्च १६२२ में गोलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय, जिसमे काग्रेस को ओर 
से २२ प्रतिनिधि हो। इस परिपद्‌ में सुवार-योजना पर विचार किया जाय। 
देणवन्थुदास की माग यह थी कि नये कानून के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों 
को छोठ दिया जाय। समझते के निर्चय का फल यह होता कि लालाजी ज॑से 
दीदा आर फतवे के कैंठी जिनमें मौलाना मुहम्मदअली, मौलाना शौकतअलो, डा० 
कियल आर अन्य नेता नामिल थे, जेल में ही रह जाते ) परन्तु गाधीजी कराची 
के कीदियों का छुटकारा चाहते थे । सरकार ने आशिक रूप में इसे भी स्वोकार 
कर सलिया। उन्होंने मास पेश को कि फतवे के कैदियों को भी छोड़ा जाय और 
(पिकेटिण सारी रूपने का अधिकार माना ऊाय। में भागे सामदारा कार दी गई । 
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शअहमदावाद-कांग्रेस : १७२१ 
१६२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद-काग्रेस हुई । अहमदा- 
बाद का अधित्रेशन कई सुधारो के लिए प्रसिद्ध है । इस बार प्रतिनिधियों के बैठने 
के लिए कुरसियों और बेचो का प्रबन्ध नही था। स्वागताध्यक्ष बललभभाई पटेल 
का भाषण छोठे-से-छोटा था। कम-से-कम कुल & प्रस्ताव पास हुए। काग्रेस की 
मुख्य भाषा हिन्दी थी। काग्रेस-कार्य के लिए जो तम्बू और डेरे लगे थे, उनके लिए 
२ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी । 
गावोजो ने एण्डरूज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने और एक धामिक 
संदेश देने का निमत्रण दिया था । उन्होने आना निश्चित किया,लेकिन यह भी स्पष्ट 
कह दिया कि म॑ विदेशी कपडे की होली के खिलाफ हू, क्योकि मुझे डर है कि वह हिसा 
के भाव जाग्रत करेगो । अपनी मामूली पोशाक को छोडकर वह यूरोपियन लिबास 
में आये, जिससे कि वह विदेशी कपडे की होली-नोति पर अपना विरोध स्पष्ट कर 
सके। अपने व्याख्यान में उन्होंने इसे स्पष्ट भी किया। लोगो ने उनको बातो को 
बहुत आदर आर प्रेम से सुना, यद्यपि वे उनके विचार से सहमत नही थे । 
अधिवेशन के सभापति हकीम अजमल खाँ थे। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की 
प्रतिमूत्ति थे। उनके सभापतित्व मे असहयोग और उसके प्रति देश के कतंव्य के 
सम्बन्ध में मुख्य प्रस्ताव पास हुआ जिसमे कहा गया कि चूकि काग्रेस के पिछले 
अधिवेशन के समय से ऑअहसात्मक असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय 
जनता ने निर्भयता, आत्म-बलिदान और आत्म-सम्मान के मार्ग पर पर्याप्त प्रगति 
करने के साथ-साथ सरकार के सम्मान को बहुत बडा धक्का पहुचाया है और चूँकि 
देश की प्रगति स्व॒राज्य की ओर तीब्र गति से हो रही है, इसलिए यह काग्रेस 
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा स्वोकृत और नागपुर में दोहराये गए प्रस्ताव 
को स्वीकार करती है और दृढ निरचय प्रकट करती है कि जबतक स्वराज्य की 
स्थापना नहों हो जायगी तबतक अहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय 
की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रात 
निश्चय करेगा। इस प्रस्ताव के अगले अशो में लोगो को स्वयसेवक बनने के 
लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वय-सेवक के लिए कुछ प्रतिन्ञाएँ भी निश्चित की 
गईं। प्रतिज्ञाएँ इस प्रकार थी --- 
ईश्वर को साक्षी करके मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि -- 
(१) मै राष्ट्रोय स्ववसेवक-सघ का सदस्य होना चाहता हू । 
(२) जबतक मैं सघ का सदस्य रहृगा तवतक वचन और कम में अहिसात्मक 
रहगा । 
. .(३) मुझे साम्प्रदायिक एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए 
में सेव प्रयत्न करता रहूया | 
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(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष केआ्थिक, राजनैतिक और नैतिक 
उद्धार के लिए स्वदेशी का प्रयोग आवश्यक है और में दूसरी तरह के सब कपड़ो को 
छोड़कर केवल हाथ के कते और बुने खद्दर का ही इस्तेमाल करूगा | 

(५) हिन्दू होने को हैसियत से में अस्पृश्यता को दूर करने की न्‍्यायपरता 
आर आवश्यकता पर विश्वास करता हू । 

(६) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, 
आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हू । 

(७) अगर में जेल जाऊगा तो अपने कुटुम्बियो या जो लोग मुझ पर निर्भर 
है, उनकी सहायता के लिए काग्रेस से कुछ नहों मागूगा । 


सवंदल-सम्मेलन / १६४२२ 


अहमदाबाद काग्रेस के समाप्त होते हो काग्रेस के मित्रों ने, जो उसका नया 
कार्यक्रम स्वीकार नही कर सकते थे, काग्रेस ओर सरकार में समझौता कराने की 
उत्सुकता प्रकट को । अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों को स्थाहों सूखने भी न पाई 
थी कि १४, १५ और १६ फरवरी को बम्बई से एक सर्वे-दल-सम्मेलन बुलाया 
गया, जिसमे भिन्न-भिन्न दलो के लगभग ३०० सज्जनो ने भाग लिया। सम्मेलन 
के आयोजको ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आधार पर 
अस्थायो-सधि की बात चलाई जा सके । गाधीजी ने असहयोगियो की स्थिति साफ 
करते हुए कहा कि में वैवानिक रूप से सम्मेलन मे भाग न ले सकूगा, पर में सम्मेलन 
की सहायता अवश्य करुगा । इसका कारण उन्होने बताया कि सरकार की तरफ से 
दमन बराबर जारी है और जबतक सरकार के मन में उसके प्रति पश्चात्ताप नही 
है तबतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से कोई लाभ नहों । सम्मेलन के बीस सज्जनो 
की एक विषय-समित्ति ने जो प्रस्ताव तैयार किया था वह सम्मेलन के इजलास में 
रखा गया। गाधाजी ने फिर असहयागियो की स्थिति स्पष्ट की। सर 
शकरन्‌ तायर इस सम्मेलन के सभापत्ति थे। उन्होने इस प्रस्ताव को ना-पस॒द 
किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये । उनका स्थान सर एम० विश्वेश्व र्या ने 
लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वेश्षम्मति से पास किया जिसमे सरकार 
की दमन-नाति को घिकक्‍्कारा गया था और साथ हो यह भी सलाह दी गई थी कि 
जबतक समझौते को वात-चोत चनतो रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार 
सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिषद्‌ 
घीजष हो बुलाने को पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी 
मामलों पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देग में अनुकूल 
वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अतर्गत सस्थाओं 
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को गैर-कानूनी करार देनेवाले सारे आदेशो तथा राजद्रोहात्मक 332 
आदि को रद करने के लिए सरकार से अनुरोध करे । कमेटो के जिम्मे उन अब 
की जाच का.भी काम सुपुर्द किया गया जिनके मातहत आन्दोलन में भाग लेनेवालो 
को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गईं थी। काग्रेस की कार्य-समिति ने 
अपनी ७ जनवरी को बैठक मे इन प्रस्तावो को पुष्टि कर दी ओर सत्याग्रह उस महीने 
के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया, परन्तु वाइसराय ने सम्मेलन को शर्तो को 
मजूर करने से इकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते मे लॉड 
रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। 


अन्तिम चेतावनी 


३१ जनवरी १६२२ को कार्य-समिति की बैठक में बारडोली ताललुका-परिषद 
का प्रस्ताव पेश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ताल्‍लुका के लोगो को सामूहिक 
सत्याग्रह-द्वारा आत्म-बलिदान करने के निश्चय पर बधाई दी गईं। कार्य-समिति 
ने भारतवर्ष के अन्य सारे भागो को सलाह दी कि वे वारडोलो के साथ सहयोग 
करे और उस समय तक किसी प्रकार का सामूहिक सत्याग्रह न करे जबतक उन्हे 
महात्मा गाधी की अनुमति पहले से प्राप्त न हो' जाय। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप 
१ फरवरी को गाधीजो ने वाइसराय के नाम एक पत्र लिखा जिसमे कहा गया कि 
'पेश्तर इसके कि बारडोली को जनता सचमृच सत्याग्रह आरम्भ करे, आपके 
सरकार के प्रधान अफसर हं।ने की हैसियत से, में आपसे एक बार फिर अनुरोध 
करता हू कि आप अपनो नीति में परिवर्तन करे और उन सारे असहयोंगी क॑दियो 
को मुक्त कर दे जो अहिसात्मक-कार्यो के लिए जेल गये है या जिनका मामला अभी 
विचाराधीन है। में आपसे यह भी अनुरोध करता हू कि आप साफ-साफ शब्दों से 
देश की सारी अहिसात्मक हलचल मे-- चाहें वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो, 
चाह पजाब या स्वराज्य के सम्बन्ध मे, अथवा चाहे और किसो वियय में हो, यहा तक कि 
वह ताजीरात हिंद या जाब्ता फौजदारी को दमनकारी धाराओ के या दूसरे दमन- 
कारी कानूनों के भीतर क्यो न आतो हो---सरकार की तटठस्थता की घोषणा 
कर दे। हा, अहिसा की शर्तं अवश्य हमेशा लागू रहे.। में आपसे यह भी अनुरोध 
करूगा कि आप प्रेस पर से कडाईं उठा ले और हाल मे जो जुर्माने किये गये है उन्हे 
वापस करा दे। मैं आपसे जो यह करने का अनुरोध कर रहा हू, से। ससार के उन 
सभी देशो मे किया जा रहा है, जहा को सरकारे सभ्य है । यदि आप सात दिन के 
भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दे तो में उस समय तक'*के लिए उम्र सत्याग्रह 
मुल्तवी करने की सलाह दूगा जब तक सारे कैदी छूटकर नये सिरेसे अवस्था पर विचार 
नकर ले। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार 
की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूगा और फिर 
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नि संकोच भाव से सलाह दूगा कि दूसरे पर हिसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी 
निश्चित मागो को पूर्ति के लिए आ।र भो ठोस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था 
में उम्र सत्याग्रह तभो किया जायगा जब सरकार विलकुल तटस्थ रहने को नीति 
का परित्याग करेगो, अथत्रा जब वह भारत के अधिकाश जन-समुदाय की स्पष्ट मागो 
को मानने से इकार कर देगो ।' भारत-सरकार ने तुरन्त हो गाधोजी के इस वक्तव्य 
का उत्तर छपवाया, जिसमे दमन-तीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि 
यह नीति बम्बई के दगो, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्णनों 
और स्वप्सेवक-उलो द्वारा हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाधा 
डालने के फल-स्वरूप है। 


हिसत्मक प्रदृत्ति का प्रसाव 


पर काग्रेस के सिर पर एक अशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को उत्तर प्रदेश 
में गोरखपुर के निकट चौरो-चौरा में एक काग्रेस-जलूस निकाला गया । इस अवसर 
पर २१ तिपाहियो ओर एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग 
लगादो । वे सब आग मे जल मरे। उधर एंसे हो हत्याकाड १३ जनवरी को 
सद्रास में तथा १७ नवम्बर को बम्बई में हो चुके थे। यह देखकर १२ फरवरी 
को बारडोलो में कार्य -समिति को एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओ के कारण 
सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। काग्रेसियो से 
अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया 
जाय और स्वयंसेवको का सगठन और सभाये केवल सरकार की आज्ञा को तोडने 
के लिए न की जाय। एक रचनात्मक-कार्य क्रम तेयार किया गया जिसमे काग्रेस 
के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चर्खें का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयो को 
खोलना और मादक द्रव्य-निषेष का प्रचार और पचायत सगठित करना आदि 
शामिल था। २४ और २४ फरवरी को दिल्‍ली में महासमिति की बैठक हुई । 
उससे कार्यसमिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ | 
हां, व्यक्तिगत रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति 
अवरय दे दो गई। महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह की यह परिभापा को कि 
व्यवित्तगत सत्याग्रह दह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा 
किसी सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लवन किया जाय । इस प्रस्ताव से मध्यस्थ 
नोगो में हलचल मच गई। पण्डित मोतोलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने 
जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखें। उन्होंने गाधीजी को किसी एक स्थान 
फे पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आडे हायो लिया। बंगाल और 
महाराष्ट्र तो गांधीजी पर टूट पडे । वावू हरदयाल नाग जैसे गाधी-भक्‍त ने बगावत 
पा झ्षण्ठा लड़ा किया। दारडोली के प्रस्तावों की ए क-एक सतर की कडी आलोचना 
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की गई। महासमिति की बैठक में डॉ० मजे ने गाधीजी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव 
पेश किया और कुछ सज्जनो ने भाषणों द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय 
लेने के वक्‍त केवल उन्ही सज्जनो ने प्रस्ताव के लिए मत दिय जो गाधीजी के विरुद्ध 
बोले ये । गाधोजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी । 
तूफान आया और निकल गया और गाधोजी उसी प्रकार पर्वत की भाति अचल 


रहे । 
। गांधीजी की गिरफ्तारी 

पासा पड़ चुका था। अब गाधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी । 
कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नही करती जब उसकी 
लोक-प्रियता बढी हुई हो । वह सन्न के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब 
सेना पीछ हटने लगती है तब दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ टूटता है। १३ मार्च 
को गाधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी 
के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गाधीजी को राजद्रोह के अपराध में 
सेशन सुपुदं कर दिया गया। यह ऐतिहासिक मुकदमा १८ मार्च को अहमदा- 
बाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवो ने एक छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में 
लिखा है, जिस समय गाधीजी के कृश, शान्‍्त और अजेय-देह ने अपने भक्‍त, 
शिष्य और सहबन्दी-शकरलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया उस समय 
कानून की सिगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्माव के लिए सब एक साथ 
उठ खडे हुए ।” कानूनी अहलकारो ने तीन लेख छाटे जिनके लिए गाधीजी पर 
सृकदमा चलाया गया था (१) 'राजभक्ति में दखल, (२) समस्या और 
उसका हल', (३) गजेन-तर्जेन” । ज्यों ही अभियोग पढकर सुताये गये, गाधीजी 
ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बकर ने भी अपने को अपराधी कबूल 
किया । इसके बाद गाधीजी ने अपना लिखित बयान पढा, जो निम्न प्रकार 


नििध्लनन, 


गांधीजी का वक्तव्य 


“यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने 
के लिए है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मै इग्लेण्ड और भारत की जनता को यह 
बता दू कि मैं कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया । 
में अदालत को भी बताऊगा कि में इस सरकार केप्रति, जो देश मे कानूतन 
कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिये अपने आपको दोषी क्यो मानता हू । 

“मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८९३ से दक्षिण-अफ्रोका की विषम 
परिस्थिति मे हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम 
कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते 
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वहां मेरा कोई अधिकार नही है। मैने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते 
मेरा कोई अधिकार इसलिए नही है, क्योकि मे हिन्दुस्तानी हूँ । 

“पर मैते हिम्मत न हारी। मैने समझा था कि भारतीयों के साथ जो 
दुर्व्वहार किया जा रहा है वह दोष एक अच्छो-खासी शासन-व्यवस्था में यो ही 
आकर घुस गया है। मैने खुद हो दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब 
कसी मैने सरकार में कोई दोष पाया तव मैने उसकी खूब आलोचना की, पर मैने 
उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की । 

“जब १८६० में बोअरो की चुनांतो ने सारे ब्विटिश-साम्राज्य को महान विपद 
में डाल दिया, उस अवसर पर मैन उसे अपनी सेवाये भेट की--घायलो के लिए 
एक स्वयसेवक-दल बनाया और लेडो स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लडाइयां 
लड़ी गईं, उनमें काम किया। इसी प्रकार जब १९६०६ में जूलू लोगो ने विद्रोह 
किया तव मैने स्ट्रेचर पर घायलो को ले जानेवाला दल संगठित किया और जबतक 
विद्रोह' दव न गया, बरावर काम करता रहा। इन दोनो अवसरो पर मुझे पदक 
मिले और खरीतो तक में मेरा जिक्र किया गया | दक्षिण अफ्रीका में मैने जो काम 
किया उसके लिए लार्ड हार्डिग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १६१४ 
में इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया तब मैने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयं- 
सेवक दल बनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थें। अधिकारियों ने इस दल के 
काम की स प7हना की । जब १६१७ में लार्ड चेम्सफोड ने दिल्‍ली की युद्ध-परिषद्‌ 
में खास तौर से अपील की तब मैने खेड़ा मे रंगरूट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य 
तक को जाखिम में डाल दिया। मुझे इसमे सफलता मिल ही रह। था कि युद्ध बन्द 
हो गया और आज्ञा हुई कि अब और रंगरूट नही चाहिए। इन सारे सेवा-कार्यों 
में मेरा एक मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों 
के लिए वरावरी का दर्जा हासिल कर सकूगा। 

“पहला घवका मुझे रौलट-ऐक्ट ने दिया । यह कानून जानता की वास्तविक 
स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 
इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करता चाहिए। इसके वाद पंजाब 
हैः भीषण काण्ड का नम्बर जाया। इसका आरम्भ जलियावाला वाम के कत्ले- 
जाम से आर अन्त में पेट के दल रेयाने, खुले आम वेत लगाने और दूसरे वयान से 
बाहर अपमानजनक कारतामों के साथ हुआ। सुझे यह भी पता लग ययवा कि 
प्रधान-मन्नो ने नारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया कि तुर्की भर इस्लाम 

है तोव॑ स्थानों को पविव॒ता ववस्तुर रखी जायगी, वह कोरा आाश्वासन ही रहेगा । 
५ मे १६६६ की अमृतसर-ाग्रेश में अनेक मित्रों ने मुझे साववान किया और 
मेरे नीति की सार्वकता में सदेह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर बड़ा 
रहा कि भारतोय मुसतभानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो दादा किया है उसका पालन 
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किया जायगा, पजाब के जर्मो को भरा जायगा और नाकाफी और असन्तोप 
जनक होते पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देगे। 
फलत में सहयोग और माटेगु-चेम्सफो्ड-सुधारों को सफल बनाने की बात पर अडा 
रहा । ; 
“पर मेरी सारी आशाये धूल मे मिल गई । खिलाफत-सम्बन्धी वचन पुरा 
किया जानेवाला नही था । पजाब-सम्बन्धी अपराध पर लोपापोती कर दी गई थी। 
इधर अधपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी धोरे-धारे निर्जीव होते जा रहे है । वे 
यह नही समझते कि उन्हे जो थोडा-सा सुख-ऐश्वर्य मिल जाता है वह विदेशों शोपक 
की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून 
से निकाली जातो है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन 
कायम है वह इसो जनता के धन-शोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने 
झूठ-सच्चे तके से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसो चालाकी की जाय 
असख्य गावो मे जो नर-ककाल दिखाई पड रहे है उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी 
तरह नही झुठलाया जा सकता । यदि हमारा कोई ईद्वर है, तो मुझे इसमें तनिक 
भी सन्देह नही है कि इतिहास में जो यह अपने ढंग का निराला अपराध किया जा 
रहा है उसकी जवाबदेही इग्लैंड की जनता और हिन्दुस्तान के नागरवासियों को 
करनी होगो । इस देश में कानून का उपयोग विदेशी धन-शोपको के सुभीते के 
लिए किया गया है । पजाब के फौजी कानून के सम्बन्ध में मैने जी निष्पक्ष जाच 
की है, उससे में इस नतीजे पर पहुचता हू कि १०० पीछे ६५ मामलो में सजा के 
फैसले बिलकुल खराब रहे | हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमो का तजर्बा मुझे 
बताता है कि दस पीछे नौ दण्डित आदमी सोलह आने निर्दोप थे। इन आदमियों 
का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे । १०० पीछे ६६ 
मामलो में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन 
के मुकाबले मे न्याय नहीं मिलता। में अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हू। 
जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के मामलो से काम पड़ा है उसका यही 
अनुभव है। 

“सवसे बडे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अग्रेजों और उनके हिन्दुस्तानी 
सहयोगियो के जिम्मे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जानते कि मंच 
जिस अपराध का वर्णन किया है उसमे उनका हाथ हैं। में अच्छी तरह जानता 
हू कि बहुत-से अग्रेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी हृदय से इस बात में विश्वास 
रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को अमल में ला रहे है वह ससार की बढ़िया- 
से-बढिया शासन-व्यवस्थाओ में से है और हिन्दुस्तान धीरे-धीरे परन्तु निश्चित 
रूप से उन्नति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कंसे सूक्ष्म परन्तु कारामद 
ढग से आतक का सिक्का बैठाया गया है और किस तरह एक ओर शक्ति का 
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असेसरो के सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते है कि 
जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है, वह बुरा है और में निर्दोष 
हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदो से इस्तीफा दे दे और बुराई से अपना सम्बन्ध 
अलग कर ले, अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में 
आप सहायता दे रहे है वह वास्तव मे इस देश की जनता के मगल के लिए है और 
मेरा आचरण लोगो के अहित के लिए है, तो मुझे बडे-से-बडा दण्ड दे ।” 

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दुृष्टान्त देते हुए गाधीजी को छ वर्ष 
की सजा दी और श्री शकरलाल बैकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने 
का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छ मास और। गाधीजी ने गिने-चुने शब्दों मे 
उत्तर दिया, जिसमे उन्होने कहा कि यह मेरे लिए परम-सौभ/ग्य की बात है कि 
मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोडा गया है। उन्हे ने जज को सजा 
देने के मामले मे विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए 
धन्यवाद दिया । अदालत में उपस्थित लोगो ने गराधीजी को बिदा किया । बहुतो 
की आखो में आस भी भरे हुए थे। 


गिरफ्तारी के वाद 


गाधीजी की सजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक- 
ठाक करती रही । खद्दर-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया 
और ४५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया । मालावार के 
कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,०००) की मजूरी दी। सेठ जमनालाल 
बजाज ने वकीलो के भरण-पोपण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी 
दिया। खदहदर के अनिवाये उपयोग का अर्थ पहनना” लगाया गया। असहयोगी 
वकीलो को एक बार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ मे न ले, और असह- 
योगियो को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करे | एक कमिटी बनाई गई, 
जिसके जिम्मे मोपला-विद्वोह की जाच करने तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित 
कराने का काम दिया गया। अस्पृश्यता-निवारण-सबंधी योजना बताने के लिए 
एक कमिटी नियुक्त की गयी । ७, ८ और € जून १६९२२ को लखनऊ में महासमित्ति 
की बंठक हुई, जिसमे ऊपर लिखी ओर अन्य सिफारिशो पर विचार किया गया। 
वास्तव में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय-भग और सत्याग्रह के 
सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और 
कला का सिंहाबलोकेन करना। देशबन्धुदास और विट्ठलभाई पटेल-जसे चोटी के 
नेता, ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ में हो सके। 
महासमिति ने इस बात पर विचार किया। वाद-विवाद के पश्चात्‌ इस बात को 
अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया 
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कि कुछ सज्जनो को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी 
में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय । तदनुसार सभापति ने पण्डित मोतीलाल 
नेहरू, डा० अन्सारो, श्रीयुत विद्वलभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, चत्रवर्ती- 
राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को नियुक्त किया। हकीम अजमलखा को 
कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की। 
इसलिए उनके स्थान पर श्री एस० कस्तूरी रगा आयगर को नियुक्त किया 
गया । सेठ छोटानी शरीक न हो सके। 


बोरखसद-सत्यात्रह 


इसी बीच एक ऐसी घटना हो गईं जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा 
हुआ है। यह सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ । कुछ दिनो से बोरसद-ताल्लुका 
में देवर बाबा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। उधर एक मृसल- 
मान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के मुकाबले मे छापे मारने लगा। पुलिस 
लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, 
पर उसे भी सफलता न हुईं । बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती 
थी, क्योकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्‍लुके और 
रियासत के पुलिस तथा रेवेन्यू अफसरो ने मिलकर अपराधियो का पता लगाने 
की एक तरकोब सोच निकाली । उन्होने देवर बाबा को पकड़ने के लिए मूसलमान 
डाक को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्तं पर राजी हुआ कि उसके पास 
हथियार रहे और ४-५ सशस्त्र सिपाहा दिये जाय । अधिकारी राजी हो गये। 
चोर को पकडने के लिए चोर नियुक्त किया गया । पर पुलिस के इस नये साथी ने 
अपने आदमियो और हथियारों का उपयोग तहसील में और भी धूम-घड़ाके के 
साथ लूटमार करने में किया। 

अपराधों की सख्या बढ़ी । अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधो में 
गाववालो की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्‍त-पुलिस बैठाई 
गई और एक भारी ताजीरी-कर भी लोगो पर लगा दिया। यह कर बेरहमी के 
साथ वसूल किया जाने लगा। इसी बीच गूजरात के नेताओ को पुलिस और 
मुसलमान डाक के समझौते का पता चल गया । श्री वललभभाई पटेल ने इस 
मामले से सरकार को चुनौती दी। वह वोरसद गये और लोगो से कर न देने को कहा । 
जिन लोगों को डाकुओ ने घायल किया था उनके शरीर से गोलिया निकाली गईं 
इससे सावित हुआ कि गोलिया सरकारी है। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओ ने 
सरकारी गोलिया और सरकारी रायफलो का उपयोग किया है। श्री वललभभाई 
पटल ने २०० स्वयसेवक रात दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैनात किये। लोग 
कई हफ्तो से शाम से ही घरो के दरवाजे बन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हें 
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दरवाजे खुले रखने को राजी किया। गाववालो ने फोठो की तसवीरो द्वारा 
प्रमाणित कर दिया कि ताल्‍लुके मे जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके 
-आदमो भीतर से स्वय दरबाजं बन्द कर देते हूँ और बाहर से भी ताले लगा देते हूँ, 
जिससे डाकुओ को भ्रम हो जाय कि घर खालो है । बाहर जहाँ जरा-सा शोर 
हुआ कि पुलिसवाले अपनो चारपाइयो के चोचे घुस जाते थे। फोटो की तसवीरो 
के द्वारा ये सारी बाते बिलकुल सच्ची साबित हुईं । अब सरकार के आगे दो मार्ग 
थे या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालो पर मुकदमा चलाती, या 
चुप्पी साधकर अपने-आपको कसूरवार साबित करती | जब इस प्रकार के अभि- 
योग लगाये गये, तब बडोदा-पुलिस गावों से झटपट रियासत में हटा ली गई। 
पर ब्रिटिश पूलिस उसी प्रकार बनो रहो और ताजीरी-कर के लिए सामान कुक 
करती रही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉड लायड भारत से चले गये और 
उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होने बोरसद की कथा सुनी 
तब वहा तत्काल होम-मेम्बर को भेजा जिसने सारी बातो की तसदीक कराई 
और उसी समय पुलिस हटा ली गई। देवर बावा वललभभाई और स्वयसेवको के 
पहुचते ही वहा से गायब हो गया। 


खत्याप्रह-समिति की रिपोर्ट 


इसके बाद सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगो का उत्साह 
भग न हुआ था। कमिटी के सदस्य जहा कही गये, उन्तका जो रदार स्वागत हुआ। 
कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति 
इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका। 
सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट तैयार करने मे जो-जो शक्तियाँ काम कर रही थी 
उनके सम्बन्ध मे विशेष सिफारिशे सक्षेप मे यहाँ दी जाती है-- 

१. सत्याग्रह--देश फिलहाल छोटे पैसाने पर या सामूकि-सत्याग्रह के लिए 
तैयार नही है, जैसे किसी खास कानून का भग अथवा किसी खास कर को ग्रैर- 
अदायगी। हम सिफारिश करते हूँ कि प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो को अधिकार 
दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी शर्ते पूरी होती हो तो वे 
अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-सत्याग्रह की मजूरी दे सकते 


हु । 

२. कौंसिल-प्रवेश--कौसिल प्रवेश के सबध मे डा० एम० ए० अनसारी, 
राजगोपालाचाय तथा एस० कस्तूरी रगाअयगर की सिफारिश थी कि काग्रेस 
की नीति में तत्सवधी किसी प्रकार का परिवर्तत न किया जाय। इसके विरुद्ध 
हकीम अजमल खा, १० मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का मत था कि :-- 

(१) असहयोगियो को उम्मीदवारी के लिए पजाव और खिलाफत की 
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£ ददरसी और तत्काल स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य से खडा होना चाहिए और अधिक- 
से-अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिण करनी चाहिए। हि 

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुंच जाय कि उनके वग्मर 
कोरम पूरा_न हो सके तो उन्हें कौसिल-भवन में जाकर बैठने के वजाय एक साथ 
वहा से चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। 
धीच-बीच में वे कौसिल मे केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्‍त स्थान पूरे न हो सके । 

(३) यदि असहयोगी इतनी सख्या में पहुचे कि अधिक होने पर भी उनके 
विना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कारंवाई का जिसमे 
बजट भी शामिल है, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाव, खिलाफत और 
स्वराज्य-सम्बन्धी प्ररताव पेण करने चाहिए। 

(४) यदि असहयोगी अल्पसख्या में पहुचे तो उन्हें वही करना चाहिए जो 
न० २ में बताया गया है, और इस प्रकार कौसिल के बल को घटाना चाहिए। 

(५) कोसिलो के बहिप्कार क॑ सम्बन्ध में काग्रेस की नीति में किसी प्रकार 
का परिवर्तन न होना चाहिए। 

३. स्थानीय संस्थाएं--हमारी सिफारिश है कि असहयोगी रचनात्मक 
कार्य क्रम को अमनी शवल मे देचे के लिए म्युनिसिपलिटियो, जिला और लोकल 
बोर्डों की उम्मीदवारी के लिए खडे हू , परन्तु असहयोगी सदस्यों के वहा 
आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास ढग के नियम-उपनियम न बनाये जायेँ। 

४. स्कूल-कालेजो का बहिप्कार--स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी 
सिफारिश है कि मोजूदा पोरदार प्रचार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और 
फालेयों का बहिप्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। 

५. अदालतों फा दहिप्कार--स चायते स्थापित करने की कोशिंग करनी 
चाहिए और इस बोर लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए। हमारी यह भी सिफा- 
रियथि ऐं कि इस समय वकीलो पर जो प्रतिवध लगे हुए है, उन्हें उठा लेना चाहिए । 
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चक्रवर्ती राजगोपालाचायें का मत थाकि विशेषज्ञों की सारी वातो के सम्रह 
करने और उनकी जाच-पडताल करने में कोई हानि नही है, परन्तु महासमिति 
द्वारा सिद्धात-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगो और आदोलन को 
हानि पहुचेगो। 

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप 
से बढे हुए थे। पर दोनो थे असहयोग के हो दल और सरकार से सहयोग करने 
की दोनो में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना हो था कि नवोन दल 
असहयोग की कमान में एक दूसरो ड/रो चढाकर उससे नौकरशाहो के गढ कोसिल 
के भीतर से ही तोर छोडने का समर्यक था। स्थानोय बोर्डों के निर्वाचन के सम्बन्ध 
में जो सिफारिश को गईं थो उनको कल्पना तो पहले ही से को जा सकतो थी। 
काग्रेसियों ओर असहयोगियो ने म्यूनित्तिपेलिटियो ओर स्थानोय बोर्डो के लिए 
खडा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर वे अस्पतालों में खहर और 
तोकरो के लिए खादी की वर्दियो के व्यवहार पर जोर देते थे, आफिसो पर 
राष्ट्रोय-झ्षण्डा फहराने का आग्रह करते थे, म्युनिसिपल स्कूलो में चर्खा और 
हिन्दी के प्रचार को सिफारिश करते थे और यदा-कदा गवर्न रो और मिनिस्टरो 
के आगमन का बहिष्कार करने पर बल देते ये । इस प्रकार उन्होने सरकार 
की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कारंबाइयो से 
केवल उनके रुख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर नहीं 
आता था। 

महासमिति की जो बैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी,वह नवम्बर तक के लिए 
रुक गई। उस महीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को कमिटी की 
एंतिहासक बैठके हुईं। काग्रेस-कमिटी की चर्चा क्या थी, एक प्रकार का टूनमिण्ट 
था, जिसमे अपने-अपने पक्ष के योद्धाओ का ध्यानपूर्वक छाटा गया था। पहले दिन 
की बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरो में हुईं, पर वहा खुली हवा न मिलती 
दिखाई दी,इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८,रसा रोड पर देशवन्धु चित्तरजन 
दास के सव्य-मवन में शामियाने के नोचे हुईं। पाच दिन की उधेडबुन, नुकताचीनी, 
तानाजनो और वाक्‌-प्रहारों के बाद कमिटा ने निर्णय किया कि देश सामूहिक सत्या- 
ग्रह के लिए तैयार नही है । पर कमिटी ने प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो को अधिकार 
दे दिया कि यदि कोई मोका आ पडे तो वे अपनो जिम्मेदारी पर सामित रूप से 
सत्याग्रह को मजूरी दे सकती है, बशर्ते कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्तें 
पूरी हो। कौसिल-प्रवेश का अधिक जटिल प्रश्न गया-काग्रेस के लिए मुल्तवी 
कर दिया गया । इसी प्रकार अग्नरेजी माल के बहिष्कार का प्रश्न, स्थानीय बोर्डो 
आदि मे प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूलो-कालेजो और अदालतो के बहिष्कार का 
प्रश्न, आत्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्न--ये सब भी मुल्तवी कर दिये 
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गये । बोर्डो में प्रवेश के प्रश्न को इसलिए स्थगित किया गया कि रचनात्मक 
कार्य मे बाधा न पड़े । इस कार्य में काग्रेस के १६,०००) खर्च हुए। 


गया-कां प्रेस: (&२२ 


१६२२ की गया-काग्रेस हर प्रकार से अपने ढग की निराली थी। प्रतिनिधियों 
में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद 
उपस्थित हुआ वह कौसिल-प्रवेश-सम्बन्धो-समस्या थी। कुछ लोगो का विचार 
था कि यदि कौसिल-प्रवेश का इजाजत दे दो गईं तो असहयोग की योजना भग 
हो जायगो, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि कौसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रति- 
बन्ध न उठाया जाय । कुछ ऐसे बुद्धिशाला व्यक्ति थे, जो कहते थे कि हम कौसिलो 
में जाकर न शपथ लेगे,न स्थान ग्रहण करेगे आर इस ढग से छत्र्‌ को पराजित कर 
देगे। इसके बाद उन जोशाले राजन,तिज्ञों की बारी थी, जो कहते थे कि हम 
शेर को उसको माद मे जाकर पराजित करेगे, रुपये को मजूरी न देगे, घिक्‍्कार का 
प्रस्ताव पास करेगे और सरकारी यत्र का चलना असम्भव कर देगे। इस प्रकार 
यद्यपि असहयोग को नाव को दूसरी ओर ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तिया जुट 
गई था, तो भी एप० श्रोनिवास आय गर आर पण्डित मोतीलाल नेहरू की प्रतिभा 
के रहते हुए वह वाव अपने रास्ते चलता रहा। एस० श्रोनिवास आयगर ने सशो- 
धन पेश किया कि काग्रेसी उम्मोदवारी के लिए खडे हो, परन्तु कौसिलो में स्थान 
ग्रहण न करे । पण्डित मोतोलाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इस पर रजामन्द हो गये । 

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-काग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था 
उस समय उनको जेब में वास्तव में दो महत्त्ववृूणं कागज थे . एक था सभापति 
का भाषण और दूसरा था सभापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्व राज्य- 
पार्टो के नियम-उपनियम भी थे। किसी को आशा नथी कि दास-जैसे व्यक्तित्व 
का पुरुष, पण्डित मोतोलाल नेहरू ओर श्रो विद्ुलभाई पटेल-जैसे चोटी के आदमियो 
का सहारा पाकर भी जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौसिल वहि- 
प्कार के लिए राजी हो जायगा। फलत. एक पार्टा वनाई गई और कार्यक्रम 
तेयार किया गया । श्री दास के जिम्मे बगाल की प्रान्तीय कौसिल पर कब्जा 
करने का काम रहा और १० मोतीलाल नेहरू को दिल्‍ली और शिमला पर धावा 


बोलने का काम दिया गया। 
वम्बई में समझोता 


५ गया में अपरिवत्तेनवादियो की जो विजय हुई थी वह स्थायी सावित नहीं 
हुई। १ जनवरी १६२३ को महासमिति ने नि*चय किया कि ३० अप्रैल १६२३ 
तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयसेवक भरती किये 
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जाय । कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौपा गया। परन्तु सबसे अधिक 
जरूरी बात सभापति देशबन्बुदास का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय- 
समिति को अपनो स्वराज्य-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग 
आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १६२३ 
को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थग्रित कर दिया गया। इस बठक में 
आपस में समझाता करके दोनो दलो ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी 
ओर से कौसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच अपने-अपने कार्यक्रम 
का शेष भाग दोनो दल पूरा करने को स्वतन्त्र रहे। कोई किसी के काम मे दखल 
नदे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनो दल अपना रवैया रखे। 
इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल 
से छट चुके थे । महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनो को धन्यवाद दिया । 


रचनात्मक कार्यक्रम 


इधर काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फलाया गया। इस काम 
के लिए जो शिष्ट-मडल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती 
राजगोपालाचाये, सेठ जमनालाल वजाज और श्री देवदास गाधी थे। इस शिष्ट- 
मडल ने देशभर का दौरा किया और तिलक स्वराज्य-कोष के लिए काफी चन्दा 
जमा किया। मईं १९२३ को बम्बई मे हुई कार्य-समिति की बैठक मे इसने अपने 
कार्य की रिपोर्ट पेश की। १६२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-समिति 
की बैठक के साथ महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमे तय किया गया कि 
गया-काग्रेस के अवसर पर मतदाताओ में कौसिल-प्रवेश-प्रचार करने का जो 
प्रस्ताव पास किया गया था उस पर अमल न किया जाय । इस बैठक में मध्यप्रात 
के स्ववसेवको को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए बधाई दी गई 
और साथ हो देश के स्वयसेवको को आवश्यकता पडने पर नागपुर-सत्याग्रह में 
भाग लेने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। 

बम्बई के उक्त समझौते से कई प्रातीय काग्रेस-कमिटिया स्वभावत ही ल्षुब्ध 
हुई। बाद को नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमे २६ भई के समझते 
वाले प्रस्ताव को जायज और उपयुक्त समझा गया और इस बात की जोरदार 
शब्दों में घोषणा की गई। पर इसी कमिटो में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश 
किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नही दिया गया था । इस प्रस्ताव 
के अनुसार सितम्बर में बम्बई में काग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय 
किया गया, जिसमे कौसिल-बहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना 
अबुलकलाम आजाद को इसका सभापति चुना गया और कार्यन्समिति को इस 
सम्बन्ध मे जरूरी कारंवाई करने का अधिकार सौपा गया। 
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नागएुर का क्डा-लत्याप्रह 

इसी बीच नागपुर-सत्याग्रह ने भीषण रूप धारण कर लिया। नागपुर की 
पुलिस ने १ मई १६२३ को १४४ धारा के अनुसार सिविल लाइस्स में राष्ट्रीय 
झण्डे समेत जलूस ले जाने का निषेध कर दिया। स्वयसेवको ने कहा--- हमे अधि- 
कार है, जहा चाहे झण्डा ले जायेगे। बस, गिरफंतारियाँ और सजाएँ आरम्भ 
हो गई। वात-की-बात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। 
महासमिति ने आन्दोलन को सफल बनाने क॑ लिए उसकी सहायता करने का निश्चय 
किया और साथ हो देश को आह्वान किया कि आगामी १८ तारीख को गांधी- 
दिवस मनाए जाने के बदले उसे 'झण्डा-टिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय 
काग्रेस-कमिटियो को आज्ञा हुई कि उस दिन जलूस निकालकर जनता-द्वारा झडा 
फहराएँ। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी' 
गिरफ्तार हो चुके थे । कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी । सेठजी की 
मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुक कर ली गई। पर नाग्रपुर मे उसके 
लिए कोई बोली लगानेवाला न निकला ओर अन्त में उसे काठियावाड ले जाया 
गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति 
ने देश का जो आह्वान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रढ़ी 
आकर गिरफ्तार होने लगे। इस प्रकार नागपुर-झडा-सत्याग्रह शोप्र हो एक 
अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया । ऐसी स्थिति मे श्री वललभभाई पटेल से १० 
जुलाई से उसकी जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया गया। वल्लभभाई पटेल ने 
१८ तारीख के लिए जलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी वदस्तूर 
लगी हुई थी। पर इतने पर भी १८ तारीख को जलूस को जाने दिया गया। 
बाद को इस विषय को लेकर खूब हो-हल्ला मचा। 


प्रवासी भारतीयों की समस्या हे 

. जुलाई, अगस्त ओर सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्त्व- 
पूण हल-चल हुईं जिसकी ओर काग्रेस का ध्यान गया। केनिया में अवस्था दिन- 
पर-दिन बुरी होती जा रही थी। वहा के प्रवासी भारतीयो की अवस्था बहुत 
दिनो से असन्तोषजनक थी । इस उपनिवेश को उपजाऊ बनाने का श्रेय भारतीय 
मजदूरों आर भारतीय पूजी को था। कई मामलो में भारतीयो ने ही सबसे पहले 
कदम आग वढाया था। परच्तु भारतवासियों को इस उपनिवेश के हाइलेड्स 
(ऊंची भूमि) की खेती योग्य जमीने देने की मुमानियत कर दी गईं थी। इससे 
भारतायों में अधिक असन्तोप फैला। तत्कालीन औपनिवेशिक मन्‍्त्री ने १६२३ 
के आरम्भ में केतिया के गवर्नर को बुला भेजा । गवर्नर के साथ अन्तिम समझते 
की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपियद और भारतीय प्रतिनिधि भी गये । 
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भारतीय (बडी) कौसिल ने भी एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा, जिसके सदस्य मान- 
नीय श्रोनिवास शास्त्री थे। केनिया के प्रतिनिधि-मण्डल ने एण्डरूज साहब से 
अपने साथ चलने का आग्रह किया। अगस्त १६२३ में काग्रेस ने इस मामले में 
निरचयात्मक कार्रवाई आरम्भ की । इस विषय पर महासमिति ने एक प्रस्ताव 
पास किया और कहा कि २६ अगस्त को देश भर में हड़ताल की जाय और 
जगह-जगह सभाएँ की जाय। 


दिल्ली मे विशेष अधिवेशन 


उक्त दोनो घटनाओ के बाद ह्ली काग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर के 
तीसरे सप्ताह में बम्बई में न होकर दिल्‍ली में हुआ। इसके सभापति मौलाना 
अबुलकलाम आजाद थे। कौसिल-अवेश का समर्थन करनेवाले दल ने बिना 
कठिनाई के काग्रेस से णगह अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि जिन काग्रेस- 
वा यो को कौपसिल प्रवेश के विरुद्ध धामिक या और किसी प्रकार की आपत्ति 
न हो उन्हे अगले निर्वाचनों मे खडे होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग 
करने का आजादी है, इसलिए कौपििल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बन्द किया 
जाता है। साथ हा यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने में 
दूनी शक्ति से काम लेना चाहिए। रामभजदत्त चौधरो के स्वर्गंवास, जापान 
के भूकम्प, महाराजा नाभा के जबरदस्ती गद्दो छोडने और विहार, कनाड, और वर्मा 
में बाढ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और समवेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये 
गये । एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन 
संगठित करने ओर विभिन्न प्रान्तो की तत्सम्बन्धो हलचल को व्यवस्थित करन का 
काम हुआ। एक और कमिटो नियुक्त हुई जिसके जिम्मे काग्रेस के विधान भें 
प्रिवत्तेन-परिवद्धंत करने का काम हुआ। एक दूसरी कमिटी राष्ट्रोय-पैक्ट 
तैयार करने के लिए नियुक्त की गईं। समाचार-पत्रो को चेतावनी दी गईं कि 
साम्प्रदायिक मामलो मे बडे सयम से काम लिया जाय। अकाली लोग दमन का 
जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक वार 
फिर बधाई दी गई। खद्दर प्रचार के द्वारा विदेशी कपडे का बहिष्कार हक 
जोर दिया गया और एक कमिटी देशी माल बनाने वालो को प्रोत्साहत और अ 
भाल का बहिष्कार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय निश्चित करने के उद्देश्य से नियुवत 
की गई। झण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए वधाई दी गई 
और जेल से छूटे नेताओ का, खास कर लालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, 
स्वागत किया यया। 
केनिया के सम्बन्ध में क्रोष और तुर्की के सम्बन्ध में हष प्रकट किया गया। 
दो कमिटिया और भी नियुक्त की गईं जिनमे से एक के सुपुर्द हिल्दू-मुस्लिस-कलह 
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को रोकने का काम, और दूसरी के सुपुर्द गुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलन में वल 
का प्रयोग करने को सत्यता को जाच करने का काम हुआ । शान्ति और सुव्यवस्था 


कायम रखने के लिए रक्षक दल बनाने और शारीरिक वल की वृद्धि करने के 
सम्बन्ध में जोर दिया गया । 


कोकनडा-कांग्रेस : १६२३ 


कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनाडा में होना निश्चित हुआ । कुछ अपरि- 
वत्तेनवादियों को अब भी थोड़ो-वहुत आज्या थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला 
हैं, कोकनडा उस चाहे विलकुल मिटा न सके, क्योकि उस समय तक चुनाव समाप्त 
हो जायग, फिर भी वाधिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का 
पण्ण सडा रखा जावगा। मौलाना मुहम्मदअली को सभापति चुना गया। कोक- 
नटा-काग्रेस मे खूब कश-म-कण सही । अपरिवत्तंतवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध वेतः 
धरीक नहा हुए। राजेन्द्र वाव्‌ अस्वस्थता के कारण कोकनडा-काग्रेस मे न जा 
सके और चक्रवर्ती राजगोयालाचार्य ने दिल्‍्लो के प्रस्ताव पर अपना प्रभाव डाला । 
श्री वललभनाई उपस्वित थे, परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समझोते के सम्बन्ध में 
दिल्‍्नी-जधितेंगन के अवसर पर उनको स्वाकहृति वाल के वृद्ध जजेर बावू श्याम- 
सुन्यर चकवर्ती ने हासिल कर ली थी। उन्हें देश-निर्वासत और कारावास, निर्ध- 
नेता आर दरिद्रता में अनेक वर्ष बिताने पड़े थे। उन्होंने कोकनदा-कार्येस के प्रवल 
समुदाय को अयने कौसिल-प्रदेश-विरोधी नापण से थर्रा दिया। परन्तु पासा पड़ 


फ 


सुदा था। कौसिल-बहिप्फार के भाग्य का निपटारा हो चुका था। 
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गये, जो पास हुए। सरकार ने शिरोमणि-मुरुद्वारा-प्रबधक-कमिटी के अकाली- 
दल पर आक्रमण करके भारतीयो के अहिसात्मक उद्देश्य से एकत्र होने के अधिकार 
को जो चुनौती दी थी उसे काग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान सघर्ष 
में उनका साथ देने और उन्हे आदमी तथा रुपये और हर प्रकार की सहायता देने 
का निश्चय किया। 


गुरुह़ारा-आन्दोलन 


इसी वर्ष एक और महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी । यह गुरुद्वारा-आन्दोलन था। 
अग्रेजो ने पजाब को, १८४६ मे ब्रिटिश-भारत में मिला लिया था। इस रद्दोवदल 
के अवसर पर सिक्‍्ख-धर्म के केन्द्र और गढ-स्वरूप अमृतसर के दरबार साहब के 
बदोबस्त में गडबड। मची हुई थी। अमृत छके हुए सिवखो की एक कमिटी को 
ट्रंस्टी बनाया गया था और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति सरबराह या अभिभावक 
बना था। एक मैनेजर नियुक्त किया गया था जिसके हाथो से हर साल लाखो रुपये 
निकलते थे । परन्तु १८८१ मे यह कमिटी भग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही 
सारे अधिकार आ गये । नियत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेदारी और आचार हीनता 
का जन्म हुआ। एक ओर मैनेजर और ग्रन्थियो और दूसरी ओर सिक्‍्ख-जनता मे 
आये दिन मुठभेड होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करे। १६२० के 
अन्त से एक कमिटो बनाई गई जो बाद को शिरोमणि-यगुरुद्वारा-प्रबन्बक कमिटी 
हुईं। इस कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्दरसिह मजीठिया हुए जो कुछ 
दिनो के बाद ही पजाब सरकार की कार्य-समिति के सदस्य नियुक्त किये गये । 
सुधारक सिक्‍्ख “अकाली” कहलाते थे। उन्होने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक 
गुएद्वारो को अपने हाथ में कर लिया | तरन-तारन में फसाद हो गया, कई सिक्ख 
घायल हुए और दो मरे। १६२१ के आरम्भ में ननकानासाहब मे निर्दोष यात्रियों 
की हत्या हो ही चुकी थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्दोरो के साथ प्राप्त 
होनेवाली शक्ति और सामर्थ्यं को अपने कब्जे मे करने के लिए था। इस दृष्टिकोण 
से महन्तो को बढावा मिला। इन महतन्तो में वे लोग भी थे जिन्‍्होने अकालियो से 
समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये । सरकार सुधारक 
सिक्‍खो के अन्धा-धुन्ध दमन पर उतारू थी। १६२१ के मई मास में सेकडो सिवख 
जेलो में दूस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तो को फिर अधिकार दिया गया। 
फलत जहा तक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी 
ने १६२१ की मई में सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पास कर दिया । 

सरकार जो गुरुद्वरा-बिल पास कराना चाहती थी, वह सिवखो मे नरम-दल- 
वालो ओर सहयोगियो तक को मजूर न हुआ। फलत उसका विचार छोड दिया 
गया। सिक्‍खो पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक बडी क्षृपाणे पहनने के लिए 
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मकदमे चलाये गये। पजाब-प्रान्तीय-काग्रेस-कर्मिटी ने १० जुलाई १६२१ को 
इसका विरोध किया, और महोने के अन्त में सिकक्‍्लो को जेल से छोड दिया गया। 
झब्बा के भाई करतारसिंह और भूचड के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का 
बबेरतापूर्ण कारावास-दण्ड दिया गया । २८ अगस्त १६२१ को कोसिलो के सिक्‍्ख 
सदस्यों से इस्तोफा देने के लिए कहा गया। सरदारबहादुर सरदार महताबर्सिह 
बैरिस्टर ने ग॒ एद्वारा-आन्दो लन के सम्बन्ध मे सरकार की नीति के विरोध मे सरकारी 
वकालत और पजाब-कौसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तं,फा दे दिया। १६२१ के 
सितम्बर के आरम्भ मे उपर्यृवत्त लम्बी सजा पाये हुए दोनो सिक्‍्खो तथा अन्य कई 
को छोड दिया गया। परल्तु यजाबव प्रान्तोय काग्रेस-कमिटी के प्रधान-मत्री सरदार 
दार्दंलसिह कवीश्वर को, जिन्हे १६२१ के जून में १२४ ए धारा के अनुसार पांच 
वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और ग्रुद्वारे के अन्य क यंकर्त्ताओं को न 
छोड़ा गया । अचानक १६२१ की ७ नवम्बर को सरकार ने अमृतसर के दरबार- 
साहब की चाविया छीन ली, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर 
सजावट न हो सकी । सरकार की ओर से एक मेनेजर नियुक्त किया गया, पर 
उसे शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवधक-कमिटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना 
पंड़ा। बस, इसके बाद से चाविया ही सारे झगड़े की जड़ बन गई और जन-सभाओ- 
हारा उसका विरोध किया जाने लगा ।सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानन जारी 
किया और सरदार खडग्सिह और सरदार महताबसिह को कडी कद की सजा दी 

ईं। गुरु गोविन्दसिह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२ २को था। सरकार ने चाबिया 
उस समय तक के लिए सौपने को तैयारी दिखाई जबतक कि उसके द्वारा दीवानी 
जदालत में दायर किये गये मुकदमे का फैसला न हैं। । शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक- 
कमिटी ने चाविया लेने से इल्कार कर दिया । जब २०० सिक्‍्ख-कार्यकर्ता गिरफ्तार 
हो चुके तव सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियो को बिना किसी ज्षत्त के 
छोड़ दिया। १६२२ की ११ जनवरी को चाबिया भी सौप दी गई; पर पण्डित 
दीनानाथ को न छोड़ा गया । फलत: राजद्रोही सभावन्दी-कानन के विरुद्ध फिर 
सत्याग्रह जारी हुआ और १६२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्दारा-प्रवच्चक- 

कमिटी की प्रवब-समिति के सारे सदस्य एक सभा में बोले। अन्त में पण्डित 
दीनानाथ को भो रिहा कर दिया गया और कोमागाटामारू (१९१४) वाले 
दावा गृरुदत्तसिह को भी छोड दिया गया । 

अकाली काली पगड़ी पहनते थे । १६२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से 

पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाव के १३ चने हए जिलो 
में आर पटियाला और कपूरथला की रियासतो में अकाली सिक्‍्खी को एक-साथ 
पकंडना आरम्भ कर दिया गया । १५ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगडी 
वाले सिक्ख गिरफ्तार कर लिये गये । शिरोमणि-ग्रुद्वारा-प्रवन्चक-क्मिटी और 
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पजाब-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार खडगसिंह को ५ वर्ष का कठिन 
कारावास-दण्ड दिया गया। मार्च १६९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा--- क्रपाण 
तलवारे है जिनके बनाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत है ।' लोगो को निर्देश किया 
गया कि सरकारूद्वारा बताये गये नये ढंग से कृपाण पहनी जाय । फौजी सिक्‍खो 
का कृपाण धारण करना भी जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष 
से लेकर १८ वर्ष तक की कडी सजा दी गईं। कोमागाटामारूवाले बाबा गुरुदत्त- 
सिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १६२२ मे उन्हें ५ वर्ष का 
निर्वासन-दण्ड, मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए 
मास्टर मोतासिह को ८ साल की सजा मिली। ह् 

चारो ओर क्रिमिनल लॉन-अमेण्डमेण्ट-एक्ट का दौर-दौरा था और जमानत 
सम्बन्धी धाराएं उसकी सहायिका थी । पण्डित मदनमोहन मालवीय पजाब गये 
और राजा नरेन्द्रनाथ की अध्यक्षता मे कमिटी नियुक्त कराई, जिसके जिम्मे सरकारी 
ज्यादतियो, गैर-कानूनी कारंवाइयो और निर्देयता के सम्बन्ध में जाच करना था। 
१९२२ की चौदह मई को पजाब-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर धार्मिक 
सुधारको को चेतावनी दी कि वे उन लोगो के, जिनका सुधार से कोई वास्तविक 
सम्बन्ध नही है, बदअमनी फैलानेवाले और गे र-कानूनी कामो से अलग रहे। १५ 
जून १६२१ तक १९०० से २००० तक सिक्‍्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे। 

इपी अवसर पर गुरु-का-वाग-काण्ड' ( १६२२) हुआ । इस काण्ड के सिल- 
सिंले मे जो ज्यादतिया की गई उनकी जाच पजाब-सरकार के एक यूरोपियन 
सदस्य ने की। एण्डरूज साहब जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादतियों के गम्भीर 
स्वरूप की पुष्टि की। उन्होने कहा, अब तक मैने जितने हृदय-विदारक और 
करुणाजनक दृश्य देखे है, यह उनमे सबसे बढकर है। अहिंसा की पूरी विजय 
हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे हँ।” पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा 
--एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक का्टेदार लोहे के तारो को 
भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हे बुरी तरह पीटा 
गया। जब मेरी मोटरकार की गुछद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कही 
उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-ह्वार में जाने की इजाजत मिली ।* हक 

इस सिलसिले मे २१० गिरफ्तारिया हुई। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ५ 
इजलासो में १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी श्रद्धानन्द को १८ महीने को 
सजा मिली। २२ अक्टूबर को एक जत्था अमृतसर से गृरु-का-बाग को रवाना 
हुआ। इस जत्थे में १०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता लोग थे, जिनसे से ५५ नान-कमिशण्ड 
अफसर थे और बाकी सिपाही थे। ये लोग मारू बाजा बजाते रवाना हुए। इनके 
साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप मे थे। पजा साहब के स्टेशन से होकर एक 
रेलगाडी गुजरनेवाली थी, जिसमे फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ लोग उनके 


असहयोग का वेग : १९२१-२३ १४३ 


लिए भोजन की सामग्री लिये बैठे थे । जब उन्हे मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर 
न रुकेगी तब वे पटरियों पर लेट गये । रेलगाड़ी तब भी न रोकी गई। फलत: 
२ आदमी मरे और ११ घायल हुए। कुछ दिनो बाद पीटना बन्द कर दिया गया 
और गिरफ्तारियाँ आरम्भ हुई । जत्थों के मुखियो को कड़ी सजाये मिली। पर 
अभी इससे भी व्‌री घटनाये आने को थीं। जनता के दबाव और ८ मार्च १६२३ 
के कौसिल के प्रस्ताव के उत्तर में अकालियो को धीरे-धीरे छोडा जाने लगा। 
१७० अकालियो को रावलपिण्डी में छोडा गया, पर उन्हे बुरी तरह मारा-पीटा 
गया । कसूर यह बताया गया कि वे रेलवे-स्टेशन से बताये रास्ते से होकर नही गये 
थे। फौजी सिपाही और घुडसवार---सबने एक साथ मिलकर उन्हे तितर-बितर 
किया। १२८ व्यक्तियो को सगीन चोटे आई। ३ मई से रावलपिण्डी ने पूर्ण 
हडताल मनानी आरम्भ की । जब पजाब-कौसिल में इस मामले की जाच करने 
के लिए एक कमिटी नियुक्त करने का सवाल उठाया गया तब सरकार के चीफ 
सेक्रेटरी ने बडी शान्ति से सलाह दी कि हटर-कमिटी की भाति पुराने जर्मों को 
दुबारा खोलने का नतीजा ठीक न होगा । गुरु-का-बाग-काण्ड की दुखदायी घटनाओं 
की स्मृति को जितनी जल्दी भुला दिया जाय, अच्छा है। परन्तु अकालियो के 
दुदिन अभी पूरे न हुए थे । १६२३ के मध्य में महाराजा नाभा ने गद्दो त्याग दी, 
प्र शिरोमणि-यगुरुद्वारा-प्रवधक-कमिटी ने इसे महाराजा को गद्दी से उतारा जाना 
समझा ओर उन्हे दुवारा गद्दी पर बिठाने के लिए नाभा रियासत के जैतो नामक 
स्थान पर और दूसरी जगहो पर सभाये आदि करके एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । 
जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा गया और वक्‍ताओ को अखण्ड पाठ 
पढते-पढते गिरफ्तार कर लिया गया। 

इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड पाठ के ऊपर झगड़ा 
शुरू हो गया और कुछ समय तक २५-२४ सिक्‍खो के जत्थे रोज जैतो भेजे जाने लगे । 
बाद को फरवरी में ५०० आदमियो का शहोदी जत्था भेजा गया। डा० किचलू 
और आचार्य गिडवानी इस जत्ये के साथ दर्शक की हैसियत से गये । जैतों के निकट 
इस जत्थे पर गोली चलाई गई और कुछ आदमी मरे। किचलू और गिडवानी 
दोनो को नाभा के अधिकारियो ने गिरफ्तार कर लिया, क्योकि वे घायलो की सुश्रूपा 
कर रहूँ थे ! कुछ दिनों वाद किचलू को तो छोड दिया गया, पर गिडवानी उस 
वप के अन्त तक नाभा जेल मे ही रहे । शहोदी जत्थे वरावर जाते रहें और गिरफ्ता- 
रिया भी होती रही । इस प्रकार अकाली हजारो की संस्या मे जेल में पहुंच गये । 
उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी खराव रिपोर्ट आई । अकाली-सहायक 
508 25345 स्पान श्री पणिक्कर ने लिया। काग्रेस की कार्य- 
तामाद ने जेल मे जकालियों के साथ किये गये दुव्येवहार की जांच के लिए जाच- 
कमिटी भेदी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी आ्थिक सहायता भी दी । 


१४४ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


बाद को जब गुरुद्धारो के प्रबन्ध के सम्बन्ध मे कानून बना दिया गया तब यह प्ररन 
भी तय हो गया। 


: ११: 
कांग्रेस और कोंसिल-प्रवेश। १६२४-२६ 
गांधीजी की रिहाई 


१२ जनवरी १६२४ को महात्मा गाधी के अपेडिसाइटिस' रोग से भयकर 
रूप में बीमार पडने और आधी रात में कर्नल मैडॉक-दवारा भारी आपरेशन किये 
जाने के समाचार से देशभर मे चिन्ता उत्पन्न हो गईं। पर गाधीजी के स्वस्थ होने 
और अन्त में ५ फरवरी को उन्हे समय से पहले ही विना किसी शर्त के छोड़ दिये 
जानें से वह चिन्ता दूर हो गई । 

जेल से छूटकर भी गान्धीजी को न तो शान्ति मिली,और न विश्व।न्ति।कोकनडा- 
कांग्रेस मे ज। फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढती जा रही थी । एक ओर अ- 
परिवत्तंतवादी आशा कर रहेथे कि काग्रेस का इजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर 
लौट पडेगा, दूसरी ओर परिवत्तंन-वादियो को चिन्ता थी कि दिल्‍ली और कोकनडा 
में प्राप्त हुई विजयो को पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ धब्बा वाकी रह गया है 
उसे धो लिया जायगा । परिवत्तंनवादियो की “स्वराज्य पार्टी” बन चुकी थी और 
उसने देश की विभिन्न कौसिलो के निर्वाचनों में भाग लिया था। बडी कौसिल में 
४५ स्वराजी पहुचे जिनमे खूब अनुशासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने 
का ब्रत लिए हुए थे। वे राष्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके 
कौसिल में आसानी से बहुमत प्राप्तकर सके थे । उनकी पहली विजय तब हुईं जब 
श्री टी० रगाचारी ने शासन-व्यवस्था में तत्काल परिवर्तेव करने के सम्बन्ध में 
एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह सशोधन पेश किया कि 
भारत मे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेंज- 
परिषद्‌ बुलाई जाय । 

सरकार को यो तो कई बार हार खानी पडी, पर कुछ राजनैतिक कैदियो को 
छोडने, दक्षिण-अफ्रोका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने तथा सिक्ख- 
आन्दोलन की व्यवस्था के सम्बन्ध मे जाच करने के बारे मे पूरी हार हुईं। सरकार 
की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतत्र, राष्ट्रीय तथा कभी- 
कभी नरम-दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी वढ गया था । स्वराज्य- 
पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी मागो की चार मदो को नामजूर कर 
दिया। ऐसा पहले कभी नही हुआ था । 
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गांधीजी का वक्तव्य 

१६२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश 
करने के लिए हम अब गाधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वक्‍तव्य देते है जो शुरू 
की वार्तालाप के बाद प्रकाशित किये गये। गराधीजी ने अपने वकक्‍तव्य में कहा . 
“अपने स्वराजी मित्रो के साथ काग्रेसवादियों के द्वारा कौसिल-अत्रेश के जटिल 
प्रश्न पर बातचीत करने के बाद मुझे दु ख के साथ कहना पडता है कि में उनसे 
सहमत न हो सका । »< » »< मेरी अब भी यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध 
मे जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार कौसिल-प्रवेश असगत है। हमारा मतभेद 
असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक ही सीमित हो सो बात भो नही है; 85355. 
यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याओं 
के सुलझाने मे मतभेद अनिवार्य हो जाता है । उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही बहि- 
प्कार-ब्रयी की सफलता या विफलता को जाचना होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से 
नही । में इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि देश के लिए कौसिल से वाहर रहना 
उनके भीतर रहने की अपेक्षा कही अधिक लाभदायक होगा । 

“दिल्ली और कोकनडा-काग्रेस ने उन काग्रेसवादियों को कौसिलो 
और असेम्बली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हे न रोकती हो । 
इसलिए मेरी राय मे स्व॒राजी कौसिलो में जाने का और अपरिवत्तेन-वादियो से 
तटस्थ रहने की आगा रखने का अधिकार रखते हैं । उनको वहां जाकर अड़गा- 
नीति धारण करने का भी हक है; क्योकि उनकी नोति ही यह थी और काग्रेस ने 
उनके कोसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि 
स्व॒राजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे सशयशील व्यक्तियो 
को अपनी भूल अवश्य मालूम हो जायगी और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों 
का मोह दूर हो गया, तो मे जानता हूं कि वे देश-भक्‍त है और अवश्य अपना 
कदम पीछे हटा लेगे। इसलिए में उनके मार्ग मे वाधा डालने के काम में शरीक न 
होऊंगा और न स्व॒राजियो के कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग 
लूगा। हा, में ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा 
विश्वास नही है . . . । 

“कौसिलो में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही 
है कि म॑ कौसिलों मे तभी घुसूगा जब मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से 
लाभ उठा सकूंगा। अतएव यदि म॑ कौंसिलो में जाऊगा तो में सोलह आने अडगा 
नीति का अलवम्वन न करके काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की 
चेष्टा करूगा। में उस हालत मे प्रस्ताव पेश करके केद्धीय या प्रान्तीय सरकारो 
से चाहूंगा कि 

(१) वे सारे कपडे हाय के कते गौर हाथ के वुने खद्दर के खरीदें । 

श्0 
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(२) विदेशी कपडो पर बहुत भारी चुगी लगा दे । 

(३) शराब आदि की आय को ही रद कर दे, और सेना-विभाग के व्यय मे, 
अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दे । 

“यदि सरकार कौसिलो मे पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर असल करने 
से इन्कार कर दे, तो में सरकार से कौसिलो को भग करने के लिए क्हूगा ओर उन्ही 
खास-खास बातो पर फिर निर्वाचको के वोट हासिल करूगा । यदि सरकार कौसिल 
भग करने से इकार कर दे तो में अपनी जगह से इस्तीफा दे दूगा और देश को सत्या- 
ग्रह के लिए तैयार करूगा । जब यह अवस्था आ पहुचे तब स्वराजी मुझे फिर अपने 
साथ और अपने नेतृत्व मे पायेगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी 
कसौटी वही पुरानी है। 


स्व॒राजी-वरूग्य 


देशबन्धू चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में 
कहा .-- 

“हमे अफसोस है कि हम गाधीजी को कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियो 
की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सके । हमारी समझ में यह नही भाता कि 
कौसिल-प्रवेश नागपुर-काग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यो नहीं। 
हैं। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, तो हम देश के 
वास्तविक हित.के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना कतंव्य समझते हूँ। 

“हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि हमने अपने कार्यक्रम में अडया 
शब्द का जो व्यवहार किया है वह ब्रिटेन की पाल॑मेण्ट के इतिहास के वैधानिक अर्थ 
में नहीं है। मातहत और सीमित अधिकारो वाली कौसिलो में उस अर्थ मे अडगा 
डालना असम्भव है, क्योकि सुधार-कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौसिल के 
अधिकार गिने-चुने है, पर हम यह कह सकते है कि हमारा विचार अडगा डालने 
की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गईं रुकावटो का मुकाबला 
करने का अधिक है। 'अडगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी 
मुकाबले से है। हमने स्व॒राज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग 
की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। लीन 

“पर यहा भी हम इस बात के व्यर्थ वाद-विवाद का अन्त करना चाहत है 
कि इस नीति को “सतत और लगातार अडगे की नीति” कहा जा सकता है या नही । 
हम तो अपनी नोति को विस्तार के साथ बताकर ही सन्तुष्ट हो जाते हूँ । हमारे 
मित्र यदि चाहे तो इसे अधिक उपयुक्त नाम प्रदान कर सकते हैं ।” इसी सिद्धान्त 
ओर नीति के अनुसार वक्तव्य में एक भावी कार्यक्रम भी सम्मिलित था। 


ही 


कांग्रेस ओर कॉसिल-प्रवेश : १९२४-२६ १४७ 
मद्दासमिति की बैठक 


अहमदाबाद में २७, २८ आर २६ जून को महासमिति की बैठक हुई। 
निर्वाचित काग्रेस-सस्थाओ के सारे सदस्यो के लिए हर महीने २,०० गज अच्छी 
तरह ऐठा और कता हुआ सूत भेजना अनिवार्य कर दिया गया। न भेजने पर उस 
सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया । जिस समय इस विषय पर चर्चा 
हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानेवाली बात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए 
बैठक से उठकर चले गये । यह प्रस्ताव पास हो गया | ६७ अनुकूल और ३७ प्रति- 
कूल रहे । पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ 
राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गाधीजी ने जुर्मानेवाली बात हटा 
ली और महासमिति ने नागा करनेवालो के खिलाफ जाब्ता कार॑वाई करने की 
सिफारिश की । 
विदेशी कपड़े, अदालतो, स्कूलो-कालेजो, उपाधियों और कौसिलो के पाचो 
प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) बहिष्कार पर जोर दिया 
गया और काग्रेस के मतदाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों 
को काग्रेस की मातहत-सस्थाओ में न चुना जाय जो पाचो प्रकार के बहिष्कार के 
सिद्धान्त में विश्वास न रखते हो और स्वय भी उस पर अमल न करते हो । सरकार 
की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्‍दा की गई और एण्डरूज साहब से अनुरोध किया 
गया कि वह आस मवालो के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जाच करे । सिक्‍खो ने 
जैतो के अनावश्यक और निर्देयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शाततिपूर्णे 
साहस दिखाया था उसके लिए उन्हे बधाई दी गई। 
इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा 
आनेस्ट डे की हत्या के घिक्कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना- 
प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देछा-प्रेम की वात को, 
जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ 
ही उसे पथ-अप्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी 
राजन तिक ह॒त्याओ को जोरदार शब्दों मे घिक्‍कारा और अपनी स्पप्ट राय प्रकट 
को कि इस प्रकार के कृत्य काग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध है, स्वराज्य के मार्ग 
में रकावंट डालते हूँ और सत्याग्रह की तैयारी में वाधक बनते हूँ । इस प्रस्ताव 
पर खूब वाग्युद्ध हुआ । 
स्व॒राजी इस बैठक में अपनी इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें 
अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की हुई सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर 
तक रुकना पडा। जहांतक अपरिवत्तेनवादियो का सम्बन्ध था, सूतवादी शर्ते को 
उन्होंने भाश्चर्यंजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर 
मे ६३०१ हुए, जक्तूवर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये । हि 


क्‍ 


न 
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साम्प्रदायिक दंगे 


परन्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थो जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगो का होना, 
खासकर दिल्‍ली, गूलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहापुर, इलाहाबाद, और जबल- 
पुर में। सबसे अधिक भयकर दगा कोहाट मे हुआ। कोहाट के दगे ने तो भारत- 
वर्ष की कमर तोड दी । दगो के कारणों और परिस्थितियो के सम्बन्ध में गाधीजी 
और मौ० शौकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गईं। दोनो ने रिपोर्ट पेश की, 
पर दुर्भाग्य से दोतो का इस विषय में मत-भेद था कि दगो की जिम्मेदारी किस पर 
है। १९२४ की € और १० सितम्बर की घटनाओ को बीते आज बत्तीस वर्ष से भी 
अधिक हुए, पर दगे के फौरन बाद ही कोहाट के भ्रातृस्कूल के हेडमास्टर लाला 
नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दगा-पीडित-सहायक समिति ने 
प्रकाशित किया, उसे पढने पर तो अब भी शरीर में रोमाच हो आता है। हम इससे 
अधिक और कुछ नही कह सकते कि € और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और 
कत्लेआम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुस्ओ को सवार कराकर ले गई। 
इनमे से २६०० दो महीने बाद तक रावलपिण्डी की जनता की और १४०० अन्य 
स्थानों की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे । 


गांधीजी का उपवास 


ऐसी दशा मे यह कोई आइचयें की बात नही जो गाधीजी ने २१ दिन के उपवास 
का ब्रत लिया। इस क्रोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होने अपने- 
आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अभी 
अपेण्डिसाइटिस के भयकर ओर लगभग साघातिक प्रकोप से उठे उन्हे अधिक दिन 
नही हुए थे। अत यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गाधीजी ने ब्रत मौलाना 
मृहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक 
मकान में ले जाया गया। इस अवसर से लाभ उठाकर सारी जातियो के नेताओ 
' को एकत्र किया गया। कलकत्ते के बडे पादरी भी शरीक हुए। यह एकत्ता-परिषद्‌ 
२६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन्‌ १६२४ तक होती रही । परिषद्‌ के सदस्यों ने 
प्रतिज्ञा की कि वे ध्मं और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धात का पालन कराने का अधिक- 
से-अधिक प्रयत्न करेगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण 
की निन्‍दा करने मे कोई कसर न रकक्‍्खेगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनाई 
गईं, जिसके सयोजक और अध्यक्ष गाघीजी हुए और हकीम अजमलखा, लाला 
लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, डा० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर 
सुन्दरसिह सदस्य हुए। परिषद्‌ ने धामिक सिद्धातो को मानने, धामिक विचारों 
को प्रकट करने और धामिक रीति-रिवाजो का पालन करने, धर्म-स्थानो की पवि- 
त्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध 
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में सवका एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन 
किया। अखवारों को चेतावनी दी कि वे साप्रदायिक मामलो में समझवझ कर 
लिखा करे और जनता से अनरोध किया गया कि गाधीजी के उपवास के अतिम 
सप्ताह में देशभर में प्रार्थना को जाय | ८ अक्तूबर जन-सभाओ द्वारा ईश्वर को 
धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया । 
स्ंदल-सम्मेलन 
अभी गाधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ 
और २२ नवम्बर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके वाद ही और उसी के सिलसिले 
में २३, २४ को महा-समिति की बैठक में शरीक होना पडा। सर्वेदल-सम्मेलन 
फरने का उद्देश्य यह था कि वगाल में सरकार का दमन जोर पकडता जा रहा था। 
यह दमन-तीति स्व॒राज्य-पार्टी और तारकेइ्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्त्ताओ 
के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिपद्‌ 
मे वगाल-सरकार द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल-ला-अमेण्डसेण्ट-आडिनेन्स के 
विरुद्ध, निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगलेशन ३ को 
रद करने पर जोर दिया। सर्वदल-सम्मेलन ने वंगाल की अग्ान्ति का कारण 
स्व॒राज्य न मिलना ठहराया और एक कमिटो नियुक्त की, जिसके सुपुर्दे स्व॒राज्य 
की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तेंयार करने का काम किया गया। इस 
कमिटी में देश के सारे राजनतिक दलो के प्रमख व्यक्तियो को रवखा गया। ३१ 
मा १६२५ तक रिपोर्ट मागी गई। परिपद्‌ के द्वारा कुछ विशेष काम होने की 
आशा न थी। पर इससे सम्भवत देशवन्ध्‌ चित्तरजन दास की गिरफ्तारी टल गई । 
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असहयोग के इतिहास में बेलगाव-काग्रेस खास महत्व रखती है। गाधीवाद 
के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीब-करोव अन्तिम सीमा तक पहुच चका था। 
फाग्रेंस अब ऐसे स्थाव पर सडी थी जहा से दो मार्य दो ओर को जाते जाते थे। काग्रेस- 
वादियों को अब दो परस्पर विरुद्ध दलो में वट जाना चाहिए या समझौता करके 
अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की वात ठीक हो तो 
इस जटिल काम को गराघीजी के सिवा और कौन हाथ में ले ? केवल गाघीजी ही 
एसे थे सो सत्याग्रह का कार्य-क्रम दापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को शांत 
पार सत्तें थे और कौसिल-प्रदेश का सामना करके भी स्वराजियो को सन्तृप्ट रख 
सकते थे। यदि फिसो महती योजना के जारम्भ करने के लिए महान व्यक्ति की 
जापप्यण्ता है, तो उसे बन्द करने में भो महान्‌ व्यक्ति ही समर्थ हो सकता है। 
इसाडए पर समय के अनुझूत ही हुआ कि १६२४ की झाशेस के समापति गाधीजी 


दा शक 


४7। उन्होने अपना जदुनुद्द नाथण पेण किया; पर झांग्रेश्न में उसका संक्षेप ही 
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सुनाया गंया। इस भाषण में उन्होंने १९२० से उस समय तक की घटनाओ पर 
प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार काग्रेस मुख्यत एक ऐसी सस्‍्था रही 
है जिसके द्वारा भोतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सब तरह के बहिष्कारो 
को भिन्न-भिन्न दलो ने अपनाया। वैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर 
भी जिन-जिन सस्याओ का बहिष्कार किया गया उनका रौव बहुत-कुछ कम हो 
गया। सबसे बडा बहिष्कार हिसा का बहिष्कार था। पर अहिसा ने असहाया- 
वस्था की निष्किपता को छोडकर अभो साधन-सम्पन्न और परिष्कृत रूप धारण 
नहीं किया था। जिन्होने असहयोग में साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार 
की छिपोो हुई हिसा से काम लिया गया । पर अहिसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिसा 
को दबाये रखा। फलत सब प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये, केवल एक बहि- 
ष्कार--विदेशो कपडो का रह गया। इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न 
केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्तव्य भो था। अहिसा के सम्बन्ध मे भी उनका यही 
रुख था। परन्तु अकेले घरेलू-धन्धे ने ही जिन हजारो आदमियो के दरवाजे से 
सुख-चैन को दूर कर रकक्‍्खा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुखी था। उनके 
और स्वराजियो के मतसेदों मे समझौता हो गया था। स्वराजो सूत कात कर 
देने को राजी हो गये और गाधीजी वे उनके कौसिलो में काम करने पर आपत्ति 
नहीं की । उन्होंने कोहाट के दगे पर सन्ताप प्रकट किया, अकालियो के साथ सहानुू- 
भूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य- 
योजना का जिक्र किया। इस प्रकार भूमिका बाधने के बाद गाधीजी ने स्वराज्य 
की योजना के सम्बन्ध में कुछ बाते बताई । 
मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्ते, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता 
न्याय, मादक-द्रव्य और उससे आने वाली चुड्भी का अन्त, सिविल और सेनिक 
नौकरियों के वेतनो में कमी, प्रातो का भाषा को दृष्टि से पुननिर्माण, इस देश में 
विदेशियों के इजारो (मोनोपली) की नये सिरे से जाच-पडताल, भारतीय नरेशो 
को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खलल न पहुंचने 
का आइवासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न 
सस्थाओ को धार्मिक-स्वतन्त्रता, देशी-भाषाओं द्वारा सरकारी काम-काज, और 
हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा सानना उपयुक्त समझा गया । 
पूर्ण स्व॒राज्य के प्रश्न की ओर भी गाधीजी का ध्यान आक्रुष्ट हुआ। अहमदा- 
बाद के वाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे, क्योकि उस समय वे भ्राशा से भरे 
हुए थे, किन्तु अब जहा तक सरकार के रग-ढग और स्थिति का सम्बन्ध था, गाधीजी 
की आशाओ पर पानी पड गया था। उन्होने कहा---मैं साम्राज्य के भीतर ही 
स्व॒राज्य पाने की चेष्टा करूगा, पर यदि स्वय ब्रिदेन के दोष से ही उससे सारे नाते 
_. तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नही करूगा ।” इसके वाद उन्होने 
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स्का, न 
स्व॒राज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र किया अच्छे बंगलि-की 
के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिसा में अपनी आस्था प्रकेट#रके 
भाषण समाप्त किया । 

इस अधिवेशन मे काग्रेस-मताधिकार में परिवर्तेत किया गया। हिन्दुओं के 
कोहाट-त्याग पर खेद प्रकट किया गया । कोहाट के मूसलमानो को सलाह दी गईं कि 
वे हिन्दुओ को उनके जान-माल के सम्बन्ध मे आश्वासन दे, साथ ही हिन्दू मुहाजरीन 
को सलाह दी गईं कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हे सम्मानपूर्वक न बूलावें 
तबतक वे वापस न जाय । इसी तरह गूलबर्गा के पीडितो के प्रति भी सहानुभूति 
दिखाई गई। वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया | अकाली-दल, 
मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और काग्रेस के विधान में कुछ 
जरुरी तब्दीलिया की गईं । 

अड़ेंगा-नोति 


१६२५ की राजनीति मृख्यत कौसिलो मे किये गये काम तक सीमित रही। 
स्वराजियो को अपरिवत्तंनवादियो की ओर से परेशानी नही थी, क्योकि गाधीजी' 
दोनो दलो को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे। मध्यप्रदेश और वगाल मे द्वेघ- 
आसन का अन्त हो गया था। लॉ लिटन के निमत्रण पर देशवन्ध्‌ दास ने बगाल 
में मत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया था। जब लॉइ रीडिंग का १६२४ 
का न० १ आड्डिनेन्स समाप्त हुआ तब वगाल-कौसिल में एक बिल पेश किया 
गया, जिसे स्व॒राजियो ने और स्वराजियो के प्रभाव ने १६२५ की जनवरी में 
रद कर दिया। लॉडे लिटन ने उसे सहो कर दिया और लन्‍्दन सम्राट-सरकार 
की मजूरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को वगाल-कौसिल ने प्रस्ताव पास करके 
बजट में मत्रियो के वेतन की गुजाइश रखने की सिफारिश की। स्वराजियो को 
हारना पड़ा, पर उन्होने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया। इधर वगाल 
असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की 
चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मत्रित्व ग्रहण क्यो नही करना चाहिए, 
जिससे वह भीतर से विष्वंसकर सके ? वडी कौसिल में स्व॒राज्य-पार्टी १६२४ और 
१६२५ में विरोधो दल का काम करती रही । स्वराजियो ने सिलेक्ट कमिटियो में 
भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी 
पा का साथ दिया, कभी किसी का और यदाकदा सरकार का भी । 


देशवन्धु को र्त्यु 
इस समय तक देशवन्वुदास ने काग्रेस मे अपने लिए गौरवपूर्ण स्थान तैयार 
फर लिया था। इसो वच वेलग्राव-काग्रेस के अवसर पर एक समाचार 
प्रकाशित हुआ कि देशवन्धु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश को अर्पण कर दी है 





+ 
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जिसका उपयोग परोपकार मे किया जायगा। इस बात से देशवन्धुदास जनता 
की दृष्टि में और भी ऊचे उठ गये थे। १६२४ के मार्च और अग्रैल में गाघीजी ने 
दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया । दक्षिण से गाधीजी बगाल जानेवाले थे। 
उस समय तक दास बाबू अस्वस्थ हो चुके थे। उन्हे शाम को ज्वर रहने लगा था 
जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इसके लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया 
गया था। फरीदपुर की बगाल-प्रान्तीय-परिपद के अवसर पर यही स्थिति थी। 
देशबन्धु ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमे उन्होने कहा 
“हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घडी आ रही है। इस वर्ष के अन्त में 
ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तिया काम 
मे लग जायगो। इधर हम दोनो बीमार पडे है । ईश्वर ही जाने, क्या होने वाला 
है।” इसके कुछ ही दिनो बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशबन्धु को 
स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १६२४ को दाजिलिंग मे उनका परलोकवास हुआ। 
दास वाबू का जीवन स्वय ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। उनके 
देहान्त के सम्बन्ध मे खुलना में गाधीजी ने दुखी होकर कहा था--उनकी स्मृति 
को अमर बनाने के लिए हमे क्या करना चाहिए। आसू बहाना बडा आसान है। 
परन्तु आसुओ से हमे या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियो को कोई लाभ न होगा । 
यदि हम लाग हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, ये सब जो अपने-आपको भारतीय 
कहते है, सकल्प कर ले कि जिस काम के लिए देशबन्धु जिये और जिस काम में वह 
निमग्न रहे उसे पूरा करेगे, तो हँम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेगे। 
हम सबमे उनकी जैसी बूद्धि नही है, पर वे जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि 
से प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते है ।” हि 
गाधीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे । वह बगाल ही में रुक गये। 
उन्होने उनकी स्मृति में एक महान्‌ स्मारक बनाया। उन्होने दस लाख रुपया 
एकत्र किया। देशबन्ध्‌ दास का भवन १४८ रसा-रोड, देश के अपंण हुआ। इस 
भवन को दास बाबू की उस द्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होने बेलगाव-कार्ग्रंस 
से पहले प्रकट की थो, स्त्रियों और बच्चो का अस्पताल बना दिया गया । गाधीजी 
ने स्वराजियो के हाथ में सारी शक्ति देने और बयाल मे स्वराज्य-पार्टी की जड 
मजबूत जमाने मे कोई कसर न उठा रखी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनग्ुप्त 
को कौसिल मे स्वराज्य-पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर और बगाल 
प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी का सभापति बनाने का काम उन्हीं का था। यह तिहरा 
राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए थे सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया। 


स्वराज्य पार्टी से मत-भेद्‌ 
इधर गाधीजी स्वराजियो को निश्चित करने की भरसक चेष्ठा कर रहें थे, 
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उधर गाधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। 
स्वराज्य-पार्टी की जनरल कौसिल का विरोव सूत देने को उस शर्ते के खिलाफ 
हुआ था, जो बेलगाव में तय हो चुकी थी। यह विरोध बढता ही गया, भर अन्त 
में इस शर्ते को उडा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौप दिया गया। महा- 
समिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था। १५ जूलाई को महासमिति की 
कलकत्ते की बैठक के बाद सम्भवत गाधीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के 
पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूकि काग्रेस मे स्व॒राजियों की वहुलता है, और 
चूकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति है , इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व 
का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए गाधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
में इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वराजियो मे 
हलचल मच गई । पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक 
गाधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बंठक में सूत कातने 
की शर्त उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा दे देगे और एक अलग चर्खा-संघ स्थापित 
करेगे। कार्य-समिति ने सूत कातने की श्र मे परिवर्तत करने के प्रश्न पर विस्तार 
के साथ विचार किया और अच्त में सारे प्रश्न पर दुबारा विचार करने के लिए 
१ अक्तूबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस वीच गाधीजी ने स्वराज्य 
पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रखा। अगस्त में गाधीजी ने लिखा था-- 
मुझे काग्रेस के मार्ग मे और अधिक खडा न होना चाहिए। काग्रेस का पथ-प्रदर्शन न 
मुस-जेसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने आपको अर्पढ जनता में मिला दिया है और 
जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मं।लिक अन्तर है, होने की अपेक्षा 
शिक्षित भारतीयो के द्वारा होने के मार्ग मे में वाघक वनना नही चाहता । में अब 
भी उन पर अपना असर डालना चाहता हूं, परन्तु काग्रेस को छोड़ कर नही । 
यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मे रास्ते में से हट जाऊ और काग्रेस 
वी सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य मे लगा द्‌ । 
में कार्येस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूगा जिस हृद 
तक शिक्षित भारतीय मुझे अनुमति देंगे ।” असली वात यह थी कि एक ओर तो 
स्वराजी लोग याधीजी के सिद्धातो का खण्डन करते थे और दसरी ओर उनका 
नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनफा सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे । 


पटना-महास मित्ति 


(सितम्बर १६२५ को पटना में महासमिति की बैठक हई। इस बैठक 
में कांग्रेस की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तेव किये गये। खटर का राजने- 
तिझ महत्व छिन गया। हाप-ता सूत देने की शर्ते केदल चार आना न देने की 


छाए मे हा लागू रहा। राणनात्क काम दा भार स्वराज्य-्पार्टो को सौंप दिया 
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गया। अब स्वराज्य-पार्टी काग्रेस का एक अद्भू-मात्र न रही। वह स्वयं काग्रेस 
हो गईं। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नही, स्वय काग्रेस करेगी । 
कौसिल-प्रवेश मे विश्वास रखने वाली बडी कौसिल के सदस्य अब “स्वराजिस्ट' 
नहीं कहलायेगे, बल्कि कौसिलो में काग्रेस-सदस्य कहलायेगे । सूत कातने की शर्ते 
अब एकमात्र शर्तें नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शत को मानने 
वाले कम थे ---१०,००० सदस्य मौजूद थे--परन्तु यह था कि स्वराजियो को 
यह शर्त पसन्द न थी। इस प्रकार खहदर के समर्थवोी और कौसिल के समर्थकों 
में काग्रेस का बटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। वास्तव में खद्दर 
के समर्थकों में असतोष फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती थी। फलत 
पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उसपर सही करनी पडी। 
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१६२५ की कानपुर-काग्रेस के दित आ लगे थे। जनता ज्यो-की-त्यो थी- 
--उसमे पहले की भाति प्रबल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। पर वह तभी जब 
'शिक्षित' समुदाय उसके पास कोई जीता-जागता' आदरशें, कोई फकडता हुआ 
कार्यक्रम ले जाय। परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। फलत मसाला मौजूद था, 
पर उसकी शक्ति गायब हो गई थो। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण 
उपायो से न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, और 
इस प्रकार ढकेले जाने के दो चारे कदम बाद मोटर के इजन में गति उत्पन्न हो जाती 
है और वह दुबारा रोके जाने तक काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह 
की सारी शक्तियाँ उस समय के लिए रुकी हुई थी और उसमें गति उत्पन्न करन 
के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। ऐसे ही वातावरण में २६ दिसम्बर 
को कानपुर की काग्रेस हुई। हे 

कानपुर-काग्रेस को पटना के निर्णय पर सही करनी थी। पटना में भी यह 
बात सदिग्ध समझी जा रही थी कि बेलगाव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के. 
मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय 
किया गया है, वह महासमिति भी स्वीकार करेगी अथवा नहीं। कानपुर-का्ग्रंस 
के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की कवयित्री श्रीमती सरोजिनी 
नायड्‌ थीं, इसी प्रकार के जटिल प्रइन मौजूद थे । गाधीजी केवल ५ मिनट बोले । 
उन्होने कहा कि “अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद मै अपनी 
ऐसी एक भी बात नही पाता जिसे रद करू, न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता 
हैँ जिसे वापस लू। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगो में जोश और उत्साह 
है तो मैं आज सत्याग्रह आरम्भ कर द्‌। पर अफसोस ! हालत ऐसी नहीं है। 
सरोजिनी देवी ने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह काग्रेस-मच से दिया 


३० . के हे क्र हो 


है 0 अकक मम आए की ० कल जा 
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गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न 
रखता था। उन्होने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। 

कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन स्वभावत. ही देशबन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, डा० सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओ की मृत्यु पर 
झोक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफ्रोका से एक 
शिष्ट-मण्डल आया हुआ था। काग्रेस ने उसका स्वागत किया। बंगाल आ्डि- 
नेन्स और गुछ्द्वारा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध मे भी उपयुक्त प्रस्ताव पास 
हुए। वर्मा के गैर-बर्मंम अपराधियो को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करने 
वालो पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये गये बिलो को नागरिको की स्वतं- 
त्रता पर नया आक्रमण समझा गया। काग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ सविनय-भग 
में अपनी आस्था प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों 
में आत्मनिर्भरता ही एक पथ-प्रदशेंक समझी जाय। इसके बाद काग्रेस ने जो 
निरचय किए उनमे मुख्यत. इन बातो पर बल दिया गया :--- 

(१) देश के भीतर काग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके 
राजनैतिक अधिकारो के सप्बन्ध मे शिक्षा दी जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
रचनात्मक कार्यक्रम मे विशेषकर चखे और खद्दर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य 
की वृद्धि, अस्पृश्यता-निवारण, दलित जतियो का उद्धार और नशे की चीजो का 
सेवन न करने पर जोर दिया जाय, साथ ही स्थानीय सस्थाओ पर अधिकार 
. करना, ग्राम-सगठन करना, राष्ट्रीय ढग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजद्रो 
; और खेतो का काम करने वाले मजदूरों का सगठन करना, मजदूरों और मालिकों, 
& तथा जमीदारो और किसानो में सौहादे स्थापित करना और देश के राष्ट्रीय, 
; आशिक, उद्योग-सम्वन्धी एवं व्यापारिक हितो की वृद्धि करना भी शामिल 
रहेगा । 

(२) देश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों मे वस्तुस्थिति का प्रचार 
करना होगा । 

_(३) काग्रेस ने देश की ओर से समझौते की उन शर्तों को मजूर किया 
जिन्हें वडो कोसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पाटियों ने अपने १८ फरवरी 
१६२४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रखा था, और यह देखते हुए कि सरकार 
ने अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं दिया है, निर्चय किया कि स्वराज-पार्दी 
जल्दी-से-जल्दी वडी कौसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना आखिरी निर्णय 
चुनाने का अनुरोध करे। यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दे 
सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे काग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियक्तत विशेष 
समिति अथवा महासमित्ति-द्वारा नियुक्त सदस्य, सतोपजनक न समझे, तो 
स्वराज्य-पार्टी उचित कारंदाई-द्वारा बड़ी कोसिल में सरकार को सूचित कर दे 


हि 
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कि अब वह पहले की तरह वर्तमान कौसिलो में काम न करेगी । इसके बाद स्वराज्य- 
पार्टी का कोई सदस्य--चाहे वह राज्य परिषद्‌ में हो, चाहे बडी कौसिलो मे, 
चाहे छोटी कौसिलो मे---उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई | 
किसी कमेटी मे शरीक न हो। अपनी जगह को खाली घोषित करचे से रोकने, 
प्रान्तीय वजटो को नामजूर करने अथवा कोई नया कर लगानेवाले बिल को 
रद करने के लिए कौसिलो में जाया जा सकता है। 

(४) यह काग्रेस विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो की कार्य-समितियों 
को अधिकार देती है कि वे अगले वर्ष के कौसिलो और बडी कौसिलो के निर्वाचित _ 
को लिए अपने प्रान्तो में उम्मेदवार शीघ्र-से-शी क्र चुनना आरम्भ कर दे। ' 

अन्त मे काग्रेस और महासमिति की कारंवाईं के लिए हिन्दुस्तानी भाषा 
अपनाई गई। महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों को देख-भाढ 
रखने के लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। 
अगला अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ। डॉ० मुख्तारअहमद अन्‍्सारी, 
श्री ए० रगस्वामी आयगर और श्री के० सन्तानम प्रधान मन्‍्त्री नियत हुए। 


साम्प्रदायिक दंगे 


इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-म्‌ स्लिम दंगो का जिक्र करना 
है जो १६२५ में कई स्थानों में होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम-दगो का जिक्र करते 
हुए १९२५ की पहली मई को गाधीजी ने कलकत्ते के मि्जापुर-पार्क में कहा-- 
“मैने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैने स्वीकार कर लिया हैं किइस 
रोग की औषधि बतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमें नही है। में तो नही देखता 
कि हिन्दू अथवा मुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 
इसलिए आजकल मैने इस समस्या की यो ही उडती-सी चर्चा करके सन्‍्तोष करना 
आरम्भ कर लिया है। मैं यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश 
का उद्धार करना चाहते है तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक 
होना पडेगा और यदि हमारे भाग्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमे 
एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हमे 
यह कर डाले हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोडने 
पर उतारू है तो हमे ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमे झूठ-मूठ के आस 
न बहाने चाहिए, और यदि हम एक दूसरे के साथ दया नही करवा चाहते तो हम 
किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नही करनी चाहिए ।* 

१६२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दगे होते रहे । इनमे प्रमुख स्थान दिल्ली, 
कलकत्ता और इलाहाबाद थे। बकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत 
में हुस्तवाद नामक स्थान पर भी दगा हो गया । १६२५ का साल समाप्त करने से 





नह 
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पहले सिक्खो की समस्या का भी जिक्र करना आवश्यक है। १६२५ में सिक्खों 
की समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पजाब-कौसिल में गुरुद्वारा-बिल पेश 
किया गया और पास हो गया। साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुरु- 
द्वारा-आन्दोलन के कैदी शर्तनामे पर दस्तखत करके नये कानून को मजूर कर लेगे 
और पहले को भाति आन्दोलन न करने का जिम्मा लेगे तो उन्हें छोड दिया जायगा । 
बहुतो ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे क्रोध शान्‍्त हो गया। बहुत- 
से कैदियों ने कानून न मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-गुरुद्वा रा-प्रबन्धक 
कमिटी में इस बात को लेकर फूट पड गई। अधिकाश कंदी छोड दिये गये, पर 
कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जेलो में ही रहे । 


सहयोग की ओर 


१९२६ का आरम्भ कौसिलो के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। 
१९२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड चुका था। केवल 
युद्ध! की खातिर लगातार युद्ध' किये जाना कुछ थकाने वाली बात सिद्ध हुई और 
नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने लगे। 

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक रायसीना (दिल्ली) में हुई जिसमें 


. कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एक बार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि 


| 


स्व॒राज्य के मार्ग में रोड अठकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी 


' हो या और किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के साथ मुकाबला किया जायगा और 


विशेष रूप से उस समय तक कौसिलो मे गये हुए काग्रेसी सरकार द्वारा प्रदान किये 
जाने वाले पदो को स्वीकार न करेगे जब तक कि सरकार की ओर से सन्‍्तोष-जनक 
उत्तर न मिलेगा। 
बड़ी कौसिल में जब बजट की चर्चा आरम्भ हुई तब पण्डित मोतीलाल नेहरू 
ने जाहिर किया कि में और मेरे समर्थक सत देने में कोई भाग न लेगे। कौसिल- 
भवन की गैलरिया खचाखच भरी हुई थी, क्योकि स्व॒राजियो के बडी कौसिल 
से वाक-आउठ' करने की बात पहल से ही लोगो को अच्छी तरह मालूम थी। 
पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्पूर्ण समझौते 
की बात का किस प्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि 
यदि उसने सावधानी से काम न लिया तो देश भर में गुप्त-समितियां कायम हो 
जायगी। इतना कहकर नेहरू जी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कौसिल-भवन 
से बाहर चले गये । 
__ इस वाक्‌-आउठ' के कारण एक और घटना भी हुई । अध्यक्ष श्री विदुलभाई 
पटल ने इस 'वाक-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूकि कौसिल की सबसे 
जबद॑स्त पार्टी कौसिल-भवत् छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार 
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कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिनिधित्व रूप इस कौसिल का नही रह जाता। 
अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौसिल को बैठक जारी 
रहे या नही ? उन्होने सरकार से अनुरोष किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून 
पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारो का उपयोग करके 
जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये है, बैठक को अनिश्चित समय तक 
के लिए स्थगित करना पडेगा। दूसरे दिन उन्होने बडी सज्जनता के साथ अपने 
दब्द वापस लिये और कहा--- में यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार 
करने के बाद मै इस नतीजे पर पहुचा हू कि अध्यक्ष को अपने अधिकारो का जिक्र 
न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था, 
जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप मे किया जा सके, बल्कि कोई कार- 
वाई करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है । इससे सरकार 
की चिन्ता मिट गई। 


राष्ट्रीय दल का जन्म 


असहयोग का जो पत्थर गया में ऊचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १६२६ 
के आरम्भ में साबरमती में करीब-करीब नीचे आ गिरा। हम यह देख चुके है 
कि प्रतिसहयोगी, स्वतन्त्र और राष्ट्रीय-दलवालो के कितना निकट पहुच गये थे। 
तदनुसार उन्होने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलो के नेताओ के साथ एक बेंठक 
की, जिसके फल-स्वरूप “इंडियन नेशनल पार्टी” (राष्ट्रीय दल) का जन्म हुआ। 
इस पार्टी का कार्यक्रम था शान्तिपूर्ण और वैध उपायो से (सामूहिक सत्याग्रह 
और करबन्दी को छोडकर) शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने को 
तैयारी करना। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य- 
पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चीत के बाद स्वराज्य- 
पार्टी के दोनो दलो की एक बैठक २१ अप्रैल को साबरमती में बुलाई गई। इस 
बैठक में अन्य नेताओं के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपतराय, श्री केलकर, 
श्री जयकर, श्री अगे और डा० मजे भी थे। यहा महासमिति द्वारा पुष्टि मिलने की 
शर्त रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओ के बीच यह तय हुआ कि 
१६२४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो माग पेश की थी उसके सरकारढ्वारों 
दिये गये उत्तर को सतोष-जनक समझा जाय, यदि मन्त्रियों को प्रातों में अपने 
कतंव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छा- 
पूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न प्रान्तो की कौंसिलों के 
काग्रेसी सदस्यो के ऊपर इस बात का निर्णय छोडा गया कि इस प्रकार दिये गये 
अधिकार पर्याप्त हैं या नही, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी की, 
जिसमे पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री मुकुन्दराव जयकर हो, पुष्टि मिल जाना 
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आवश्यक रखा गया। पर अभी इस समझौते की स्याही सूखने भी न पाई थी 
कि आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस-अमिटी के सभापति श्री प्रकाशम्‌ ने अपनी असहमति 
प्रकट की । अन्य अनेक प्रमुख काग्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का असतोष प्रकट 
किया। साधारणतया यह समझा जाने लगा कि चाहे कुछ ही दिनो के लिए सही, 
स्व॒राजी शीघ्र ही फिर कौसिलो मे चले जायेंगे और मत्रि-मण्डल कायम करेगे। 
परन्तु प० मोतीलाल नेहरू ने यह प्रकट करके कि पद-प्रहण करने से पहले तीन 
दर्तों क पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्ते 

(१) मन्त्री कौसिलो के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जायें और उनपर 
सरकार का कोई शासन न रहे, (२) आय का उचित भाग “राष्ट्र-निर्माण” 
विभाग के लिये नियत किया जाय और (३) मत्रियो को हस्तान्तरित विभागों 
की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो । 

परन्‍्त्‌ सारी बाते फिर खटाई में पड गईं । श्री जयकर ने उस मसविदे को, 
जो कमिटी के सामने रखा गया, समझौते के बिलकुल विरुद्ध बताया। साबरमती 
के समझौते का निपटारा करने के लिए ५ मई को महासमिति की बैठक हुई। इस' 
बैठक मे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “चूकि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबध 
में समझोते पर हस्ताक्षर करनेवालो में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना 
असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनो से समझौते की जो बातचीत चला रहा 
था उसे रद समझा जाय ।” वह इग्लैण्ड जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दो 
महीने की छुट्टी ली और श्रीनिवास आयगर ने उनका स्थान ग्रहण किया । 


साम्प्रदायिक दंगे 


१९२६ के मध्य में देश की राजनैतिक स्थिति भयंकर हो गयी। ६ अप्रैल 
१६२६ को लॉड इविन भारत मे आये । लगभग उसी समय कलकत्ते में बड़ा 
ही भयानक साम्प्रदायिक दगा हो गया । छ सप्ताह तक कलकत्ते की सडके हत्या- . 
काण्ड और अव्यवस्था का अखाडा बनी रही। जगह-जगह सड़को पर दगे हुए, 
११० जगह आग लगाई गई, सन्दिरो और मस्जिदो पर हमला किया गया। सरकारी 
बयान के अनुसार पहली सुठभेड में ४४ आदमी मरे और ५८४ घायल हुए और दूसरी 
मुठभेड मे ६६ आदमी मरे और ३६ १ घायल हुए। ६ सप्ताह के विध्वस और ह॒त्या- 
काण्ड के बाद दगा शान्‍्त हुआ। लॉर्ड इविन इन दगो से बडे बेचेन हुए। उन्होने 
. इस विषय पर जो भाषण दिये उनमे उन्होने अपनी सारी आस्था भौर विह्न॒लता, 
। सारी धर्मं-भावना और सहृदयता रख दी। उन्होने जनता को समझाया कि भारत 


| के राष्ट्रीय जीवन और धर्मके नाम प्र भारत की उस सुकृति को बचाओ जिसे 
, वेतेमान वेसनस्था मिटा रहा है। 


१६० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


निर्वाचन में कांग्रेस की विजय 


सितम्बर में लाला लाजपतराय और पण्डित मोतीलाल नेहरू के बीच बडी 
कौसिल के काम के सवध में फिर मतभेद उठ खडा हुआ। लालाजी का ख्याल था 
कि स्वराजियो की वाक्‌-आउट' की नीति हिन्दू-हितो के लिए स्पष्टतया हानिकर 
है। वह पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध मे सावरमती के समझौते की पुष्टि के पक्ष मे 
भी थे। इसलिए उन्होने बडी कौसिल मे काग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बडी 
कौसिल की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी। नये निर्वाचन सर 
पर मौजूद थे । 


१६२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मद्रास के का्रेसी उम्मीदवार-- 
अब वह स्व॒राजी न कहलाते थे--पूर्ण रूप से विजयी हुए। लॉर्ड बर्कनहेड प्रतीक्षा 
कर रहे थे कि देखे, गोहाटी में काग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई 
देता है या नही। श्री एस० श्रीनिवास आयगर गोहाटी-काग्रेस के सभापति चुने 
गये । 


गोहाटी कांग्रेस : १६४२६ 


गोहाटी-काग्रेस स्वभावत ही तनातनी के वातावरण में हुई। तनातनी का 
कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की 
बात है कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी रुकावट डालना 
था,उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था मे, जब कौसिलो में स्वराजियो 
का मताधिक्य हो, करने की बात कही गईं। धीरे-घीरे यह सहयोग लगभग अस- 
हयोग के निकट आ लगा, क्या कौसिलो की कमिटियो के निर्वाचन-द्वारा प्राप्त 
होने वाली जगहो के सम्बन्ध में और क्या भारत-सरकार की कमिटियो की नामजद 
जगहो के सम्बन्ध में। अन्त मे यह असहयोग साबरमती में सहयोग के आस-पास 
घूमने लगा, पर झिझ्क के साथ। कौसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में बात-चीत चलाने 
को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने मे सकोच करती थी । इसके अलावा स्वराज्य- 
पार्टी मे भी असहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर वह राष्ट्रोय-दल, स्वृतन्त्र- 
दल या उदार-दलवालो की स्थिति अपनाने को तैयार न थी। सहयोग के विचार 
को तो वह खिलवाड में उडाती थी, परन्तु स्व॒राजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्माव- 
सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और आवश्यक होने पर अडगा डालने की, 
और सुधारो के मामले में सहयोग करने की बात करते जरूर ये। इन्ही सूक्ष्म 
पर पूर्ण रूप से व्यावहारिक प्ररनो ने प्राग्ज्योतिषपुर (गोहाटी) मे आपस में खिंचाव 
पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम-खुल्ला प्रशसा करके, और 
अप्रत्यक्ष रूप से उसे आमत्रित करके, प्रलोभन दे रही थी और उन सारे हथकण्डो 
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से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मस्तिष्क और भीरू-हृदय काबू 


में आते है। 

यह खिंचाव काफी सताने और तपानेवाला था, पर दु खान्त न था। 
किन्तु जब अकस्मात गोहाटी मे यह समाचार पहुचा कि एक मुसलमान ने स्वामी 
श्रद्धानन्द को रोग-शय्या पर उनसे मुलाकात करने के बहाने, गोली मार दी तब 
यह और भी बढ गया । जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में काग्रेस 
के सभापति का हाथी पर जलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियो का 
देश ठहरा, इसलिए वह काग्रेस के समापति का सम्मान अद्भुत और अपू्व ढंग से 
करना चाहता था। पर जलूस का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमान 
दोनो मे इस दुखद सवाद से शोक छा गया। 


जब श्रीनिवास ने अपना भाषण समाप्त किया तब उसमे कोई बात दिखाई 
न पडी। उनके सारे विचार पहले से ही जाने-बूझे थे। उन्होने निर्वाचिनों का 
जिक्र किया और कहा कि स्वराज्य-पार्टी ने कौसिलो में जिस नीति का अवलम्बन 
किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है। फिर देशबन्धु की समझौते 
की कोशिश, भारत का दर्जा, सेना और जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौसिल 
के कार्यक्रम की चर्चा की। इसके बाद उन्होने तत्कालीन समस्याओ, मुद्रा और 
साम्प्रदायिक झगडो और साथ ही खद्दर, अस्पृश्यता और मादक-द्वव्यनिषेध 
की चर्चा की और सहिष्णुता और एकता पर जोर दिया। 


गोहाटी के प्रस्ताव हस्ब मामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव गाधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहस्मदअली ने। गाधीजी 
ने समझाया कि मजहब की असलियत क्या है, और हत्या के कारणों को बताया- 
शायद अब आप लोग समझ जायगे कि मैने अब्दुल रशीद को भाई क्यो कहा। 
में तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नही ठहराता। दोषी तो असल 
में वे है जिन्होने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया ह।” केनिया का नम्बर 
प्रस्तावों में दूसरा था। केनिया में प्रवासी भारतीयो के विरुद्ध कानून और भी 
कठोर होता जा रहा था। आरम्भ मे कर २० शिलिग था। फिर वह मुद्रा- 
व्यवस्था की उलट-फेर के द्वारा बढाकर ३० शिलिंग कर दिया गया और उसके 
बाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहा यूरोपियन 
हितो की रक्षा भारतीय हितो के, उनकी स्वतन्त्रता के और उनकी आकाक्षाओ 


के रा की जा रही थी। कौसिलो के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि --- 


(१) जबतक सरकार राष्ट्रीय माग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो काग्रेस 


की या महासमिति की राय में सनन्‍्तोषजनक हो, तबतक काग्रेसवादी मन्त्रित्व के 
११ 


ह 


१६२ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


पद को या सरकारूद्धारा प्रदाव किये जानेवाले और किसी पद को स्वय ग्रहण न 
करेंगे, और अन्य पाटियो-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेगे। 

(२) काग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और विलो का 
समर्थन करेगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए आर्थिक, क्षषि-सम्बन्धी, 
उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी हितो की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा 
भाषण देने, सभा सगठन करने और समाचार पत्रों की आजादी और फलत 
नौकरशाही को स्थान-च्यूत करने के लिए आवश्यक हो। 

इस जमाने में काग्रेस का काम वारषिक अधिवेशनो मे लम्बे-चौडें प्रस्ताव पास 
करना और कौसिलो में मुठभेड करते रहना मात्र रह गया था। पर एक बात ऐसी 
भी थी जिसने उन दिनो में विशेषता धारण कर ली थी। जबसे अखिल-भारतीय 
चर्खा-सघ बना, खद्दर, ग्रामोत्नति और मितव्ययिता के पवित्र वातावरण में पन- 
पने लगा। जिन स्त्री-पुरुषो ने खदर का ब्रत ले लिया था वे पृथक्‌ रूप से इसे 
प्रचार में लगे हुए थे। वाषिक प्रदर्शिनियो के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी 
उन्नति कर दिखाई है । बिहार ने गोहाटी के अवसर पर खद्दर तैयार करने में 
# ४ छ सात साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्ठात-स्वरूप 

। 


5 आल 8 
साइसन कसीशन का बहिष्कार ; १६२७-२८ 
महासमिति की बैठक 


बम्बई की' महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-विरोधी परिषद्‌ के 
प्रन्‍नपर विचार हुआ। प० जवाहरलाल इस समय यूरोप में थे। उन्होवे 
परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ब्सेल्स से, जहा परिषद्‌ की बंठक 
हुई थी, काग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी। महासमिति ने जवाहरलाब 
की सेवाओ की मुक्तकठ से प्रशसा की और साम्राज्यवाद-विरोधी सघ के प्रयत् 
को भी सराहा। महासमिति ने काग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय 
किया कि वह सघ को अपनी एक सहायक-सस्था सानकर उसके उद्देश्य तथा 
कार्यो का समर्थन करे। 

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा चीन की आजादी की लडाई के साथ भारतीयो की सहानु- 
भूति प्रकट की गईं और चीन को फौजे भेजने की भारत-सरकार की कारंवाई 
निन्‍दा की गई, साथ ही फौजो की वापसी की भी माग की गई। हिन्दुस्तानी 
सेवा-दल ने चीन को एम्बुलेन्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी 
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महासमिति ने प्रशंसा की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बगाल-काग्रेस 
का झगडा, मजदूरो का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहि- 
प्कार-ये अन्य विषय थे जिन पर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये । इस समय 
मई के चौथे सप्ताह में बड़ा आनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल 
के जेल-जीवन के बाद सुभाष बाबू छोड दिये गये । लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा 
घबराते रहते थे । 

दंगा की वाढ़ 

सन्‌ १९२७ की गर्मियों मे अन्य सालो को भाति कोई मार्क का कानून पास' 
नही हुआ, लेकिन देश में हिन्दू-म्‌स्लिम दगो की बाढ-सी आ गई। सबसे भीषण 
दगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमे २७ व्यक्ति 
मारे गये तथा २७२ घायल हुए। बिहार, मुलतान, बरेली तथा नागपुर में भी 
इसी प्रकार के दगे हुए। लाह।र के बाद नागपुर का दगा इन सबमे भीषण था, 
जिसमे १९ व्यक्ति मारे गये ओर १२३ घायल हुए। इन दगो के पहले क्या-क्या 
घटनाएँ घटी, जो इन दगो में कुछ का कारण बनी, इसके बारे मे कुछ कहना आव- 
इयक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था रंगोला रसूल । 
किताब, के नाम से पता चलता है कि वह कितनी आपत्तिजनक होगो । सरकार 
ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने 
दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी बहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट 
ने सजा रद कर दी और लेखक को बरी कर दिया। रिसाला वत्त॑मान केस" 
नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन दो मुक- 
दमो का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून मे अनिश्चितता देखकर अगस्त १६२७ 
को एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था -- 

“जो कोई व्यक्ति सम्राद की प्रजा के किसी वर्ग की धामिक भावनाओं पर 
जान-बूझकर और बरे इरादे से चोट पहुचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों 
से या दृश्य सकेतो से उस वर्ग के धर्म या धामिक भावनाओं का अपमान करेगा 
या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा 
या उस पर सजा व जुर्माना दोनो होगे ।” 


एकता सम्मेलन 
दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभीतक २६ दंगे हो चुके थे 
जिनमे से १० उत्तर प्रदेश में, ६ बम्बई में और २-२ पंजाब, मध्य-देश, बंगाल, 
विहार तथा दिल्‍ली में हुए थे। २६ अगस्त सन्‌ १६२७ को भारतीय धारा-सभा 
में भाषण देते हुए वाइसराय लाडे इविन ने बताया कि १८ महीने से भी कम समय 
में दंगो के कारण २५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गये और २५०० से अधिक 
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घायल हुए। वायसराय ने एकता की, आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके 
बाद एक एकता-सम्मेलन भी किया गया, लेकिन उसे कुछ अधिक कामयावी न 
मिली। महासमिति ने भी २७ अक्तूबर १६२७ को इसी प्रकार के एक एकता- 
सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयगर 
ने किया । बहुत लम्बी बहस के बाद सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया। 
सम्मेंलन ने उन्हीं दिनो के कुछ कातिलाना हमलो की भी निन्‍दा की और 
हिन्दू तथा मुसलमान नेताओ से अपील की कि वे देश में अहिसा का वातावरण 
उत्पन्न करे। सम्मेलन ने काग्रेस की महासमिति को भी यह अधिकार दिया कि 
वह हिन्दूमुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रात में एक-एक कमिटी 


नियुक्त करे । 
महासमिति की बेठक 


एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २८५, २६ व ३० अक्तूबर १६२७ को 
कलकत्ता मे महासमिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर एकता-सम्मेलन 
के प्रस्ताव ज्यो-के-त्यो पास कर दिये गये। इसके पश्चात्‌ बगाल के नजरबन्दो 
का सवाल सामने आया। इन नजरबन्दों में कुछ तो चार-चार साल से जेलो में 
पडे हुए थे। इसलिए उनकी शीघ्र-से-शी क्र रिहाई कराने का प्रयत्न करने के 
लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। 

् 
साइमन कमीशन का उद्देश्य 

नवम्बर के पहले हफ्ते मे कुछ सनसनीदार बाते हुईं। वाइसराय अपने दोरे 
का कार्यक्रम रद करके दिल्‍ली वापस आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओ को 
५ नवम्बर तथा उसके बाद की तारीखो मे सुविधानुसार व।इसराय से मिलने का 
निमन्‍्त्रण दिया गया। गाधीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर बगलौर में थे। 
उन्हे भी वाइसराय से मिलने का निमनन्‍्त्रण सिला। उन्होने अपना कार्यक्रम रद 
कर दिया और दिल्‍ली आ पहुचे।जवब वह वाइसराय से मिले तब कोई ऐसी 
विशेष बात न मिकली। लाडे इविन ने गाधीजी के हाथ मे साइमन-कमीशन के 
सम्बन्ध में भा रत-भन्त्री की घोषणा रख दी। जब गाधीजी ने वाइसराय से पूछा 
कि क्‍या बस यही काम है, तो लार्ड इविन ने कहा, “बस, यही ।” गाधीजी ने 
सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफ के जरिये भी उनके पास पहुच सकता 
था। पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में ८ नवम्बर सनू 
१६२७ को की गई। वाइसराय उसके प्रति सद्भावनापूर्ण सहयोग प्राप्त करने के 
प्रयत्न में थे। काग्रेस के सिवा भी भारत की सब पाटिया साइमन-कमीशन की 
नियुक्ति से इसलिए नाराज हुईं कि उसमे एक भी भारतीय नही रखा गया था। 
श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम चेताओ ने कमीशन के विरुद्ध एक 
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घोषणा-पत्र निकाला। काग्रेस के सिवा भारत के सब राजजैतिक”दलो के..प्रति>,// 
निधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। पल आवक 2207 

और आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह घिक्कारा जाँ रहा अ#-किस 
काम के लिए नियुक्त किया गया था ? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम 
सौपा गया था कि वह ब्रिटिश-भारत के शासन-कार्य की शिक्षा-बृद्धि की, प्राति- 
निधिक सस्थाओ के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विषयो की जाच करे और इस बात 
की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू करना ठीक है या नही ? 
यदि है तो किस दरजे तक ? और अभीतक' उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में 
स्थापित किया गया है उसे बढाया जाय, या कम किया जाय या उसमें और किसी 
प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय ? इन प्रइनों के साथ इस बात की रिपोर्ट भी पेश 
की जाय कि प्रान्तो में दो-दो कौसिलो का स्थापित करना वाछनीय है या नही ? 

जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे और उसपर भारत-सरकार तथा सम्राट की 
सरकार विचार कर ले तब सम्राट-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पालंमेण्ट के 
सामने अपने निर्णय पेश करे । लेकिन समाट्-सरकार का पाल॑मेण्ट से यह कहने का 
इरादा नही है कि जबतक उक्त निर्णयों पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारवालो की 
राये जाहिर न हो जाय उससे पहले ही वह उन निर्णयो को स्वीकृत कर ले। इस- 
लिए सम्राट-सरकार ते निश्चय किया है कि वह पार्लमेण्ट से यह कहे कि ये निर्णय 
विचारार्थ दोनो हाउसो की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) कमिटी के सुपुर्द किये जाय॑ 
और इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय धारा सभाये उक्त 
कमिटी के सामने अपने विचार पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जो 
ज्वाइण्ट कमिटी की बैठकों में भाग ले और उनके साथ विचार-विमश करे। 
ज्वाइन्ट-कमिटी जिन-जिन सस्थाओ के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से' 
विचार-विमर्श करने का भी उसे अधिकार हो। 
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ऐसे वातवरणों में १६२७ की काग्रेस मद्रास नगर में हुईं। कमीशन के 
सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पता नही था। 
प्रश्न यह था कि इस अधिवेशन का सभापति कौन हो ? १६२७ मे हिन्दू-मुस्लिम 
पेज हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और महासमिति ने एक सम्मेलन 
भस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे वर्ष में काग्रेस का सभापतित्व एक 
मुसलमान से बढकर और कौन कर सकता था? और मूसलमानो में भी डॉ० 
अंसारी से बढकर ? वही मद्गास-काग्रस के सभापति चुनें गये। उन्होने अपने 
भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रश्न को खूब जगह दी। काग्रेस की नीति का 
पक्षेपर मं वर्णत करते हुए उन्होने बताया कि काग्रेस की नीति ३५ साल तक तो 
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सहयोग की रही, फिर डेढ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौसिलो 
में अडगेबाजी करने और कौसिलो का काम ही रोक देने की । “असहयोग असफल 
सिद्ध नही हुआ” डॉ० अन्सारी ने कहा, 'हम ही असहयोग के लिए विफल सिद्ध 
हुए। शोक-प्रस्ताव, सा म्राज्यवाद-विरोधी-सघ, चीन, पासपोर्टों का न मिलना आदि 
एसे विषय थे जिन पर हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। चूकि स्वराज्य का 
मसविदा तैयार करने की माग की गई थी और काग्रेस के सामने कई मसविदे पेश 
थे, अत काग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया कि वह अन्य सस्थाओ से मश- 
विरया करके स्वराज्य का मसविदा तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन 
(पचायत ) के सामने स्वीकृति के लिए रक्‍्खे | इस कारें के लिए कार्य-सभिति को 
और सदस्य बढाने का भी अधिकार दिया गया। काग्रेस के विधान में कुछ परि- 
बर्तेत किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के 
सम्बन्ध में था, जिसका प्रारम्भिक अश इस प्रकार था---चूकि ब्रिटिश-सरकार 
ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन 
नियुक्‍त किया है, यह काग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्भान- 
पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से बहि- 
ष्कार करे।” 

काको री-केस के अभियुक्तों को बर्बरतापूर्ण सजाये दी जानें पर और उससे 
जनता में रोष की प्रबल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजाये न घटाईं। 
उस पर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दु ख प्रकट किया गया और काग्रेस ने उनके 
परिवारों के साथ अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट की। 

अन्त में काग्रेस के ध्यय की भी एक पृथक प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई। 
इसके अनुसार यह कहा गया---यह काग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता 
का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है।” यह प्रस्ताव कुछ साल त्तक काग्रेस के हरेक 
अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी क॑ लौट 
आने के कारण इस प्रस्त/व को और भी बल प्राप्त हुआ। स्वय श्रीमती बेसेण्ट ने 
भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न की। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि 
भारत के लक्ष्य का यह बडा ही शानदार व स्पष्ट वक्‍तव्य है। गाबीजी उस' समय 
समिति की बैठक में मौजूद नही थे और उन्हे इस प्रस्ताव का पता तभी चला जब कि 
वह पास हो गया। 


२ 


कमीशन का वहिष्कार 


जब १६२८ का साल प्रारम्भ हुआ तब देश कमीशन के बहिष्कार मे जी-जान 
से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉर्ड इविन ने कहा था कि 
भारतीय सम्मान तथा भारतीय यौरव को जान-बूझ कर अपमानित करने का स म्राद्‌- 
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सरकार का कोई इरादा नही है। साथ ही उन्होने इस बात की भी धमकी दे दी 
थी कि यदि कमीशन के कार्य मे भारतोयों को सहायता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन 
अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट में पेश कर देगा । 
रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पालेमेण्ट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय 
करना चाहेगो, करेगी । ' 

३ फरवरी को कमीशन बम्बई में आकर उतरा। उस' दिन भारत-भर में 
हड़ताल मनाई गईं और कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। 
मद्रास में हाईकोर्ट के पास पुलिस ने भोड़ पर गोली चला दी। पुलिस को गोली 
से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमे से एक तो जहा-का-तही' मर गया और दो बाद 
में जाकर भरे। कलकत्ते में भी छात्रो और पुलिस की मृठभेड हुई। 

कमीशन बम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्‍लो आया। दिल्‍लो में कमीशन 
को “गो बैक, साइमन ! ” “साइमन वापस लौठ जाओ के झण्डे तथा तरूंते दिखाये 
गये। दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन (जो आम तौर पर जस्टिस-पार्टी के नाम 
से प्रसिद्ध था)तया कुछ मुस्लिम सस्थाओ को छोडकर यह कहा जा सकता है कि 
भारत ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। 

कमीशन के बहिष्कार की इतनो भारो सफलता देखकर सरकार के मन में यह 
वात आईं कि अब आतक तथा दबाव से काम लेना चाहिए। लाहौर में कमीशन 
के विरोव मे प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपतराय के नेतृत्व मे एक बडा भारी 
जन-समूह एकत्र हुआ। पुलिस वालो ते भोड पर हमला किया और कई प्रतिष्ठित 
नेताओं को डण्डो और लाठियो से ठोका-पीठा। लौलाजी के कई जगह गहरी 
चोदे आईं। यह एक आम खूयाल है कि उनको मृत्यु इस बुजदिलाना हमले के कारण 
ही हुई थो। यद्यपि लालाजी को मृत्यु के सम्बन्ध मे खुले तौर पर यह अभियोग 
लगाया गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जाच करने से साफ इन्कार कर दिया | 

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र तथा शान्त भोड पर 
पुलिस ने कई बार जानबूझ कर व अकारण डण्डे बरसाये। उत्तरप्रदेश की 

पुलिस ने तो जवाहरलालजी तक को न छोडा। लखनऊ तो पैदल तथा घुडस- 
वार पुलिस के कारण एक विशाल फौजी पडाव-सा ही बन गया। चार दिन 
तक पुलिस के बबरतापूर्ण हमले होते रहे। पुलिस वाले लोगों के घरों तक में 
पृष्त गये और “साइमन, वापस चले जाओ | ” के नारे लगाने पर हो उन्होने 
कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ग्रिरप्तार कर लिया और बुरी तरह 
पीटा। लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिक इन बबेरता-पूर्ण हमलो से तनिक 
भी न घबराएं। अधिकारी-वर्ग को तो उन्होने एक बार इतना छकाया कि वह 
देखता का-देखता रह गया और सारा शहर हँसी के मारे लोट-पोट हो गया। 
नामला इस प्रकार था: कुछ ताल्लुकेदारों ने कैसरवाग में साइमन कमीशन 
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को एक पार्टी दी। पुलिस ने कँसरवाग को चारो ओर से घेर लिया। इतनी 
एहतियात रखने पर भी जब आसमान से सैकडो काली-काली पतंगे तथा 
गुब्बारे, जिन पर साइमन चले जाओ'*, भारत भारतवासियो के लिए है” आदि 
जा लिखे हुए थे, आ-आकर बाग में गिरने लगे तब सारी पार्टी का मजा किरकिरा 

गया। 

जब कमीशन पटना पहुचा तव उसके विरोध मे प्रदर्शव करने के लिए ५० 
हजार आदमियो की एक भारी भीड जमा हुई। कमीशन का स्वागत करने के 
लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और मुट्ठीमर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। 
सरकार ने आस-पास के गावो से लारियो में भर-भर कर किसान बुलवाये, लेकिन 
स्वागत-कैम्पो में घुसने के बजाय वे बहिष्कार कैम्पो मे जा डटे ओर स्टेशन पर 
विराट जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे 
और स्वागत तथा बहिष्कार-पार््यो के बल को देखकर तो सरकार की आखे 
ही खुल गईं । " 

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, 
जिसमे उन्होने कहा कि कमीशन एक सयुक्‍त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिससे 
एक ओर कमीशन के सातो अग्नेज सदस्य होगे और दूसरी ओर बडी कौंसल-द्वारा 
चुने गये सातो भारतीय । सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का 
अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमे बराबरी के दर्जे पर माने जायगे। 
प्रात्तीय कौसिलो से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटिया चुनने की 
सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयो 
पर कमीशन के सामने विचार होगा तब उसके साथ बडी कौंसल-ह्वारा निर्वाचित 
संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयो पर विचार होगा 
तब उस प्रान्तीय कौसिल की सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी, जिसका उन विषयो से 
सम्बन्ध है। कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और सयुक्‍त- 
सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्ट अलग वडी कौंसिल को । इस घोषणा का भी भारत 
पर कुछ असर न हुआ । घोषणा के निकलने के दो-तीन घन्टे के भीतर ही राजनैतिक 
नेतागण दिल्‍ली में एकत्र हुए और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी 
जो आपत्तिया थी वे ज्यो-की-त्यो बनी हुई है और वे किसी भी हालत में कमीशन 
से सरोकार नहीं रखना चाहते । असेम्बली ने तो केन्द्रीय सयुक्त सिलेक्ट-कमिटी 
के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में लाला 
लाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूकि 
कमीशन की सदस्यता तथा उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली को अस्त्रीकार्य 
है, अतः वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नही 
रखना चाहती । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ भारतीय 
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उसी हालत मे सहयोग कर सकेगे जब कि उसमे भारतीय भी इतनी ही संख्या में 
नियुक्त किये जाय॑ ।” प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायो से पास हो गया । सरकार 
को लाचार होकर स्वय केन्द्रीय कमिटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद' 
करने पडे । यहा यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब कमीशन बम्बई में घूम रहा 
था तब सर' की पदवी धारण करनेवाले २२ नाइंटो में से एक ने भी कमीशन से 
मिलने की तकलीफ गवारा न की। देश मे बहिष्कार की जो लहर फैली हुई 
थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है? 


सवबदल सम्मेलन 


साइमन कमीशन के भ्रमण के बाद काग्रस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में 
फरवरी-माच १६२८ में सर्वेदल-सम्मेलन की बैठक की गई। सम्मेलन में उपस्थित 
संस्थाएँ और काग्रेस इस बात पर एक मत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या 
पर पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मानकर विचार होना चाहिए। दो 
महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ बैठक हुई और लगभग डूँ समस्याएँ 
शातिपूर्वक तय हो गईं। १६ मई को डा० अन्सारी के सभापतित्व मे फिर सम्मेलन 
की बैठक हुई, जिसमे यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धातो का मसविदा 
तैयार करने के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे एक कमिटी नियुक्त 
की जाय, जो १ जुलाई १६२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की 
भिन्न-भिन्न सस्थाओ के पास भेजा जाय। २६ राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी 
नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष मे राय दी। 


बारडोली सत्पाप्रह की बेठक 


१९२८ की घटताओ में बारडोली का सत्याग्रह भी प्रमुख था। बारडोली' 
वह तहसोल है जहा गाधीजी सामूहिक-सविनय-अवज्ञा” का प्रयोग करना चाहते 
थे, लेकिन दो तीन बार इरादा करके उन्होने फरवरी १९२२ मे उसे छोड दिया 
था। वारडोली में बन्दोबस्त होनेवाला था। बन्दोबस्त का और कोई परिणाम 
होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम अवश्य होता है कि मालगुजारी लगभग 
२५ प्रतिशत बढ जाती है। बारडोली के आदम्ियों का कहना था कि उनपर माल 
गुजारी बढने का कोई कारण नही होना चाहिए, क्योकि जमीन से जो कुछ भी 
उनकी फसल बढी है या अच्छी है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय 
जन करना पड़ा है। फिर भी बारडोली मे सरकार ने २४ प्रतिशत मालगृजारी 
वंढ़ा दी। जाच कराने के सभी उपाय व्यर्थ हो गये। अन्त में चुनौती दे दी गई 
और करवन्दी आन्दोलन शुरू हो गया। काग्रेस ने पहले कोई दखल नही दिया। 
किसानो ने कर तल देने का निए्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिषद्‌ में कर लिया 
ना जार सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व 
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करें। ऐसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को सगठित किया। सरकार ने 
जानवरो की कुर्को कराना शुरू किया। लोगो ने कुकिया होने के मार्ग में कोई 
रुकावट नहीं डाली। इसके बाद जल्द ही, बम्बई-कौसिल के कुछ निर्वाचित 
सदस्यो ने विरोध में कौसिल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और आन्दोलन मे 
दिलचस्पी लेने लगे। असेम्बली के अध्यक्ष विद्वलभाई पटेल ने भी वाइसराय 
को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होने इस बात की धमकी दी कि यदि सरकार न 
झुकंगो तो वह इस्तोफा देकर इस काम में जुट जायगे। आखिरकार एक मार्ग 
निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढाई गईं मालगुजारी 
जमा कर दो, कैदियों की रिहाई की शर्ते मान ली गईं, जायदाद का लौटाया जाना 
तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय हुआ। सरकार ने एक अदालत 
बिठा दी, जिसमे न्‍्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत 
ते मामले को जाच की और यह निश्चय किया कि मालगृजारी केवल ६३ प्रति- 
शत बढ।ई जाय । वास्तव में देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजा री 
के निथमो में ही ऐसा कोई विधान था कि कोई अदालत जाच के लिए बिठाई जाय । 
इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह सिफारिश की 
थी कि केवल ६३ मालगुजारी बढाई जाय, तो भी वास्तव मे बारडोली तहसील 
में मालगुजारी बिलकुल बढी ही नही और फैसले के बाद भी अपनी पहली हद 
तक ही रही। समझोंते की वास्तविक सफलता तो इस बात में थी कि मालिकों 
को बेची हुई जमीने और पटेल तथा तलाटियो को अपनी जगहे फिर मिल गईं। 


सवंदल सम्मेलन की बैठक 


नेहरू-कमिटी' की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की 
बैठके लखनऊ में २८, २६ तथा ३० अगस्त १६२८ को हुईं। नेहरू-कमिटी 
को उसके परिश्रम के लिए बधाई दी गई। सम्मेलन ने उसे औ+निर्वेश्विक स्वराज्य 
के पक्ष मे घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलो को अपने विचारो के अनुसार 
कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई, जिनका ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता' था। उन पूर्ण 
स्वतन्त्रतावादियों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक 
वक्तव्य पढकर सुनाया, जिसमे बात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूण- 
स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि वे 
उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हे कार्य-स्वतन्त्रता दी गई थी, खूब फायदा उठाएं । 
इसलिए जहा उन्होने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया, वहा उन्होने 
सम्मेलन के कार्य मे कोई बाधा न डाली । उन्होने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका 
कोई सम्बन्ध नही है और इसलिए वे न तो उस पर होनेवाली बहस में भाग लेगे 
और न उसमे कोई सशोचन पेश करेगे । सम्मेलन में जिन अन्य विषयो पर विचार 


॥॥॒ 
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हुआ वे सिन्ध, प्रान्तो का बटवारा तथा सयुकत-निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे।' 

सम्मेलन को रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्‍लो मे ४ तथा ५ नवम्बर को विचार किया । 

महासभिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येष को दोहराया, नेहरू-कमिटी के साम्प्रदायिक 

फैसले को स्वीकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के 

हा राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने मे सहायक है उन्हे आमतौर पर स्वीकार 
या। 


कलकत्ता-कांग्रे स: १६२९८ 


कलकत्ता-काग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक' बड़े महत्व' का सम्मेलन था, 
क्योकि उसे काग्रेस का भावी सार्ग निर्दिष्ठ करना था। इस महत्त्व के कारण 
पडित मोतोलाल नेहरू उसके सभापति चुने गये। इसके साथ सर्वदल-सम्मेलन 
भी लागू हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते मे हुआ। इस समय भारत में 
साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिस' समय काग्रेस' का 
अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा 
था। पडितजी ने अपने अभिभाषण में बताया कि कमोशन का देश मे, कितने जोर 
के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एग्लो-इण्डियनो के दिमाग पर क्‍या 
असर किया। उन्होने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वाधोनता है, जिसका स्वरूप इस 
वात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थिति में हमे प्राप्त होती है । 
भागे पंडितजी ते इस बात पर जोर दिया कि “सर्वेदल-सम्मेलन जिस स्थल तक 
पहुच गया है वहीं से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए और जहा तक' 
हम जा सके वहाँ तक उसे हमारा साथ देना चाहिए।” 

कलकत्ता-काग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों 
तथा संस्थाओं को सहानुभूति के सैकडो सन्देश प्राप्त हुए जिनमे न्यूयार्क से श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, श्रीमती सनयात सेन, मोशिये रोम्या रोला और फारस के समाज- 
वादी दल तथा न्यूजीलैंड के कम्यूनिस्ट दल प्रमुख थे। विदेशों से आये सन्देशों 
तथा बधाइयो के उत्तर में विदेशों मित्रो को भी उसो प्रकार के सन्देश तथा बधाइया 
दी गई और महासमिति को आदेश दिया गया कि वह एक बैदेशिक विभाग खोलकर 
विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन 
भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वावोनता 
भाप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मित्र, सीरिया, फिलस्तीन तथा ईराक के 
स्वातन्त्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साम्राज्य-विरोधी-सघ के 
द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया। ब्रिटिश माल के 
बहिष्कार के आदोलन पर भी जोर दिया गया। बारडोलो की शानदार विजय 
पर सरदार वललभभाई पटेल को बधाई दी गईं। सरकारी उत्सवो, दरबारों तथा 
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सरकारी अधिकारियो-द्वारा आयोजित अथवा उनके सम्मान में किये जाने वाले 
अन्य सब सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवो में भाग लेने की काग्रेसवादियों को 
मनाही की गई। देशी-राज्यो में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक 
प्रस्ताव द्वारा माग की गई। सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव 
पास हुआ था वह इस प्रकार था-- 

“सर्व-दल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो 
तजबीज पेश की गई है उसपर विचार करके काग्रेस उसका स्वागत करती है और 
उसे भारत की राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक समस्याओ को हल करने में बहुत 
अधिक सहायता देनेवाली मानती है। साथ ही सब सिफारिशो को प्राय सर्वे- 
सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बधाई देती है । यद्यपि यह काग्रेस मद्रास- 
काग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा . 
तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बडा पय मानकर 
उसे मजूर करती है। 

“अगर ब्रिटिश-पालंमेण्ट इस विधान को ज्यो-का-त्यो ३१ सितम्बर १६२६ 
तक या उसके पहले स्वीकार करले तो यह काग्रेस इस विधान को अपना लेगी, 
बशर्तें कि राजनैतिक स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तत न हो। लेकिन यदि उस 
तारीख तक पाल॑मेण्ट उसे मजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामजूर कर दे तो 
काग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करो का देना बन्द कर देगी और उन अन्य 
तरीको-द्वारा, जिनका बाद में निश्चय हो, अहिसात्मक असहयोग का आन्दोलन 
सगठित करेगी।” 

कलकता-काग्रस ने अपना अगला कार्य-क्रम भी निर्धारित किया जिसकी 
मुख्य बाते इस प्रकार थी -- 

(१) सब नशीली चीजो का व्यवहार बन्द कराने के लिए कौसिलो के भीतर 
और बाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी । 

(२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढाकर तुरन्त उपयुक्त 
उपाय काम में लाये जायगे। | 

(३) जहा कही लोगो को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार 
हो तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिसात्मक' अस्त्र का उपयोग किया 
जायगा । 

(४) काग्रेस की ओर से कौसिलो के लिए जो सदस्य जायगे उन्हें 
अपना अधिक समय काग्रेस-कमिटी-द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक 
कार्य क्रम में लगाना होगा। 

(५) प्रत्येक हिन्दू-काग्रेसवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक 
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कुरीतियों तया अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पूरी चेष्टा करेगा और अछूत कहे 
जाने वालो को उनकी अयोग्यताएँ दूर करने मे यथासंभव सहायता देगा । 

कलकत्ता-काग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक' मजदूरी-ढारा किया गया 
प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा । आस-पास के मिल-द्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुन्यव- 
स्थित रूप से एक जलूस बना कर काग्रेस-नगर में घुस आये और राष्ट्रीय-झण्डे की 
सलामी करके पंडाल में आकर दो घण्टे तक अपनी सभा करते रहे। इसके 
पश्चात भारत के लिए स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करके वे पंडाल छोड़कर 
चले गये । 

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी। 
देश में जगह-जगह युवक-सघ तथा छात्र-सघ बन गये । बम्बई और बगाल में तो 
उनका बडा जोर था। युवकों ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहि- 
ष्कार-प्रदर्शनो में भी खूब भाग लिया था। लखनऊ में पुलिस की लाठियो और 
डडो की मार तो खास तौर पर उन्होने ही खाई थी। 


गांधीजी की ओर 


अब हमे पाठकों को संक्षेप में यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन 

से कलकत्ता काग्रेस में कैसे आ फंसे । याद रहे कि उन्हे अहमदाबाद कामग्रेस के बाद 
भार्चे १९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए वह १९२२ की गया- 
काग्रेस, सितम्बर १६२३ के दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन और १६२३ के कोकनडा 
के वाषिक अधिवेशन मे उपस्थित न हो' सके थे । ५ फरवरी १६२४ को वह छूटे 
और बेलगाव-काग्रेस के सभापति बने । कानपुर-काग्रेस में स्व॒राज्य-पार्टी से साझे- 
दारी के मामले में पटना के निर्णयो पर काग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही वह 
आये थे। इसके बाद उन्होने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की शपथ 
ले ली और गोहाटी में उसे पूरा कर दिया। गोहाटी मे उन्होने काग्रेस के बहस- 
भुबाहसो में सक्तिय-भाग लिया, लेकिन मद्रास में तो वह बिलकुल उदासीन रहे। 
यह बात सन्देहजनक ही थी कि वह कलकत्ता-काग्रेस के अधिविशेनों में भाग लेगे 
या नही । कुछ वर्षों से वह काग्रेस के सालाना अधिवेशनो के पहले एक मास वर्धा- 
आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में 
द्सिम्बर १६२८ में होने वाला था, वह वर्धा में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जिन्हें 
स्वागताय् ३६ घोडो की गाड़ी मे बिठाकर शहर में जलूस' में निकाला गया था, 
अपने आपको बडी विकट परिस्थिति मे पाने लगे । लखनऊ-सर्वेदल-सम्मेलन मे जिन 
विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके औपनिवेशिक स्व॒राज्य 
विरोध में और स्वतन्त्रता के पक्ष मे घोषणा की थी, वे भी वहा मौजूद थे और 
उन्होने अपना स्वाधीनतां-संघ भी बना लिया था। इनमे जवाहरलाल भी शामिल 
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थे। बगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और श्री सुभाषचन्ध बसु उसके मुखिया 
थे। 

सर्वेदल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना उचित होगा। 
सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ। मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य अल्प-सख्यक 
जातियो ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को धिक्‍कारा। उधर श्री 
जिन्ना भी, जो अभी इग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्‍्होने आते ही नेहरू-रिपोर्ट 
को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे। कुछ मुसलमान पहले 
ही उसकी मुखालफत जाहिर कर चुके थे । कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना 
ने लीग की बैठक स्थगित कर दी । ऐसी दशा मे कलकत्ते मे सर्वेदल-सम्मेलन मृत्यु- 
शय्या पर पहुच चुका था। अत उसे स्वर्ग मे पहुँचाने की आवश्यकता थी। गाधी- 
जी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुचा सकता था ? अत उन्होने प्रस्ताव 
किया कि सम्मेलन की कारेवाई अनिश्चित काल के लिए स्थग्रित की जाय। प्रस्ताव 
पास हो गया। अब काग्रेस निश्चित रूप से गाधीजी की ओर झुक रही थी, लेकिन 
वह अपने खुद के कई बोझो से लदी हुई थी। राजनैतिक वातावरण इस समय 
बहुत अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हमियों पर मुकदमे चलने की अफवाहें, 
वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, “फारवर्ड” के सम्पादक को सजा 
होना, मद्रास में मुकदमो का दौर-दौरा--ऐसी घटनाये थी जिन्होने गाधीजी के 
ऊपर बहुत भारी प्रभांव डाला। वह कलकत्ते की घटनाओ से और भी अधिक 
बेचैन थे। इन बातो के अलावा गाधीजी के पास यूरोप आने का भी निमत्रण 
था। लेकिन अच्छी तरह विचार करके और मित्रो से परामर्श करने के बाद गांधी 
जी इस नतीजे पर पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हे अपना दौरा 
स्थगित रखना चाहिए। यह फरवरी १६९२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें 
अब देखना है कि फरवरी १६३० के लिए देश के भाग्य से क्या-क्या बदा था। 


: १३: 
कांग्रेस का उच्च रूप ; १६२६-३० 
मज़दूर-दल की विजय 


१६२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुत बडी विकट थी। इस 
समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेण्टूल कमिटी भी देश में दौरा कर रही थी। 
इस कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिषद्‌ से चुने गये थे और पाच सरकार ने 
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असेम्बली मे से सनोनीत कर दिये थे । साइमन कमीशन ने भी १४ अग्रैल १६२६ 
को अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया था। कमीशनवाले विलायत मे पहुंचे 
ही थे कि मई १९२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुताव में हार गईं। 
मजदूर-दल का मन्त्रिमण्डल बना। मैकडानाल्‍ड प्रधानमंत्री बने और वेजवुड बने 
भारत-मत्री । लार्ड अविन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुचे। इस 
यात्रा का उद्देश्य यह था कि साइमन-कमीशन के परणाम-स्वरूप भारत के लिए 
जो सुधार-योजना पालंमेण्ट के समक्ष रखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया 
जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न 
राजनैतिक दलो का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके । 


उपसमितियां का काये 


काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने अनेक उप- 
समितिया बनाई । विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्रध्यो के निषेध, अस्पृर्यता- 
निवारण, महासभा के संगठन तथा स्वयसेवकोीं और स्त्रियों की बाधाओं को 
दूर करने के लिए कमिटिया नियुक्त की गई। इधर यह हो रहा था, उधर 
कांग्रेस अपने निश्चयो के अनुसार रचनात्मक कार्यो में लगी थी । 
विदेशो-वस्त्र-बहिष्कार समिति के अध्यक्ष थे गाधीजी और मंत्री थे श्री जय- 
रामदास दौलतराम । यह समिति वर्ष-भर काम करती रही। बहिष्कार के काम 
में अपना सारा समय लगाने के लिए श्री जयरामदास ने बम्बई-कौसिल का सदस्य- 
पद छोड दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई मे बनाकर बैठ गये । मादक- 
द्रव्य-निषेष-समिति का काम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ में था। उन्होने 
इस कार्य को अपना खास विषय बना लिया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण भारत 
और गुजरात मे हुआ। सफलता भी अच्छी मिली । इस आन्दोलन की ओर विदेशों 
तक का ध्यान आक्ृष्ट हुआ। नशे के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के 
लिए मद्रास-सरकार चार लाख रुपया खर्च करने के लिए राजी हो गई । उत्तर प्रदेश 
की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई की आशा हुई। श्री राजगोपालाचार्य 
भारतीय-मद्यपान-निषेध-सघ के मंत्री हुए और उसके अंग्रेजी त्रेमासिक मुख-पत्र 
प्राहीबिशन! का सम्पादन करते रहे। अस्पृश्यता-निवारण-आदोलन का काम 
जमनालाल बजाज के सुपुर्द किया गया। उन्होने भी काफी परिश्रम किया। 
जो लोग दीर्घकाल से दलित रखे गये थे उनकी बाधाये दूर करने के लिए सव्वेत्र 
लोकमत जाग्रत किया गया । जहा दलित जातियो को मनाही थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध 
मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति को बहुत से कुएँ और पाठ- 
शालाये भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्युनिसिपैलिटियों ने इस काम में ' 
सहयोग दिया। श्री जमनालाल बजाज ने मद्रास, मध्यप्रांत, राजस्थान, 


र 
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पजाब और सीमाप्रान्त मे लम्बे प्रवास किये। काग्रेस के पुनस्सगठन के लिए जो 
समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू मे ही अपनी रिर्पाट पेश कर दी । 

गाधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकत्ते 
से गुजरे। वहा विदेशी कपडे की होली जलाई गई। इस सम्बन्ध मे मार्च १६२६ के 
दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होने आज्ञा-भग की है या 
आज्ञा-भग में सहायता दी है। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूस 
आदि न जलाया जाय। गाधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। 
इसके बाद उन्होने आन्भ्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ मास में खद्दर के 
लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये जमा किये। 

इन कार्यो के अतिरिक्त कार्य-समिति ने १० पौण्ड मासिक की रकम इस- 
लिए मजूर की कि बलिन में भारतीय छात्रों को सलाह और सहायता देने 
वाली एक समिति स्थापित की जाय। थोडे समय परढ्चात्‌ यह समिति श्री० 
ए० सी० ए।० नम्बियर की देख-रेख में कायम हुई। इससे बहुपरूयक भारतीय 
छात्रो एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णत सिद्ध हो 
गई । श्री शिवप्रसाद गृप्त ने अपनी यूरोप-यात्रा मे इस समिति का निरीक्षण 
किया और इसके कार्य की भूरि भूरि प्रशसा की। उतकी सिफारिश पर 
कार्य-समिति ने एक. वाचनालय के निमित्त सहायता में दो पौण्ड मासिक की 
हक कर दी। यह सस्या अच्छे ढंग से चली। इसकी रिपोर्ट प्रति मास जाती 
रही । 

कलकत्ता-काग्रेस ने महासमिति को वेदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया 
था। कार्य-समिति ने इस मामले में आवश्यक कार॑वाई करने का अधिकार प्रधान- 
मनन्‍्त्री को दे दिया। वह स्वयं इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होने 
अन्य देशो के व्यक्तियो और सस्थाओ से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
किया। 

महासमिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा! के रूप में ही 
मजदूरो-सम्बन्धी प्रशत के लिए एक अनुसधान-विभाग भी खीला गया। हिन्दुस्तानी 
सेवादल ने स्ववसेवक तैयार करने का काय देश के भिन्न-भिन्न भागो में किया। 
अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ। वही दल का दफ्तर और व्यायाम-मन्दिर 
भी था। काग्रेस के सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के काम में दल ने 
बड़ी मदद दी। मासिक झण्डाभिवादन के कार्यक्रम का सगठन करने में हिन्दु- 
स्तानी-सेवा-दल को आशातीत सफलता मिली । बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियो ने भी 
अपनी इमारतो पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल की 
5 8: की गई। थोडे दिनो बाद मई १६२६ में महासभिति की बम्बई में 
बंठक हुई । 
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वम्बई में सहासमिति की घेठक 


बम्बई की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। सरकार घोब्रणा कर चुकी थी कि 
असेम्बली का कार्य-काल बढ़ाया जायगा। इस बात पर भी काग्रेस को कार्रवाई 
करने की जरूरत थी। इधर देश-भर में गिरफ्तारियों का ताता बच ग्रया 
था। कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्बमूर्ति पकड़ लिये गये थे और पजाबव मे 
घोर दमन- चक्र चल रहा था। इससे यह सन्‍्देह होता था कि शायद और 
वातो के साथ-साथ इसका उद्देश्य लाहौर के काग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में 
बाधा डालना भी हो। इन सब कारणो से प्रत्येक प्रात में कांग्रेस की 
शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। अत' 
वबग्बई मे यह तय हुआ कि प्रातीय-काग्रेस-कमेटियो में प्रात की समस्त 
जनसख्या के 3 फोसदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिए और 
प्रातीय-कमिटी में कम-से-कम आधे जिलो के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिला 
और तहसील कमिटी से आवादी से कम-से-क्म डे फीसदी चार आनेवाले 
सदस्य होने चाहिए और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फीसदी। कार्य-समिति 
को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशो का पालन न करे उसका सम्बन्ध- 
विच्छेद किया जाय। कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देग के हित 
के लिए वह जो उपाय उचित समझे उसका पालन असेम्बली और प्रातीय-कोसिलो 
के काग्रेस-सदस्यो से भी करा ले। धारा-सभाओ मे काग्रेसी दल के बारे में 
कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि बंगाल और आसाम के सिवा बडी अथवा 
पन्‍्य प्रातीय कौसिलो के सारे काग्रेसी सदस्य इन कौसिलो की भी बैठक में अथवा 
उनके द्वारा अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक में 
तेवृतक शामिल न हो जवतक कि महासमिति अथवा कार्य-समिति दूसरा निर्णय 
न करे। यह भी निश्चय हुआ कि काग्रेसी सदस्य अब से अपना सारा समय कार्येस 
के कार्यक्म को पूरा करन में ही लगाये । मेरठ के अभियुक्तों के सहायतार्थ भी 
६४००) मजूर हुए। 

सभापति का चुनाव 

, भविष्य के गर्भ में वड़ी-बडी घटनावे छिप्री थी। क्षत्य अधिवेशनों की भाति 
अहार-काग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गाधीजी के 
लिए पाच ने क्री वल्लभ भाई पटेल के लिए और तीन ने पण्टित जवाहरलाल 
परझ दे लिए राए दी। साघीजी वा चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया, परन्तु 
>दूपत त्याग-पत्र दे दिया। अत. २८ सितम्वर १६२६ को लयनऊ में महासमिति 

'टए हुईं। सबकी दृष्टि याधीजी पर लगी हुई थी। अत उन पर फिर योर 
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डाला गया। परल्तु उनकी दूरदर्शिता ने काग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक 
को ही बिठाने की सलाह दी जिस पर देश के युवक-हृदयो की श्रद्धा हो। गाघी 
जी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल को सभापति बचाना उचित समझा। 
उपस्थित मित्रो ने बहुमत से प० जवाहरलाल को चुन लिया। 


- लाड अविन की घोषणा 


अक्तूबर का महीना घटनापूर्ण था। लॉ अविन विलायत जाकर २५ अक्तूबर 
को लौट आये थे और उन्होने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल 
नेहरू ने पहली नवम्बर को दिल्‍ली मे कार्य-समिति की जरूरी बैठक बुलाई। समिति 
के सदस्यो के अतिरिक्त राजधानी में अन्य दलों के नेता भी उक्त घोषणा को सुनते 
और उस पर सम्मिलित कारंवाई करने के लिए मौजूद थे । जून १६२६ के अन्त 
में इस्लैण्ड को रवाना होते समय लॉ्ड अविन ने कहा था, “विलायत पहुचकर मैं 
ब्रिटिश-सरकार से इन गम्भीर मामलो पर चर्चा करने के लिए अवसर ढूढ़गा । जैसा 
में अन्यत्र कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि है उनकी 
भिन्न-भिन्न दृष्टियो को ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कतेव्य होगा।” 
इसके बाद उन्होने अगस्त १९१७ की घोषणा और समपम्नाट्‌्-दवारा दिये गये उनके 
नाम के आदेश-पत्र का हवाला दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राट ने कहा था--- 
“हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्नता इसी में है कि हमारे साम्राज्य का अगभूत 
रहते हुए ब्रिटिश-भारत को क्रमश उत्तरदायी शासन-श्राप्ति के लिए पालमेण्ट 
ने जो योजना बनाई है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशो में ब्रिटिश- 
भारत को भी अपने योग्य स्थान मिले ।” 

लॉड अविन ने 'अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा के अन्त में कहा कि ब्रिटिश- 
सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १६१७ की 
घोषणा में यह अभिप्राय असदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का 
दर्जा मिले । 


€ 


घोषणा का प्रश्नाव 


यह घोषणा हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घण्टे के भीवर पण्डित मालवीय, 
सर तेजबहादुर सग्र्‌ और डॉ० बेसेण्ट आदि बडे बडे लोग दिल्ली आ पहुँचे । काग्रेस 
की कार्य-समिति तो वहा थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात इस सम्मिलित सभा ने 
कुछ निर्णय किये । इन्ही निर्णयो के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया। इस 
वक्तव्य में कहा गया कि हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओ के अनुकूल औपतनि- 
वेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परल्तु 
हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक सस्थाओ में विश्वास उत्पन्न करने 
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और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यो का किया जाना और कुछ का 
साफ होना जरूरी है । 

प्रस्तावित परिषद्‌ की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते है कि--- 

(क) वातावरण को अधिक झ्ान्‍्त करने के लिए समझौते की नीति अखि्ति- 
यार की जाय । 

(ख) राजनैतिक कैदी छोड दिये जाय॑। 

(ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओ को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय 
और सबसे बडी ससस्‍्था होने के कारण काग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जाय॑। 

(घ) औपनिवेशिक दर्ज के सम्बन्ध मे वाइसराय की घोषणा में सरकार की 
ओर से जो कुछ कहा गया है उसके अर्थ कया है, इस विषय में लोगो ने सन्देह प्रकट 
किया है। हमारी सम्मति में जनता को यह अनुभव कराता आवश्यक है कि 
आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है झौर नया विधान इस भावना 
पर केवल मुहर लगायेगा । 

निस्संदेह इस नये रवेये का कारण मजद्र-सरकार का अधिक उदार दृष्टि- 
कोण था। इस बीच में अग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गाधीजी पर जोर डाल 
रहे थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न मे मजदूर-सरकार का साथ दे। 


गांधीजी का उत्तर 


उत्तर में गाधीजी ने कहा, “में तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। इसी हेतु 
से पहला मौका आते ही मैने हाथ आगे बढ़ा दिया है। परन्त जैसे मैं कलकत्ता- 
काग्रेस के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द पर कायम हू, वैसे नेताओ के इस सम्मिलित 
वक्तव्य के प्रत्येक शब्द पर भी अटल हू । इन दोनो में कोई विरोध नहीं है। किसी 
भी दस्तावेज के शब्दों में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा 
हो जाय। यदि मुझे व्यवहार मे सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके 
विधान के लिए में ठहरा भी रह सकता हूँ। अर्थात्‌ आवश्यकता इस वात की हे 
कि हृदय-परिवर्तव सच्चा हो, अंग्रेज भारतवर्ष को एक स्वतत्र और स्वाभि- 
माना राष्ट्र के रूप में वस्तुत. देखें और भारत में अधिकारी मण्डल की भावना 
स्वापृण हो जाय। इसका अर्थ हूँ सगोनो के वजाय जनता के सद्भाव की स्थापना । 
बया अग्न॑ज स्त्री-पुरुष अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलो और तोप- 
पत्दूका के स्थाव पर प्रजा के सदभाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं ? यदि उनकी 
तैयारी अभी नही है, तो मुझे कोई औवनिवेशिक स्वराज्य सत्प्ट नहीं कर 
भकता। आपनिवेशिक स्वराज्य की मेरो कल्पना यह है कि यदि मैं चाहें तो! आज 
एे ब्विविश-सम्बन्ध विच्छेद कर सक्‌। ब्रिदेत और भारत के पारस्परिक सम्वन्धो 
गे निर्णय बरने में जवरदस्ती-जैसी कोई वात नही चल सकती । 
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सवंदल सम्मेलन 


१६ नवम्बर को प्रयाग में सवंदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बलाया गया 
और साथ ही कार्य-समिति की बेठक हुईं। ऐक्य-भाव बनाए रखने के सब प्रयत्न 
किए गये। कार्य-स्मिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि 
पडित जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड 
दिया। पडित मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी वढकर थे। उन्हे 
कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कारेवाई और कैप्टिन वेन के दमृहेपन पर बडा 
क्रोध आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल जो चित्र खीच रहा 
था वह ऐसा था कि भारतवासियों को उसमे स्वराज्य दीखे और वियालतवालों 
को ब्रिटिश-राज्य । 


नेताओं से भेट 


इयर पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार पत्नो में 
चिट्ठी-पर-चिट्टिया छपवा रहे थे और लॉड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लाहौर 
काग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिये जिससे भारत 
के राजनेतिक नेताओं को खाली हाथ लाहौर न पहुचना पडे। लॉड्ड अविन, 
डॉ० सप्र के मार्फत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू 
को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी लखनऊ में अपने वकालत के 
काम से मत न हो सके । विलसन साहव ने अखबारों में लिखा कि वाइसराय 
गाधीजी, पडित मोतीलालजी और मालवीयजी से शीघ्र ही मुलाकात करनेवाले 
है। इधर वाइसराय साहब १४ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे 
थे, इसलिए उन्होने डॉ० सप्रू को लिखा कि अगर पहले हैदराबाद (दक्षिण) मे 
न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिल्‍ली मे गाधीजी और नेहरूजी से मुलाकात 
होगी। लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात्‌ २३ दिसम्बर को, दिल्‍ली लौट आये। 
उसी दिन नई दिल्‍ली से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उनकी गाडी के नीचे 
बस फटा। लार्ड अविन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनकी खाने की गाडी 
को नुकसान पहुचा और उनका एक नौकर घायल हुआ । उसी दिन गाधीजी और 
मोतीलाल जी काग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिले। दूसरे विचार 
वालो की बात कहनेवालो में श्री जिन्ना, सप्रू और विद्वलभाई पटेल थे। लाड्ड 
अविन ने हसते-हसते बात-चीत की। उनके दिल पर प्रात कालीन दुर्घटना का 
कोई असर न था। पौन घण्टे तक तो बम की घटना और उसके परिणामों पर ही 
चर्चा होती रही । फिर लॉड अविन ने प्रस्तुत विषय को हाथ मे लिया। उन्हें राज- 
नैतिक कैदियों से अच्छी शुरुआत करनी थी, परच्तु गाधीजी तो वाइसराय से औप- 
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निवेशिक स्वराज्य के मामले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आश्वासन चाहते 
थे कि गोलमेज-परिषद्‌ की कार्रवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर 
होगी। वाइसराय साहब ने उत्तर दिया, (सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य 
में स्पष्ट कर दिये है । इससे आगे में कोई वचन नही दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति 
नही हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज परिषद्‌ में आप 
लोगों को बुला सक्‌ ।” 


लाहोर-कांग्रेस : १६२& 


उत्तर-भारत के निर्देय हेमन्त में लाहौर का काग्रेस अधिवेशन अन्तिम था। 
तम्बुओ में रहना प्रतिनिधियों के लिए बडा कष्टप्रद सिद्ध हुआ। परन्तु भीतर 
भावना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से समझोता न होने पर रोप 
था आर युद्ध के बाजे सुन-सुनकर लोगो की वाहे फडक रही थी। पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू जितने कम उम्र के थे उतने ही वर्ड राजनीतिज् और लोकप्रिय नेता 
थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानो उन्होने अपने हृदय को उडेलकर देशवासियो 
के सामने रख दिया था। उसमे भारत के अपमान पर क्रोव भरा था। उसमे उन्होने उन्होने 
भारत को स्व॒तन्त्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शो और 
सफल होने के अपने दृढ निश्चय को व्यक्त किया था । 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में बताया कि वाइसराय की 
घोषणा दीखने में समझौते का प्रस्ताव है। वाइसराय का इरादा नेक और उनकी 
भाषा मेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है 
उसमे इन मीठो-मीठी बातो से कोई अतर नहीं पडता। हम अपनी ओर से कोई 
घोर राष्ट्रीय सम्राम आरम्भ करने की जल्दी नही कर रहे है। तमझौते का द्वार 
गीला है। परन्तू कैप्टिन वेजवुड वेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य 
हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम है । हमारे सामने 
एज हो ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाघीनता का। इसके पदचात्‌ उन्होंने अल्प- 
सरण्क जातियों, देशी राज्यों और किसानों तथा मजद्रो के तीन बड़े प्रश्नों 
का लिया। फिर उन्होने अहिंसा के प्ररत का विवेचन किया और कहा कि-- 
हिछ्या के परिणाम वहुधा विपरीत और अ्रप्ठ करनेवाले होते है। खासकर हमारे 
पंप में तो इससे सत्यानान हो सकता हूँ। में समझता हू, हममें से अधिक लोग 
वेज दृष्टि से नही, प्रत्यत व्यावहारिक दृष्टि से विचार दरते हैं । यदि हमने हिसा 
न माय रा परित्याग किया है तो इसलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निक- 
लेता नही दिखाई देता। स्वतवता के किसी भी आंदोलन में जनता का शामितर 
ए्दा ञ्च्स € जार जनता के झादालन त्ता शात हा का सवत हू। हा, सगे ठिति 
लिबा 7 दाद अल्प हा  पउत्त से उच्दान कहा कि चट कार नहा क्‍टू रदता कक 


श्धर सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


सफलता कब और कितनी मिलेगी । सफलता हमारे कावू की चीज नही है , परन्तु 
विजय का सेहरा प्राय उन्हीं के सिर बँघता है जो साहस करके काये-क्षेत्र में 
बढते है । जो सदा परिणाम से भयभीत रहते है, ऐसे कायरो के भाग मे सफलता 
क्वचित्‌ ही होती हैं । इन विचारो से भारत के नेता गाधीजी और राष्ट्रपति जवा- 
हरलाल नेहरू दोनो सहमत थे। इस कारण लाहौर-काग्रेस का कार्य-सचालन 
करने में कोई कठिनाई नही हुईं। श्री यतीन्द्रदास और श्री फुद्धी विजय के 
महान आत्मोत्सगं की प्रशसा की गई और पडित गोकर्णनाथ मिश्र, प्रोफेसर 
पराज्जपे, श्री भक्तवत्सल नायड आदि के देहावसान पर शोक प्रदर्शित करने के 
बाद बम-दुर्घटना पर एक प्रस्ताव पास हुआ। 

इस काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार 

बनने ) 

“औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूबर को वाइसराय ने जो 
घोषणा की थी और जिसपर काग्रेस एव अन्य दलो के नेताओ ने सम्मिलित वक्तव्य 
प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-समिति की कारंवाई का यह काग्रेस 
समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आदोलन को निपटाने के लिए वाइस- . 
राय की कोशिशो की कद्र करती है, किन्तु उसके बाद जो घटनाये हुई हैं और 
वाइसराय के साथ महात्मा गाधी, पंडित मोतीलाल चेहरू और दूसरे नेताओं 
की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने पर काग्रेस की यह राय 
है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परिषद्‌ में काग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ 
नहीं । इसलिए गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनु- 
सार यह काग्रेस घोषणा करती है कि काग्रेस-विधान की पहली कलम मे स्वराज्य' 
शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। काग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू- 
कमिटी की रिपोर्ट में वणित सारी योजना को समाप्त समझा जाय । काग्रेस आशा 
करती है कि अब समस्त काग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवप की पूर्ण स्वा- 
धीनता को प्राप्त करने में ही लगायेगे । चूकि स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित 
करना और काग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक 
अनुकूल बनाना आवश्यक है, इसलिए यह काग्रेस निश्चय करती है कि 
काग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनों 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न ले और कौसिलो और कमिटियो के वर्तमान 
काग्रेसी सदस्यो को त्याग-पत्र देने की आज्ञा देती हैं । यह काग्रेस अपने रचनात्मक 
कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और 
महासमिति को अधिकार देती हैं कि वह जब और जहा चाहे, आवश्यक 
३2 के साथ सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्य-क्रम आरम्भ 
कर दे ।” 
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दूसरी वात इस काग्रेस ने यह की कि वापिक अधिवेशन का समय दिसम्बर 

से बदलकर फरवरी अथवा मार्च कर दिया । 
काग्रेतत ने इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप विधान में आवश्यक परिवर्तन 

करने का अधिकार कार्य-समिति को दे दिया। सदा की भाति पूर्व-अफ्रीका पर भी 
प्रस्ताव हुआ। देशो-राज्यो का विषय महत्वपूर्ण था ही। काग्रेस ने सोचा, अब 
समय आ गया है कि भारतीय नरेश अपनी प्रजा को दायित्वयृर्ण शासन प्रदान 
करे और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारो और व्यक्ति एव 
सम्पत्ति की रक्षा के नागरिक हको के वारे मे घोषणाये करे और कानून वनाएँ 

नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार 
करना पडा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना आवश्यक समझा गया। 
काग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि स्वाधीन-भारत में तो साम्प्रदायिक 
प्रन्‍नो का निपटारा सर्वेथा राष्ट्रीय ढग से ही होगा | परन्तु चुकि सिक्‍्खो ने विशेषत 
और मृसलमानो और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणत नेहरू-रिपोर्ट के 
प्रस्ताव पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए काग्रेस इन जातियो को विश्वास 
दिलाती है कि किसी भी भावी-विधान मे काग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय 
स्वीकार नहीं करेगी जिससे सव पक्षो को पूर्ण सन्‍्तोप न हो । कलकत्ता-काग्रेस के 
वाद जो भिन्न-भिन्न समितिया फरवरी १६२६ में वनी थी उनका काम विशेषज्ञों 
को सोया गया। स्वंबसेवकों का सगठन जवाहरलालजी और सुभाष वावू के 
हवाले किया गया। काग्रेस का कार्य पहली ही वार विभागों में वाटा और कार्य- 
समिति के अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्दे किया गया। कलकत्ते में राष्ट्रीय माग 
वध स्वीकार करने के लिये सरकार को वारह मास का समय दिया गया था। तद- 
नुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय पूर्ण स्वतत्रता के 
भस्ताव के रायो की गिनती खतम हुईं। उस समय सारी काग्रेस नें मिलकर 
पूथ स्वाधीनता का घडा फहराया । 


हक 
काय-समिति की वंठक 


प्रतीक्षा का वे समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्म हुआ। नई कार्य-समिति की 
व २ जनवरी १६३० को हुई । पहला काम उसने कौंसिल-वहिप्कार के निग्चय 
* पल पारवाने का किया। इसऊे लिए उसने मत-दाताओं से अनरोव किया कि 
सदस्य झाग्रस की अपील पर घ्यान न दे उन्हें मत-दाता मजबर करे फि वे उस्तोफा 
धर नये चुनाव में शामित न हो। उसऊे परिणाम-स्वरूप जसेख्ली के २७ 
ल्था ने उस्तीछा दे दिया। दूसरा निश्चय कार्य-समिति ने देश-नर में पूर्य-स्वराज्य- 
जस सनान या था आर एसड लिए २६ जनवरी १६४३० का दिन शियनल हथा । 


ग ५ 


॥ टभत केश स्नदेंधर भार गाद-गाद मे एस पायतासन नयार दमरत ज्नता के 


हम + 


हर 


! | हब 2 


श्दढ सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


सम्मुख पढकर सुनाना और उस पर हाथ उठवाकर श्रोताओ की सम्मति लेना तय 
हुआ। उस दिन सुनाया जानेवाला घोषणा-पत्न सक्षेप में यह था--- 


« स्वाधीनता का घोषणा-पत्र 


हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रो की भाति अपना जन्म-सिद्ध अधि- 
कार मानते है कि हम स्वतत्र होकर रहे, अपने परिश्रम का फल हम स्वय भोगे 
और हमे जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये प्राप्त हो जिससे हमे भी विकास 
का पूरा मौका मिले। अग्रेजी सरकार ने भारतवासियो की स्वतत्रता का ही अप- 
हरण नही किया है बल्कि उसका आधार भी गरीबो के रक्तशोषण पर है और 
उसने आर्थिक, राजनेतिक, सास्क्ृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का 
ताश कर दिया है। अत हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अग्रेजो से सम्बन्ध- 
विच्छेद करके पूर्ण स्व॒राज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए 

भारत को आथिक बरबादी हो चुकी है। हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग 
नष्ट कर दिये गये है । इससे साल मे कम-से-कम चार महीने किसान बेकार रहते 
हैं। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है जिससे 
देश का करोडो रुपया बाहर चला जाता है। राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा 
जितना अग्रेजो के जमाने में घटा है उतना पहले कभी नही घटा था। किसी भी 
सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। 
सस्क्षोति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड ही काठ दी है ओर हमें जो 
तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गलामी की जजीरो को ही प्यार करने 
लगे है। आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नाम 
बना दिया गया हैं। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने 
हमारी मुकाबले की भावना को बडी बुरी तरह कुचल दिया है। उसने हमारे दिल 
में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न॒ विदेशी 
आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथा 
सम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तयारी करेंगे आर 
सविनय-अवज्ञा एव करबन्दी तक के साज सजायेगे । हमारा दृढ विश्वास है कि यदि 
हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिसा किये बगेर कर 
देता बन्द कर सके तो इस अमानषी-राज्य का नाश निश्चित है । अत हम शपथ- 
पू्वेक सकलप करते है कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेंतु काग्रेस समय-समय 
पर जो आज्ञाये देगी उनका हम पालन करते रहेगे । 


गांधीजी की ग्यारह शर्ते 


स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि स्वदेश- 
भक्ति और आत्म-वलिदान के अगारे राज-भक्ति या कानून और व्यवस्था की 
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गूलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह 
के लाल अगारो पर जमी हुई राख को फूक मार कर हटा दिया जाय। स्वाधीनता- 
दिवस का समारोह खत्म ही हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया 
वाइसराय का भाषण भी प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आशावादी और 
विश्वासशील राजनीतिज्ञों की रही-सही आशाओ पर पानी फेर दिया। आगे 
चलकर गाधीजी ने 'यग इंडिया मे लॉड अविन के सामने तीचे लिखी शर्ते रकखी--- 

(१) सम्पूर्ण मदिरा-निषेध। 

(२) विनिमय की दर घटा कर एक शिलिग चार पेस रख दी जाय। 

(३) जमीन का लगान आधा कर दिया जाय और उस पर कौसिलो का 
नियन्त्रण रहे । 

(४) 'नमक-कर उठा दिया जाय। 

(५) सैनिक-व्यय मे आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फीसदी कमी कर दी 
जाय। 


(६) लगान की कमी को देखते हुए बड़ी-बडी नौकरियों के वेतन कम-से-कम 
भा कर दिये जाय॑ । 


(७) विदेशी कपड़े के आयात पर निषेध-कर लगा दिया जाय। 


(८५) भारतीय समुद-तट केवल भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने 
का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय। 


(६) हत्या या हत्या के प्रयत्नो मे साधारण ट्रिब्यूनलो-द्वारा सजा पाये हुओं 
के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय, सारे राजनैतिक मुकदमे वापस 
ले लिये जाय, १२४ अ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय 
ओर सारे निर्वासित भारतीयो को देश मे वापस आ जाने दिया जाय। 


(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण 
कर दिया जाय। 


(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जायं और उन पर 
जनता का नियन्त्रण रहे। 


. गाधीजी ने यह भी कहा-- अन्य देशो के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के दूसरे उपाय 
भले ही हो, परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग 
नहीं है। परमात्मा करे, आप लोग स्वराज्य के इस मत्र को सिद्ध और प्रकट 
करे और स्वाधीनता की जो लडाई निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वेस्व 
जअपण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे ।” 


१८६ सक्षिप्त कांग्रस का इतिहास 


असेम्बली तथा कोंखिलां से त्याग पत्र 


जब असेम्बली में वाइसराय साहब ने अपना भाषण दिया, तव वसन्‍्त ऋत 
थी। उस समय वातावरण सरकार के अनुकूल नही था, क्योकि वस्त्र-उद्योग- 
रक्षण कानून उसी समय वना था। इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके 
ढ्वारा सरकार ने आथिक-परिषद्‌ की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर 
साम्राज्य के साथ रिआयत करने को नीति लाद दी है। इस कारण पण्डित मदनः 
मोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यो ने इस्तीफा दे दिया । काग्रेस 
के आदेश पर कौसिलो के १७२ सदस्यो ने फरवरी १६३० तक इस्तोफे दे दिये। 
इसमें से २१ असेम्बली के और ६ राज्य-परिषद्‌ के सदस्य थे। प्रान्तीय कौंसिले 
में वगाल से ३४, विहार-उडीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मद्रास से २०, उत्तर- 
5 से १६, आसाम से १२, वम्वई से ६, पंजाब से २ और वर्मा से १ ने इस्तीफा! 

या। 


सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश 


१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावरमती में बैठक हुई । 
कौसिलो के जिन मेम्बरो ने इस्तीफा नही दिया था या देकर चुनाव में फिर खडे 
हो गए थे उनसे कहा गया कि या तो वे काग्रेस की निर्वाचित समितियों की सदस्यता 
छोड दे, अन्यथा उनपर जाव्ते की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक 
कंदियों के साथ सद्व्यवहार करने का आइ्वाशन दिया था, परन्तु सरकार ने 
इस वचन का पालन नही किया । इस पर सावरमती मे कार्य-समिति ने खेद प्रकट 
किया, किनन्‍्त इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। 
इस प्रस्ताव ने गाधीजी और उनके विश्वस्त साथियो को सविनय-अवज्ञा करने 
का अधिकार दिया | कुछ समय वाद अहमदाबाद में महा-समिति की बेठक हुई, 
उसने इस अधिकार का और भी विस्तार करके सविनय-अवज्ञा आदोलन चलाने 
की सत्ता भी उन्हे दे दी। 


समक-कानन का विरोध 


परन्त सविनय-अवज्ञा शुरू करे तो कैसे ? गाधीजी के इरादे पहले ही जाहिर 
हो गए थे। बम्बई में ये समाचार पहुच चुके थे और कार्य-समिति को सावरमती 
की बैठक से पहले ही पहुच चुके थे कि नमक के ढेरो पर धावा बोला जायगा। 
१४ फरवरी से पहले ही वम्बई में प्रचार-कार्य भी शुरू हो गया था। नमक-कर का 
इतिहास खोज निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन 
बैठा था और उसने भारत में अग्रेजी नमक की बिक्री के खातिर भारतीय नमर्क 
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पर कर लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल बन्दर में माल के बिना जहाज 
खाली पडे थे और अशात समुद्र पर वे तबतक चल नही सकते थे जबतक कि आवश्यक 
भार को पूरा करने के लिए भी कोई माल उनपर लदा न हो । इसलिए कुछ माल, 
कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हे लाना ही पडता था। इसके लिए चेशायर के नमक 
से अच्छी चोज और क्या हो सकती थी । ऐसी नीति का विरोध आवश्यक था। 
साबरमतो. को बैठक के बाद थोडे दिनो में वातावरण नमक-ही-नमक से व्याप्त 
हो गया। लोग पूछने लगे, क्या बनाया हुआ नमक पडता खायगा ? सरकारी 
कर्मचारी और भी आगे बढे। उन्होने समुद्र के पानी से नमक बनाने मे ईंधन 
और मजदूरी का हिसाब लगाकर बताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक 
बनाने से लगता है। ये बेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भौतिक नही, 
नैतिक था। 

गावीजी वमक-सत्याग्रह का आरभ करते वाले थे । उनकी योजना थी कि 
वह किसी नमक के क्षेत्र मे जाकर नमक उठाएँगे, दूसरे नहीं उठाएँगे। उस 
समय अगर कोई उनसे पूछता था क्या हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे ?” तो यही 
उत्तर मिलता था--अवश्य। परल्तु मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो।' 
उन्हें तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा । वह वलल्‍लभभाई तक को कूच में 
साथ न ले गये । केवल साबरमती-आश्रम को निवासियों को ही उन्होने अपने 
साथ लिया। वर्धा-आश्रमवालो को भी तैयारी करने और गाधीजी की 
गिरफ्तारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एक साथ भारत-भर में 
लडाई शुरू होनेवाली ही थी । गाधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते 
वह करने को स्वतत्र थे। उन्हे दीख गया था कि उनके बाद भारत में सवेत्र यह 


दा फैल जायगा और खूब जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या 
भर मिठेगे। 


सरकार को अंतिम चेतावनी 


गाधीजी की योजना सदा उनकी अन्त प्रेरणा से बनी है । मस्तिष्क के भावना 
हीन, हानि लाभ-दर्शक तर्क से नही बनी है। उनका गुरु और मित्र उनका अन्त - 
करण ही रहा है। इसीको लायड जाज साहब ने 'सदियो की प्रगति का निचोड़ 
एक यूग भे निकालना' बताया है। इसी को भारतीय शब्दो में कहा जाय तो, उन्होने 
हजारो वर्ष का काम बारह महीने में कर दिखाया। गाधीजी की दिव्य-दृष्टि और 
शुद्ध विचार का लोहा सभी ने साना। नरम-दलवालो तक ने नमक-सत्याग्रह 
को ' भले ही बेहूदा और खतरनाक बताया हो, गाधीजी के हेतु की पवित्रता से 
पे भी इन्कार नही कर सके। गाधीजी ने वाइसराय को बहुत देर तक अधेरे मे 
नहीं खखा। सदा की माति इस बार भी (२ सार्च १६३० को) उन्होने लाई 
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अविन को चिट्ठी भेजी जिसमे उन्होने सबविनय अवज्ञा का उद्देश्य स्पष्ट किया। 
उन्होने लिखा --- 

“सविनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने 
सालो से सदा हिचकिचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आप तक पहुंचकर 
कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने मे प्र्षन्नता है। अनेक देश-बन्धुओ की भाति 
मुझे भी यह सुख-स्वप्न दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद्‌ शायद 
समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश 
सत्रि-मडल पूर्ण-औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आइवा- 
सन नही दे सकते, तब गोलमेज-परिषद्‌ वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए 
शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वक और अशिक्षित जनता दिल-ही-दिल में छट्पटा रही है। 
राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालो को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरो 
को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तडप के पीछे हे तू क्या है। इस 
हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विक्ृत रूप में आ सकती है कि जिन करोडो 
मूक किसानो और मजदूरो के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्त किया जा 
रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित्‌ निकम्मी 
सिद्ध हो । इसी कारण में कुछ अरसे से जनता को वाछित स्वाधीनता का सच्चा 
अथे समझा रहा हूँ । ५८ 

“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझ इतना 
भारी है कि स्वाधीन भारत को इसमे काफी कमी करनी पडेगी। स्थायी बन्दी- 
बस्त अच्छी चीज है, परन्तु इसमे भी मुट्ठो-भर अमीर जमीदारो को लाभ हूँ, 
£*रीब किसानो को कोई लाभ नही । वे तो सदा से बेबसी में रहे है । उन्हे जब चाहे 
बेदखल किया जा सकता है। भूमि-कर को घटा देने से काम नही चलेगा, सारी 
कर-व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पडेगी कि रैयत की भलाई ही उसका 
मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया 
है वह रैयत को जान निकाल लेने के लिए ही किया है। नमक तो उसके जीवन के 
लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यो 
दीखने में तो वह सब पर बराबर पडता है, परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षता का 
भार सबसे अधिक गरीबो पर ही पडता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ 
है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अमीरो की अपेक्षा गरीब लोग अधिक 
मात्रा मे खाते है। इस कारण नमक-कर का बोझ गरीबों पर और भी ज्यादा 
पडता है। अत कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता 
है जब शासन-व्यय भी उतना ही घटा दिया जाय । इसका अथ हैं शासन- 
योजना की काया-पलट कर देना। मेरी राय मे २६ जनवरी के स्वाभा- 
विक प्रदर्शन में लाखों ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यहीं 
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अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा 
दिलायेगी । 

“यह सभी को मालूस है कि भले ही हिसक-दल कितना ही असगठित या 
सम्प्रति महत्वहीन हो, फिर भी उसका जोर बढता जा रहा है। उसका और 
मेरा ध्येय एक ही है। परन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि वह मूक-जनता का कष्ट- 
निवारण नही कर सकता। मेरा यह विश्वास भी दिच-दिन दृढतर होता जा रहा 
है कि ब्रिटिश-सरकार की सगठित हिसा को शुद्ध अहिसा ही रोक सकती है। 
यह अहिसा सविनय-अवज्ञा के रूप मे प्रकट होगी। आरम्भ में आश्रम-निवासी 
ही इसमें भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओ को समझकर जो चाहेंगे वे 
सभी इसमे शामिल हो जायेंगे। में जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का 
प्रारम्भ करने मे जोखिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेगे कि यह पागलपन 
है। परन्त्‌ सत्य की विजय बहुधा बडी-से-बडी जोखिमो के उठाये बिना नहीं 
हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-सरुूपावाले, अधिक 
प्राचीन और अपने समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते 
पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बडी नही है। मेने ठीक रास्ते पर लाने के 
शब्द जान-बूझकर प्रयोग किये है। कारण, मेरी यह महत्वाकाक्षा है कि में अहिसा 
द्वारा ब्रिटिश जाति का हृदय पलट दू और उसे भारत के प्रति किये गये अपने 
अन्याय का अनुभव करा दू। में आपकी जाति को हानि पहुंचाना नही चाहता। 
में उसकी भी वैसो ही सेवा करना चाहता हू, जेसी अपनी जाति की। अगर यह 
वात सच है तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। बरसो तक मेरे प्रेम की परीक्षा 
लेने के बाद मेरे कुनबे वालो ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है, वसे ही अग्रेज 
भी किसी दिन करेगे। यदि मेरी आशाओ के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया 
तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाति अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता 
एसे-ऐसे कष्ट-सहन करेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नही 
रह सकता । 

इस पत्र का हेतु धमकी देना नही है । यह तो सत्याग्रही का साधारण और 
पवित्र कतंव्य-मात्र है। इसलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे यूवक 
भग्रेज मित्र के हाथ रहा हु जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिसा 
है पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा 


इस चिट्ठी को रेजिनालल्‍ड रेनाल्‍ड नामक अंग्रेज यवक दिल्‍ली ले गये । रेजि- 
गाल्ड रेत्ताल्ड कुछ समय तक आश्रम में रह च॒के थे। गाधीजी के इस पत्र को जनता 
आर अखबारो ने अन्तिम चेतावनी का ताम दिया । लॉड अविन का उत्तर भी तरनन्‍्त 
अर साफ-साफ मिला। वाइसराय ने खेद प्रकट किया कि गाधीजी ऐसा काम करने 
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वाले है जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक शान्ति-भग होगी । गाधीजी 
का प्रत्युत्त भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, 
विनय और साहस'की भावना से कूट-कूट कर भरा था। उन्होने लिखा--- मैने 
दस्तबस्ता रोटो का सवाल किया था और मिला पत्थर अग्रेज जाति सिर्फ शक्ति 
का ही लोहा मानती है। इसलिए मुझे वाइसराय के उत्तर पर कोई आइचर्य॑ नहीं 
है। हमारे राष्ट्र के भाग्य मे तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है।” 


दराडी-यात्रा की तैयारी 


, इस प्रकार गाधीजी का कूच अनिवाये हो गया था। सब तैयारी पहले से 
ही हो चुको थो। लम्बी-चौडी तैयारी को तो जरूरत भी न थी। दण्डी समुद्र- 
तट पर एक गाव है। गाधीजो को वही पहुँचना था। उन्होने मार्ग के ग्रामवासियो 
को मना कर दिया था कि यात्रियो को बढिया भोजन न दे। इधर गाधीजी शुद्ध 
नैतिक ढग की ये तैयारिया कर रहे थे, उधर वल्लभभाई अपने “गुरु! के पहले ही 
आनेवाली तपस्या और सकटो के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने के लिए गावो 
में पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नही किया । जब बल्‍्लभ- 
भाई इस प्रकार गाधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, “यह तो 
१९०० ब्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन बेपटिस्ट है ।” उसने तुरत मारे के प्रथम 
सप्ताह मे वल्‍लभभाई को रास गाव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार मास 
की सादी सजा दे दी । इस घटना के साथ-साथ गुजरात का बच्चा-बच्चा सरकार 
के खिलाफ खडा हो गया। इस समाचार से प्रभावित होकर सावरमती के रेतीले 
तट पर ७५ हजार स्त्री-प्रुषो ने एकत्र होकर यह निश्चय किया--- 

“हम अहमदाबाद के नागरिक सकलप करते है कि जिस रास्ते वल्‍्लभभाई 
गये है उसी रास्ते हम जायगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को श्राप्त करके 
छोडेगे । देश को आजाद किये बिना न हम चैन लेगे, न सरकार को लेने देगे। 
हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिसा से 
ही होगा । ४०० धर 

गावीजी ने कहा, “जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहे, अपने हाथ ऊचे कर दे ।' सारे 
जन-समूह ने हाथ उठा दिये । उधर वल्लभभाई ने गुजरात में अपने भाषणों से 
जीवन फूँक दिया था। इस प्रकार यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। , 


दराडी-यात्रा का आरंस 


गाधीजी अपने ७९६ साथियो को लेकर १२ मार्च १६३० को दण्डी-यात्रा 
पर निकल पडे। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम 
एवं पाण्डवो के वन-गमन की घटनाओ की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रो- 
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हियो की यात्रा थी। इधर कूच जारी थी, उधर ग्राम-कर्मेचारियों के घडाघड़ 
त्याग-पत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड दी। अहमदाबाद की खानगी बात- 
चीत में गाधीजी ने कहा था, “मैं आरभ करू तबतक ठहरना। जब में कूच पर 
निकलूगा तब विचार अपने-आप फैल जायगे। फिर आप लोगो को भी मालूम 
हो जायगा कि क्या करना चाहिए ।” यह बात एक तरह से दिमागी-अटकल लगाने 
के विरुद्ध चेतावनी के रूप मे कही गईं थी। यह विरोध की ऐसी योजना थी कि 
उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-से-योग्य अनृगामी भी 
तही कर सकते थे। शायद गाधीजी को भी भावी योजना की पूरी कल्पना नही 
थी। ऐसा लगता है, मानो उन्नपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पडती थी और 
उसी के प्रकाश मे वह अपना व्यवहार निश्चित करते थे। कूच आरम्भ होते ही 
जनता उनके झण्डे के नीचे आ खडी हुईं। विचार फैल गया और अलग-अलग 
रूप में प्रकट होने लगा। ज्योही विचारो और भावनाओ को छुट्टी मिली, लोगो 
की क्रिया-शक्ति के बन्द भी खुल गये । कूच का आरम्भ में तो उपहास किया गया, 
बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसी की प्रशंसा की गई। 
नगर तो डरते रहे, पर गाव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगो का गाधीजी के 
अचूक निर्णय पर विश्वास था। उनका नमक-सत्थाग्रह किसी सुरक्षित भण्डार 
या अनन्त महासागर की लूठ का धावा नही था। यह अग्रेजो की सत्ता के खिलाफ 
३२३ करोड भारतीयो के विद्रोह का परिचायक-मात्र था। 

कूच के बीच में ही २१ मार्च १९६३० को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक 
हुई। इसमे कार्य-समिति के पूर्ज-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक-कानून 
पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी 
गई कि गाधीजी के दण्डी पहुचकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कही 
सविनय-अवज्ञा शुरू न की जाय। सरदार वल्लभभाई और श्रीसेनगुप्त की गिर- 
फ्तारियो पर और सरकारी नौकरिया छोडनेवाले ग्राम-कर्मचारियो को बधाई 
दी गई। सत्याग्रहियो के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना वालछनीय 
समझा गया और गाधीजी की अनुमति से प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया जिसमे 
सत्याग्रह करनेवालो के लिए कत्तेव्यो का विधान था । 

गाधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कसा व्यवहार रखे, 
इस विषय मे भी गाधीजी ने अपनी सूचनाएँ दे दी । इसी समय के आस-पास पडित 

तीलाल नेहरू ने आनन्द-भवन का शाही दान दिया। उस वर्ष काग्रेस के अध्यक्ष 

4० जवाहरलाल नेहरू थे । उन्होने देश के प्रतिनिधि के रूप मे इस भेट को स्वी- 
कार किया। 

गाधीजी-द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को संख्या, धन और प्रभाव 
का बल मिलता ही गया। गाधीजी ने सूत्र रूप से विचार दिया था। उनके 
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शिष्यो ने भाष्यकार बनकर उसे जनता को समझाया। अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र- 
दूत बनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल पडे। इस प्रकार यह नवीन धर्म 
देश के कोने-कोने और घर-घर मे फेल गया । गाधीजी की कूच के समय जो सरकार 
अविचलित दिखाई देती थो, एक ही सप्ताह में उसके होश-हवास गम हो गए। 
गाधीजी के महाप्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह मे वह वल्‍्लभभाई को 
गिरफ्तार करने और उन्हे चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कारंवाईया 
कर चुकी थी। कूच के बाद उसने यह आज्ञा दी कि लगोटी और दण्डधारी गाधी 
की वैदल-यात्रा का सिनेसा-चित्र न दिखाया जाय। बम्बई, उत्तर प्रदेश, पजाव 
और मद्रास आदि सभी प्रातो ने ऐसी ही आज्ञाये निकाल दीं। 

गाधोीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकडी लिये हुए चलते थे। उनकी 
सारी सेना बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फूर्ती 
से. उठता था और सभी को प्रेरणा देता था। असलाली गाव १० मील दूर था, 
लोग घण्टो पहले से भारत के महान्‌ सेनापति के दर्शनों की उत्सुकता में खडे थे। 
इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बडा जलूस निकला, उतना पहले कभी 
निकला हुआ याद नही पडता । इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। कूच को 
देखने और अपने अलोकिक उद्धारक के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए भीड 
सर्वेत्र मिलती थी। कूच में ही गाधीजी ने घोषित कर दिया था कि स्वराज्य 
नही मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊगा या आश्रम के बाहर रहूँगा । नमक-कर 
न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नही है। अग्नेजी राज्य ने भारत 
का नैतिक, भोतिक, सास्क्ृतिक ओर आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। 
मैं इस राज्य को अभिज्ञाप समझता हु और इसे नष्ट करने का प्रण कर 
चुका हू। 

“मैने स्वयं गाड सेव दि किंग” के गीत गाये है और दूसरो से गवाये है। मुझे 
'भिक्षादेहि' की राजनीति से विश्वास था। पर वह सब व्यर्थ हुआ। में जान 
गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नही है। अब तो राजदब्रोह 
ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लडाई अहिसा की लडाई है। हम किसी 
को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस' सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा 
प्रम-कतेंव्य है । 

गाधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी । श्री अब्बास तय्यबजी उनके उत्तरा- 
घधिकारी मुकरेर हुए। 

गाधीजी को कूच में २४ दिन लगे । रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहें 
कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमे शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही 
पृण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते 
रहे | सूरत मे गाधीजी ने जो भाषण दिया उसका उपस्थित जनता पर जबरदस्त 
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असर हुआ। नवसारी में पारसियों को सम्बोवन करके गाधीजी ने उनसे शराब 
का व्यापार छोडने का अनुरोध किया---“यदि हम नमक-कर और शराब की बिक्री 
को उठा देने में भी सफल हो गये, तो अहिसा की जीत है। फिर पृथ्वी पर कौत 
शक्ति भारतवासियों को स्वराज्य लेने से रोक सकती है ” यदि ऐसी शक्ति होगी, 
तो मैं उस देख लूगा। या तो जो चाहिए वह लेकर लौटूगा, या मेरी लाश समुद्र 
पर तैरती मिलेगी।” 


नमक-कानून टूटा 


५ अप्रैल को प्रात'काल गाधीजी दण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनी देवी भी 
उनसे मिलने आई थी। प्रात काल को प्रार्थना के थोडी देर बाद गाधीजी और 
उनके साथी समुद्र-तट से नमक बीचकर न ,क-कानून तोड़ने निकले | तमक-कानून 
तोड़ते ही गाधीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया.--- 

“नमक-कानून विधिवत्‌ भग हो गया है । अब जो कोई सजा भूगतने को तैयार 
हो वह जहा चाहें और जब सुविधा देखे, नमक बना सकता है। मेरी सलाह यह 
है कि सर्वेत्र कार्यकर्ता नमक बनाएँ; जहा उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता 
हो वहा उसे काम में भी छाएँ और ग्राम-वासियों को भी सिखा दे, परन्तु उन्हे यह 
अवश्य जता दे कि कानून छिपाकर नही, खुल्लम-खुल्ला भंग करना है।” 

दूसरे वक्‍तव्य में स्त्रियों के विषय में गाधीजी ने नवसारी में कहा कि मै 
इतना विश्वास अब भी रख सकता हू कि सरकार हमारी बहनो से रूडाई मोल 
नही लेगी । इसको उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा । जबंतक सरकार 
की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबतक पुरुषो को ही लडना चाहिए; जब 
सरकार सीमोल्लघन करे तब भले ही स्त्रिया जी खोलकर लडे । मैने स्त्रियों के 
सामने जो कार्यक्रम रक्खा है उसमें उनके बहुत काम है। वे जितना सामथ्ये हो, 
साहस दिखाएँ और जोखिम उठाएँ। 


सरकार का दमन-चक्र 
६ अप्रैठ से नमक-सत्याग्रह से छुट्टी क्या मिली, देश मे इस छोर से उस 
छोर तक आग-सी लग गईं। सारे बडे-बडे शहरो में छाखो की उपस्थिति मे विराट 
सभाएं हुईं। कराची, पूना, पेशावर, कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर की घटनाओं 
पे नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार 
हिसा है। पेशावर में सेना की गोलियो से कई आदमी मारे गये। मद्गास में 
गोली चली। २३ अप्रैल को बगाल-आड्डिनेन्स फिर जारी कर दिया गया। 
१७ अप्रैल को वाइसराय साहब ने भी कुछ सशोधन कर के, १९१० के प्रेस-ऐक्ट 
आइिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर दिया। गाधीजी का यंग इण्डिया' अब 
१३ 
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साइक्लोस्टाइल पर निकलने रूगा था। थोडे दिन बाद गाधीजी ने अपने न 
जीवन प्रेस' के व्यवस्थापक को आदेश दे दिया कि सरकार जमानत मागे तो न: 
जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय । नवजीवन' गया और उसके साथ-सा 
नवजीवन-प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहें । देश के अधिकाश पत्रका 
ने जमानते दाखिल कर दी । 

अब गाधीजी ने जनता को गावो में ताडी के सारे पेड काट डलाने का आदे 
दिया। शुरुआत तो उन्होने अपने ही हाथो से की । ४ मई को सूरत मे स्त्रियो ३ 
सभा में वह बोले---भविष्य में तुम्हे तकली के बिना सभाओ में न आना चाहिए 
तकली पर तुम बारीक-से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपडा पहले-पह 
सूरत के बन्दर पर उतरा था। सूरत की बहनो को ही इसका प्रायश्चित्त करन 
है।” यही पर उन्होने जातीय पचायतों से अपनी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा पाल 
करने का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी मे सरकारी कर्मचारियों के सामाजि 
बहिष्कार के विरुद्ध उन्हे जनता को चेतावनी देनी पडी। खेडा जिला गुजरा 
का रणागण बन गया था। 


धारासन्ता पर धावा 


इसी समय गाधीजी ने व।इसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैया 
किया और सूरत जिले के धारासना और छरसाडा के नमक के कारखानो पर घाव 
करने का इरादा जाहिर किया। उन्होने वाइसराय को लिखा -- 

/“ईरवर ने चाहा तो धारासना ५ हुच कर नमक के कारखाने पर अधिका 
करने का मेरा इरादा है। मेरे साथ मेरे साथी भी रवाना होगे। जनता को य 
बताया गया है कि धारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज धोखाधडी है 
धारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियत्रण है जितना वाइसरार 
साहब की कोठी पर है। अधिकारियो की स्वीकृति के बिना चुटकी-सभर नमब् 
भी कोई वहा से नही ले जा सकता । इस धावे को रोकने के तीन उपाय है --- 

(१) नमक-कर उठा देना। ेल्‍ 

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना, परन्तु जैसी मुई 
आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह 
उपाय कारगर न होगा। 

(३१) खालिस गृण्डापन। परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुडः 
वाने को तैयार रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा। 

यह निश्चय बिना हिचक के नही कर लिया गया है। मुझे आशा थी कि सत्याः 
ग्रहियो के साथ सरकार सभ्य तरीके से लडेगी। यदि उनपर साधारण कानून का 
प्रयोग करके सरकार सन्तोष कर लेती तो मैं कह ही क्या सकता था ? इसके बजाय 
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जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोडा-बहुत जाब्ता बरता भी है, वहा साधारण 
सैनिको पर पाशविक ही नही, निलेज्ज प्रहार भी किये गये है । ये घटनाये इक्की- 
दुक्की होती तो उपेक्षा भी कर ली जाती । परन्तु मेरे पास बंगाल, बिहार, उत्कल, 
उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और बम्बई से जो सवाद पहुचे है उनसे गुजरात के अनुभव 
का समर्थन होता है। गृजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरों है। कराची. 
पेशावर और मद्गास के गोली-काण्ड' भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते है । 
हड्डिया च्र-चूर करके और अण्डकोष दबा-दबा कर स्वयसेवको से वह नमक छोनने 
का प्रयत्न किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था। हा, स्वयसेवको के लिए 
अलबत्ता यह बेशकीमती था। बगाल में नमक के सम्बन्ध से मुकदमे और प्रहूूर 
तो कम ही हुए दीखते है, परन्तु स्वतसेवको से झण्डा छीनने के काम 
निर्देयता का परिचय दिया गया बताते हैं। समाचार है कि चावल 
दिये गये और खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये गये । कर्मचारिय 
भाजी न बेचने के अपराध पर गजरात में एक सब्जी-मण्डी ही न' 
ये कृत्य जन-समूहो की आखो के सामने हुए है। काग्रेस की आज्ञा 
ये लोग बदला लिये बिना छोडते ? कृपया इन वृत्तान्तो पर ठि 
ये मुझे उन लोगो से मिले है जिन्होंने सत्य का ब्रत ले रखा है 
भाति बडें-बडे कर्मंचारियो-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा 
खेद है, इत दिनो भी कर्मचारी झूठी बाते प्रकाशित करने रे 
भन्त में उतहोने लिखा--- अत आप नमक-कर उठा न से ८ 
मनाही दूर न करा सके तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इन्ध 
कारवाई करनी पड़ेगी ।” 
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इन विचारो को हम रोक व सके और इस ईश्वर-दूत को हिरासत मे लेने के लिए 
उषा के प्रकाश में रेल की पटरी पर खडा रहना हमें अच्छा नही लगा ।” 

गिरफ्तार होने से पहले गाधीजी ने दण्डी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा 
दिया था। वह यह था --- हे 

“यदि इंस शुभारम्भ को अन्त तक निभा लिया तो पूर्ण-स्वराज्य मिले बिना 
नही रह सकता। फिर भारतवर्ष समस्त ससार के सम्मुख जो उदाहरण उपस्थित 
करेगा वह उसके योग्य ही होगा। त्याग के बिना मिला हुआ स्व॒राज्य टिक नही 
सकता। अत सम्भव है जनता को असीम बलिदान करना पडे । सच्चे बलिदान 
में एक ही पक्ष को कष्ट झेलने पडते हैँ, अर्थात्‌ बिना मारे मरना पडता है। पर- 
मात्मा करे, भारत इस आदशे को पूरा कर दिखाए। सम्प्रति भारत का स्वाभाविक 
स्वाभिमान और सर्वस्व एक मुट्ठी नमक मे निहित है। मुद्ठी भले ही टूट जाय, 
पर खुलनी हरगिज न चाहिए । 

“मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियो को घबराना न चाहिए। 
इस आन्दोलन का सचालक मै नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवोस 
करता है। हममे श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखाएगा। हमारा मारे 
निश्चित है। गाव-गाव को नमक बीनने या बनाने के लिए निकल पडना चाहिए। 
स्त्रियों को शराब, अफीम और विदेशी कपडे की दूकानो पर धरना देता चाहिए। 
घर-घर मे आबाल-बुद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिये और रोज 
सूत के ढेर लग जाने चाहिए। विदेशी वस्त्रो की होलिया जलाई जाय। हिन्दू 
किसी को अछूत न माने । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिले। 
बडी जातिया छोटी जातियो को देने के बाद बचे हुए भाग से सन्‍्तोष करे। विद्यार्थी 
सरकारी मदरसे छोड दे और सरकारी नौकर उन पठेलो और तलटियो की भाति 
नौकरिया छोडकर जनता की सेवा में जुट जाय । इस प्रकार आसानी से हमें पूर्ण 
स्वराज्य मिल जायगा ।” 


गिरफ्तारी का व्यापक प्रभाव 


गाधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की 
लहर अपने-आप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुंचना था कि बम्बई, कलकत्ता 
और अनेक स्थानों पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूवेंक हडताल हो गई। गिरफ्तारी के 
दूसरे दिन की हडताल और भी व्यापक थी। वम्बई में विराट जलूस निकला। 
शाम को इतनी विश्ञाल सभा हुईं कि कई मचो पर से भाषण देने पड । ८० मे से 
४० के लगभग मिले बन्द रही। ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल आये। 
जी०आई०पी० और बी० बी० सी० आई० के कारखानो के मजदूर भी काम छोड- 
कर हडताल मे शरीक हो गये । गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के 


कि 
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लिए कपडे के व्यापारियों ने ६ दित की हडताल का निश्चय किया। गाधीजी 
पृना मे नजरबन्द किये गये थे । वहा भी पूरी हडताल हुईं। समय-समय पर सरकारी 
पदों और पदवियो के छोडने की घोषणा होने लगी । इस देश ने प्राय. सर्वत्र महा- 
त्माजी के उपदेशो का आश्चर्यजनक रूप से पालस किया। एक-दो स्थानों पर झगडा 
भी हो गया । शोलापुर मे ६ पुलिस-चौकिया जला दी गई, जिनके फल-स्वरूप' 
पुलिस ने गोली चलाई, जिसमे २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। 
कलकत्ते मे शहर की हडताले तो शान्तिपूर्ण रही, परन्तु हबडा और पचतलल्‍्ला में 
भीड को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वी धारा 
के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यो के एकत्र होने की मनाही कर दी गई । 

परन्तु गाधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विद्व-व्यापी हुआ। पनामा के 
भारतीय व्यापारियों ने २४ घण्टे की हडताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र- 
तटवासी हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साहब एव काग्रेस' 
को तार भेज कर गाधीजी की मिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फ्रास के पत्र गाधी- 
जी और उनकी बातो से भरे थे। बहिष्कार-आन्दोलन का परिणाम जमंनी पर भी 
हुआ। वहा के कपडे के व्यापारियों को उन्तके भारतीय आढतियो ने माल भेजने 
को मताही करदी । रूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छीट के 
कारखानो को खास तौर पर हानि हो रही है। नैरोबी के भारतीयो ने भी हड़- 
ताल रखी । 

इसी बीच अमरीका के भिन्न-भिन्न दलो के १०२ प्रभावशाली पादरियों ने 
तारूद्वारा रैम्जे मैंकडानल्ड साहब की सेवा मे आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनु- 
रोध किया कि गाधीजी और भ[रतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया 
जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉक के डॉक्टर जॉन हेनीज होम्स ने करवाये थे। 
सन्देश मे प्रधान मन्त्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित 
इसी में है कि इस सघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयकर 
विपत्ति से रक्षा की जाय । 

भारत-सरकार को स्थिति को गरसीरता का अवश्य पूरा खयाल था। वाइस- 
पेय नें सर तेज बहादुर सप्रू और सर चिम्मनलाल सीतलवाड जैसे नरम नेताओ से 
लम्बी-लस्बी मुलाकाते की । नरम-दल-सघ की कौसिल की बम्बई मे बैठक हुई। 
उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया और नरम-नेताओ ने इस बात की 
आवश्यकता बताई कि वाइसराय शी घ्र ही दूसरी घोषणा करे और गोलमेज-परिषद्‌ 
शी तारीखे मृकरंर करे। किन्तु सर्वेदल-सम्मेलन और नरम-दल की कौसिल की 
बैठक के एक दिन पहले ही वाइसराय ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और प्रधान- 
ली के साथ का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया। नरम-दल की 
शेसिल ने भी मौजूदा परिस्थिति पर एक वक्तव्य निकाला। इसमें कानून-भग के 
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आन्दोलन की भरपेट निन्‍दा की गई और औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए 
गोलमेज-परिषद्‌ की जल्दी तैयारी करने का वाइसराय से अनुरोध किया गया। 
इस बात पर भो जोर दिया गया कि सरकार परिषद्‌ की छर्तें और मर्यादाये प्रकट 
कर दे, ताकि उस समय भी जो लोग परिषद्‌ से अलग थे वे नरम-दल वालो के साथ 
उसमें शामिल हो सके । इस बात पर भी आग्रह किया गया कि कानून-भंग का 
आन्दोलन और सरकार का दमन-चक्र साथ-साथ बन्द हो, राजनैतिक कैदी छोड 
दिये जाय और सब राजनैतिक दलो पर सरकार पूर्ण विश्वास करे । 


कार्य-समिति की बैठक 


महात्माजी के स्थान पर श्री अब्बास तैयबजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए 
थे। वह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियो, लाठी-प्रहारो 
और दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के बाद दूसरा स्ववसेवक-दल नमक के 
गोदामो पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हे लाठियों से मारती रही । बहुतो को 
सख्त चोटे आईं। . - 

गावीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्यं-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और 
उसने कानून-भग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नमक के धावों के लिए 
धारसाना अखिल-भारतीय केन्द्र माना गया, सविनय कानून-भग में शाइवत विश्वास 
प्रकट किया गया और महात्माजी के कारावास-काल में लडाई को दुगुने उत्साह से' 
चलाने का निश्चय किया गया। साथ ही विद्याथियो, वकीलो, व्यवसायियों, 
मजदूरो, किसानो, सरकारी नौकरो और समस्त भारतीयों को सफलता के लिए 
अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 

यह भी निश्चय किया गया कि हाथ-कते हुए तथा बुने हुए कपडे की 
पैदावार बढाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खद्दर देने वाली सस्थाये 
खडी की जाय और सामान्यत हाथ-कताई को प्रोत्साहन दिया जाय । 

श्रीमती सरोजनीदेवी कार्य-समिति की बैठक मे प्रयाग गईं थी। श्री तैयबजी 
की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर वह शीघ्र ही धारसाना लौट आईं और उन्होने 
धावे का संचालन करने का गाधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वह 
और उनका स्वश्नसेवक-दल जाब्ले से गिरफ्तार तो १६ तारीख को ही कर लिया 
गया, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकाल कर उन्हें रिहा कर दिया गया। 
इसके बाद स्वयसेवको के दल नसक के गोदामो पर टूट पडे। उन्हे मार-मार कर 
हटा दिया गया । उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयसेवको को गैर-कानूनी 
सस्था के सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और धारसाना की अस्थायी 
जेल में नजरबन्द कर दिया। 


ञ 
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वड़ाला पर धावा 


१९ ता० को प्रात काल ही वडाला के नमक के कारखाने पर स्वयसेवक' बडी' 
सख्या मे एकत्र हो गये। पुलिस को तत्परता के कारण धावा न हो सका। उस 
दिन पुलिस तमचे लेकर आईं थी। उसने ४०० सत्याग्रहियो को पकड़ लिया। 

वड़ाला के नमक के कारखाने पर कई धावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयं- 
सेवक पकडे गये और वर्ली भेज दिये ग्रे । २५ ता० को १०० स्वयसेवको के साथ' 
२००० दर्शको की भीड भी गईं। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल 
किया और ११५ को गिरफ्तार। धावा दो घण्टे तक रहा । तीसरे पहर फिर धावा 
हुआ। इसमे १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उडाके श्री कबाड़ी भी इनमें शामिल थे । २६ 
ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए । बाकी भीड़ के साथ 
तमक लेकर भाग गये । उस समय एक सरकारो विज्ञप्ति में कहा गया कि अबतक 
जो गडबडियाँ हुई है वे अधिकतर दर्शको ने की हैं और इनमे सैनिकों का-सा अनु- 
शासन नहों है, अत जनता को धावो के समय वडाला से दूर रहना चहिये । किन्तु 
सबसे चमत्कारी धावा तो १ जून को हुआ । युद्ध-समिति उसके लिए बड़े परिश्रम 
से तैयारिया कर रही थी । उस दिन सुबह १५००० सैनिको और असैनिको ने वड़ाला 
के विशाल सामूहिक धावे में भाग लिया। 

पोर्ट-ट्स्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचा। थोडी देर में 
धावा करने वाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घेरा तोड कर कीचड पार करके 
कढाइयो पर पहुँचे। लगभग १५० काग्रेसी सैनिको के मामूली चोटे आईं। 
पुलिस ने धावा करने वालो को खदेड दिया। यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की 
देख-रेख मे हुआ । 

३े जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बडा उपद्रव हो गया। स्थिति को 
सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पडे और सेना बुलानी पडी। 
उस दिन वडाला के ४ हजार अभियुक्तों से पुलिस की भिडन्त हो गई। लगभग 
६० घायल हुए। २५ को सख्त चोटे आईं। किन्तु जिस प्रकार धावा करनेवालों 
के साथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बडा रोब फैला। दर्शक उस 
निर्देय दृश्य को देखकर चकित रह गये । 


दमन का दोर-दोरा 
. +रच्तु एक-एक बात को कहा तक गिताये !” घटनाओं का अन्त नही था। 
लाड़े अरविन ने अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होने 


गाधीजी को गिरफ्तार नही करने दिया। परन्तु गाधीजी की कूच का रोग तो सारे 
राष्ट्र को लग गया था। सर्वत्र कूच के नक्कारेबजने लगे थे । उनकी पुकार पर हजारो 


ह 
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महिलाये मेंदान मे निकल आई थी। इस कारण सरकार बडे चक्कर में पड गई। 
उन्होने आते ही शराब और विदेशी कपडे की दुकानो पर धरना देने का काम अपने 
हाथ में ले लिया और जबतक शौये पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तबतक 
पुलिस भी उनके आगे कुछ न कर सकी । १४ अग्रैल को जवाहरलालजी को पकड 
कर सजा दे दी गईं | जवाहर क्या बन्दी हुआ, काग्रेस बन्दी हो गई | सारा देश एक 
विशाल जेलखाना बन गया। धरना, करबन्दी और सामाजिक बहिप्कार सबकी 
रोक के लिये आड्डिनेन्स निकल गये । राष्ट्रीय झडे पर अनेक मुठभेडे हुई । सजाये 
दिन-दिन कठोर होने लगी। कैद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने लगे। सभा- 
भग की आज्ञा तो होती थी देश के साधारण कानून के अनुसार और उस पर अमल 
होता था लाठी के निर्देय प्रहारों से। नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरात-हिन्द 
को धाराये मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजाये दी जाने लगी। फरवरी १६३० के 
मध्य मे एक सरकारी आज्ञा निकली। उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण 
किया गया, पर उसमे 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नही आने दिया गया । 
ए' वर्ग तो ताममात्र को ही था। बी” क्लास भी बडी कजूसी से दिया जाता 
था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार 
की शर्तों के अनुसार भी उच्च-वर्ग के हकदार थे। पर उन्हे भी सी क्लास 
में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलो में पत्थर तोडने, घानी 
पेरने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियो के साथ 
केये गये व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की ञझ्ीघ्र कलई खोल दी। एक 
बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले में बन्द करके बुरी 
तरह पीटे गये। फाटको पर आड लगाकर पहरे बिठा दिये गये। पाशविक' 
व्यवहार की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बगाल से हुई, पर थोडे ही दिनो में दक्षिण- 
« भारत में यही हाल होने लगा। आदोलन के उत्तराद्धं-काल में वहा दमन की 
अमानुषिकता का पार नही रहा | बबई लडाई का मुख्य केनद्ध बन गया। विदेशी- 
वस्त्र-बहिष्कार पर सारा जोर आ पडा। इसमें मिल मालिकों का स्वार्थ साथ 
था। सौभाग्य से पडित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह 
बम्बई गये और उन्होने अहमदाबाद के मिलवालो से समझौते की बात-चीत की । 
अहमदाबादवालो से निपटना आसान था, पर बम्बई के मिलो में यूरोपियनों का 
हिस्सा था। उनसे काग्रेस की मुहर लगवाने की शर्तें कबूल कराना बडा मुश्किल 
काम था। परन्तु मोतीलालजी ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। बात यह 
थी कि वायुमण्डल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण था। जनता 
के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी थी। विदेशी कपडे की सैकडो गाठे बन्दर पर पडी 
थी। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होने एकत्र होकर निश्चय कर लिया 
था कि वे माल नहीं लेगे। इस कारण देश में कपडे की तगी होने लगी थी। 


कांग्रेस का उच्च रूप ; १९२९-३० २०१ 


काय-समिति-द्वारा प्रोत्साइन 


२७ जून आ पहुंची । उस दिल प्रयाग मे कार्य-समिति की बैठक हुई। उसने 
बहुत-से शहरो और गावों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की प्रगति पर सतोष प्रकट 
किया और समस्त काग्रेस-सस्थाओ तथा देशभर से अनुरोध किया कि ब्रिटिश 
माल के सम्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और उसके 
लिए हिन्दुस्तान में न बनने वाली चीजो को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदे । 
जनता से यह भी अनुरोध किया गया कि जिन सरकारी नौकरो और दूसरे लोगो 
ने राष्ट्रीय आदोलन का गला घोटने के लिए जनता पर अमानुपिक अत्याचार 
करने में भाग लिया है उन सबका सगठित और कठोर-रूप में सामाजिक बहिष्कार 
किया जाय। भारत के कालेजो के विद्याथियों से भी राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता के 
संग्राम में पूर्ण भाग लेने की अपील की गयी। - 

ऐसी समितियों और संस्थाओं से, जो सरकार-द्वारा गैर-कानूनी घोषित 
कर दी गई थी यह कहा गया कि वे सरकार की घोषणा की पर्वाह न करके पहले 
की भाति काम करती रहें और काग्रेस-कार्यक्रम को जारी रखें। 


उन दिनो विलायती कपडे का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर 
होता जा रहा था। खह्दर से किसी भाति कपड़े की मांग पूरी होती दीखती न थी । 
इसके बाद मिल के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा ही देश-भकत नागरिको के 
लिए ग्राह्म हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और बाघक 
होनेवाले कारखानो में भेद करना पडा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा द्वारा 
कांग्रेस के नियन्त्रण से लाया गया। मिलो से जो शर्तें करवाई गई उनमे से मुख्य 
ये थी कि वे अपनी मशीनरी ब्रिटिश कम्पनियों से न खरीदेगी, अपने आदमियों 
को राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेने से न रोकेगी, काग्रेस की दी हुई रिआयत 
का बंजा फायदा उठाकर अपने माल की कीमत न बढायेगी और ग्राहको को हानि 
न पहुचायेगी। मिलो ने धडाधड इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये । इसके परचात्‌ 
महासमिति गैर-कानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जून 
१६३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण मे 
इतनी वृद्धि और हुईं कि बहिष्कार-आदोलन की तीब्रता के साथ-साथ दमन-चक्र 
की कठोरता भी बढती गई। बम्बई के स्वयंसेवक-सगठन मे कोई कसर बाकी 
ने थी। स्त्रिया आती गईं और जब ये कोमलागिया केसरिया साडी पहन-पहन 
कर अत्यन्त विनम्नता के साथ धरना देती थी, तब लोगो के हृदय बात-की-बात मे 
पिघल जाते थे। यदि कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो 
उसकी पत्नी धरना देने आ बैठती थी । अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक 
सभाये वर्जित करार दे दी गईं। पर इन जाज्ञाओं को मानता कौन था ? 


कु 
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ब्रेल्सफो्ड ९ 
ल का वक्तव्य 

ब्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी और जनता के 
साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आखो देखा था। १२ 
जनवरी १६९३१ के मैचेस्टर गराजियन' में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों मे प्रकट 
किया---'पुलिस के खिलाफ जिम्मेदार भारतोय नेताओ को जगह-जगह इतनी 
शिकायते हैं कि उनको जाच करना बडी टेंढो खीर है। इस तरह की बहुत-सी 
बाते मुझे प्रत्यक्षदर्शी अग्रेजो और घायलो को मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी 
डाक्टरो ने सुनाईं। मैने भी दो सभाये देखो । उन्हे नही रोका गया था। भाषण 
राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शान्तिपू्वंक । हिसा की वरावर निन्‍्दा को गई। 
लोग जमोन पर बैठे तकलिया चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की सख्या 
भी खूब थी। अगर इन सभाओ को रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और 
जनता सुनते-सुनते थोंडे दिन मे ऊबकर अपने-आप घर बैठ जातो। पर हुआ 
यह कि खासकर बम्बई में मारपीट कर तितर-बितर करने की नीति से सारे शहर 
का जोश उमड आया, लाठो-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रदत बन गया और 
शहादत के जोश में सैकडो स्वयंसेवक मार खाने के लिए निकल आये । उन्होने 
नियमबद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। इस बात में तो मुझे कोई शका 
रही नही कि अग्रेज अफसरो की अवोनता में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अक- 
सर शारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्र 
झरोखो पर खडे थे। शान्‍्त जलूस पर होने वाले लाठो-प्रहार देखकर वे जोर 
से पुकार उठे---“बुजदिलो !” दो घण्ट बाद एक अग्रेज अफसर पुलिस लेकर 
पहुच गया, और पढाई के कमरो में घुस-घुसकर पढते-लिखते हुए विद्याथियो 
की आख मीचकर पिटाई हुईं। यहा तक कि दीवारे खून से रण गईं। विश्व- 
विद्यालय को ओर से जाब्ते मे शिकायत को गई, पर कौन सुनता था इस घटना 
का हाल मुझे ऐसे अध्यापको ने सुनाया जिनको यूरोप के विज्ञान-जगत में खूब 
ख्याति है। हाईकोर्ट के एक भारतोय न्‍्यायाधोश का लडका भी इस पिटाई का 
शिकार हुआ था। लाहौर में भो ऐसी घटनाएँ हुई | बंगाल के कण्टाई गाव में 
निर्दोष भोड को तितर-बितर करते हुए पाच आदमी तालाब में ढकेल दिये गये । 
पाचो ड्बकर मर गये । मेरठ मे एक बडे वकोल से मिला। वहा भी एक सभा 
भंग की गई थी। वकील महाशय मुख्य वक्‍ता थे। उन्हे ग्रिरफ्तार करक पीटा 
गया और उसी हालत में पास खडे पुलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली 
चला दी। बेचारों को अपनी बाह कटवानी पडो ॥” 


पेशावर की घटना 
२३ अप्रैल १६३० को पेशावर मे जो घटनाएँ हुईं उनका भी सार यहा दे 


! 
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देना ठीक होगा। भारत के अन्य भागो को भाति सीमा प्रान्त में भी कानून-भंग 
का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर-शहर में काग्रेस की ओर से घोषणा को गई 
कि २३ अप्रैल से शराब को दुकानो पर पहरा लगे गा। परन्तु शकुन अच्छे नही हुए । 
२२ अप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुचनेवाला था। इसका 
उद्देश्य सीमा-प्रान्त के विशेष कानूनों के अमल की जाच करना था। मण्डल अटक 
में ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार 
पर पेशावर में जलूस निकला और शाही बाग में विराट सभा हुईं। दूसरे दिन 
तड़के € वेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया । € बजे दो नेता और पकड लिये 
गये। परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हे थाने पर ले जा रही थी वह विगड 
गई । नेताओ ने थाने पर आ जाने का आइवासन दिया और वे छोड दिये गये । 
तदनुसार जनता उक्त नेताओ का जलूस बनाकर बुली दरवाजे के थाने पर ले 
गईं। पर थाना बन्द था। इतने में एक पुलिस अफसर घोडे पर आ पहुचा । उसके 
आते ही जन॑ंता नारे लगाने और राप्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया 
और अकस्मात्‌ दो-तीन सशस्त्र मोटरे आ पहुची और भीड के भीतर घुस गई । 
इसी समय एक अग्नेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था। उसकी मोटर- 
साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर मे से किसी 
ने गोली चलाई और सयोग से मोटर मे आग भी लग गईं। डिप्टी कमिश्नर 
अपनी सशस्त्र मोटर में से उतरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पडा। 
वह बेहोश हो गया, किन्तु जल्दी ही होश में आ गया । इसके बाद सशस्त्र मोटरों 
से गोलिया चलने लगी । लोगो ने मृत शरीरो को वहा से हटाने का प्रयत्न किया । 
फौजी दस्ते और मोटरे भी हटा ली गई। दूसरी बार फिर गोलिया चलाई गई 
और वे करीब ३ घण्टे तक चलती रही। दुर्घटनाओ के सम्बन्ध मे सरकार-द्वारा 
प्रकाशित वक्‍तव्य में मृतकों की सख्या ३० और घायलों की सख्या ३३ दी .गई है; 

किन्तु लोग इन सख्याओ को करीब-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते थे। साय- 
काल फौज काग्रेस के बिल्‍लो और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले गईं। २५ तारीख 
को फौज और सामान्यत वहा रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई। २८ तारीख 
को पुलिस ने फिर आकर काग्रेस और खिलाफत के स्वथसेवको से, जो शहर के 
दरवाजो पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर 
फौज ने कब्जा कर लिया। 


बमबई में लाठी-चाजे 


१ अगस्त १६३० को बम्बई में लोकमान्य तिलक की बरसी मनाई गई और 
श्रीमती हसा मेहता के नेतृत्व मे, जो उस समय नगर-काग्रेस की डिक्टेटर थीं, 
एक जलूस निकाला गया । काग्रेस-कार्य-समिति की बैठक नगर में लगातार 
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तीन दिन से हो रही थी। वह उस समय वहा गैर-कानूनी घोषित नही हुईं थी, 
क्योकि सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में धीरे-धीरे जारी कर रही थी। 
कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायकाल के जलूस में शामिल हो गये थे | जिस समय 
वे आगे बढे चले जा रहे थे उस समय उन्हे जलूस निकालने की निषेधाज्ञा का दफा 
१४४ का नोटिस मिला। उस समय तक जलूस में हजारो आदमी हो गये थे। 
जिस समय वह हुक्म मिला उस समय सडक पर एक विशाल जन-समुदाय बैठा था 
और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद भी एक इच हटना नही चाहता था। 
लोग सचमुच पानी के पोखरो में ही बेठे थे। यह आशा की जा रही थी कि जलूस 
को आधी रात के बाद आगे बढने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था। 
किन्तु यह न हुआ। चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना- 
स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जब तक में न आऊगा 
तब तक कुछ भी नही करना चाहिए | वह सुबह होते-होते वहा पहुचे और भीड़ 
को विक्टोरिया-टमिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने लगे। कुछ 
चुनें हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलाये 
भी, और तब भीड को तितर-बितर करने के लिए लांठी-प्रहार का हुक्म हुआ। 
कार्य-समिति के जो सदस्य उस समय गिरफ्तार हुए उनमें प० मदनमोहन 
मालवीय, श्री वल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम और श्रीमती कमला 
नेहरू थे। श्रीमती मणिबहन (वल्लभभाई की सुपुत्री) जलूस मे थी, इसलिए 
वह भी गिरफ्तार कर ली गईं | कोई सो अन्य महिलाये भी गिरफ्तार की गई थी । 
उनमे डिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थी । 


विभिन्न प्रान्तो में दमन 


जब वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काट कर बाहर आये 
तब पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हे काग्रेस का स्थानापनच्न अध्यक्ष नियुक्त किया । 
उन्होने बम्बई और गुजरात में कार्य सगठित करना आरभ किया और आन्दोलन 
को और भी तोब्र कर दिया। इस राष्ट्रीय-आन्दोलन मे भारतवपष के हरेक प्रान्त 
और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट-सहन किया। भिन्न-भिन्न स्थाएो पे भिन्न- 
भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था। इसका कारण था--भिन्न भिन्न 
परिस्थितियाँ, सम्बन्धित अफसरो का स्वभाव, पट्टें की शर्ते आदि । दक्षिण-भारत 
पर तो बहुत ही बुरी बीती । वहा लाठी-प्रहार, भारी-भारी जुर्मानी और लम्बी- 
लम्बी सजाओ की शुरुआत आन्दोलन के बढनेपर नही, वल्कि पहले हा हो गई 
थी। बगाल-प्रान्त ने देश भर में सब प्रान्तो से अधिक कैदी दिये । अग्रेजी कपडे 
का बहिष्कार बगाल और बिहार-उडीसा में सबसे अधिक हुआ। वहा नवम्बर 
१९२९ के मुकाबले में नवम्बर १६३० में अग्नेजी कपडे का आयात ६५% गिर 
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गया था। स्वतन्त्रता के यूद्ध में गुजरात की कारगुजारिया अनुपम थीं। 
कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था। वहा 
अक्तूबर १६९३० में जमीदारों और काइतकारो दोनो को ही लगान और मालगु- 
जारी रोक लेने के लिए कहा गया था। पजाब भी किसी से पीछे न रहा । अहिसा- 
धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्‍्त की जितनी राजनैतिक जीत हुईं उतनी 
ही नैतिक विजय भी हुईं। बिहार में चौकोदारी-टैक्स देना अधिकाश बन्द कर 
दिया गया। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे कष्ट सहे। वहा के लोगो को सजा 
देने के लिए वहा अतिरिक्त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी रकमो के लिए 
उनकी बडी-बडी जायदादे जब्त कर ली गईं। मध्य-प्रान्त में जगल-सत्याग्रह 
शुरू किया गया। उसमें सफलता मिली। लोगो ने भारी-भारी जुर्मानों और 
पुलिस की ज्यादतियों के होने पर भी उसे जारी रखा। तीन लाख ताड और 
खजूर के पेड काट डाले गये । सिर्सी ताल्‍लुके के १३० पटेलो में से ६६ ने, सिद्दापुर 
ताल्लुके के २५ ने और अकोला ताल्लुके के ६३ पटेलो में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये 
थे। अकोला में करबन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनेतिक था, किन्तु सिर्सी 
और सिहापुर में वह आथिक कारणों से शुरू हुआ था। किसानो की तबाही भी 
एक कारण थो। केरल, जो कि प्रान्तो में सबसे छोटा है, सविनय-अव ज्ञा-आन्दो- 
लन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमे 
कछार और सिलहट भी शामिल है, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का शानदार 
जवाब दिया। इसी प्रकार अन्य प्रान्तो मे भी दमनकारी घटनाएँ हुईं। 

गुजरात में किसानो की हिजरत वर्णन करते हुए मि० विल्सफोर्ड ने लिखा 
है कि यहा के देहातियो ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले 
अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाडियो में जमाया और फिर वे उन्हे बड़ौदा 
की सीमा से हाक ले गये । उनसे से कुछ ने अपनी कीमती फसलो को ले जाना 
असम्भव देख जला दिया। उन्होने चटाइयो की दीवारे और ठाठ पर ताड़ के 
पत्त बिछाकर छते बना ली और काम चलाऊ घर बना लिये। मैने उनमे से एक 
वड़े दल से पूछा कि आप लोगो ने अपने-अपने घर क्यो छोड दिये है ? स्त्रियों ने 
वहुत जल्दी सीधे सादे उत्तर दिये, क्योकि महात्माजी जेल में है। पुरुषों को 
अपने आ्िक कष्ट का ज्ञान था। उन्होने कहा, खेती में इतना पैदा नही होता 
और लगान बेजा है ।! एक-दो ने कहा, स्वराज्य लेने के लिए ।” मैने सूरत की 
का््रेंस के सभापति के साथ उन परित्यकत गावो मे भ्रमण करते हुए दो दिन व्यत्तीत 
किये, जो मुझे सदा याद रहेगे । घरो की कतार-की-कता र खाली पड़ी थी | उनपर 
कपडा सिले हुए ताले लगे थे। इन परित्यक्त गावो में से एक से जव हमारी मोटर 
रवाना होने लगी तव सयीन चढी हुई रायफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का 
हुक्म दिया। उसने कहा कि आप पुलिस की लिखि त आज्ञा लेकर ही गाव से जा 
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सकते है, किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तब वह तुरन्त डर गया। 
टूटी-फूडी अग्रेजो में सिटपिटाते हुए बोला-हुजूर ! ' किन्तु मजे को बात तो यह थी 
कि उसको वर्दी पर नम्बर का कहो पता भो न था। जब मैने उससे उसका नम्बर 
पूछा तब उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते है। 
वह सिपाही उस दल का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया 
था, और जो आयलड के ब्लेक एन्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता था। इस दल के 
सगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होगे कि उनकी वदियों पर उनके नम्बर नही रहते । 

इस दु खभरी कहानी को समाप्त करते हुए हमे पेशावर और वहाँ के पठानो 
के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। पठान, जिनका नाम निर्दयता और 
हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनो के समान सीधे-सादे और अहिसा की प्रतिमूर्ति 
बन गये थे । खान अब्दुलगफ्फार खाँ ने अपने खुदाई खिदमतगारो' का ऐसे सुनि- 
यन्त्रित और सच्चे ढग से सगठन किया था कि भारतवर्ष का जो भाग इस विशा में 
अत्यन्त भयजनक था वह अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए 
बहुत ही सुरक्षित केन्द्र बब गया था। सीमाततप्रान्त में की गई निर्देयताओ को 
बिलकुल अन्बकार से रखा गया था और श्री विदुलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार 
ते जब्त कर ली थी। एक महत्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहा 
उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो दमन हुआ उस सिलसिले में गढवालो सिपाहियो 
को, एक सभा मे बैठे हुए लोगो पर, गोलो चलाने की आज्ञा दी गईं। उन्होने शान्त 
और नि शस्त्र भीड पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया । इस कारेण उन सिपा- 
हियो पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हे १० से लगाकर १४ 
साल तक की लम्बी-लम्बी सजाये दी गईं । बोरसद में भी इसी प्रकार की एक रोमा- 
व्चकारी घटना हुई। वहाँ की महिलाओ ने बडी वीरता दिखाई पुलिस प्रदर्शन 
को रोकने का निरचय कर चुकी थी। स्त्रियों ने जलूसवालो को पानो पिलाने के 
लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के बडे-बडे बतंन रख छोडे थे। पुलिस ने पहले 
इन बतंनो को ही तोडा। फिर स्त्रियों को बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया। 
यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियाँ गिर गई तब पुलिसवाले उनके सीनो को बूटो 
से कृचलते हुए चले गये । पुलिस के गुण्डेपन का कदाचिंत्‌ यह अन्तिम कार्य था। 
क्योकि २६ जनवरी को समझौते की वातचीत चलाने योग्य वातावरण उत्पन्न 
करने के लिए गाधीजी और उनके २६ साथियो को बिना शर्तें छोड देने की विशृप्ति 
प्रकाशित हुई थी। 


सममभोते के असफल प्रयत्न 


समझौते की वातचीत पहले से ही चल रही थी। २० जून १६३० को बम्बई 
मे प० मोतीलालजी से, जब वह बाहर थे, डेली हेरल्ड' के संवाददाता मि० 
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स्‍लोकोम्ब ने मूलाकात की थी और उनसे काग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज-परिषद्‌ 
में शामिल हो सकती है ?-इस विषय पर बातचीत की थी। इसके थोडे दिन 
बाद मि० स्‍्लोकोम्व की सोची हुईं शर्तों पर एक सभा में, जिसमें पण्डितजी, श्री 
जयकर और मि० सस्‍्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वोकार हुई । 
सर सप्रू और जयकर मध्यस्थ हुए। पडित मोतीलालजी समझौते की तजबीजे 
लेकर काग्रेस के सभापति प० जवाहरलाल नेहरू और गाधीजी के पास जाने को 
राजी हो गये । शर्ते यह थी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनो निजी 
तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जाये कि, चाहे गोलमेज-परिषद्‌ को कुछ 
भी सिफारिश हो और चाहे पार्लमेन्ट हमारे प्रति कुछ भी रुख रखे वह स्वय भारत- 
वर्ष को पूर्ण उत्तरदायी-शासन की माग का समर्थन करेगे। शासन-परिवर्तेत की 
खास-खास तर्मीमो और शर्तों की, जिन्हे गोलमेज-परिषद्‌ रखे, उनमे गृजाइश 
रहे । इस आधार पर मध्यस्थो ने वाइसराय से लिखा-पढी की और गाधीजी, 
मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मागी | यह १३ 
जुलाई की बात है। तब तक मोतीलाल जी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय 
ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी 
नरम कर दिया। उन्होने वादा किया कि हम भारतवासियो को उनके गृह-प्रवन्ध 
का उतना अश दिलाने में सहायता देगे जितना कि उन विषयो के प्रवन्ध से 
3 खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेदारी लेने की स्थिति में वें 
नही है । 

उक्त दो कागजों को लेकर सप्रू और जयकर ने यरवदा जेल में २३ और २४ 
जुलाई को गाधीजी से मुलाकात की, जिसमे गाँधीजी ने उन्हे नैनी-जेल (इलाहाबाद ) 
में पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू की देने के लिए एक नोट और पत्र दिया। 
गाधीजी चाहते थे कि गोलमेज परिषद्‌ के वाद-विवाद को संरक्षणो-सम्वन्धी 
विचार तक ही सीमित रखा जाय। सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता 
का प्रश्त विचार-झस्षेत्र से निकाल न दिया जाय। गोलमेज-परिषद्‌ की रचना 
संतोषजनक हो, सविनय-अवज्ञा-आदोलन के रोक लेने की दशा में भी तबतक 
विदेशी वस्त्र और शराब का धरना जारी रहे, जबतक कि सरकार स्वय शराब 
और विदेशी वस्त्र का निषेघ कानून न कर दे और नमक का बनाया जाना बिना 
किसी भी तरह की सजा के जारी रखा जाय। इसके वाद उन्होने राजनैतिक 
पन्दियो के छुटकारे का, जायदादो, जुर्मानो और जमानतो के वापस करने का, जिन 
अफसरो ने अपने पदो से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुननरतियुक्ति का और आ्डि- 
तेन्सो को वापस लेने का जिक्र किया। उन्होने सन्देशवाहको को सावधान किया 
ने(र कहा कि में एक कैदी हूँ, इसलिए मुझे राजनैतिक गति-विधियो पर राय देने 
का कोई हक नही है। ये मशविरे मेरे अपने है। मैं स्व॒राज्य की हरेक योजना 
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को अपनी ११ शर्तो से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ । गाधीजी पे 
बाते करने के पश्चात्‌ सन्देश-वाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतीलाब 
और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कौ। खूब बहस भी हुईं। मोतीलालजी 
और जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १६३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि 
जवतक मुख्य-मुख्य विषयो पर एक समझौता नौहो जाय तबतक किसो भी परिषद्‌ 
में हमे कोई भी चीज न मिल सकेगी । ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को श्री 
जयकर गाधीजी से पुन ॒ मिले, तव गाधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी 
कोई भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य 
से पृथक होने की इजाजत न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बातो के 
अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिलें। 

थोड़े दिन बाद ही दोनो नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल मे ले 
जाये गये। वहा १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ 
थे जयकर तथा सप्रू और दूसरी तरफ गाधीजी, दोनो नेहरू, वल्लभभाई पदेल, 
डा० सेयद महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू । इस सम्मेलन 
का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में प्रकाशित हुआ जिसमे हस्ताक्षर-कर्ताओं 
ने, समझौतो की शर्तों को, दोहराया था। उसमे उन्होने भारतवर्ष के पृथक्‌ होने 
के हक को और अग्रेजो के दावों और उनकी रियायतों की जाच के लिए एक 
कमिटी की नियुक्ति की माग को भी शामिल कर दिया था। वाइस राय ने अपने 
२८ अगस्त के एक पत्र में लिखा कि मै तो प्रान्तीय सरकारो से राजनैतिक बन्दियो 
को बडी सख्या में छोडने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलो पर उनके प्रकारो 
और योग्यता के अनुसार विचार करना उन्ही का अधिकार होगा। दोनो नेहरूओ 
ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गाधीजी को लिखा कि 
वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक बातो पर विचार करना भी गैर-मुमकिन खयाल 
करते है। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि 
शान्ति की बात-चीत असफल हो गईं। सप्रू-जयकर की समझौते की बात-चीत 
के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैषियो को निराशा नही हुईं। इसके बाद 
मि० हौरेस जी० अलक्जैण्डर के, जो सैली ओक कॉलेज मे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के 
अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसराय से और जेल में गाधीजी 
से मिले। गाधीजी की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दा- 
डम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की सीधी-सादी समस्याओं का 
मुकाबला भर करने का प्रयत्त किया गया था। ईंस समय तक लॉर्ड अविन ने 
एक दर्जन के करीब आडिनेन्स निकाल दिये थे। वह आडिनेन्सो की बहुत आवं- 
पा भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता की थोडी कंद्रे भी कर 
हे थे। 
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गोलमेज-परिषद्‌ 


१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिषद्‌ शुरू हुई। अपर-हाउस की शाही 
गैलरी में बडी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल 5८६ प्रतिनिधि थे, 
जिनमें १६ रियासतो से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इस्लैड के 
भिन्न-भिन्न दलो के मुखिया थे। गोलमेज-परिषद्‌ बीच-बीच मे सेण्ट जेम्स महल में 
भी हुई। शुरू के भाषणों में प्राय सभी ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की । 
पटियाला, बोकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संब-राज्य के पक्ष में 
थे। प्रधान-मन्त्रों ने शासन-विवान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें 
रखी । पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरों यह कि 
उसका विकास होता रहे। उन्होने इस पिछली बात की खूबिया दिखलाई। 

उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशोल होगी उसे अगली पीढी पवित्र 
विरासत समझेगो। इसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितिया बनाईं गई जिन्होने 
रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-सख्यको, ब्रह्मा, सरकारी नौकरिया और प्रान्तीय 
तथा सघ-शासन के ढाचो की बाबत बाकायदा रिपोर्ट दी । परिषद्‌ अधिवेशन को 
जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जनवरी को खुला अधिवेशन हुआ। 
इसके बाद प्रधानमन्त्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विषान के सरबन्ध में ब्रिटिश- 
ही की नोति और उसके इरादो की घोषणा की और फिर परिषद्‌ सम्नाप्त 
हुइ । 


रिआयतो प्रस्ताव 


परिषद्‌ को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की 
स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गाधीजी और 
उनके १६ साथियों को जेल से विना शर्ते रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आदमियों 
को रिहाई से यह संख्या और भी बढ गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य 
प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनो में ही सुन्दर था। काग्रेस-कार्य- 
समिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहा देना आवश्यक समझते 
हैं, जिसपर रिआयती' (ए7०४८०१) लिखा हुआ था। यह “रिआयती 
भस्ताव' काग्रेस कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ बजे स्वराज्य 
भेवत्त इलाहाबाद में स्वीकार किया। 

अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्यसमिति उस गोलमेज परिषद्‌ 
की कारंबाईयो को स्वीकार करने को तैयार नही है जो ब्रिटिश-पालंमेट के खास- 
पात्त सदस्यो, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से 
हैने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियो के किसी भी वर्ग के 
पुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्विटिश-सरकार से 
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भारतीय-अतिनिधियो से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीको का 
इस्ते ताल किया है, उनसे उसने स्वप्न अपने-आपको निन्‍्दनीय ठहराया है। वास्तव 
बात तो यह है कि वह, भारतवासियो के महात्मा गाधी ओर जवाहरलाल नेहरू 
जैसे वास्तविक नेताओ को जेलो मे बद करके, आडिनेसो और सजाओ द्वारा 
और सविनय-अवज्ञा-द्वारा अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक््तिपूर्ण 
प्रयत्न में लगे हुए हजारो शात, शस्त्रहीन, और मुकावला न करनेवाले लोगो पर 
लाठी-प्रहार करके और गोलिया चलाकर, इस देश की सच्ची आवाज को 
रोकतोी रही है। 

“इस कार्य-समिति ने १९ जनवरी १६३१ को मन्त्रिमडल की ओर से इगलैंड 
के प्रधान मत्री मि० रेम्जे मेकडानल्ड-द्वारा घोषित सरकार की नीति पर खूब 
विचार कर लिया है। इस समिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य 
है कि उससे काग्रेस की नीति में परिवर्तत नही किया जा सकता। 

“यह समिति लाहोर-काग्रेस मे स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ 
है और यरवडा जेल से १५ अगस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी, 
प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगो ने जो विचार प्रकट 
किप्रे हैं उनका समर्थन करती है। 

“समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, 
प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार मनाये और यह सिद्ध कर दे कि वेंह 
निर्मम और आश्या-पूर्ण होकर स्वाधीवता की लडाई जारी रखने का दृढ निश्चय 
कर चुका है ।” 

जब काग्रेस-कार्य-समिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेंन्द्र बाबू काग्रेस के काम- 
चलाऊ अध्यक्ष थे। वल्‍लभभाई तो ११ मास में तीसरी बार जेल गये हुए थे, 
इसलिए वही उनके स्थानापन्न थे। प० मोतीलाल नेहरू जेल में सख्त बीमार 
हो जाने के कारण सजा की मियाद खत्म होने से पहले ही छोड दिये गये थे। 
इसके थोडे दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। कार्य-समिति की बैठक का और उसके 
उद्देश्य का प्रेस द्वारा खुला एलान कर दिया गया था। इस अवसर पर काय- 
समिति के सदस्य इलाहाबाद में जमा हुए। कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया । प० मदनमोहन मालवीय यद्यपि रोगी थे, किन्तु फिर भी समिति 
की इस बैठक मे उपस्थित हुए थे। सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित 
किया जाय या नही ? इस पर मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले 
दिन तक प्रकाशित न किया जाय । किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो 
गई जिससे इसे प्रकाशित न करने का निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ । लन्दन से डा० 
सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमे उन्होने कार्य-समिति कक आते 
से पहले उनकी बाते बिना सुने प्रधान-मन्त्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने 
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की प्रार्थना की थी। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया, 
किन्तु जैसा कि ऐसे मामलो में प्राय हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास 
होने के कुछ देर बाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी। २४५ जनवरी 
१६३१ को गवर्नर-जनरल ने एक वक्तव्य निकाला जिसके अनुसार काग्रेस' की 
कार्य-समिति के सदस्यो को आपस मे और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी 
१९३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, वातचीत करने की 
पूरी-प्री छूट दी गई और वे जेल से मुक्त कर दिये गये । 
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मोसीलाल नेहरू का स्वरगंवास' 


कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यो की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात से 
पहले होने वाली थी। इस बात की भी हिदायत थी कि उनकी पत्निया यदि जेल 
में हो तो उन्हे भी रिहा कर दिया जाय। बीच-बीच में जो लोग किसी के बजाय 
कार्य-समिति के सदस्य बने थे उनकी रिहाई की भी आज्ञा थी, इसलिए इस प्रकार 
रिहा होनेवालो की कुल सख्या २६ तक पहुँच गई । गाधीजी, छूटते ही, पं ० मोती- 
लाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहा वह वीमार पडे हुए थे । 
कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। वही स्वराज्य-भवन मे, ३१ 
जनवरी और १ फरवरी १६३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुईं, जिसमे एक 
पस्ताव पास हुआ । प्रस्ताव मे कहा गया कि जबतक स्पष्ट रूप से सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन को बन्द करने की आज्ञा न निकाली जाय तवतक आन्दोलन वरावर 
जारी रहेगा । साथ ही विदेशी कपड़े और शराब तथा अन्य नगीली चीजो की 
दूकानो पर धरना देना जबतक विलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जवतक सर्वसाधारण 
के कार्य में उससे कोई रुकावट न पडती हो तवतक वह नागरिकों के साधारण 
अधिकार के अन्तर्गत है| 

कार्य-समिति के असली और स्थानापन्न सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद 
ही रहे। पण्डित मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी। 
इसलिए यह आवश्यक सनझा गया कि उन्हे 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनऊ ले 
जाया जाय। त्वतक करीब-करीव सभी लोग थोडे दिनो के लिए वहां से चले गये, 
पर भांवीजी सहित कुछ लोग वही रहे । याघीजी तो मोतीलालजी के साथ लखनऊ 
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भी गये, जहा मौत से वड़ी कश-मकद के वाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोती- 
लाल जी सदा के लिए हमसे विदा हो गये--/ हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला 
स्व॒राज्य-मवन मे ही कीजिये । मेरो मोजूदगो में हो फैसला कर लो | मेरी मातृ- 
भूमि के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मानपूर्ण समझौते में मुझे भी साझीदार होने 
दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतत्र भारत की गोद में हो मुझे मरने दो। 
मुझे अपनी आखिरी नींद गुलाम देश में नही, वल्कि आजाद देश से हो लेने दो ।” 
इस प्रकार पंडितजी की महान्‌ आत्मा हमसे जुदा हो गई। जब उनको दूरन्देशी 
और तत्काल बुद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओ को स्पष्ट 
रूप से सुलझाने मे पर्याप्त सहायता मिलने की आवश्यकता थी तव उनका हमारे 
बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारो क्षति थी कि वस्तुत उसको पूर्ति नहीं हो 
सकती थी | उनकी मृत्यु पर, ७ फरवरी को, गावीजी ने इलाहाबाद से यह संदेश 
दिया---मोतीलालजी को मृत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईणष्यस्पद होतो चाहिए। 
क्योकि अपना सब-क्ुछ न्‍्योछावर करके वह मरे है और अन्त समय तक देश का 
ही ध्यान करते रहे है। इस वीर को मृत्यु से हमारे अन्दर भी वलिदान की भावना 
आनो चाहिए। हम में से हरेक को चाहिए कि जिस स्वतन्त्रता के लिए वह उत्सुक 
थे और जो अब हमारे बहुत नजदीक आ पहुचो है, उसको प्राप्त करने के लिए 
अपना सर्वस्व नही, तो कम-से-कम इतना वलिदान तो करे ही कि जिससे वह हमें 
प्राप्त हो जाय |” पे 


दमन का दोर-दोरा 


राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात वस्तुत शोकजनक थी, और 
जिसके लिए गाघीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह यह थी कि इंग्लैण्ड में तो खूब 
चिल्ला-चिल्ला कर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की बात कही जा रही थी, पर 
उसके कारण हिन्दुस्तानी के अधिकारियों के रुख में कोई परिवर्तेत नजर नहीं 
आ रहा था। चारो ओर दमन-चक्त अपने भयंकर रूप में जारी था। ठीक इसी 
समय गोलमेज परिषद्‌ में गये हुए प्रतिनिधि लौटकर हिन्दुस्तान आये और आते 
ही, ६ फरवरी १६३१ को, उन्होने काग्रेस से निम्न प्रकार अपील की -- 
“गोलमेज-परिषद्‌ की योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की 
बाते तो जिनमे से कुछ बहुत सार की और महत्वपूर्ण है, अभी तय होनी है । हमार 
यह ॒हादिक इच्छा है कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलो के चेता आगे_बढकर 
इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमे आशा 
है कि वातावरण को ऐसा शञात कर दिया जाय जिसमें आवश्यक विषयो पर 
भलीभाति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो 


०० 8 


सक | 


गांधी-अविन-समझौोता : १९३१ २१३ 


लेकिन इसके बाद भी सजाये दी जाती रही। फरवरी “१९६३१ में कानपुर 
शहर में पिकेटिग के अपराध में १३६ गिरफ्तारियाँ हुईं। साथ ही जेलो में भी 
क्या खाना-कपड़ा और क्‍या दवादारू---कैदियो के साथ वैसा ही खराब व्यवहार 
होता रहा जैसा पहले होता था। उन्हे पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। 
१३ फरवरी -को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता बैठक हुई । इस समय 
तक डा० सप्र और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गाधीजी और कार्य-समिति 
से मिलने के लिए वे दौडे हुए इलाहाबाद गये । कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी 
बहस हुईं, जिसमे कार्य-समिति के सदस्यो ने उनसे कड़ी-से-कडी जिरह की | यहां 
तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मुदुता तक न रख पाते 
थे; क्योंकि शास्त्री जी इग्लैण्ड मे कुछ ऐसी बाते कह गये थे जिससे सर्वेसाधा- 
रण में उत्तेजना ही नही फैल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोष भी बढ़ रहा था। 


वाइसराय से भेट 


गाधीजी ने लार्ड अवितन को एक पत्र लिखा, जिसमे देश में पुलिस-द्वारा' 
की जा रही ज्यादतियो, खास कर २१ जनवरी को बोरसद में स्त्रियों पर किये 
जानेवाले हमले को ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट करते हुए उनसे पुलिस के कारनामो 
को जाच कराने के लिए कहा । लेकिन इस माग को ठुकरा दिया गया । तब गाधीजी 
ने लार्ड अविन के पास मुलाकात के लिए एक सक्षिप्त पत्र लिखा जिसमे उन्होने 
उनसे बहैसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ 
तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के बडे सबेरे तार-ह्वारा इसका उत्तर आ 
गया। १६ तारीख को ही गाधीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हो गये । पुरानी कार्य- 
समिति के अन्य सदस्य भी शी घ्र ही दिल्‍ली पहुच गये । कार्य-समितति ने एक प्रस्ताव 
हारा गाधीजी को काग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे । 
गाधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली बार मुलाकात की और कोई चार 
घण्ट तक वाइसराय से उनकी बाते होती रही। तीन दिन तक लगातार यह 
वात-चीत चलती रहो। 

इस बात-चीत के दौरान में गाधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादतियों की 
जाच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया । पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस 
की जाच की बाते ऐसी विवादास्पद थी जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की 
सम्भावना नहीं थी। १६९ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी बाते उठी है 
जिनके बारे मे विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे बात- 
चीत होने मे कई दिन लग जाय॑ । 

पहले दिन की बात-चीत से एक प्रकार की निश्चित आशा बधती थी । दूसरे 


र्श्ढे संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


दिन यह स्पष्ट हो गया कि गाधीजी की स्थिति को वाइसराय समझते तो है, लेकित 
उनके अनुसार करने को तैयार नही है । चूकि इग्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, 
इसलिए बात-चीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावना पैदा हो गई, 
स्वयं वाइस राय ने गाधीजी को दुबारा शनिवार २१ तारीख को बुलवाने के लिए 
कहा। लेकिन गृशवार १६ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुचा | इधर सरकार 
और काग्रेस के बोच चलने वाली वातचीत के दौरान में उठने वाले विविध-विषयो 
के विचारार्थ १२ व्यक्तियो का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, 
जिसकी सख्या बाद में वढकर तीस हो गई । वाइसराय लन्दन से इस विषय में तार 
आने को प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक ठहरना 
पडा। बहुत प्रतीक्षा के वाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा आ ही 
पहुचा । २६ ता० को गाधीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तोन घण्टे तक बहुत 
खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक बातचीत हुईं । २८ ता० को, वाइसराय की 
इच्छानुसार, गाधोजी ने पिकेटिग के बारे में उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइस- 
राय ने श्रस्तावित समझौते के वारे में अपने कुछ विचार गाधोजी को लिख भेजे । 
समझौते के सिलसिले मे उठी प्रत्येक वात पर वाइसराय ने गाधोजी के निश्चित 
विचार जानने चाहे और इसके लिए १ मार्च के दिन दोपहर के २॥।। बजे उन्हें 
वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया। १ मा्चे को हालत एकदम निराशा- 
जनक मालूम पडने लगी। निश्चित समय पर गाधीजी वाइसराय से मिले और 
सायकाल ६ बजे वाइसराय-भवन से वापस आ गये। इतने थोडे समय में उनके 
लौट आने से एकदम निराशा छा गईं, लेकिन शी प्र ही समझौते को फिर से आशा 
बंधने लगो। १ मा्चे के तीसरे पहर जब गाधीजी वाइसराय से मिले तब वाइस- 
राय का रुख बिलकुल दोस्ताना था। होम-सेक्रेटरी मि० इमसेन भी बडी अच्छी 
तरह पेश आये । वाइसराय ने गाधीजी से कहा कि मि० इमसव के सलाह-मशविरे 
से वह पिकेटिंग के बारे मे कोई हल सोचे । 


आशाजनक परिस्थिति 


इतने समय के वाद अब सम्भवत हम यह कह सकते है कि यार अधिकारो की 
भावना के ऊपर कतेव्य-भाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझोता बिलकुल 
ही न हुआ होता। पिकेटिंग के बारे में बहस-तलब एक बात यह थी कि सारे 
“विदेशी माल के खिलाफ को जाय या ब्रिटिश माल के ?” दूसरी बात उसके लिए 
ग्रहण किये जानेवाले साधनों के बारे में थी। सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड 
अविन ने गाधीजी और मि० इमसेत से आपस मे मिलकर कोई हल निकालने के 
लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया। 

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे से बातचीत हुई और वह सन्‍्तोषजनक 


2436३ -#४०ह: 


गांघी-अविन-ससझोता : १९३१ २१५ 


रही। गाधीजी ने नजरबंदो का भी प्रइन उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप 
से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नही, पर वयक्तिक रूप में वह उनके 
मामलों की तहकौकात अवश्य करेगे। जब्त सम्पत्ति के वारे में तय हुआ कि उसमे 
से जो विक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकतो। ग्राधीजी से कहा गया कि इसके 
लिए वह प्रान्तीय सरकारो से मिले, क्योकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों 
से सीवो वातचोत चलाने के लिए तैयार नहो हे । मगर जब्त जमीनो के बारे में 
वम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशो-चिट॒टी गावीजी को देने का वाइसराय ने 
बादा किया। नमक के वारे में तो स्थिति अच्छो हो रही। जिन जगहो पर नमक 
अपने-आप तयार होता हे वहा से आजादी से नमक लेने-देने का वाइस राय ने आश्वा- 
सन दिया। यह एक ऐसो सुविधा थो जो गावोजी के लिए वडी सत्तोष-जनक हुईं । 
पुलिस को ज्यादतियों के प्रश्न पर दोनो हो अड गये। गाधीजी ने इस सम्बन्ध 
में अपने को कार्य-समिति पर ही छोड दिया। वाइसराय से वातचीत करके वह 
१ बजे वापस आये और रात के २। बजे तक कार्य-स मिति के सदस्यो तया अन्य मित्रो 
के सामने भाषण देते रहे । वाइसराय और मि० इमर्सन दोनो ही अच्छो तरह 
पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में उसो रात एक हल निकल आया, लेकिन उस 
पर और विचार करने के लिए ३ मार्च का दिन तय रहा, क्योकि २ मार्च को सोम- 
वार पडता था, जो गावीजी का मौन-दिवस था । 

. समझौते को जो आशा थी, ३ मार्च को उसमे एक और वडी कठिनाई उत्पन्न 
हो गई। वबारडोली के किसानो की जमोन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार 
हुआ था, अब फिर उस मामले को उठाया गया। वाइसराय की भी अपनी कंठि 
नाइवा वी। जव बारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तव उन्होने 
वम्घ+-तरकार को एक पत्र में लिखा था, कि चाहे कुछ हो, में किसानो की जब्त 
जमीने लॉोटाने के लिए कभी नहीं कहगा । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि अब 
उससे बिलकुल उलटो वात लिखने के लिए वह तैयार नही थे। उन्होते चाहा कि 
गायानो तर पृरेषोत्तददास और सर इदब्राहीम रहीमतुल्ला से इसके लिए बीच 
भे पड़ने को कहें, और आशा प्रकट की कि सब ठीक हो जायगा। गाधोजी ने 

कि वाइसराय स्वयं ऐसा करें। आखिरकार वाइसराय वम्बरई सरकार के 

नाम एसा पत्र तिसने के तिए तैयार हुए कि जमीनें प्राप्त कराने के मामले में उ वक्‍त 
दीना महानुभावों की मदद की जाय । इस बातचीत के दौरान में वम्बई सरकार 
> रुवन्यू-मग्बर भी दिल्‍ली पहचे | वह तत्सम्वधी वातचीत के लिये वलूये गये । 


सममोता थ्रोर उसको विप्तपष्ति 


२१६८ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


गाधीजी बडे उत्साह में थे। अपने स्वभाव के अनुसार गाधीजी ने उस रात की सब 
घटनाये कार्य-समिति के सदस्यो को सुनाईं। कार्य-समिति के सदस्यो में शाम तक 
प्केटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वाद-विवाद हुआ, क्योकि 
उसका पहले-पहल जो मसविदा बताया गया उसमे मुसलमान दुकानदारो के यहा 
पिकंटिंग न करने की धारा रखी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन 
अन्त में उसे छोड ही दिया गया। समझौते को हरेक मद में थोडो-बहुत खामी 
थी। वललभभाई समझौते की जमीन सम्बन्धी अश से सहमत नही थे। जवाहर- 
लाल को विधान-सम्बन्धी अश नापसन्द था। कंदियो वाली बात पर तो किसी 
को भी सन्‍्तोष न था। लेकिन यदि प्रत्येक अश ऐसा होता कि उसपर प्रत्येक को 
सन्‍्तोष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहा रहता, वह तो काग्रेस की जीत 
ही न होती ! जब काग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तब ऐसा नही हो 
सकता कि उसी-उसकी बात रहें। गाधीजी ने कार्य-समिति के प्रत्येक सदस्य से 
पूछा कि कया कीदियो के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमोनो के सवाल पर, 
अन्य किसी बात पर या प्रत्येक बात पर, या आप कहे तो समूचे समझौते पर में 
सुलह की बातचीत तोड दू ? समझौते की आखिरी धारा पर, जिसमे सरकार ने 
अपने लिए यह अधिकार रखा था कि “यदि काग्रेस इस समझौते को बातो पर 
पूरी तरह अमल न कर सकी तो उसे (सरकार को ) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा, 
जो, उसके परिणाम स्वरूप, सर्वसा धारण तथा व्यक्तियो की रक्षा औरकानून-व्यवस्था 
के उपयुक्त अमल के लिए आवश्यक हो,” यह ऐतराज उठा कि यह हक दोनो पक्षों 
के बजाय एक ही के लिए क्यो रखा जाय ? दूसरे शब्दों मे, ऐतराज करनेवालो 
का कहना था कि एक धारा इसमें और जोडो जाय, कि यदि सरकार इस समझौते 
की बातो पर पूरी तरह अमल न कर सके तो काग्रेस सविनय-अवज्ञा को घोषणा 
कर सकेगी। लेकिन यह समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी कि कांग्रेस 
ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की शुरुआत नही की थी, इसी तरह 
उसकी फिर से शुरुआत करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता 
नही थी। 

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और काग्रेस के बीच खूब गहरा वाद-विवाद 
हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप ५ मार्च १६३१ को यह समझौता हुआ। इसकी 
मुख्य-मुख्य बाते यहा दी जाती है --- 

“स्व-साधारण की जानकारी के लिए कौसिल-सहित गवर्नर-जनरल का 
निम्न वक्‍तव्य प्रकाशित किया जाता है --- 


(१) विधान-सम्बन्धी प्रश्न पर सम्राट-सरकार की अनुमति से यह तय 
हुआ कि हिन्दस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा, 
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जिसपर गोलमेज-परिषद्‌ मे पहले विचार हो चुका है। वहा जो योजना बनी थी, 
संघ-शासत उसका एक अनिवार्य अंग है। 

(२) १६ जनवरी १६३१ के प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार, ऐसी कारे- 
वाई की जायगी जिससे शासन-सुधारो की योजना पर आगे जो विचार हो उसमे 
काग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सके। 

(३) सविनय-अवज्ञा अमली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके 
बदले मे) सरकार अपनी ओर से कुछ कारंवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आदो- 
लन को अमली तौर पर बन्द करने का मतलव है उन सब हलचलो को बन्द कर 
देता, जो कि किसी भी तरह उसको बल पहुचानेवाली हो। 

(४) विदेशी कपड़ो के वहिप्कार के सबंध में यह बात तय पाई है कि 
सविनय-अवज्ञा-आदोलन बन्द करने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक 
शस्त्र के तार पर काम में लाना निश्चित रूप से बन्द कर देना भी शामिल हैं, 
ओर इसलिए आदोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की खरीद-फरोख्त 
वन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय वदलना चाहे तो अवाध-रूप से उन्हे ऐसा 
करने दिया जायगा। 

(५) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय साल का व्यवहार करने और 
दराव आदि नशीली चीजो के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले 
उपायो के सम्बन्ध मे तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायँगे जिनसे 
कानून की मर्यादा भंग होती हो। 

(६) सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले मे जो कानून (आइिनेन्स) 
जारी किये गये हूँ वे वापस ले लिये जायंगे। 

(७) १६०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट के मातहत सस्थाओ को गैर- 
कानूनी करार देने के हुक्म वापस ले लिये जायगे, वशर्तेंकि वे सविनय अवज्ञा- 
आन्दोलन के सिलसिले में जारी किये गये हो। 

(५) जो मुकदमे चल रहे है उन्हे वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय 
भवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होगे और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित 
होगे जिनमें हिंसा सिर्फ नाम के लिए होगो या ऐसी हिसा को प्रोत्साहन देने की 
दात हो। यही सिद्धान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत 
पलने वाले मुकदमों पर लागू होगी। सैनिको या पुलिस वालों पर चलाने वाले 
इवम-उदूली के मुकदमे, अयर कोई हो, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नही आयेगे। 
.. (६) वें कैदी छोडे जायंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलनिले में 
ऐसे अपराधों के लिए कद भोग रहे होगे जिनमे नाम-मात्र की हिंसा को छोड कर 
नर एसी प्रकार की हिंसा या हिसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो । 


(१०) जूर्मानें जो वसूल नही हुए है, माफ कर दिये जायंगे। इसी प्रकार 


हि 
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जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओ के मातहत निकले हुए जमानत-जन्ती 
के हुक्म के बावजूद जो जमानते वधूल नही हुईं होगी उन्हें भो माफ कर दिया 
जायगा। जुर्माने या जमानतो की जो रकमें वसूल हो चुकी है, चाहे वे किसी भी 
कानून के मृताबिक हो, उन्हे वापस नहीं किया जायगा। 

(११) सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में किसी खास स्थान के 
बाशिन्दों के खर्चे पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गईं होगी उसे प्रालीय 
सरकारों के निर्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गईं रकम, 
यहि असली खर्चे से ज्यादा हो तो भी लौठायी नहीं जायगी, लेकित जो रकम 
वसूल नही हुईं है वह माफ कर दी जायगो। 

(१२) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय अवज्ञा- 
आन्दोलन के सिलसिले में आर्डितेन्सो या फोजदारी-कानून की धाराओ के मात- 
हत अधिकृत की गई है, यदि अभी तक सरकार के कब्जे में होगो तो लौठा दी 
जायगी। जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगो या सरकार-द्वारा अतिम रूप से 
जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नही दिया जायगा 
और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगो। 

(१३) जिस अचल-सम्पत्ति पर १६३० के नवे आड्डिनेन्स के मातहत कब्जा 
किया गया है उसे आड्डिनेन्स के अनुसार लौटा दिया जायगा। जहा अचल-सम्पत्ति 
बेच दी गईं होगी, जहातक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा अन्तिम समझा जायगा | 

(१४) जिन लोगो ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्‍त- 
स्थानों की जहा स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहा सरकार पुराने (इस्तीफा 
देनेवाले) व्यक्ति को पुन नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तोफा देनेवाले अन्य 
लोगो के मामलो पर उनके गुण-दोष की दृष्टि से प्रातीय सरकारे विचार करेगी। 

(१५) नमक-व्यवस्था सम्बन्धो मौजूदा कानून के भग को गवारा करने के 
लिए सरकार तैयार नही है, न देश को वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए 
तमक-कानून मे ही कोई खास तब्दोली की जा सकती है। 

(१६) यदि काग्रेस इस' समझौते की बातो पर पूरी तरह अमल न कर 
सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगो जो, उसके परिणाम- 
स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों के सरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उप- 
यूक्‍त परिपालन के लिए आवश्यक होगो।” 


घांधीजी का वक्तव्य 


समझौते से निबटते ही गाधीजो ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अग्रेज 
व भारतीय पत्रकारो और प्रेसमैनों के एक समूह के सामने एक युगान्तकारी वक्तव्य 
दिया । पूरा वक्तव्य लिखावे मे गाधीजी को कुल डेढ घण्टा लगा । वक्तव्य गाधीजी पे 
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मुह-जवानी ही लिखाया था और उसमे कही भी एक-बार भी रदो-बदल नही किया । 
इस वक्तव्य में उन्होने लॉर्ड अविन की उचित प्रशसा की और पुलिस, सिविल-सविस 
तथा क्रातिकारियों से उपयुक्त अपील को। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने 
वास्तव में रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायो होना स्वाभा- 
विक ही है। यह जो सन्धि हुई है वह कई बातो कः पूर्ति होने पर निर्भर है । काग्रेस 
गोलमेज-परिषद्‌ में भाग ले सके, इसक पहले कई बातो का पूरा हो जाना आवश्यक 
है। काग्रेस का ध्येय तो पूर्ण स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजी मे अनुवाद करके पूर्ण 
स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रो को भाति भारत का यह जन्म-सिद्ध 
अधिकार है और भारत इससे कम पर सनन्‍्तुष्ट नही हो सकता। सब-शासन 
(फेडरेशन ) मृगनृष्णा भी हो सकता है, अथवा एक ऐसे सजी4 राष्ट्र का रूप 
धारण कर स़कता है जिसके दोनो हाथ इस प्रकार कार्य करते हो कि उनसे उसका 
शरीर मजबूत बन जाय। इसी प्रकार उत्तरदायित्व जो दूसरा पाया है वह 
या तो बिल्कुल छाया के समान नि सार है या बडा ऊंचा, विशाल अथवा न झुकने 
वाले बरगद के पेड के सदृश हो सकता है । एक दल इन तीन पायो का एक मतलब 
निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा । इस धारा के अनुसार दोनो दल अपनी- 
अपनी दिद्या मे काम कर सकते है। काग्रेस ने परिषद्‌ की कार्रवाई में भाग लेने 
की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि वह संघ-शासन, उत्तरदायित्व, 
संरक्षण, प्रतिबन्ध अथवा उन्हे जिन नामो से पुकारा जाता हो उन्तको ऐसा रूप 
देना चाहती है कि उनसे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आ्थिक एवं 
नेतिक उन्नति हो। यदि परिषद्‌ ने काग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर 
भान लिया, तो मेरा दावा है, कि इसका परिणाम पूर्ण-स्वाधीनता' होगा। लेकिन 
में जानता हू कि यह मार्ग बहुत कठित और थका दंनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी 
चट्टाने हैं ओर बहुत से गड़ढे है। लेकिन यदि काग्रेस-वादी इस नये काम को 
विश्वास एवं उत्साह के साथ करेगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे मे कोई भी 
सन्देह नही रह सकता। अत. यह उन्ही के हाथ में है कि वे इस नये अवसर 
का, जो उन्हे मिला है, अच्छे-से-अच्छा उपयोग करे। 

अपने वक्‍तव्य में गाघीजी ने अंग्रेजो से भी अपील की। उन्होने कहा कि 
यदि भारत को परिषदों तया विचार-विमर्श द्वारा ही अपने निद्िचित उद्देश्य 
का भाप्त करना है तो अंग्रेजो की सदभावना एवं सक्रिय-सहायता की बडी आव- 
व्यकता होगी। मुझे यह वात कहनी पडेगी कि लद॒न में पहली परिपद्‌ में जिन- 
जिन बातो को उन्होंने मान लिया है वे तो उस ध्येय की आधी भी नहीं है जिस 
व्यय तक भारत पहुचना चाहता है। यदि अग्रेज वास्तव में सच्ची मदद करना 
चाहते हूं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना 
पड़गा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नही छोड़ सकते । उन्हें इस वात के लिए 


छः 
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तैयार होना पडेगा कि वे भारत को गलतिया करने के लिए छोड दे। यदि 
गलती करने की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी/स्वत- 
नत्रता किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव 
को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे 
मनुष्य-जीव होगे जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यो न हो, दूसरी 
जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते है” 
अमरीकन-राजतन्त्र तथा ससार के अन्य राष्ट्रो की जनता से अपील करते 
हुए उन्होने कहा--मैं एक अपील करना चाहता हूँ । मुझे मालूम है कि इस युद्ध 
ते जिसका आधार सत्य और अहिंसा है--उनके मन पर बडा असर डाला है और 
उनमे उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नही, वे इससे भी आगे बढे है । उन्होने 
और खासकर अमरीका ने सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद की है। 
काग्रेस की ओर से और अपनी ओर से में कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम 
उनके बहुत आभारी है। मुझे आशा है कि काग्रेस अब जिस मुश्किल -काम में 
पडनेवाली है उसमें हमे न केवल उनको यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी 
बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढती भी जायगी। मैं वडी नम्नता से यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य एवं अहिसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुच 
गया तो जिस विश्व-शाति के लिए ससार के सब राप्ट्र तडप रहे है, उसके हित मे 
बडा भारी काम कर दिखायेगा और इन राष्ट्रो ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी 
है, उसका कुछ थोडा-सा बदला भी चुक जायगा।* दि 
गाधीजी ने आखिरी अपील पुलिस तथा सिविल-सर्विस. अर्थात्‌ सरकार 
अधिकारियो से की। उन्होने कहा--/समझौते मे एक वाक्य है, जिसमें जाहिर 
किया गया है कि मैने पुलिस की कुछ ज्यादतियो की जाच की माग की थी। इस 
जाच की माग को छोड देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा 
पुलिस द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती है उसका सिविल सर्विस एक 
अभिन्न अग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते है कि भारत शीघ्र ही अपने 
घर का मालिक बननेवाला है और उन्हें बफादारी तथा ईमानदारी से भारत 
सेवको की तरह काम करना है, तो उन्हे यह शोभा देता है कि वे अभी से लोगो 
को अनुभव करा दे कि सिविल-स्विस तथा पुलिसवाले उनके सेवक है।' 2 
जेल मे पडे बन्दियो के बारे मे गाधीजी ने कहा--व्यक्तिगत रूप से उन लोगों 
के जो हिंसा करने के दोषी है, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं 
है। मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेगे कि मै न्यायपूर्वक उनकी रिहाई 
के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझ अथवा 
कार्य-समिति के सदस्यो को उनका खयाल ही नही है। 
अन्त में गाधीजी ने कहा कि काग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर 
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ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया है। यदि काग्रेसवादी ईमानदारी से सम- 
झौते को उन शर्तो को जो उनपर लागू होती है, पूरी-पुरी तरह से पालन करे तो 
काग्रेस का गौरव बहुत बढ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्‍का बैठ जायगा 
कि जहा काग्रेस ने, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहा उसमे 
शान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है। मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता 
करने के प्रयत्न मे मैने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मेने लार्ड अविन को अपना 
वचन दे दिया है कि मैं समझौते की शर्तों को, जहातक उनका काग्रेस से सम्बन्ध 
है, पालन कराने में जी-जान से जुट जाऊगा। मैने समझौते का प्रयत्न इसलिए 
नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही में उसके टुकड़े-टुकडे कर डालू, वल्कि 
इसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे विलकुल पक्का करने में कोई भी कसर 
न छोड और उसे उस ध्येय तक पहुचाने वाला पेशवा समझू जिसे प्राप्त करने के 
लिए काग्रेस कायम है। 
पत्रकारों से झट 

उक्त वक्तव्य के पश्चात्‌ दूसरे दिन, गांवीजी ने कई पत्रकारों से भेट की। 
६ मार्चे १६३१, दिल्ली में ११॥| बजे भारत तथा विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित 
थे। गावीजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया । इस अवसर पर अमरीका के 
असोशिएटेड-प्रेस' के श्री जेम्स मिल्स, लन्दन-टाइम्स' के श्री पीटरसन, 'शिकागों 
ट्रिव्यून! के श्री शिरार, बोस्टन ईवरनिंग द्वासक्रिप्ट' के श्री हाल्टन जेम्स, क्रिश्चियन 
साइन्स मॉनीटर' (अमरीका) के श्री० इंगल्स, हिन्दुस्तान-टाइम्स' के श्री जे० 
एन० सहानी, और पायोनियर' व सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के श्री नीडहम 
आदि पत्रकार उपस्थित थे । कुछ प्रश्त और उनके उत्तर यहा दिए जाते हैं -- 

प्रशन--आपने अपने कल वाले वक्तव्य में पूर्ण स्वराज्य' शब्द का प्रयोग 
किया और कहा कि जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूली तौर से 'पूर्ण-स्वाधी- 
नता' होता है। सो 'पूर्ण-स्वराज्य/ की आपकी सही व्याख्या क्‍या है ? 
.  उत्तर--में आपको इसका ठीक उत्तर नही दे सकता, क्योकि अंग्रेजी भाषा 
में ता कोई शब्द नही जो, पूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके । स्वराज्य 
का मूल अर्थ तो स्व-राज्य अर्थात्‌ स्व-शासन है। स्वाधीनता' से इस प्रकार का 
कोई मतलव नही निकलता। स्वराज्य का मतलब है आत्म-नियत्रित-शासन 
भर पूर्ण का मतलब है पूरा । कोई वरावरी का शब्द न मिलने के कारण हमने 
अत्रेजी में ८07एॉटाट ऋ्रतरएलातवेल्म८९ (पूर्ण-स्वाधीनता) छब्दों को चुन 
लिया है जिन्हें हर कोई समझता है। पूर्ण-स्वराज्य' का यह मतलव नहीं कि 
किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैण्ड से ही कहिए, सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता। 
लीफन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से और दोनो के फायदे के लिए हो हो सकता है। 
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प्रन्‍न---समझौते की दूसरी धारा को देखते हुए क्या काग्रेस के लिए युक्ति- 
संगत होगा कि वह पूर्ण-स्वाधीनता के प्रस्ताव को, जो उसने मद्रास, कलकत्ता, 
तया लाहोर के अधिवेशनो में पास किया था, फिर से दोहराये ? 

उत्तर---अवश्य ही, क्योकि कराची-काग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रस्ताव 
पास करने से रोकने की और आगामी गोलमेज-परिषद्‌ तक में उसपर जोर देने 
से रोकने की कोई शर्तें नहीं है। 

प्रश्न--ह्वितीय गोलमेज-परिषद्‌ का भारत में होता आप पसन्द करते है 
या इग्लैंड में? 

उत्तर--परिस्थिति पर इसका दारोमदार है। मेरा अभी कोई खास 
विचार नही है। मोटे तौर पर में यह चाहूगा कि गोलमेज-परिषद्‌ का पूर्वाद्धे 
भारत में हो और फिर उसकी समाप्ति लन्दन में हो। 

प्रशन--क्या आप नियमित रूप से परिषद्‌ में भाग लेगे ? 

उत्तर--मै आशा तो करता हु और शायद हो भी यही । 

प्रशन--क्या आप परिषद्‌ में 'पूर्ण-स्वराज्य' के लिए जोर देगे ? 

उत्तर--यदि हम उसके लिए जोर न दें तब तो हमें अपने अस्तित्व से ही 
इन्कार कर देना चाहिए। - 

प्रन्‍न--क्या आप इस समझौते को अपने अबतक के जीवन की सबसे बडी 
सफलता समझते हैं? हि 

उत्तर (हसकर )--मुझे यही मालूम नही कि मैने जीवन में अबतक कोन- 
कौनसी सफलताये पाई और यह उनमे से एक है या नही ? 

प्रशन---यदि आप पृर्ण-स्व॒राज्य' प्राप्त कर ले तो आप उसे अपने जीवन की 
ऐसी सफलता मान सकेंगे ? है 

उत्तर--में समझता हू कि यदि ऐसा हो सके तो में उसे अवश्य एँसा मानूगा। 

प्रन्‍न--क्‍्या आप अपने जीवन-काल मे पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद 
करते हैं? 

उत्तर--यकीनन ' जरूर ! (मुस्कुराते हुए) पाश्चात्य विचारों के अनुसार 
तो में अपने को ६२ साल का युवक मानता हू। हि 

प्रन्‍ल--क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशी-कपडे का बहिं- 
ष्कार ढीला कर देना चाहिए ? हि 

उत्तर--नही, कदापि नहीं। विदेशी कपडे का बहिष्कार राजनतिक अस्त्र 
नहीं है। यह तो भारत के एकमाच सहायक धन्‍्धे चर्खे की उन्नति के लिए है। 
उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत-आगमन से सम्बन्ध रखता है। 

प्रइल--परिषद्‌ मे जाने से पूर्व क्या आप हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलझा 
लेने की आशा करते है? 
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उत्तर--यह मेरी आकाक्षा तो है, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि यह 

दा तक पूरी हो सकेगी । परिषद्‌ में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल 
| 

प्रदत--क्या हिंद-मुस्लिम-एकता स्थापित करने में बरसो लगेगे ? 

उत्तर--नही, मेरा ख्याल ऐसा नही है । हिन्द्‌ तथा मुसलमान जनता में कोई 
नाइत्तिफाकी नही है। नाइत्तिफाकी केवल सतह पर है और इसका अधिक महत्त्व 
इसलिए है कि सतह पर जो आदमी है, वे वही है जो भारत के राजनेतिक दिमाग 
के प्रतिनिधि है। 

प्रशन--क्या आप इस वात की सम्भावना देखते है कि जब पूर्ण-स्वराज्य' 
मिल जायगा तो राष्ट्रीय-सेना हटा दी जायगी ? 

उत्तर--गगन-विहारी आदमी का उत्तर है तो अवश्य, लेकिन मेरा विचार 
है कि म॑ अपने जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकूगा। बिलकुल सेना न रखने 
को स्थिति तक पहुचने के लिए भारतीय-राष्ट्र को कई युगो तक ठहरना होगा। 
सम्भव है कि श्रद्धा की कमी के कारण ही मेरी यह शकाशीलता हो। लेकिन 
ऐसी सम्भावना असम्भव नहीं। वर्तमान सामूहिक जागृति की तथा अहिसा 
पर लोगो के डटकर कायम रहने की---अपवादो को छोड दीजिये---किसे आशा 
थी? इसी बात से मुझे कुछ आशा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता 
हिम्मत के साथ कह सकेगे कि अब हमें किसी सेना की जरूरत नही । मृल्की कामो 
के लिए पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिए। 

प्रशन---क्या आप भावी सरकार के प्रवान मंत्री वनना स्वीकार करेंगे ? 

उत्तर--नहीं। यह पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियो के लिए है। 

प्रशन--लेकिन यदि जनता आपको चाहे और अड जाय, तो 

उत्तर--तो मे आप जसे पत्रकारों की शरण ढूँंढ़गा। (हसी) 

प्रश्न---'यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो क्या आप सब मशीनरी 
उड़ा देंगे ?” एक अमेरिकन पत्रकार ने पूछा। 

उत्तर--नही, विलकुल नहीं। उड़ा देने के बजाय में तो अमरीका को शायद 
जार भी अधिक मशीनरी का आर्डर दूगा (हसी) और कौन कह सकता है कि 
में ब्रिटिश मशोनरी को ही तरजीह दू ? (और अधिक हंसी) 

प्रश्न--स्वराज्य मिलने के पूर्व कया आप आश्रम लांठेगे ? 

'उत्तर--मेरा विचार कंवल आश्रम देखने का है। जवतक पूर्ण-स्वराज्य 
पग मेरा ब्रत पूरा न हो जायगा तवतक में आश्रम में नही रहूंगा। 

प्ररन--सेना-सम्बन्धी प्रश्त के आपके उत्तर से क्‍या यह निष्कर्ष निकाला 
मो सकता है कि आप इस वात की सम्भावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेचीद- 
मियो को सुलझाने में अहिंसा उपयोगी अस्त हो सकता है 
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उत्तर--अगर ससार के अन्य राष्ट्रो की भाति भारत में भी सेना हो तो, 
मेरा खयाल है, कि अहिसा ऐसा अस्त्र बच जायगा। सबसे पहले विचारों मे 
परिवर्तन होगा। कार्य तो सदा धीरे-धीरे होता है। ज्यो-ज्यो समय जायगा, 
राष्ट्र विचार-विमर्श तथा पचायती फैसलो पर अधिकाधिक विश्वास करेगे और 
शने शने सेनाओ पर कम। सम्भव है कि सेनाये केवल दर्शन-मात्र की ही चीज 
रह जाय, जिस प्रकार खिलौने पुरानी किसी चीज के अवशेष होते है, न कि राष्ट्र 
की रक्षा के साधन। 

कांग्रेस की हिदायते 

समझौता होते ही काग्रेस-फरमिटियो तथा सस्थाओ पर से रोक उठा ली गई 
और वे फिर से जीवित हो गई । महासमिति के प्रवानमत्री ने कांग्रेस के आगामी 
अधिवेशन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के वारे मे अपनी सूचनाये काग्रेस- 
वादियो के पास भेजी । कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो 
प्रकार के प्रतिनिधि चुने जाय। आधे प्रतिनिधियों का चुनाव तो वे व्यक्ति करे 
जिन्हे आन्दोलन मे सजा मिल चुकी हो, और शेष का चुनाव साधारण नियमो 
के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिंदायते जारी की गई। 
जेल हो आने वालो का चुनाव एक सभा बुलाकर करना था। वगाल के प्रतिनि- 
धियो के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दित काग्रेस- 
वादियो को यह भी हिदायत दी गईं कि वे सविनय-अवज्ञा, करबन्दी-आदोलन 
और ब्रिटिश-माल के बहिष्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजो, सब 
विदेशी कपडो व शराब की दुकानो के बहिष्कार की इजाजत दे दी गईं और उन्हे 
जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिके- 
टिग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमें दबाव न रहना चाहिए, विरोधी 
प्रदशेन न होना चाहिए, जनता के मार्ग मे रुकावट नही डाली जानी चाहिए और 
देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नही किया जाना चाहिए। गैर- 
कानूनी समाचार-पत्रो के प्रकाशन बन्द करने का आदेश भी हुआ। इस प्रकार 
समझौते की हरएक मद के सम्बन्ध में हिंदायते जारी की गई और स्वय गाधीजी 
ने उन आदेशो के साथ वे शर्तें जोड दी जो शराब तया विदेशी कपडे की दुकानों पर 
पिकेटिंग करते समय स्वयसेवकों को माननी चाहिए। । 

करांची-कांग्रेस : १६३१ 

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कराची-काग्रेस के सभापति- 
पद के लिए चुन लिया, क्योकि करीब एक साल तक काग्रेस की जो साधारण 
परिस्थिति थी उसके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापति का चुनाव होता 
सम्भव न था। ह 
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कराची-काग्रेस के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कोई आसान काम न था । 
यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधि- 
वेशन का होना निश्चित-सा दिखाई देने लगा था, तो भी अस्थायी-सन्धि के 
भाग्य ने कराचो-काग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति बड़ी असमजस मे डाल दी थी । एक 
सुभीता अवश्य था---और बह यह कि अब केवल गुलाबी जाडे रह गये थे। अधि- 
वेशन के मार्च में करने से पडाल की भी कोई जरूरत नही रही, क्योकि काग्रेस' 
अव खुले मैदान से हो सकती थी। केवल एक सभा-मज्य और व्यासपीठ की जरू- 
रत थी और जमोन के चारो ओर एक घेरा डालने की । 

कराची-अधिवेशन के प्रवन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय कराची की 
म्थुनिसिपैलिटी को था जिसने जमशेद मेहता की अध्यक्षता एवं संचालकत्व में 
कार्य किया। काग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को 
खुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमे चार आने की प्रवेश-फीस देने वाले 
गाधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा 
हुआ। 

सरदार वल्लभभाई पठेल ने अधिवेशन का सभापतित्व किया। उन्होने 
अपने छोटे से अभिभाषण में सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान 
को नही, किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक वडा भाग लिया 
था, प्रदान किया गया है। उन्होने कहा कि यदि काग्रेस ने गाघी-अविन-समझौता 
न किया होता तो उसने अपने-आपको गलती में रख दिया होता । उन्होने समझौते 
का वास्तविक महत्व समझाते हुए यह बताया कि समझौते के रहते हुए काग्रेस- 
वादियो का क्‍या कत्तंव्य है । 

. कराची-काग्रेस जो एक सर्वे-व्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही 
थी, वा स्तव में विषाद और सन्‍्ताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। काग्रेस 
के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतसिह, राज- 
पुर तथा सुखदेव फासी के तख्ते पर चढाये जा चुके थे। इन तीन युवकों की जआत्तमायें 
उस समय काग्रेस-तगर पर मंडराती हुई लोगो को गोफ-सन्‍्ताप में डुबों रही थी । 
गह कहना अतिशयोक्ति त होगी कि भगतसिह का नाम भारत-मर में उतना ही 
नाोकप्रिय था जितना कि याधीजी का । अधिकाधिक प्रयत्त करने पर भी याघीजी 
जे तीन युवकों को फासी की सजा रद नही करा सके थे। लेकिन जो लोग 
धन तीनो युवको की जान बचाने के गाधीजी के प्रयत्नों की अभीतक प्रणसा कर 
रथ, अब इस वात पर वेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनो गहीदों के सम्बन्ध 
में पास किये जाने वाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो । पडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना 
पटम्मेदअली, मौलवी मजहरुलहक, श्री रेवाशंकर जवेरी, शाह मृहम्मद जुवैर 
उया गुरुतन्धा मुदालिणर की सृत्यु पर घोक प्रकाशित करने के पथ्चात्‌ सबसे पहले 

१५ 


२२६ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतर्सिह के सम्बन्ध मे था। इस प्रस्ताव 
में बहस एवं मतभेद की केवल यही बात थी कि भगतर्सिह तथा उनके साथियों की 
वीरता और आत्मत्याग की प्रशसा करते हुए ये शब्द कि प्रत्येक प्रकार की 
राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए' 
भी प्रस्ताव में जोंडे जाय या नहीं ? 

दूसरा अ्रस्ताव जिस पर काग्रेस ने विचार किया, वह वन्दियों की रिहाई 
के बारे मे था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दियों की रिहाई के 
सम्बन्ध मे सरकार केवल कजूसो-जैसी नीति ही नही बरत रही है, बल्कि उन वादो 
से भी मकर रही है और उन शर्तों को भी तोड रही है जो उसन समझौते के सिल- 
सिले में की थी। इसलिए काग्रेस ने अपना यह दृढ मत प्रकट किया कि यदि सर- 
कार और काग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटंब और भारत में सख्भाव वढाना 
है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिदेन की शासनाधिकार छोडने की इच्छा को वास्त- 
विकता मे प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बन्दियो, 
नजरबन्दो तथा विचाराधीन बन्दियो को, जो समझौता की शर्तों मे नही भी आते 
है, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिवन्धो को हटा ले जो सरकार ने 
भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हो या विदेशो मे, उनके राजनैतिक विचारो या 
कार्यो के कारण, लगा रखी है। काग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 
यदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोष जो हाल को 
फासियो के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा । 


गणेश शंकर की हत्या 


भगतर्सिह आदि की फासियो के अलावा एक और कारण भी था जिसने कराची- 
काग्रेस में उदासी के बादल छा दिये थे | जब इधर काग्रेस का अधिवेशन हो रहा 
था, कानपुर में जोरो का हिन्दू-मुस्लिम-दगा शुरू हो गया और श्री गणेश शकर 
विद्यार्थी ज्ञान्ति एव सद्भाव स्थापित करने और मृसलमानो को हिन्दुओ के रोष 
से बचाने के प्रयत्न में मारे गये । कानपुर कोई ऐसी जगह नही थी जो साम्प्रदायिक 
कलहो के लिए बदनाम रही हो । १६०७ में एक इक्की-दुक्‍्की मार-पीट हुईं थी 
और फिर १६२८ तथा २६ मे। भगतसिह तथा उनके साथियो को लाहौर में 
२३ मार्च को जो फासी दी गई थी उसके सबंध में देश-भर मे हडताले की गई। 
कानपुर मे हडताल पूरी नही हुईं। हिन्दुओ ने तो अपनो दुकाने बन्द कर दी, लेकित 
मुसलमानों ने नही की । कुछ समय पहले जब मौ० मृहम्मदअली मरे थे उस समय 
हिन्दुओ ने भी मुसलमानों की हडताल में भाग नहीं लिया था। बस, अधिक कहें 
की जरूरत नहीं--नचिगारी भी मौजूद थी और बारूद का ढेर भी मौजूद था। 
२४ मार्च को हिन्दुओ की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च की रात 
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को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्निकाण्ड 
प्रारम्भ हो गये । दुकानों और मन्दिरों मे आग लगा दी गई और वे जल-जल कर 
खाक हो गये | पुलिस ने कोई सहायता नही दी । लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड, 

हुल्लडवाजी का बाजार गरम हो गया । लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़- 
छोड कर आस-पास के गावों में जा बसे। काग्रेस ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन 
तथा अन्य कुछ मित्रो को शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थल पर भेजा, लेकिन शान्ति 
के वातावरण को वापस लाना सहज न था। श्री गणेशशकर विद्यार्थी २५ ता० 
से लापता थे। उनकी लाश का पता २६ ता० को लगा। उन्होनें उस दिन कई 
मुसलमान परिवारों को बचाया था। पता चलता है कि उन्हे फसा कर किसी 
स्थान पर ले जाया गया था जहा वे बिना किसी सकोच के चले गये और फिर एक 
सच्चे सत्याग्रही की भाति क्रुद्ध भीड के सामने उन्होने अपना सिर झुका दिया। 
काग्रेस ने इस शोक-भरी घटना पर भी एक प्रस्ताव पास किया और डा० भगवानदास 
को अध्यक्षता में ६ सदस्यो की एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी ने एक मोटी 
रिपोर्ट तैयार करके कार्य-समिति के सामने पेश को, जो बहुत दिनो वाद छापी गई, 
लेकित सरकार ने उसका विवरण रोक दिया। 


अन्य प्रस्ताव 


. इसके परचात अस्थायी सन्धिवाला प्रस्ताव आता है जो एक मुकम्मिल 
चीज है। इसमे काग्रेस का दृष्टिकोण दर्शाने के साथ-साथ काग्रेस की ओर से 
वह वात भी स्पष्ट कर दी गई जो गाधी-अविन-समझौते में अस्पष्ट अथवा 
सन्दहास्पद समझी गई थी। इसके वाद काग्रेस ने उत सब व्यक्तियों को, खासकर 
महिलाओ को, बधाई दी जिन्होंने गत सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में महान्‌ कष्ट 
उठाये थे। महात्मा गाधी को काग्रेस ने गोलमेज-परिपद्‌ के लिए अपना प्रति- 
निधि नियुक्त किया और यह निरचय किया कि उनके अतिरिक्त जिन्हें काग्रेस- 
फायसमिति नियुक्‍त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में काग्रेस का 
पैत्तिनिधित्व करेंगे। अन्य प्रस्ताव साम्प्रदायिक उपद्रव, पूर्ण मद्य-निषेव, खादी- 
भार, शान्तिमय घरना आदि के सबंध में थे। 


मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 


__ पहा यह कह देना थेप हैँ कि मौलिक अधिकारों तथा आधिक व्यवस्था 
"या प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेथ हुआ था । मौलिक 
० पिकार का प्ररन सबसे पहले श्री चन्वर्ती विजय राघवाचार्य ने अमृतसर-काग्रेस 
ये उ्णया था। एव दूसरे साल नागपुर में काग्रेस-अधिवेदन के वह स्वय समापति 


>ब तब इस प्रइन को और महत्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रौड़- 
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वर्ग में इस प्रइत पर कुछ मतभेद-सा था। यह सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न 
पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए और कार्य-समिति तथ। महासमिति के 
सदस्यों द्वारा उसका अध्ययत-मनन होना चाहिए । यह सलाह मान ली गई । 
इसलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तो तथा 
उसको नीति को आघात पहुँचाये विना उसमे रद्दो-वदल करे। वम्बई मे, अगस्त 
१६३१ में, महासमिति ने मूल प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये । इसको वाद उसे 
जो रूप प्राप्त हुआ वह इस प्रकार था -- 


सर्वसाधारण के अधिकार 


(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय मे, जो कि कानून और 
सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र सस्थाये तया 
सघ बनाने और विना हथियार के एव शातिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है। 

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और 
सार्वजनिक शान्ति और सदाचार में बाधक न होनेवाले धार्मिक विश्वास और 
आचरण की स्वतन्त्रता है । 

(३) अल्पसख्यक जातियो और भिन्न भाषा-भाषी वर्ग की सस्क्ृति, भाषा _ 
और लिपि की रक्षा की जायगी। क्‍ 

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि मे बिना किसी धर्म, जाति, 
विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान है । । 

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के पदो और किसी भी 
व्यापार या धन्धे के करने मे किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास 
अथवा लिंग के कारण अयोग्य नही ठहराया जायगा। हि 

(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक खच्चे से बने अथवा नागरिको-द्वारा सावे- 
जनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओ, सडको, पाठशालाओ और सार्वजनिक 
आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के समाव अधिकार और कर्तव्य 
ह्‌। ह 

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध मे बनाये गये नियम और मर्यादा के अनु- ; 
सार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और धारण करने का अधिकार है। ः 

(८) कानूनी आधार के बिना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतत्व्रता / 
न छीनी जायगी और न किसी के घर और जायदाद मे प्रवेश और कूर्की या जब्ती 
की जायगी। 

(६) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ होगी। 

(१०) वालिय उमर के तमाम मनुष्यो को मताधिकार होगा। _ 

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 


पर 
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* (१२) सरकार किसी को खिताव न देगी। 

(१३) मौत की सजा उठा दी जायगी। 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी 
भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने 
में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कारंवाई और रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों 
में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा। 


अमिक वर्ग के अधिकार 


(१) सरकार कारखानो के मजदूरो के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयृक्‍त 
कानून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, 
काम के लिए आरोग्यप्रद परिस्थिति, मजदूरी के घण्टो की मर्यादा, मालिको और 
मजदूरों के बीच झगडो के निपटारे के लिए उपयुक्त साधन और बुढापा, बीमारी' 
तथा बेकारी के आर्थिक परिणामो के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी । 

(२) दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होगे । 

(३) मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त छुट्टी का 
विशेष प्रवध होगा। 

(४) स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानो और कारखानो में नौकर 
न रखे जायंगे। 


(५) किसान और मजदूरो को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने 
के अधिकार होगे। 


कर ओर व्यय 


(१) जमीत की मालगुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और 
छोटे किसानो को वर्तमान कृषि-कर और मालगजारी से त्रन्‍्त और यदि अराजी 
पे लाभ न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मृक्त करके 
कपको के बोझ का न्याययुकत निपटारा किया जायगा। 

(२) एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमागत 
विरासत-कर लिया जायगा | 

(३) फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्तमान 
व्यय से वह कम-से-कम आधा रह जायगा। 

. (४) मुल्की-विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास 
पैर पर नियुक्त किये गए विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी 
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भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) मातिक 
से अधिक न होनी चाहिये, अधिक वेतन न दिया जायगा। 

(५) हिन्दुस्तान मे बने हुए नमक पर कोई कर नही लिया जायगा। 

आधिक ओर | ज 
आधिक और सामाजिक कार्यक्रम 

(१) राज्य देशी कपडे की रक्षा करेगा और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र 
और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायो का अवलम्बन 
करेंगा। राज्य अन्य देगी धन्वो की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रति- 
योगिता से रक्षा करेगा । 

(२) औषधियों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सर्वेथा बन्द कर दिये 
जायगे । 

(३) हुण्डावव और विनिमय का नियंत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा। 

(४) मुख्य उद्योगो और विभागों, खनिज साधनो, रेलवे, जल-मार्गे, जहाज- 
रानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार और 
नियन्त्रण रखेगा । है 

(५) क्षषकों के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष रूप से लिये जाने वाले 
ऊचे दर के ब्याज पर सरकार का नियत्रण होगा। 

(६) नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन संगठित करने के लिए 
राज्य नागरिको की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा । 


कार्य-समिति की बैठक 


गाघी-अवित समझौते की सफलता तथा इससे भी अधिक कराची के प्रस्तावों 
की सफलता गाधीजी तथा काग्रेसके भारी वोझो को और भी अधिक वोझीला वनाती- 
गईं। कराची-काग्रेस में एक दो महत्वपूर्ण प्रश्त ऐसे रह गए थे जिन्हे उसने कार्य 
समिति एवं महासमिति के लिए छोड दिया था। सिक्‍खो ने राष्ट्रीय झण्डे तया 
उसमें उतके लिए समाविष्ट किये जानेवाले रग के प्रश्त को उठाया। यह प्रश्न 
पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था , कराची में इसे और भी अधिक महत्व 
मिला। चूकि काग्रेस का अधिवेशन ऐसी तकसील पर विस्तार-सहित विचार बह 
कर सकता था, अत उसे काग्रेस की कार्य-समिति के सुपुरदें किया गया। नई कार्ब- 
समिति ने, जिसकी वैठके १ और २ अप्रैल को हरचन्द्रराय-तगर में हुईं, इस आपत्ति 
की जाच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-झण्डे के र॒ग साम्प्रदायिक आधार पर निर्धारित 
किये गये है अथवा नहीं, और यह सिफारिश करने के लिए कि काग्रेस कोनन्सा 
झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का निरचय किया। कमिटी को 
पक लेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १६३१ से पहले उसकी रिपोर्ट 
सागी गई। 
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को शराब न पीने और विदेशी कपडे से तन न ढकने की शिक्षा देने लगे थे और 
ये सब बाते उसी सिपाही की आखो के सामने होने लगी थी जो कल इन लोगो पर 
भेडिये की तरह टूटता था। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले निराशा और 
प्राजय का अनुभव कर रहे थे। कैदो रोज छोडे जा रहे थे । उन्हे मालाये पहनाई 
जाती थी, उनके जलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे । अब उनके व्याख्यानों 
में विजय की ध्वनि और ललकार की भावना होतो थी । १८ अप्रैल को लार्ड अविन 
ने भारत से प्रस्थाव किया और गाधीजी ने बम्बई में उन्हे विदाई दी। वाइसराय- 
भवन के व्यक्ति बदल गये । 

१७ अप्रैल को नए वाइसराय लार्ड विलिंगडन ने चार्ज लिया। वह देश की 
स्थिति से अन्नभिज्न थे। देश के हाकिम समझौते को अपनी हतक-इज्जत समझते 
थे। इसलिए प्रतिदिन काग्रेस के दफ्तरो में यह शिकायते आती थी कि समझौते 
की शर्तों का ठीक पालन नही होता । गुन्तूर मे समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 
भी पुलिस इससे बाज न आई थो। पूर्वी गोदावरी के बादपल्ली में बहुत दुखद 
गोली-काण्ड हुआ था, जिसमे चार आदमी मर गये थे और कई घायल हो गये थे। 
यह गोली-काड' महज इसलिए हुआ था कि लोगो ने एक मोटर पर गाधीजी का 
चित्र रक्खा था और पुलिस इस पर ऐतराज करती थी । स्थिति शी प्र ही खेदजतक 
और असमर्थनीय गोली-काड मे बदल गईं। लाठिया और गोलिया चला देना 
पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वह इसके बिना रह नही सकती थी। 


कार्य-समिति की बैठक 


जब काग्रेस ने अस्थायी सधि की थी, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत 
के विभिन्न सम्प्रदायो मे भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दशा में 
हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सब उम्मीदे नाकामयाब हुईं। गाधीजी यह 
अच्छी तरह जानते थे कि यहा हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने 
की बनिस्बत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ६, 
१० और ११ जूत १६३१ को बैठी और, गाधीजी की इच्छा न होते हुए भी मुसलमान 
मित्रो के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया--- का 

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों मे सफलता न मिले 
तो भी काग्रेस के रुख के सम्बन्ध मे किसी तरह को गलतफहमी फैलने की सम्भावना 
से बचने के लिए महात्मा गाधी गोलमेज-परिषद्‌ मे काग्रेस की ओर से प्रतिनिधि- 
त्व करे, यदि वहा काग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो । 

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नही, तो इग्लेण्ड 22 
समझौता हो जायगा। उसने मौलिक-अधिकार, उप-समिति और सावजविक 
ऋण-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी और मिल के सूत से बचे कपड्ड 
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के व्यापारियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनो 
बहुत बढ गई थी, बन्द कर दिया। कुछ काग्रेस-सस्थाये विदेशी कपड़े के वर्तमान 
स्टाक को बेचने की इजाजत दे रही थी। उनको बुरा बताया गया। श्री नरीमैन 
से कहा गया कि एक सूची उन कंदियो की तैयार करे जो कि अस्थायी सन्धि की 
शर्तों के अन्दर नही आते और उसे गाधीजी के सामने पेश करे । 


गांधीजी की चेतावनी 


अस्थायी-सन्षि और उसकी शर्तों के पालन के सबध में गाधीजी ने सारे देश 
के काग्रेसियो को झगडा न शुरू करने की, पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर 
चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी दी । गाधीजी पस्त-हिम्मती के भारी शैतान को 
दूर रखना चाहते थे । वह भय और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते 
थे। काग्रेसियो को समझाते हुए उन्होने कहा कि--- 
' “यदि वे समझौता का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते है, तो यह इस 
बात की स्पष्टतम चेतावनी है कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी 
है। हम कोई नई स्थिति अपने आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा 
करनी ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि झण्डाभिवादन रोक दिया जाता 
है तो हम इसे सहन नही कर सकते और हमे इस पर जरूर अड़े रहना चाहिए। 
यदि एक जलूस रोक दिया जाता हैँ तो हमे उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना 
करनी चाहिए और यदि वह नही दिया जाता, तो हमें जलूस न निकालने की 
आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। लेकिन जहा मासिक झण्डाभिवादन और सावे- 
जनिक सभा का मामला हो, हमे इजाजत की प्रतीक्षा न करती चाहिए और न 
इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। हमे असहायता और उससे उत्पन्न होने- 
वाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए। करबन्दी-आन्दोलन के बारे में तुम 
इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नही कर सकते । 
वे इसे खुद अपने हाथ में लेगे और अपने मित्रो को भी इस आन्दोलन मे लेआएँगे । 
जब ऐसा होगा, तब आथ्िक प्रश्न बन जायगा और जब यह आशिक प्ररन बन 
जायगा, तब जनता इस आन्दोलन की ओर खिंच जायगी ।” 

अगह-जगदह संधि भंग 

उक्त चेतावनी के फलस्वरूप सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई 
गई और लॉडड विलिंगडन ने मीठे शब्दो की भी कमी न रखी । ऐसा कोई कारण 
न था कि उनके वचनो की सच्चाई पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने 
में अधिक समय न लगा कि वाइसराय की हवाई बातो से जो ऊंची आशाये की गई 
थी, वे सब झूठी है । जुलाई के पहले सप्ताह में गाधीजी के दिल मे यह सन्देह 
उत्पन्न हो गया था। किसी-त-किसी रूप मे दमन सब जगह जारी था। उत्तर 


श्र४ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


प्रदेश के अन्तर्गत सुलतानपूर में ६० आदमियो पर दफा १०७ ताजीरात हिन्द 
के अनुसार मुकदमा चलाया गया था। भवन शाहपुर में ताल्लुकेदारो ने किसानों 
को राष्ट्रीय झण्डा हटा लेने का हुक्म दिया था और उनके इन्कार करने पर उन्हे 
हवालात में बिठा दिया था। मथुरा में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबर- 
दस्ती भग कर दिया था। बाराबकी में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इस्पेक्टरो को 
१४४ धारावाले को रे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये थे। डिप्टी कमिश्नर 
ने गाधी-टोपियो को उतरवा दिया था और लोगो को गाघी-ठोपी न पहनने तथा 
काग्नेस मे न जाने की चेतावनी दी था। 

अहमदाबाद, अकलेश्वर और रत्नागरिरी जिलो में गैर-लाइसेन्स-शुदा शराब 
की दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स शुद्या धण्टो में शान्तिमय पिकेटिंग की आज्ञा 
नही दी गई। कीदी भी नही छोड गये। वलसाड में पाच आदमियो से इसलिए 
जुरमाना मागा गया कि सत्याग्रह सम्राम के दिनो में उन्होंने स्वयसेवक-कीम्प 
के लिए अपनी जमीने दे दी थी। उनसे जबतक जुरमाना वसूल नही हुआ तवतक 
उन्हे जमीने नही दी गईं । कर्नाटक में पश्चिमी जमीने तबतक वापस नही की गईं, 
जबतक यह वचन नही ले लिया कि आगे वे आदोलन में भाग न लेगे । कई पटेल 
और तलाटी फिर बहाल नही किये गये । दो डिप्टी-कमिश्नरो को, जिन्होने इस्तीफा 
दे दिया था, पेन्शन नही दी गई, यद्यपि लॉर्ड अविन बचन दे चुके थे। बंगाल में 
वकीलो तथा बैरिस्टरो से 'आयन्दा ऐसा न करने का' वचन लेने से एक नई परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई थी। नवे आड्डितेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस नहीं 
लौटाया गया। गोहाटी मे विद्याथियो से ५०)-५०) की जमानते मागी गईं। जोर- 
हट मे सुपरिल्टेण्डेन्ट बार्टली की आज्ञा से १६ जून को प्रभातफेरी करनेवाले लडको 
को पीटा गया। दिल्‍ली मे विद्याथियों से आगे के लिए वादे लिये गये। मद्रास में 
१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि अस्थायी सन्धि के शान्तिमय 
पिकेटिंग में 'सलिकारी साल' पर पिकंटिंग शामिल नही है। तजोर के वकीलों 
पर शराब की दुकानों की पिकेटिंग न करने के लिए १४४ दफा की रू से नोटिस 
तामील किये गये । पिकेटिंग करते हुए स्वयसेवकों पर बनावटी अभियोग लगाये 
गये । अनेक स्थानों पर उन्हे पीटा गया और झण्डा तथा छाता रखने से भी रोका 
गया। लोगो को यह चेतावनी दी गई कि उन्हे पानी न दिया जाय । शोलापुर के 
मार्शल-लाॉँ कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिज्ञा ला्डे अविन कर गये थे, लेकित 
फिर भी वे न छोडे गये । परन्त्‌ बारडोली मे सरकार ने अस्थायी-सधि को जिस 
ढग से भग किया उसके सामने ये सब बाते फीकी पड जाती है। पाठकों को 
याद होगा कि इस ताल्‍लुके में लगान-बन्दी का आदोलन था। नई मालगुजारी २२ 
लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दिये जा चुके थे। इस प्रकार प्ररत 
केवल एक लाख के सबंध में था । 
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जब गाधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये तब उन्होंने ये सब शिकायते 
भारत-सरकार तक पहुंचाईं। अगले दस दिनो में स्थिति में जो परिवर्तत हुआ, 
उसकी कोई उम्मीद न थी। गाधीजी ने बारडोली से इस विषय पर अपने विचार 
सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति बम्बई-सरकार को भी भेजी । 
वम्बई के गवर्नर का जवाब भी असन्तोब-जनक था। शिमला के अधिकारियो ने 
भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया । 


जांच का प्रस्ताव 


तब गाधीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस संबष में भारत- 
सरकार के होम-सेक्रेटरी इमसेन साहब और उनके बीच पन्न-व्यवहार हुआ। यह पत्र- 
व्यवहार जुलाई के अतिम सप्ताह तक चलता रहा । गाधीजी ने २१ जुलाई, १६३१ 
का शिमला से इमर्सन साहब के पास जो चौथा पत्र भेजा उसमे उन्होने लिखा 
कि वाइस राय-भवन में आज शाम को किये गये वादे के अनुसार में अपनी यह प्रार्थना 
लेखबद्ध कर रहा हूँ कि सरकार तथा काग्रेस के बीच हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों 
का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष पच बैठाये जाय, जो समय-समय पर सरकार 
या काग्रेस की ओर से उसके सामने पेश किये जाय॑ । कुछ ऐसे मामले है, जिन 
पर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है। यह नहीं समझना चाहिए कि 
पंच के सामने केवल यही मामले पेश होगे। संभव है, भविष्य में ऐसे अकल्पित 
मामले भी खडे हो जाय, जिनके सबब में समझौते की सीमा के अन्दर होने 
का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रखे कि सरकार और काग्रेस दोनो 
को ओर से लिखित वक्तव्य पेश हो। दोनो पक्ष के वकील उन विषप्रो पर 
अपनी-अपनी दलीले पेश करे और बाद को पंच जो निर्णय करे वह दोनो पक्षों 
को मान्य हो । 

. इमसेन साहब ने शिमला से ३० जुलाई १६३१ को उक्त पत्र का उत्तर 
देते हुए लिखा कि भारत सरकार ने व्याख्या-सम्बन्धी प्रइनो के लिए निर्णायक 
मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पत्र में वर्णीत प्रश्नों पर 
भी सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हे आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते 
है। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान मे रक्खा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक- 
भण्डल मजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेदारी 
और फर्जो का उलझन में पड जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेगे कि 
सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना सभव नही है, जिससे हुकूमत 
कौ नियमित मशीनरी मौकूफ हो जाय, और जो अदालत की अधिकार-सीमसा 


मे गा करे। ५ मार्च के समझौते मे इस तरह की किसी बात की कोई गूजाइश 
नही है। 


२३६ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


परिषद्‌ से गांधीजी का इन्कार 


इस पत्र-व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि समझौते में कोई दम नही है। उत्तर- 
प्रदेश में किसानो पर दमन और अत्याचार जारी था । अपने खेतो तथा घरो से निर्वा- 
सित किसानो की दुर्दशा से उत्तर प्रदेश के नेताओं को विशेष चिन्ता उत्पन्न हो गई 
थी। ऐसी दशा में गाधीजी नेउत्तर प्रदेश के गवर्नर सर माल्कम-हैली को एक तार 
भेजा । लेकित उसका जवाब निराशाजनक मिला। सभी ओर से ऐसी शिकायते 
आ रही थी और परिस्थितिया इतनी दिल तोडने वाली थी कि ११ अगस्त १६३१ 
को गाधोजी वाइसराय को एक तार भेजने पर विवश हो गये । उस तार में उन्होने . 
लिखा कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन 
जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्याये उपस्थित हो गई है। 
पत्र में हकीकत और कानून दोनो दृष्टियो से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्त उठाया गया 
है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनो बातो में अन्तिम निर्णय करेगी। 
इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मासलो में सरकार और शिकायत करने वाले 
दो दल हो, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही फैसला करे। कांग्रेस 
के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। वम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम 
हेली के तार और उत्तर प्रदेश, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तो में होने वाले अत्याचारो 
की रिपोर्ट पर जब में ध्यान देता हू तब मुझे यही प्रतीत होता है कि मै लन्दन न जाऊ, 
जैसा मैने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पहले मैं आपको 
लिखूगा। मैं ऊपर लिखी हुई सब बाते आपके सामने रख रहा हूँ । अन्तिम घोषणा 
करने से पहले में आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूगा। 
वाइसराय ने १३ अगस्त १६३१ को गाधीजी के तार का उत्तर देते हुए लिखा 
कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले मे में खुद दिलचस्पी रखता हु और मने आशा 
की थी कि आप इन विस्तार की बातो से उत्पन्न विवादों के कारण अपने को भारत 
की उस सेवा से वचित नही करेगे, जो आप उस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग 
लेकर कर सकते है, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य 
का निपटारा कर देने वाला है। यदि आपका निरचय अन्तिम है तो में फौरन ही 
प्रधान-मत्री को आपके लन्दन न जाने की सूचना दे दूगा। गाधीजी ने १३ अगस्त 
१६३१ को तार-ढ्वारा वाइसराय को जो सूचना दी वह लन्दन न जाने के ही 
सबंध में थी। 


यद्यपि जून के महीने से यह आशका की जा रही थी कि काग्रेस के गोलमेज- 
परिषद्‌ मे भाग लेने के रास्ते मे दिककते आएगी, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्य्वित 
अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप 
सुलझ जायगी। परन्तु प्रयत्न करने पर भी कोई सूरत न निकल सकी । इस तरह 
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जब कि गाधीजी वाइसराय और बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से पत्र- 
व्यवहार करने में लगे हुए थे, काग्रेस की कार्य-समिति बदस्तूर अपना कार्य करने 
मे सलग्न थी। 


कार्य-लमिति तथा महासमिति के निश्चय 


कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने ब्रिदेन तथा भारत 
के लेन-देन” पर तैयार की हुईं रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। सौलिक- 
अधिकार-समिति ने अपनी बैठके मछलीपट्टम में करके जो रिपोर्ट तैयार की थी 
उसे कार्यसमिति ने महासमिति के सामने पेश करने का निश्चय किया। हिन्दु- 
स्तानी-सेवादल को काग्रेस का केन्द्रीय स्ववसेवक-सगठन मान लिया गया और 
यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं 
करेगी या वह करेगा, जिसे वह अपनी ओर से नियुक्त करे। प्रातीय कामग्रेस- 
कमिटियो को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयं- 
सेवक-दल बनाएँ । इस दल के सदस्यो के लिए काग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय 
स्वयंसेवक-दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रखा गया । इसके बाद साम्प्रदायिक 
प्रन्‍तत पर विचार हुआ और एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ । विदेशी कपड़े और सूत 
के बहिष्कार की रूपरेखा तैयार की गईं। यह भी निश्चय किया गया कि अस्पृइ्य- 
ता-निवारण-समिति को, जो गत वर्ष सविनय अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, 
पुनर्जीवित किया जाय। मिल-समिति की तथा मजदूरों की हालत के प्रश्न पर 
कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्भव और आवश्यक प्रतीत हो, उक्त 
समिति आपसी तजबीजो के द्वारा ऐसी मिलो में, जिन्होने काग्रेस की घोषणा पर 
हस्ताक्षर कर दिये हो, मजदूरों को दण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने 
ओर मजदूरो की स्थिति को अधिक अच्छी करने की कोशिश करे। 

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १६३१ को हुईं। उसने बहुत 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की 
हत्या के प्रयत्त और बंगाल में जज गालिक की हत्या के सबंध मे था। इसके पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय-झंडा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया गया 
कि राष्ट्रीय झण्डा तीन रग का और पहले की तरह लम्बाई-चौडाई मे समानान्तर 
होगा। लेकिन उसके रज्ध क्रश ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होगे। 
सफेद पट्टे के केन्द्र में गहरे नीले रज्ध का चरखा होगा । रंग गुणो के न कि जातियो 
के सूचक है । केसरिया रजड्भ साहस और बलिदान का, सफेद रज्भः शान्ति और 
सत्य का, हरा रज्ध श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आश्ञा का प्रतिनिधि 
होगा। झण्डे की लम्बाई-चौडाई का अनुपात ३ : २ होगा। ३० अगस्त रवि- 
वार को नया राष्ट्रीय झण्डा फहराने का निश्चय किया गया। इसी के अनुसार 
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प्रति मास हर रविवार को झण्डा फहराया जाने लगा। मौलिक-अधिकार-समिति 
की रिपोर्ट पर विचार हुआ और अधिकार एव कर्तव्य स्वीकृत हुए । 

सीमा-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी, अफगान-जिरगा तथा खुदाई-खिंदमतगरारो 
के सम्बन्ध मे यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई 
प्रान्तीय सस्था स्थापित की जाय जो प्रान्त में काग्रेस का प्रतिनिधित्व करे] यह 
नई चुनी हुई कमिटी प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी होगी। उस प्रान्त की भाषा में यह 
सीमा-प्रान्तीय जिरगा कहलायेगी। इसी तरह जिला तथा स्थानीय काग्रेस- 
कमिटिया स्थानीय जिरगे कहे जा सकेगे। यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई 
खिंदमतगार कार्य-समिति के हाल के प्रस्ताव के अनुसार काग्रस-स्वयसेवक बन 
जाय। खुदाई खिदमतगार' नाम रक्‍्खा जा सकेगा। काग्रेस के विधान, नियम 
और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा। इसलिए झड के 
तौर पर वस्तुत राष्ट्रीय झडा ही काम में लाया जायगा। कार्य-समिति की प्रार्थना 
पर सीमा-प्रान्तीय नेता खान अब्दुलगफ्फारखा ने उस प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन 
के सचालन का भार अपने कधो पर ले लिया। ! 

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा-पूर्वक 
इस परिणाम पर पहुची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितो को देखते 
हुए काग्रेस गोलमेज परिषद्‌ मे न भाग ले सकती है और नव उसे लेना ही चाहिए। 
सणि-भवन (अम्बई) में सारे दित आशाओ से भरी ऐसी अफवाहे गरम हो रही 
थी कि सर तेजबहादुर सग्रू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति 
के प्रयत्नो के कारण गाधीजी का लन्‍्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन जब 
गाधीजी रात के ८5॥॥ बजे मणि-भवन छोडकर बम्बई-सेन्ट्रल स्टेशन पर गुजरात- 
मेल के एक तीसरे दर्ज के डिब्बे में सवार हो गये तब सब सनन्‍्देह बिलकुल खतम 
हो गये। 

परिषद्‌ में न जाने के कारण 


गाघीजी के गोलमेज-परिषद्‌ मे उपस्थित होने से इन्कार करने और (३ 
अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समर्थन कार्य- 
समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण था। वस्तुत इमसेन साहब के 
३० जुलाई के पत्र, बम्बई गवर्नर के पत्र तथा सर माल्कम हेली के तार ने, यह 
निश्चय करने में गाधीजी को बाध्य किया था, लेकिन इनमें सबसे वडा कारण 
था बारडोली में लगान-वसूली के लिए दमनकारी उपायो का अवलम्बन। २३९ 
लाख रुपये मे से २१ लाख दिए जा चुके थे। काग्रेस का कहना था कि लगान 
न चुकानेवाले आपत्ति में ग्रस्त है और समय चाहते है । परन्तु सरकार,ने पुलिस- 
द्वारा धमकिया देना तथा पुलिस के जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले 
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सालो का बकाया वसल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि लगान की 
वसली में अन्तिम निर्णय काग्रेस का नही, वल्कि सरकार और उसके कमंचारियों 
का होना चाहिए। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थी, जितनी 
अपने राव की। 
एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण और भी था, जिससे गाधीजी इंग्लैंड नहीं 
जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर असारी को गोलमेज-परिषद का 
प्रतिनिधि मनोनीत नही किया था। स्वभावत काग्रेस उन्हें ले जाना चाहती 
थी। काग्रेसी होने के अलावा वह भारत की एक बडी पार्टी--राष्ट्रीय मुस्लिम 
दल--का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नही थे। 
उनमे भी एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था ओर पूर्ण स्वराज्य 
के लिए उत्सक था। लॉर्ड अविन ने गाधीजी के कहने से पण्डित मदनमोहन 
मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायड़ और डाक्टर असारी को मनोनीत करने का 
वचन दिया था। लॉर्ड विलिंगडन भी यह जानते थे । लॉर्ड अवधविन के 
वचन का पालन करने की माग के उत्तर में लॉर्ड विलिगडन ने यह दलील दी कि 
मुसलमान-प्रतिनिधि डॉक्टर असारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। देश मे डॉक्टर 
अन्सारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायी भी वहुत थे, उनके विचार भी 
राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवल और निर्भीक विरोबी थे। ऐसे डॉक्टर 
अन्सारी के चुनाव को वह मुसलमान-प्रतिनिधि कैसे सहन करते ? काग्रेस ने 
साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया था, जिसका समर्थन गोलमेज 
परिषद्‌ में एक हिन्द और एक मृसलमान प्रतिनिधि करते । सरकार यह जानती 
धी। इसलिए वह साफ तौर पर मुसलमान अग को काटकर काग्रेस को बेकार 
बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में काग्नेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की 
रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खला था। गाधीजी ने उसे ही पकड़ा और 
गोलमेज-परिषद्‌ के लिए लन्दन जाने से इन्कार कर दिया । 


लन्दत के लिए प्रस्थान 


गाधीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया। उनका कहना 

था कि ज्यो ही रास्ता साफ हुआ, में लन्दन की ओर दौड पड गा। जो वात प्रत्येक 
सदन दे नतिक विचार के दियाग में घम रही थी, उसे 5 न्होने सूले तौर पर कह दिया- 
यहा के बड़े सिचिलियन नहीं चाहते कि में परिषद्‌ में जा सक्‌ और बदि व॑ चाहते 

भी हैँ, तो ऐसो परिस्थितियों में ,सिन्‍्हें काग्रेस-जैसी कोई राष्द्रीय-संस्था वर्दाग्त 
(फरसदती। देश के सिविलियन दडे जोरो से यह वात फैला इहे थे कि कांग्रेस 

फम्प मे सादीजी एक मुकादतठें की सरकार कायम करना चाहत हूं और प्रर ऐसी 


९ आह हं* २ ५ संस्वा 


पिष्पतक संस्या कभी गवारा नही की जा सकती । गांधीजी ने वम्वर्र ने अहमदाबाद 
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के लिए रवाना होते समय लार्ड विलिगडन को एक निजी पत्र लिखा कि अपने 
नेतृत्व में मुकाबले की सरकार खडी करने का मेरा इरादा कभी नही रहा और न 
मेने कभी पच नियुक्त करने पर जिद की । हा, उसके इस अधिकार का दावा मैने 
अवश्य किया है। में तो केवल न्याय चाहता हूं । काग्रेस-कार्य-समिति ने आज 
प्रात काल जो प्रस्ताव पास किया हैं उसके अनुसार विल्ली-समझौते का अन्त 
नहीं समझना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस' समय सरकार 
को परेशान नही करना चाहती और वह सच्चाई से दिलली-समझौते का पालन 
करना चाहती है। - 

गाधीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थेना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर 
शीघ्र मिले और यदि दिल्‍ली-समझौते का पालन मजूर है तो शिकायतों पर शीघ्र 
ही विचार किया जाय, क्योकि काग्रेसी कार्यकर्त्ता इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि 
शिकायते दूर नहीं होती तो कम-से-कम आत्म-रक्षा के लिए रक्षात्मक उपाय 
हाथ में लेने की आज्ञा दी जाय । गाधीजी को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार 
काग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ स्वीकार नही करती | वह सरकार 
को परेशानी में डालने अथवा उसे अपमानित करना नहीं चाहते थे। 

गाधीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार 
के विरुद्ध आरोप-सूची प्रकाशित कर दी। गाधीजी के पत्र का वाइसराय ने जो 
जवाब दिया, वह भी सन्‍्तोषजनक न था । उसमें वाइसराय ने यह भी लिखा था कि 
गोलमेज-परिषद्‌ मे काग्रेस का सम्मिलित न होना समझौते के प्रधान उद्देश्य को 
असफल करनता हैं । इस विषय पर वाइसराय से बातचीत करने के लिए गाधीजी 
ने तार-छवारा मुलाकात की अनुमति मागी । मुलाकात की अनुमति मिल गई । गाधी 
जी, श्री वल्लभभाई पटेल, जवाहरलालजी और सर प्रभाशकर पट्टनी वाइसराय से 
मिले। वाइसराय ने कार्यकारिणी की बैठक की। आखिर बहुत-सी बाधाओो 
के बाद मामले किसी तरह सुलझाये गये और गाधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन- 
द्वारा उस गाडी को पकडने के लिए रवाना हुए, जो उन्हे २६ अगस्त को रवाना 
होने वाले जहाज पर सवार करा सके। इस तरह गाधीजी और भारत-सरकार 
के प्रतिनिधियों की बातचीत के परिणाम-स्वरूप यह फैसला हुआ कि काग्रेस की 
ओर से गाथीजी गोलमेज परिषद्‌ से भाग ले। इसके अनुसार वह बम्बई से २६ . 
अगस्त' को जहाज पर रवाना हो गये । ह 


यात्रा में गांधीजी 


गाधीजी के साथ श्री महादेव देसाई, देवदास गाधी, प्यारेलाल, श्रीमती . 
मीराबहन और श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अदन में उनका हादिक स्वागत , 
हुआ। अरबों तथा भारतीयों ने उन्हे एक साथ अभिननन्‍दन-पत्र दिया। 
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रेजीडेन्ट सभा में राष्ट्रीय झण्डा फहराने की अनुमति नही देना चाहता था। गावी 
जी ने स्वय यह गृत्थी सुलझाई। उन्होने स्वागत समति के अध्यक्ष श्री फरामरोज 
कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिडेण्ट को फोन पर यह सूचित कर दे कि इन 
परिस्थितियों में गाधोजी अभिननन्‍्दन-पत्र लेना स्वीकार नही करेगे। यह दलील 
काम कर गईं। जहा गाधीजी को मानपत्र देना था उस स्थान पर भारत का 
राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया और ३२८ गिनी की थली उन्हें भेट में दी गई। 

जहाज पर गाधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थता, अपना चरखा और वालकों 
के साथ अपना मनोर॑जन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जसे आश्रम में 
करते थे। गाधीजी को श्रीमती जगलुलपाशा और वफंद पार्टी के अध्यक्ष नहस- 
पाशा ने बधाई भेजी । पहले का संदेश तो स्वभावत. हृदयस्पर्शी था, और दूसरे 
का हादिक उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हों जायगा--- 

अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर 

में उसी स्वाधीनता के लिए लडनेवाला भारत के सर्वेप्रधान नेता का स्वागत 
करता हू । मेरी हादिक कामना हैं कि आपकी यह यात्रा सकुगल समाप्त हो 
और आप प्रसन्नतायूवंक लौटे । मे ईश्वर से भी प्रार्थना करता हू कि आप जब 
वहा से लौटकर स्वदेश जाने लगें, तव मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल 
ही। ईश्वर आपको चिराय्‌ करे और आपके प्रयत्नो में आपको व्यापक तथा 
स्थायी विजय दे।” 

मिश्री शिष्ट-मण्डल को पोर्टसईंद पर गावीजी से मिलने की आजा नहीं दी 
गईं, लेकिन करो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। 
बहुत दिवकत के वाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गाधीजी से मिल सका। 
पं गाधीजी मार्सेलीज पहुंचे, तब वहा श्री रोम्या रोला की वहन मंडलीन रोलां 
उन उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतोक्षा कर रही थी। रोम्या रोला 
भस्वस्प होने के कारण स्वरं उपस्थित न हो सके थे। मंडलीन रोला के साथ 
मोशियर प्रिवे तथा उतकी पत्नी भी थी। मो० प्रिवे ल्विटजरलैण्ट के एक अध्यापक 

जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १६३२-३३ के जान्दोलन में मामली तथा सदिस्ध 
जत्यापण फहकर प्रसिद्ध कर दिया था। कितने ही फ्रासीसी विद्याथियों ने भी 
गयीणी का अभिनंदन किया। 


लन्दन में गांधीजी 


२४२ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


एक दिन यूस्टन रोड पर स्थित मित्र-सभा-भवन में दिये गाधीजी के भाषण 
तथा किस्लले-हाल से न याक को ब्रौडकास्ट-द्वारा भेजे गये सदेश की रिपोर्ट 
टाइम्स” में पढकर ५० पौड का /चेक ही भेज दिया था। 'चचा गाधी--- 
हिन्दुस्तानी ,चप्पल के सिवा नगे पैर, कमीज नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए--- 
ईस्ट-एन्ड के बालको में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रात काल आकर 
उनको घेर लेते थे ।. गाधोजी और उनकी शाम की प्रार्थनाये, लकाशायर ' के 
मजदूरो के सामान्य अतिथि के रूप में गाधीजी, और उनकी ब्रिटिश-सम्राद्‌ 
से अपनी मामूली पोशाक में भेट--ये सब ऐसी बातें है जिनका काग्रेस के इतिहास 
दे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, लेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी 
हे 2 


परिषद्‌ में गांधीजी 


गोलमेज प्ररिषद्‌ में गाधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा ध्यान 
गये बिना नहीं रह सकता। फंडरल स्ट्रक्चर कमिटी में दिये गये उनके भाषण 
को लन्दन में दिये गये उनके अन्य भाषणो की उत्तम भूमिका कह सकते है । उन्होने 
काग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका 
सक्षिप्त परिचय नपे-तुले शब्दो मे दिया। उन्होने काग्रेस के जन्मकालीन सहायक 
और पालन-पोषणकर्ता मि० ए० ओ'० द्यूम के प्रति श्रद्धाजलि अपित की और 
काग्रेस तथा सरकार और काग्रेस तथा अन्य, दलो के आधार-भूत भेदो का निर्देश 
किया। उन्होने कराची का प्रस्ताव पढकर उसकी व्याख्या की। उन्होने 
यह भी बताया कि प्रधान मन्त्री का वक्‍तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सघ तथा 
भारतीय हितो की दृष्टि से सरक्षण,इन तीन कारणो से चित्रित भारतीय ध्येय से 
बहुत कम है। उन्होने वर्तेमान समय की सबसे बडी आवश्यकता पर भी विचार 
प्रकट, किये । 

अल्प सख्यक-समिति में भाषण देते हुए गाधीजी ने कई खरी बाते पेश की । 
उन्होने असदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि 
विभिन्न जातियो को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी माग पर जोर देने के 
लिए उत्साहित किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप 
नही है, हमारे सामने मुख्य प्रन्‍्त तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होने पूछा 
कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरो से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न 
हल करने के लिए ही बुलाया गया है ? हमे लन्‍्दन में इसलिए निमत्रित किया गया 
है कि हमे जाने से पहले यह सतोष हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम 
,सम्मान-युक्त और असली ढाचा तैयार कर चुके है और अब उसपर केवल पार्ल- 
मेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होने सर ह्यवटेंकार की अल्पसख्यक 


जज 
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जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यबर्दकार तथा उनके 
साथियों को इससे जो सतोष हुआ है वह में उनसे न छीनूगा, लेकिन मेरे विचार 
मे उन्होने जो-कुछ किया है वह मुर्दे की चीर-फाड़-जैसा ही है। सरकार की यह 
योजना उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अर्थात्‌ स्वराज्य प्राप्ति के लिए नही, किन्तु 
नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। में उनकी सफलता 
चाहता हूँ, लेकिन काग्रेस इससे बिलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या 
योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी 
शासन का वृक्ष कभी पन्प न सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा काग्रेस' 
वर्षो जगल में भटकना स्वीकार कर लेगो । अन्त में उन्होने उस कठिन प्रतिज्ञा 
के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिस पर कुछ समय बाद उन्होने अपने जीवन 
की बाजी लगा दी थी । उन्होने कहा कि अन्य अल्पसंख्यक जातियो के भावों को 
में समझ सका हू, लेकिन अछतो की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए 
सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक 
निरतर रहेगा। हम नही चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक्‌ जाति के रूप में वर्गी- 
करण किया जाय । सिक्‍ख सदेव के लिए सिक्‍्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसल- 
मान्त और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते है । लेकिन क्या अछ्त भी सदा 
के लिए अछूत रहेगे ” अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा 
समझूगा कि हिन्दू-धर्म ही डूब जाय। जो लोग अछतो के राजनैतिक अधिकारों 
की बात करते हैं वे भारत को नही जानते, और हिंदू-समाज का निर्माण किस 
प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते । इसलिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहता 
हु कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर मै ही अकेला होऊ तो भी, अपने 
प्राणो की बाजी लगा कर भी, में इसका विरोध करूंगा। 

सेना के सवाल पर बहस हुई और गाधीजी ने इस विषय पर भी कुछ औौर 
स्पष्ट बाते कही। लेकिन इससे पहले उन्होने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो 
में इग्लेड मे अधिक समय तक ठहरने का विचार रखता हूं, क्योकि मैं तो लन्दन 
आया ही इसलिए हू कि सम्मान-युक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने 
का प्रयत्त करू। उन्होने कहा कि काग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सब 
प्रकार की जिस्मेदारियो को---रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक-- 
आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य है। 
उन्होने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना वस्तुत देश पर अधिकार 
जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हो, मेरे लिए सब 
विदेशी हैं, क्योकि में उनसे बोल नही सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास आ नही 
सकते और उन्हें यह सिखाया जाता हु कि वे काग्रेसियो को अपना देशभाई 
न समझे। इन सैनिको और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। 


श्डेंड सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


अंग्रेजी सेना अग्रेजो के स्वार्थों की रक्षा करने, विदेशियो के हमलो को रोकने तथा 
आन्तरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए रखी गई है। वस्तुत केवल अंग्रेजी 
सेना ही नही, सम्पूर्ण सेता (भारतीय सेना) रखने का भी यही हेतु है। सम्पूर्ण 
सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन में यह भी जानता 
हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नही मानेगो, न प्रवान सेनापति और न सिक्‍ख या 
राजपूत ही मेरी आज्ञा मानेगे, किन्तु फिर भी में आशा करता हू कि ब्रिटिश-जनता 
को सदुभावना से मैं अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूगा। 
अग्रेजी फौज को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहा अग्रेजो के स्वाथों की 
रक्षा के लिए नही, वरन्‌ भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने, के लिए हो। 
यह सब मेरा स्वप्न है। में जानता हू कि मे ब्विटिश-राजनीतिज्ञों तया जनता से 
इस स्वप्त को पूर्ण न करा सकूगा, लेकिन यदि इस समय मेरा यह स्वप्न पूरा न 
हुआ, और में फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की 
प्रतीक्षा करूगा । भारत अपनी रक्षा करना जानता है । मुसलमान, गुरखे, सिक्ख 
और, राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। राजपूत तो ग्रीस की एक 
छोटी-सी थर्मा-पोली नही, हजारो थर्मापोलियो के जन्मदाता कहे जाते हैं। 
गाधीजी अग्रेजो और उन्तकी क्तेव्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होने 
कहा कि हमें अग्रेजो के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-मभाव का सचार कर देता 
चाहिए, जिससे भारत अपने पैरो पर खडा हो सके। यदि अग्रेजो का यह खयाल 
है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर काग्रेस बया- 
वान में भटकती रहेगी, उसे भयकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आप- 
दाओ के तूफान और गलतफहमियो के बवण्डर का मुकाबला करना होगा और 
यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियो की बौछार भी सहनी पड़ेगी। संरक्षणो 
पर बोलते हुए उन्होने कहा कि कोई भी ऐसा सरक्षण नही है, जो साथ-साथ 
ब्रिटिझ-स्वार्थों की भी रक्षा न करे, बशर्तेंकि हम साझेदारी--इच्छित और 
सर्वेथा बराबरी के दर्जे की साझेदारी--की कल्पना करे। गोलमेज-परिषद्‌ के 
खुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होने उपस्थित लोगो के सामने यह स्पष्ट कर दिया 
कि मैं इस भ्रम में नहीं हुँ कि आजादी वाद-विवाद से एवं सन्धि-चर्चा से मिल 
सकती है। लेकिन मैं यह जरूर कहगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिषदो 
या कमिटियो में फैसले की कसौटो बहुमत नहीं रखी जायगी, तब परिषद्‌ के 
संयोजक ऐसी कमिटियो की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर “बहुमत की सम्मति' कैसे 
लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले एक' के नाम , तक का उल्लेख नही करते, वह 
“एक' कौन है ? क्‍या यहाँ उपस्थित दलो से से काग्रेस भी एक दल है ? मैं तो पहले 
भी यह दावा कर चुका हु कि काग्रेस 5५ फीसदी जनता की प्रतिनिधि है। अब 
में यह दावा करता हूं कि अपनी सेवा के अधिकार से काग्रेस राजाओ, जमींदारो 
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और शिक्षित-बर्ग की भी प्रतिनिधि है। अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के 
प्रतिनिधि होकर आये है; काग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्वा है जो साम्प्रदायिकता से 
दूर है। इसका मंच सवके लिए एकसा खुला है। फिर भी इसे अनेक दलो में से 
एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेता चाहिए कि यही एकमात्र 
ऐसी सस्था हे, जिससे कारआमद फैसला हो सकता हे। कुछ लोग अनुमव कर 
रहे थे कि काग्रेस मकावले की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है । यदि काग्रेस 
हत्यारे के छरे, जहरीले प्याले, गोलियों और भालों के मार्ग को छोडकर अहिसा- 
पूर्वक मुकावले की सरकार चला सकती है, तो इसमें बुरा क्या हैं ” यह ठीक है कि 
कलकत्ता कारपोरेशन पर एक लाछन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि ज्योही उस बात के सम्बन्ध से मेयर का घ्यान आकृष्ट किया गया, उन्होंने 
अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमाजेव भी किया 
था। काग्रेस हिसा नही, अहिंसा को मानती है, इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दो- 
लन जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाइत नहीं किया। परन्तु 
उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता था--स्वय जनरल स्मद्स भी नहीं 
कर सके। १६०८ में जो भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १६१४ 
में वही दे देना पडा। बोरसद तथा वारडोली में सत्याग्रह सफल हुआ हे, इसे 
लॉड चेम्सफोर्ड भी स्वीकार कर चुके हैं। लॉड अविन ने आडडिनेन्सा-द्वारा देश 
को खूब तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नही मिली । समय रहते हुए, में चाहता 
आप समझें कि काग्रेस का ध्येय क्या है। परमात्मा के नाम पर मुप्तन ६२ साल 
दुबले-पतले आदमी को थोडा-सा तो मौका दो। मुझे और जिस सस्या का मे 
प्रतिनिधि हु उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान तो बनाओ । यद्यपि 
जाप म॒ुशपर विश्वास करते प्रतीत होते है, तयापि काग्रेस पर अविश्वास करते हूँ । 
परन्तु एक क्षण के लिए भी जाप मझे उस महान संस्था से भिन्न न समझल्िए जिसमें 
में समुद्र की एक बूद के समान हूं। में काग्रेस से बहुत छोटा हु; और यदि 
जाप मुसपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो में आपको आमन्त्रित करता हूँ 
कि आप काग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मझपर आपका जो विश्वास 
९ बह किसी काम का नहीं दपोकि काग्रेस से जो अधिकार मे मिला है उसके 
सिया भेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप काग्रेस की प्रतिप्ठा के अनूझल 
शघम बरेंगे, तो आप आतंकवाद फो नमस्कार कर लेंगे । तथ भापको उसे दबाने 
दे; लिए अपने जातकवाद की कोई झख्रत ने रहेगी। कया आप यह नहीं देसेगे 
पक सतह का दनी हुई रोटी नहीं, दाल्फ आजादी की रोटी साहत ४, जार मयतक 
गा मिल याती, ऐसे हडारो लोग मौजूद हैँ, जो इस बात के लिए ०्रतिता 
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१ दिसम्बर को परिषद्‌ विसजित । हुई गाधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने 
का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। 
मनुष्य-स्वभाव का ग्रौरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली आधियो से 
टक्कर लें। में नही जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसको मुझे 
चिन्ता नही है। यदि मुझे आपसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पडे, तो 
भी आप मेरे हादिक धन्यवाद के अधिकारी तो हैं ही। इन भावीसूचक शब्दो के 
साथ गाधीजी गोलमेज-परिषद्‌ से विदा हुए। उस समय स्थिति यह थी कि जिन 
शर्तों पर काग्रेस गोलमेज-परिषद्‌ में सम्मिलित हुईं थी, उनमें से एक घोर दमन 
रोक दिया जायगा--पूरी तरह दूट चुकी थी। गाधीजी बगाल तथा उत्तर प्रदेश 
की बढती हुई बुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योकि उनका खयाल था कि भारत 
में दमन-वीति को जारी रखना लन्‍्दन मे प्रदर्शित सहयोग और भारत को स्वतत्रता 
देने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं खाता। 


बारडोली में अशांत वातावरण 


उधर गाघोजी गोलमेज-परिषद्‌ में भाग ले रहे थे, इधर देश का वातावरण 
विषाक्त होता जाता था । जब गाधीजी गोलमेज-परिषद्‌ के लिए रवाना हुए थे, तब 
यह आइवसन दिया गया था कि बारडोलो में लगान वसूली के सिलसिले में पुलिस 
की ज्यादतियों के आरोगो की जाच होगो । मि० गॉर्डत को सूरत जिले को माल- 
गुजारी-कानून के अनुसार अधिकार देकर जाच के लिए खास अफसर नियत किया 
गया। जाच ६अक्तूबर १६३१ को शुरू हुई। श्री भूलाभाई देसाई और सरदार वल्लम- 
भाई पटेल उपस्थित थे। दोनो पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानो को अपनी 
शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक' लगान देवा चाहिए और यदि किसान उन 
सत्याग्रहियो में से नही है, जिन्हे बहुत नुकसान उठाना पडा है, तो उन्हें कर्ज लेकर 
भी लगान देना चाहिए। जाच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार 
तथा बम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्ञाए प्रचारित की 
थी, काग्रेस ने उन्हे पेश करने के लिए कहा । काग्रेस ने अभिलषित कागजो को मागने 
के कारण बताये और यह भी बताया कि किस किस्म के कागज विरोवी-पक्ष के 
अधिकार मे है । मि० गॉडन ने १२ नवम्बर १६३ १ को यह हुक्म दिया कि विचारा- 
धीन प्रश्न के सिलसिले मे अनिश्वित और अयुक्ति-युक्त मायो से सहमत होना 
असम्भव है । दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजो को पेश करने से इन्कार 
कर देने का अर्थ सरकारी गवाहो पर से जिरह की एक उपयोगी कैद को हटा देना 
था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जाच निरुपयोगी 
का अधिक बुरी है। इस कारण सरदार वल्लभभाई पटेल ने जाच से हाथ खीच 

या। 
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अन्य प्रान्ता की स्थिति 


बरडोली की जाच का यह हाल हुआ, अब उत्तर प्रदेश की ओर आइए! उत्तर- 
प्रदेश मे भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। किसानो की---अधिकाज्ञत्त 
ताललुकेदारों तथा जमीदारो के अधीनस्थ किसानो की--विपत्ति बढ रही थी । 
लगान-वसूलो के तरीकों में नरमी का नाम-निशान न था । अनेक ग्रामीण क्षेत्रो 
में तो किसानो पर आवक का राज्य छा गया था। जिन जिलो में किसानो के साथ 
सख्तिया की गई थी, उन्हें देखवे तथा किसानो की स्थिति और विपत्तियों पर 
अपनी रिपोर्ट देने के लिये उत्तर प्रदेशीय काग्रेस-कमिटी ने कई जाच कमिटिया 
विठाई थी, परन्तु उनकी जाँच का फन व्यर्थ हो गया । ऐसी स्थिति में भी 
उत्तर प्रदेशीय काग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नही चाहती थी 
जिससे समझौते की बातचीत ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानों के 
लगातार सलाह मागने पर वह चप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती 
थी कि वे मागो हुई रकम दे दे, क्योकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनु- 
चित है और उन किसानो को तबाह कर देगो, जिनकी वह प्रतिनिधि है । तब काग्रेस 
ने महासमिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के बाद किसानो को यह सलाह दी कि 
वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी 
कर दे । फिर भी काग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इच्छक 
और उद्यत है और ज्योही किसानो की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस 
लेगोी। सरकार चाहती थी कि पहले काग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने 
काग्रेस का परामर्श नही माना । अब उत्तर प्रदेश की काग्रेस-कमिटी के पास सिवा 
इसकी कोई चारा न था कि लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये । 
सरकार ने अपने लिए खद दसरी नीति अख्तियार की । उसने सेकडो काग्रेसी कार्य- 
कर्त्ताओ को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारिया इतनी तडाक-फड़ाक हुई कि सभी 
प्रमुख और उच्च कार्येकर्ता जेलो में पहुच गये। 


सघषें का तीसरा केन्द्र बंगाल था। अस्थायी सन्धि के समय वहा अत्याचारों 
के अनेक दृश्य देखने में आये । शायद इनका उद्देश्य था, चटगाव जिले में हुए उत्पातो 
का बदला लेना । चटगाव शहर और जिले मे ३१ अगस्त और पिछले तीन दियो 
में हुई घटनाओ की जाच करने के लिए एक गैर-सरकारी जाच-कमिटी नियकत 
की गई थो । कुछ गैर-सरकारी यू रोपियन और गुण्डे बडे हथौंडे और लोहे की सलाखें 
लेकर रात को एक प्रेस में घस गये और उन्होने होने मशीनों को तोड दिया तथा प्रेस- 
मनंजर एवं अन्य कमंचारियों को मारा-पीटा । दिल्‍ली में २७, २८ और २६ नवम्वर 
का कार्य-सीमित ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और आतकवाद 
पी नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनो तथा गुण्डों के साथ 
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निरपराध जनता की बेइज्जती करने तथा उसे भीषण क्षति पहुचाने के लिए स्था- 
तीय पुलिस तथा मजिस्ट्रेटो की तीत्र निन्‍दा की। जेलो से बाहर लोगो के साथ 
जब इस प्रकार आयर्लण्ड के-से दमन के तौर-तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलो 
और नजरबन्दो के कैस्पो में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया 
जा रहा था। हिजली के नजरबन्द कैम्प मे जो दू खान्त नाटक खेला गया, उसके 
फलस्वरूप २ नजरबन्द मर गये और २० घायल हो गये । 

भारत के उत्तरी द्वार में सरकार ने चौयी अग्नि प्रज्वलित कर रक्‍्खी थी। 
वहाँ खुदाई खिदमतगार अनुशासन एवं संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार 
किये गये थे। खान अब्दुलगफ्फार खा के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले 
ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। अगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारो 
का काग्रेस से सम्बन्ध नही था । अस्थायी सधिके समय से ही गाधीजी सीमाप्रान्त जाने 
और उस सगठन का अध्ययन करने के लिए कई बार लॉर्ड अविन से उन्होंने आज्ञा 
भागी, लेकिन उन्हे आज्ञा नही मिली । अन्त में उन्होने सीमाप्रान्त में श्री देवदास 
गाधी को भेजा। उन्होने एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य- 
समिति ने विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारो को काग्रेस-सगठन का अग बना 
कर एक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया। वेण्ड और बिगुल, सिर से पैर तक लाल 
पीशाक और एक ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास---जों अपने चरित्र, 
मंनुष्यता, बलिदान एवं सेवा से सीमान्त-गाधी' का पद पा चुका था और बहुत 
जल्दी सब आखो का एक लक्ष्य, एक केड्र हो रहा था--ये सब बाते उस सगठन 
को अर्द्ध-सेनिक सिद्ध करने को लिए काफी थी । लाल पोशाक में एक लाख सेना-- 
सब पठान, उनपर विश्वास नही किया जा सकता था ” सरकार को एक बहाना भी 
मिल गया कि खान अब्दुल गफ्फारखा सरकार से सहयोग नही करते, क्योकि वह 
सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्नर के दरबार में सम्मिलित नही हुए। वह पूर्ण स्वतन्त्रता 
का प्रचार करते है । बस, निरपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा उन्हीं की 
तरह उनके निरपराध भाई डॉ० खानसाहब गाधीजी के 'भारत पहुचने से कुछ 
ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये। 

गाधीजी जब २८ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन 
चुकी थी। 


फांग्रेस पर सहान संकट : १९३२-३५ 


४१५६ आर 
कांग्रेस पर महान संकट; १६३२-३५ 
गांधीजों वम्बई में 


देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि गाधोजी का स्वागत करने के लिए र८ 
दिसम्बर को वम्बई में एकत्र हुए । चुगी-दफ्तर के एक भवन्र में उनका विधिवत 
स्वागत किया गया । फिर एक जलूस निकाला यया। गाधीजी ने सबसे पहले बम्बई 
की जनता को अपना भाषण सुनाया। आजाद मंदान में सचमुच उस दिन बहुत 
भीड थी। गाधोजी ने उसको सामने गम्भीर आवाज में कहा कि में घ्ान्ति के 
लिए अपने बस-भर कोशिण करूगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रवखूगा । 
साथ ही हिन्दू जाति से अछूतों को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को में वरदाष्त 
नही करूगा, वल्कि मौका पडने पर उसके विरोध में में अपनी जान लटठा दूया। 

तीन दिन तक गाधीजी जूदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलत रहे 
और उनको दुःख कथायें सुनते रहे। बंगाल में अत्याचार हो रहे थे। सुभाष 
घावू बंगाल से अपने चार साश्यियों को लेकर आये ये । उत्तर प्रदेश और सीमाप्रान्त 
में नाउनेन्स जारी कर दिये गये थे। आरजी सुलह के दिनो में शासन की गाडी 
एन आईडिनेन्सों से ही हाकी जा रही थी। देश में भवकर मनन्‍्दी और घोर सकट 
था। कन टिक को कोर्ड रिजायत नही दो गई थी । आन्ध्र मे लगान ब्टापा जानेवाला 
था और गद्गास के गपनेर ने तो यहा तक घमकी दे री थी कि अगर सोन लगाने 
रोबने की बात करेंगे तो आ्नेन्स जारी कर दिये जायगे। गावीजी ने एसी 
अनेंगा फरण कथाएँ सुनी और फिर उन्होंने नी अपने दुरारो की साहनी लोगो को 
मुदायों । बह गोलमेज-परिपिद्‌ में जाना नहीं चाहते वो बातें इस परिषद में 
शिेयाली थी उनकी छात्रा जुताई जौर अगस्त में ही नतर थाने दंग गई थी, 
पर गारपेस थी फार्य-समिति ने इस दाल पर जोर दिया कि उन्हें झाना ही चाहिए । 
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का भी निश्चय कर लिया था कि आइन्दा काग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायि- 
कता का समर्थन नही करेगी। उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध राष्ट्र-धर्म होगा। 
उन्होने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रइन के साथ इसी तरह पहले 
की भाति खिलवाड करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नही है। अपने मुसल- 
मान और सिक्‍्ख-मित्रो से उन्होने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए 
कोई ऐसा विवान बने जिसमे किसी प्रकार साम्प्रदायिकता की व्‌ न हो और जो 
विश्वुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वोकार कर लेगे। 
इन सारे विचारो और अनुभवो के कारण उनके चित्त को बडा क्लेश हो रहा था, 
पर तत्कालीन परिस्थिति का उन्होने बडी शान्ति और स्थिर चित्त से सामना 
किया। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयो पर भी उन्हे खूब विश्वास था। देश 
ने उन पर विश्वास किया और उन्होने उसका बराबर निर्वाह किया । अब आज 
उन्हे अपने सामने एक जबरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवाल यह था कि इसपर 
पुल बनाया जा सकता है या इसे जिंदा और मरे हुए आदमियो से पाट कर पार 
करना होगा ”? जब वह अपने काम में भिडे, उत्तके हृदय मे ये विचार उमड रहे 
थे। कार्य-समिति उनके साथ थी। उन चौदह सदस्यों वाली कार्य-समिति की 
हीनही,उन्हे तो सारे देश की हिम्मत थी। 
कार्य-समिति के आदेशानुसार उन्होने लॉर्ड विलिंगडन को एक तार दिया 
और उसका जवाब भीआया ।जवाब लम्बा और तफसीलवार था। उसमे धमकी 
भी थी। गाधीजी ने फिर एक तार दिया । मगर कोई नतीजा न निकला | अपने 
तार में गाधी जी ने लिखा कि अपने साथियों के कार्यों की नैतिक 
जिम्मेदारी से में अपने-आपको बरी नहीं समझता, पर में यह स्वीकार 
करता हू कि मेरे साथियों के कार्यो की और हलचलो की ब्यौरेवार जान- 
कारी मुझ नही है, क्योकि मै भारत मे नही था और चूकि काग्रेस को कार्य-समिति 
को अपनो राय देकर मार्गे-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैने निष्पक्ष भाव 
से वाइसराय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा । में वाइसराय महोदय से अपनी 
यह राय नही छिपा सकता कि उन्होने जो जवाब भेजने की कृपा को है वह मेरे 
सद्भाव और मित्रतापूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइस- 
राय चाहे तो में उनसे कहूगा कि वह अपने निर्णय पर पुनविचार करे और हमारी 
बातचीत पर, उसके विषय-सद्षेत्र पर, बगर कोई शर्ते लगाये मुंझसे मिलना स्वीकार 
करे। अपनी तरफ से मे यह वचन दे सकता हू कि वह जो भी बाते मेरे सामने 
रखेंगे उनपर मे निष्पक्ष होकर विचार करूगा। बगैर किसी हिंचकिचाहट के 
और खुशी के साथ में उन-उन प्रातो में जाऊंगा और अधिकारियों की सहायता 
से प्रश्न के दोनो पहलुओ का अध्ययन करूगा, और यदि पूरे अध्ययन के पश्चात्‌ 
में इस नतीजे पर पहुंचुगा कि लोग गलती पर है और सरकार का ही पक्ष ठीक है, 
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की सब सुविधाये दी जाय, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता 
देने के लिए तैयार रहेगी। 

गोलमेज-परिषद्‌ मे प्रधानमन्त्री-हारा की गई घोषणा और उसपर पार्लमेन्ट 
की कामन-सभा तथा लाडडं-सभा मे हुए वाद-विवाद पर भी कार्य-समिति ने विचार 
किया और अपना यह मत प्रकट किया कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र 
के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होने वाले सरक्षणो के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध 
तथा आश्थिक मामलो पर पूर्ण अविकार सम्मिलित है, जरा भी कम को काग्रेस 
सनन्‍्तोषजनक नही. मान सकती। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस 
बीच यदि आडडिनेन्सो तथा हाल के छत्यो के सम्बन्ध मे काफी राहत दी जाय, भावी 
विचारो और परामर्श मे काग्रेस के लिए अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का दावा पेश करने 
की आजादी रहे और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियो 
की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिये 
तैयार है। इन शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्‍ली के समझौते के 
रद किये जाने की सूचना समझेगी । सनन्‍्तोपजनक उत्तर न मिलने को दशा मे कार्य- 
समिति राष्ट्र को कुछ निश्चित शर्तों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी 
भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आह्वान करती है। 


वाइसरासय का उत्तर 


गाधीजी के तार के उत्तर में, ३ जनवरी की शाम को वाइसराय के प्राइवेट- 
सेक्रेटरी ने तार-द्वारा सूचित किया कि अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखने वाली 
कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक सस्था की गैर-कानूनी कार्रवाई की धमकी- 
युक्त शर्तों को स्वीकार नही कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार मे वर्णित 
इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है कि दिल्‍ली के समझौते पर पूरी सावधानी और 
पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायो के समाप्त हो जाने के बाद, 
सरकार ने जिन उपायो का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके 
निर्णय पर होना चाहिए। काग्रेस ने जिन उपायो के अवलम्बन का इरादा जाहिर 
किया है, उनके सब परिणामों के लिए हम आपको और काग्रेस को उत्तरदायी 
रा और उनके दबाने के लिए सरकार सब आवश्यक अस्त्रो का अवलम्बन 
करेगी । 


' शांधीजी का उत्तर 


वाइसराय के उक्त तार के उत्तर मे गाधीजी ने, ३ जनवरी १६३२ को जो 
तार भेजा उसमे उन्होने लिखा कि प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ लेना 
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रूप से अपनी नीति बदल ली है और केन्द्रीय सुधारों के आव्वासन के साय प्रान्तीय 
स्व॒राज्य पर ही मामला ठालने की कोशिश की है। यह भी निरचय है कि काग्रेस 
के साय लडाई अनिवार्य हैं; तब हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी 
वह शुरू हो जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच 
लिया है कि इसमे पूरी सफलता तभी मिल सकती है जवकि जितने हो सकें उन सव 
मित्रो को अपने पक्ष में करले । मुसलमान तो हमारे साथ है ही, जेसा कि अल्पसख्यक- 
समझौते और मुसलमानो के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट है। यही हाल 
राजाओ और दूसरी अल्पसल्यक जातियो का है। 

हमे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सर सप्र, जयकर, पंटरो आदि के समान 
सर्वे-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय। अगर हम उन्हे काग्रेस 
के खिलाफ खडा न कर सके तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे 
काग्रेस का साथ भी न दे। और यह कोई मुश्किल वात भी नही है। इसके लिए 
उन्हें सिफे यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि संघ-योजना को नही छोड़ा 
जायगा। हमने सरकार से आग्रह किया है कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों 
को एक-साथ उपस्थित करे, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव 
का ठोस नमूना समझेगे और इनका सनन्‍्तोष हो जायगा। जहातक प्रान्तीय-स्वराज्य 
का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नही लादा जा सकता; क्योकि अकेले 
मूसलमान उसे नहीं चला सकते। मुसलमान तो अंग्रेजो के पक्के दोस्त ही हो 
गये हैं। अपनी परिस्थिति से उन्हे पूरा सन्‍्तोष है और वे हमारे साथ काम करने 
के लिए तंयार हैँ । लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते 
हैं कि सुवारों का होता जरूरी हूँ तो हम हरेक प्रान्त मे जन-तन्त्रीय सुधारो का ही 
प्रतिपादन करते हैं । हम जो कुछ कहते है उसका अर्थ शासन-पद्धति मे ऐसे हेर- 
फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुचारुता बढ जाय । 

मजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो कुछ देने का वचन दिया था 
उसके उद्देश्य को नप्ट करने को टोरी (कजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों 
ने कैसी चेष्टठा की, यह उक्त उद्धरण से भली-भाति मालूम हो जाता हैं। भारत के 
विरुद्ध उन्नति-विरोधी ब्रिटिशो के बीच जो समझौता हुआ वह एकाएक नही हो 
गया। उसकी नीव तो गोलमेज-परिषद्‌ के दूसरे अधिवेशन से कही पहले हिन्दु- 
स्तान और इंग्लेण्ड दोनो जगह रखी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गराधीजी 
और लॉड अविन के वीच समझौता हुआ तव उसके बाद ही भारत मे उन सव उन्नति- 
विरोधी लोगो ने, जो समझौते को पसन्द नही करते थे, शीघक्रता के साथ अपना 
शक्तियों को सगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियो को शिकस्त देने के लिए 
अपना सम्मिलित गूट बना लिया था। इस षड़यन्त्र की आशिक रचना तो शिमला 
से ही हुई थी, जो कि भारत-सरकार का सदर मुकाम है। 
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दमन-चक्र और गांधोजी की गिरफ्तारी 


यह सव एक प्रकार की चुनौती धी। कार्य-समिति ने इस चुनौती को स्त्रीकार 
कर लिया। वस्तुत सरकार ने वही से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहा पर कि 
४ माच १६३१ को उसे छोडा गया था। अस्थायी-सधि के दर्मियान उसने हजारो 
लाठिया और एकत्र करली थी। यह अवसर सरकार के लिए नये सिरे से लडाई 
की तैयारी करते का था। इस प्रकार अस्थायी-सचि का ट्टना निश्चित ही था ! 
तीन आडिनेन्स तो जारी कर दिये गये थे, और कई जारी कर देने के लिए वाइस- 
राय की जेब में रखे हुए थे। ४ जनवरी १६३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। 
काग्रेस को तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक सस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया 
गया और काग्रेसी लोगीं को गिरफ्तार करके जेलो में भेजा जाने लगा। सरकारी 
लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१६३१) के समय आरम्भ में नही, वल्कि वाद में 
जारी हुआ था, लेकिन १६३२ मे सत्याग्रहियो को सबसे पहले उसी का मुकावला 
करना पड़ा। चारो ओर यह वात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिगडन सारे उत्पात 
को छ सप्ताह में ही समाप्त कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छ' सप्ताह का 
6 इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लडाई थी कि उनकी आशा पूर्ण 
गे हुई । 
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आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को 
सताने के लिए एक-एक करके उसके बाल उखाडे गये और यह सिर्फे इसलिए कि 
उसने पुलिस को अपना नाम और पता नही बताया था। 


आडिनेन्सों का राज़ 


जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-तये आडिनेन्स निकलते 
गये। हालाकि वे एक साथ नही, वल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर 
एक साथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आडिनेन्स का जिक्र तो पहले 
ही हो चुका है, जो कि उस समय वगाल में जारी किया गया था जबकि गाघीजी 
लन्दन ही में थे। कहा यह गया था कि यह बगाल में आतकवादी-आन्दोलन 
का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध मे चलनेवाले मृकदमो को जल्दी निपटाने 
के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर 
को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई थी कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह 
हो उससे उसका परिचय प्राप्त करे और उसकी बताई हुईं बाते ठीक है या नही. 
इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत 
में ले ले। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक 
या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान 
ले सकता था। 
उत्तर प्रदेशीय इमर्जेन्सी-आड्डिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हुआ। 
इसके द्वारा प्रातीय सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय 
अधिकारी अथवा जमीदार को दी जानेवाली किसी रकम को सरकारी पावना 
करार देकर उसे बकाया मालगुजारी के रूप मे वसूल करे। जिस किसी व्यक्ति 
पर यह शक हो कि वह सरकारी पावने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है 
उसे दो साल की कैद, जुर्माना अथवा दोनो सजाये दी जा सकती थी। जो कोई 
व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जो को भली-भाति अदा न करने अथवा 
किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल 
कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी | किसी जब्त साहित्य के अश दोहराने- 
वाले को ६ महीने कद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी । ऐसे हुक्म के खिलाफ 
दीवानी अदालत में कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। सीमाप्रान्त- 
सम्बन्धी तीन आ्डिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ को जारी किये गये। उनमे से 
एक तो उत्तर प्रदेशी आ्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लहने की वसूली के 
लिए निकाला गया था। बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रातीय 'इमर्जेन्सी 
पावसे आउडिनेन्स' था और दूसरे का अनलाफूल असोसियेशन आडिनेन्स” | इनमे 
से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति 
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को बिना किसी कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता 
था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढाई जा सकती थी। 
जिला-मजिरट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायरलेस' (बेतार के तार) को निय- 
न्त्रित करक॑ उनके द्वारा जानेवाली चीजों अथवा चिट्टी-पत्रियों को रोक 
सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल को किसी भी म॒काम पर ले जाने 
की मनाही कर सकता था और रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उतरवा 
सकता था । 

४ जनवरी को चार नये आईडिनेन्स और जारी हुए--(१) इसमजजेन्सी 
पावर्स आ्डिनेन्स, (२) अनलॉफूल इस्टिगेशन आइ्डिनेन्स, (३) अनलॉफुल 
असोसियेगन आडिनेन्स और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड बायकाट 
आडिनेन्स । इनमें से पहले आडिनेन्स के मातहत तो लोगो को गिरफ्तार करने, 
बन्द रखने या उसकी हलचलो को नियन्त्रित करने, इमारतो को माग लेने, इमारतो 
या रेलवे को वर्जित-स्थान करार देने, यातायात को नियन्त्रित करने, सर्व-साधा- 
रण के व्यवहार की कित्ती चीज को अपने कब्जे मे करने या उसकी खपत व बिक्री 
पर नियन्त्रण करने, यातायात के साधनों पर नियन्त्रण करने, शस्त्रास्त्र की विक्री 
पर नियत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियक्‍त करने, जमीदारों और अध्या- 
पको आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए बाध्य 
करने, साव॑जनिक उपयोग के कामों पर नियन्त्रण करने, डाक, तार या हवाई 
जहाज से जानेवाली चीजों तथा चिट्टी-पत्रियों को रोकने और वीच में गायव कर 
लेने, रेलो और नौकाओ मे जगह हासिल करने तथा उनके यातायात पर नियन्त्रण 
करने, सभाओ में पुलिस अफसरों को भेजने इत्यादि के वेसे ही अधिकार दिये 
गये थे जसो का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका हे। 'अनलॉफुल 
इस्टिगेशन आ्डिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इश्तिहारी पावना 
घोषित कर कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में वावक होता उसे 
६ महीने केद और उसके साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा 
पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे वरतार माल- 
गुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे माल-नायारी के बकाया के रूप में 

सूत करवा सकता था। अनलॉफूल असोसियेशन शा्डिनेन्स' के मातहत 
प्रान्तीय-परकार गैरकानूनी करार दी गई सस्या की इसारत और उसकी चल- 
सम्पत्ति तवा रुपये-ैसे को अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये-पैसे को प्रातीय 
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सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तग करते और उसका वहिष्कार करते या 
उसे तग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते थे। 

इस प्रकार इन आडिनेन्सो के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने 
हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लाग कर दिये गये थे। ऐसे 
आड्डिनेन्सो और दमनकारी अस्त्रो को तैयार करने का विचार तो अस्थायी-सधि 


के पूर्व से ही हो रहा था। 
कार्य-समिति की तत्परता 


सरकारी आक्रमण ४ जनवरी क बडे सबेरे म० गाधी और राष्ट्रपति सरदार 
वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १६३२ के उपर्युक्त 
आडिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और कई प्रान्तो पर लागू कर दिये गये। 
पर्चात्‌ कुछ ही दिनो मे, अमली तोर पर, सारे देश में लागू हो गये। अनेक 
प्रान्तीय और मातह॒त काग्रेस-कमिटियो, आश्रमो, राष्ट्रीय स्कूलो तथा अन्य राष्ट्रीय 
सस्थाओ को गेरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, फर्नीचर, 
रुपये-पेसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कब्जे मे ले लिया गया। देश के 
खास-खास काग्रेसियो मे से अधिकाश को एकदम जेलो में ठस दिया गया। इस 
प्रकार देखते-ही-देखते काग्रेस के पास न तो नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास- 
स्थान। लेकिन इन आकस्मिक और दृढ़ झपट के बावजूद जो काग्रेसी बच रहे 
थे वे साधन-हीन नही हो गये थे। जो जहा था वही उसने काम शुरू कर दिया। 
कार्य-समिति ने तय कर लिया कि १६३० की तरह ही वार खाली होनेवाली 
स्थानों की पूि न की जाय। सरदार वललभ भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिर- 
फ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमश कार्य करनेवाले व्यक्तियो की एक सूची 
बना दी थी। कार्ये-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुर्दे कर दिये और 
अध्यक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौप दिया, जो क्रमश अपने उत्तरा- 
धिकारियो को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तो मे भी, जहा कही 
सम्भव हुआ, काग्रेस-सगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गईं। इसी 
प्रकार जिलो, थानो, ताल्‍लुको और गावों तक की काग्रेस-कमिटियो में भी हुआ। 
यही व्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। शराब और 
विदेशी कपडे की दुकानों तथा ब्रिटिश माल की पिकेटिंग सब प्रान्तो में समाव- 
रूप से लागू हुईं। लगानबन्दी उत्तर प्रदेश में काफी बडी हृद तक और बगाल में 
आशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा। बिहार और बगाल के कुछ स्थानो में 
चौकीदारी-टेक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त तथा वरार, कर्नाटक, 
उत्तर प्रदेश, मद्रास प्रेसीडेन्सी और बिहार के कुछ स्थानों में जगलात के कानून 
तोड़े गये | गैरकानूनी नमक बनाने, उसे एकत्र करने और बेचने के रूप से त्मक- 


रबर 


कांग्रेस पर महान संकेठ : १९३२-३४ २५९ 


कानून भंग तो अनेक स्थानों में किया गया। सभाओ और जलूसो की तो जरूर 
ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभाये हुई और जलूस 
भी निकाले गये। लडाई की शुरुआत में खास-खास दिनो का मनाया जाना 
बहुत लोकप्रिय रहा । जैसा कि अभी कह चुक हैं, काग्रेस के दफ्तरो तथा आश्रमों 
को सरकार ने अपने कब्जे मे कर लिया था। अत: अनेक स्थानो मे उन्हे सरकारी 
कब्जे से वापस लेने का प्रयत्त किया गया, जिसका प्रयोजन उस आइडिनेन्स का भग 
करवा था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार 
दे दिया गया था। ये प्रयत्न घावो के नाम से मशहूर हुए । आडिनेन्सो के कारण 
कोई प्रेत काग्रेस का काम नही कर सकता था। इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजाब्ता 
हस्तपन्नक, परचे, सवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि निकाले गये। यह मार्क की वात है 
कि पुलिस के सतर्क रहने पर भी ये सवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप 
से प्रकाशित होते रहे । इससे उस समय सारे देश को खबरें मिल जाती थी। डाक 
और तार विभाग के दरवाजे काग्रेस के लिए बद हो गये थे, इसलिए काग्रेस ने 
अपनी डाक को खुद ही पहुंचाने की व्यवस्था की । कभी-कभी यह डाक ले जाने 
वाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और तब स्वभावत' उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । 
१६३० के आन्दोलन के उत्तराद्ध में वस्तुत यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी आर १६३२ 
में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुच गई। और वो और, महासमिति अथवा 
प्रान्तीय कमिटियो के दफ्तरों का भी सरकार पता नही लगा सकी, जहा से न 
केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिंदायते 
भी जारी होती रहती थी। दूसरी वात जिससे कि लोगों में बडा उत्साह पैदा 
हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पडी, काग्रेस के अधि- 
वेशन का किया जाना था। इसके बाद प्रान्तो तथा जिलो की परिषदो के रूप में देश- 
भर में काग्रेस-सम्मेलनो की झडी लग गई। कई जगह स्वयसेवकों ने जजीर 
खीचकर चलती रेलगाडियो को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम-काज में 
खतल डालने की कोशिण की । एक वार तो रेलो को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि 
से बहत बडी तादाद में बिता टिकट रेल में जाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन 
जिम्मेदार हलको से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला । इसलिए वाद में यह 

नप्टठा वन्‍्द कर दी गई। 
वहिष्कार ने बहुत जोर पकडा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उस पर 
गवितिया केन्द्रित की गई । कई स्थानों में दिदेशी कपडे, ब्रिटिंग दवाइयों, ब्रिटिण 
वको, वीमा-कम्पनियो, विदेशी शक्कर, मिट्टी वा तेल और जाम तौर पर ब्रिटिश 
माल के बहिष्कार का जोरदार जानदोलन करने के लिए मलगन्जलग सप्ताह भी 

निध्यित किये गये। हु 

पर तो सयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेतानों को गिरफ्तार कर नेने के 


२६० संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


बाद सरकार खामोश अथवा चरम पड गईं। आइडिनेन्सों में उल्लिखित सब अधि- 
कारो का उसने उपयोग किया। यहा तक कि दमन के कुछ ऐसे तरोके भी अख्ति- 
यार किये गये जिनकी उन आड्डिनेन्सो तक मे इजाजत नहीं थी। थिरफ्तारियाँ 
बहुत बडी तादाद में हुईं, लेकित वें की गईं चुन-चुन कर॥ सजा पानेवालो 
की कुल सख्या एक लाख से कम न थी। इन कारणो से जेल-अधिकारियों 
के साथ अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न 
प्रकार की ऐसी सजाये उन्हे दी जाती रही जिनकी जेल के नियमो में स्वोकृति 
थी, और बहुत बार पिटाई तथा दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की 
चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगने के भय से मुक्त होकर आसानी से 
किये जा सकते है । एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति मे बैठने से इन्कार करने 
पर मारपीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में 
भी पहुचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नातिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई 
अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुईं, परन्तु सत्याग्रही कैदियों के लाठी से पीठे जाने 
की घटनाये तो अक्सर ही होतो रही | अस्थायी जेलो मे रहना तो बिलकुल ही 
नाकाबिल बर्दाश्त था, क्योकि उनमे टीन के जो छप्पर पडे हुए थे उनसे न तो मई- 
जून की गरमी का बचाव होता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता 
था। इससे वहा तन्‍्दुरुस्ती अच्छी रह नही सकती थी। अनेक जेलो मे, खासकर 
कैम्प-जेलो मे, कैदियो का स्वास्थ्य बहुत बिगड रहा था । पेचिश का तो सभी 
समय जोर था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया तथा फेफडे की नाजुक बोमारियो 
ने भी बहुतो को दबोचा था। फलत अनेक तो जेलो में ही मर गये। 

लाठी मार-मारकर लोगो की भीड और जलूसो को भग करने का तरीका तो 
पुलिस ने आरभ ही में अछ्तियार कर लिया था । जेलो तथा मार-पिटाई की सख्तियो 
के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने को भी 
तैयार थे--लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया 
जाय तो इनमे से बहुत-से उसे बरदाइत न कर सकेगे। अतएव सजा देते वक्‍त 
उनपर भारो-भारी जूमने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानो की रकम पाच 
अंको तक चली जाती थी। जहा मालगुजारी, लगान अथवा अन्य करो का देना 
बन्द किया गया वहा तो ऐसी बकाया रकमो और करो की तथा जुर्मानो की वसूली 
के लिए न केवल उन्ही लोगो की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हे 
वसूल करना वाजिब था, बल्कि साथ में सयुक्त परिवारों की और कभी-कभी तो 
नाते-रिब्तेदारों की मिल्कियत भी कुक करके वेच डाली गई। कुर्कों और बिक्री 
तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहा तो कुर्की के बाद बड़ी-बड़ी 
कीमत की मिल्कियतो को बिल्कुल कौडी के ही मोल बेच डाला गया। 
कई स्थानों में अतिरिक्त त्ताजीरी-पुलिस . तैनात की गई और उसका खर्चे वहा के 
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निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों मे, जहा 
जहा ऐसी अत्तिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार 
रुपया वहा के निवासियों से ताजीरी-कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर 
जिले (बगाल) के कुछ हिस्सो में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वेनाश और 
आतक फैला कि जिले के दो थानो में रहनेवाले हिन्दुओं मे से अधिकाश तो सचमुच 
ही अपने घर-बार छोडकर आस-पास के स्थानों में चले गये। 

अखबारों को भी बडी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों 
से जमानते मागी गई, बहुतो की जमानते जब्त की गई, और बहुत-से अखबारो को 
जमानत जमा न कर सकने या प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रह्मर के भय से 
अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पडा । इस आतक और सर्वेनाश के बीच भी 
एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगो ने किसी गम्भीर हिसात्मक कार्य 
का अवलम्बन नहीं किया । अहिंसा की शिक्षा उनमे जड़ पकड चुकी थी, जिसके 
कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जब कि सरकार ने तो चन्द हफ्ते में ही 
उसे खत्म कर देने की आशा की थी। 

दिल्ली-कांग्रेस : १६४३२ 

इन्हीं दिनों दिल्‍ली-अधिवेशन भी हुआ । यह १६३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली 
में हुआ था। यह पुसिस को बडी भारी सतर्कंता के बावजूद किया गया था, जिसने 
कि दिल्‍ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियो का पता लगाकर उन्हे गिरफ्तार 
भी कर लिया था। 

चादनीचौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतकंता के 
बावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुंचे थे। पुलिस 
इस सन्‍्देह से कि अधिवेशन की जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, 
प्रतिनिधियों को नई दिल्‍ली में कही तलाश करती रही और कुछ पुलिस एक जगह 
अकालियो के जलूस से निपटती रही। पेश्तर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, 
काफी तादाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होने कारेवाई भी शुरू कर 
दी। अहमदाबाद के सेठ रणछोडदास अमृतलाल उसके सभापति थे। उसमे 
काग्रेस की सालाना रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले 
भस्ताव मे इस बात की ताईद की गई कि पूर्ण-स्वाधीनता ही काग्रेस का लक्ष्य 
है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हादिक समर्थन किया गया, 
तीसरे में गाधीजो के आह्वान पर राप्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उन्हे 
वधाई दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया यया, तथा 
चौथे में अहिसा में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए काग्रेस को, 
खासकर सीमाप्रात के बहादुर पठानो को, अधिकारियों की ओर से अधिक-से- 
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हक उत्तेजना की करतूते की जाने प्र भी अहिसात्मक रहने पर बधाई 
गईं। 

प्‌० मदनमोहन मालवीय दिल्‍ली अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन 
वह तो रास्ते में हो गिरफ्तार कर लिये गये थे। वैसे काग्रेसियो में उल्लेख-योग्य 
वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्था एवं गिरे हुए 
स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद्‌ से लौटने के बाद, वह कभी शात्ति से नहीं 
बैठे और अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्दाफाश करनेवाले वकक्‍तव्य-पर-वकक्‍तव्य 
निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अदभुत शक्ति से काग्रेस-कार्यकर्ताओ को 
प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। जब कभी कोई सन्देह अथवा कठिनाई का प्रसंग 
उपस्थित होता, कंग्रेस-कार्यकर्त्ता उन्हों को ओर मुखातिब होते थे और उन्होने 
कभी भी उन्हे निराश नहीं होने दिया। 


गांधीजी का उपवास 


दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ मे गाधीजी ने अपना यह निरचय सुनाया था कि 
अस्पृश्यो को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेष्टा की गई तो में उस चेष्टा 
का अपने प्राणो की बाजी लगाकर भी मुकाबला करूँगा। अब गाधीजी के उस 
भीषण-नत्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुचा था। लोथियन-कमिटी, मताधिकार 
और निर्वाचन की सीटो का निर्णय करने के लिए, १७ जनवरी को भारत में आ 
पहुची थी। इसीलिए बहुत सोचने-समझने के बाद, गाधीजी ने भारत-मन्त्री सर 
सेम्युअल होर को ११ मा्चे को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होने यह निश्चय प्रकट 
किया कि यदि सरकार ने अस्पृश्यो या दलित-जातियो के लिए पृथक निर्वाचन 
रखा तो मैं आमरण-उपवास करूगा । सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अग्रैल 
१९३२ को भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की लकीर का उदाहरण था। 
१७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निरचय सुनाया गया। दलित-जातियो को 
पृथक्‌ नित्राचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आम निर्वाचन में भी उम्मीद- 
वारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का उन्हें अधिकार दिया गया। १८ 
अगस्त को गाधीजी ने अपना निश्चय किया और उस निदचय से प्रवान मत्री को 
सूचित कर दिया। उन्होने यह भी कहा कि ब्रत यानी उपवास २० सितम्बर 
(१९३२) के तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ 
८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर 
दिया गया। प्रवान-मत्री ने गाधीजी को दलित-जातियो के प्रति शत्रुता के भाव 
रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। ब्रत २० सितम्बर १९३२ को आरम्भ 
होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और ब्रत आरम्भ होने में एक सप्ताह 
था। यह सप्ताह देश ही क्या, ससार-भर के लिए क्षोभ, चिन्ता और हलचल का 


्ँ 


कांग्रेस पर सहान संकट : १९३२-३५ ५६३ 


सप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें व्यक्तियों और 
सस्थाओ ने उस क्षण जो ठीक समझा किया। गाधीजी से भेट करने की अनुमति 
मांगी गईं, पर न मिली । संसार के कोने-कोने से पून्ना को तार भेजे गये । गाधीजी 
का सकल्‍प छडाने के लिए तरह-तरह की सलाहो और तकों से काम लिया गया। 
सोचा गया, एक परिषद्‌ करना अच्छा होगा। यह बडी अच्छी बात हुईं कि दलित 
जातियो के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढाया। रायबहादुर एम० सी० 
राजा ने पृथक्‌ निर्वाचन को घिक्‍्कारा। सर सप्रू ने गाधीजी की रिहाई की माग 
पेश की। काग्रेस-वादियो ने भी स्वभावत देश-भर में सगठन करके समझौता 
कराने को चेष्टा को | मालवीयजी ने तत्काल नेताओं की एक परिषद्‌ बुलाने की 
बात सोची। इगलैड में दीनबन्धु एण्डरूज, मि० पोलक और मि० लेच्सबरी ने 
स्थिति की गम्भीरता की ओर अग्रेज-जनता का ध्यान आक्कृष्ट किया। एक 
अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा इग्लैड-भर में 
खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष में २० सितम्बर को उप- 
वास और प्रार्थनाये की गईं। इसमें शाति-निकेतन ने भी भाग लिया। वैसे इस 
आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मत्री के निश्चय में संशोवन कराने के लिए किया 
गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पृश्यता निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन 
का रूप धारण करते देर न लगी । कलकत्ता, दिल्‍ली और अन्य स्थानों मे अस्पृश्यो 
के लिए मदिर खोले जाने लगे। यह आशा की जाती थी कि गाधीजी उपवास 
के आरभ होते ही छोड दिये जायगे । पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, 
उन्हें किसी खास स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि 
पर भी रुकावट लगा दी जायगी। 


पूना-पैक्ट और उपवास का अन्त 


पृना-पैक्ट जिन-जिन बातो का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों को 
ले जाना हमारे लिए सम्भव नही है। परिषद्‌ बम्बई में आरम्म हुई, पर शीघ्र 
ही पूना मे ले जाई गई। डा० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत मे शामिल हो गये 
और श्री अमृतलाल ठक्कर, श्री राजगोपालाचार्य, सर चुन्नीलाल मेहता, पण्डित 
मालवीय, बिडलाजी, सरदार पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जयकर, डॉ० 
अम्बंडकर, रायबहादुर एम० सी० राजा, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, पंडित हृदयनाथ 
कुजरू और अन्य सज्जनो की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिसे उपवास 
के पाचवे दिन सारे दलो ने स्वीकार कर लिया। दलित जातियो ने पृथक्‌ निर्वा- 
चन का अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनों से ही सन्‍्तोष कर लिया। 
उच्च जातियो के हिन्दुओ ने महत्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किया । नि३चय हुआ कि 
पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जब तक सब की सलाह से उसमे परिवर्तन 
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न किया जाय और दलित-जातियो का प्रारम्भिक निर्वाचन दस साल तक जारी 
रहे। ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट के उस अश तक को स्वीकार कर लिया जिस 
अश तक उसका प्रवान-मत्री के निश्चय से सम्बन्ध था । जो-जो बाते साम्प्रदायिक 
निर्णय के वाहर जाती थी, उनपर निश्चय रोक रखा गया। दलित-जातियो के 
नेताओ को क्ृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योकि प्रधान-मत्री के निव्चय के अनुसार 
उन्हे जितनी जगहे मिलते वाली थी, अब उन्हे उनसे दुगुनी मिल गईं और उन्हें 
अपनी जन-सख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हों गया। दस वर्ष बाद जनमत 
स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय मे फिर विवाद उठ खडा हुआ। अन्त में 
यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझौते-द्वारा तय 
किया जाय । २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मन्तरि-मण्डल द्वारा सम- 
झौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गाधीजी से भेंट 
की । २६ तारीख की सुबह को इग्लैंड और भारत में एक साथ घोषणा की गई कि 
पूत्रा का समझौता स्वीकार कर लिया गया। 

गाधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पशोपेश हुआ | वह चाहते 
थे कि दलित-जातिपो के नेता भी सन्तुष्ट हो जाय । उन्हें अपने भोतिक प्राण बचाने 
की चिन्ता न थी, बल्कि उन लाखो प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, 
जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परन्तु अन्त मे प० हृदयनाथ कुजरू और 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गाधीजी को सनन्‍्तोष करा दिया। इसपर गाधीजी 
ने ६ तारीख को शाम के सवा पाच बजे उपवास छोडने का निश्चय किया । भजन 
और धामिक इलोक-पाठ के बाद उन्होने पारण किया। यह ठीक था कि गाधीजी 
के प्राण बच गये, परन्तु जिस श्वास में वह अपना उपवास भग करने को राजी 
हुए उसी में उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता- 
निवारण-सम्बन्धी सुधार नेकतीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे नये 
सिरे से उपवास करना पड़ेगा। 


हरिजन-आन्दोलन 


प्रधान-मत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गाधीजी के उपवास छोडने के बाद 
ही २५ सितम्बर, १६३२ को परिपद्‌ ने बम्बई में सभा की । “परिषद्‌ के सभापति 
प्‌० मदनमोहन मालवीय थे । इसमे एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा 
की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। जो सस्था बाद को हरिजन- 
सेवक-सघ के रूप में विकसित हो गईं उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप 
हुईं। इसके सभापति सेठ घनश्यामदास बिडला और मत्री भारत-सेवक-समिति 
के श्री अमृतलाल ठकक्‍्कर हुए। । 

इस प्रकार गाधीजी के पवित्र तप का स्वभावत ही पूरा परिणाम निकला। 


*्च 
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अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी बात का था 
कि कही यूवक जल्दबाजी से काम न ले। इसलिए गाधीजी को लगाम खीचनी 
पडी। हरिजनो के लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश 
में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया । भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू ध/तिक आन्दो- 
लत के लिए ५०००] दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहर्षाभयो के हस्ताक्षर 
के साथ एक अपील छपवाकर ईसाइयो के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को 
घिवकारा। उधर मौलाना शौकतअली गाधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे 
थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो 
जाय। इस प्रकार वातावरण में एकता की भावता और एकता की पुकार छाई 
हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात २९ सितम्बर को अपनी नीति में परिवत्तेन 
करके गाधीजी से मुलाकात आदि करने की सुविधाये देती तो साम्प्रदायिक सम- 
झौता भी अवश्य हो जाता। परन्तु मुलाकाते बन्द कर दी गई। गाधीजी अब 
वैसे ही कंदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। 


कलकचा-कांग्रेस : १६३३ 


अप्रैल १९३२ के दिल्‍ली-अधिवेशन की भाति कलकत्ता का अधिवेशन भी 
निषेधाज्ञा के होते हुए करना पडा। यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया 
था जब सत्याग्रह-आन्दोलन शिथिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रति- 
रोव की भावना यहा दिखाई पडी वह दिल्‍ली में भी न दिखाई पडी थी। कुछ 
प्रान्तो ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि 
सारे प्रान्तो से चुने गये। इस बात से कि प० मदनसोहन मालवीय ने अधिवेशन का 
सभापतित्व स्वीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ गया। श्रीमती 
मोतीलाल नेहरू ने वृद्धावस्था और दुर्बलता का ध्यान न करके अधिवेशन मे 
भाग लेने का जो निश्चय किया उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्ति मिली । 
अधिवेशन कलकत्ता मे ३१ सार्च को बडे सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ | डॉ० 
प्रफूल्ल घोष स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के 
लिए कुछ उठा न रखा । पण्डित मदनमोहन मालवीय को बीच ही मे आसनसोल 
स्टशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, 
डा० सयदमहमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे, गिरफ्तार कर 
लिये गये और सबको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। काग्रेस के कार्य- 
वाहक सभापति श्री अणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हे 
जेल में भेज दिया गया। कलकत्ते में स्वागत-समिति के सदस्यो को गिरफ्तार 
कर लिया गया और कई काग्रेस-नेताओ पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया। श्रीमती 
नेली सेन गुप्त और डॉ० मुहम्मद आलम इनमे प्रमुख थे । लगभग १००० प्रतिनिधि 
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रवाना होने से पहले ही, कलकत्ते के मार्ग में, गिरफ्तार कर लिये गये । बाकी 
प्रतिनिधि नगर में पहुचने में सफल हुए। निषेवाज्ञा होते हुए भी लगभग ११०० 
प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकेत्र हो गये। शीघ्र ही उनपर 
पुलिस आ दुटो और काग्रेस-वादियो के श्ान्तिपूर्ण-समृदाय पर लाठिया बरसाने 
लगी। बहुत-से प्रतिनिधि बुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेन गुप्त और 
अन्य प्रमु व काग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये । पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग- 
द्वारा हान से रोकने की चेष्टा की, परन्तु असफल रही, क्योकि लाठियो की वर्षा 
होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भोतरी समूह अपनी-अपनी जगहो पर जमा रहा, 
और वे सातो प्रस्ताव पढकर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन 
के सिलसिले मे गिरफ्तार हुए अधिकाश व्यक्तियो को काग्रेस समाप्त होते ही छोड 
दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजाये दी गईं । 
श्रीमती सेन गृप्त को भी छ मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित 
मदनमोहन मालवीय सीधे कलकत्ता पहुचे और शी घ्र ही देश के सामने इस बात का 
कि पुलिस ने किस प्रकार अमानुषिकता के साथ काग्रेस भग करने की चेष्टा की 
थी, प्रमाण पेश किया। उन्होने सरकार को जाच करने की चुनौती दी, पर वह 
चुनौती कभी स्वीकार न की गई । 


गांधीजी का उपवास 


कलकत्ता काग्रेस के बाद शी प्र ही देश में एक घटना हुई जो बिल्कुल आकस्मिक 
थी। हरिजन-आन्दोलन मे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सख्या उत्तरोत्तर 
बढ रही थी। इन कार्यकर्त्ताओं को अपना काम पवित्रता, सेवा-भाव और अधिक 
नेकतीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गाधीजी ने ८ मई १६३३ को 
आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दित का उपवास आरम्भ किया। उन्होने कहा कि 
यह अपनो और अपने साथियो की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक 
सतकंता और सावधानी के साथ काम कर सके, हृदय से की गई प्रार्थना है। 
इसलिए मै अपने भारतीय तथा ससार-भर के मित्रो से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे 
लिए मेरे साथ प्रार्थना करे कि में इस अग्नि-परीक्षा में सकुशल पूरा उतरू, और 
चाहे मैं मरू या जियू, मैने जिस उद्देश्य से उपवास किया है, वह पूरा हो । मैं अपने 
सनातनी भाइयो से अनुरोध करता हू किवे प्रार्थना करे कि इस उपवास का 
परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरा ढकना, जिसने सत्य 
को ढक रक्‍खा है, हट जाय । एक पत्र-प्रतिनिधि से उन्होंने कहा कि किसी धामिक 
आन्दोलन की सफलता उसके आयोजको की बौद्धिक या भौतिक शक्तियो पर निर्भर 
नही करती, बल्कि आत्मिक-शक्ति पर निर्मर करती है, और उपवास इस शक्ति 
की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-पूछा उपाय है। 
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उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमे कहा गया कि उपवास 
जिस उद्देश्य से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होने 
वाली मनोवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि 
वह (गावोजो) रिहा कर दिये जाय । तदनुसार गाधीजी ८ मई को छोड दिए 
गये । रिहा होते ही गाधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होने छ सप्ताह 
के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित रखने की सिफारिश की । 

अपने वक्‍तव्य में उन्होंने कहा कि में इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूं, 
और जैसा कि कल मुझसे सरदार वल्लभभाई ने कहा और ठीक ही 
कहा, में इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन 
अथवा पब-प्रदर्शत कैसे कर सकता हूं? पर साथ ही, रिहाई होने पर 
अब में अपनी थोडो-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलच का अध्ययन करने में लगाने 
को बाध्य हु। इसमे सन्देह नहीं कि इस समय में केवल इतना ही कह सकता हू 
कि सत्याग्रेह क॑ सम्बन्ध में मेरे विचारो में किसी प्रकार का अन्तर नही पडा है। 
असख्य सत्याग्रहियो की वीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साथुवाद के 
सिवा और कुछ नही है। इतना कहने के बाद में यह कहे बिना भी नहीं रह सकता 
कि यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का सचालन 
देश के विभिन्न स्थानों मे कर रहे है उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिय्रा कान छोड़ 
दो । यदि इससे एक सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नही 
है। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक 
शान्ति मौजूद नही है, यदि वह समझती है कि आडिनेन्स का शासन सम्य-शासन 
नही है तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियो को बिना 
किसी शर्तें के छोड देवा चाहिए । अन्त मे गाधीजी ने कहा कि मै शान्ति चाहता 
हू और सरकार को बता देना चाहता हु कि मै इस रिहाई का दुरुपयोग न करूगा 
और यदि में इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक 
वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पडा तो में सविनय-अवज्ञा को बढाने 
की लुक-छितकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कारंवाई किये विना ही सरकार से 
कहूगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हे में इस समय त्याय-सा आया हू, यर- 
पेड पहुचा दिया जाय | 

सत्याग्रह स्थगित 

गावीजी को घोषणा के वाद ही काग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी 
घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह-आन्दोलन छ- सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया । 
सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नही लिया। 


0 


६ मईं को एक सरकारी विज्नप्ठि मे कहा गया कि केवल सत्याग्रह स्थगित 
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करने से वे शर्ते पुरी नही होती जो कैदियों की रिहाई के लिए रखी गई है। सरकार 
कांग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नही है । इधर शिमला से यह नकारा- 
त्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य आया जिसपर श्री विट्वुलभाई 
पटेल ओर श्री सुभाष बसु के हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया कि सत्याग्रह वद करने 
की गाधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है। 

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गाधीजी 
राजनंतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि 
हम नये सिद्धातो के ऊपर नये उपाय को लेकर काग्रेस की कायापलट करे। हमे 
इसके लिए एक नेता की आवश्यकता है, क्योकि गाधीजी से यह आशा करना अनु- 
चित है कि वे ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तो 
के साथ मेल न खाता हो । यदि काग्रेस मे स्वय ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन 
हो सके तो अच्छा ही है, नही तो काग्रेस के भीतर ही उम्र मतवाले लोगो की एक 
नई पार्टी बनानी पडेगी। 

यह पहला ही अवसर न था जब गाघीजी को इन दोनो संअभ्रान्त व्यक्तियो 
की विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पडा हो । गाधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट 
सन्‍्तोष, आस्था और घैयें के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होने ससार की आलो: 
चना भी सह ली। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २९६ मई १६३३ को उन्होने 
अपने उपवास का अन्त किया । इस बीच काग्रसवादियों मे यह तय हुआ कि गाधीजी 
की रिहाई से जो अवसर मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस 
में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गाधीजी 
उसमे भाग लेने योग्य हो। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अवधि को कार्यवाहक 
सभापति ने छ सप्ताह के लिए और बढा दिया। 


| पूना-परिषद्‌ 


१२ जुलाई १६३३ को देश की राजनेतिक अवस्था पर विचार करने के लिए 
पूना में काग्नेसवादियो की अनियमित बैठक हुई। श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण 
के साथ इस परिषद्‌ का श्रीगणेश किया । गाधीजी ने राजनेतिक अवस्था के सम्बन्ध 
में अपने विचार परिषद्‌ के सम्मुख सक्षेप मे रख दिये । इसपर आम चर्चा आरम्भ 
हुई और अन्त मे परिषद्‌ दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गईं। दूसरे दित की 
कार्रवाई का आरम्भ गाधीजी ने एक लम्बे-चौडे वक्‍तव्य-द्वारा किया। 
इसके बाद परिषद्‌ ने सत्याग्रह को बिना किसी शर्ते के वापस लेने के प्रस्ताव को 
रद कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत-सत्याग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया । 
अन्त में परिषद्‌ ने गाधीजी को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से 
मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गाधीजी ने वाइसराय को 
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तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश्य से उनसे मिलने की 
अनमति चाही । पर वाइस राय ने उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर 
दिया जबतक काग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले ले। गाधीजी ने उत्तर दिया 
कि यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देगे कि कुल 
मिलाकर कारंवाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष में हुई है। पर गाधीजी 
की शाति-स्थापता की चेष्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान 
अक्षण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को बाध्य होना पडा। पर सामूहिक 
सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे उन्हें ग्यक्तिगत सत्याग्रह 
करने को सलाह दी गई। कार्यवाहक-समापति के आज्ञानुसार सारी काग्रेस- 
संस्थाये और युद्ध-समसितिया उठा दी गई । 


व्यक्तिगंत-खत्याग्रह 


गावीजी ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान्‌ से मूल्य- 
वान वस्त के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होने उस कष्ट में भाग लेने की 
प्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान से हजारो ग्रामीणो ने सहा था। उन्होंने सावर- 
मती-आश्रम तोड दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोडकर 
यूद्ध में भाग लेने के लिए आमत्रित किया। उन्होने सारा आश्रम खाली कर दिया 
और उसकी जगम संपत्ति को कतिपय सस्थाओ को सावंजनिक उपयोग के लिए दे 
दिया। वह किसी दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, 
इमारत ओर खेती सरकार को देने को तयार हो गये । सरकार की ओर से केवल 
उस पत्र की पहुंच मे एक पक्ति भेजी गई। 


सावरसती-आशक्रम का दान 


जब सरकार ने गाधीजी का दान स्वीकार नही किया तब उन्होने आश्रम 

को हरिजन-आदोलन को अंपपण कर दिया । इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह वक्‍तव्य 

याद आता है जो उन्होने १६३० में दण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। 

नेप्रतिज्ञा की थी कि जवतक स्व॒राज्य न मिल जायगा, वह आश्रम में वापस 

न आयेगे। उन्होने अपनी प्रतिजा का पालन किया। इस प्रकार आश्रम को हरि- 

जन-संघ को देकर उन्होने पाथिव-जगत से बांध रखने वाली इस अन्तिम वस्तु 
फा, जिसके प्रति सम्मवत, उनके हृदय में मोह वना रहता था, अंत कर दिया | 


गांधीजी की गिरफ्तारी 


१ अगस्त १६३३ को गांवीजी रास नामक गाव की यात्रा करने वाले थे । 
पर एक दिन पहले ही आदी रात के समय गाघीर्जी नके ३४ आश्रम-वासियों 
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के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । गाधीजी ४ अगस्त की सुबह को छोड दिये गये 
और उन्हें यरवडा गाव की सीमा छोडकर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया । 
इस आज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आधे घण्टे के भीतर 
गाधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें एक वर्ष की सजा दी गई। 


व्यक्तिगव-सत्यात्रदद की सफलता 


उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत-सत्याग्रह सारे प्रान्तो में 
आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकडो कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये । काग्रेस 
के कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों 
के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी 
सरदार श्ार्दूलसिंह कवीश्वर की बारी आई। परन्तु उन्होने गिरफ्तारी के पहले 
आज्ञा जारी की कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरो की नियक्ति का 
सिलसिला तोड दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत-सत्याग्रह का रूप घारण 
करले। गाधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उस पर १६३३ के अगस्त से १६३४ 
के मार्च तक देशभर मे काग्रेस-कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियो के 
अदूट ताते ने यूद्ध को जारी रखा। 


गांधीजी की रिहाई 


सरकार ने जेल में गाधीजी को उन सुविधाओं से वचित कर दिया जो मई 
में उनकी रिहाई से पहले उन्हे दी गई थी । इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े 
दिनो बाद ही गाधीजी को फिर अनशन आरम्भ करना पडा । सरकार अडी रही। 
गाधीजी की अवस्था बडी शीघ्रता के साथ शोचनीय होने लगी। अन्त में उन्हें २० 
अगस्त को, अर्थात्‌ अनशन के पाचवे दिन, पूना के सैसून-अस्पताल में कैदी की हैसि- 
यत से पहुचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके 
प्राण सकट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हे बिना किसी शर्ते के छोड दिया गया। 
जेल से छूटने पर उन्होने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आप को रिहा न समझना 
चाहिए और अपनी सजा की अवधि अर्थात्‌ ३ अगस्त १६३४ तक, सयम से 
काम लेना चाहिए। वह स्वय तो सत्याग्रह न करेगे, पर जो लौग उनसे 
सलाह मागेगे उन्हे अवश्य ठीक मार्ग दिखायेगे और इस अवधि के अधिकाश भाग 
को वह हरिजन-आन्दोलन की उन्नति में लगायेगे। 


हरिजन-आन्दोलन 


गांधीजी ने अपने निरचय के अनुसार हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १६३३ 
के नवम्बर से देश में दोरा शुरू किया। उन्होने दस महीने के भीतर भारत के 
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हरेक प्रान्त का दौरा किया। इस दौरे से बहुत प्रचार-कार्य हुआ । उन्होने लगभग 
आठ लाख रुपया एकत्र किया। साथ ही दो शोचनीय दुर्घटनाये भी हुई | २५ जून 
१६३४ को गाधीजी बाल-बाल बच गये। वह पूना म्युनिसिपैलिदी का मान-पत्र 
ग्रहण करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने उन पर बम फेका। वह 
उस मोटर मे नही थे जिस पर बम फेका गया था, फिर भी उसके बस ने सात निर्दोष 
व्यक्तियों को घायल किया। दूसरी घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई। 
यहा किसी तेज मिजाज सुधारक ने आपे से बाहर होकर बनारस के पण्डित लाल- 
नाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड दिया। इस दूसरी 
घटना को लेकर गाधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलो में 
एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालो ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह 
प्रायश्चित्त उसी के विरुद्ध किया गया था। 

गाधोजी ने हरिजनोत्यान-कार्य के सम्बन्ध मे सारे भारत का दौरा करने 
का निश्चय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध 
हुआ। श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मन्दिर के ट्रस्टियो को तीन महीने का नोटिस 
दिया था और अब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। 
इस निरचय का अर्थ केलप्पत और गाधीजी दोनो का आमरण उपवास भी हो 
सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुृरुवयूर-मन्दिर के उपासको की राय 
ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षात्रद भी था और सफल भी । 
इसी बीच डा० सुब्बारायन ने मद्रास-प्रान्त के मन्दिरो में अछूतो के प्रवेश के सम्बन्ध 
में बिल भी पेश कर दिया । बिल बहुमत से पास हो गया । 


बिहार का भूकंप 


१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के समाचार 
पत्रों ने गत तीसरे पहर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर- 
घर पहुचाये तब सब लडखडा कर रह गये | कुछ ही मिनटो के भीतर प्रान्त की 
शक्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारो इमारते 
धूल मे मिल गई और पृथ्वी के गर्भ में समा गईं। पलक मारते हजारो परिवार 
अनाथ और हजारो स्त्रिया विधवा हो गई और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए 
मकानों के बीच दब कर मर गये। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० वर्ग मील की 
लगभग डेढ करोड जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यो के प्राण गये। लगभग 
दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये। ६५,००० कुएं और तालाब या 
तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा 
गया और वह निकम्मी हो गई । इस भयंकर सकट का सामना करने के लिए बिहार 
और भारत दोनों पीछे न रहे । चन्दे द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ। 


२७२ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


बिहार केद्वीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो 
गया। अधिकाश नेता और कार्यकर्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागो से पीडितो के 
कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड पडे। 

विहार के विध्वस्त-प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल 
भी थे। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जब समाचार 
मिले कि गिरे हुए घरो के भीतर जीवित मनुष्य दबे पडे है, तब उन्होने स्वयंसेवक 
का विल्ला लगाया, के पर फावडा रखा ओर उस स्थान को रवाना हो गये । 
उनके साथ-साथ स्वयसेवक हाथो में फावडे लिये मौजूद थे। उन्होने और अन्य 
कार्यकर्ताओं ने फावडे चलाये और मिट्टी की टोकरिया अपने सिरो पर ढोयी | 
गाधीजी ने एक मास तक उनका पथ-प्रदर्शन किया और उन्हे परामर्श दिया। 
जबतक वह बिहार में रहे, उन्होने पीडित नगरो और गावो का दौरा किया और 
जनता की दयनीय दशा को स्वय देखा। उन्होने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी 
घटनास्थल पर भेजा और उनको सेवाये बिहार को अरप॑ण कर दीं । 


जवाहरलाल की गिरफ्तारी 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाहरलाल को ३० अगस्त को छोडा था। इसके 
कुछ म,स वाद ही वह बिहार गये । विहार का दौरा समाप्त करने पर वह एक वार 
फिर सरकार के कैदी बने । जब वह कलकत्ता गये थे, तब उन्होने बंगाल की 
अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे । उन्होने 
अपने स्पष्ट भाषणों मे, आतकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए 
अधिकारियो ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। बगाल की नौकरशाही 
को यह सहन न हुआ । जबतक वह बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में 
लगे रहे तबतक बगाल-सरकार के औचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने से रोक 
खखा, पर अभी वह अपने घर भी नही पहुँचे थे कि उनके लिए जेल का दरवाजा 
फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया 
गया और उन्हें दो वर्ष सादी कैद की सजा दी गई। 


कोंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम 


जुलाई १६३३ की पूना-परिषद्‌ के बाद से ऐसे काग्रेसवादियों की सख्या में 
वृद्धि हो रही थी, जिनका यह विचार था कि आडिनेन्स-शासन के कारण देश 
में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान मे रखकर इस “निरचेष्टा' से उद्धार 
पाने के लिए कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अपनाना आवश्यक है। इस विचार 
ने सगठित रूप धारण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले काग्रेसी-नेताओ 
की एक परिषद्‌ दिल्‍ली मे ३१ मा्चे १६३३ को डाॉ० अन्सारी की अध्यक्षता से हुई । 
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इसमे निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भंग कर दी गई है उसे दुबारा 
जीवित किया जाय और मतदाताओ को अच्छी तरह सगठित करने तथा गाधीजी 
के जुलाई १६३३ वाले पूना-वक्‍तव्य के अनुसार काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम 
को पूरा करने का अवसर दिया जाय । इस परिषद्‌ ने यह विचार भी प्रकट किया 
कि पार्टी के लिए बडी कौसिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेवा आवश्यक है। 
इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए परिषद्‌ ने निश्चय किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यो को 
लेकर लड़े जायं : (१) सारे दमनकारी कानूनों को रद कराना और (२) 
्वाइट-पेपरकी योजनाओ को रद कराकर उनका स्थान उन राष्ट्रीय मागो को दिलाना 
जिनका जिक्र गाधीजी ते गो लमेज-परिषद्‌ से किया था । परिषद ने यह निश्चय करने 
के बाद गाधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई और डॉ० विधान- 
चन्द्र राय का एक शिष्टमण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय मे उनसे बातचीत 
करे और उन्हे कार्य-रूप मे परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले । 

. इस अवसर पर गाधीजी बिहार के भूकम्प-पीड़ित स्थानों का दोरा कर रहे 
थे और सयोगवश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १६३४) सहरसा नामक एक 
एकान्त स्थान परः बिता रहे थे। यही उन्होने दिल्‍ली का हाल-चाल जाने बिना 
ही एक ववतव्य तैयार किया, जिसे वे प्रेस मे देता ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० 
अन्सारी का सन्देश आया कि कल दिल्ली-परिषद्‌ ने एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त 
किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है । गाधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से बात- 
चीत होने तक वह वक्तव्य रोक रखा और अन्त में अच्छी तरह बात-चीत होने के 
बाद ७ तारीख को उसे प्रकाशित किया । डॉ० अन्सारी ने भी इसी अवसर 
पर एक वकक्‍षतव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गाधीजी ने अपनी हादिक 
और स्वत दी हुईं सहायता द्वारा काग्रेस में विरोध और भेदभाव की आशका को 
दूर कर दिया है। अब कौसिलो के भीतर और बाहर रहकर दुहरा युद्ध किया 


जाय जिससे शिक्षित समाज और जनता की राजनैतिक निष्करियता और अन्तत: 
कुपित असतोष दूर हो जाय । 


महासमिति की बेंठक 


१६३४ की २ और ३ मई को राची से एक' बैठक स्वराज्य-पार्टी को शक्ति- 
शाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश्य से की गई । ३ मई १९६३४ 
को राची-परिषद्‌ ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्य-क्रम निश्चित किया उसमें उन 
सार कानूनों और विशेष विधानो को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण-स्वराज्य- 
प्राप्ति के मार्ग में बाधक हों, रद कराने की बात रखी गई । इस कार्य-क्रम के 
अनुप्तार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनो और प्रस्तावो 
की मुकाबला करना जो देश का शोबण करने वाले हो, ग्राम-सघटन करना, मजदूर 
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सम्बन्धी, म॒द्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के सामलो में सधार करवाना और 
अन्त में काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कत्तेव्य माना गया । इन सब 
विषयो पर १८ और १६ मई १६३४ को पटना में महासमिति की बैठक मे चर्चा 

हुई | यहा यह बात भी कह देना जरूरी हैँ कि काग्रेस की महासमिति ही एक मात्र 
एसी सस्था थी जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नही दी गई थी। गाघीजी 
की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के 

सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि महासमिति पण्डित 
मदनमोहन मालवीय और डॉ० अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियक्त करती 
है। इस बोर्ड का नाम होगा--पार्लमेण्टरी-बोर्ड' और इसके प्रधान डॉ० अच्सारी 
होगे। इसमें २५ से अधिक काग्रेसवादी न रहेगे। यह बोर्ड काग्रेस की ओर से 
कौंसिलो के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खडे करेगा और इसे अपना काम पूरा 
करने, चन्दा एकत्र करने, उसे रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा । यह बोर 
महासमिति के शासन के अधीन रहेगा । यह अपना विधान तैयार करेगा जो 
कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रखा जायगा । बोर्ड कंवल उन्ही 
उम्मीदवारों को चनेगा जो कौसिलो में काग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर 
निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेगे । 


कार्य-समिति के निश्चय 


महासमिति की बैठक के आगे-पीछे काग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी 
१८, १६ और २० मई को पटना में हुईं। उसने सत्याग्रह की मौकूुफी और कौसिल- 
प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिश की, जिन्हें महासमिति ने स्वीकार कर लिया। 
कार्यसमिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे काग्रेस- 
वादियो को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर के काग्रेसवादियो ने 
इस निश्चय का पालन किया और २० मई १६३४ को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। 
सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावत ही उठा दिया गया । 
काग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल मे थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति 
में सेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सभापति बनाये गये, और काग्रेस के नये 
अधिवेशन तक उन्हें काग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार 
दिया गया । 

पटना के निश्चय के बाद ही काग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया । सत्याग्रह 
आन्दोलन बन्द हुआ और कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। अब केवल 
गाधीजी ही सत्याग्रह करने के लिए रह गये । गाधीजी ने उत्कल मे हरिजन-आन्दोलन 
के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आई। 
इसके बाद ही से देश-भर के काग्रेसवादियों ने काग्रेस-करमिटियो का पुनस्सगठन 
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आरम्भ कर दिया था। जून लगते-लगते प्रान्तो में काग्रेस-कर्सिटियां १६३२ 
के पहले की भाति काम करने लगी। तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३ 
जून को वर्धा में और १७-१८ जून को बम्बई में हुईं। इन बैठकों में नव-सगठित 
काग्रेस-कमिटियो के लिए एक रचानात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। हाथ से 
कातकर खहर तैयार करना और खद्दर तैयार करनेवाले इलाके मे उसका प्रचार 
करना, अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक-द्वव्य-सेवन के त्याग 
और नशीली वस्तुओ से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढग की शिक्षा की वृद्धि, 
छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-धन्धो की वृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आर्थिक, शारीरिक, 
सामाजिक और आरोग्य सम्बन्धी दृष्टि से पुनस्सद्भउन करना, वयस्क 
गाववालो में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरो का संगठन आदि इस 
कार्यक्रम में सम्मिलित किए गये। कार्ये-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस 
विज्ञप्ति की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार काग्रेस-संस्थाओ पर से 
तो प्रतिबन्ध उठा लिया गया था, परन्तु खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १६३१ से 
काग्रेस के ही अंग थे, उसी प्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ था । सरकार ने असंगति से तो 
नही, पर खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरगे के विरुद्ध जारी की गई 
निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया। - 

कार्य-समिति की वम्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रदन 
आया। वह यह था कि द्वाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध 
में काग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए ? काग्रेस-पालंमेण्टरी-बोर्ड ने कार्य-समिति 
से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने 
इस विषय पर एक प्रस्ताव पास किया । 


सरदार पटेल की रिहाई 


सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियो को धीरे-धीरे छोड़ना 
आरम्भ कर दिया था, पर सरदार वल्लभभाई पठेल, पण्डित जवाहरलाल और 
खान अब्दुलगफ्फार खा को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। 
इनमे से दो को, सरदार पटेल और खान अव्दुलगफ्फारखा को, उसने जेल में 
अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्‍्खा था। पर ऐसी परिस्थिति आ पड़ी 
कि सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का 
पुराना रोग था, जो इधर बहुत वढ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बड़ी 
भयकर अवस्था घारण कर ली। सरकार>-द्धारा नियुक्त किये गये मेडिकल-बोर्ड 
ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है, पर आपरेशन तभी अच्छी तरह हो 
सकेगा जब वह स्वतन्त्र होगे। फलतः सरकार ने उन्हे १४ जुलाई १६३४ को 
छोड़ दिया। 


२७६ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


मालवीयजी और अणे के त्याग-पत्र 


२७ से ३० जुलाई तक बनारस मे कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमें प० 
मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुईं। कार्य- 
समिति मालवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक 
निर्णय की मौलिक नीति को नहीं छोड सकती थी । इस कारण पण्डित मदनमोहन 
मालवोय ने काग्रेस पालमेण्टरी-बो्ड के समापति-पद से इस्तीफा दे दिया और 
श्री अणे ने पाल॑मेण्टरी बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। 
बगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगहे क्यो दी गई ? 
इस प्रकार बगाल का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय वाले मामले के 
ही विरुद्ध नही था, बल्कि पूना पैक्ट के भी विरुद्ध था। 


अब्दुल गफफार खां की रिहाई 

सत्याग्रह-बन्दी के बाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रखी थी। खान 
अब्दुलगफ्फार खा को जेल में बन्द रखने से लोक-मत बहुत रुष्ट हो गया था। 
सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तो में से था जिन्होने १६२० के ओर १६३२-३४ के युद्ध 
में पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानो के अहिसा-ब्रत की बडी परीक्षा हुई, 
पर उन्होने सन्तोषयूर्वक कष्ट सहे। इसलिए देश में यहा से वहा तक लोगो का 
दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। 
सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गाधीजी भी चिन्तित थे। परन्तु जब अगस्त के अन्तिम 
सप्ताह में अचानक खान अब्दुलगफ्फारखा और उनके भाई डॉ० खानसाहब को 
छोड दिया गया तब जनता को बडी तसल्ली हुईं। पर मुक्त होने पर भी उन्हें 
अपने प्रात और अपने घर जाने की इजाजत नही थी। यद्यपि सीमान्त-अ्रदेश ने 
भी सत्याग्रह-बन्दी के आदेश का यथावत पालन किया था। 


कार्य-समिति की बैठक 


कार्य-समिति की बैठक २५ सितम्बर को वर्षा में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य 
और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में काग्रेस की नीति को दोहराया गया। 
आगामी निर्वाचनो' के सम्बन्ध से कार्य-समिति ने सारी प्रान्तीय और मातहत 
काग्रेस-सस्थाओ को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमेण्टरी-बोर्ड 
को सहायता देना अपना कतव्य समझे | कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उन्हें सहायता न दी जाय । 
एक दूसरे प्रस्ताव मे जजीबार के भारतीयों का और उन्हे उनके न्यायपुर्ण भ्स्वत्व 
से वचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्बी कष्टो का जिक्र किया गया। श्री अणे 
के महासमिति को बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। कार्य-समिति ने 
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महासमिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर कई घण्टे तक विचार किया । अन्त में वह 
इस नतोजे पर पहुची कि चूँकि कार्य-समिति को अपने निरचय के औचित्य के सम्बन्ध 
में कोई सन्देह नही है और चूकि महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे है, इस- 
लिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। 
बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति केकुछ सदस्यो को कार्य-समिति के 
प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति 
की बैठक करने की माग पेश कर सकते है । कार्य-समिति ने इस प्रइन पर भी विचार 
किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-समितति के साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी 
निश्चय का, अन्त करण के विरुद्ध होने के आधार पर पालन न करने के लिए मुक्त 
कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुची कि चूकि कार्य-समिति ने इस बन्धन- 
मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नही किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार 
न की जाय। मालवीयजी ने श्री अणे के द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर 
में गाधीजी ने यह तजबीज पेश की थी कि व्यर्थ के पारस्परिक तनाव और संवर्ष 
को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिद्वन्द्री उम्मीदवारों की सफलता की 
सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा लिया जाय जिनके सफल 
होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पाल॑मे- 
ण्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहो के लिए मालवीयजी और श्री अणे 
खडे हो उनके लिए उम्मीदवार खडे न किये जाय | बोर्ड ने यह भी निश्चय किया 
कि सिन्ध मे और कलकत्ता शहर मे उम्मीदवार खड़े न किये जाय। 


गांधीजी और कांग्रेस 


इन्ही दिनो काग्रेस के इतिहास मे एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुईं। यह 
चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गाधीजी काग्रेस त्याग देगे। यह कोरी 
किम्बदन्ती ही न थी, क्योकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के 
दोरान में जो मित्र उससे मिलने गये थे, और इसके बाद बगाल तथा आज्रन से जो 
लोग किसी-त-किसी कार्यवश उनके पास वर्घा पहुचे थे, उनसे वह इसकी चर्चा 
बराबर कर रहे थे। गाधीजी ने १७ सितम्बर १६३४ को वर्षा से नीचे लिखा 
वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमे उन्होने कहा कि यह अफवाह सच थी कि मे काग्रेस 
पे अपना स्थूल सम्बन्ध विच्छेद करने की बात सोच रहा हू। वर्षा में अभी हाल 
में कार्य-समिति और पालंमेण्टरी-बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए जो मित्र 
यहा आये थे उनसे मैने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया और 
उनकी इस बात से बाद मे सहमत हो गया कि. अगर मुझे काग्रेस से अलग 
ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद काग्रेस के अधिवेशन के बाद ही होना 
अच्छा होगा। अन्तिम निश्चय को स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द 


रछ८ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


आई कि इस बीच मुझे अपनी इस धारणा की जाच कर लेने का मौका मिल 
जायगा | है 

गाधीजी ने यह भी कहा कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत-से काग्रेस- 
वालो और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बढता हुआ और गहरा अन्तर मौजूद 
है। वे यदि मेरे प्रति अनुपम भक्ति के बन्धन में न पडे रहे तो प्रसन्नता के साथ 
उस दिशा की ओर जायगे जो मेरी दिशा के विलकुल विपरीत है। कोई भी 
नेता उस वफादारी और भक्ति की आशा नही कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली 
काग्रेसवादियो द्वारा प्राप्त हो चुकी है, वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमे से 
बहुतो ने मेरे द्वारा काग्रेस के सामने रखी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोव 
व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भक्ति तथा श्रद्धा से अब और लाभ उठाना 
उन पर बेजा दवाव डालना हैं। 

मत-भेदो का उल्लेख करते हुए गाधीजी ने कहा कि चर्खा और खादी को मैने 
सबसे पहला स्थान दिया है। काग्रेस के बुद्धिजीवी लोगो द्वारा चर्खा कातना 
लुप्तप्राय हो गया है। साधारणत*' उन लोगों का इसमें कोई विश्वास रही रह 
गया है। काग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जी० 
रही है और काग्रेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे है कि खादी की द्ारा के 
सम्बन्ध मे जो पाखण्ड और टाल-मटठोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार 
हू। मुझे यह बात मान,लेनी चाहिए कि उन लोगो की इस दलील मे काफी सचाई 
है। फिर भी मेरा विश्वास बढता ही रहा है। चर्खा सच्चे अर्थ में मानव-गौरव 
तथा समानता का शुद्ध चिह्न है। वह खेती का एक सहायक घन्धा है। वह राष्ट्र 
का दूसरा फेफडा है जिसे काम मे न लाने से हम नष्ट हो रहे है। काग्रेस-विषान 
में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि काग्रेस और देश के करोडो 
गरीबो के बीच की कडी टूट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का 
प्रयत्न काग्रेस अपने जन्मकाल से करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम 
रखने के लिए वह धारा बनी रहेगी तो उसका सख्ती से पालन कराना पडेगा | 

पालंमेण्टरी-बोर्ड के सम्बन्ध में गाधीजी ने कहा कि काग्रेस के नियत्रण में एक 
पालेमेण्टरी-पार्टी बताना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक अग है। यहा भी हम' 
लोगो के बीच गहरा मतभेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस जोर से 
मैने इस कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे बहुत-से अच्छे-अच्छे साथियों को 
व्यथित किया, और उसपर चलतने में वें हिचकिचाये। किसी ह॒द तक अपने मत 
को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे जो बुद्धि या अनुभव में बडा समझा जाता है 
दबा देना एक संस्था की निविकार उन्नति के लिए हितकर और वाज्छतीय है। 
किन्तू यह तो एक भयकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस प्रकार बार-बार 
दबाना पड़े । बहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोष करने के विषय में हताश हो गये है । 
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मेरे जसे जन्मत़ा लोकतंत्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना लज्जा की बात है। 

ने गरीब-से-गरीब मनृष्य के साथ अपने को मिला देते और उससे अच्छी दशा से 
न रहने की तीत्र अभिलाषा अपने हृदय में रखी है, और सतह तक पहुचने के लिए 
ईमानदारी से प्रयत्त किया है। इन कारणो से अगर कोई लोकतत्रवादी होने 
का दावा कर सकता है, तो वह दावा में करता हु । 

गाधीजी ने यह भी कहा कि मैने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमे 

मेरे बहुत से आदरणोय और आत्मत्यागी साथी मौजूद है। यह सब होते हुए भी 
उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे मेरा मोलिक मतभेद है। किन्तु 
में उनके साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तो का फैलना अपने नेतिक दबाव से नहीं 
रोकना चाहता। अस्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकाश नही तो बहुत- 
काग्रेसजनो से कदाचित्‌ भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और 
नेतिक प्ररन है। बहुतो का विचार है कि इस प्रश्व को जिस तरह और जिस समय 
मेने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में बाधा डालकर मेने भारी 
भूल को। पर मैं अनुभव करता हू कि अगर मेने दूसरा मार्ग पकडा होता तो में 
अपने-तई सच्चा न रहा होता। 
«. अहिसा के सम्बन्ध मे गाधीजी ने लिखा कि १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह 
अबतक अधिकाश काग्रेसियो के लिए नीतिमात्र ही है, जबकि मेरे लिए वहु एक मल 
सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन और व्यवहार के बाद भी मैं 
यह दावा नही कर सकता कि मे उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हू । अनुसन्धान का 
क्षेत्र अवर्य ही परिमित है। मनुष्य के जीवन मे सत्याग्रह करने के अवसर निर- 
न्तर नही आते रहते। माता, पिता, शिक्षक अथवा धामिक या लौकिक गृरुजनो 
की आज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर आ सकता है। इसपर 
आश्चर्य न होता चाहिए कि एकमान्न विशेषज्ञ होने के कारण, चाहे में कितना ही 
अपूर्ण होऊ, में इस नतीजे पर पहुचा हू कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझ तक 
ही सीमित रहना चाहिए। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करने के बारे में पठना 
से जो मैने वक्‍तव्य प्रकाशित किया था उसमे मैने लोगो का ध्यान सत्याग्रह 
को विफलता की ओर दिलाया था। अगर हममे पूर्ण अहिसा का भाव होता तो 
वह स्वय प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार 
के आ्डिनेन्स हमारे किसी कार्य अथवा हमारी किसी गलती के कारण नही बचे 
थे। वे तो हमारी हिम्मत तोडने के लिए बनाये गये थे।पर यह कहना गलत 
हैं कि सत्याग्रही दोष से परे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हु कि हम 
सन, वचन और कर्म से विशुद्ध अहिसक नहीं रहे हैं। इस प्रयोग के लिए 
जिसके लिए जीवन अपित है, सुझे पूर्ण निस्‍स्संग और स्वतत्र रहने की 
आवश्यकता है । 


२८० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


स्वराज्य की परिभापा के सबध में गाधीजी ने कहा कि “पूर्ण-स्वराज्य की 
परिभाषा करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। १९०८ से मैं 
बराबर कहता आया हू कि साधन और साध्य समानार्थक छब्द है। इसलिए 
जहा साधन अनेक और परस्पर-विरोवी भी है वहा साध्य अवश्य भिन्न और 
साधन के प्रतिकूल होगा । साधनों पर सदा हमारा अधिकार और नियत्रण 
रहता है, पर साध्य पर कभी नही होता । यदि हम समान अर्थ तथा घ्वनि- 
वाले साधनो का उपयोग करते हो तो हमे साध्य के विश्लेषण में माथापच्ची करने 
की जरूरत न होगी। पर बहुतेरे काग्रेसवादी इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नही 
करते । उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो तो। साधन चाहे जेसे काम में लाये जा 
सकते हैं। इन सब मतभेदो ने ही काग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल बना दिया 
है। कारण, जो काग्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विश्वास किये बिना मुह से उसकी 
हामी भरते है वे स्वभावत उसे कार्य में परिणत नही कर पाते, ऑर मेरे पास 
उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नही, जो इस समय देश के सामने 
है--अर्थात्‌ अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, 
चर्खसा और खादी तथा ग्राम-उद्योगो को पुनर्जीवित करने के रूप में सौ फीसदी 
स्वदेशी का प्रचार और भारत के ७ लाख गावो का सगठन। यह कार्यक्रम प्रत्येक 
देशभक्त की देशभक्ति को तृप्त करने के लिए काफी होना चाहिए। काग्रेस 
देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रतिनिधि ससथा है। उसका जीवन 
उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास हैं। अपने जन्म-काल से ही 
उसने जितने तूफानो का सफलता के साथ सामना किया है उतना किसी और 
सस्था को नही करना पडा है । अत यदि ऐसी सस्था से मुझे अलग होना ही पडे 
तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल कचोटने का भारी कष्ट, 
विछोह की असहनीय पीडा न सहन करनी पडेगी। और में तभी ऐसा करूगा 
जब मुझे निश्चय हो जायगा कि काग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर 
रहकर में देश की अधिक सेवा कर सकूगा। 

अन्त में गाधीजी ने कहा कि में चाहता हू कि मैने जिन विषयो की चर्चा 
की है उनको कार्य रूप मे परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में 
पेश करके काग्रेस के भाव की परीक्षा करू। पहला सशोधन जो में पेश करूगा 
वह यह होगा कि' उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और अहि- 
सात्मक' शब्द रखे जाय। अगर काग्रेसी वस्तुत हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए 
सचाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते है तो उन्हे इन स्पष्ट विशेषणों को 
स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिये । दूसरा सशोधन यह होगा कि काग्रेस 
की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले हर महीने कम-से-कम १४५ नम्बर 
का अच्छा बठा हुआ २००० तार (एक तार+"-४ फुट) सूत हर महीने देने की 
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रखी जाय और वह सूत मतदाता खुद चर्खे या तकली पर कात कर दे। अगर 
किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसको कातने के लिए काफी रुई दी जाय 
ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके । तीसरा संशोधन जो मैं पेश करना चाहता 
हू वह यह होगा कि किसी ऐसे काग्रेसी को काग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधि- 
कार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक बरावर काग्रेस रजिस्टर पर न रहा 
हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा हो । साथ ही में यह 
सशोषन भी चाहूंगा कि ६००० प्रतिनिधियो की सख्या घटा कर इतनी कर दी 
जाय जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरो के पीछे एक प्रति- 
निधि से अधिक न चुना जाय । इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की सख्या का अर्थ यह्‌ 
हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हो । यह कोई ऐसी आकाक्षा नही है, जो पूरी न 
हो । ३५ करोड की जन-सख्या वाले देश के लिए यह अधिक नहीं है। इस 
सशोचषन के द्वारा काग्रेस को जो वास्तविक लाभ होगा, उससे सख्या-बल की क्षति- 
पति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के ऊपरी ठाट-बाट की रक्षा दशको के 
लिए उचित प्रवन्ध करके की जायगी, और स्वागत-समिति को अत्यधिक सख्यक 
प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना 
करना पडता है उससे छुटकारा मिल जायगा। 

मुझे आशका है कि जिन सशोवनो का मैने उल्लेख किया है वे वम्बई- 
काग्रेस मे शामिल होनेवाले काग्रेसजनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द 
आये। परच्तु यदि काग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्में रहे, तो में इन 
संशोवनो को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल 
हो, देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूं । जिस नेता के 
पास अहिसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नही है, उसके लिए तो यह वात 
और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैने जो कार्यक्रम उपस्थित किया 
हेउस में समझौते की गुजाइश नही है। काग्रेसजनो को चाहिए कि शान्त भाव 
ते उसके गुणदोय पर विचार कर ले। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी 
विवेक-बुद्धि के अनुसार ही कार्य करे । 


बम्बई-कांग्रेस : १६३४ 


२६ से २८ अक्तूबर (१६३४) तक बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
अधिवेशन के शुरू होते ही गाघीजी ने अपने संशोधनो को दो विभागो में वाट दिया , 
वाग्रेस-विधान-सम्बन्धी ओर सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोचनों 
के उन्होंने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया, पर विधान-सम्बन्धी संगो- 
पता के बारें मे उन्होंने कहा कि उनका पास होना ही इस वात की परख होगी कि 
कांग्रेस उसके नये सस्रापति व उनके साथियों में विश्वास रखती है अबवा नहीं । 


श्प२्‌ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


पर आइचर्य की वात है कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परिवर्तनो-सहित दोनो प्रकार 
के सशोवन स्वीकार कर लिये और स्वय काग्रेस ने भी उन्हे मुख्यत. स्वीकार कर 
लिया, जिससे गाधीजी सतुष्ट हो गये। 

लेकिन काग्रेस का नया विवान या पार्लमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम 
एव साम्प्रदायिक निर्णय-सम्वन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास 
होना, अधिनेशन के मार्क के निर्णयो मे से नही थे। अखिल-भारतोय ग्राम-उद्योग- 
संघ की स्थापना इस काग्रेस की मुख्य घटना थी, जिसके बारे में यह निश्चय हुआ 
कि वह गाधीजी की सलाह एवं देख-रेख में काम करे और राजनैतिक कहलाई 
जानेवाली हलचलो से अलग रहे। खद्दर के कार्यक्रम की पूर्ति का यह युविति- 
युक्त परिणाम ही था। 

गाधीजी के काग्रेस से अलग होने का प्ररत भी सामने आया। गावीजी का 
उद्देश्य काग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना था। किसी सस्ता की शक्ति उसके 
सदस्यों की सख्या से नही, बल्कि उन सदस्यो के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है 
उसमे निहित रहती है, और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना 
बढती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात्‌ उसी अनुपात मे, वह नैतिक-शक्ति मो बढती 
जाती है। इसी जिम्मेदारी को सभालने के बजाय काग्रेस बहुत काल तक और 
बहुत अधिक मात्रा में गाघीजी पर ही निर्भर रहती चली आई थी और अपनी 
शर्तों पर ही गाधीजी का सहयोग चाहती थी। गाधीजी इसके लिए तैयार नहीं 
थे। काग्रेसी गाधीजी का सहयोग गाधोजी की शर्तों पर ही प्राप्त कर सकते थे। 
यदि काग्रेस गावीजी की शर्तों को पूरा कर दे तो वह काग्रेस मे वापस आने और 
उसका कार्य सचालन करने के लिए तैयार थे। अपने इन्ही विचारों के कारण 
गाधीजी काग्रेस से अलग हो गये। 

बम्बई-काग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे। उनका अभिभाषण उन 
गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणो में से था जो राजनेतिक-स्थिति पर स्थाग्री प्रभाव 
छोड देते है। उन्होने इ्वेत-पत्र (ह्वाइट पेपर) की त्फसीलवार अत्यन्त विद्वत्ता- 
पूर्ण आलोचना की। उनके तथा स्वागताध्यक्ष के तत्त्वावधान में कई महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास हुए। काग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मजूर किया 
गया जो कार्य-समिति तथा महासमिति ने उस वर्ष अपनी बैठकों में पास किये थे 
और जिनके मृख्य विषय पालेमेण्टरी-बोर्ड, रचनात्मक कार्य-क्रम, प्रवासी भार- 
तीयो की स्थिति, शोक-प्रकाश, स्वदेशों आदि थे। इसके पदचात्‌ राष्ट्र के त्याग 
और सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आस्या विषयक एक प्रस्ताव पास हुआ। 

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-सघ के विषय पर खासी बहस और चहल- 
पहल रही और इस सम्बन्ध में भी एक लम्बा प्रस्ताव पास किया गया। इस 
प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशो तथा प्रदर्शनो के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव 
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पास किया. गया। काग्रेस पारलमेण्टरी बोर्ड पर भी काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास 
किया। काग्रेस ने बोर्ड की सिफारिश स्वोकार करते हुए निश्चय किया कि 
मौजूदा पारलमेण्टरी बोर्ड १ मई १६३५ को भग हो जाय और महासमिति उस 
तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव करे। निर्वा- 
चित बोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया 
गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल काग्रेस के वाविक अधित्रेशन 
के अवसर पर पाल॑मेण्टरी बोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को भी 
५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्ले- 
मेण्टरी बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा बोर्ड को थे। खह्र- 
मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ प्रस्ताव पास किया गया। इन प्रस्तावों के 
पदचात्‌ वम्बई-काग्रेस में सबसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया 
गया। अन्त में गाधीजी की अलहृदगी पर गाधीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव 
पास किया गया। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था-- 

“यह काग्रेस महात्मा गाधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती 
है। उसका यह दृढ मत है कि काग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हे विचार 
करना चाहिए। लेकिन चूकि उन्हे इस वात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न 
विफल हुए है, यह काग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए 
राष्ट्र कं लिए की गई उनकी वेजोड सेवाओ के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है और 
उनके इस आश्वासन पर संतोष प्रकट करती हैं कि उनका सलाह-मभ्विरा और 
पय-प्रदर्शत आवश्यकतानुसार काग्रेस को प्राप्त होता रहेगा ।” 

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश से जो निमन्त्रण मिला था, 
वह स्वीकार किया गया। 


असेम्वली का छुनाव 


.. वम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों 
में जी-जान से कूद पड़ा। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। 
काग्रेस ने लगभग हरेक साधारण क्षेत्र की जगह के लिए अपना उस्मीदवार 
पद्म किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में कांग्रेस 
सें अलग काग्रेल-नेशनलिस्टो के नाम से स्डा होने का निवपचय किया। जिस क्षेत्र 
+ चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-मारत का व्यापार- 
लेन, दिस्के लिए सर पण्मुसम्‌ चेट्टों खडे हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेट्री को 
भार-तरकार ने एक व्यापार-सन्धि को शर्ते तब करने के लिए ओटावा भेजा 
था। ओटाया से लौटने पर वह असेस्बली के अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे। 
उनका एफ प्रदार से महार-सरकार तया भारत-सरमार का समर्थन प्राप्त था। 


श्दो सक्षिप्त फांग्रेस का इतिहास 


मद्रास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर 
बॉबिली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालो 
में मुख्य थे। उनके पक्ष में इग्लैंड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पाले- 
भेण्ट अर्थात्‌ असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसी को चुनाव न लडना चाहिए। 
सरकारी अफसरो तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया था। काग्रेस सर चेट्टी 
के विरोधी सामी वेकटाचलम चेट्टी की ओर थी । सामी वेकटाचलम ने सर पण्मुखम्‌ 
के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयो में नहीं की जा 
सकती थी । वास्तव में वह सरकार के ऊपर काग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नैतिक- 
बल की, और ओटावा और ब्रिठेन दोनो के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण- 
भारत और उत्तर-प्रदेश काग्रेस ने सब साधारण जगहो पर कब्जा कर लिया। 
उत्तर-प्रदेश मे काग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई | बंगाल मे काग्रेस 
नेशनलिस्टो की विजय रही। बिहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक 
तथा आसाम में सब जगह काग्रेस ने वाजी मारी। केवल पजाब में ही काग्रेस 
पिछड गई। वहा उसे केवल एक ही जगह मिली । 'साम्प्रदायिक निर्णय' के प्रइत 
के अलावा काग्रेस-नेशनलिस्ट हरेक बात में काग्रेस के साथ थे । 

असेम्बली में काग्रेस-पार्टी ने श्री तसदुदुक अहमदखा शेरवानी को असेम्ब॒ली 
की अध्यक्षता के लिए खडा किया, लेकिन वह हार गये । अपने तीन विजयी उम्मीद- 
वार श्री अम्यकर, शे रवानी व शशमल को खोकर काग्रेस को बडी क्षति उठानी 
पडी। देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अपित करके ये तीनो वीर अपने जीवन के यौवन- 
काल में इस ससार से कूच कर गये। 


असेम्बली में काय 


काग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन ११ जनवरी को शुरू 
हुआ, अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग- 
सध के बारे में जो गह्ती-पत्र निकाला था उस पर विवाद उठाने के लिए काग्रेस 
ने कार्य रोक रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड गया। श्री 
शरत्चन्द्र बसु को नजरबन्द रखने के विरोब में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव 
प४ के विरुद्ध ५८ रायो से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरत्चन्द्र बसु जब 
नजरबन्द थे तब भी वह असेम्बली के लिए निविरोध चुन लिये गये थे। असेम्बली 
के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की बैठको में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत 
नही दी। काग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने 
श्री भूलाभाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मोचाबन्दी की। काग्रेस ने अपना दूसरा 
वार ब्रिदेन तया भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया। समझौता तो किया 
था ब्रिठिश मन्त्रि-मण्डल के दो सदस्यो ने भारत के व्यापार की लूट को बाटने के 
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लिए, पर उसको दे दिया गया बडा ऊँचा नाम ब्रिठेन-भारत का व्यापारिक सम- 
झौता'। वास्तव में समझौते मे यह बात खुलासा तौर पर रखी गई थी कि “भार- 
तीय-व्यवसायों को केवल इतना ही सरक्षण दिया जायगा, जिससे कि बाहर से 
आनेवाला माल भारत मे लगभग उसी कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उसी 
प्रकार का भारत का बना माल यहा बिकेगा, और जहातक सम्भव होगा ब्रिटेन 
के बने माल पर कम महसूल लगाया जायगा । इस विलक्षण समझौते पर १० जन- 
वरी १६३४५ को हस्ताक्षर हुए। बडी कौसिल में इसकी चारो ओर से निन्दा 
की गई। खुदाई खिदमतगारो पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में भी 
विजय रही । सरकार की कर-सम्बन्धी तीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय 
हुईं। जब रेलवे-अजट पर विचार हुआ तब सरकार को अनेक बार हार खानी 
पड़ी। साथ ही स्याम के चावल और २५ या ३० अन्य विषयो पर भी विजय 
प्राप्त हुई थी । 


' कार्य-समिति की पहली बैठक 


नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १६३४ 
को हुई। समिति ने श्री बी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-अ्रकाश किया। 
वह बड़ी कौसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक' सिधारे 
थे। कार्य-समिति ने ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट किये और उसके विरोघ मे प्रस्ताव पास किया। श्री सुभाषचन्द बसु 
को स्वतन्त्रता और गति-विधि' पर जो अपमान और सनन्‍्ताप-जनक सरकारी बन्दिशे 
लगाई गई थी, उन पर कार्य-समिति ने क्षोत्र प्रकट किया। समिति ने सम्मति 
प्रकट की कि कौसिलो में गये हुए कांग्रेसी सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए 
और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन कडाई के साथ करे। कार्य- 
समिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने इस आशय का जो आग्रह किया था कि गतनिर्वा- 
चन्‌ के अवसर पर दिये गये बगाल के हिन्दुओ के काग्रेस-विरोबी मत को ध्यान मे 
रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय के सम्बन्ध में काग्रेस के रुख पर दुबारा विचार हो, 
उसके सम्बन्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर की कि काग्रेस की नीति बम्बई 
कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और समिति के अधिकाश सदस्यों ने 
उस नीति का समर्यत्न किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तंत नही किया जा 
सकता। 


काय-खमिति की दूसरी बैठक 


. कार्य-समिति की दूसरी बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस बैठक 
में नप़पुर के श्री अभ्यकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिडवानी के 


श्ष्द संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


परलोकवास पर शोक-प्रकाश किया गया । इन दोनो सज्जनो ने बडे कष्ट उठाये थे 
और देश की सेवा बडी लगन के साथ 'की थी। अन्य वर्षों की भाति इस वर्ष भी 
पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मत्ताया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ 
एक खास प्रस्ताव बनाया गया। 

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय दिवस में जहा तक सम्भव हो 
कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय और' इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की 
सिद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया जाय। 
हडताले न को जाय । उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आडिनेन्स अथवा स्थानीय 
अधिकारी की आज्ञा की अवहेलना न की जाय और न सभा में भाषण दिए जाय। 
राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खडे होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय। 

सम्राट जाजें के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावत ही कार्य-समिति 
का ध्यान विशेष रूप से आकपित हुआ और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास 

आ। हे 
हे सूती-मिलो के प्रइत पर भी विचार किया गया और यह तथ हुआ 
कि चूकि अधिकाश सती मिलो के मालिको ने काग्रेस को दिये वचनो को तोड़ दिया 
है, इसलिए कार्य-समिति की सम्मति है कि काग्रेस अथवा उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली सस्थाओ के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला कायम रखना 
सम्भव नही है । ऐसी दशा मे पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समझे जाय । इसके पश्चात्‌ 
कार्य-समिति ने बर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट-पालंमेण्टरी-कमिटी की सुधार- 
योजना की दृष्टि से, और काग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया और 
निश्चय किया कि बर्मा-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी पहले की भाति ही काम करती 
रहे । 
हे कार्य-समिति के निश्चय के अनुसार ७ फरवरी १६३४ को ज्वाइन्ट-पार्ले- 

मेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एक वार 
फिर आदर्श और कार्य का, पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस 
सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गईं उसके उत्तर में बडे-बडे नगरो में ही 
सभाये की गई हों सो बात नही, अनेक प्रान्तो के कोने-कोने में सभाये की गई। 
इन सारी सभाओ मे वह प्रस्ताव पास किया गया जो काग्रेस के अध्यक्ष ने बताया' 
था। रगून में बर्मा-प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग 
का निराला था, क्योकि रिपोर्ट को रद करने की माग पेश करने में वर्मी और 
भारतीय दोनी आपस में मिल गए थे । 


साम्प्रदायिक समभोते के लिए प्रयत्न 
अब हमे उस मेल-सम्बन्धी बातचीत की चर्चा करनी है जो १६३४ की जनवरी 
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और फरवरी में हुई थी । काग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजनेन्द्र प्रसाद और मुस्लिम लीग 

के सभापति श्री म हम्मदअली जिजन्ना में, एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की बातचीत, 

एक महीने तक चलती रही जो साम्प्रदायिक निर्णय का स्थान ले सके और जिसके 

हारा जातिगत वेमनस्यथ और कट॒ता द्र हो और देश सम्मिलित रूप से म॒का- 

बला करे। बातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनो के लिए 

बन्द रहकर फिर १ मार्च १६९३५ तक जारी रही। पर इस बात-चीत का कोई 
रिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराज्ञा हुईं। 


सरकार को दमन-नोति 


१६९३४ में भी सरकारी रुख अथवा नीति मे कोई परिवर्तेत नही हुआ। काग्रेस 
को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्‍्देह की निगाह बची रही। जरा-जरा-्सी 
बात पर काग्रेस-कार्यकर्तताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया 
जाता रहा। जिनपर आतंककारी कामो का सन्देह किया जाता था, उन्हे बिना 
मुकदमा चलाये जेलो में या घरो में नजरबन्द रखा जाता था। अनेक स्थानों पर 
यदा-कदा मकानो की तलाशिया होती थी । महासमिति के तथा बिहार आदि प्रान्तों 
की काग्रेस-कमिटियों के दफ्तरो पर भी निगाह थी। खान अब्दुलगफ्फारखा 
को बम्बई में भाषण देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई थी और डॉ० सत्यपाल 
को निर्वाचन सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले में एक साल का दण्ड दिया गया 
था। बंगाल के नजरबन्दो की सख्या हजारो में थी। उनके परिवार असहाय अवस्था 
में थे। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने से समर्थ युवकों को छीन 
लिया था। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुईं, जिसमें 
उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। नजरबन्दो के परिवारों और अश्रितों के 
कष्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निर्वय किया गया। इस कार्य की 
पूर्ति के लिए १९ मई का दिन निश्चित किया गया। काग्रेस के अध्यक्ष ने इस' 
सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। बगाल की सरकार ने काग्रेस 
की इस कारंवाई का मृकाबला करने के लिए इंडियन प्रेस (इमर्जेन्सी पावर्स ) एक्ट 
की धारा २-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि काग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञा- 
तुसार देश-भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द-दिवस से सबधित देश के किसी 
स्थान की कोई सूचना पत्रो में प्रकाशित नकी जाय। बंगाल के पत्रकारों ने 
इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रखा | 


महासमिति की बेठक 


महासमित्ति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक में कांग्रेस 
पालमेण्टरी बोर्ड और निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ो का निपठारा करने के लिए एक 


श्प८ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


समिति निर्वाचित की ऑ(र हिसाव-किताव की जाच के लिये आडीटर नियकक्‍त किये । 
महासमिति ने श्री तसदुदुक अहमदखा शेरवानी की मृत्यु पर शोक और बडी 
कौसिल मे काग्रेस-पार्टी के काम पर सतोष प्रकट किया। इनके सिव, सीमान्तप्रदेश 
में काग्रेस-सस्था के बदष्त्र गेर-काननी रहने, वगाल के मिदनाप्र जिले की 
काग्रेस-कमिटियो के निषिद्ध रहने, और वगाल, ग॒जरात तया अन्य स्थानों पर खदाई 
खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि के गैर-कानूनी बने रहने की ओर 
देश का ध्यान आकर्षित किया। उसने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति 
की, अनेकानेक युवकों को नजरबन्द रखने की नीति की, और स्वय उन परिवारों 
के निर्वाह का प्रबन्ध न करने की निन्‍दा की। उसने कहा कि वगाल की सरकार 
को या तो इन नजरबन्दो को छोड देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा 
चलाना चाहिए। वगाल की जनता और उसके नजरबन्दो को आश्वासन दिया कि 
उनके कष्टो के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति ने बगाल-आपजीय काग्रेस 
कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरबन्दो की प्री सूची तैयार॒करे और उनके नजरबन्द 
रहने की अवधि और उसके परिवारों की आयिक अवस्था से उसे सूचित करे। 
नजरबन्दो के परिवारों का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्य-समिति की 
अधीनता में भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया गया। फीरोजा- 
बाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप 
डॉ० जीवाराम का पूरा परिवार, बच्चो और कई रोगियो सहित, जीवित जला 
दिया गया था। 
इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-समिति की भी बेठक हुई, जिसमे काग्रेस 
के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की सख्या निश्चित की गई और महासमित्ति 
के सदस्यो और आगामी काग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न 
काग्रेस-कमिटियो के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। उसमे कई 
प्रान्तो के निर्वाचन-सम्बन्धी झगडो का निपटारा किया गया और काग्रेस तथा 
महासमिति में बगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, 
क्योकि इन दोनो स्थानों पर काग्रेस-सस्थाओ के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वा- 
चन नही हो सकता था । ॥ 


क्वेटा-भूकम्प 


१५ जनवरी १९३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी 
मुश्किल से १८ महीने बीते होगे कि ३१ मई १६३४ को क्वेटा के भूकम्प के कारण 
देश-भर में शोक छा गया। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण 
का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही' था, पर 
कष्ट-निवारण और सगठित सहायता के उद्देश्य से वाहर से आनेवालो के प्रवेश 
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के विरुद्ध आज्ञा क्यो दी गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनु- 
सति न काग्रेस के सभापति को मिली, न गाधीजी को । ऐसी परिस्थिति मे केवल 
निषिद्ध-प्रवेश के आसपास के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। 
कांग्रेस के सभापति ने क्वेटा-कष्ट-निवारक-समिति का सगठन किया, जिसकी 
शाखाये सिध, पंजाब और सीमाच्त-प्रदेश मे स्थापित की गईं । ३० जून का दिन 
भूकम्प-पीड़ितो के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के निमित्त प्रार्थना करने के लिए 
नियत हुआ । इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी 
अविश्वास और सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी। 


पद-अहण का प्रश्न 

१६९३४ के मध्य में काग्रेसवादियो को, विशेष कर उनको जो कौसिल-प्रवेश 
पर अड़े हुए थे, एक और प्रइन ने उद्विग्न कर रकखा था, और वह था नये शासन 
विधान के अन्तगत पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में । यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस 
अवसर पर, जब कि बिल अभी पारल॑मेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसद्भ छेडा 
गया। बम्बई-काग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में बिलकुल स्पष्ट था। आगामी 
अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था। फलत. जूलाई 
के अन्त में वर्धा में कार्यं-समिति की बैठक हुईं, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय 
काग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकता है। 


० 
देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ ओर कांग्रेस 

अभी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लामेण्टरी-बोडे के नेता श्री 
भूलाभाई देसाई ने वकील की हैसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार 
क अन्तर्गत सद्डू शासन के प्रश्न पर सलाह दी और फिर मैसूर मे इस विषय पर भाषण 
भी दिया। इन बातो को लेकर इस वर्ष के आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिषद्‌ 
में हलचल मच गईं। जुलाई में देशी रियासतो की प्रजा के प्रति काग्रेस के रुख 
पर विचार करवे के लिए महासमिति की बैठक की माग हुई। देशी-रियासतो की 
प्रजा ने अपनी साग गाधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रखी थी, 
जिसे उन्होने दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ के अवसर पर दिया था अर्थात्‌ 'काग्रेस' ऐसे 
किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी राज्यो की प्रजा को 
नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो और वे सघ व्यवस्था-मण्डल मे प्रतिनिधि 


न भेज सके | 
कार्य-खमिति की बेठक 
... २६, ३२० और ३१ जुलाई १६३४ को वर्धा में होनेवाली कार्य-समिति की 
- बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय 
१६ 
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रियासतो की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत 
की प्रजा को हैं। इसके अनुसार काग्रेस ने देशी-राज्यो मे प्रतिनिधित्वपूर्ण उत्तर- 
दायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है,और न केवल देशी नरेशो 
से ही अपने-अपने राज्यो में इस प्रकार की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित 
करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और लेखो- 
द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के अधिकार देने की अपील की है, वल्कि 
देशी-राज्यो की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के 
लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गए सघर्ष मे उसकी सहानुभूति है। 
काग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ है। पर यह बात समझ 
लेनी चाहिए कि इस प्रकार का सघर्ष जारी रखने का बोझ स्वय देशी-राज्यो की 
प्रजा पर था। काग्रेस रियासतो पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव ही डाल 
सकती थी। मौजूदा परिस्थिति मे और किसी प्रकार का सामर्थ्य काग्रेस को 
प्राप्त नही था। 

अन्त में यह निश्चय किया गया कि चूकि १८८४ में काग्रेस का पहला 
अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसका पचासवा वर्ष उचित ढग से मनाया 
जाय । इस उद्देश्य से कार्य-समिति ने कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उप- 
समिति नियुक्त की। वर्धा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के बीच में जो थोडा- 
सा समय रहा उसमें तीन घटनाओ को छोडकर कोई विशेष बात नही हुईं । उनमे 
से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी धम्मपत्नी 
की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोडा-जेल से छोड दिय गये । 
उन्हे तुरन्त यूरोप जाना था। झततें यह थी कि यदि अपनी सजा की मियाद खत्म 
होने से पहले वह लौट आए तो उन्हे फिर जेल वापस जाना पडेगा। दूसरी घटना 
गवनर जनरल-द्धारा सितम्बर मे क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, 
यद्यपि बडी कौसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्व- 
पूर्ण घटना १७ और १८ अक्तूबर १६३५ की महासमिति की बैठक थी। यह मद्गास 
में हुई । मद्रास में देशी-राज्यो के प्रश्न पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमति 
प्रकट की गयी और पद स्वीकार करने के प्रश्त पर महासमिति ने यह विचार 
प्रकट किया कि इस विषय पर काग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूल 
नहीं होगा। 

अन्त में इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि-पालंमेण्ट ने भारत 
हु पास कर दिया और २ जुलाई को उसे सम्राट की स्वीकृति प्राप्त 
गईं हो । 


है 
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पूर्वे निश्चय के अनुसार सन्‌ १९३५ में न तो कॉग्रेस' की स्वर्ण-जयन्ती मनाई 
गई और न उसका कोई अधिवेशन ही हुआ। सन्‌ १९३६ में हमको चारो तरफ 
से घेरते हुए तूफान के कुछ आरभिक लक्षण दिखाई दिये। सन्‌ १९३५ मे 
एविसीनिया पर इटली ने हमला कर दिया था। भारत में नागरिक स्वतत्रता 
बिलकुल समाप्त कर दी गई थी। भारतीय जेलों मे लगभग २१०० व्यक्ति 
नजरबन्द थे। गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार से स्वीकृत क्रिमिनल लॉ एमेण्ड- 
मेण्ट कानून मौजूद था। करीब पाँच सौ अखबारों से जमानते मॉँगी गई थीं और 
इसकी वजह से करीब ३५० अखबार बन्द हो गये थे। १६६ अखबारों की 
जमानतो की रकम २,५०,००० रु० थी। विदेशो में दशा यह थी कि रूस ने 
बडी तेजी से उन्नति की थी और सारी दुनिया की आँखे उघर ही थी। 
इस अद्ध-प्राच्य देश से, जिसने गुलामी की जजीरो और पूंजीवाद के बन्द तोड़े 
थे, जब कोई प्रगति की खबर मिलती थी तब भारत के लोगो को, जिनकी 
लम्बी गुलामी ने आज़ादी की सारी उम्मीदों को दूर कर दिया था, एक चेन-सा 
मिलता था। आम जनता के उत्थान की दिशा में इस विशालकाय रूस ने जो नई 
समाज-व्यवस्था बनाई थी, उसको देखकर यहाँ के लोगो में वैसा ही आन्दोलन 
करने, वैसा ही ढाँचा बनाने और वैसी ही सावेजनिक स्वतत्रता स्थापित करने की 
तीन्र उत्कठा थी। भारत की औद्योगिक जनसख्या वीस लाख से आंधक नही थी । 
वास्तव में असली समस्या भारत के दसियो करोड किसानो की ही थी जो वेकार 
तो नहीं, पर अधे-वेकार जरूर थे । भारत विदेशी शासन से कुचला जा रहा था 
और वह शासन किसी राष्ट्रीय, नरंकुश तानाशाह के जासन से बेहतर 
नही था। 

अपनी राजनैतिक मुक्ति के लिए भारत ने कांग्रेस-द्वारा जो योजना चालू की 
थी, उसको पचास वरस वीत चुके थे । इस लम्बे अरे मे राप्ट्रीयता का वह सिद्धान्त, 
जो उनीसवी शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप के राजनैतिक विकास में गहरी जड 
जमा चुका था, सारे भारत में भी समा गया था और उसकी वजह से राष्ट्रीय जीवन, 
विचार, आकाक्षा, प्रयत्न, उपलब्धि मौर बादर्श में एक ऐक्य की भावना स्थापित 
हो चुकी थी । इससे राष्ट्रीयता के अमू्त विचारों की जगह कुछ ही समय में, 
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सामाजिक सघर्षो की पार्थिव घारणाओ ने ले ली। नये आर्थिक सिद्धान्त उठ खड़े 
हुए और मानव-समाज का निर्देश करने वाले नये सिद्धान्तो का प्रचार किया गया। 
काँग्रेस ने आथिक और सामाजिक ढाँचे में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सलाह 
दी और भारतीय जनता की दशा सुधारने और साथ ही गरीबी और तकलीफ 
दूर करने के ध्येय से सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कहा। यह बात 
ध्यान देने की है कि पूर्ण स्वाधीनता सबधी लाहौर मे स्वीकृत प्रस्ताव के छ 
महीने पहले ही उपर्युक्त प्रस्ताव पास हो गया था। इसलिए यह कहना सही 
नही होगा कि कॉमग्रेस का उद्देश्य सिर्फ राजनैतिक आजादी ही था और एक 
नया सामाजिक ढाँचा बनाना नहीं था। 'नई समाज व्यवस्था' का नारा, 
जिसका महायुद्ध के समय से प्रचार बढ गया था, काँग्रेस के कार्यक्रम में गुथा 
हुआ था । 

भारत में प्रइ्न यह था कि नई समाज-व्यवस्था' के उद्देश्य पर पहुँचने के लिए 
कौन-सा साधन है---हिसा या अहिसा ? वम्बई के अधिवेशन (१९३४) मे 
महासमिति और विपय-निर्वाचन समिति ने कांग्रेस के उद्देश्य मे 'शान्तिपूर्ण और 
उचित' की जगह सत्य और अहिसा' को नही रखा, लेकिन इसका तात्पये यह वही 
था कि अधिकाश कॉमग्रेसियो और आम जनता में अहिसा के सिद्धान्त की पकड कुछ 
ढीली हो गई थी, पर देश के तरुण हिसा से शीघ्र सफलता प्राप्त करने की प्रत्याशा 
और सम्भावना से प्रभावित थे। देश के नौजवानो मे चारो तरफ समाजवाद की 
आवाज थी। विद्यार्थी-सघ और यूथ-लीग की इसी कारण स्थापना हुई थी। 
कॉग्रेस समाजवादी दल के नाम से कॉग्रेस के अन्दर एक पार्टी काम कर रही थी। 
एक नई पार्टी साम्यवादी पार्टी भी तैयार हो चुकी थी और वह समाजवादी दल 
से ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनो दर जनता मे एक-से सुपरिचित हो गये थे। 
सरकार जब षडयन्र के मुकदमे चलाती थी तब ये बाते लोगो मे और भी ज्यादा 
फंलती थी । दक्षिण भारत में समाजवादी दल, साम्यवादी दल के ही रूप में 
काम कर रहा था। ऐसी दशा में साम्यवादी दल का प्रभाव बराबर बढता जा 
रहा था। इन्ही परिस्थितियों में लखखनऊ-कॉमग्रेस का अधिवेशन (अप्रैल १९३६) 
हुआ। - 


लखनऊ-काँग्रेस १६३६ 


इस सारी पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए यह प्रश्तत सामने था कि छखनऊ में 
सभापति कौन हो ? गाधीजी धामिक मालूम हो सकते थे और उन्हे राजनीतिज्ञ की 
जगह सत अधिक आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह नही कि 
उत्तमे राजनीति-चातुर्ये नही था और उनकी अपनी नीति नही थी। गाघीजी के 
बाद सबसे अधिक प्रभावशाली कॉँग्रेसी प० जवाहरलाल थे। वंह कॉमग्रेस को अन्दर 
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से आगे बढने की शक्ति दे सकते थे और बाहर से रोक भी छूगा सकते थे। इसके 
अलावा उनमे रूस, जमेनी, इगलैण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रास, स्पेन, इटली 
और मध्य यूरोप की घटनाओ का गहरा अध्ययन करनेके कारण वतेमान 
समस्याओं को उलझन समझने की शक्ति भी थी । भारत की परिस्थिति से भी वह 
परिचित थे। इस तरह वह पुराने और नये मे एक जोडने वाली कडी थे। वह 
गाधीवाद और साम्यवाद के बीच एक सेतु की तरह थे और इसी कारण लखनऊ 
में सभापति-पद ग्रहण करने के लिए सब से अधिक उपयुक्त थे। अन्त में वही 
काँग्रेस के सभापति चुने गये। 
लखनऊ-अधिवेशन में जो कुछ हुआ उससे जवाहरलालूजी को बड़ी भारी 
और तीखी निराशा हुई। उन्होने ऐसा महसूस किया, मानो बहू अकेले एक तरफ 
हो, सारी दुनिया दूसरी तरफ । खेतिहर कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव था वह तो उस बडे 
क्रान्तिकारी सामाजिक उभ्ाड के कार्यक्रम के लिहाज से, जिसे जवाहरलालजी 
राष्ट्र से मनवाना चाहते थे, एक बहाना भर था। उस समय उन्होने जिन तीन 
कट्टर समाजवादियो को कार्यसमिति में लेकर अवसर का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा 
उठाया वे थे श्री जयप्रकाशनारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अच्युत पटवर्धन। 
खेतिहर कार्यक्रम मौके पर लिया गया था। सारे देश में किसानो में हुलचलू मची 
हुई थी और सरकार और जमीदारो की मनमानी लगान-नीति का विरोध हो रहा 
था। जमीदार तालाबो, बन्दो, सिचाई के साधनो, चरागाहो और जगलो पर 
विशेषाधिकार जता रहे थे। इन वातो के सबध मे काँग्रेस ने कोई अतिम निर्णय नहीं 
किया। नए ऐक्ट का प्रइन भी उसके सामने था। इस नये ऐक्ट पर उसने अपना 
असनन्‍्तोष जताया और उसकी निन्‍्दा की, लेकिन साथ ही यह तय किया कि चुनाव' 
के लिए एक घोषणा-पत्र वनाया जाय और उसकी बुनियाद पर चुनाव लड़ा जाय । 
पद-ग्रहण करने के प्रइन पर कॉग्रेस ने उस समय किसी फैसले की जिम्मेदारी लेना 
मुनासिव नही समझा; क्योकि आगे की परिस्थिति का कुछ ठीक नही था। इसलिए 
उसने खेतिहर कार्यक्रम और पद-ग्रहण के सवबध में अतिम निर्णय का अधिकार 
समिति पर छोड दिया। ऐंक्ट का प्रमुख दोष यह था कि उसमें न तो जआात्म- 
निर्णय था, न सयुकत निर्णय, वल्कि कुछ और ही निर्णय था। इसके अलावा 
सरकारी योजनाओं में एक और स्पष्ट दोष था जिसको कि जान-व्लकर रखा 
गया था। वह यह कि राजसत्ता का घड़ तो था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं 
था और इस तरह सारे काम अनियत्रित जौर असवद्ध थे। न तो उस दरीर का 
दिमाग था, जो चालक-णक्ति देता और न वह भाग जो विभिन्न प्रान्तों के कामो 
में सामज्जस्थ बनाये रखता । 
इस तरह लखनऊ-अधिवेयन ने महासमिति को दो महत्वपूर्ण काम सौंपे 
एक तो ऊंतिटर कार्यक्रम की अन्तिम रुपरेसा और दूसरे चुनाव के घोषणा-पत्र 
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की तैयारी। दोनो बाते परस्पर सबधित थी। असल से पहली चीज़ दूसरी का 
हिस्सा बनती और दोनो मिलकर वह बुनियाद उपस्थित करती, जिसके अनुसार 
काग्रेस चुनाव जीतने पर अगर पद-ग्रहण करती तो अपना वैधानिक काम करती | 
उस' समय इन तीनो बातो में जो गहरा और सजीव नाता था, उसे अनुभव नही 
किया गया। फिर भी घटनाओ की प्रगति में एक मौलिक कठिनाई थी । कार्ये- 
समिति के अधिकाश सदस्यों से सभापति का मतभेद था। तीन नये दोस्त जो 
अन्दर लिये गये थे, उनके साथ कमेटी का एक-चौथाई से ज्यादा हिस्सा था, लेकिन 
आमतौर पर काग्रेस के फैसले, विचार-विनिमय, और विवाद बहुमत और 
अल्पमत के अनुसार नही होते थे। जवाहरलाल शुरू में ही त्याग-पत्र देना चाहते 
थे, पर उनसे कह-सुन कर उनको वहीं बनाये रखा गया। बने तो वह रहे, लेकिन 
दिल में बेचेनी थी। एक ओर सभापति-पद से दिया गया उनका भाषण था, 
दूसरी ओर गाधीजी थे और कार्य-समिति में उनसे सहमत दस सदस्य | ये लोग 
एक चट्टान की तरह थे। पन्द्रहवा व्यक्ति जेल में था--सुभाषचन्द्र बोस, जो 
यदि बाहर भी होते तो भी वह किसी एक तरफ न॑ मिलकर अपना अलग ही 
रास्ता बनाते। सभापति के भाषण में पूरा साम्यवाद का पक्ष था। एक ऐसे देश 
मे, जहाँ बहुत असे से विदेशी राज्य की गुलामी रही हो, वहाँ उस राष्ट्र के 
नौजवानों का पुरानी नीति और व्यवस्था से जी ऊब जाता है और शासक राष्ट्र 
की नीति और व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। ऐसी हालत मे उनके लिए 
यह स्वाभाविक है कि वे एक ऐसा हल तलाश करे जो' दोनो से भिन्न हो। 


मुख्य घटनाएँ 


लखनऊ और फैजपुर के बीच घटनाओ की एक विशेष प्रगति हुई जिनका 
उल्लेख आवश्यक है। इनमें से एक अत्यन्त दुखपूर्ण बात तो यह थी कि गुजरात 
के बुजुर्ग अब्बास तय्यबजी का १० जून १९३६ को मसूरी में स्वगंवास हो, गया 
और उधर लखनऊ अधिवेशन के कुछ ही बाद यात्रा में डा० अन्सारी की मृत्यु 
हो गई। १७ मई १९३६ को डा० अन्‍्सारी की मृत्यु पर देश-भर में शोक मनाया 
गया। कार्यकारिणी की सलाह पर सारे देश से दो दिन और मनाये गये एक 
तो ९ मई को अवीसीनिया-दिवस” मनाया गया और इटली की निन्‍दा करते 
हुए अबीसीनिया के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव पास किये गये । कई जगह लीग 
आँव नेशन्स की भी निन्‍दा की गई और यह कहा गया कि उसने अबीसीनिया के 
साथ विश्वासघात किया है। दूसरा दिन १० मई को मनाया गया। यह था 
'सुभाष-दिवस” । सरकार ने श्री सुभाषचन्द्र बोस' को कुर्सिओग में उनके भाई के 
बगले में नजरबन्द कर लिया था। गृह-विभाग के सदस्य ने कहा कि सार्वजनिक 
हित मे उन पर खुला अभियोग नही चलाया जा सकता । इस तरह की यह नजर- 
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बन्दी थी। देश-भर में सरकार के इस काम की निन्‍्दा की गई और विरोध में 
प्रस्ताव पास किये गये। १३ सितबर को यतीन्‍्द्रदास' के मृत्यु-दिवस पर काग्रेस 
के सभापति जवाहरलालरूजी ने काग्रेसियों और काग्रेस कमेटियों से “राजबन्दी 
दिवस' मनाने के लिए कहा। यह सच है कि इस चीज को उसी वक्‍त कामयाबी 
नहीं मिली, लेकिन इससे दोनों तरफ हृदय-परिवर्तत के लिए रास्ता खुला। 
वन्दियों ने आतकवाद की निर्थकता का अनुभव किया और सरकार ने धीरे 
धीरे इन लोगो को छोडना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रिहाई इतने लम्बे 
असे में फैला दी कि इस काम में जो कुछ खूबी और भलूमनसाहत थी, वह आधी 
भी नहीं रही। 

विदेशो मे जो घटनाएँ हो रही थी, उनकी तरफ भी काग्रेस को उतना ही 
ध्यान देना जरूरी था, जितना कि घरेलू मामझो पर । एक ओर इटली-द्वारा 
अबीसीनिया पर बलात्कार था, दूसरी ओर यूरोपीय 'राष्ट्र निश्चित रूप से अप- 
राधी की मदद कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीयो के दिमाग 
से अपनी आजादी के सिलसिले में न्याय की रही-सही आशा भी जाती रही। 
दुनिया में शान्ति चाहने वाले लोग खामोश तो नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज 
ही क्या थी ! जब ६ सितम्बर को विश्व-शाति सम्मेलन की ब्रसैल्स में बैठक हुई 
तब युद्ध के बादल दुनिया के सिर पर मडराते हुए बहुत नीचे झुक आये थे । स्पेन 
में हिसापूर्ण गृह-युद्ध चल ही रहा था और उसके पडोसी अपने आपको तटस्थ बताते 
हुए भी एक-न-एक पक्ष ले रहे थे। 


दमन-चके 


भारत में भी बड़ी उथल-पुथलू रही और जबद॑स्त दमन-चक्र चला | तलाशियाँ 
हुईं, गिरफ्तारियाँ हुई और बड़ी विचित्र आजञाएँ जारी की गई। विद्यार्थियो को 
स्कूलो और कालेजो से निकाला गया। मजदूरों के अधिकारो को सीमित किया 
गया। यह छुत की वीमारी पाडिचेरी मे भी पहुँची, जहाँ फ्रासीसी कब्जा था। 
साम्यवादी दल का एक घोषणा-पत्र जब्त कर लिया गया। एक लिफाफा जिस 
पर गाधीजी की तस्वीर बनी हुई थी, डाकखाने से भेजने वालो के पास जवब्त' 
लिखकर लौटा दिया गया। प्रजा सर्मा, और किसान कमेटियो पर 
पाबन्दियाँ लग गई । कपूरथला, जोधपुर, मैसूर, बडौदा, सिरोही, मार- 
वाड और राजनादगाँव की देशी रियासतो ने भी दमन-नीति का अनुकरण किया। 
चारो तरफ इस अँधेरे मे एक प्रकाश की किरण दिखाई पडी उस वक्‍त, जब अल्मोडे 
से १ अगस्त १९३६ को मियाद खत्म होने पर खान अब्दुल गफ्फार खाँ को छोडा 
गया, लेकिन जेल के दरवाज़े पर उन्हें यह हुक्म मिला कि वह सीमाप्रांत और 
पजाव में न घुसे । लाहौर सेण्ट्रल जेल में एक बन्दी और थे श्री परमानन्द, जो 
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लाहोर पड़यन्त्र केस मे सन्‌ १९१४-१५ के बन्दी थे और जिनकी सजा को २३ 
साल बीत चुके थे। सरकार की तरफ से कामन्स सभा में यह कहा गया कि सरकार 
का उनको छोडने का इरादा नही है। यह बात ध्यान देने की है कि जुलाई सन्‌ 
१९३६ में अकेले बगाल मे ही ३००० से अधिक लोग नजरबन्द थे और फिर 
भी दमन चक्र वरावर ज्यादा तेज होता जा रहा था। कम-से-कम ५० काग्रेसियों 
और समाजवादियो को पजाव में इस' आशय के नोटिस' दे दिये गये थे कि वे अपने 
गॉँवो को न छोडे। चार अगस्त को एक हुक्म जारी किया गया कि “सूर्यास्त से 
सूर्योदय के वीच” कोई शख्स, जिसकी उम्र १२ और ३० साल के बीच हो, घूमता 
हुआ न पाया जाय। यह हुक्म एक साल के लिए था और यह मनाही ढाका मे 
१९ जगहो और नारायणगज में १६ जगहो के लिए थी। इन जगहों मे पार्क, 
खेलने के मैदान और मन्दिर भी शामिल थे। इस हुक्म को न मानने पर ६ महीने 
के लिए जेल और जुर्माने की सजा थी। दमन सन्‌ १९३६ मे शुरू नहीं हुआ। 
जिन बातो का ऊपर जिक्र किया गया है वे तो वरावर वहनेवाली नदी की एक 
बूद की तरह थी। लूखनऊ-अधिवेशन के बाद जिस बात पर राष्ट्रपति ने सबसे 
पहले ध्यान दिया, वह थी "भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन की. स्थापना। 
इस' सस्था के अवैतनिक सभापति डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उसकी प्रमुख 
श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऊपर से देखने पर भारत मे ऐसी यूनियन की 
स्थापना, नागरिक स्वतत्रता के सरक्षण की दृष्टि से एक बडे राष्ट्रीय महत्व की 
बात थी । 


काय-ओर सेवाएं 


इस' साल की घटनाओ में एक खास बात यह थी कि काँग्रेस की पालमिण्टरी 
कमेटी और मजदूर कमेटी ने जिनको पहले अधिवेशन पर नियुक्त किया गया 
था, नियमित रूप से काम किया। पहली कमेटी का एक बहुत बडा काम था 
अगली फरवरी (सन्‌ १९३७) मे प्रातीय धारा-सभाओ के चुनावों के [सलसिले 
में घोषणा-पत्र की तैयारी। इन चुनावों मे ३॥। करोड नागरिकों को मताधिकार 
मिला हुआ था। फिर मुस्लिम और परिगणित जातियो की सीटों के लिए भी 
चुनाव लडने का इरादा था। ऐसी दशा में घोषणा पत्र-द्वारा काग्रेस का सन्देश, 
गाँव-गाँव में पहुँचाना था। काग्रेस' महासमिति ने २२, २३ अगस्त १९३६ को 
बम्बई में इस' घोषणा-पत्र को स्वीकार किया। पु 

मजदूर कमेटी ने, जिसके मत्री कृपछानीजी थे, अपना कार्यक्रम बनाया। 
इसमे मजदूर यूनियनों के सगठनो और औद्योगिक झगडो के बारे में सूचना एकत्र 
करना था। यहाँ एक ज्यादा दिलचस्प और अहम बात यह थी कि अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन काग्रेस ने काग्रेस-मजदूर-कमेटी के सदस्यो से मिलने की इच्छा प्रकट की । 
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इस पर ट्रेड यूनियन काग्रेस, नेशनल फेडरेशन आँव ट्रेड यूनियन, अ० भा० रेलवे 
मैन्स फेडरेशन, अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोसियेशन, अ० भा० पोस्टल 
और आर० एम० एस० यूनियन और अ० भा० प्रेस कर्मचारी फेडरेशन के प्रति- 
निधियो को कमेटी ने अपनी अगली बैठक के मौके पर बुछाया। इसके अछावा 
बम्बई मे आ० भा० ट्रे० यू० काग्रेस का जो पन्द्रहवा अधिवेशन हुआ उसमे काग्रेस' 
सभापति को आमत्रित किया। यह जलसा १७, १८ और १९ मई को हुआ। 
इसकी अध्यक्षा श्रीमती मणीबेन कारा थी। सम्मेलन में देश के मिल-मालिको का 
ध्यान इस ओर खीचा गया कि वे मजदूरो को अपना संगठन करने के लिए आवश्यक 
सुवित्राएँ दे, कायदे से बनी हुई यूनियनों की सत्ता को स्वीकार करे और उनसे 
समझौते की बातचीत करे। इसके अतिरिक्त वे लोग उन मजदूरो को, जो यूचि- 
यन से काम करते हो, कोई कष्ट न दे। धारासभाओ मे जो काग्रेस दल थे उनसे 
मजदूरो के ।छए उचित वेतन और उनके साथ सद्व्यवहार के लिए कानून बनवाने 
की सिफारिश की गयी। ब्रिटिश और भारत की काग्रेस' कमेटियो और रियासतो 
' का ध्यान इस ओर खीचा गया कि मजदूरों की हालत सुधारने के लिए कदम बढाने 
की सख्त जरूरत है और औद्योगिक श्रम की बेहतरी के मामलो में दिलचस्पी लेना 
आवश्यक है। रेलवे कम्पनियो का काम सरकार के हाथो में आता जा रहा था। 
सरकारी रेलो मे छंटनी हो रही थी और निचले दर्जे के नौकरो के वेतन घटाये जा 
रहे थे। इस सिलसिले मे जो सवाल उठ खडे हुए थे उन पर मजदूर कमेटी और 
सम्मेलन ने कार्यकारिणी से सिफारिश की कि वह उपयुक्‍त प्रस्ताव पास करे। 


अनुशासन का अभाव 


इस तरह यह जाहिर है कि काग्रेस पालमिण्टरी काम तेजी से बढ रहा था। 
इस काम को सफलता-पूर्वक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता थी। 
लेकिन अनुशासन का अभाव चारो तरफ दिखाई दे रहा था। सभापति की स्थिति 
भी विचित्र थी। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा--- सभापति की हैसियत से मैं काग्रेस का प्रमुख कार्य-निर्वाहक था और यह 
आशा की जा सकती है कि में उस सस्था का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन 
तीति-सबधी कुछ बडे सवालों पर मैं बहुमत का प्रतिनिधित्व नही करता था। 
यह दृष्टिकोण रऊलूखनऊ-काग्रेस के प्रस्तावों से प्रकट है। ५स' प्रकार कार्यसमिति 
एक साथ मेरे और बहुमत के दृष्टिकोण को नहीं रख सकती थी।” यह एक 
ऐसी स्थिति थी जैसी कि बाद मे त्रिपुरी (सन्‌ १९३९) से और अप्रैक १९४२ में 
महासमिति की इलाहाबाद वाली बैठक के बाद पैदा हुई थी। अपने मित्रो और आलो- 
चको से जवाहरलालजी ने लखनऊ की अपनी परेशानियों का फिर जिक्र किया। 
उन्होने कहा, “इस विचित्र स्थिति का मेरी समाजवादी निष्ठा से कोई संबंध नही 
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है। लखनऊ में जो अन्तर था वह तो केवल राजनैतिक था। रूखनऊ के प्रस्तावों 
में ऐसी कोई बात नही थी, जिसको समाजवादी कहा जा सके। समाजवादियो ने 
भी यह अनुभव किया कि सबसे अहम प्रइन था--स्वतन्त्रता का प्ररन, और उन्होने 
भी उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। फूट की बात वेमानी थी। जब स्वत- 
त्रता की पुकार हमारे खून में हिलोरे ला रही थी तो हममे फूट की वात कैसे उठ 
सकती थी ? हम सहमत हो, चाहे हममे मतभेद हो, कभी-कभी हम साथ भी 
छोड सकते हो, लेकिन आजादी की पुकार में हम सब एक साथ हैं ।” खादी पर 
उन्होने जो आलोचना की थी, उसके सिलसिले मे छोगो को उन्होने फिर जवाब 
दिया, “में इस चीज़ को कई वार साफ कर चुका हूँ कि मैं खादी को अपनी आथिक 
समस्याओ का अन्तिम हल नही मानता और इसलिए मैं उस हल को दूसरी जगह 
तलाश करता हूँ । फिर भी मेरा यह विश्वास है कि आज की परिस्थिति मे खादी 
का एक राजनतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है और हमे उसे बढावा देना 
चाहिए।” उन्होने यह भी कहा कि रूस के सामाजिक ढाचे की नीव में जो मौलिक 
आश्िक सिद्धान्त है, में उसमें विश्वास करता हूँ। उनका ऐसा विचार था कि ' 
रूस ने सास्क्ृतिक, औद्योगिक, शिक्षा-सबधी और सही अर्थो में असाधारण 
प्रगति की है, छेकिन इसके माने यह नही थे कि रूस मे जो कुछ हुआ, 
उस सबको वह अच्छा समझते और मानते है। इसी वजह से उनका कहना 
यह नही था कि रूस का अधानुकरण किया जाय। इसलिए साम्यवाद की 
जगह उन्होने समाजवाद शब्द का प्रयोग करना उचित समझा, क्योकि साम्यवाद 
सोवियट रूस का द्योतक था। उनका कहना था--“मैं जिस चीज़ को चाहता 
हें वह यह है कि समाज में से मुनाफे का भाव निकल जाय और उसकी जगह समाज- 
सेवा की भावना आ जाय। प्रतिद्न्द्रित की जगह सहयोग ले ले। उत्पादन 
हाभस के लिए न होकर उपभोग के लिए हो। वजह यह है कि में हिंसा से हर 
करता हूँ और उसे निद्य समझता हूँ। वर्तमान व्यवस्था हिंसा पर खडी हुई है। 
भें सुदुढ और समर्थ व्यवस्था चाहता हूँ, जिसये से हिसा की जडे निकाल दी गई 
हो, जहा घृणा लुप्त हो गई हो और उनकी जगह श्रेष्ठठर भावनाओ ने ले ली 
हो। इस सब को में समाजवाद कहता हूँ।” 


घन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव 


इसी समय अतन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवतंन हुए। जाजे 
पचम, के मरने पर उनके सबसे बडे पुत्र एडवर्ड अष्टम बादशाह बने। जब वह 
वेल्स के राजकुमार थे तभी उनका एक अपना ढंग था। उनका समाजवाद की 
तरफ झुकाव था और वे सामाजिक और राजसी परम्पराओ से घृणा करते थे। 
दीन-हीन व्यक्तियों के उत्थान से उनकी सजीव सहानुभूति थी और वह वेल्स और 
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दूसरी जगहों के बेकार लोगों के घर अक्सर मिलने चले जाते थे। जानबूझ कर 
अपनाये गये बादशाह के इस ढरें से बडे-बडे लोग बिगडे। मई १९३४ में एक 
शाही घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमे कहा गया कि १२ भई १७३७ को बाद- 
शाह को ताज पहनाया जायगा। सन्‌ १९३६ में अपनी पालूमिण्ट के पहले भाषण 
में बादशाह ने राजगद्दी के बाद भारत जाने और वहाँ दरबार करने का इरादा 
जाहिर किया। लेकिन २ दिसम्बर को एक सकट उठ खडा हुआ। बात यह थी 
कि बादशाह ने एक अमरीकी महिला श्रीमती अनेस्ट सिम्पसन से विवाह करने की 
अपनी इच्छा अपने मन्त्रियों के सामने प्रकट की थी। श्रीमती सिम्पसन पहले ही 
दो पतियों को तलाक दे चुकी थी। वे दोनो ही जिन्दा थे और उनमे से एक तो 
ब्रिटिश नागरिक ही था। मन्त्रियो को यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। ४ दिस- 
म्बर को कामन्स-सभा में मि० बॉल्डवितन ने यह सूचना दी कि सम्राट की सरकार 
हीनतर स्तर की महिला से विवाह की अनुमति देने के लिए कोई विशेष कानून 
बनाने को तैयार नही है । त्तब १० दिसम्बर को बादशाह को राजगद्दी छोडने के 
निश्चय का सन्देश सुनाया गया। राजगद्दी-त्याग-बिल दोनो सभाओ में बाकायदा 
पास हुआ और उसे श्ञाही स्वीकृति मिली | रातोरात अधेरे और मेह में भूत- 
पूर्व बादशाह को समुद्र पार अपरिचित' स्थान के लिए लाद दिया गया। 

दूसरी घटना रुस की है । फैजपुर-अधिवेशन से ठीक एक महीने पहले 
२५ नवम्बर १९३६ को क्रैमलिन महरू में सोवियट रूस के नये विधान पर 
विचार कर उसे अपनाने के लिए २०४० प्रतिनिधि एकत्र हुए । पिछले बारह 
बरसों से जो आ्थिक, राजनेतिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक उन्नत्ति हुई थी, 
उसकी यह अभिव्यक्ति थी। जरा सी देर में एक विशुद्ध खेतिहर देश, ससार 
को अत्युन्नत शक्तियों मे गिना जाने लगा था और वहाँ खेती के साथ उद्योगो का 
भी समान रूप से विकास हो गया था। सारे काम आधुनिक वैज्ञानिक ढग से होते 
थे। नये विधान से नया युगग आरभ हुआ और राजसत्ता का एक नया सगठन 
हुआ। सोवियट के आठवें अधिवेशन मे स्टैलिन ने वैधानिक कमीशन की स्थापना 
और उसके काम, पिछले बारह बरसो में रूसी जीवन में हुआ अन्तर, नये 
विधान की प्रमुख विशेषताएँ, उसकी मध्यवर्गीय आलोचना, उसके सशोधन और 
वेधानिक महत्व पर जो भाषण दिया, उसका तालियों, तारो और जयकारो से 
जबर्दस्त स्वागत हुआ। 

फैजपुर के सारे वातावरण पर उक्त दोनो समाजवादी हलूचलो का प्रभाव 
पडा। एक तरफ मजदूरों और किसानो के अधिकारो पर जोर दिया जाने लगा, 
दूसरी तरफ फासिस्टवांद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाने छूगा। 
फंजपुर-काग्रेस मे विषय-निर्वाचन-समिति के सामने समाजवादी दल ने इस बात पर 
जोर दिया कि काग्रेस भारतीय जनता की दुनिया के गुलाम लोगो के साथ---चाहे 
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वे उपनिवेशों के हों अथवा तथाकथित आजाद देशो के---सोवियट रूस की जनता 
के साथ एकता की घोषणा करे। इस बात की आशा स्वाभाविक थी, क्योकि 
स्टैलिन ने कहा था, “यह इस वात का प्रमाण है कि जो कुछ रूस मे हुआ है, वह 
दूसरे देशों मे भी हासिल किया जा सकता है।” इस पुकार का एक महीने के 
ही अन्दर काग्रेस' समाजवादी दल ने फैजपुर में जवाब दिया। 


फैजपुर-कांग्रेस : १६३७ 


रूसी विधान के पास होने के चार सप्ताह बाद और एडवर्ड के राजगद्दी 
छोडन के दो सप्ताह बाद एक वास से बनी बस्ती में जिसका नाम 'तिरूकनगर 
था, फैजपुर अधिवेशन हुआ । यह अपने ढग का पहला अधिवेशन था। गाघी जी 
ते स्वय यहाँ की सारी व्यवस्था को बारीकी के साथ देखा था। फैजपुर में सौभाग्य 
से चालक-शक्ति शकरराव देव थे, जो गाधीजी के अनन्य और समझदार अनुयायी 
थे। इसके साथ ही उनमे असाधारण व्यवहार-बुद्धि थी। सभापति प० जवाहर 
लाल नेहरू भी इस बीच में काफी नर्म हो गये थे। पिछले आठ महीनो में उन्होने 
जिस' असलियत को पकडा उससे उनके और चारो चरफ के वातावरण के बीच 
जो खाई थी वह पट रही थी। अपने राष्ट्रपति-पद से दिये गए भाषण में उन्होन 
खान अब्दुल गफ्फार खाँ और हाल में छूटे हुए श्री एम० एन० राय का स्वागत्त 
करते हुए यूरोप में फासिस्टवाद के विजयपूर्ण प्रवाह की चर्चा की और उसका 
ढर्रा बताया। साथ ही इस बात की तरफ भी लोगो का ध्यान आक्ृष्ट किया कि 
अगर रोक-थाम न की गई तो उसका लाजिमी नतीजा ससारव्यापी महायुद्ध होगा । 
उन्होने बताया कि प्रतिक्रियावादी शक्तियो की इस प्रतिक्रिया के बीच कांग्रेस आज 
भी भारत में पूरी तरह लछोकतत्र लाना चाहती है और उसी के लिए लडती है। 
वह साम्राज्यवाद-विरोधी है और वह राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे में बडे-बडे 
परिवतंनो की कोशिश में है। मेरी ऐसी आशा है कि घटनाओ के प्रवाह में समाज- 
वाद आ जायगा, क्योंकि मुझे ऐसा रूगता है कि भारत की आर्थिक बीमारी का 
सिर्फ वही एक इलाज है। इसके बाद वह राष्ट्रीय समस्याओ की तरफ मुडे। 
उन्होने नये विधान, चुनाव के घोषणापत्र, विधान-परिषद, धारासभा के लिए 
निर्वाचित काग्रेस सदस्यों के सम्मेलन, सघीय ढॉचे के विरोध की आवश्यकता 
और एक नये सिरे से विधान बनाने की बातो की चर्चा की। फिर उन्होने पद- 
ग्रहण के प्रइन की विस्तार-पूर्वक विवेचना की और इस बात की याद दिलाई 
कि किस तरह लखनऊ मे उन्होने यह बात साफ की थी कि पद-प्रहण से विधान को 
अस्वीकार करने की बात ही उड जायगी। उन्होने आगे कहा, हमारे सामने 
असली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक 
सयुकत मोर्चा तैयार किया जाय। काग्रेस ऐसा सयुकत सार्वजनिक मोर्चा पहले 
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भी थी और अब भी है और यह बात लराजिमी है कि जो कुछ काम हो, उसकी 
धरी और बनियाद काग्रेस ही हो। सगठित मजदूरों और किसानो के सक्रिय 
सहयोग से यह मोर्चा और भी मजबूत होगा और हमे उसके लिए कोशिश करनी 
चाहिए 
काग्रेस ने फँजपुर में एक प्रस्ताव द्वारा देश को चेतावनी दी कि अगर लडाई 
छिडे तो उसको यद्ध के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा होने वाले अपने धन और 
जन के शोषण को रोकना चाहिये और यह भी कहा कि उस लड़ाई में न कोई 
चन्दे दिये जाय, न कर्ज, न लडाई की तेयारियो मे ही मदद दी जाय । इसके अलावा 
देश की सीमाओ में शान्ति और पडोसियों से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश की 
जानी चाहिए। काग्रेस का ऐसा विश्वास है कि सीमाप्रान्त में जो सरकारी नीति 
है वह असफल रही है, क्योकि उसका निर्माण साम्राज्यवादी हितो की दृष्टि से 
हुआ है। काग्रेस का विश्वास है कि वहाँ के पठानो पर खूखार होने का जो दोप 
लगाया गया है, वह निराधार है और उन छोगो के साथ दोस्ताना बर्ताव करके 
उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार की हजारो भारतीयों 
को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द 'रखने की अमानृषिक नीति की भी निन्‍्दा 
की गई। उनकी छट और तीन नजरबन्दो की कथित आत्महत्या के सिलसिले से 
जाँच की माँग की गई और साथ ही अडमान कारावास को बन्द करने के लिए 
भी कहा गया। 
फैज़पुर के सबसे महत्वपूर्ण विषय चुनाव और विधान-परिषद से संबंधित 

थे। इसके अतिरिक्त धारासभा के लिए निर्वाचित काग्रेसियों के सम्मेलन और 
राज्याभिषेक-उत्सव में साथ देने की बाते भी महत्वपूर्ण थी। पहली अप्रैल १९३७ 
को एक आम हडताल के लिए कहा गया। यह हडताल इस बात को प्रकट करने 
के लिए थी कि भारतीय जनता अवाछित विधान के छादे जाने के विरुद्ध है। 
काग्रेस की दृष्टि से वह विधान भारत की आजादी की लड़ाई के साथ विश्वासघात 
हैँ और इसका नतीजा यह होगा कि भारतीय जनता के शोषण के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की पकड और भी अधिक मजबृत हो जायगी। भारत अपने लिए 
स्वयं ही विधान बनाने का अधिकार चाहता है। पद-ग्रहण की समस्या को 
फिर महासमिति के लिये छोड दिया गया, जिसका फैसला चुनावों के बाद करना 
था। लेकिन इस बीच धारासभा के काग्रेसियो, महासमितियों के सदस्यो और 
ऐसे व्यक्तियों का, जिन्हें कार्य-कारिणी नियुक्त करे, एक सम्मेलन करने के लिए 
कहा गया। चुनाव के घोषणा-पत्र का समर्थेत किया गया । रूखनऊ में जो खेति- 
हर कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसे कुछ सशोथनो के बाद स्वीकार कर लिया 
गया। चूकि काग्रेस' ने पालमिण्टरी कार्य-क्रम बनाया था, इसलिए उस समय 
सविनय आज्ञा-सग आन्दोलन का कोई प्रश्न ही नहीं था। 
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अनुशासन के नियम 


काग्रेस को मजबूत करने के लिये आम जनता से पोषण प्राप्त करना और 
राष्ट्रीय सस्था को हर ढग से समृद्ध बनाना था। यह आवश्यकता फैज़पुर-काग्रेस के 
परचात्‌ चुनाव से पूरी हो गयी । इससे देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक राज- 
नैतिक जाग्रति का जो तूफान आया, वह सरकारी नजर से भी छिपा न रहा। 
सरकार ने महसूस' किया कि यद्यपि वोट देने का अधिकार आवादी के सिर्फ दसवे 
हिस्से को मिला था, फिर भी उससे देश में एक क्ाति शुरू हो गई थी । नतीजा यह 
हुआ कि स्थानीय सरकारो ने काग्रेसी उम्मीदवारों को उनको जेल की सजा के 
या किसी और बहाने मताधिकार से वचित कर दिया था। कुछ प्रान्तो में वरावर 
सक्रिय हस्तक्षेप किया गया, और शान्तिपूर्ण जलसो, सभाओ और झडारोहण पर 
पावन्दियाँ लगा दी गई। बडे काग्रेसी नेताओ के आने-जाने पर रोक लगा दी 
गई। खान अब्दुल गफार खा को पजाब और सीमाप्रात में घुसने नही दिया गया। 
कहने की जरूरत नही कि जहा इससे सरकारी रुख का पता लगता है वहाँ साथ ही 
इसका नतीजा यह भी हुआ कि लोगो ने काग्रेसी उम्मीदवारों की मदद में 
जी-जान से काम किया। इस' मवसर पर अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता 
थी। अत कार्य-कारिणी के अनुशासन सबंधी पहले प्रस्तावों को रद करते 
हुए ये नियम बनाये गये --- 

(१) काँग्रेस कमेटी, कांग्रेस कार्य-कारिणी, किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटी 
के सदस्य, अथवा काग्रेस' के फैसछो के खिलाफ जो जानबूझ कर काम करता 
हो, जो नियुक्त निर्णायको और अधिकारियो की आज्ञा का उल्लघन करता हो, 
जो काग्रेस फड में गबन, चोरी या हिसाब की गडबडी' का दोषी हो, जो काग्रेस 
के सामने प्रतिज्ञा-भंग का दोषी हो, जिसने काग्रेस के' मेम्बर बनाने या काग्रेस के 
चुनाव में बेईमानी की हो, जो जान-बूझकर इस ढग से काम करता हो जिससे 
कार्यकारिणी की राय मे काग्रेस की प्रतिष्ठा और शक्ति को चोट पहुँचती हो और 
जिसकी वजह से उसकी सदस्यता अवाञ्छनीय हो गई हो उसके विरुद्ध अनु- 
शासन की कारंवाई हो सकती है। 

(२) जहाँ तक काग्रेस कमेटियो का सवाल है, अनुशासन सबधी कारंवाई 
यह हो सकती है कि उस कमेटी को अधिकारों से वचित कर दिया जाय । 

(३) जहाँ तक कार्य-कारिणी या किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटी के सदस्य 
का सवाल है, उसके खिलाफ अनुशासन सबंघी कारंबाई मे उसको उस पद से या 
सदस्यता से हटाया जा सकता है और एक ऐसा समय निश्चित किया जा सकता है 
जब तक न वह किसी पद के लिए चुना जा सकता है और न किसी कमेटी का सदस्य 


ही हो सकता है। 
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(४) जहाँ प्रारभिक काग्रेस संगठन के सदस्य का सवाल है, उस को निश्चित 
समय तक किसी चुनाव में खडा होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 
साथ ही उस अवधि में सदस्यता के दूसरे अधिकारों से उसे वचित किया जा 
सकता * और इसके अलावा उसके काग्रेस सदस्य बनने पर भी रोक लगाई जा 
सकती है। 

(५) अनुशासन संबंधी कोई भी कारंवाई करने से पहले अपराधी कमेटी, 
या व्यक्ति को, अपनी सफाई पेश करने और अपने विरुद्ध आाक्षेपो का उत्तर देने 
का अवसर दिया जायगा। 

(६) प्रान्तीयः काग्रेस कमेटियो की कार्य-समितियों को भी अनुशासन 
सबधी कारेवाई करने का अधिकार होगा जिसका उपयोग वे अपने अधीन सभी 
कमेटियो और सदस्यों पर कर सकती हूँ । अभियुक्त कमेटी और व्यक्ति को कार्य- 
कारिणी से अपील करने का अधिकार होगा, लेकिन अपील तय होने तक उसे 
उस आज्ञा का पालन करना होगा जो कि पहले जारी हो चुकी है और जिसके 
खिलाफ अपील की गई है। 

(७) जब कार्यकारिणी काम न' कर रही हो उस' समय अनुशासन संबंधी 
मामलो में जहाँ तात्कालिक ध्यान देने की जरूरत हो राष्ट्रपति कार्रवाई कर 
सकता है और यह काम वह कार्य-कारिणी की ओर से और उसी के नाम पर 
करेगा। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कार्यकारिणी की अगली बैठक पर 
अपने सारे निर्णय उसके सामने रखने होगे और उसकी स्वीकृति लेनी होगी । 


चुनाव में कांग्रेस की विजय 


फैजपुर-अधिवेशन के पश्चात्‌ ही चुनाव हुआ। इस चुनाव मे 

कांग्रेस के ५८ मुस्लिम उम्मीदवारों ने ४८२ में से २६ सीटें जीती, जिनमे 

अधिकाश सीमाप्रान्‍्त मे थी। ४२४ गैर-काग्रेसी मुसलमान जीते। २ करोड ' 
८० लाख लोगो ने वोट दिये। कुछ निर्वाचकों की यह संख्या ५५ फ़ीसदी थी। 

पान्तीय घारा सभाओ में कुछ १५८५ सीटे थी। इनमे से ७११ काग्रेस के हाथ 

में आईं और पाँच प्रान्तो--मद्रास, यू० पी०, सी० पी०, विहार और उड़ीसा 

में उसका स्पष्ट बहुमत रहा। चार प्रान्तो यानी बगाल, बम्बई, आसाम और 

सीमाप्रान्त में अकेले, काँग्रेस पार्टी सबसे बड़ी थी। सिघ और पंजाब की एसे- 

स्वलयों से कांग्रेस अल्पसंख्यक थी। 


शपथ की समस्या 


चुनावों मे काग्रेस की जीत तो हुई पर उसके साथ ऐसी कठिन समस्याएँ आई, 
जिनको हल करना पूरी तरह काग्रेस के हाथ मे नहीं था । इसमे राजभक्ति की 
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शपथ एक बडी परेशानी थी। बहुत से लोगो की आत्मा इस वात को गवारा 
नही करती थी कि पुराने रवैये के मुताबिक भग्रेज बादशाह के प्रति राजभक्ति की 
शपथ ली जाय। इस सिलसिले मे शक उठ खडा हुआ था। ऐसी स्थिति में 
बादशाह के लिए वफादारी की शपथ लेने से पहले ही सम्मेलन ने नये निर्वाचित 
सदस्यो को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और हिन्दुस्तान की जनता के प्रति वफादारी की 
शपथ दिलाई, जो इस प्रकार थी --- 

“में, जो कि अखिल भारतीय सम्मेलन का सदस्य हूँ, इस वात की पथ 
लेता हूँ कि मै हिन्दुस्तान की सेवा करूँगा, धारासभा के वाहर और भीतर, हिन्दुस्तान 
की आजादी के लिए काम करूँगा और हिन्दुस्तानी जनता की गरीबी और उसके 
शोषण को खत्म करने की कोशिश करूँगा। में इस वात की शपथ लेता हूँ कि मैं 
काग्रेस के आदर्श और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काग्रेस के अनुसासन में 
काम करूँगा ताकि हिन्दुस्तान आजाद हो और उसके करोडो निवासी जिस बोझ 
और तकलीफ से पिस' रहे है उससे छुटकारा पा जाय ।” 


कांग्रेस को निर्देशक नीति 


राष्ट्र के सामने तात्कालिक काम धारासभाओ मे काग्रेस नीति को विस्तार- 
पूर्वक स्पष्ट करता था। इसके लिए सक्षेप से निर्देशक-नीति यह थी-- 

(१) काग्रेस धारासभाओ में नये विधान और सरकार से सहयोग के लिए 
नहीं, बल्कि उनसे लडाई लडने के लिए घुसी है। इसलिए काग्रेस अपनी उस बुनियादी 
नीति पर जमी हुई है कि जब तक परिस्थितियों के कारण परिवर्तत आवश्यक न 
हो, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की मशीनरी से असहयोग करना चाहिये। 

(२) काग्रेस का उद्देश्य है, पूर्ण स्वराज्य । काग्रेस के सारे काम उसी तरफ 
केन्द्रित है। काग्रेस हिन्दुस्तान मे सच्ची लोकतत्रीय सरकार चाहती है, जिसमे 
राजनैतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथो मे हो और उस जनता का सरकारी 
ढॉचे पर सफल नियत्रण हो। 

(३) धारासभाओ में काग्रेस' का तात्कालिक उद्देश्य नये विधान का विरोध 
करना है, इस नये ऐक्ट के सघीय भाग को लागू होने देने से रोकना है और साथ 
ही विधान परिषद के लिए राष्ट्र की माँग पर जोर देना है। 

८ (४) धारासभा के काग्रेसियो को यह बात याद रखनी है कि वे किसी ऐसे 
काम अथवा जलसे में शामिल न हो, जिससे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
की शक्ति अथवा प्रतिष्ठा बढती हो। 

(५) धारासभा का कोई काग्रेसी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये हुए किसी 
खिताब को स्वीकार नही कर सकता । 

(६) हर सदस्य को प्रान्तीय धारासभा में काग्रेस पार्टी के अनुशासन के 
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साथ काम करना होगा। सरकार अथवा किसी दूसरे समुदाय से बातचीत करने 
के लिए उस दल के नेता प्रतिनिधित्व करेगे । 

(७) धारासभा के अधिवेशन के समय जब पार्टी उसमे हिस्सा ले रही हो, 
तब सब सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक होगी । 

(८) धारासभा के सारे कांग्रेसी सदस्य खादी की पोशाक में होगे। 

(९) प्रान्तीय धारासभाओ मे काग्रेस पार्टियो को किसी दूसरे समुदाय से 
कार्य-कारिणी की अनुमति बिना कोई समझौता नही करना चाहिए। 

(१०) यदि प्रान्तीय धारासभा का कोई सदस्य, जो काग्रेस की तरफ से नही 
चुना गया है, लेकिन जो काग्रेस की शपथ लेकर उसके सिद्धान्तो और अनुशासन 
को मानने के लिए तैयार है, और पार्टी उसका साथ वाछनीय समझती है तो वह 
उसको पार्टी में दाखिल कर सकती है। लेकिन यदि कोई ऐसा आदमी है जिसके 
खिलाफ काग्रेस ने अनुशासन सबंधी कार्रवाई की है तो उसको विना कार्य-कारिणी 
की अनुमति के दाखिल नही किया जा सकता | 

(११) काग्रेस सदस्यों को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि घोषणा- 
पत्र और खेतिहर प्रस्ताव में जो कार्यक्रम है उस पर अमल किया जाय। 

(१२) वर्तमान एक्ट में सरक्षण तथा गर्वनर और वायसराय के विशेषा- 
घधिकारो के कारण गतिरोघ होना अनिवार्य है। काग्रेसी नीति के पालन में यदि 
ऐसी स्थिति पैदा हो तो उससे बचने की कोशिश नही होनी चाहिये । 

(१३) प्रान्तीय घारासभा के काग्रेसियों को सिविर शासन का व्यय 
घटाने, तथा व्यापार, तट-कर और मुद्रा पर पूर्ण राष्ट्रीय नियत्रण की माग करनी 
चाहिये। बोलने और लिखने की आजादी के लिए जोर देना चाहिये। इनके 
अछावा युद्ध की तैयारियो और युद्ध-छऋणो का विरोध करना चाहिये। 

(१४) घारासभा के भीतर और बाहर के काम में सामजस्य होना चाहिये 
और जो मागे की जाये उनके पीछे सार्वजनिक समर्थन प्राप्त कर लेना चाहिये । 


राष्ट्रीय सम्मेशलल. 


चुनाव में कायेस की विजय पर चारो तरफ खुशियाँ मनाई जा रही 
थी। परन्तु जहाँ आशाएँ थी वहाँ उनके साथ डर भी मिला हुआ था। 
एसी हालत में दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उससे पहले १७ मार्च को 
महासमिति की वेठक हुई और १७ मार्च को ही थाम को श्री सुभाषचन्द्र वोस 
को बिना किसी शर्ते के छोड दिया गया। पाँच वरस से ज्यादा से वह निर्वासित 
या नजरबन्द थे। वह जिस समय छोटे गये उनका स्वास्थ्य वेहद सराव था। उनकी 
छठ पर राष्ट्रपति ने महासमिति की तरफ से उनका स्वागत किया और उनके णी धर 
स्वास्थ्य-णान की शुभ कामनाए की । पद-बगरहण के सवार पर महासमिति ने 


कं 
्ज्श 
घर 
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इस वात का अधिकार तथा अनुमति दी कि जिन प्रान्तो में कांग्रेस का बहुमत है वहाँ 
यदि उस प्रान्तीय धारासभा की काग्रेस पार्टी को इस वात का विश्वास हो जौर 
यदि वह इस वात को खुले आम घोषित कर सके कि गवर्नर हस्तक्षेप के अपने 
विशेषाधिकारो का उपयोग नही करेगा या वैधानिक कार्रवाई में मंत्रियों के निर्णय 
को नहीं टालेगा तो वहाँ पद-ग्रहण किया जा सकता है। इसके वाद सम्मेलून 
हुआ और सारे सदस्यो ने एक स्वर से हिन्दुस्तानी में शपथ ग्रहण की । फिर यह 
राष्ट्रीय माग पेश हुई .-- 

“यह सम्मेलन भारत की जनता की इस राय को फिर दुहराता है कि सन्‌ 
१९३५ के गवर्नेमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट से भारत की गुलामी और उसके शोषण 
की जड मजबूत होती है। 

“यह सम्मेलन इस बात की घोषणा करता है कि भारतीय जनता किसी विदेशी 
शक्ति या सत्ता के इस अधिकार को नही मानती कि वह भारत के राजनैतिक और 
आशिक ढाचे का निर्देश करे। 

“यह सम्मेलन भारत के लिए सच्ची लोकतत्रीय राज-सत्ता के पक्ष में है जिसमे 
राजनंतिक शक्ति देश की जनता के हाथ में हो। ऐसी राजसत्ता की स्थापना 
खुद भारतीय जनता ही कर सकती है और इसके लिए जो माध्यम है, वह है 
विधान-परिषद, जो वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होनी चाहिये और जिसको 
देश का विधान बनाने का पूर्ण और अन्तिम अधिकार होना चाहिये। 

“इसलिए यह सम्मेलन काग्रेस पालमिण्टरी पाटियो को आदेश देता है कि 
वे राष्ट्र के नाम पर अपनी-अपनी धारासभाओ में इस विधान के वापस लिए जाने 
की माँग करे ताकि हिन्दुस्तानी जनता अपना विधान बना सके ।” 


नण एक्ट का विरोध 


पहली अप्रैल १९३७ आई और चली गई। उस दिन एक तरफ तो शाति- 
पूर्ण हडताल हुई और दूसरी तरफ तीन महीने के लिए जबरदस्त प्रचार-कार्य शुरू 
हुआ। ग्यारह मे से जिन छ प्रान्तो में पार्टी का बहुमत था, वहाँ न तो वह पद- 
ग्रहण ही करती और न उस तरफ से अपना हाथ ही खीचती । अगर काग्रेस पार्ला- 
सेण्टरी मैदान खाली कर देती तो सरकार अपना काम जानती थी। दूसरी तरफ 
अगर काग्रेस' पद-ग्रहण करती तो सरकार फौरन नये वातावरण से अपना मेल 
विठा लेती। नौकरशाही अपना रग बदलते में होशियार थी। मौका पाने पर 
वह पार्टी के छोगो को उखाड फेकती, लेकिन काग्रेस सरकार को मनमानी खेलचे 
का मौका देने को तैयार नही थी। भारत के, शायद दुनिया के, इतिहास में यह 
एक पहली सस्था थी जिसने गवर्नर से यह आश्वासन माँगा कि वह अपने विशेषा- 
घिकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा और मत्रियों के वैधानिक काम को नही टालेगा। 
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विशेषाधिकार खुद एक्ट से ही मिले हुए थे और उनको बडे सोच-विचार के वाद 
विशेष' नाम दिया गया था। फिर गवनेर इन सरक्षणो को कैसे छोडते जिनको कानून 
ने उन्‍्हीमे निहित किया था, जिनकी शासक सत्ता के स्थापित्त स्वार्थों के लिए आव- 
इयकता थी और जिनके बलवते पर ही असलियत में गुलाम छेश की लोकतत्री 
कारंवाई को रोका जा सकता था ? ऐसे आच्वासनो को माँगने की वेधानिकता 
पर एक जबदेस्त छडाई हुई। राष्ट्र के सामने वैधानिकता अथवा अवेधानिकता 
का प्रइन नही था। जो विधान सामने था उसके लिए भारत जिम्मेदार नही था | 
उस विधान में न तो आत्म-निर्णय की झलक थी, न सयुकत निर्णय ही था, वल्कि 
असल में कुछ और ही निर्णय था जो बाहर से छलादा गया था। यदि ऐसे विधान 
को भारतीय अमल में लाते तो साफ है कि ऐसा वे अपनी खास शर्तो पर ही करते, 
वरना नये एक्ट के अध्यायो और उसकी धाराओ के अनसार कानन और विधान 
अपना रास्ता पकड़ते । अगर गति-रोघ होते तो उसमें भारत का क्या दोप ? एक 
ओर ब्रिटिश सरकार ने जान-वृझ्षकर भारतीय जनता की घोषित इच्छा के विरुद्ध 
नीति अपनाई थी, दूसरी ओर महासमिति ने नये विधान के विरोध का इरादा 
किया था। चुनाव के मोके पर निर्वाचन-क्षेत्रो मे ये दोनो वाते समझा दी गई थी । 
गति-रोध होना अनिवार्य था, यह बात साफ कर दी गई थी और साथ ही यह बात 
भी कि इससे ब्रिटिश-साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रीयता का जन्मजात विरोध 
और उभडेगा और तब नये विधान का अलोकतत्रीय और निरकुश स्वरूप और भी 
ज्यादा स्पष्ट होगा। इस विधान के निजी गुण-दोष पर भी काग्रेस उसे नहीं 
अपना सकती थी। छेकिन जहाँ कानूनी और वैधानिक पक्ष का सबंध है वहाँ 
यह कहना आवश्यक है कि गाधीजी ने यदि काग्रेस के रुख़ को सही बताया तो 
वह एक राजनैतिक दल के नेता की हैसियत से नही, वल्कि एक वैधानिक वकील 
को हैसियत से, जिसको साम्राज्य के सुदूर प्रदेशों का पर्याप्त अनुभव था। भारत 
और इगलंड मे काननी लोगो ने विरोध किया। सबसे पहले मत का विरोध 
सर तेज वहादुर सप्र ने किया और इस माँग को अमान्य बताया। कानून के ऐसे 
धुरंधर के विरोध मे दो कानूनी पंडित सामने आये--एक श्री तारापोरावारू, और 
दूसरे डा० बहादुरजी | उन्होने निश्चित रूप से अपना सुचिन्तित मत यह बताया 
कि आदइवासनो के लिए काग्रेस की माग किसी भी दृष्टि से कानून या विधान के 
लिए अमान्य नही है। इस समय जव कि भारतीय मंत्र दो दलो में बेटा हुआ था, 
श्गलंड के कानूनी महारथी वेरीडेल कीय ने कार्ग्रेस-मत को सुदुढ किया और उसकी 
मायो की वैधानिकता का समर्थन किया। इंगलूड के दैनिक पत्र भारतीय नेतानों 
के दृष्टिकोणो में दिलचस्पी ले रहें थे। लन्दन के 'न्य्ज क्रोनीकिल' में प॑० जवाहर- 
लाऊ नेहरू के वयान के जवाब में लाई लोगियन ने लिखा कि यह विधान गजिटिश 
पालामण्ट ने अपनी जिम्मेदारी पर बनाया है और घ्समें भारतीय स्वासन की 
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दिश्ञा मे एक रास्ते का सुझाव है। मि० नेहरू और उनके दोस्त दूसरे रास्ते में 
यकीन करते हैं। विधान इस अनुभव के आधार पर बना है कि तात्कालिक स्व- 
शासन के सब से बडे रोडे खुद भारत मे ही है । 

गवर्नरो के विशेषाधिकार कुछ समुदायो, स्थापित स्वार्थों और क्षेत्रों से 
संबंधित थे। समुदाय थे---अल्पसख्यक दल, स्थापित स्वार्थ थे---ब्रिटिश स्वार्थ 
और क्षेत्र थे--बत्रिटिश भारत और भारतीय रियासतो के कुछ छेंटे हुए भाग। 
उस माँग का मतलूव यह था कि गवर्नर आस्ट्रेलिया के गवरनरो की तरह ही काम 
करें। वह अपनी इच्छा से मन्नियों को पद-च्युत न करे, मंत्रियों की कौसिल में 
सभापति न बने, शान्ति और सुरक्षा के नाम पर आड्डिनेन्स न बनायें, एडवोकेट 
जनरल नियुक्त करने मे उसका कोई हाथ न हो और न वह पुलिस के नियम बनायें । 

ब्रिटिश मत्रियो का यह कहना था कि जब तक एक्ट मे सशोघन न कर दिया 
जाय, काग्रेस के मागे हुए आश्वासन देना गवर्नर के हाथ की वात नही है। दूसरी 
तरफ कार्यकारिणी को प्रमुख वैधानिको ने यह परामझश दिया था कि विधान के 
अन्तगत ऐसे आइवासन दिये जा सकते हूँ। लार्ड जेटलैड और आर० ए० वटलर 
के वक्तव्य से कांग्रेस की नाराजगी बढ गईं। वजह यह थी कि उस वक्तव्य से गरुत- 
फहमी होती थी और उसमे काग्रेस दृष्टिकोण को तोड-मरोडकर उसके गरूत 
अर्थ रूगाये गये थे। सबसे बड़ी वात यह थी कि जिस ढग से और जिस स्थिति 
में यह बयान दिया गया था उसमे काग्रेस के प्रति अशिष्ठता थी। इसी बीच 
काग्रेसी बहुमत के प्रान्तो मे मत्रिमण्डल बनने लगे जो बिलकुल अवैधानिक थे, 
जिनमें स्वतत्रता की गध भी नही थी और जिनमे उन प्रान्तो के सावेजनिक बहु- 
मत की अवहेलना की गई थी। सारे देश में आम सभाएँ की गईं मौर तथाकथित 
मत्रियो की निन्‍दा की गई। 


पदन-भ्रहरणु का प्रश्त 

प्रस्पर विरोधी राजनैतिक और कानूनी मतो को लेकर तारो और केविलो 
द्वारा लडाई होती रही, लेकिन भारत-मत्री या भारत-सरकार पर इसका कोई असर 
दिखाई नही दिया। इस तरह तीन महीने बीते। त्तव जून के तीसरे सप्ताह में 
वायस राय ने एक बयान निकारा। लेकिन उनके बीच में आने से मामले कोई 
ज्यादा सुधर नहीं गये और न कोई छोटा रास्ता ही निकला। उसका उद्देश्य 
असहानुभूति का भी नही था । काग्रेस ऐसा अनुभव करती थी कि जब तक 
गवर्नरों से कुछ आश्वासन न मिले, एक्ट के आधार पर पद-ग्रहण करना वुद्धिमानी 
नही होगी। वाइसराय पिछले तीन महीनो के अनुभव से यह सिद्ध कर रहे थे 
कि जिन प्रान्तो मे सत्रिमडल बने थे वहाँ सरकारी कर्मचारियों से काफी सहयोग 
मिल रहा था और साथ ही गवर्नर भी सहायता, सहानुभूति और सहयोग के साथ 
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काम कर रहे थे। वायसराय ने अपने मन में काग्रेस की आदशकाओं को मानते 
हुए यह वताया कि उनके लिए व्यवहार में इस वात का कोई आधार नही था कि 
गवर्नर मत्रिसडल की नीति में हस्तक्षेप करेंगे ही, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा 
जहाँ गवर्नर को निज-निर्णय का अधिकार हो और जहाँ गवर्नर और मत्रिमठरू 
में जबर्दस्त मतभेद हो ? मत्रियों को सारे क्षेत्र में, यहाँ तक कि विशेषाधिकार 
के क्षेत्र में भी, परामर्ण देने का अधिकार है। ऐसे परामर्ण के लिए मन्नी धारा- 
सभा के प्रति उत्तरदायी है । विशेषाधिकार के सीमित क्षेत्र में अपने काम के लिए 
गवर्नर पालमिण्ट के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जब गवर्नर मत्रियों के परामर्ग 
को नहीं मानता तव उस निर्णय की जिम्मेदारी उसी की है। मन्नी उस जिम्मेदारी 
से मुक्त हूँ और उन्हें इस वात को खुले आम कहने का हक है कि उस मामले में जो 
फंसला हुआ हैं उसमे उनका कोई हाथ नहीं है। वायसराय ने गाघीजी के इस 
सहायक सुआव का स्वागत किया और कहा, “गवर्नर और मन्रिमठरू के सवध 
टूटने का सवाल तो उस समय ही आना चाहिये जब उनमें वडा जवंदस्त मतभेद 
हो। सिर्फ ऐसी ही हालत में मत्रिमंडल को या तो इस्तीफा देना चाहिये या उसको 
पदच्युत कर देना वाहिये। इस्तीफे में आत्म-सम्मान हूँ और मत्रिमदल छा स्वेच्छा- 
पूर्ण काम है। पदच्यत करना अस्वाभाविक हैं और उसमें हीनता का बोब होता 
है। दोनों बाते सभव हैँ, छेकिन ऐक्ट की नीयत यह नही हैं कि गवर्नर के पदच्यत 
वारने की भाँग से मत्रिमडल विवश होकर त्याग-पत्र दे । जामतौर से गवर्नर 
ओर मतन्रि-मडल में जो मतभेद होगे वे दोनो ओर की सदभावनाओं से आपसी 
समनौते द्वारा सुलझ जाने चाहिये | गवरनेर इस वात के लिए उत्सुक है कि सगड़े न 
हो बौर ऐसे झगड़े न होने देने के लिए वह कोई कसर नही उठा रतेगा | उस तरह 
व्यवद्धार में कार्य-सचालन गवरनेर के नाम से होगा, लेकिन मत्रिमदल के क्षेन 
भें कुछ पावन्दियों को छोटकर गवर्नर अपना शासन-सलारन मंत्रियों के परामर्स 
से हो करेगा। कुछ सीमित और सुनिश्चित मामलों मे और जगहों की तरह व्हाँ 
नी पट्टी जिम्मेदारी तो मभिमद्ल की ही होगी, खेफकिन गवर्नर अन्‍्तन पार्ख- 
मेण्ट के; प्रति उत्तरदायी होगा। शेप क्षेत्र में देव मतिमउल की ही जिम्मेदारी 
' जोर बह सिर्ण प्रान्तीय पारासभा के सामने ही जवाबदेह होगा । दिगेष उत्तर- 








दासित्प के मामलों में गवनेर मधिमइल के परामर्ण से भिर शार्ग अपना सदता ६ 
घार ऐसे मामटो में पसदा उसी के हाथ में होगा जौर उसे दिए बा पालमिष्ट 


है पते घाररदारसी है॥ एसवा शर यर नही है दि! गदनेर अआणार 7, या उसयो 
5. २५ 
७ आई श्तृ रद ईवऔ। ऊऋषपुर, सिएि हि उतर दाएे 22 पृ ज्््थयय छ्दू गा है एक कम्हम्न मत 


५४५ हनी श्र ह हुच 
फटा प्ल्लिः रा ग्रह रे हश्जे स्््पू का “200208%/| हर हे के द्ू दर धाटगर ध्णजो पे भा » था हा प्र प्रचार 
्ि ४ ए् बम झरने री रीति से दियंत छाल में दैधानिए प्र/तियाए क। जियान 
क 
पप्प्रा २३३४१ गा रत जझ या स्य्य्य्धर मा पापा सर रह] रे पा अं इम्पणरा 
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परिस्थितियाँ सामने लाने की इच्छा है। उस पूर्णतर राजनैतिक जीवन के लिए, 
जिसे आपमे से बहुत से लोग जी-जान से चाहते हैं, सबसे छोटा मार्ग इस विधान को 
अपनाना और उसको उसी के गुण-दोष के अनुसार अमल मे लाना है। इस विधान 
को पूरी तरह अमल में छाने और उसके अनुसार आगे बढने में ही देहाती जनता 
और समाज के निचले वर्ग के कष्टो को स्थायी रूप से घटाने और उन्हें दूर करने 
की, सर्वोत्तम आशा निहित है।” 


कायकारिणी की बैठक 


२० जून १९३७ के वाइसराय के भाषण के बाद तत्काल जुलाई मे काग्रेस 
की स्थिति को काग्रेस की काय्ये-कारिणी के उस समय के प्रस्तावों से सक्षिप्त उद्धरण 
लेकर व्यक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले १८ मार्च को दिल्ली 
में महासमिति की जो बैठक हुई थी, उसमे पद-ग्रहण के प्रश्न पर यह कहा गया था 
कि उन प्रान्तो मे जहाँ धारासभा में काग्रेसी बहुमत हो और जहाँ काग्रेस पार्टी के 
तेता को यह विश्वास हो और इसकी वह खुली घोषणा कर सके कि गवर्नर मत्रियो 
के वैधानिक कामो मे हस्तक्षेप नही करेगा, वहाँ मत्रिमडल बनाया जा सकता है। 
इसके अनुसार विभिन्न प्रान्तो के काग्रेसी नेताओ ने आश्वासन मांगे और उनके 
अभाव में मत्रिमडछ बनाने की अपनी असमथ्थता प्रकट की। इस' बीच भारत- 
मत्री, उपमत्री और वाइसराय ने ब्रिटिश सरकार की ओर से उस समस्या पर कुछ 
बातो की घोषणाए की जिनके आधार पर कार्य-कारिणी ने ऐसा महसूस किया कि 
परिस्थितियो का कुछ ऐसा जोड बन गया है कि गवर्नरो के लिए अपने विशेषाधिकारो 
को उपयोग में लाना सरलूू न होगा। इसीलिए जुलाई के पहले सप्ताह मे वर्धा 
में कार्य-कारिणी ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया --- 

“इसलिए कमेटी इस नतीजे पर पहुची है कि जहा काग्रेसियो को मत्रिमडल 
बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाय वहाँ उन्हें मत्रिमडल बना लेना चाहिये। 
किन्तु वह इस बात को भी स्पष्ट करना चाहती है कि पद-ग्रहण करके चुनाव के 
घोषणा-पत्र के अनुसार काम करने और उसकी बातो को ही पूरा करने के लिए 
कोशिश होनी चाहिये, जिसके अनुसार एक ओर तो नये विधान के सबंध मे कांग्रेसी 
नीति होगी और दूसरी ओर रचनात्मक कार्य-क्रम को चलाया जायगा।” 


पद्‌-प्रहण : ज्ञ्ाई १६३७ 
वर्धा म कार्य-कारिणी हारा पद-ग्रहण का निरुचय करने पर काग्रेसी 
बहुमत के प्रान्तो के अन्तर्कालीन मत्रिमडलो ने त्याग-पत्र दे दिये। गवर्नेरो 
ने अपने-अपने प्रान्त्त की काग्रेस-पार्टी के नेताओ को आमन्त्रित किया कि वे 
नये मन्त्रिमडल बनाने में उसकी (गवर्नर की) सहायता करे। मुल्काते 
सतोषप्रद हुईं और नेताओ ने मत्रिमडल बनाना स्वीकार कर लिया तथा गवनरो 
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को अपने साथियों के नाम दे दिये । जैसा कि काग्रेस कार्य-कारिणी पहले कह चुकी 
थी, रहने और सवारी के लिए सरकारी इन्तजाम के अलावा, मत्रियो, प्रमुखो 
और एडवोकेट-जनरलो का वेतन ५००) ० प्रति मास निश्चित किया गया। 

पद-ग्रहण से राष्ट्रीय जीवन में एक नई प्रक्रिया आरम्भ हुईं। काग्रेसियों को 
विभिन्न प्रकार के और विभिन्न परिणाम के महत्व के शासन का अनुभव' नही 
था। उनमे से कुछ ही लोगो को धारासभा का और उससे भी कम लोगो को सर- 
कारी अनुभव था, किन्तु बडे प्रान्तो का शासन उनके लिए नयी चीज थी। शासन 
की जटिलताओं से उनका सम्पर्क न तो गहरा था और न व्यापक। इसके 
अलावा उनको परस्पर विरोधी हितो में मेल कराना था और विभिन्न माँगों 
के साथ न्याय करना था। 

एक ओर यह बात थी, दूसरी ओर जनता की आशाएं बहुत बढी-चढी' थी । 
किसानों को राहत मिले, कज घटे, मद्य-पान निषेध हो, गैरकानूनी वसूलयावी 
वन्द हो, घरेल घधो और बृहत्‌ परिमाण के उद्योगो को बढाया जाय, शिक्षा का 
पुनस्सगठन हो, राष्ट्रीय सस्कृति का पुनरुत्यान हो, ग्राम-पचायते फिर से कायम 
हो, न्याय सस्ता और सही हो, नये नागरिक अधिकार और कर्त्तव्यो का स्वरूप 
सामने आये, हरिजनों और पिछडी हुई जातियो की राजनैतिक, सामाजिक और 
आशिक दणा सुधारी जाय, श्रम को देश की सच्ची सम्पत्ति समझा जाय, ये सुधार 
थे जो मत्रियों को करने थे। इनमे से हर काम के लिए साधनो की जाच करनी थी, 
योजना बनानी थी और सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य के सबंध में सार्वजनिक 
धारणाओ को शुद्ध और उन्नत करना था। रूगभग सभी प्रान्तो में राजनेतिक 
केदी थे जिनमें कुछ हिसा के दोयी थे। ये लोग काग्रेस के हाथो छुटकारा पाने की 
वाट जोह रहे थे। काग्रेस की नीयत और उसके ढग पर, काग्रेस के कट्टर विरोधी 
तरह-तरह के सन्देह कर रहे थे। 


गांधीजो-दवारा स्पष्टीकरण 


.._ विरोधियों से गाधीजी का कहना था कि पदन्ग्रहण का अर्थ यह नहीं 
हे कि कामेस एक्ट को अमल में छाना चाहती है। उसका विचार तो यह 
है कि इस अवसर पर पव्चिम से पूर्व की ओर, पदार्थ से निहित भावना की 
ओर, मशीन से दस्तकारी की ओर, घन से सेव की ओर, सजावट से सादगी की 
ओर और मशीन के पहिये से उरखे के चक्त की ओर दृष्टि को मोठ दिया जाय | 
सारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को इस तरह फिर से जगा दिया जाब कि भारत में 
जअमरेजियत की जगह भारतीयता जा जाय । वह स्वय पर्याप्त हो, सादा हो, उसका 
राष्ट्रीय दृष्टिगपोण हो और उसऊी राप्ट्रीयता मे मानवता हो। ऐसी दा में 
भत्रियों के लिए यह बादव्यक या कि वे पुराने मूल्यो को छोडे और नये मूल्य जपनायें । 
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ऐक्ट पर कानूनी ढग से अमल किया जायगा, इसे और भी स्पष्ट करते हुए गाघीजी 
ने कहा---यदि तीन करोड निर्वाचको के प्रतिनिधियों में अपना विश्वास और 
अपनी बुद्धि है तो वे इस ऐक्ट के उद्देश्यों को दवा सकते है । यह काम वडी आसानी 
से हो सकता है। वे कानून के अन्दर ही इस ऐक्ट का अप्रत्याशित ढंग से उपयोग 
करे और उस ढग से उसका उपयोग ही न करे, जिसकी कि इसके बनाने वालो ने 
आशा की है।” इस तरह कानूनी' शब्द का अर्थ यह था कि ऐंकक्‍्ट की घाराओं 
का इस्तेमाल करने मे कोई आपत्ति नही थी, लेकिन उसके माने ऐक्ट पर अमल 
करने की सलाह के नही थे। 


काँग्रेस की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ 


गाधीजी-द्वारा ऐक्ट के स्पष्टीकरण से सिद्ध है कि काग्रेस के सामने अनेक कठि- 
ताइयाँ थी। सबसे बडी कठिनाई प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो की स्थिति के सबंध मे 
थी। उन्हीने चुनाव की तैयारी की थी। उन्होने ही उम्मीदवारों को छाँटा था। 
इसलिए जनता की दृष्टि में वही सार्वजनिक अधिकारों की रक्षक और मत्रियो 
की सत्ता की प्रतिनिधि थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अधीर जनता ने इन 
कमेटियो से बहुत-सी मांगे की, जिनका मत्रिगण निपटारा नही कर सकते थे । 

काग्रेस चाहती थी कि काग्रेसी मत्रियो के मुश्किल काम को आसान करे 
और वे धारासभा के बाहर से ही अपने भीतर के साथियो की मदद करे, परन्तु 
कांग्रेस ने अब तक इस दिशा में काम नही किया था। पुराने नरमदली लोगो को 
शासन सबधी अनुभव और ज्ञान था। काग्रेसी पिछले सत्रह साल से लडाई और 
आन्दोलन चला रहे थे। उनका कार्यक्रम सेवा और बलिदान का था। ऐसी दशा 
में वे कारफरेन्स और कमीशनो की रिपोर्टो और सरकारी नियमावलियो से अनभिन्न थे । 

धारासभा के बाहर के काग्रेसियो को जनता के मित्र की तरह काम करना 
था। उन्हें उन लाखो मूक प्राणियो की आवाज ही नही बनना था, बल्कि उन्हे सच 
और झूठ, जरूरी और बेजरूरी को छाट कर रखना था। इस काम के लिए उन्हे 
पदाधिकारियो का बर्ताव देखना था, जिनको जनता का दुश्मन न समझकर भब 
जनता में इस तरह घुला-मिला देना था कि दोनो तरफ एक दूसरे का भरोसा और 
यकीन हो । मौजूदा शासन में बहुत बुरी बात यह थी कि अधिकारियों और जनता 
मे एक बहुत बडी दूरी थी। दफ्तरी नौकरियों मे भी नौकरशाही घुस गई थी। 
जब तक खुद राष्ट्रीय चरित्र न उठता, ऊपर के नियत्रण और दबाव से यह दोष 
दूर नही हो सकता था। 

प्रान्तीय और राष्ट्रीय मामलो में जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभाव में 
एक दुखद चीज यह थी कि लोग छोटे-छोटे आपसी झगडो और दलबदियो में पडे 
हुए थे। मौके-मौके पर यह झगड़े खास तौर से उफन पडते थे। छोटी-छोटी बाते 
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रचनात्मक कार्यक्रम में वडी भारी मदद मिलती थी। जुलाहो के सरक्षण के लिए 
सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि हाथबुने कपडे के अलावा और सब तरह के 
कपडे बेचने वालो के लिए लाइसेन्स लेना छाजिमी कर दिया गया । कुछ हडतालो 
के सिलसिले में समझोता बो्डे कायम किये गये। 

उत्तर प्रदेश में किसानो को राहत देने के लिए दो कमेटियाँ नियुक्त की गईं। 
किसानो को बेदखल करने के जो मामले चल रहे थे उन्हें फौरन रोक दिया गया 
ताकि किसानो को तात्कालिक सुविधा मिले। दूसरी कमेटी ने देहाती कर्ज के 
सवाल पर ध्यान दिया। कानपुर में मालिको के झगडे को मत्रिमडल ने समय पर 
हस्तक्षेप करके दूर किया । मध्य प्रात में छोटे किसानो को स्थायी रूप से १२॥ 
फीसदी की छूट दी गईं। कर्ज के सिलसिले में समझौता बोर्ड कायम किये गये। 
क्लबो पर लाइसेस लगाने, विदेशी शराब की दुकानो और देशी शराब के इस्तेमाल 
को घटाने का प्रस्ताव रखा गया । रचना विभाग के कामो में सावंजनिक इमारतों 
की लागात को काफी घटा दिया गया । २४०० गाँवों की, जहाँ पढाई की सुविधाएँ 
नही थी, जरूरतो की पूरा करने के लिए विद्या मदिर-योजना जोरो से चलाई गई। 
वगाल कांग्रेस-सचालित प्रान्त नही था। वहाँ नजरबन्द और राजबन्दी सब प्रान्तो 
से ज्यादा थे। वे सब गाधीजी के हाथो छुटकारे के इन्तजार में थे । गाधीजी बहुत 
ब्रा स्वास्थ्य होने पर भी कलकत्ते मे २५ अक्टूबर १९३७ से १६ नवम्बर तक 
तीन सप्ताह ठहरे। बगाल के गवर्नेर और मत्रिमडल से उन्होने लम्बी बातचीत 
की । बहुत से निकले हुए नजरबन्दो और राजबन्दियो से गाधीजी मिले । कलकत्ते से 
लौटते वक्‍त उन्होने हिजली कंम्प के १६ राजबन्दियो से दो घटे तक बातचीत 
3 । इस' समय सरकार ने रूगभग ११०० नज़रबन्दो की रिहाई की आज्ञा 
दी। 

इस' प्रकार कुल मिला कर १९३७ का साल बहुत घटनापूर्ण रहा। कांग्रेस ने 
उस' साल' कोई अधिवेशन नही किया, लेकिन उसने उस' समय में आधी सदी की 
प्रगति पूरी की। असल में जब मत्रिमडल बनाये गये तब उसने राष्ट्रीय सगठन की 
मेहराब की चुनाई की | असहयोग का रास्ता बदला, लेकिन सहयोग का वक्त 
अभी नही आया था । सघ बनाने से ऐक्ट के जिस हिस्से का सबध था उसके विरोध_ 
में कॉग्रेस के रुख़ मे कोई फर्क नही हुआ। जब कांग्रेसी मत्रिमडल बने थे तब संघ 
बनाने के बारे मे ब्रिटिश सरकार ने अपना अगला कदम बताया था। काँग्रेस की 
निगाह मे ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोशिश भारत की जनता के लिए चुनौती थी 
और उसने प्रान्तीय और स्थानीय कॉमग्रेस कमेटियो, प्रान्तीय सरकारों ओर मत्रि- 
मडलो से सघीय ढाँचा लादे जाने के विरोध मे अपील की । विशेषकर प्रान्तीय 
सरकारो को यह हिदायत दी गई कि वे अपनी धारासभा के विरोध को, प्रस्ताव 
द्वारा प्रंकट करें। 


पद-प्रहण और त्याग-पत्र : १९३५-३९ ३१५ 


कांग्रेस महासमिति के निर्णय 


संघीय विधान के बडे सवाल के अलावा ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता 
में और बहुत-सी बातो के झगडों की वजह से न कोई सहयोग की भावना हुई और न 
कोई विशेष प्रगति हो सकी | उदाहरण के लिए हजारो नजरबन्द कैम्पो या जेलो 
में पडे हुए थे और कुछ अण्डमान में थे। अण्डमान के बन्दियों ने गाधीजी को एक 
तार में यह सूचना भेजी कि हिसा में अब उन्तका विश्वास नहीं रहा है । ऐसी हालत 
में उन्हे लजरबन्द रखने का कोई मौका या बहाना नही था। ऐसे लोगो के साथ 
ही कुछ और लोग भी थे जिनके खिलाफ हिसा के अभियोग थे । उनके अछावा 
निरवासित लोग भी थे, जिनकी रिहाई के बारे से महासमिति ने एक प्रस्ताव' पास 
किया। 
पहले सालो मे काँग्रेस ने सारे भारत की श्रम-सबंधी समस्याओं पर उचित्त 
ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पद-ग्रहण किया तब इस महत्वपूर्ण विषय को 
छोडना सभव नही था। यह चीज राष्ट्रीय जीवन मे एक विशेष महत्व' की थी--- 
विशेषकर बम्बई प्रान्त मे । कॉग्रेस' ने जो मजदूर-कमेटी नियुक्त की थी उसने बडे 
परिश्रम के बाद सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम पेश किया। इसको कॉमग्रेस महा- 
समिति ने अक्टूबर १९३७ में एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया और अपनी यह 
राय प्रकट की कि अगर काॉँग्रेसी श्रम-मत्री समय-समय पर सम्मेलनो से भाभ लेते 
के तो वह उन्हें एकसी नीति और एकसा कार्यक्रम निरिचत करने में सहायता 
गा। 
काँग्रेस के लिए अल्पसख्यको का प्रश्न भी महत्वपूर्ण था। उसने इस' सम्बन्ध 
में अक्टूबर, १९३७ में होने वाली कलकत्ता-महासमिति में एक प्रस्ताव पास' किया 
जिसमें कहा गया कि काग्रेस अल्पसख्यको के विकास' के लिए ज्यादा-से-ज्यादा 
क्षेत्र देना चाहती है जिससे वे राष्ट्र के राजनैतिक, आथिक और सास्क्ृतिक जीवन 
में पूरा-पुरा हिस्सा ले सके। कॉग्रेस का उद्देश्य एक स्वतत्र और अखण्ड भारत है 
जहाँ कोई वर्ग, समुदाय---बहुसर्यक या अल्पसख्यक--एक दूसरे का शोषण न 
कर सके और जहाँ राष्ट्र के सारे हिस्से एक साथ मिलकर राष्ट्रीय उन्नति के लिए 
काम कर सके। अपने इस' दृष्टिकोण के अनुसार काग्रेस ने मौलिक अधिकारो के 
प्रस्ताव में इन बातो को भी शामिल किया --- 
. (१) भारत के हर नागरिक को अपनी स्वतन्त्र सम्मति प्रकट करने का 
अधिकार है । ह 
(२) हर व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी मत, धर्म 
या सम्प्रदाय को मान सकता है, लेकिन उससे सार्वजनिक शाति और नैतिकता 
भग नही होनी चाहिये। 
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(३) अल्पसख्यकों और विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और 
लिपि का सरक्षण किया जायगा। 

(४) कानून के सामने सभी व्यक्ति वरावर है, फिर चाहे उनका कोई धर्म 
हो या उनकी कोई जाति हो और वे चाहे स्त्री हो या पुरुष । 

(५) किसी व्यक्ति पर उसके धर्म, लिंग और जाति के कारण सार्वजनिक 
नौकरियों आदि में कोई भेदभाव या पावन्दी नही होगी। 

(६) किसी सावेजनिक कुएँ, तालाब, सडक, स्कूल और दूसरे स्थान के लिए 
हर नागरिक के समान अधिकार और कर्त्त॑व्य है । 

(७) सब धर्मों के प्रति राजसत्ता तटस्थ रहेगी । 

(८) प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त होगा। 

(९) हरएक नागरिक भारत मे कही आने-जाने, ठहरने और वसने के लिए 
आजाद है। वहाँ वह जायदाद ले सकता है। 

अल्पसख्यको के सवाल के साथ राष्ट्रीय गान का सवाल भी था। कुछ 
धारासभाओ मे कार्रवाई वन्दे मातरम्‌” गान से शुरू हुई । इस गाने के साथ 
इकबाल के कुछ गाने भी प्रसिद्ध हुए । इनके अतिरिक्त महासमिति ने कुछ दूसरे 
मामलो पर भी ध्यान दिया । लगभग पच्चीस वरस से आप्र और कर्नाटक इस 
बुनियाद पर अलग प्रान्त बनाने पर जोर दे रहे थे कि नये प्रान्त भाषा के आधार 
पर बनाये जाय । कलकत्ते मे महासमिति ने पहली वार “कॉग्रेस-नीति” निश्चित 
की कि भाषा के आधार पर फिर से प्रान्त बनाए जाय॑ । उसने बम्बई और मद्रास 
सरकार से आध्र और कर्नाटक के अलग प्रान्त बनाने पर विचार करने के लिए 
कहा । इस' सिफारिश पर भद्गरास की धारासभा ने विभिन्न भाषा क्षेत्रों के लिए 
विभिन्न प्रान्त बनाने का एक प्रस्ताव पास किया। मद्रास-सरकार और भारत 
मत्री में लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ। परिणामस्वरूप भारत-मत्री ने उस प्रस्ताव को 
पे समय रोक दिया। बम्बई ने भी कर्नाटक के सवाल पर उसी समय विचार 

या। 

घरेल समस्याओ के बीच कांग्रेस अपने प्रवासी और रियासती भाइयो के प्रति 
अपनी जिम्मेदारी को नही भूली । भारतीय रियासतो का मामला, भारत सरकार 
के विदेश-विभाग के अन्तर्गत था। १९३७ में जब मैसूर में जबर्दस्त दमन हुआ 
तब महासमिति ने उसका घोर विरोध किया | उस समय जो प्रवासी जजीबार में 
थे वे नये कानून के खिलाफ वीरता-पूर्वक लड रहे थे । उन कानूनो से भारतीय हितों 
को चोट पहुँचती थी और उस देश मे बसे हुए भारतीयों का आयात-निर्यात 
व्यापार बरबाद होता था। वास्तव से जजीबार की समृद्धि में सब से बडी सहायता 
प्रवासी भारतीयों ने ही की थी । उस समय उनके सघषे में सहायता और भारतीय 
हितो के रक्षण के लिए भारत में लौग के आयात पर रोक लगाना जरूरी समझा 
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गया। इस पर भारतीय जनता से जजीबार की लौग न इस्तैमाल करने की अपील 
की गई। यह योजना जोश के साथ अपनाई गई । इससे जजीवार के भारतीयों को 
इच्छित सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली । 

१९३७ में कॉमग्रेस' का सब से ज्यादा ध्यान आन्तरिक अनुशासन और स्वेतत्रता 
पर था। इस देश को दो चीजो से दबाकर रखा गया था । एक ओर तो राजभक्ति 
का पुरस्कार था और दूसरी ओर देशभक्ति के लिए सजा थी। अंगरेजो ने भारत 
पर नैतिक और बौद्धिक विजय पाने के लिए जो योजना निकाली थी उसमे सबसे 
पहला नम्बर खिताबो का था। जब उनकी सूची आती तो अखबारो की कई कालमे 
भर जाती थी १ ऐसी सूचिया दो बार निकरूती थी--एक तो अंगरेजी नये साहू 
के शुरू में और एक बादशाह के जन्म-दिवस' पर । इन खिताबो ने राष्ट्रीय अध पतन 
में बड़ी भारी सहायता की। नौकरियों और दूसरे इनामो से इनका असर कही 
ज्यादा था। इस पर महासमिति ने अपना सुचिन्तित मत यह प्रकट किया कि कांग्रेसी 
मत्रिमडलो की घारा-सभा में खिताबो को बन्द करने का प्रस्ताव पास किया जाय । 
सत्रिमडलो को बादशाह को इस बात की सूचना दे देवी चाहिए कि वे आगे इस 
सिलसिले में सिफारिशे नही करेगे। 

भारत जैसे बडे देश में प्रान्तो के सरकारी काम में सामजस्य स्थापित करना 
और अनुशासन बनाये रखना कोई आसान काम नहीं था--विशेषकर उस' समय 
जब राष्ट्र को शासन-सत्ता का पहली बार स्वाद मिला हो। धारासभाओ की 
पाव्यों की नेतागिरी में उन बहुत-सी बातो का समावेश था जो ऊपरी तौर से 
दिखाई नहीं देती थी। पहली वार कॉमग्रेस ने महसूस किया कि चार आने देकर 
काँग्रेस सदस्य बनने में एक वह अकुर था जो आगे जाकर प्रधान भन्‍्त्री के रूप मे 
एक सुदृढ वृक्ष हो सकता था। इसलिए जब व्यक्तिगत अधिकारो के झगड़े होते कि 
कौन नेता हो तो कॉग्रेस कार्य-कारिणी ही एक ऐसी सत्ता थी, जो उन अधिकारों 
पर निर्णय कर सकती थी। 


देश की स्थिति 


अगर कहा जाय कि पिछले दो वर्षो मे राष्ट्रीय विचार-धारा में होने वाली 
हलचल देश में स्थान पाने वाली समाजवादी तंथा वर्गवादी विचार-धाराओ के 
परिणास्वरूप थी तो यह भी माना जा सकता है कि १९३८ में जो झगड़े उठ खड़े 
हुए थे, उनकी जडे पिछले कुछ वर्षो से काँग्रेस के भीतर चलते रहने वाले आपसी 
विरोधों से मौजूद थी। सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अब भी गाधीजी का ही था। 
यद्यपि वह कांग्रेस के सदस्य न थे, तो भी शक्ति का सूत्र उन्ही के हाथो में था। उन्ही 
का शक्तिशाली व्यक्तित्व था जो युवा-वर्ग की हिसात्मक नीति पर रोक रूगाए 
हुए था। परत्तु इतने पर भी देश की स्थिति सत्तोपजनक नही थी । प्रान्तो में काँग्रेसी 
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मत्रिमडल स्थापित होने पर भी किसानो को मुक्ति नही मिली थी। लोग अचरज 
करते थे कि अभी जमीदार पहले के ही समान बने हुए हैँ, पुलिस के जुल्म में भी 
कोई कमी नही हुई है, और बगाल, बिहार तथ पजाब में हिसात्मक अपराधो के 
बन्दी अभी तक यातनाएँ भुगत रहे है | अण्डमान के वन्दियों ने अनशन कर रखा 
था और वे दिन प्रति-दिन मृत्यु के निकट पहुँच रहे थे। स्वच्छदता-पूर्वक विचार 
प्रकट करने के कारण जो लोग जेलो में इतने दिनो से सड रहे थे उनकी सख्या 
अब भी एक हजार के लगभग थी । अण्डमान से कैदियो की वापसी तथा १,१०० 
बगाली नजरबन्दो की रिहाई के वाद हलचल में कुछ कमी हुई, परन्तु २० देशभक्‍्तों 
ने पजाव में अनशन करके और उसे ३० दिन तक जारी रखकर वातावरण में सर 
गर्मी ला दी थी और राष्ट्र के अन्त करण में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। 
असरूय किसान सैकडो मील चलकर गावो से आते थे और अपने सगठन अलग 
कायम करते थे। ये नये सगठन प्राय काँग्रेस के विरुद्ध होते थे । इसके लिए उन्हें 
एक उद्देश्य, एक झडा और एक नेता मिल गया था। किसानो की हिमायत कोई 
नई बात न थी, लेकिन अब तक ऐसा काँग्रेस ही करती आई थी। इस' वार 
उन्होने लाल रग का सोवियट झडा अपनाया, जिसमे हसिया और हथौडा के चिह्न 
अकित थे। किसानो और कम्यूनिस्टो मे यह झडा अधिकाधिक चल पडा और 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कहने-सुनने पर भी स्थिति मे सुधार नही 
हुआ। झडे की ऊंचाई तथा प्रमुखता के प्रइन को लेकर प्राय सभी जगह काँग्रेस 
तथा किसानो के बीच झगडे हुए। तिरगे झडे का स्थान किसानो के झडे को 
देने का जो प्रयत्न हो रहा था वह दर-असल समाजवाद का गाधीवाद से सघर्षे 
था। कुछ प्रान्तो में समाजवादियों ने कम्यूनिस्टो का साथ देना शुरू कर दिया 
था और कुछ मे वे राष्ट्रीयतावादियो में मिल गये थे। कई प्रान्तो में प्रान्तीय 
चुनावो के बीच व्यक्तिगत सघर्षों का दौरदौरा रहा। इनमे कर्नाटक, विहार 
और उडीसा मुख्य थे। 
हरिपुरा-काँग्रेस : १६४८ 

हिसा और अहिसा के सघर्ष, जेलो में भूख-हडताल की पृष्ठभूमि और कांग्रेस 
मज्रिमडलो के प्रति असतोष के इस' वातावरण मे काँग्रेस का इक्‍्यावनवाँ अधिवेशन 
विट्ठलनगर, हरिपुरा मे १९, २० और २१ फरवरी, १९३८ को श्री सुभापचद्र बोस 
की अध्यक्षता मे हुआ । सुभाष बाबू ने अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा 
कि इस वर्ष भारत की जनता में वह ऐसी अवरोध-शक्ति का विकास करने की चेष्टा 
करेंगे, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र पर अवाछनीय योजना थोपने 
का विचार त्यागने के लिए विवश होना पडेगा। अपने इन प्रयत्नो के दौरान में 
भारत की जनता अतर्राष्ट्रीय घटनाओ पर दृष्टि रखेगी और ऐसी नीति से काम 
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लेगी, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। 
अग्रेज राजनीतिज्ञो को चेतावनी देते हुए उन्होने कहा कि उन्हें इस भ्रम मे न रहना 
चाहिए कि कांग्रेस ने विरोध करते हुए भी जिस तरह प्रान्तो में मन्रिमडल कायम 
करना मजूर कर लिया उसी तरह वह भारतीय शासन कानून के सघ-योजना 
वाले अश को भी स्वीकार कर छेगी। काँग्रेस साम्प्रदायिक प्रइन के निवटाने का 
प्रयत्त करते हुए राष्ट्र में एकता कायम करने पर जोर देगी । वह राष्ट्रीयता की रक्षा 
करत हुए मुसलमानों से समझौता करने के लिए कोई भी प्रयत्न वाकी न छोडेगी । 
उन्होने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि यदि अल्पसस्यक समान नीति का 
अनुसरण करने को तैयार हो तो कांग्रेस उनकी सभी उचित माँगे मान लेगी। 
जैसा कि पहले कहा गया है हरिपुरा-अधिवेशन का वातावरण ठीक नहीं था । 
अभी कांग्रेसी मत्रिमडलो को कायम हुए सात महीने भी न हुए थे कि प्रान्तीय 
गवरनेरों से उनका मतभेद हो गया । हरिपुरा में डेलीगेटो के शिविरों मे अफवाह 
फैली हुई थी कि हिसात्मक कार्यो के लिए सजा पाये हुए राजनैतिक बदियों के 
छुटकारे के प्रश्न को लेकर विहार और उत्तर प्रदेश क मत्रिमडल इस्तीफा दे 
चुके हैं। साथ ही रियासतो तथा किसानो की समस्याएं भी कम दिरूचस्प न थी। 
उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सभी ओर रियासतो मे पिछले दो वर्षो में जाग्नति 
की लहर फल गई थी। इसके अलावा, किसान नये जोश में आकर ऐसे कार्य कर 
रहे थे, जो काँग्रेस के आधार-भूत सिद्धान्तों के खिलाफ थे और जिनकी जिम्मेदारी 
वह नही ले सकती थी। अल्पसख्यको की समस्या के सम्बन्ध में भी कुछ सनसनी 
फंली हुई थी। २८ दिसम्बर, १९३७ को मोहम्मदबछी पार्क, कलकत्ता में मुस्लिम 
विद्यार्थी सघ के सम्मेलन में भाषण देते हुए श्री जिन्ना ने काँग्रेस को चुनाती देते 
हुए कहा था कि “काँग्रेस हाईकमाड का दिमाग ठीक करना पडेगा ।” इसके अलावा 
नजरवन्दो एवं अनशनका रियो का मामला पड़ा हआ था, जिसके निवटारे के लिए 
गांधीजी हरिपुरा-अधिवेशन के बाद बंगाल जाने वाले थे। ऐसी विरोधी परिस्थि- 
तियो में भी हरिपुरा-अधिवेशन हुआ। सभापति के भाषण के पद्चात्‌ स्वर्गीय 
पण्डित मोतीलाल जी की पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी के देहावसान पर णोक-प्ररताव 
पास हुआ जौर मिदनापुर जिले की ११० कंग्रिसी संस्थाओं पर लगे प्रतिवन्ध का 
विरोध किया गण । साथ ही बगाठ सरकार के इस तर्क का कड़े दाव्दो में प्रतिवाद 
विया गया कि वहों की काग्रेस समितियाँ आातकवादी सयठन की अग रही है । 
कांग्रेस के प्राय सभी अधिवेशनो में प्रदासी भारतीयों का प्रश्न उठाया जाता 
था। हरिपुरा में भी दक्षिय-पूर्वी अफ़ीक्ग तथा सारीशस और फिजी के शवासी 
भारतीयों के पद, स्थिति और अधिकार-सबंधी ह्वास पर सेद प्रकट किया गया। 
टाज्षेण दापा पूर्वी अकीका के मूलनिवानियों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट फर्ते 
हुए शाँग्रेस ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की साग बछीका के मृलनिवासियों के 


३२० संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


प्रति शत्रुता की भावना से प्रेरित होकर नही की गई है, वल्कि उसका उद्देश्य 
अफ्रीकावासियो और भारतीयी दोनो ही को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से 
बचाता है । 

परन्तु हरिपुरा-अधिवेशन के समय ससार में विनाशकारी युद्ध के जो बादल 
छाये हुए थे उनकी तुलना में इन सबका अधिक महत्व न था। चीन, जापान, 
फिलस्तीन, यूरोप आदि सभी देश युद्ध का स्वप्न देख रहे थे। युद्ध तथा विदेशी 
सम्बन्धो के बारे में भारतीय राष्ट्र की नीति स्पष्ट थी और हरिपुरा-अधिवेशन में 
उसे और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। ससार की इस उयल-पुथल तथा हलूचलो 
के बीच कांग्रेस को हरिपुरा में अपनी अन्दरूनी कठिनाइयो का सामना करना था। 
चूँकि काँग्रेस' प्रातीय स्वायत्त शासन योजना को अमल में छा रही थी, इसलिए 
यह नही कहा जा सकता था कि वह सघ-योजना को भी कार्यान्वित करेगी, क्योकि 
सघ-योजना के दायरे से शासन के कुछ महत्वपूर्ण अगो को छोड दिया गया था । ऐसी 
परिस्थिति में जनता की प्रकट की हुई इच्छा के विरुद्ध सघ-योजना लादे जाने के 
प्रयत्नो का सामना करने के अलावा कॉमग्रेस के पास! और कोई उपाय नही रह गया 
था। सघ-योजना से अल्पसख्यको के अधिकारो तथा रियासतो के प्रश्नो का भी 
सम्बन्ध था। पिछले वर्षो में अल्पसख्यक समुदायों के अधिकाधिक सदस्य काँग्रेस मे 
सम्मिलित होकर स्वाधीनता के सग्राम तथा जनसाधारण के शोषण को समाप्त 
करने का समर्थन कर चुके थे। कॉग्रेसी मत्रिमडलो की स्थापना से काँग्रेस की 
सदस्यता मे वृद्धि हुई थी और एक विशेषता यह भी देखने में आ रही थी कि इन 
नये सदस्यो मे अल्पसख्यक समुदायों का अनुपात बढता जा रहा था । इसके अतिरिक्त 
रियासतो का प्रइत था। रियासती प्रजा अपनी कलकत्ते की सफलता से प्रोत्साहित 
होकर और आगे बढने की कोशिश करने लगी थी। वह चाहती थी कि कांग्रेस 
उसका भी भार वहन करे या कम-से-कम उसके सगठन का ही दायित्व ग्रहण कर ले | 
हरिपुरा में प्रश्न यही उठा कि रियासतो में कॉग्रेस समितियाँ स्थापित करने की 
अनुमति दी जाय या नही और भारत के सूबो में कॉग्रेस' के जिस विधान के अनुसार 
कार्य हो रहा था उसे रियासतो की प्रजा पर लागू होने दिया जाय या नही । अत में 
एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसके अनुसार जहा एक ओर  रियासतो में 
कॉग्रेस-समितियाँ स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया वहाँ दूसरी 
ओर यह तय हुआ कि रियासतो की काग्रेस-समितियाँ कार्यसमिति के निर्देशन तथा 
नियन्त्रण में रहकर कार्य करे । मामला यही खत्म नही हुआ । खुले अधिवेशन मे 
रियासती प्रजा सगठन से बाहर के कुछ लोगो ने इस समझौते से आगे बढने का 
प्रयत्न किया। परन्तु रियासती प्रजापरिषद के प्रतिनिधियों ने कडाई से इस प्रयत्न 
को दबा दिया और उपर्युक्त समझौता स्वीकार कर लिया। इससे रियासतो में 
दमन चक्र आरभ हो गया । फलस्वरूप जनता में हिसा की ज्वाला उमड पडी और 
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हत्याएँ हुईं । इसके बाद दूर-दूर तक आतक फैल गया और २०००० रियासती प्रजा 
अपना घरवार छोड कर ब्रिटिश भारत मे चछी आई । मैसूर की प्रगतिशील रियासत 
में विदुर अश्वधा की दु्ेटना हुई, जिसमें १० व्यक्ति गोली के शिकार बने और 
इससे दुगने व्यक्ति घायल हुए। इसके अलावा और भी कई गोलीकाड वहाँ हुए। 
राजकोट, राजपूताना, मध्यभारत तथा पजाब की रियासतो में सत्याग्रहियो को 
जेलो में ढूस दिया गया। इन सभी मामलो मे लोगो की आँखे गाधीजी की ही तरफ 
उठती थी। 

प्राय. इतना ही हरूचल उत्पन्न करने वाला किसान-आदोलन था। देश 
में विभिन्न पेशों तथा स्वार्थों के सगठन कायम होने पर काँग्रेस' को कभी भी 
आपत्ति-न थी और फिर किसान तो देश की जनता के तीन-चौथाई 
भाग थे। भारत की स्वाधीनता के व्यापक प्रश्न को देखते हुए यह आवश्यक 
था कि वे बहुत भारी सख्या में काँग्रेस मे सम्मिलित होते और उसके झडे 
के नीचे एकत्र होकर, स्वाधीनता सम्राम में भाग लेते । इसके विपरीत, किसानों 
ने कितनी ही जगह लाल झंडा फहराने और काग्रेस' के प्रति विरोध का 
रुख धारण करने का निश्चय किया था और वह भी इसलिए नही कि उनका कांग्रेस 
के लक्ष्य से कुछ मतभेद था, बल्कि इसलिए कि काॉमग्रेस' में रह कर उनके निजी 
स्वार्थो की सिद्धि मे बहुत देर लग रही थी। इस' जल्दबाजी के कारण किसानो ने, 
कुछ ऐसे कार्यों मे सहयोग किया, जो स्पष्टत. काग्रेस के आधारभूत सिद्धातो के 
विरुद्ध थे और इस' प्रकार काग्रेस की नीति तथा सिद्धातो के विरुद्ध वातावरण 
तैयार करने में सहायक हुए। हरिपुरा-अधिवेशन ने प्रातीय काग्रेस कमेटियों 
के इन तथ्यों को ध्यान मे रखने और उपयुक्त कारवाई करने का आदेश 

या। 

हरिपुरा-अधिवेशन की एक और भी सफलता उल्लेखनीय है। इसका सम्बन्ध 
कॉमग्रेस' के रचनात्मक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा के ऐसे सगठन से है जिससे कि 
भारत में हाल में ही फैली राष्ट्रीयता की आवश्कताएँ पूरी हो सके। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षा-बोर्ड की स्थापना की गई 
और उसे अपना विधान तैयार करने, धन इकट्ठा करने त्था अन्य आवश्यक कार्य 
करने के अधिकार दिये गये । हरिपुरा-अधिवेशन में एक अन्य प्रस्ताव पास किया 
गया, जिसका महत्व युद्ध के वर्षो तथा युद्ध छिड़ने से पूर्व एक वर्ष तक युद्ध की 
अफवाहो के काल मे प्रमाणित हुआ। यह प्रस्ताव “विदेश नीति तथा यद्ध-सकट' 
के सबध मे था और उसके द्वारा हरिपुरा में काग्रेस ने इस विषय मे राष्ट्र की नीति 
का स्पष्टीकरण किया। प्रस्ताव मे कहा गया कि भारतीय राष्ट्र अपने पडोसियो 
तथा अन्य सभी देशी के प्रति मैत्री और शाति के वातावरण में रहना चाहता है। 
इसलिए भारत मे युद्ध की जो तैयारियाँ की जा रही है उन्हे काग्रेस नापसंद करती 
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है। यदि भारत को युद्ध में फसाने का प्रयत्न किया गया तो इसका विरोध किया 
जायगा | 


कार्य-समिति के निश्चय 


१९२७ से ही काग्रेस युद्ध के सकट का अनुभव कर रही थी, १९२७ के मद्गरास- 
अधिवेशन और हरिपुरा-अधिवेशन के मध्य के दशक में कितनी ही घटनाएँ हो 
गई। काग्रेस यह नहीं समझती थी कि उसमे युद्ध को रोक सकने की सामर्थ्य 
है---यह अभम्भव कार्य तो बडे-से-बडे लोग भी नही कर सकते थे । काग्रेस तो सिर्फ 
ऐसे युद्ध के विरुद्ध छोकमत तैयार करना चाहती थी, जो सम्भवत भारत का अपना 
युद्ध न हो या काग्रेस के विचार से जो भारत के हितो के विरुद्ध हो। ऐसी परि- 
स्थिति में एक विदेश-विपय-समिति नियुकक्‍त की गई, जिसका कार्य अन्तर्राप्ट्रीय 
परिस्थिति के सपर्क मे रहना, काग्रेस कार्यसमिति को परामशे देना और हिन्दुस्तान 
से बाहर के लोगो को काग्रेस के दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के 
सबंध में हरिपुरा में पास प्रस्ताव से अवगत कराना था । 

प्रातीय स्वायत्तशासन स्थापित होते ही प्रत्येक प्रात के लिए अपने यहा के 
योग्य व्यक्तियों को अन्य प्रान्तो के अधिक योग्य व्यक्तियो की तुलना में त्तरजीह 
देना स्वाभाविक ही था; परन्तु कुछ पेचीदगियाँ भी थी। १९०५ से पूर्व बगाल, 
बिहार और उडीसा का एक ही प्रात था। वगाली लोग अधिक शिक्षित होने के 
कारण प्रात के तीनो भागो मे' महत्वपूर्ण पदो पर नियुक्त हुए, कितु बाद मे ये तीनो 
भाग तीन पृथक प्रात बन गये। अब प्रइन यह उठा कि बिहार में बहुत दिनो से 
बसे हुए बगालियो के प्रति कैसा व्यवहार किया जाय । इस समस्या ने १९३७-३८ 
के वर्ष मे विशेष महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया। विवाद में विहार हाईकोर्ट 
के एक अवकाशप्राप्त जज ने भी भाग लिया। इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार 
हुआ और कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि (१) प्रात में बसने, (२) 
नौकरी करने तया (३) शिक्षा, (४)व्यापार और (५) व्यवसाय के पहलुओ पर 
विचार करते हुए श्री राजेन्द््‌प्रसाद अपनी रिपोर्ट उपस्थित करे। राजेन्द्र बाबू की 
रिपोर्ट मिलने पर कार्यसमिति ने बारढोली में ११ जनवरी, १९३९ को अपना 
जो निर्णय दिया उसके अनुसार प्रात्तीय व्यक्तियो को विशेष महत्व दिया गया। 

एक ऐसा ही विषय प्रान्तो मे रियासती प्रजा पर लगे प्रतिबन्धो तथा अयो- 
ग्यताओ का था। अखिल भारतीय मारवाडी सघ ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस से 
अनुरोध किया और तब कार्ये-समिति ने अपना मत प्रकट किया कि प्रान्तो में रिया- 
सती प्रजा को सरकारी,नौकरियों तथा मताधिकार के विषय में जिन प्रतिबन्धो 
तथा अयोग्यताओ का सामना करना पडता हो उन्हे तुरन्त हटा लिया जाय। 

यद्यपि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र के विस्तार और उसकी सीमाओ की 
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समय-समय पर व्याख्या होती रही, तथापि वास्तविक गासन के समय ऐसी सम- 
स्याएँ उठने लगी, जिनकी कल्पना काग्रेस और सरकार में से किसी ने भी नहीं 
की थी। ऐसी ही एक अप्रत्याशित समस्या उस समय उठ खडी हुई जब उडीसा 
का स्थायी गवर्नर सर जान ह्य बेक छुट्टी पर जाने वाला था। स्थानापन्न गवर्नरी 
सिविल सविस के एक सदस्य मि० डान को दी गई, जो मत्रियों की अधीनता में 
काम कर चुका था। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अवाछनीय तथा अन्य देशो मे प्रच- 
लित परम्परा के विरुद्ध थी। इस परिस्थिति में उडीसा के मत्रियों ने इस नियुक्ति 
का विरोध किया और काग्रेस कार्य-समिति ने इस नियुक्ति में परिवर्तन करने का 
अनुरोध किया। अन्त में यह राजनतिक सकट सर जान ह्यू, वेक हारा अपनी 
छुट्टी रह करा लेने से टल गया। 
उत्तरदायी शासन का मतलूव यही होता है कि व्यवस्थापिका सभा को मत्रि- 
मडल में रहोवदल करने का अधिकार रहे। यह अवसर सबसे पहले भारत के 
नये प्रान्त सिन्ध में मार्चे, १९३८ में आया, परन्तु सिन्व में किसी भी दल को 
वैसा बहुमत नही प्राप्त था, जैसा काग्रेस को छ प्रान्तो में। इसलिए वहा किसी 
मत्रिमडल को हटाना तो सहल था, किन्तु उसकी जगह नया मत्रिमडल बनाना 
उतना सरल न था। यह समस्या वहाँ उस समय उठी जब वहाँ मन्न्रिमण्डल 
की पराजय हुई। ऐसी स्थिति में मन्त्रिमण्डल बनना काग्रेस-दल के समर्थन अथवा 
विरोध पर निर्मर हो गया। इस अवसर पर गवर्नर ने काग्रेस-दल के नेता को 
इस बात का पता लगाने के लिए बुलाया कि प्रान्त के राजनैतिक सकट के प्रति 
काग्रेस का क्या रुख है। यह बडी अप्रत्याशित बात थी; क्योंकि घारासभा के 
६० सदस्यों में से काग्रेस की शक्ति केवल ८ थी। परन्तु धारासभा में ऐसा कोई 
भी दल न था, जिसे अकेले बहुमत प्राप्त हो सकता। काग्रेस के ८ सदस्य किसी भी 
दल के साथ मिलकर मत्रिमडल नही कायम कर सकते थे। उन्होंने नये सयुक्त- 
मन्नरिमण्डल का समर्थन करना ही निदचय किया। नये सम्मिलित दल के नेता 
खानवहादुर अल्लाहवबख्श ने काग्रेस दल के नेता को पत्र लिखकर आइवासन दिया 
था कि यदि मेने मन्रिमण्डल बनाया तो मेरी नीति काग्रेस के सिद्धान्तों पर आधघा- 
रित होगी । इस परिस्थिति मे कांग्रेस दल ने उत्तर दिया कि नये मन्त्रिमण्डल के 
कानूनों तथा शासन-सम्बन्धी कार्यो का विरोध करने की अपनी स्वतत्ता सुरक्षित 
रखते हुए कूछ अवधि तक वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा और न किसी दूसरे 
दठ के ऐसे किसी कार्य का ही समर्थन करेगा, जिससे नये मन्निमण्डल के अपदस्थ 
होने की सम्भावना हो। इसके उपरान्त वह अन्तिम रूप से अपनी नीति रिथर 
करेगा। इस प्रकार संयुक्त-मन्निमण्डल का रास्ता साफ हो गया। बासाम में 
भी वहुत कृछ इसी प्रकार की घटनाएँ हुईं । परिणाम यह हुआ कि एक समय ११ 
प्रान्तो में से ८ में काग्नेसी या मिलीजुले मत्रिमंडल दाम करने लूगे। 
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काग्रेस' मन्त्रिमण्डलो द्वारा ६ प्रान्तों के शासन में कितनी ही घटनाओं के 
कारण और कभी-कभी मन्त्रियो की निजी कमजोरियो के कारण विपम समस्याएं 
उठ खडी होती थी। ऐसी ही एक खेदजनक घटना मध्यप्रान्त के मन्त्रिमण्डल के 
सम्बन्ध मे उठ खडी हुई। वहा न्यायमस्त्री-द्वारा दया के अधिकार का प्रयोग 
एक ऐसे उच्च स्थिति वाले राजनैतिक वदी के लिए किया गया, जिसे बलात्कार 
के मामले मे सज़ा की आज्ञा सुनाई जा चुकी थी। सम्बन्वित मन्त्री ने खेद प्रकट 
किया और इस्तीफा देने को कहा। मध्यप्रान्त का का्रेस पार्लमेटरी दल तथा 
दूसरे मन्नी इस मन्री के खेद प्रकट करने पर सन्तुष्ट हो गये और उन्होने यह कारण 
भी मान लिया कि मामले की गम्भीरता का अनुभव न करने के कारण ही उसने 
अपने दूसरे साथियो से सलाह नही ली थी, परन्तु कार्य-समिति अधिक ऊँचे दृष्टि- 
कोण से इस' विषय पर विचार करना चाहती थी। इसलिए उसन जनता से अनु- 
रोध किया कि एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता-द्वारा मामले की जाच-पडताल किये जाने के 
बाद उसके अन्तिम निर्णय की उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए । फलत मामला कुल- 
कत्ता हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज सर मन्मथनाथ मुकर्जी के सुपुर्दे किया गया 
और उनकी रिपोर्ट जब सम्बन्धित मत्री के आगे उपस्थित की गई तब उन्होने 
तुरत इस्तीफा दे दिया । इस तरह एक ओर काग्रेस की नेकनामी पर धब्बा 
न लगा और दूसरी तरफ वह ब्यक्ति भी जतता की नजर में ऊँचा उठ 
गया । 

दक्षिण भारत में एक काग्रेसजन पर राजद्रोह के लिए १२४-अ धारा के 
अनुसार मुकदमा चलाये जाने पर नौजवान और विशेषकर समाजवादी बडे क्षुब्ध 
थे। कार्ययरमिति को १९३८ के आरम्भ में ही इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव' का 
सामना करना पडा, जिसकी सूचना समाजवादियो ने अक्टूबर १९३७ में अखिल- 
भारतीय काग्रेस कमेटी की एक बैठक मे दी थी। इससे कार्यंसमिति को विभिन्न 
प्रान्तो में पैदा होने वाली परिस्थितिप्रों और साथ की कठिनाइयो पर विचार करने 
का अवसर मिल गया। कार्यसमित्ति ने जहा एक तरफ कामग्रेस-मत्रिमडलो के 
कार्यों की पुष्टि की, वहा दूसरी तरफ उसने नागरिक स्वतत्रता का क्षेत्र बढा 
दिया तथा काग्रेस के कार्यक्रम को अमल मे लाने के प्रयत्नो का स्वागत किया, 
परन्तु सबसे महत्वपूणं बात कार्यसमिति के शब्दों मे “काग्नेस की अहिसा की 
नीति के अनुसार आचरण करना और हिसा की प्रेरक प्रवृत्तियो को निरुत्साहित 
करना” थी । इसी नीति के अनुसार कार्यसमिति ने काग्रेस-कमेटियो तथा काग्रेस- 
जनो से देश में शान्तिपूर्ण तथा अनृशासनयुक्त कार्य का वातावरण उत्पन्न करने में 
सहायता प्रदान करने की अपील को और साथ ही गलत रास्ते पर चलने वाले 
उन काम्रेस-जनो को चेतावनी दी, जिनमे काग्रेस की अहिसात्मक नीत के विरुद्ध 
कार्य करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी । 
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प्रधान मंत्ियों का सम्मेलन 


ऐसी स्थिति में परस्पर सहयोग की विशेष आवश्यकता थी। इस आव- 
इयकता की पूर्ति के लिए प्रधान मत्रियो का एक सम्मेलन मई १९३८ में हुआ। 
सातो प्रधानमन्त्रियो तथा उनके कुछ साथियो ने इस सम्मेलन में भाग लिया। 
इस सम्मेलन में साधारण कृषि-तीति, श्रमिक तथा औद्योगिक पुननिर्माण, शक्ति 
के साधनो का विकास, ग्रामसुधार, शिक्षा, राजस्व सम्बन्धी साधन, कर-व्यवस्था 
तथा अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध मे विचार हुआ। उत्तर प्रदेश ने रचनात्मक कार्ये 
के लिए राजस्व के नये साधनो के सम्बन्ध में और वम्बई ने जेल-सुधार के सम्बन्ध 
में सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। प्रत्येक प्रात ने किसी-न-किसी 
विषय की विशेष छानवीन करने का भार लिया। मद्रास ने मादक वस्तु निषेध, 
मन्दिर-प्रवेश तथा ऋण-सम्वन्धी सहायता के सम्बन्ध में, वम्बई ने मजदूरों की 
समस्या के विषय मे, उत्तर प्रदेश तथा विहार ने भूमि-कर तथा कृषि-समस्याओं 
के बारे मे, आसाम ने खनिज साधनो के विषय मे, उडीसा ने कलापुर्ण दस्तका- 
रियो के विषय में और मध्यप्रात ने औद्योगिक तथा खनिज साधनो के अध्ययन 
का दायित्व ग्रहण किया । ये तो सिर्फ सुझाव' थे। मद्रास' ने जिमीदारी समस्या, 
वम्बई ने मादक वस्तु निषेध और उत्तर प्रदेश ने जेल सुधार के विषय हाथ 
में लिये। इस प्रकार प्रधानमतन्रियों के इस सम्मेलन से औद्योगिक योजना-निर्माण 
का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका कुछ समय वाद श्रीगणेश भी हुआ । 


केन्द्रीय सरकार की स्थिति 


इस प्रकार जबकि प्रातीय सरकारे अपने नये क्षेत्र में अप्रत्याशित विपयों द्वारा 
उत्पन्न होने वाले विरोध का सामना कर रही थी, काग्रेस के पुराने महारथी केन्द्रीय 
सरकार से संघर्ष कर रहे थे। केन्द्रीय सरकार भी अभी तक चंद व्यक्तियों का 
शासन था और वह पहले के ही समान निरकुण थी। इसलिए उस पर जनता 
के मत और उसकी अपील का कोई प्रभाव नही पडता था। केन्द्रीय असेम्बली 
का वजट-अधिवेशन भारतीय सेना की ब्रिटिश शाखा के यंत्रीकरण के विरुद्ध 
कार्मेस-दल के एक निन्दात्मक प्रस्ताव से आरम्भ हुआ। पाच ब्रिटिश रेजिमेंटो 
का २ करोड १५ लाख रु० की लागत से यत्रीकरण होने को था और इस रकम 
में से क्रेटिश सरकार सिर्फ जस्सी लाख रु० दे रही थी और घेष रकम भारत के मत्वे 
मढठने जा रही थी। यह नीति अनुचित थी, क्योंकि भारतीय घन से भारतीय 
सेना के अंग्रेज दस्तो का यत्रीकरण किया जा रहा था और यत्रीकरण के इस कार्य- 
परम से भारतीय रेजिमेटो को अलग रखा गया था। 

२८ फरवरी को अर्ये-सदस्य सर जेम्स ग्रिग ने केद्धीय बजट उपस्थित किया । 
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इसके उपरात बजट पर आम बहस' आरम्भ हुईैं। अअम वहस आरम्भ होने के समय 
विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने एक वक्तव्य दिया कि काग्रेस दल 
स्वतन्त्र काग्रेस राप्ट्रीयतावादी दल और डेमोक्रेट दल ने बजट की आम बहस 
में भाग न लेने का निश्चय किया है। इसलिए सर जेम्स द्वारा कस्टम्स' सम्बन्धी 
माग पेश करते ही विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश करने के स्थान 
पर मत लेने की माग उपस्थित कर दी गई। माग ४६ के विरुद्ध ६४ मतों से 
तामजूर करदी गई। अर्थ-सदस्य द्वारा पेश की गई अन्य मागो का भी यही हाल 
हुआ। बाद में इन नामजूर मागो को गवर्नर-जनरल ने अपने विशेषाधिकार 
हारा मजूर कर दिया। असेम्बली ने इसका जवाब सम्पूर्ण अर्थ-विल को नामजूर 
करके दिया। सभा ने सिफारिशी अर्थ विछ को भी ४८ के विरुद्ध ६८ मतो-द्वारा 
अस्वीकार कर दिया। वजट पर आम बहस आरम्भ होते ही परिषद से काग्रेस 
तथा प्रोग्रेसिव दल के सदस्य उठ कर बाहर चले गये। 


मजदूर-कमेटी की बैठक 


यद्यपि प्रान्तीय सरकारो को मजदूरों की समुचित व्यवस्था करने के लिए 
काफी अधिकार प्राप्त थे, फिर भी सभी प्रान्तो में एक-जंसी नीति का अनुसरण 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रान्तों की नीतियो का एकीकरण कर 
सकती थी। बम्बई सरकार ने अपने यहा मजदूरो-सम्बन्धी कानून का मसविदा 
बनाया था। मई १९३८ में काग्रेस की मजदूर कमेटी की बैठक हुई, जिसमे कुछ 
प्रान्तो के प्रधानमन्त्रियों ने तथा अन्य प्रान्तो के प्रधानमन्त्रियो के प्रतिनिधियों 
न भाग लिया। बैठक में अनुरोध किया गया कि मजदूरो की अवस्था तथा मज- 
दूर-सभाओ के झगडो की जाँच-पडताल के लिए जो कमेटिया नियुक्त की जाय 
उनमे सार्वजनिक जीवन और राप्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों 
को ही रखा जाय। यह बडी खुशी की बात थी कि बम्बई कपडा-उद्योग-जाच 
कमेटी की सिफारिश बम्बई की सरकार ने स्वीकार कर ली और बम्बई प्रान्त के 
मिल-मालिको ने उन्हे अमल में लाना मजर कर लिया। बम्बई मे कानन बनने 
का काये जारी था, जिसमे इस बात का भी प्रवन्ध था कि बीमारी के दिनो मे वेतन 
के साथ छूट्टी दी जाय। बडोदा सरकार ने १ अगस्त १९३८ से रियासत में ९ 
घटे का दिन घोषित करके दूसरी रियासतो का पथ-प्रदशन किया। बम्बई सरकार 
ने अपने कारखाना-कानून को उन कारखानो पर लागू करने का निश्चय किया 
जिनमें १० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते -थे। 


उद्योग-मंत्रियों का सम्मेलन 
अगस्त १९३७ में ही जबकि काग्रेस को प्रातो में मत्रिमडरू स्थापित किये 
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महीना-भर भी नही हुआ था, कार्यसमिति अखिल-भारतीय औद्योगिक योजना के 
निर्माण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का विचार कर चुकी थी। 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जुलाई १९३८ में काग्रेस के अध्यक्ष को उद्योग-मत्रियों 
का एक सम्मेलन बुलाने तथा विभिन्न प्रातो के मौजूदा उद्योगो तथा नये उद्योगो की 
आवश्यकता के सबध मे रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह सम्मेलन 
दिल्‍ली मे २ और ३ अक्टूबर १९३८ को हुआ । इसका उद्देश्य कुछ ऐसी समस्याओं 
पर विचार करना था, जिनका हल राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा सामाजिक आयोजन 
की किसी योजना के लिए आवश्यक था। इन समस्याओ के हल के लिए यह 
जरूरी था कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करे और विस्तृत जाच-पडतालो के बाद 
आवश्यक सामग्री का सकलन करे। सम्मेलन कौ उद्घाटन करते हुए सुभाष 
बाव्‌ ने स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय पु्न्तिर्माण की समस्याओं पर प्रकाश डाला 
और बतलाया कि कृषि की उन्नति वैज्ञानिक ढग पर कितनी ही क्यो न की जाय, 
निर्धनता और बेकारी को दूर करने तथा उत्तम वस्त्र, उत्तम मकान, उत्तम शिक्षा 
और अधिक फुरसत पाने का एकमात्र उपाय औद्योगीकरण ही हो सकता है। 
यह हमारे यहाँ ब्रिटेत की तरह क्रमिक न होकर रूस की तरह तुरत और बल- 
पूर्वक होना चाहिए। उन्होने कहा कि घरेलू उद्योग और बड़े उद्योगों में कोई 
विरोध नही है, केवल राष्ट्र को एक ओर यह फैसला कर लेना चाहिए कि औद्यो- 
गिक क्रान्ति आवश्यक है और दूसरी तरफ यह कि किस उद्योग का विकास घरेलू 
आधार पर किया जाय और किसका बडे आधार पर । इसके बाद उन्होने राष्ट्रीय- 
योजना निर्माण के कुछ सिद्धान्त बनाये और औद्योगीकरण की समस्याओं के 
सम्बन्ध में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना की । योजना- 
समिति में जिन लोगो को रखा गया उनके नामो की घोषणा की गई। समिति 
के अव्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किये गये । इसके अन्तर्गेत २७ उप- 
समितियाँ थी और इसने १९३८-३९ से नवम्बर १९४० तक काम किया। 


रियासता की समस्याएं 


अखिल भारतीय क्षेत्र में काग्नेस की दिलचस्पी जिन समस्याओ में थी उनमें 
रियासतो की समस्या ने सबसे अधिक महत्व धारण कर लिया था । प्रान्तो मे स्वायत्त 
शासन की प्रगति होने से रियासतो में केवल जाग्नति ही नही हुईं, वल्कि ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई, जिन पर गाधीजी और कार्यसमिति को विचार 
करना पडा। दक्षिण में ट्राववकोर और मैसूर का तत्कालीन इतिहास में मुख्य 
स्थान रहा। ट्रावनकोरं-काग्रेस के उद्देश्य केः प्रइन के बारे में रियासती सरकार 
और राज्य की काग्रेस के बीच उग्र विवाद चल रहा था। हैदराबाद राज्य ने 
जरूरत से कही ज्यादा विशेषाधिकार-कानून जारी कर दिए थे। लेकिन ज़िस 


श्ेश्८ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


रियासत ने जनता का ध्यान सबसे अधिक आक्ृष्ट किया था और जो उसकी 
नजर में सबसे अधिक गिरी वह थी मैसूर। वहाँ 'स्वाधघीनता दिवस” के सम्बन्ध 
में मौखिक चेतावनियो और विनाशात्मक कार्यो के लिए व्यक्तियों से जमानते 
मागी जा रही थी और उन पर प्रतिबध लगाये जा रहे थे। १९३८ में विदुर- 
स्वाथम्‌ के गोलीकाड से यह नीति अपनी चरम सीमा को पहुँच गई ।इसी बीच 
एक जाच समिति की नियुक्ति हुईं। समिति ने निर्णय दिया कि गोली भीड की 
हिसा से बचने के लिए आत्म-रक्षा के उद्देश्य से चलाई गई थी । इसी समय गाधीजी 
ते कार्यसमिति के दो सदस्यो, सरदार वललभ भाई पटेल तथा आचार्य कृपलानी, 
को भेजा । वे मैसूर काग्रेस के नेताओ तथा दीवान सर मिरजा इस्माइल से मिले। 
इस वार्ता के परिणामस्वरूप एक॑ समझौते का मार्ग निकाछा गया। १७ मई के 
समझौते में वे सभी मागे स्वीकार कर ली गईं, जिन्हे राज्य-काग्रेस ने अपने शिवपुर 
वाले अधिवेशन में उपस्थित किया था यह समझौता जेल के कंदियो तथा राज्य के 
अधिकारियों में हे वार्ता के कारण हुआ था। सरदार पटेल और आचार्य कृप- 
लानी ने राज्य और मैसूर काग्रेस' के बीच जो यह समझौता कराया था उसे कार्ये 
समिति ने भी स्वीकार कर लिया। मैसूर-सरकार ने इस सम्बन्ध मे एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित की और जून १९३८ में कार्यसमिति ने महाराज और उन सलाहकारो 
को समझौते की शर्तें उत्साह से पूरी करने के लिए बधाई भी दी। 


अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं 


यद्यपि भारत एक पराधीन देश था, फिर भी काग्रेस उसकी विशेष अतर- 
राष्ट्रीय स्थिति पर ध्यान रखती थी। पिछले चार वर्ष से चीन भीतरी अशाति 
तथा बाहरी आक्रमण की आशका से गुजर रहा था। इसलिए चीन की राष्ट्रीय 
सरकार के लिए एक मोटर, एम्बलेन्स-दछ, आवश्यक डाक्टर तथा नर्से आदि के 
सहित भेजने का निरवय किया गया। भारतीय डाक्टरों का एक दल डा० 
अटल की देखरेख में तैयार किया गया। दो वर्ष तक परिश्रम और रूगन से काम 
करने के बाद डा० अटल अपने साथियो के हाथ मे काम छोडकर भारत लौट आये । 
उनके कार्य की सभी जगह प्रशसा हुईं। दल के एक सदस्य डा० कोटनीस' का 
स्वर्गवासः भी हुआ। जजीबार की परिस्थिति में भी सुधार हुआ। भारत में 
जजीबार की लौग का जो बहिष्कार जून १९३८ के मध्य तक किया था उसका 
प्रभाव पडा और जजीबार सरकार तथा प्रवासी भारतवासियो में समझौता 
हो गया। १९३८ के पतझड में युद्ध के बादल घिरने लगे। ब्रिटेन और जम॑ंनी 
में उन दिनो जो कुछ हो रहा था। उसकी सूचना कार्यसमिति को प्रति सप्ताह 
पडित जवाहरलाल नेहरू से मिल रही थी। नेहरूजी २ जून को भारत से यूरोप 
के लिए रवाना हुए थे और मसावा में भारतीय व्यापारियों तथा सिकदरिया में 
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नहसपाशा तथा दूसरे वफद-नेताओं से मिलने के बाद सीधे बार्सीलोना (स्पेन) 
चले गये थे। उन दिनों आकाश से जो निर्देयतापूर्ण बम-वर्षा हो रही' थी, उसे 
उन्होने अपनी आँखों से देखा था । इसके उपरान्त वह पेरिस गये और वहाँ उन्होंने 
रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वाधीनता के आदोलन के आदर्शो पर 
प्रकाश डाला और फ्रासीसियों से सहानुभूति की माग की । इंगलेड में भी 
उनका कार्यक्रम विविध प्रकार का था। पेरिस में जुलाई १९३८ को खुले 
नगरो मे बम-बारी के विरुद्ध हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पडित नेहरू ने 
एक प्रभावशाली भाषण दिया | सितम्बर १९३८ में कार्यसमिति की बैठक दिल्‍ली 
में हुई और उसमे युद्ध-संबन्धी परिस्थिति पर विचार हुआ। 


मुसलिम लीग का रुख 


पिछले कुछ समय से साम्प्रदायिक मनमुटावः बढ रहा था, जिसकी चर्चा 
भी कभी-कभी सुनने मे आती थी। १९३८ में जवाहरछारू और जिन्ना के बीच 
पत्र-व्यवहार हुआ। यह पत्र-व्यवहार बहुत ही उग्र रहा और उसका परिणाम भी 
कुछ न निकला। एक असाधारण तथा दुखद घटना यह हुई कि राष्ट्रपति की 
हँसियत से जब सुभाष बावू चटगाव डिवीजन गये तब मुसलिम छीगियो की एक 
भीड ने शिष्टाचार और इसानियत को ताक पर रखकर उनके जुलूस पर 
पत्थर फेके । सौभाग्यवश राष्ट्रपति तथा जुलूस के १४ आदमियो को साधारण 
चोटे लगी। श्री जिन्ना ने तो जो स्थिति ग्रहण की थी उससे एक इच भी 
हटना उन्होने स्वीकार नही किया। काग्रेस की कार्य-समिति ने अपनी दिसम्बर 
वाली वैठक मे श्री जिन्ना के ९ अक्टूबर १९३८ वाले पन्न के सम्बन्ध मे निश्चय 
किया कि उससे साम्प्रदायिक समस्या के निवटारे में कुछ भी मदद नहीं मिल 
सकती । इसलिए राष्ट्रपति ने १६ दिसम्बर १९३८ के दिन श्री जिन्ना को सूचित 
कर दिया कि कार्ये-समिति मुसलिम लीग-कौसिल से वार्त्ता के आधार पर सहमत 
नही हो सकती । इसलिए इस दिशा मे और कुछ नही किया जा सका। 


राजकोट की समस्या 


सन्‌ १९३९ का आरभ होते ही देश के सामने दो बडी-बड़ी समस्याएँ 
आई एक तो र॒जकोट की समस्या और दूसरी सभापति का चुनाव। 
काठ्यावाढ की ३६० रियासतो में से राजकोट कोई बडी रियासत नहीं 
थी, परन्तु वह एक प्रकार से पश्चिमी भारत की रियासतो की राजघानी थी, 
क्योंकि एजेट-जनरल वही रहता था। राजकोट का सम्बन्ध गाधीजी के प्रारम्भिक 
जीवन से भी था। गाघीजी के पिता इसी रियासत के दीवान रह चुके थे। 
राजकोट के तत्कालीन ठाकुर साहब की सगाई होने के अवसर पर श्रीमती कस्तूरवा 
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गाधी ही ने उनके माथे पर कुकुम का अभिषेक किया था। इस पृष्ठभूमि को 
देखते हुए यह विधाता का क्र उपहास था कि राजकोट-नरेश को तूफान का 
क्रेंद्र बल कर ससार के सबसे महान पुरुष से टक्कर लेनी पडी। १९३८ मे 
रियासतो प्रजा का सगठन कुछ प्रमुख रियासतो में उत्तरदायी शासन की स्थापना 
के लिए प्रयत्वत कर रहा था। दूसरी रियासतो की तरह राजकोट में भी इस प्रयत्न 
के दमन की चेप्टा की गई। सत्याग्रह का जोरदार आन्दोलन छिडा और 
इसका उतने ही जोर से दीवान वीरवाला-द्वारा दमन किया गया। 

रियासत के अधिकारियो ने राजकोट प्रजापरिषद को गैरकानूनी घोषित 
कर दिया। इस आदेण के निकाले जाने पर कार्य-समिति का ध्यान इस आन्दोलन 
की ओर आक्ृष्ट हुआ। समिति ने जहा एक ओर उत्तरदायी शासन की प्राप्ति 
के लिये किये जानेवाले इस आन्दोलन का स्वागत किया वहा दूसरी ओर उसने 
रियासत के बाहर के लोगो को आन्दोलन में भाग न लेने का परामशे दिया। 
ऐसी स्थिति मे राजकोट के ठाकुर साहव ने सरदार वल्लभभाई पटेल को वम्बई 
से मुलाकात के लिए बुलाया। २६ दिसम्बर को सरदार पटेल और ठाकुर साहब 
के बीच समझौते की घोषणा हुई, जिससे राजकोट की प्रजा का सघर्ष समाप्त 
हो गया। यह सिर्फ राजकोट की जनता की ही नही, वल्कि साधारण रूप से 
रियासती प्रजा की विजय थी। ठाकुर साहब तथा सरदार पटेल में ८ घटे के 
विवाद के वाद जो समझौता हुआ उसके अनुसार ठाकुर साहब ने यह वचन दिया 
कि हमने दस ऐसे व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, 
जिसमे तीन रियासत के अफसर और सात प्रजा-जन होगे। जनवरी, १९३९ 
के अत तक यह समिति उचित जाच-पडताल के बाद शासन सुधार की एक ऐसी 
योजना तैयार करेगी, जिसमें प्रजा को अधिक-से-अधिक व्यापक अधिकार दिये 
जायगे, किन्तु इन अधिकारो का सर्वोच्च सत्ता के प्रति हमारे उत्तरदायित्व पर या 
नरेश के रूप मे हमारे विशेष अधिकार पर कोई प्रभाव न पडेगा | हमारी यह भी 
इच्छा है कि अब से हमारे निजी खर्चे की रकम नरेन्द्र-मडल की गरती विजप्ति के 
अनुसार निर्धारित की जाया करे। हम अपनी प्रजा को यह भी आइवासन देना 
चाहते हूँ कि उपर्यृक्त समिति जो भी योजना उपस्थित करेगी, उसे विचार करके 
कार्यान्वित करने का हमने इरादा कर लिया है। यह मान लिया गया है कि 
शान्ति तया सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रकार का अवैध 
आन्दोलन बद कर दिया जायगा और हम आम माफी करके सब राजनैतिक 
कैदियों को रिहा कर देगे, सब जुरमाने वापस कर देगे और दमनकारी कानूनों 
को वापस छे लेगे। 

समझौता २६ दिसम्बर १९३८ को हुआ था। उसकी शर्तों के अनुसार 
जब सरदार ने सात नाम भेजे तब रेजिडेट और सबरिषद ठाकुर साहब में सलाह- 
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मशविरा हुआ। रेजिडेट ने सरदार तथा काग्रेस के विरुद्ध कुछ बाते कही। सर- 
दार की सूची पर इस मामूली बात को लेकर आपत्ति उठाई गईं कि ठाकुर साहब 
को सूची मिलने से पहले ही नाम प्रकट कर दिये गये । इसके अतिरिक्त यह आपत्ति 
भी उठाई गई कि ठाकुर साहब अपनी प्रजा के महत्त्वपूर्ण वर्गों, जैसे भय्यत, मुसलिम 
परिषद तथा दलित जातियो की उपेक्षा नही कर सकते। इसलिए ठाकुर साहब 
ने सात नामो में से केवल चार ही मजूर किये और शेष तीन नामो को नामजूर 
कर दिया। सरदार ने जिन नामो की सिफारिश की थी वे ठाकुर साहब को मान्य 
न थे। इस प्रकार समझौता भग हो गया। इस विश्वासघात का सामना करने के 
लिए महात्माजी ने अनशन किया। अनशन अनिश्चित काल के लिए था। वाइस- 
राय के हस्तक्षेप पर सर मारिस ग्वायर को निर्णय के लिए नियुक्त किया गया। 
निर्णय गाधीजी के पक्ष मे था, कितु गाधीजी ने अपने अन्न में कुछ दबाव का 
अनुभव किया और किर उन्होने निर्णय का छाभ न उठाने का निश्चय किया। 
यह अनशन त्रिपुरी-अधिवेशन के दिनो मे हुआ और इसी बीच समाप्त हो गया । 


सभापति का चुनाव 


साधारणतया राष्ट्रपति के चुनाव में कोई हलचल नहीं होती थी। अवटूबर 
१९३४ से बस्बई वाले अधिवेशन में नया विधान स्वीकार किये जाने से पूर्व प्रान्तीय 
काग्रेस-कमेटियाँ नये वर्ष के लिए राष्ट्रपति के नामो के प्रस्ताव करती थी और 
फिर वही इनमे से एक का चुनाव कर लेती थी। परल्तु त्रिपुरी अधिवेशन के लिए 
सभापतित्व के सवाल को लेकर वास्तविक विवाद उठ खडा हुआ। सुभाप बाबू 
काग्रेस के चुप रहने वाले अध्यक्षो मे से थे। उनकी तदुरुस्ती लगातार खराब 
रही थी और शरीर थक चुका था। फिर भी उनके मस्तिष्क मे थकान न थी 
और शक्ति भी अक्षुण्ण बनी हुई थी। ऐसी स्थिति मे सितम्बर १९३८ के 
अन्त मे १जाहिर हुआ कि सुभाष बाबू त्रिपुरी मे भी अध्यक्ष रहना चाहते है। 
राष्ट्र की माग और अभी तक ब्रिटेन द्वारा उसकी पूति न होने के कारण आवश्यक 
यह था कि राष्ट्रपति का पद किसी मुसलमान को दिया जाय। देश को मौलाना 
अबुल कलाम आजाद के रूप में ऐसा मुसलमान मिल भी सकता था। वह एक बार 
१९२३ मे काग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, किन्तु वह विशेष अधिवेशन था। गाधीजी 
का विचार था कि त्रिपुरी मे काग्रेस के अध्यक्ष मौ० अवुल कलाम आजाद के होने 
से साम्प्रदायिक समस्या के हल करने मे मदद मिलेगी। यही कारण था कि उन्होने 
सुभाष बावू को राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से खड़े होने को प्रोत्साहन नही दिया। 
इसके बावजूद मित्रो ने सुभाष बावू के नाम का प्रस्ताव कर दिया और 
सुभाष बावू ने खडा होना भी स्वीकार कर लिया। मौलाना की उसम्मीदवारी की 
भी नियमित रूप से घोषणा की गई और जनवरी १९३८ में कार्यसमिति की वार- 
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दोली वाली बैठक में यह प्राय निश्चित ही था कि मौलाना को चुन लिया जायगा। 

इन पक्तियों के लेखक को वादोली से रवाना होते समय गाघीजी से सूचना 
मिली कि यदि मौलाना ने स्वीकार न किया तो वह (गाधीजी) यह काटो का त्ताज 
उस (लेखक) के सिर पर रखना चाहते है। मौलाना अपनी रजामदी दे चुके थे 
और बम्बई के लिए रवाना हो चुके थे। अगले दिन बम्बई में मौलाना ने अपनी 
राय बदल दी और अपनी उम्मेदवारी वापस लेने का फैसला किया। वाद मे 
सौलांना के कहने पर इन पक्तियो के लेखक का नाम सामने आया और इस तरह 
लेखक और सुभाष बाबू दो ही प्रतियोगिता के लिए रह गये । इस प्रकार मौलाना 
के हट जाने पर सुभाष बावू को अपने प्रतियोगी के विरुद्ध छयगभग ९५ मततो से 
सफलता प्राप्त हुई। 


चुनाव का प्रभाव 


चुनाव का परिणाम प्रकट होते ही गाधीजी ने घोषणा कर दी कि सुभाष 
के 'प्रतिस्पर्धीी की पराजय को वह अपनी पराजय मानते है । इससे देश में हलचल 
मच गई। जिन लोगो ने सुभाष वाबू के पक्ष में मत दिया था वे गाधीजी और 
उनके नेतृत्व मे विश्वास प्रकट करने छूगे। इससे एक परेशान करने वाली परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रपति के पद के लिए पहले २९ जनवरी १९३९ को 
मत लिया गया था, परन्तु एक सप्ताह के भीतर ही स्थिति में परिवर्तन हो गया 
इससे नये अध्यक्ष के लिए बडी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। यचपि अध्यक्ष 
का चुनाव डेलीगटो के बहुमत से हुआ था, तो भी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
में उसका अल्पमत था। अब प्रशइन यह था कि वह अपनी कार्यसमिति कैसे बनाए ? 
सुभाष बाबू का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था और इन चिन्ताओं का असर भी 
उनके स्वास्थ्य पर पडा । फलत ९ फरवरी १९३९ को खुले अधिवेशन के प्रस्तावों 
का मसविदा बनाने के लिए वर्धा में कार्य-समिति की जो बंठक हुई उसमें वह न जा 
सके । कार्यसमिति के १३ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सिर्फ अध्यक्ष और 
श्रीशरत्चन्द्र बोस ही कार्य-समिति में रह गये । सुभाष बाबू के स्वास्थ्य में सुधार 
नही हुआ और उनकी बीमारी खुले अधिवेशन मे भी चलती रही । अधिवेशन के 
पाच या छ दिन उन्हे तापमान रहा और अधिवेशन के दूसरे दिन तो वह १०४ 
व १०५०" डिग्री तक चढ गया। बीमारी के कारण तत्कालीन राजनीति मे और 
भी पेचीदगी आ गई। ८ 


त्रिपुरी-कांग्रेस : १६३६ 


त्रिपुरी-अधिवेशन की कार्यवाही अध्यक्ष के चुनाव तया गाधीजी के अनशन की 
परिस्थितियों के कारण फीकी पड गई थी। वातावरण इन दो मुख्य घटनाओ की 
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अरतिक्रियाओों से व्याप्त था। तीसरी घटना स्वयं झनोदीत ऊध्यक्ष की बीमारी 

थी, दिस्के क्रय वह ऋछानदार जलूस 8:54: 880 न ले सके। जलूस में अध्यक्ष को 

७२ हाथियों के रथ में वैठाक्षर निकालने का निश्चय क्या गया था और इस 

जलस को रेलवे स्वेझन से प्रकृति की गोद में बसे तिपुरी के विष्णुदत्त नगर तक 

निक्षालने की व्यवस्था की गई थी। नगर नदी के किचारे बताया गया था और 
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वह गांवों तथा जंगलों की पृष्ठ-भूनि मे बड़ा ही मचोहर रूगता था। इस मनोहर 
दह्यावला के बदाच जलूस अध्यक्ष के चित्र के साथ निकाला गया। इसके बाद 
प्रतिनिधि में ने मौ० शौकत-जली, सर मुहम्मद इकबाल, बेगम अंसारी, मद्रास 
के मंत्री श्री के० रामुनी मेनन, जी० एस० कापडिया, बी० राजा राउ, डा० 
राजवली पटेल और श्री के० नागेश्वर राव पंतलू की दिवंगत आत्मा के प्रति 
श्रद्धांजलि अपित की। अधिवेशन आरम्भ होने से पहले समस्याजयों का 
स्पष्टीकरण होना था। अ० भा० कांग्रेस कमेटी की जिस प्रारम्भिक बैठक में 
प्रवन्ध तया नियम सस्वन्धी कार्य होते थे उसी में इस बार ताकत की आजमाइश 
हुई। पिछले महीने कार्यसमिति की जो बैठक वर्धा में हुई थी उसमे प्रधानमन्त्री 
की वाषिक रिपोर्ट को मनोनीत अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण स्वीकार 
नहीं किया गया था। इसीलिये अ० भा० काग्रेस कमेटी में जब प्रधानमत्री की 
रिपोर्ट उपस्थित की गई तब यह आपत्ति उठाई गई कि कार्य-समिति की स्वीकृति 
के विना अ० भा० काग्रेस कमेटी उस पर विचार नहीं कर सकती। अध्यक्ष 
ने फैसला दिया कि विधान में यह कही नहीं कहा गया कि अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित होने से पूर्व प्रधानमन्त्री की रिपोर्ट पर कार्य- 
समिति की मंजूरी लाजिमी है। इसलिए कमेटी ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को 
स्वीकार कर लिया। यह पहली कशमकश थी। दूसरी कशमकश तब उत्पन्न 
हुई जब श्री गोविन्दवल्लभ पत ने अ० भा० काग्रेस कमेटी के १६० सदस्यो की 
ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जिसमे कहा गया कि चूकि आगामी वर्ष में विकट 
परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और चूकि ऐसे सकट के समय केवल महात्मा गाधी 
ही काग्रेस तथा देश को विजय-पथ पर ले जा सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है 
कि कार्यसमिति को उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और इसीलिए फमेटी अध्यक्ष 
से अनुरोध करती है कि वह कार्यसमिति का चुनाव गाधीजी की इच्छा के अनुसार 
करे। प्रश्न यह था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय या नही । एक वर्ग ने 
कहा कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार ही नही 
कर सकती। अध्यक्ष ने भी यही निर्णय दिया। परन्तु उन्होने विषय-समिति मे 
इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया। 

अव्यक्ष का भाषण काग्रेस के इतिहास में सब से छोटा था, किन्तु उसमें सुभाष 
वाबू ने राष्ट्र के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया था। उन्होने अन्तर्राप्ट्रीय 
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परिस्थिति, म्यूनिक का समझौता, मिस्री प्रतिनिधिमडलर, गाधीजी का अनशन, कार्य- 
समिति के सदस्यो का इस्तीफा और रियासतो की हलचल -- सभी समस्याओ का जिक्र 
किया था। घरेल्‌ राजनीति के सम्बन्ध में उन्होने बताया कि उसमे निराणावाद 
के लिए स्थान न था, वल्कि इससे विपरीत परिस्थिति राष्ट्र के लाभ में ही थी जिससे 
लोग सफलता की आशाए कर सकते थे। उनका कहना था कि हमे ब्रिटिश सर- 
कार के सामने अपनी माग एक अल्टीमेटम के रूप मे रखती चाहिए और उनका 
उत्तर पाने के लिए समय की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये और यदि इस 
निर्धारित अवधि के भीतर सतोपजनक उत्तर न मिले तो हमे अपनी राष्ट्रीय 
साग स्वीकार कराने के लिये सामूहिक सत्याग्रह जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, 
क्योकि सुभाष बाबू का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय सत्याग्रह 
जैसे आदोलन का अधिक समय तक सासना नही कर सकेगी। उनके विचार से 
निष्क्रिय दृष्टिकोण रख कर सघ योजना छादे जाने की प्रतीक्षा का समय नही था, 
ब्र॒ल्कि वह सघ-योजना छादे जाने से पूर्व कारंवाई आरम्भ कर देने के पक्ष में थे। 

राष्ट्रीय माग के व्यापक प्रशइन पर त्रिपुरी मे हरिपुरा से अधिक और कुछ न 
कहा गया। उस समय एक तरफ राष्ट्रीय सघर्ष के आसार दिखाई दे रहे थे तो दूसरी 
तरफ जतर्राष्ट्रीय युद्ध के वादल घिरते आ रहे थे। भारत को इन दोनो ही परि- 
स्थितियों का सामना करना था औौर इसीलिए त्रिपुरी मे एकता की वृद्धि, फूट की 
शक्तियों के निराकरण, प्रातीय कार्यो के एकीकरण तथा राष्ट्रीय सस्था की शक्ति 
बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सब कुछ ठीक था। मार्ग स्पष्ट था 
और मजिल दिखाई देने लगी थी। उस तक पहुचने की बाधाए भीतरी और बाहरी 
दोनो ही प्रकार की थीं । यदि हमें वाहरी बाघाओ पर विजय पाना था तो भीतरी 
बाधाओं को तो मार्ग से बिछकुल हटा देना ही जरूरी था। जो अव्यवस्था दिखाई 
दे रही थी उसमे से काग्रेस व्यवस्था को कैसे खोज निकाले ? इस राष्ट्र की 
डगमगाती नैया का केवट कौन हो ” गाधीजी राजकोट में थे और हाल ही में 
अनिश्चित काल के लिए आरम्भ किये गये एक अनशन को समाप्त कर 
चुके थे । उनका शरीर त्रिपुरी में नही था, किन्तु आत्मा वही मौजूद थी। सवाल 
सिर्फ यही था कि राप्ट्र उन्हे अपना कर्णधार बनाता है या नही ? त्रिपुरी मे 
प्रतिनिधियों को इसी प्रश्न का फेसला करना था। 

अधिवेशन भर सुभाष बावू बीमार रहे और इधर कौफी समय से इस बीमारी 
में कोई सुधार होता हुआ नही दिखाई दे रहा था, यहा तक कि वह खुले अधिवेशन 
तक में नही आ पाये थे। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा विषय-समिति की 
बैठक में वह स्ट्रेचर पर लाये गये थे। उनके स्ट्रेचर पर आने-जाने से दया का सचार 
होता था, लेकिन जहा तक सिद्धान्तो और नीतियो का सवार था, दोनो ही पक्ष 
अडिग थे। प्रतिनिधियों के एक भाग में गुल-गपाडा' मच रहा था। इसके कारण 
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लगभग एक घण्टे तक कार्यवाही न हो सकी । जब शरत बाबू मंच पर आये और 
उन्होने अनुरोध किया त्तन शोरगुल कम हुआ। यह उपद्रव प० गोविन्द वल्लभ 
पत के इस सुझाव पर हुआ कि खुले अधिवेशन में इस अप्रिय प्रसग से बचने के लिए 
प्रस्ताव को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सिपुर्दे कर दिया जाय। परन्तु इस 
सुझाव का जोरदार विरोध किया गया । सुझाव वापस ले लिया गया और अधिवेशन 
स्थगित कर दिया गया। अगले दिन दर्शको को बाहर ही 'रखा गया और विषय- 
समिति के पडाल मे, प्रतिनिधि एकत्र हुए। प्रतिनिधियों के अलावा पडाल में 
पत्रकार तथा स्वयसेवक भी थे । इस बार प्रबन्ध उत्तम हुआ और खुला अधिवेशन 
सुव्यवस्थित रूप से हुआ | बाद से जब विषय समिति के पडाल में खुला अधिवेशन 
आरम्भ होने जा रहा था, बगाल के कुछ मित्रो ने पहले वाले सुझाव' को मानना 
स्वीकार किया; किन्तु फिर शोरगुल होने से वह आगे न बढ सका। खैर, खुले 
अधिवेशन की कारंवाई आरम्भ हुईं और प्रस्ताव, बिना किसी उल्लेखनीय 
घटना के पास हो गया। 


खुभाष बाबू का त्याग-पत्र 


काग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। त्रिपुरी में अध्यक्ष की विदाई एंक 
गम्भीर घटना थी। इस अवसर पर परिवार के कुछ लोग, एक या दो डाक्टर या 
कार्यसमिति के दो सदस्य उपस्थित थे। बडी कठिनाई से सुभाष बाबू को अम्बुलेस 
गाडी की गद्दी पर रखा गया, जिसमे उन्हे लम्बी यात्रा करनी थी। वह सीधे झरिया 
के निकट किसी स्थान को गये और वहा स्वास्थ्य सुधार होने मे लगभग एक महीना 
लग गया। प्राय नित्य ही देश मे कार्यसमिति के सदस्यो के चुनाव और इस' सम्बन्ध 
में घोषणा की प्रतीक्षा की जाती थी। परन्तु उन्होने यह घोषणा नहीं की। 
अन्त में परिस्थिति का सामना करने के लिए अखिल भारतीय काग्रेस' कमेटी 
की एक बैठक बुलाई गई। काग्रेस के कार्य मे गतिरोध उत्पन्न हो गया था। कार्य 
समिति के बिना काग्रेस की वही अवस्था थी, जो हाथ-पैर के बिना शरीर की 
होती है। सुभाष बाबू के रुख से पैदा हुई स्थिति का मुकाबला अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी ही कर सकती थी, जिसकी बैठक कलकत्ता से अप्रैल १९३९ में हुई। 
परन्तु इस बैठक से पूर्व कलकत्ता मे सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति 
में उस वर्ष के लिए नये राष्ट्रपति राजेन्द्र बाव्‌ निर्वाचित हुए। 


खुसाष बाबू का विरोधी रुख 


पाठको को स्मरण होगा कि जलूपाईगिरि (बंगाल) के जिला-सम्मेलन मे 
ब्रिटिश सरकार को छ. महीने का अल्टीमेटम देने और फिर से सत्याग्रह शुरू 
करने का गुर निकाला गया था। बगाल के लोग ब्रिटिश सरकार से सघष शीघ्र 
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ही छेडने के पक्ष में थे। किसानो को रियायतें देने के बारे में भी वे सत्याग्रह की 
धमकी दे रहे थे। बगाल में काग्रेसी मत्रिमडल था। ऐसी स्थिति में यदि सत्याग्रह 
चलाया जाता तो वहा के मत्रियों को सत्याग्रह का सामना करना पडता। इसके 
अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए छेडा गया सत्याग्रह सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस 
कमेटी के निर्देशन तथा नियत्रण मे ही चछता। इन बातो की उपेक्षा करके सुभाष 
बावू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्ही दिनो काग्रेस के दो दलो मे मनमुटाव 
बढने का एक और भी कारण उत्पन्न हो गया । यह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
द्वारा अपनी उसी बैठक मे काग्रेस पार्टियों तथा प्रान्तीय कमेटियो को दी हुई सलाह 
थी। प्रान्तीय कमेटियो को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें शासन-सम्बन्धी 
मामलो में हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि नीति के सम्बन्ध में मन्त्रिमडल या 
प्रान्तीय कमेटी मे कोई मतभेद उठे तो उसे पार्लमिटरी बोर्ड के सुपुर्दे करना चाहिए 
और इस सम्बन्ध से सावेजनिक रूप से कोई बहस न होनी चाहिए। इस नियम के 
विरोधियो ने जनता के अधिकारो पर कुठाराघात समझा और कहा कि इससे तो 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया मत्रियों तथा धारासभाओ की पादियों के अधीन हो 
गईं। विभिन्न स्थानों की मातहत कमेटियो ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के 
निरचयो के औचित्य पर सदेह प्रकट करते हुए प्रस्ताव पास किये और उनकी निन्‍्दा 
के लिए सभाए बृुलाईं। उचित तो यह था कि उच्च कमेटी के पास सुझाव भेजा 
जाता या कोई अनुरोध किया जाता, किन्तु किया यह गया कि सुभाष बाबू और 
उनके अनुयायियो ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के उपर्युक्त निर्णयो के बारे में 
९ जुलाई को भारत में विरोध-दिवस मनाया । इन दिनो गाधीजी सीमाप्रान्त गये 
हुए थे और जवाहरलालजी लका जा रहे थे। फिर भी कार्यसमिति की बैठक 
तुरन्त बुलाना आवश्यक समझा गया । अगस्त १९३९ मे वर्धा मे उसकी बैठक हुई । 
सुभाष बाबू से स्पष्टीकरण करने को कहा गया, क्योकि उन्होने इस प्रदर्शन का 
आयोजन किया था। 


कार्य-समिति का निश्चय 


सुभाष बाबू की लम्बी सफाई पर कार्यसमिति ने उत्सुकतापूर्वक विचार 
किया और अन्त में खेद और अनिच्छा के साथ इस परिणाम पर पहुची कि 
राष्ट्रपति ने जो मुख्य बात कही थी, उसे सुभाष बाबू ने अच्छी तरह नही समझा । 
कार्यसमिति का विचार यह था कि “भूतपूर्व अध्यक्ष की हैसियत से सुभाष 
बाबू को अनुभव करना चाहिए था कि अध्यक्ष-द्वारा उन्हे जो आवश्यक आदेश दिये 
गये थे, राष्ट्र के सेवक के रूप में उन्हें पालन करना चाहिए था, चाहे अध्यक्ष के 
निर्णय से उनका निजी मतभेद ही क्यो न रहा हो । यदि सुभाष बाबू को अध्यक्ष के 
निर्णय पर आपत्ति थी तो वह यह आपत्ति कार्यसमित्ति या अखिल भारतीय काग्रेस 


डी 
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कमेटी के सामने उपस्थित कर सकते थे, किन्तु जब तक अध्यक्ष के आदेश बने हुए 
थे तव तक सुभाष वाबू को उन्हे मानना चाहिए था। काग्रेस' को ससार की सब से 
शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत से टक्कर लेनी है और ऐसे समय में कार्यसमिति 
सुभाष बाब्‌ का यह तर्क मानने में असमर्थ है कि प्रत्येक सदस्य को काग्रेस के विधान 
का मनमाना अर्थ लगाने की स्वतत्रता है, क्योकि यदि इस प्रकार की स्वतत्रता दी 
गई तो काग्रेस में अऋराजकता फैल जायगी और थोडे समय में उसका खात्मा हो 
जायगा । इसीलिए सुभाष बाव्‌ को वगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के 
लिए तथा अगस्त, १९३९ से तीन वर्ष के लिए किसी भी निर्वाचित काग्रेस कमेटी 
मे चुने जाने के अयोग्य ठहरा दिया गया। आशा प्रकट की गई कि श्री सुभापचन्द्र 
बोस अपनी गलती महसूस कर के अनुशासन की कारंवाई स्वीकार करेगे। परन्तु 
सुभाष बाबू ने इसके बाद दक्षिण भारत का दौरा किया। इस दौरे मे जनता की 
भारी भीड के स्वागत से वह इस भ्रम में पड गये कि सब लोग उन्ही के अनुयायी है 
और सब-के-सव उस अग्रगामी दर (फारवर्ड ब्लाक) में सम्मिलित हो जायगे, 
जिसकी स्थापना उन्होने इस्तीफा देने के वाद की थी। 


नेहरूजी की लंका-यात्रा 


लका के कुछ कानूनो के कारण प्रवासी भारतीयों के लिए चिन्तनीय परिस्थिति 
पैदा हो गई थी। दो मेत्रीयूर्ण पडोसियो के वीच अनावश्यक झगडे को रोकने के 
लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने प० जवाहरलाल नेहरू को लका जाने और 
सम्भव हो तो शात्तिपूर्ण समझौता कराने के लिए नियुक्त किया। जवाहरलारू 
नेहरू १६ जुलाई को वायुयान द्वारा कोलम्वों पहुचो । जनता ने, जिसमे सिहल 
तथा भारतीय दोनो ही थे, उनका शानदार स्वागत किया। छलका की राज-परिपद 
के नेता सर वेरन जयतिलक के कहने पर एक विशेष स्वागत समिति बनाई गई, 
जिसका आतिथ्य पडितजी ने स्वीकार किया। 
लका में उनका बडा व्यस्त कार्यक्रम रहा। वह मत्रियो, सीलोन इडियन 
काग्रेस और सीलोन सेट्रल इंडियन असोसियेगन के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों 
से मिले | उन्होने कई सार्वजनिक सभाओ में भाषण भी दिये। मत्रियों के साथ 
अपनी वार्ता में उन्होंने सिहलो तथा लका में बसे भारतीयों को व्यापक दृष्टिकोण 
से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपने कहा कि हमे जिन महान 
समस्याओ का सामता करना है उनकी तुलना में वर्तमान समस्याएं छोटी एव गौण 
है, इसलिए इस छोटी समस्या को हमे व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 
भारतीयो तथा उनके प्रतिनिधियों से उन्होने अन्दरूनी मतभेदों को मिटाकर 
आत्माभिमानी नागरिकों के समुदाय बनने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होने 


श्र 
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भारतीयो को सलाह दी कि वे लका को अपना घर समझे और सचाई तथा लगन 
से उसकी सेवा करे। 
इस प्रकार समस्या के प्रति इस उच्च दृष्टिकोण के कारण सब तरफ शान्त 
और अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया, परन्चु मत्रिगण भारतीयों को वापस भेजने 
की योजना में कोई बडा परिवर्तन करने के लिए राजी नही हो सके । योजना मे 
थोडा हेर-फेर करना उन्होने अवश्य स्वीकार कर लिया और वादा किया कि 
भारतीयो के लौटाने की वह ऐसी व्यवस्था करेगे कि उन्हें विशेष असविधा न 
हो। यद्यपि जवाहरलाल जी की यात्रा के कारण दोनो देशो की परम्परागत मंत्री 
की यादगारे ताजी हो गई और कटदुता में भी कमी हो गई, लेकिन उसके कारण 
उद्देश्य की सिद्धि न हो सकी । लका की सरकार का रुख तत्कालीन समस्याओ के 
सम्बन्ध में इतना हठी रहा कि कार्यस्रमिति को अपने प्रस्ताव मे कहना पडा कि यह 
रुख अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति की वृद्धि करने वाला अयवा न्यायपूर्ण नहीं है। समिति 
ने विचारपूर्वक अपना मत प्रकट किया कि छका के लिए भारत से मजदूरो का 
जाना एकदम रोक दिया जाय। यहा यह भी बता देना अप्रासग्िक न होगा कि 
१९४० में लका-सरकार का एक प्रतिनिधि मडरू भारत सरकार से वार्ता करने के 
लिए आया और इसका भी कोई भिन्न परिणाम न निकला। 


खादी पहनने पर जोर 


दिकायते आने पर कि निर्वाचित स्थानों पर चुने गये अथवा उनके उम्मीदवार 
व्यक्ति आदतन खटद्दरधारी नहीं हे, एक अधिकारपूर्ण घोषणा आवश्यक हो गई। 
हरिपुरा अधिवेशन समाप्त होते ही कार्यसमिति की वेठक हुई थी और उसमे कहा 
गया था कि सिर्फ हाथ का कता और हाथ का वुना कपडा ही खहर नही कहा जायगा, 
बल्कि उस कपडे को भी खद्दर कहा जा सकता है, जिसे बनाने मे कारीगरो को 
चर्खा सध द्वारा निर्धारित मजदूरी दी गई हो । जब कार्यसमिति से प्रदन किया गया 
कि हाथ से कती और हाथ से बनी खादी का आदतन पहनने वाला” किसे कहा 
जायगा तब कार्यसमिति ने फैसला दिया कि आदतन खादी पहनने वाला वही 
व्यक्ति माना जायगा, जो किसी काग्रेस कमेटी मे अथवा किसी पद के लिए निर्वाचित 
होने के छ महीने पूर्व से खादी पहनता रहा हो । यह भी निश्चय किया गया कि 
खादी वाली धारा जिस प्रकार धारासभाओं की सदस्यता के लिए' आवेदनपत्र 
भेजने वालो पर लागू होती है उसी प्रकार वह म्यूनिसिपल तथा स्थ्कुतीय बोर्डो 
के सदस्यों पर भी लागू होगी। ह 


बम्बई में नशावन्दी-आन्दोलन 
बम्बई के लिए १ अगस्त का दिन स्मरणीय था। इस दिन बम्बई नगरी तथा 
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पास की बस्तियों मे नशाबदी का कार्यक्रम आरम्म किया गया। पहले दिन एक 
विशाल जलूस निकाला गया, जो एक भारी सभा में समाप्त हुआ। इस सभा में 
भाषण करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा-- सम्पूर्ण भारत और बम्बई 
हमे देख रहा है। सारा ससार जिस दिन की इन्तजारी कर रहा था वह दिन आ 
गया है। इस देश के लिए यह दिन नशाखोरी की राक्षसी से हमारे छुटकारे का दिन 
है। आज बम्बई ने अपने पिछले इतिहास का खात्मा करके एक नये अध्याय का 
आरम्भ किया है ।” 

गाधीजी ने, जो इस प्रयोग के प्रेरक थे, निम्न सन्देश भेजा--- 

“मुझे आशा है कि अन्त में बम्बई की सहज सदभावना की, जिसके लिए 
वह प्रसिद्ध है, विजय होगी और सब मिलकर बम्बई मत्रिमडरू द्वारा आरम्भ 
किये गये इस साहसपूर्ण सुधार को सफल बनायेगे, जैसा कि इसे होना ही चाहिए 
5 विश्वास है कि नशाखोरी के अभिशाप से छुटकारा देश के लिए एक वरदान 

छ होगा।” 


जमनालाल वजाज की रिहाई | 


श्री जमनालाल बजाज की रिहाई भी इस' वर्ष की एक प्रमुख घटना थी। 
कार्यसमित्ति के एक सदस्य तथा जयपुर प्रजामडल के अध्यक्ष श्री जममनाढारू 
बजाज को जयपुर राज्य मे प्रवेश की निषेध-आज्ञा भग करने के अपराध मे पिछली 
फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह जयपुर अकाल-पीडितो की सहायता 
का कार्य करने जा रहे थे। आज्ञा उल्लघन करने पर उन पर बाकायदा मुकदमा 
नही चलाया गया, बल्कि उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा गया। जेल के 
कष्टमय जीवन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडा। जब मामला स्थानीय 
डाक्टरो की शक्ति के बाहर हो गया तब सेठजी को इस शर्ते पर छोड़ना स्वीकार 
किया गया कि वह इलाज के लिए विदेश चले जाय । जमनालालजी ने इन शर्तों 
पर छोडा जाना पसन्द नहीं किया । ९ अगस्त १९३९ को छ महीने के अनावश्यक 
तथा कप्टमय जेल-जीवन के वाद उन्हें बिना किसी शर्तें के छोड़ दिया गया | 


हवितीय मदहायुद्ध ओर भारत 


पिछले बारह साल से काग्रेस दूसरे यूरोपीय महायूद्ध के छिड़ने की आशका 
कर रही थी । आखिरकार १९३९ के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह मे अन्तर्राष्दीय 
परिस्थिति ने चिन्तनीय रूप धारण कर लिया और युद्ध का संकट उपस्थित हो 
गया। एक ओर वे राष्ट्र थे, जो लोकतत्रवाद और स्वाधीनता के हामी थे और 
दूसरी ओर वे राष्ट्र थे जिनके दृष्टिकोण फासिस्ट थे और जिनके आचरण से 
हमला करने के इरादे के चिह्नू दिखाई दे रहे थे। राप्ट्रो के इन दो दलों के बीच 
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काग्रेस की सहानुभूति स्पष्टतया पहले की ओर थी। परन्तु काग्रेस निः्चय कर 
चुकी थी कि वह युद्ध मे भारत के ढकेलने के प्रयत्त का विरोव करेगी। १ मई 
१९३९ को कलकत्ते में होने वाली अपनी बैठक में काग्रेस कमेटी विदेशों को 
भारतीय सेना की रवानगी के बारे में अपने विरोध को दुहरा चुकी थी, फिर भी 
सरकार ने मिस्र तथा सिगापुर को भारतीय सेना भारतीय जनता की इच्छा के 
विरुद्ध भेज दी थी। युद्ध-परिस्थिति के अलावा केन्द्रीय असेम्बछी भी कह चुकी थी 
कि उसकी अनुमति के बिना सेना विदेश न भेजी जायगी | इस तरह जाहिर था कि 
ब्रिटिश सरकार काग्रेस तथा असेम्बडी की घोषणाओ का अनादर कर ऐसे कार्य 
कर रही थी, जिनके परिणामस्वरूप भारत के युद्ध में फल जाने की सम्भावना थी। 
लोकमत की इस अवज्ञा के कारण जवाब में कार्यसमिति ने केन्द्रीय असेम्बली के 
सदस्यों से असेम्बली के अगले अधिवेशन में भाग न लेने का अनुरोध किया। साथ 
ही प्रान्तीय सरकारो को चेतावनी दी गई कि काग्रेसी मतन्रिमडलों को चाहे 
जा ही देना पडे, किन्तु उन्हें युद्ध की तैयारियों -मे हरगिज सहायता न देनी 
चाहिए। 

इसके वाद घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमा। इधर २४ अगस्त, १९३९ को 
भास्कों में रूसी-जमेन अनाक्रमण-सधि हुई और उधर ब्रिटिश विदेश-विभाग ने 
२५ अगस्त को ब्रिटेन और पोलैण्ड के बीच परस्पर सहायता की घोषणा कर दी। 
पोलैण्ड के प्रति ब्रिटेन ने जो जिम्मेदारी ग्रहण की थी उसके कारण ब्रिटिश सरकार 
को जन सरकार से कहना पडा कि यदि वह पोलैण्ड के प्रति हमले की कारंवाई 
रोक कर सतोपजनक आइवासन न देगी और पोलैण्ड की भूमि से अपनी सेना न 
हँटा लेगी तो तीन सितम्बर के ११ बजे से दोनो देशो के मध्य युद्ध की अवस्था 
आरम्भ हो जायगी। फिर तीन सितम्बर को श्री चेम्बरलेन ने रेडियो पर घोपणा 
करते हुए कहा कि चूकि ऐसा कोई आइवासन प्राप्त नही हुआ, इसलिए ब्रिटेन का 
जमनी से युद्ध चालू समझना चाहिए। इस प्रकार युद्ध छिड गया। 

तीन सितम्बर की रात को सम्राट ने अपने साम्राज्य के नाम एक सदेश दिया । 
इसमे उन्होने एक ऐसे राज्य की स्वार्थपरता की निन्‍्दा की, जिसने अपनी सधियो 
और वचनो को भग कर के दूसरे राज्यों की स्वाधीनता पर आक्रमण करने के लिए 
पशुबल का सहारा लिया था। इसके उपरान्त वाइसराय ने अपनी घोषणा में 
उपस्थित समस्या पर, प्रकाश डाला और विश्वास प्रकट किया कि भारत पशुबल 
के विरुद्ध मानवीय स्वाधीनता के लिए लडेगा। उनके सदेश का सबसे उपहासास्पद 
अथवा सबसे अधिक चोट करने वारा भाग वह था, जिसमे उन्होने यह विश्वास 
प्रकट किया था कि भारत पशुबल के विरुद्ध मनुष्य की स्वाधीनता का पक्ष ग्रहण , 
करेगा और ससार की ऐतिहासिक सभ्यता की हैसियत से दुनिया के महान राप्ट्रो 
के बीच अपने स्थान के अनुरूप अपने हिस्से का कार्य पुरा करेगा। सचमुच एक 
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कायसमिति की वैठक 


इस समय ब्रिटेन एक तरह से अकेला और असहाय रह गया था। यहा तक कि 
स्वाधीन उपनिवेशों ने विरोधी भावनाओं का परिचय दिया था। यदि एक ओर 
आयलड ने तटस्थ रहने का नि*चय किया था और दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ एकमत 
से स्मट्स के पक्ष मे फैसला किया था तो आस्ट्रेलिया ने स्वार्थपूर्ण भावना प्रकट की 
थी ओर कनाडा ने सुदूर मैत्री का परिचय दिया था। यदि ऐसे समय गाथीजी से 
नेतिक सहयोग का वचन प्राप्त कर वाइसराय जोरदार और विग्वासयूर्ण स्वर मे 
उत्सुक ससार के आगे घोषणा कर देते कि गाधीजी के इस वचन में वह भारत की 
३५ करोड जनता के समर्थन की आशा देख रहे हैं तो ससार के समस्त राप्ट्र और 
विशेषकर शत्र-राष्ट्र ब्रिटेन के लिए प्राप्त इस सहायता को देसकर चकित रह 
जाते । अत लाड लिनलिथगो और ब्रिटेन के सामने यह समस्या थी कि गाघीजी 
के इस पूर्ण और हादिक समर्थन से सतुप्ट हो जाय और भारत से सावनों और 
असख्य जनो की भी सहायता प्राप्त करे । दसरे शब्दो मे प्रच्च यह था कि गाधीजी ने 
ब्रिटेन के प्रति राप्ट्र की सहानभति प्राप्त करने के लिए जो आवाज उठाई वी उसे 
प्राप्त किया जाय या भारत की सम्पत्ति तथा उसकी करोडो जनता की सेना में 
भरती करने की सुविधा उपलब्ध की जाय। 


९ सितम्बर, १९३९ को इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए वर्धा में 
कार्यसमिति की बैठक हुई । समिति ने पोलैण्ड के प्रति, जो पशुबछ का शिकार हुआ 
था, गहरी सहानुभूति प्रकट की और इगलेण्ड तथा फ्रास जिस उद्देश्य से युद्ध में 
जामिल हुए थे उसकी सराहना की। साथ ही समिति ने इस बात के लिए खेद 
और आइचर्य प्रकट किया कि जब साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेश अपनी-अपनी 
पालमिन्टो से यद्ध मे भाग लेने अयवा न लेने का फैसला कर रहे है, तब भारत का 
यद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी उसे उसमे भाग लेने के लिए 
विवश कर दिया गया है। समिति को वाइसराय की इस घोषणा से प्रसन्नता हुई है 
कि सरकार ने सघ-योजना को अमल से लाने की तैयारियो को रोक दिया है, यद्यपि 
उसने सघ-शासन के सिद्धान्त को अक्षुण्ण बनाये रखा है। समिति का मत है कि 
केन्द्र मे जिम्मेदार शासन के अभाव तथा सघ-योजना स्थगित होने के कारण 
केच्र मे एक ऐसी अनत्तरदायी सरकार रह गई है, जो युद्ध की तेयारियो के सम्बन्ध 
में प्रान्तीय सरकारो पर नियत्रण रखती है और इस तरह एक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई है, जिसे चुपचाप नही छोडा जा सकता । यदि प्रान्तीय सरकारो को 
सिफं प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र मे ही नही, वल्कि युद्ध सम्बन्धी उन नये 
कार्योके बारे मे भी कारंवाई करनी है, जिनकी अन्तिम जिस्मेदारी प्रातीय सरकारो पर 
आनी चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में उनकी स्थिति साफ होनी चाहिए 
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पिछले, खासकर गत महायुद्ध के, अनुभव ने हमे सिखा दिया है कि ब्रिटिश 
सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनो या वक्‍तव्यों पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता। इसलिए समिति सरकार से अनुरोध करती है कि भारत के 
सम्बन्ध मे सिफे स्थिति का स्पष्टीकरण ही नही होना चाहिए, बल्कि इन सिद्धातो 
प्र अमल भी शुरू हो जाना चाहिए। समिति ने घोषणा की कि जब तक स्थिति का 
स्पष्ठीकरण इस भाति नहीं किया जाता तब तक वह देश की सरकार से पूर्ण 
सहयोग करने की सलाह नही दे सकती। 
इसके अलावा सत्याग्रह का प्रश्न था। इस प्रश्न का एक पक्ष तो यह हो सकता 
था कि सत्याग्रह छेडने पर सभव है, सरकार माशला-ला घोषित कर दे और नेताओ 
को जेलो मे दस दे। दूसरे पक्ष मे तक॑ यह दिया गया कि यदि मत्रिमडलो 
को काम करत रहने दिया गया और मन्त्री काग्रेसजन्ों की गिरफ्तारी का आदेश 
देने को मजबूर हुए तो युद्ध समाप्त होने तक राजनैतिक सगठन के रूप मे काग्रेस 
का खात्मा ही हो जायगा | इस तरह काग्रेस को दो बुराइयो में से एक का चुनाव 
करता था । गाधीजी की राय थी कि हमे अपना नैतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए 
और मन्त्रियों को काम करते रहने देना चाहिए। जवाहरलालजी समझौता द्वारा 
जिस पूर्ण स्व॒राज्य या स्वाधीन उपनिवेण पद प्राप्त करने की आशा करते थे, 
गाधीजी का खयाल था कि इस प्रकार की घोषणा वह मन्त्रियो द्वारा प्राप्त कर 
सकते थे। दोनो ही अवस्थाओ में इस बात का खतरा था कि हो सकता है कि वादा 
पूरा न किया जाय, किन्तु गाधीजी के दृष्टिकोण से होने वाली घोषणा के पूरी होने 
को सम्भावना अधिक थी । गाधीजी का कहना था कि उस हालत मे सिर्फ बातचीत 
के दर्मियान हुए वादे को पूरा करने का ही सवाल न था, बल्कि तब तो एक नैतिक 
जिम्मेदारी अदा करने की वात उठती थी । गादीजी कोई राजभक्ति की भावना के 
कारण ऐसा नही सोचते थे, बल्कि वह हमारी कमजोरी का अनुभव कर रहे थे। 
वास्तव में गाधीजी किसी प्रस्ताव के आधार पर वातचीत चलाने को तैयार न थे 
और न वह कोई माग उपस्थित करने के ही पक्ष में थे, यहा तक कि वह 
अवधि निर्धारित करने की वात भी किसी हालत में मानने को तैयार न थे । 
यदि ब्रिटेन से कुछ मिले तब भी गाधीजी उसे लेने को तैयार त थे। वह सविनय 
अवज्ञा के भी विरुद्ध थे। सभी जानते है कि घोषणा-पन्र के प्रस्ताव के मसविदे के 
मुख्य भाग से जवाहरलालजी का सम्बन्ध था। गाधीजी ने अनुभव किया कि 
यदि वह प्रस्ताव पास हो तो जवाहरलालूजी को अध्यक्ष बनना चाहिए और 
उन्ही को अपनी कार्यसमिति का चुनाव करना चाहिए। गाधीजी अपने अहिसा 
के सिद्धान्त पर किसी तरह से आच न आने देता चाहते थे। वह सिर्फ 
मध्यस्थ ही बन सकते थे। यही उनकी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में उन्होने 
अनुभव किया कि कार्यसमिति उनके साथ चलने को तैयार नही है। 
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यदि वह चाहते तो कार्यसमिति में बहुमत उनके पक्ष में हो सकता था, 
किन्तु वह सदा से हृदय के परिवर्तन में विब्वास करते थे। इसीलिए खुद 
सहमत न होते हुए भी वह चाहते थे कि जवाहरलहालजी कय मसविदा मजूर होना 
चाहिए। उन्ही को वातचीत करना चाहिए और अव्यक्ष भी उन्ही को चुना जाना 
चाहिए। यह सुझाव कुछ विचित्र-सा जान पडता था, परन्तु वास्तव मे इससे तीन 
दिन पहले ही राजेन्द्र वाव्‌ सेवायाम गये थे और उन्होने अपना इस्तीफा देवे को 
कहा था । वैधानिक कठिनाई के कारण जवाहरलालजी को अव्यक्ष बनाने का सुझाव 
आगे न वढ सका। तब यूद्ध-समिति नियुक्त करने का एक और प्रस्ताव सामने 
आया और उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। जवाहरलालजी इस समिति के 
अध्यक्ष थे और उन्होने इस समिति के अन्य सदस्यो का चुनाव किया। चुने हुए 
सदस्य थे वल्‍्लभभाई पटेल तया अवुलकलाम आजाद । प्रस्ताव का मसविदा समिति 
में दूसरी वार पढा गया ओर कुछ मौखिक नम्योवनो के साथ उसे स्वीकार कर लिया 
गया। ९ सितम्बर से १५ सितम्बर तक कार्यसमिति की वैठक हुई । इसी वीच ११ 
सितम्बर को सम्राट का सदेश आया, जिसमे भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से 
सहायता और समर्थन की आशा प्रकट की गई थी। 


गांधोजी का वक्तव्य 


काग्रेस कार्यसमिति के घोषणा-पत्र पर गाधीजी-द्वारा विचार कर लेने के 
बाद उसे प्रकाशित कर दिया गया। गाधीजी का वकक्‍ृषतव्य सक्षेप में नीचे दिया 
जाता है --- 

“कार्यसमिति ने विश्व-युद्ध सकट के सम्बन्ध मे जो वक्तव्य जारी किया है 
उसे तैयार करने में पूरे चार दिन लग गये है। समिति के कहने पर घोयणा-पत्र 
का मसविदा पडित जवाहरलाल नेहरू ने तेंयार किया था। मेरा विचार था कि 
ब्रिटेन को जो भी समर्थन दिया जाय वह विना किसी शर्ते के दिया जाय, किन्तु यह 
देखकर खेद हुआ कि यह विचार सिर्फ मेरा अपना ही था। यह सिर्फ अहिसात्मक 
आधार पर ही होना सम्भव था। लेकिन समिति को तो भारी जिम्मेदारी पूरी 
करनी थी। वह सिर्फ अहिसात्मक दृष्टिकोग कैसे ग्रहण कर सकती थी | समिति 
ने अनुभव किया कि विरोधी की कठिनाई से लाभ न उठाने की शक्ति के लिए 
जिस अहिसात्मक भावना की जरूरत होती है उसका राप्ट्र में अभाव है। फिर 
भी, समिति जिस नतीजे पर पहुची है उसके कारणो पर रोगनी डालते हुए उसने 
अग्रेजो के प्रति महान उदारता का परिचय दिया है। इसलिए इस वक्तव्य को इस 
देश के निवासियों के नाम, अयवा ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता के नाम 
नही, वल्कि ससार के उन सभी राप्ट्रो के नाम जो भारत की तरह पीडित है, एक 
घोषणा-पत्र कहा जा सकता है। इसने कार्यसमिति के द्वारा सम्पूर्ण भारत को इस 
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बात के लिए मजबर किया है कि वह सिर्फ अपनी स्वाधीनता का ही खयाल नः 
करे, वल्कि दुनिया के सभी शोपित राप्ट्रों की स्वाधीनता का ध्यान रखे | 

“समिति ने यह वक्तव्य पास करने के साथ ही जवाहरलछालजी की मर्जी 
का एक वोर्ड नियुक्त किया है और उन्ही को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। इस 
बोर्ड का काम समय-समय पर बदलने वाली परिस्थिति का सामना करना होगा | 
मुझे आजा है कि इस वक्तव्य का काग्रेस के सभी वर्ग समर्थन करेंगे। राष्ट्र के 
इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घडी से काग्रेस को विश्वास करना चाहिए कि यदि 
कुछ करने की जरूरत हुई तो कारंवाई के समय कमजोरी न दिखाई जायगी। 
यह बडे द ख की बात होगी यदि इस समय काग्रेसजन दरूगत भीतरी और छोटे- 
मोटे झगडो में पडे रहे। यदि समिति की कार्रवाई से कोई बडा या महत्वपूर्ण 
परिणाम निकलता हे तो प्रत्येक काग्रेसी का हादिक सहयोग मिलना बहुत ही 
जरूरी है। मझे आजा है कि दूसरे सभी राजनैतिक दल भी ब्रिटिण सरकार से 
अयनी नीति का स्पण्टीकरण करने और लडाई के दिनो में उस नीति के अनसार 
जितनी कार्रवाई सम्भव हो करने की माग में समिति का साथ देगे। अग्रेजो 
ने छोकतत्रवाद के बारे में जो कुछ कहा है उससे स्वाभाविक परिणाम तो यही 
निकलता है कि हिन्दुस्तान व ब्रिटिण साम्राज्य के दूसरे प्रदेशों को स्वाधीन राज्य 
घोषित कर देना चाहिए। यदि युद्ध का उद्देश्य इसके अलावा कुछ और है तो 
पराधीन राष्ट्र ईमानदारी से या अपनी मर्जी से कैसे सहयोग कर सकते है ! जरू- 
रत सिर्फ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की विचारधारा में मानसिक-कान्ति की है। यद्ध 
से पूर्व लोकतत्रवाद मे विश्वास की जो घोषणाए की गई थी और जिन्हें अभी तक 
दोहराया जा रहा है उन्हें अमल में लाने के लिए ईमानदारी से कार्य करने की 
जरूरत है । सवाल यह है कि ब्रिटिण आधनिक भारत को यद्ध में घसीटना चाहेगा 
या सच्चे लोकतत्रवाद की रक्षा मे उसका सहयोग एक इच्छुक साथी के रूप में 
प्राप्त करेगा ? काग्रेस का समर्यन 5गलैण्ड और फ्रास के लिए सबसे महान नैतिक 
निधि होगी, क्योंकि काग्रेस के पास देने को सियाही नहीं हैं । काग्रेस हिसात्मक 
साधनों से नहीं लडती। वह तो अहिसात्मक साबनो से ही काम छेती है, फिर 
चाह ये साधन कितने ही अपूर्ण या वेढगे क्यो न हो । 


सासरत-घरकार का रुख 


इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि युद्ध उप-समितति थोड़े ही समय रही: 
आर इस थोड़े समय में उसने कार्य भी अधिक नहीं किया। रामगढ़ में यह उप- 
समिति फिर नियुक्त नही की गई। १६ सितम्बर, १९३९ से १९ मार्च, १९४० 
तक उसने प्राव कुछ भी महत्व का कार्य नहीं किया। २६ सितम्बर १९३९ से 
अपल १९४० तक लाड जंटलंड ने कई वक्तव्य दिये। इन वक्तव्यों की ध्दनि 


हे 
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अतिक्रियापूर्ण और क्षोभ पैदा करने वाली थी। इनमें इस वात की तारीफ की 
गई थी कि भारत से सभी वर्गो ने सरकार को सहायता प्रदान की है। यह जित्र 
-खास तौर पर किया गया कि देशी नरेशो ने धन, सेवाए और सैनिक देने को कह! 
'है और देश के सभी भागो से लोगो ने सहानुभूति तथा समर्थन के सदेश भेजे हैं 
इसके बाद भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये वक्तव्य का 
उल्लेख किया गया और कहा गया कि काग्रेस दोनो देशो के सम्बन्धों के बारे मे 
पेण की गई शर्तें पूरी होने की अवस्था मे ही सहयोग करने को तैयार है। लाडे 
जेटलैड ने छाडे सभा की बहस के वीच लाड स्नेल के इन छब्दों को दोहराया 
कि कांग्रेस के नेत्ताओ ने स्वशासन के अधिकारपूर्ण स्वरूप के सम्बन्ध में अपने 
दावों को जो फिर से उपस्थित किया है वह स्वाभाविक तो अवश्य हे, किन्तु साथ 
ही असामयिक भी उन्होंने दावों पर जोर डालने के लिए काग्रेस की भर्त्सना 
भी की । उन्होने कहा कि ऐसे समय जब कि अग्रेज जीवन-मरण के सम्राम मे 
लगे हुए हैं, किसी आन्दोलन के छेडने से उनकी परेशानी वढ जायगी। इसके 
-बजाय उपयुक्त समय आने पर यदि दावो को पेश किया गया तो अग्रेज अधिक 
“चैयें से काग्रेस की माग सुन सकेंगे । 


गांधीजी का उत्तर 


गाधीजी ने २६ सितम्बर को वाइसराय से दूसरी मुलाकात की और फिर 

२८ सितम्बर को उन्होने छा जेटलेड को नीचे लिखा उत्तर दिया --- 
“लार्ड-सभा में हुई बहस के अवसर पर काग्रेस की निदात्मक तुलनाए करे 
में जो पुराना जोश दिखाया गया है, उसके लिए में तैयार न था। मैं तो यही 
मानता हूँ कि का््नेस मे सभी आ गये हे । किसी दूसरी सस्था की निदा किये विना 
यह कहा जा सकता है कि एकमात्र काग्रेस ही ऐसी गस्था है, जो जाति और धर्म 
का भेद भुलाकर आधी शताव्दी तक सर्वसाधारण का प्रतिनिधित्व करती रही 
है। उसका कोई भी स्वार्थ ऐसा नहीं है, जिसका मुसलमानों अथवा रियासती 
प्रजा के स्वार्थों से विरोध हो । इसी सस्था ने अग्रेजों से अपने इरादे स्पष्ट करने 
की माग की है। यदि अग्नेज सभी की स्वाधीनता के लिए लड रहे है तो उनके प्रति- 
निधियो को साफ शब्दों में कह देन! चाहिए कि भारत की स्वाधीनता भी उनके 
युद्ध-उद्देश्यो में सम्मिलित है। इस स्वाधीनता के स्वरूप का फैप्तछा खुद भारतीय 
ही कर सकते है । लाडे जेटलेड के लिए यह शिकायत करना कि जब ब्रिटेन जीवन- 
रण के सगम्रांम में व्यस्त हो, काग्रेस को अग्रेजो के इरादो के स्पप्टीकरण की माग 
सन करनी चाहिए उचित नही है । कागेस को यह जानने का अधिकार है कि वह 
जनता से यह कह सकती है या नही कि युद्ध के बाद भारत का पद स्वाधीन देश के 
रूप में होगा अथवा नही ? इसीलिए अग्रेजो के मित्र की हैसियत से मै अग्नेज 
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राजनीतिजों से अपीरू करता हू कि साम्राज्यवादियों की पुरानी भाषा भूल कर 
उन्हें उन सभी लोगो के लिए एक नये युग का आरम्भ करना चाहिए, जो अभी 
तक साम्राज्यवाद के शिकार रह हैं। 


नेहरुजी का उत्तर 


काग्रेस-यद्ध-उप-समिति के अव्यक्ष एक कदम और बढ गये। उन्होंने कहा 
कि कार्यसमिति का वक्तव्य सिर्फ भारत की ही तरफ से नहीं, वल्कि ससार के 
पीडित लोगो की तरफ से दिया गया है ताकि निराश मानव-समाज को कुछ 
आशा वध सके। उन्होने ठीक ही कहा कि ला्ड जेटलेड उस कल की भापा में 
बोल रहे हे, जो मर चुका है, गुजर चुका हैं। ऐसा भाषण बीस वरस पहले 
दिया जा सकता था। उन्होंने बह भी अभिमानपूर्वक कहा कि हमने सौदा करने 
की भावना से अपनी मागे नहीं रखी हैं। हने ससार को स्वाधीनता मिलने और 
ससार की उस स्वावीनता म भारत के स्थान का विश्वास होना चाहिए। तभी 
हमारे और हम से भी अधिक हमारे मस्तिप्क और हृदय के लिए युद्ध का कुछ 
अर्थ हो सकता है, क्योकि तब हम ऐसे ध्येय की प्राप्ति के छिए लड सकेंगे, जो सिर्फ 
हमारे ही लिए नहीं, बल्कि ससार की जनता के लिए भी उपयुक्त होगा। चूकि 
हम महसूस करते हूँ कि वहत से अग्रेजों के वही आदर्ण है, जो हमारे भारत में 
हैं, इसलिए हमने उन आदर्णो की प्राप्ति के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है । 
लेकिन यदि ये आदर्ण है ही नही तो हम ठइते किसलिए है ? जिन आदर्णो की 
खुले धब्दों में घोषणा की जा रही है और जिस पर अमल भी किया जा रहा है 
उनके लिए स्वाधीन और रजामद हिन्दुस्तान ही रठ सकता हैं। इसके वाद 
वाइसराय से कम-से-क्म ५२ व्यक्ति मिन्‍्ठे, जिनमें गाधीजी, राजेन्द्र प्रसाद, 
जवाहरलाल नेहरू बल्लम भाई पटल, सभाप वाबव, श्री जिन्ना तथा मसलिम लीग 
अन्य सदस्य, नरंन्द्रमठल के अध्यक्ष और भारत के राजनतिक जीवन के दछ 

प्रमुय व्यक्ति थे । 


2 7 5 


प्रजा परिपद का वक्तव्य 
किया 


अखिल भारतीय राज्य-»जा-पस्पिद का पिछला अधिदेशन फरवरी 2०९३९ 
लुधियाना में हुआ था और पडित जवाहरलाल नेहरू उसके अव्यक्ष निर्वाच्चि 
थे। इस प्रकार १९३९५ के अण्ट्वर में वह काग्रेस की यद्ध उप-समिति तथा 
देशी राज्य प्रजा परिषद दोनों के अधख्यक्ष ये। १९ अब्टवर को परिषद की 
| समिति ने एक बह्तव्य निकाल छर छार्यसमिति के घिचारो नया अधिल 


श 


भारतीय कार्मम उमेटी दे पद्ध विपदका डच्साव दा चखमनन छा | बदलव्पय मे 


»7 हा थ् हर 


स्थावा सझात न बह्रा--- हमसे भारत वो उसयइता तथा समस्त एनता की स्था- 
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धीनता में विश्वास करते है । इस दृष्टि से समिति को सतोप है कि काग्रेस ने इस 
सकट की घडी में भारतीय राष्ट्र को लोकततन्रीय स्वाधीनता की माग को अपनी 
जोरदार आवाज में उपस्थित किया हे । इस मिलने वाली स्वाधीनता में रियासती 
प्रजा बरावरी की हिस्सेदार होनी चाहिए और उसे बराबरी की जिम्मेदारी भी 
उठाने को तैयार रहना चाहिए ।” इसीलिए काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से ब्रिटेन 
के युद्ध और बान्ति के उद्देष्यों के सम्बन्ध मे स्पप्टीकरण करने की जो माग की है 
उसके प्रति समिति अपनी सहमति प्रकट करती है। वक्तव्य में यह भी कहा 
गया कि रियासतोे। के शासको ने जहाँ यूरोप में लोकतत्रवाद की' रक्षा के लिए 
सहायता देने का वचन दिया हे वहाँ उनकी अपनी रियासतों में नग्न निरकुशता 
का बोलवाला है। इसलिए समिति ने नरेगों से अनुरोब किया कि वे अपने यहा 
पूर्ण उत्तरदायी शासन का लक्ष्य स्वीकार करने की घोषणा कर दे और निकट 
भविष्य में इस नीति को अधिक-से-अधिक अमल में छाने का वचन दे। अन्त 
में स्थायी समिति ने यह भी स्पप्ट कर दिया कि जब तक ये आधारभूत परिवर्तन 
नही किये जाते और रियासतो का शासन जनता की मर्जी और उसके प्रतिनिधियों 
की राय से नही किया जाता तब तक नरेश प्रजा से सहयोग की आणा नहीं कर 
सकते । 
वाइसराय का वक्तव्य 


अब भारत के भविष्य तथा उसकी वैधानिक उन्नति का सवार हमारे 
सामने आता है। इसके उत्तर में वाइसराय ने माटफोडड-भासन-सुधार, १९१९ 
के कानन की प्रस्तावना और छाडे इविन द्वारा उस प्रस्तावना की व्याख्या 
से लेकर इस विपय के इतिहास पर प्रकाश डाला। लाड्ड दृविन ने साफ 
गब्दों मे कहा था कि भारत की उन्नत्ति का लक्ष्य औपनिवेशिक पद है। साथ 
ही आदेशपत्र का भी हवाला दिया गया, जिसमे कहा गया कि भारत और 
ब्रिटेन के बीच इस साझेदारी को इस सीमा तक बढाया जाय, जिससे भारत स्वाधीन' 
उपनिवेशो के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। अन्त में वाइसराय ने - 
यह भी कहा कि १९३५ का कानून उस समय प्राप्त होनेवाले अधिक-से-अधिक 
मतेक्य पर आधारित था, किन्तु अब भविष्य मे जब कभी भी पालूमिट द्वारा दिये 
गये आशवासनों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जायगी तो विचार 
किया जायगा कि १९३५ के कानून मे विभिन्न विस्तार की बाते तत्कालीन परि- 
स्थिति के लिए कहा तक उपयुकक्‍त हे। वाइसराय ने यह वांदा भी किया कि 
१९३५ के कानून मे सशोधन करने से पूर्व विभिन्न सम्प्रदायो, दलो और स्वार्थों 
के प्रतिनिधियों तथा देशी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सलाह- 
मशविरा कर लिया जायगा। सक्षेप मे, युद्ध की समाप्ति पर सम्राट की सरकार 


पद-प्रहण और त्याग-पत्र : १९३५-२९ ३४९ 
१९३५ के कानन में भारतीयों की सलाह से सशोधन करने को तैयार होगी। 
इसके उपरान्त वाइसराय ने बताया कि युद्ध के सचालन से भारतीय लोकमत 
का सम्बन्ध कायम रखने के लिए सलाहकार सगठन स्थापित किये जायगे । यहा यह 
बता देना आप्रसगिक न होगा कि यह सगठन २० महीने बाद २२ जुलाई १९४१ 
को कायम किया गया था। 
मंत्रिमंडलो के इस्तीफे 

पार्लमेटरी उप-समिति ने कार्यसमिति की अनुमति से मत्रियों तथा प्रातों के 
काग्रेसी दलो के मार्ग-प्रदशन के लिये निम्न आदेश जारी किये --- 

“कार्य-समिति के प्रस्ताव द्वारा प्रातो की काग्नेसी सरकारो से इस्तीफा देते 
के लिए कहा जाता हैं। ये इस्तीफे असेम्बलियो की उन बैठको के बाद दिये जाने 
चाहिए, जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाई गई हे, कितु ३१ अक्टूबर, १९३९ तक 
सभी इस्तीफे दे दिये जाने चाहिये। 

“मध्य भारत तथा उडीसा की प्रातीय असेम्बलिया नवम्बर के आरम्भ में 
बुलाई गई है और इन प्रातो की सरकारे उनकी बेठक होने के बाद तक अपने पदों 
पर रह सकती हैं । 

“असेम्बलियों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौसिलो के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने 
यदो पर बने रहेगे। इस अवसर पर सिर्फ मत्रियों तथा पार्ूमिटरी सेक्रेटरियो ही 
से इस्तीफा देने की आशा की जाती है। 

“असेम्बलियो में युद्ध-उद्देश्यों के सबंध में जो प्रस्ताव पेण किया जायगा 
उसमें नई परिस्थिति के कारण उपयुक्त सशोधन भी उपस्थित होने चाहिए ।” 

मद्रास, मध्यभारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, वबई, उडीसा और सीमा प्रात्त की 
प्रातीय असेम्बलियो मे प्रधान मत्रियों ने निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया -- 

“यह असेम्बली इस बात पर अफसोस जाहिर करती है कि ब्रिटेन और जर्मनी 
के बीच होनेवाली लडाई मे ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी जनता की इच्छा 
. जाने बिना हिस्सेदार बना दिया है और उसने ऐसी कार्रवाई की है और ऐसे कानन 
पास किये हे, जिनके कारण प्रातीय सरकारो के अधिकारो तथा कार्यो में कमी 
होती है । 

“असेम्बली को अफसोस है कि सम्राट की सरकार ने भारत के बारे में जो 
वक्तव्य प्रकाशित करने की इजाजत दी है ऐसा करते समय उसने भारत की 
परिस्थिति को ठीक तरह नही समझा है और चकि ब्रिटिश सरकार इस माग को 
पूरा करने मे असफल हुई है, यह असेम्बली मत प्रकट करती है कि सरकार ब्रिटिश 
सरकार की नीति से सहमत नही हो सकती ।” 

प्रधान मंत्रियों ने यूरोप से युद्ध छिडने और उसके परिणामस्वरूप भारत में 
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उत्पन्न हुए सकट के समय से कार्यसमिति दारा समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों 
को मद्देतजर रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला । असेम्बलियो में 
मुस्लिम लीग दल ने प्रस्ताव के सवध मे एक सशोधन उपस्थित किया, जिसे अस्वीकार 
कर दिया गया। 

सात प्रातो में प्रस्ताव अपने मूल रूप में भारी बहुमत से पास हो गया। उत्तर 
प्रदेश और मध्यप्रात में प्रस्ताव थोडे सशोधनो के साथ, जिन्हें काग्रेस दल ने स्वीकार 
कर लिया, पास हुआ। इन आदेणो के अनुसार प्रातीय मत्रिमडलों ने एक के वाद 
एक इस्तीफा दे दिया। पन्द्रह दिनो के भीतर सभी मत्रिमडलो ने इस्तीफे दे दिये । 
सबसे पहले इस्तीफा मद्रास के मत्रिमडल ने दिया था। 


१७: 


इस्तीफ़ा देने के बाद; १६४० 


स्वाधीनता की प्रगति मे कांग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण मजिल तय कर ली। 
आठो प्रान्तो में प्रान्तीय मत्रिमडलो ने एक साथ इस्तीफे दे दिये। पचास वर्ष की 
योजनाओ और तैयारियो के बाद जो कला-कृति तैयार हुई थी, वह एक ही धडाके 
में तहस-नहस हो गई। क्‍या इसे काग्रेस फिर से बना सकेगी ”? क्या फिर कभी 
काग्रेस' शक्ति-सम्पन्न हो सकेगी और हो सकेगी तो कंसे ? ये सवाल उस समय 
ज़त्र-मित्र सभी की जवान पर थे । फिर भी काग्रेस को ऐसी आशकाए न थी। उसे 
आगे आने वाले कष्टो और कठिनाइयो का पूरा-पूरा ज्ञान था। ब्रिटिश-सरकार 
गाधीजी के लिए कोई समस्या न थी। अलवत्ता हमारे दो आन्तरिक शत्र अवश्य थे 
काग्रेस अपने प्रति मुस्लिम लीग के रुख़ का मुकाबला कैसे करेगी और काग्रेस किस 
हद तक लोगो को अहिसा पर अमल करा सकंगी, जिसका पालन स्वय काग्रेसजनों 
की ओर से अनिर्चित-सा प्रतीत होता था। 


बाइ्सराय का वक्तव्य 


पहली नवम्बर को राजेन्द्र बाबू के साथ गाधीजी को तीसरी बार वाइसराय 
से मलाकात करने के लिए आमत्रित किया गया। श्री जिन्ना' भी वाइसराय-भवन 
में उपस्थित थे । गाधीजी और श्री जिन्ना अछग-अलहूग भी एक दूसरे से मिले। यह 
बातचीत न सिर्फ नाकामयाब ही रही, बल्कि दोनो पार्टियो के साथ बातचीत करचे 
से वबाइसराय को इस' समस्या के सम्बन्ध में ऐसे नये विपय उठाने में मदद मिली. 


इस्तीफ़ा देने के बाद ३५१५ 


जो पहली बार ही उठाए गए थे और उनसे नई पेचीदगिया और परेशानिया पैदा 
हो गई थी। वाइसराय ने अपने मिलने वालो के सामने ठोस और लिखित रूप में 
अपने प्रस्ताव रखे । अपने ५ नवम्बर के वक्तव्य में उन्होने जो कुछ कहा वह सक्षेय 
में इस प्रकार है --- 

“३ सितम्बर को युद्ध की घोषणा हुई थी। उसी रात के अपने एक ब्राडकास्ट 
में मैने सभी दलो और सभी वर्गों से इसके सचालून में सहयोग प्रदान करने की 
अपील की थी । अगले दिन मैने शिमला मे गाधीजी तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि 
श्री जिन्ना से तत्काल मुलाकात की । नरेन्द्र मडल के चासकूर से भी मिला | इसके 
बाद समस्या विचार-विनिमय करने के लिए काग्रेस और मुस्लिम लीग की विंग 
कमेटियो के सामने रखी गई। काग्रेस विंग कमेटी की बैठक १५ सितम्बर को 
हुई। उसने खुले शब्दों मे नाजी आक्रमण की निन्‍दा की और ब्रिटिश सरकार से 
असदिग्ध शब्दो मे अपने युद्ध-उद्देश्य घोषित करने, उन्हे भारत पर लागू करने और 
तत्काल उन्हे कार्यान्वित करने की माग की । इसी प्रकार मुस्लिम लीग की विंग 
कमेटी ने भी १८ सितम्बर को ऐसा ही आश्वासन मागते हुए कहा, यदि मुसलमानों 
की ओर से पूर्ण, प्रभावशाली और सम्मानपूर्ण सहयोग अपेक्षित है तो उनमे: 
सुरक्षा और सतोष' की भावना पैदा करनी होगी। इसके अलावा उसने काग्रेस- 
प्रान्तो में मुसलमानों की परिस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही 
उसने वर्तमान विधान में किसी भी परिवर्तन और उसकी स्वीकृति तथा समर्थन 
के लिए मुसलमानों से पूरा-पूरा सछाह-मशविरा लेने की आवश्यकता पर जोर 
दिया । इस पर मैने पुन गाधीजी, श्री जिन्ना और नरेन्द्र मडल के चासलर से सपर्क 
स्थापित किया। मैने यह मानकर कि भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलो के 
दृष्टिकोणो में स्पष्टरूप से मतभेद है, फैसला किया कि मुझे यहा के लोगो की 
विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैने 
सभी दलो, सप्रदायो और हितो के ५० से ऊपर प्रतिनिधियों से मुलाकात की । 
अभी यह बात चल ही रही थी कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने १० अक्टूबर 
को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें वकिंग कसेटी की माग को दोहराते हुए सम्राट्‌ 
की सरकार से युद्ध और शान्ति के उद्देश्यो पर प्रकाश डालते हुए एक वक्तव्य देने 
का अनुरोध किया। कमेटी ने भारत को स्वाधीन घोषित कर देने की भी माग की 
और यह भी कहा कि उसे तत्काल अधिक-से-अधिक सीमा तक यह पद दे दिया जाय । 

“मैने १८ अक्टूबर को सम्राट्‌ की सरकार की ओर से एक घोषणा की । इसमे 
सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि भारत का लक्ष्य औपनिवेगणिक स्वराज्य 
प्राप्त करता है। दूसरे, सम्राट्‌ की सरकार लडाई के बाद भारतीय नेताओ के 
परामशे से वर्तमान विधान की योजना पर पुनविचार करने के लिए तैयार है। 
तीसरे, सम्राट्‌ की सरकार युद्ध-संचालन में भारतीय जनता के सहयोग को बहुत 


५ 
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महत्व देती है, और इसी उद्देश्य से उसका विचार एक सलाहकार समिति स्थापित 

'करने का है, जिसकी विस्तृत बातो का फैसला विभिन्न दलो के नेताओं से सलाह- 
मशविरा कर लेने के वाद होगा। मेरे वक्तव्य के प्रकाशन के बाद काग्रेस वर्किग 
कमेटी ने २२ अक्टूबर को एक प्रस्ताव पास कर मेरे वक्तव्य को पूर्णत असतोंप- 
जनक वताते हुए प्रान्तो में काग्नेस मत्रिमडलो से पद-त्याग करने को कहा । उसी 
दिन मुस्लिम लीग ने भी कुछ आगकाओ का निवारण करने और वक्तव्यों के 
सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण करने की माग की | इसके बाद मैने गाधीजी, डा० 
राजेन्द्प्रसाद और श्री जिन्ना को १ नवम्बर को भेट करने के लिए आमत्रित किया 
और हमने सारी स्थिति पर खुले दिल से विचार-विनिमय किया। मैंने उन्हें वता 
दिया कि केन्द्र मे सहयोग के मोमले मे यदि हम सलाहकार समिति की योजना से 
आगे नही वढ सके है तो इसका कारण यह हे कि दोनो प्रमुख सप्रदायो में पहले से 
कोई ऐसा समझौता मौजूद न था, जिससे वे केन्द्र में मेलजोल के साथ काम कर 
सकते । मैने यह भी कहा कि २२ अक्टूबर को काग्रेस विंग कमेटी और मुस्लिम 
लीग की ओर से जो घोषणाए की गई हूँ, उनसे साफ तौर पर यह पता चलता है कि 
इन दोनो बडे दलो के बीच गहरा मतभेद है । इन परिस्थितियों में मैने अपने मुला- 
कातियो से अनूरोध किया कि वे आपस में बैठकर एक अस्थायी आधार पर विघार- 
विनिमय कर ले जिससे कि बाद में एक दूसरे की सहमति से वे ऐसे प्रस्ताव रख 
सके, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र में गवनेर-जनरल की परिपद्‌ में कुछ विस्तार 
हो सके । 

“मैने जिन बातो पर विचार करने का सुझाव रखा था उनपर विचार-विनिमय 
हो चुका है। परन्तु इसका परिणाम मेरे लिए अधिक निरागापूर्ण रहा है। दोनो 
प्रमुख दलो के प्रतिनिधियों मे बुनियादी मामलो के बारे में अब भी पूर्ण मतभेद 
विद्यमान है । जब से में भारत में आया हूँ, मुझे सब से अधिक चिता एकता स्थापित 
कराने की रही है। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से, बडे राजनैतिक दलो के 
'नेताओ और उनके अनुयायियो से, अनुरोध करूँगा कि यदि हमे अपनी कठिनाइयो 
को पार करना हैं और अपने अभीष्ट परिणाम पर पहुँचना है तो आप मेरी मदद 
कीजिए | आपकी मदद की मुझे इस समय बडी आवश्यकता है ।” 


महात्मा गांधी का उत्तर 


महात्मा गाधी ने वाइसराय के उक्त वक्तव्य के उत्तर में कहा-- में इसका 
स्वागत करता हूँ कि वाइसराय महोदय पराजय से हार नही मानते है । मै उनके 
इस दृढ निश्चय का भी स्वागत करता हूँ कि बह एक ऐसी समस्या को सुलझाने 
के लिए कटिवद्ध है, जिसे सुलझाना असभव-सा हो गया है। समस्या का हल ढूंढ 
निकालने के सम्बन्ध में वाइसराय महोदय की व्यग्रता मे में पूरी तरह से भागीदार हूँ । 


इस्तीफ़ा देव के बाद ३५३ 


इसलिए सामान्य उद्देश्य मे सहयोग प्रदान करते की प्रतीक्षा किये बिना ही में यह 
सुझाव रखना चाहता हूँ कि जब तक भारत के बारे मे युद्ध-उद्देश्यों की कोई ऐसी 
घोषणा नही की जाती, जो स्वीकार की जा सके तब तक यह समस्या हल नही हो 
सकती । यदि इस बुनियादी सत्य को स्वीकार करने का समय अभी नही आया है तो 
मैं आग्रह करूँगा कि समस्या का हल ढंढने का प्रयत्न हमें फिलहाल मुल्तवी कर 
देना चाहिए। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि भारत की इच्छाओं का 
खयाल किये बगैर ब्रिटेन अपनी भारतीय नीति के बारे में अपने इरादो की घोषणा 
कर दे | एक बार दासता के बधनो से भारत के मुक्त और स्वतत्र हो जाने की 
घोषणा कर देने के बाद अस्थायी हल भी आसानी से निकल आयेगा। उस' हालत 
में अल्पसख्यको के अधिकारों के सरक्षण का प्ररन भी आसान हो जाएगा। अल्प- 
सख्यको को सरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, क्रमश. नही, बल्कि पूर्णरूप से 
और एकबारगी ही। स्वतत्रता के किसी भी अधिकार-पत्र का कोई महत्व नही 
होगा यदि उससे अल्पसख्यको को भी उतनी ही स्वाधीनता नही मिलती जितनी कि 
बहुमत को। विधान-निर्माण में अल्पसख्यक भी पूर्णरूप से भागीदार होगे। यह 
बात उन प्रतिनिधियों के विवेक और सूझ-बूझ पर निर्भर करेगी, जिन्हें विधान 
तैयार करने का पवित्र कार्य सौपा जाएगा। ब्रिटेन ने अब तक अपनी ताकत को 
अल्पसख्यको को बहुसख्यकों के विरुद्ध खडा कर के बनाये रखा है। किसी भी 
साम्राज्यवादी पद्धति में ऐसा होना अनिवाय है और इस प्रकार उनमे कोई समझौता 
हो जाना असभव बना दिया गया है । अल्पसख्यको के सरक्षण का कोई हल निकालने 
की जिम्मेदारी स्वय विभिन्न दलो पर होनी चाहिए । जब तक ब्रिटेन यह समझता 
है कि इसकी जिम्मेदारी उसके कन्धो पर है तब तक वह भारत को परतत्र बनाए 
रखने की आवश्यकता भी अनुभव करता रहेगा। 

“वाइसराय की ईमानदारी में विश्वास करते हुए, जैसा कि मैं करता हैं, मे 
अपने सहयोगियो से धैये रखने का आग्रह करूँगा । एक तो जब तक (१) वाइसराय 
समझौता कराने का प्रयत्त कर रहे है, (२) मुस्लिम लीग की ओर से मार्ग 
में रुकावट पैदा की जाती है और (३) काग्रेसजनों मे एकता और अनुशासन 
की कमी, बनती है तब तक सविनय-कानून-भग-आदोलन नही शुरू किया जा 
सकता। 


राष्ट्र के प्रतिनिधियों की बैठक 


गाधीजी के मेत्रीपू्ण और आकर्षक वक्तव्य के साथ-साथ काग्रेस और यद्ध- 
समितियों के अव्यक्षो ने भी अपने-अपने उत्तर दिये । राजेन्द्र बाबू ने इस प्रश्न को 
और भी स्पष्ट और असदिग्ध शब्दों मे व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार पर यह 
दोषारोपण किया कि वह “किसी भी ऐसे विधान को, जिसे सभी भारतीय, जिनमे 


२३ 


शेपड संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


अल्पसख्यक भी शामिल हैँ, तैयार करेगे और जिसमें अल्पसख्यको के लिए सरक्षण 
भी रहेंगे, स्वीकार करने और उसे वैधानिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए तैयार 
नही है।” इस सबंध मे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य भी कम ठोस और 
निर्णयात्मक नही था। उन्होने वाइसराय के वक्‍तव्य पर आच्चय प्रकट किया और 
बताया कि श्री जिन्ना और मेरे दरमियान यह समझौता हुआ था कि हम जल्‍दी ही 
किसी सुविधाजनक समय पर साप्रदायिक प्रइन पर पूरी तरह से सोच-विचार करेगे | 
जब तक राजनैतिक कठिनाई दूर नहीं हो जाती तव तक इसका वाइसराय के 
प्रस्तावों पर कोई प्रभाव नही पडता । इसलिए इस सम्बन्ध में इस पर कोई विचार 
नही किया गया। 

वास्तव में यह एक ऐसा प्रइन था, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
थी। इसलिए काग्रेस वकिंग कमेटी और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के 
रूप में राष्ट्र के प्रतिनिधि एक वार एकत्र हुए। इस बार यह बैठक १९ 
नवम्बर को इलाहाबाद में हुई। प्रतिनिधियों ने देश के सामने अपनी सुनि- 
श्चित राय रखी | निर्णय मे यह कहा गया कि युद्ध की गतिविधि, ब्रिटिश 
और फ्रेच सरकार की नीति और खासतौर से वह घोषणा, जो ब्रिटिश 
सरकार की ओर से भारत के सम्बन्ध में की गई है, यह जाहिर करती है कि वर्तमान 
युद्ध सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध की भाति साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए लूडा जा 
रहा है और भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य इसी तरह कायम रहेगा। इसलिए ऐसी 
लडाई और नीति से काग्रेस सहयोग नही कर सकती और न वह यह बात ही देख 
सकती है कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए उसके साधनों का शोपण किया जाय। मुस्य 
प्रश्न के बारे में ब्रिटिश सरकार की ओर से उठाया गया साप्रदायिक प्रश्न और 
देशी राज्यो की समस्या बिल्कुल बेकार थे । स्पष्टत एक नैतिक प्रश्न के बारे में 
ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने इरादो की घोषणा न करने और बेमतलब के प्रइनो की 
आड लेने की उसकी नीति से यही जाहिर होता था कि वह भारत मे साम्राज्यशाही 
प्रभुत्व देश के प्रतिक्रियावादी तत्वों की सहायता से बनाए रखना चाहती है। इस 
सम्बन्ध में काग्रेस के प्रधान ने ४ नवम्बर १९३९ को वाइसराय को जो जवाब दिया 
था, उसे स्वीकार किया गया और उसका समर्थन किया गया। साथ ही ब्रिटेन 
की नीति से साम्राज्यवाद का रग हटा देने के लिए और काग्रेस के लिए भविष्य 
में सहयोग प्रदान करने के सवाल तथा साप्रदायिक एवं अन्य कठिनाइयो को 
दूर करने के उद्देश्य से विधान परिषद्‌ का विचार और उसकी योजना को आवश्यक 
बताया गया । इसके बाद सविनय अवज्ञा के लिए तैयारिया करने की आवश्यकता 
पर पर्याप्त जोर दिया गया, जिसकी सच्ची कसौटी यह थी कि काग्रेसनन स्वय 
चरखा चलाए, मिल के कपडो की जगह खादी को प्रोत्साहन दे और विभिन्न सस्थाओं 
में मेल-मिलाप स्थापित करना अपना कतंव्य समझे | 


इस्तीफा देने के बाद ३५४७ 


कायसमिति का रुख 


१९३९ के अन्त में वकिंग कमेटी ने देश की राजनैतिक परिस्थिति का 
सिहावलोकन किया। उस समय वातावरण अत्यन्त क्षुव्ध था। अल्पसख्यकों का 
प्रइन सबसे आगे था और उनमे सतोप की भावना पैदा करना साफ तौर से काग्रेस 
का कर्तव्य था। उनकी तबीयत में संदेह था और यह सदेह काग्रेसी सरकारों के 
शासन के प्रति उनके आरोपो मे से पैदा हुआ था । वास्तव में मुसलमानों के विशिप्ट 
स्वार्थो--धामिक, सामाजिक और आथिक--के सरक्षण के लिए जो आश्वासन 
जरूरी था, काग्रेस देने को तैयार थी, लेकिन क्या इस प्रकार की घोषणा से अवसर- 
वादी अल्पसख्यको के हाथ मजबूत नही हो जायेगे अथवा और नये अल्पसख्यक 
नही पैदा हो जायेगे और उनमें आन्दोलन करने की और भी दृढ भावना नही भर 
देंगे? कारण कि अपने आन्दोलन में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिल चुकी थी। 
यदि आप किसी को कुछ रियायते देगे तो उनकी पिपासा और भी बढ जाएगी, जैसे 
कि खाने के साथ-साथ भूख भी बढ जाती है। यदि ऐसा नही होना चाहिए तो एक 
और उपाय यह हो सकता था कि साप्रदायिक प्रइनी का जिक्र ही न किया जाय--भछे 
ही वह फिलहाल के लिए ही क्यो न हो। समय बडी तेजी से बदल रहा था और 
उसके साथ परिस्थितिया भी । जो हो, काग्रेस के प्रस्तावों में अल्पसंख्यको के धार्मिक, 
सामाजिक और सास्क्ृतिक हितो का उल्लेख किया गया था। राजनैतिक शब्द 
इसमें शामिल नही किया गया, क्योकि विधान-परिषद्‌ मे भी हमे उन्हे सिर्फ ये ही 
सरक्षण देने थे--राजनैतिक नही। इस प्रकार का कोई समझौता करना हिन्दू 
महासभा जैसी सस्था के उपयुक्त हो सकता था, लेकिन यदि काग्रेस मन्रिमडलो 
अथवा नौकरियो में ऐसी राजनैतिक रियायते देने लगी तो वह स्वराज्य की प्रगति 
में देश को गलत राह पर ले जाएगी। धारासभाओ में विभिन्न दलों का 
सयुकत बहुमत होना चाहिये, जिनका निर्वाचन सयुक्त-निर्वाचन-पद्धति के आधार 
पर हुआ हो और जिनमे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख और जैन सभी 
राष्ट्रवादियों के रूप में हो, वरना काग्रेस एक भारी गछती करेगी और तब उसके 
लिए पीछे कदम हटाना असभव' हो जाएगा। यदि काग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं 
है तो बेहतर होगा कि वह बियाबान में चली जाय। 


इस समस्या पर आतरिक दृष्टि से विचार करने पर काग्रेस ने अनुभव किया 
कि जिस सेनापति को उसका नेतृत्व करना है उसके सामने अभी कोई स्पष्ट योजना 
नहीं है। उसे इस' बात का पूरा विश्वास था कि अग्नेज गलती पर है और उसकी 
यह कोशिश थी कि वह अग्रेजों की इस' गलती” को मुसलमानों और सारे ससार के 
सामने खोलकर रख दे । गाधीजी का तरीका आजादी, आजादी” चिल्लाने का 
तहीं था। उनकी कार्य-पद्धति या कारीगरी यह थी कि उनके किये-कराये काम 
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भग आन्दोलन की भूमि तेयार हो जानी चाहिये और यह प्रस्ताव ऐसा 
चाहिए, जिसमे लाड्ड जटलेण्ड की उपेक्षा भी न की गई हो, क्योकि देग में प्रचलित 
जशासन-प्रणाली इस दोनो में ही मतिमात॒ थी। -जव गाधीजी ने सर स्टैफई 
क्रिप्स से लम्बी वातचीत की तव यह सब उनके दिमाग में था। 


स्टैफड की वर्धा-यात्रा 


ब्रिटिश प्रजातत्र में उसके कुछ अत्यधिक महत्वयूर्ण राज नैतिक पदो को 
प्रमुख वकीलो ते ही सुशोभित किया है। छलाडे रीडिंग, ला वर्कत हेड, सर जॉन 
साइमन, श्री एस्विवय, श्री लायड जाज (सालीसिटर), छाड्ड सेंकी--ये सभी 
अपने समय के प्रमुख वकील थे। सर स्टैफडई-क्रिप्स भी उसी वर्ग के प्रत्याव 
वकीलो मे से थे, और १९३९ के पतज्ञड में जब वह वर्बा गए, उनकी गणना 
ब्रिटेन के प्रमुख वकीलो में होती थी | लब्दन से प्रस्थान करने से एक सप्ताह पहले 
उन्होने वकालत छोड दी थी। उसी समय से वह अपना सारा समय सार्वजनिक 
जीवन में लगा रहे थे। उन्होने बताया कि हाल मे ब्रिटेन के लोगो की सहसा ऐसी 
धारणा हो गई है कि भारत से समझौता कर लिया जाय और भारतीयों की आका- 
क्षाओ को पूरा कर दिया जाय। ऐसे सकट के समय में ब्रिठेन भारत को अपना 
विरोवी नही बनाना चाहता। उन्होने एक और दिलचस्प वात यह भी कही कि 
भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ज्ञीघत्र ही यहां एक सर्वेदलीय प्रति- 
निधि-मडल आ रहा है। उनके इस कथन से क्या हम यह खयाल कर सकते थे कि 
यह प्रतिनिधि-मडल एक जांच-पडतालू करने वाले कमीशन के रूप में भेजा जा 
रहा था ? वास्तव में काग्रेस को ऐसे सर्वदीय प्रतिनिधि-मडलो के सम्बन्ध में 
काफी सन्देह और अविश्वास था। उसे स्टैफडे क्रिप्स का एक ऐसे व्यक्ति के रूप 
में स्वागत किया जिसने सव को सव और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत थी। 
सर्वेदलीय प्रतिनिधि-मंडल तो सिर छीयापोती का काम करेगा। साइमन कमीशन 
भी तो सभी दलो का एक ऐसा ही प्रतिनिधि-मडल था। वास्तव में यह समय 
टालने की एक चाल थी। भारत की माय थी कि तुरन्त ही युद्ध के उद्देश्यों को 
घोषणा कर दी जाय और उन्हें ईमानदारी के साथ भारत पर लागू किया जाय | 
इसके विपरीत सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल भेजने की योजना एक ऐसी चाल थी 
जिसके जरिये ब्रिटिश राजनीतिजो को पार्लमेट मे सर सेम्युअल होर द्वारा अपनाई 
गई इस स्थिति को--जिसने न तो साफ तौर पर ना' ही को गई थी और न प्रकट 
रूप से हा ही की गई थी--एक व्यावहारिक रूप देना था। इयलैण्ड दोनो 
में से एक भी वात नही कहना चाहता था; क्योकि वह कोई बड़ी कीमत देकर 
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भारत की नतो सद्भावना हासिल करना चाहता था और न उसे खोना 
चाहता था। ' 

स्टैफर्ड क्रिप्स' ने गाधीजी, जवाहरलाल और सरदार पटेल के साथ काफी 
लम्बी बातचीत की और इगलैण्ड वापस जाते हुए वह गाधीजी-द्वारा तैयार 
किया गया एक विस्तृत और लम्बा मसविदा भी अपने साथ लेते गये। इसके साथ 
ही सर स्टैफर्ड की छोटी-सी यह हवाई यात्रा भी खत्म हो गईं। 


'कार्यलमिति की बैठक 


गाधीजी का ऐसा खयाल था कि यद्यपि हम समझौते से काम चला सकते हें, 
तथापि यह समझौता अग्रेजो और हिन्दुओ के दरमियान नहीं हो सकता । यह तो 
हिसा होगी। यही वजह थी कि वह अपने ही तरीके की विधान-परिपद्‌ की कल्पना 
कर. रहे थे। जहा तक सविनय-अव॑ज्ञा' आन्दोलन का प्रश्न था' उनका ख़याल था' 
कि काग्रेस जनों को देश की जनता को उनकी इच्छा से अपने साथ लेना होगा, मशीन 
के कल-पुर्जे की तरह नही | उनका तो यह भी खयाल था कि काग्रेसी सदस्यों को 
असेम्बली मे जाना और उसके द्वारा काम करना चाहिए और काग्रेस' की सदस्यता 
के सम्बन्ध मे सबकी एक राय होनी चाहिए। यह ठीक है कि काग्रेस' मन्रिमडल 
छोडकर बाहर मैदान में आई थी, लेकिन इसकी वजह यह थी कि हमारी ताकत 
घटती जा रही थी, कारण कि ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों के लिए हमे इस्तेमाल 
कर रही थी। केन्द्रीय असेम्बली से हम उसी हालत मे बाहर आये जब हमने महसूस 
किया कि हम अपनी शक्ति बढाने की बजाय उसे घटा रहे है । इसका मतलब यह 
नही था कि हम सभी चीजे निषिद्ध करार दे रहे थे । गाधीजी सब प्रकार की दोस्ती 
बनाए रखना चाहते थे। अगर दूसरा पक्ष शत्रु और विपाक्त बनता जा रहा था तो 
इसका मतलब यह था कि वह सविनय-भग को निमत्रण दे रहा था। उसके चाहते 
ही हम उसके लिए उद्यत थे । जो लोग १९३९ के अन्त मे राप्ट्र की नौका को खे 
रहे थे, उनके मस्तिप्क में ऐसे ही विचार उठ रहे थे। १८ दिसम्बर को कार्यससिति 
की बैठक हुई और उसने भारतमत्री की उन घोषणाओ पर खेद प्रकट किया, जिनमे 
उन्होने साप्रदायिक प्रश्न को उठाकर प्रधान समस्या पर परदा डालने की कोशिग 
की थी और जनता का ध्यान इस' वास्तविक तथ्य से हटाने का प्रयत्त किया था कि 
ब्रिटिश सरकार अपने युद्ध उद्देश्यों की घोषणा करने में असफल रही है, खासकर 
भारत की स्वतत्रता के वारे मे । जब तक विभिन्न दल तीसरे दल पर आश्रित थे 
तब तक साम्रदायिक प्रइन कभी भी सत्तोषजनक रूप से नही हल हो सकता था। 
ब्रिटिश सरकार चूंकि यहा से हटना नही चाहती थी अथवा शक्ति नही छोडना 
चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वह विभिन्न दलो मे परस्पर फूट डालने के 
उद्देश्य से साप्रदायिक प्रश्न का सहारा छे। अत सिर्फ विधान-परिषद्‌ ही एकमात्र 
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ऐसा मार्ग रह गया था, जिसके जरिये कोई अन्तिम समझौता हो सकता था। काग्रेस 
तो यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी थी कि सबद्ध अल्पसख्यकों के अधिकारों 
की इस तरह से रक्षा होनी चाहिए कि उन्हें सन्‍्तोप हो जाय और यदि इतने पर भी 
मतभेद रह जाएँ तो उनका निपटारा एक निप्पक्ष पच द्वारा करा लिया जाय । 

राष्ट्र के नाम काग्रेस कार्यसमिति ने अन्तिम सदेग वर्य के अन्त में सक्षिप्त 
और जोरदार शब्दों में दिया था। यह सदेग वास्तव में राप्ट्र को कमर कस लेने 
और आगामी लडाई के लिए कटिवद्ध हो जाने का था। यह लडाई की तैयारी का 
आह्वान था। यही आह्वान स्वतत्रता-दिवस मनाने के अनुरोध और उस' दिवस की 
प्रतिना मे शामिल कर लिया गया था, जो २६ जनवरी के दिन नये सिरे से पढी 
जानी थी। इसलिए इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया --- 

“कांग्रेस कार्यसमिति सब काग्रेस कमेटियो, काग्रेसजनो और मुल्क का ध्यान 
इस बात की ओर आकपित करती है कि २६ जनवरी, १९४० को व्यवस्थित रुप 
से सजीदगी के साथ आजादी का दिन मनाने की आवश्यकता है। १९३० से ही 
यह दिन देशभर में वरावर मनाया जा रहा है और हमारी स्वाघीनता के सम्राम में 
इसका खास स्थान वन गया है। चूँकि इस समय भारत और ससार एक सकटपूर्ण 
घडी में से गुजर रहे है और हमारी आजादी की लडाई और भी तीत्र रूप में जारी 
रहने की सम्भावना है, इसलिए इस वार इस दिन के मनाने का एक खास महत्व 
है । इसके कारण उसे इस तरह मनाना चाहिए कि न सि्क॑ राष्ट्र का आजादी लेने 
का सकलल्‍प ही उससे जाहिर हो, वल्कि लडाई की तैयारी और अनुणासन में रहकर 
काम करने की प्रतिज्ञा की भी घोषणा हो जाय ।” 

स्वतत्रता-दिवस की प्रतिना इस प्रकार थी --- 

“हमारा विश्वास है कि ससार के दूसरे लोगो की भाति भारतीय जनता का 
भी यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे आजादी मिले। वह अपनी मेहनत का फल 
भोगे और जीवन के लिए आवश्यक चीजे उसे इतनी मिले, जिससे उसे अपने विकास 
की पूरी सुविधा हो जाय । हमारा विश्वास है कि कोई सरकार प्रजा के इन अधिकारों 
को छीने और उसे सताए तो प्रजा का भी यह हक हो जाता है कि वह उस सरकार 
को बदल दे या मिटा दे । हिन्दुस्तान में अग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रजा से उसकी 
आजादी ही नही छीनी है, वल्कि जनता के गोषण पर अपनी बुनियाद रक्‍्खी है 
और हिन्दुस्तान को आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों 
से तवाह कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अमग्नेजों से नाता 
तोडकर पूर्ण स्व॒राज्य हासिल करना ही चाहिए। 

“हमारा यकीन है कि आमतौर पर किसी भी अहिसात्मक कारवाई के लिए 
और खासकर अहिसात्मक सविनय-भग जैसी सीधी छूडाई के लिए खादी, कौमी 
एकता और अस्‍स्पृश्यता निवारण के रचनात्मक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सचालन 
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आवश्यक है। हम जात-पात या धर्म का भेदभाव छोडकर अपने देशवासियों में 
सख्भाव फैलाने का कोई मौका हाथ से नही जाने ढेगे। हमारे धामिक विश्वास भले 
ही अलग-अलग हों, हम आपसी व्यवहार मे भारतमाता की सनन्‍्तान की भाति काम 
करेगे, क्योकि हम सबका एक ही राष्ट्र है और सब के राजनैतिक तथा आर्थिक हित 
समान है । 

“हम प्रतिज्ञा करते हे कि काग्रेस के सिद्धान्तो और नीतियो का कडाई के साथ 
पालन करेगे और भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए जब कभी भी काग्रेस हमे 
बुलाएगी, हम सदा उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेगे।” 

केन्द्रीय असेम्बली मे शामिल होने के सवाल पर समिति ने फैसला किया कि 
जहा अपनी सीटो को कायम रखने के लिए उपस्थित होना जरूरी हो, वहा उपस्थित 
रहा जाय, अन्यथा अनुपस्थिति जारी रक्खी जाय । 


चाइसराय का वक्तव्य 


हर बार जब कभी काग्रेस की कार्यसमिति ने कोई घोषणा की और अपनी 
स्थिति का स्पष्टीकरण किया तव उसके बाद या तो वाइसराय ने अथवा भारतमंत्री 
ने या दोनो ही ने कोई-न-कोई घोषणा की। परन्तु किसी भी हालत में सरकारी 
घोषणा काग्रेस द्वारा समय-समय पर पास किये गये प्रस्तावों या वकक्‍तव्यों में उठाए 
गए प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार के इन प्रतिनिधियों की यह 
आदतत-सी वन गई थी कि वे एक ही राग अलापते रहते थे। यह राग कभी तो 
कर्णकटु और तीक्ष्ण होता था और कभी उसमे से मधुर ज्ञकार सुनाई देती थी। 
यह मानना पडेगा कि १० जनवरी १९४० को वाइसराय ने वम्बई के ओरियेण्ट 
क्लब में जो भाषण दिया उसका स्वर अब तक के भाषणों की अपेक्षा कम कडा, 
कम तीक्ष्ण था। पिछले महीने की घटनाओ और उनके फवलस्रूप होने वाले 
परिवर्तनों का उल्लेख करने के बाद वाइसराय ने यह विश्वास प्रकट किया कि 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के सचालन मे जो रुकावट या गतिरोव पैदा हो गया है, 
वह अस्थायी होगा और जल्दी ही विधान का सचालन सभव हो सकेगा। केन्द्र 
में मंत्रियों का सहयोग प्राप्त न कर सकने, सामान्य सरकार के रूप में रियासतो 
का सहयोग न पाने, सुनिश्चित आधार पर सभी अल्पसख्यको का प्रतिनिधित्व 
हासिल न कर पाने और भारत की एकता को वनाए रखने की असमथ्थता पर खेद 
प्रकट करने के वाद वाइसराय ने कहा कि “भारत में उनका उद्देष्य वेस्टमिस्टर 
के कानून के तरीके का औपनिवेधिक स्वराज्य प्राप्त करना हे ।” आगे चलकर 
उन्होंने एक वार फिर मुस्लिम और अछूत जल्पसस्यको का रोना रोया। 
उन्होंने कहा कि विभिन्न दलो के प्रति न्याय होना चाहिए और सम्राट की 


सरकार 


*ज० 5४ श्प्ज्ज्ज पर डक जज>> डे लेकिन सा उस ३ नि विरि दलों ०० और मित्रों 
सरकार एसा करने पर कटिवद्ध हैं। लेकिन उन्होने विभिन्न दलों के मित् 
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से अनुरोध किया कि वे यह विचार कर देखे कि क्‍या वे इकट्ठे नहीं हो सकते 
और आपस में कोई समझौता नही कर सकते | जहा तक उद्देश्य का सम्बन्ध है, 
उन्होने आश्वासन दिया कि सम्राट की और उनकी सरकारे वर्तमान परिस्थिति 
और औपनिवेशिक स्वराज्य मिलने की अवधि को कम-से-कम करने में कोई कसर 
नही उठा रखेगी। वाइसराय के भाषण का अन्तिम पैरा न केवल आग्रहपूर्ण वल्कि 
करुणाजनक भी था। उन्होने कहा कि प्रस्ताव आपके सामने हैँ । राजनैतिक दलो 
और उनके नेताओं पर वहूत भारी जिम्मेदारी आ पडी है। उन्होने भूतकाल मे 
मेरी मदद की है और आज मै उनसे फिर अपनी और भारत की सहायता करने की 
प्रार्थना करता हूँ। 

यह जाहिर है कि मघुर और आकपषेक भाषा का प्रयोग करने पर भी वाइसराय 
के भाषण का भाव पहले जैसा ही कठोरतम था। उनके भाषण की मुख्य वातें थी 
अल्पसख्यक, मुस्लिम और परिगणित जातिया, सरकारी आश्वासन, विभिन्न 
दलो के बीच न्याय और आपसी समझौता, यहा तक कि इस राग की तर्ज भी वही 
पुरानी थी। यह स्मरण रखने योग्य बात हैं कि ओरियण्ट-कलूब के भाषण के 
तुरन्त वाद ही वाइसराय ने एक भाषण वडौदा मे दिया, जिसमे उन्होने छोगो का 
ध्यान इस' बात की ओर आक्रृप्ट किया कि जल्द-से-जल्द औपनिवेशिक स्वराज्य 
प्राप्त करने का तरीका भारत-विधान की सघ-योजना थी, जो उस समय खटाई में 
पडी थी। उनका खयाल था कि यदि सभी सम्बद्ध वर्ग उसे स्वीकार कर ले तो उससे 
बहुत-सी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएगी। 


वचाइसराय से गांधीजी की भेट 


कांग्रेस के प्रधान ने १४ जनवरी के अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट कह दी कि 
हमारा ध्येय वेस्ट मिस्टर के किस्म का औपनिवेशिक स्वराज्य नही, विशुद्ध स्वाधी- 
नता है। विभिन्न दलो के नेता देश की सारी आबादी के विश्वस्त प्रतिनिधि नही 
है और इन्ही परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए काग्रेस ने खूब सोच-विचार के 
बाद विधान-परिपद्‌ को इस समस्या का एकमात्र मार्ग बताया है । निश्चय ही यह 
कोई 'निकटतर मार्ग नही है, क्योकि इसके अन्तर्गत जिस कार्यग्रणाली पर अमल 
होगा और उसके बारे में जेसी कारंवाई की जायगी, उससे तो यह मार्ग विशेष रूप 
से लम्बा हो जाएगा | इसके बाद वाइसराय ने ५ फरवरी को गाघीजी को मुलाकात 
के लिए दिल्‍ली बुलाया। वाइसराय तथा गाधीजी की यह चौथी मुलाकात थी। 
उनमे ढाई घण्टे तक खुलकर बातचीत हुई जिसका आशय निम्नलिखित विज्ञप्ति 
से स्पष्ट हो जाता है -- रे 

वाइसराय महोदय के निमन्रण के जवाब में आज गाधीजी' उनसे सिलते 
आए। बहुत देर तक दोनो मे मित्रतापूणं बातचीत होती रही । इस बातचीत के 
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दौरान में दोनो ने सारी स्थिति की विस्तार से समीक्षा की । गाधीजी ने बातचीत 
के शुरू मे ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हे काग्रेस कायंसमिति की ओर से कोई 
हिदायत नही मिली है और किसी तरह का कोई बन्धन अपने ऊपर लेने का उन्हें 
हक नही है। अपनी वैयक्तिक हैसियत,से ही वह कुछ कह सकते हैं । 

वाइसराय महोदय ने सम्राट की सरकार के इरादो और प्रस्तावों पर कुछ 
विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सब से पहले इस बात पर जोर दिया कि उनकी 
यह दिली ख्वाहिश है कि भारत यथाशी प्र औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा हासिल 
कर ले और वह चाहते है कि इसकी प्राप्ति मे वह यथाशक्ति भारत की मदद करे। - 
उन्होने इस बारे में कुछ ऐसे विषयों की पेचीदगियो और मुश्किलों की तरफ गाधीजी 
का ध्यान आक्ृष्ट किया, जिनपर विचार-विनिमय करना जरूरी था--खासकर 
औपनिवेशिक स्वराज्य मे रक्षा का प्रश्न । उन्होंने यह बात साफ तौर से बताई कि 
सम्राट्‌ की सरकार समय आने पर सभी दलो और हितो के सलूाह-मशविरे से इस' 
सारे ही विषय की जाच-पडताल करने के लिए उत्सुक है। उन्होने यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि सम्राट्‌ की सरकार इस सक्रमण काल को यथासभव कम-से-कम 
करना चाहती है। उन्होने बताया कि पिछले नवम्बर में उन्होने जिस' आधार पर 
और जिस तरीके पर गवर्नर-जनरलू की शासन-परिषद्‌ में विस्तार करने का 
प्रस्ताव, रखा था---वह अब तक ज्यो-का-त्यो बना है और सम्राट की सरकार उस 
पर तत्कालरू अमरू करने को तैयार है। यदि सम्बद्ध दलो की सलाह हो तो सम्राट 
की सरकार सघ-योजना पर भी फिर से विचार करने को तैयार है, जिससे कि 
भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य मिल सके और लडाई के बाद युद्धकाल 
की समस्याओ पर आसानी से समझौता हो. सके । 

गाधीजी ने इन प्रस्तावों को पेश करने की भावना को पसन्द किया, परल्तु 
उन्होने कहा कि मेरी राय मे इस समय इनसे काग्रेस' दल की पूर्ण मांग पूरी नहीं 
होती। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि अच्छा यह होगा कि फिलहाल हम इस 
सम्बन्ध में और बातचीत स्थगित कर दे, जिससे कि उन कठिनाइयों को सुलझाने 
में मदद सिल सके, जो इस समय पैदा हो गई है । वाइसराय महोदय ने इसे स्वीकार 
कर लिया। 

ज्यों-ज्यों बातचीत आगे बढी, इस' समस्या पर बहुत गहराई से खोजबीन 
होने ऊगी। मानो सरकार और जनता साथ मिलकर एक कुओआाँ खोद रहे थे और 
ज्यों-ज्यो उसकी तहे खुलती जाती थी, उनमें से आशाओं के झरने प्रवाहित हो 
रह थे। इन झरनो से मानो छोगो को जीवन प्राप्त होने और उनकी स्वतत्रता की 
पिपासा तुप्त हो जाने वाली थी, लेकिन बात्त वास्तव में ऐसी थी नहीं। इस सह- 
योग के प्रयास' मे एक ऐसी अवस्था आ गई, जब गाधीजी ने उस गृप्त स्नोत और 
झरने की असलियत खोलकर वाइसराय के सामने रख दी। ६ फरवरी, १९४० 
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के अपने एक वक्तव्य में गाधीजी ने बताया कि वाइसराय के प्रस्ताव का उद्देश्य 
भारत के भाग्य का अन्तिम निर्णय ब्रिटिग सरकार के हाथो में देना था, जबकि 
काग्रेस का ध्येय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर अमल करने का था। स्वतत्रता की 
वास्तविक कसौटी यही थी, दोनो विचारधाराओ में यही मुख्य भेद था। गाघीजी 
के विचार से इसे दूर किये विना कोई बान्तिपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण समझौता सभव 
नही था। एक वार ऐसा हो जाने पर राष्ट्र की रक्षा, अल्पसख्यको, नरेशों और 
यूरोपियनो के स्वार्थों के प्रशन अपने आप सुलझ जाएँगे। गाधीजी और वाइसराय 
ने इन सभी बातो पर मित्रो के रूप में विचार-विमर्श किया। लेकिन दोनो के 
दृष्टिकोणों मे भारी अन्तर था। इतने पर भी उन दोनो ने बतौर दोस्तो के ही 
एक-दूसरे से विदा ली । 


कार्यसमिति की वैठक 


कांग्रेस का अगला अधिवेशन विहार में रामगढ में होने वाला था। उसका 
समय बहुत निकट आ रहा था। एक पुरानी प्रथा के अनुसार---आगामी अधिवेशन 
से काफी समय पहले काग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाती थी। चुनाँचे 
इसके अनुसार इस बार भी २८ फरवरी १९४० को पटना मे काग्रेस कार्यसमिति 
की एक बंठक हुई। कुछ लोगो के खयाल के मुताबिक रामगढ काग्रेस उस समय 
की यद्धकालीन चर्चाओ के दरमियान प्राय एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी। 
लेकिन यह बात ऐसी नही थी। काग्रेस ने बहुत-से विभाग खोल रखे थे, जैसे प्रचार, 
अल्पसख्यक, हरिजन और चर्खा जिनके जरिये वह अपना पुन संगठन कर रही 
थी। इन विभागों का उद्देश्य सत्याग्रह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 
देश को तैयार करना था, क्योकि सभी का खयाल था कि इस गतिरोध को खत्म 
करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह ही था। गाधीजी अपने अहिसात्मक सिद्धान्तो, 
और किस तरीके से उन्हे स/मूहिक और बडे पैमाने पर कार्यान्वित करके देश को 
मुक्ति दिलाई जा सकती है, के बारे मे बहुत कुछ लिख चुके थे। पटना में उन्होने 
अनुभव किया कि काग्रेसजनों में इतना मतभेद और अनुशासन-हीनता है कि 
सविनय-अवज्ञा का परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके विपरीत लोगो का 
कहना था कि अगर सिविल-नाफरमानी शुरू कर दी जाय तो ये सब मतभेद दूर 
हो जाएँगे । इन दोनो दलो के दरमियान एक दल और था, जिसका विचार था 
कि काग्रेस को इस समय अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख देनी 
चाहिए और साफ-साफ कह देना चाहिए कि वह क्या करेगी। जनता को साफ 
साफ पता होना चाहिए कि अगर आसमान भी टूट पडे तो हमारी स्थिति यह होगी, 
वरना जनता में अरक्षा की भावना पैदा हो जायगी जो स्वयं इस आन्दोलन के 
लिए घातक होगी। इस तरह की विचारधारा का मुख्य कारण यह था कि लोगों 
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को सन्देह होने लगा था कि क्या आज से तीन महीने पहले देश की अधिक तैयारी 
नही थी और क्या वे उस स्थिति से पीछे नहीं हटते जा रहे हे। हो सकता है कि 
हम सविनय अवज्ञा आज प्रारम्भ न करे, हो सकता है कि इसे हम कल भी न करे, 
लेकिन हमे सन्‍्देह की इस भावना की रोक-थाम करके कोई अन्तिम निर्णय अवश्य 
करता चाहिए। लडाई के कारण यह सकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी और अग्रेजो 
का उद्देश्य यथासभव अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हर हालत में उसे 
सुदृढ तो करता था ही। हमारे रास्ते में सिर एक बडी रुकावट साम्प्रदायिक 
समस्या खडी कर दी गई थी जिसका उद्देश्य का्रेस के रास्ते मे रोडे अटकाना 
था। ऐसी स्थिति मे रामगढ अधिवेशन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य 
से जब काग्रेस कार्य-समिति की पटना में बैठक हुई तब उसने केवल एक ही 
प्रस्ताव तैयार किया, जिसका सम्बन्ध भारत और युद्ध से था। 
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रामगढ में माचे १९४० से होनेवाली काग्रेस के ५३वे अधिवेशन के प्रधान 
के लिए सिर्फ मामूली-सा चुनाव हुआ। १५ फरवरी १९४० को सभी प्रान्तो में 
प्रतिनिधियों ने प्रधान के निर्वाचन के लिए अपने-अपने वोट डाले और मौलाना 
आजाद, श्री० एम० एन० राय के मुकाबले मे १८६४ वोटो से काग्रेस' के प्रधान 
चुने गए। श्री राय को १८३ वोट मिले। 

रामगढ का नाम मजहर नगर रखा गया था और सदा की भाति यहाँ भी 
सब उत्सव बडी धूम-धाम से मनाए जाने का आयोजन किया गया। खुले अधि- 
वेशन को छोडकर विपय-निर्वाचन समिति, प्रदर्शनी, सार्वजनिक सभाएँ इत्यादि 
का सारा कार्यक्रम निरविष्तन सपन्न हुआ। लेकिन खुले अधिवेशन का आयोजन 
इस पठार की एक सुरम्य तराईं में किया गया। प्रकृति क्रुद् हो गई, उससे 
रौद्र रूप धारण कर लिया और सारे मैदान मे घुटनो तक पानी चढ आया। इसका 
कारण यह था कि ठीक उसी समय, जब कि काग्रेस का अधिवेशन होना था, जोर 
का तूफान आया और वर्षा होने लूगी। काग्रेस के महारथियों ने इसका बहादुरी 
से मुकाबला किया। इसी प्ररूय की घडी में स्वागत-समिति के प्रधान और अधि- 
वेशन के प्रधान ने क्रश अपनी-अपनी कारवाइया की । बेशक उनके अभिभाषण 
बिना पढे ही पढे हुए मान लिए गए। उस दिन का मुख्य प्रस्ताव पडित जवाहरलाल 
ने पेश किया और उसे अगले दिन के लिए मुल्तवी कर दिया गया। अगले दित 
काग्रेस अधिक सौभाग्य-शालिनी रही और उसे अधिवेशन के लिए काफी समय मिल 
गया। अधिवेशन आसानी और धूमधाम से हो गया। अधिवेशन का आयोजन 
झण्डे वाले मैदान में किया गया था, जहा जमीन ऊँची और सूखी थी। काग्रेस का 
यह ऐतिहासिक निर्णय, जिसका समर्थन गाधीजी ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में 
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किया था, लोगो ने झण्डे के नीचे बैठकर पूरी गभीरता और सजीदगी से किया। 
मजहर-नगर के सिहद्दधार के सामने ३० फूट ऊँचे एक स्तभ पर यह झण्डा फहरा 
रहा था। इस स्तभ का रग भरा और पीछा था और इसके बनाने में अशोक- 
स्तभ की नकरू की गई थी। 


राजेन्द्र वाबू का अभियापण 


रामगढ का अधिवेशन रामगढ के राजा के एक जगल की देहाती बस्तियों 
में किया गया था। और इस अवसर के सर्वथा उपयुक्त श्रीयुत राजेद्र बावू को 
काग्रेस के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए चुना गया था। उनके अभिभाषण में 
युक्तियो और विभिन्न घटनाओ का वर्णन वडे ही बढिया तथा मोहक टग से 
किया गया था। उन्होने एक धर्मोपदेश का वर्णन करते हुए कहा --- 
कभी-कभी हम भृतकाल से विक्षा लेकर बडे प्रेरित और प्रभावित हो उठते 
है। यह प्रकरण समाप्त करने से पहले में ऐसी ही एक घटना आपके सामने रखूगा। 
किसी जमाने में राजा अजातशत्र दक्षिण बिहार में राज्य करते थे और उत्तर विहार 
में वज्जियों का सुसमुद्ध प्रजातन्‍्त्र था। अजातगत्रु वज्जियो को जीतकर उनका 
प्रदेश अपने राज्य मे सम्मिलित कर लेने के लिए बडे उत्सुक थे। एक वार गौतम 
बुद्ध अजातशत्र्‌ की राजधानी राजगिर (राजगृह) आये और गिद्धकूट (गुद्धकूट) 
पर्वेत पर ठहरे। अजातबशत्र ने अपने मत्री वस्सकार को बुद्ध के पास' यह जानने 
के लिए भेजा कि वज्जियो के विरुद्ध उनकी जो योजना और चाल है, उसके सवध 
में उनकी क्या राय है । जब बुद्ध को अजातशत्रु के इरादो का पता चला तब उन्होने 
अपने शिष्य आनन्द से सात प्रश्न किये और उनका उत्तर मिलने पर उन्होने अजात- 
शत्र के प्रश्न का जवाब दे दिया। उन्होने पूछा, “आनन्द क्या तुमने सुना है 
कि बज्जी लोग अपनी सभाएँ अवसर बुलाते हैँ और लोग उनमे काफी सख्या में 
शामिल होते है ?” आनन्द ने उत्तर दिया, प्रभु! तथागत ! मैने सुना है कि 
वज्जियो की सभाएँ बहुधा होती है और उनमे लोग काफी सख्या में भाग लेते है ।” बुद्ध 
ने कहा, “ हे आनन्द | जब तक वज्जियो की सभाएँ वहुधा होती रहेंगी और उनमे 
लोग काफी सख्या में भाग लेते रहेगे तब तक तुम यह आशा कर सकते हो कि केवल 
उनकी अभिवद्धि ही होगी, विनाश नही ।” उन्होने इसी प्रकार के छ' और 
प्रइण किये और उनका सतोषजनक उत्तर मिलने पर कहा, “जब तक वज्जी एक 
जगह मिलकर बैठते रहेगे, एक साथ मिलकर काम करते रहेगे और अपने राष्ट्रीय 
कत्तेव्यो का पाछन एक साथ मिलकर करते रहेगे, जब तक वे कानून बनाए बिना 
कोई मनमाने आदेश नही जारी करेंगे और न अपने कानूनों का अतिक्रमण करेगे, 
जब त्तक वें अपने बनाए नियमो के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करते रहेंगे, जब 
तक वे अपने बडो का आदर-सम्मान करेगे और उनकी मान्य राय को मानते 
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रहेगे, जब तक अपनी स्त्रियों के प्रति कठोर अथवा उहण्डतापूर्ण बर्ताव' नही करेगे, 
जब तक वे अपने चैत्यो (धामिक और राष्ट्रीय सदिरों) का आदर-सम्माव करते 
रहेगे और धार्मिक प्रयोजन से दी गई उनको सपत्ति उनसे नहीं छीनेंगे, जब तक 
वे अपने अहँतो (आत्मत्यागी विद्वानों) की रक्षा करते रहेगे और बाहर के अहँंतों 
को अपने देश में प्रवेश करने की आज्ञा देते रहेंगे, अपने राज्य के अहंतो को आराम 
से जीवन व्यतीत करने देगे, तव तक उनकी सपृद्धि होती रहेगी, वे सपन्न होते 
रहेगे । इसलिए तुम्हे उनकी किसी प्रकार की क्षति की आशा नही करनी चाहिए।” 
जब अजातशत्रु ने यह सुना तब उसे विश्वास हो गया कि उसके लिए अपनी सेनाओं 
के बल पर वज्जियो को जीतना असभव' है। आज भी ये सातो नियम, जिनके ऊपर 
राष्ट्रो का उत्यान-पतन निर्भर रहता है और जो आज से २,५०० वर्ष पूर्व लागू 
किये गये थे--कितने सच्चे और शाइवत है । राजगिर की पहाड़ियो मे गिद्धकूट 
का यह पर्वत आज भी हमें उनका स्मरण दिला रहा है। किसी भी जीवित समाज 
में मतभेद का होना स्वेथा स्वाभाविक ही होता है। क्या आज हम काग्रेस के बारे 
में यह कह सकते है कि हम एक साथ मिलकर बैठते है, एक साथ मिलकर बात करते 
है और एक साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करते है? क्‍या 
हम यह कह सकते है कि हम अपने ही बनाए हुए नियमो का उल्लघन नही करते ? 
क्या हम अपने ही बनाए हुए नियमों के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करते है ? 
क्या हम' विश्वास और निश्चय के साथ यह कह सकते है कि हम अपने बडों का 
आदर-सत्कार करते है, उनकी मान्य सलाह पर ध्यान देते हे और उसे स्वीकार 
करते है ? वज्जियो की ताकत इन्ही बुनियादों पर निर्भर थी | यदि हम , 
भी इन प्रहइनों का उत्तर हा में दे सके तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। एक 
बार बुद्ध ने भिक्षुओं को वज्जियों की सभाओं को दिखाते हुए कहा था, तुम 
इस सभा को देखो । इससे तुम यह अनुमान लगा सकते हो कि देवताओं की सभा 
किस प्रकार की होगी।” क्या हमारे लिए इस प्रकार का सगठन करना और अपने 
इस राष्ट्रीय संगठन को इस प्रकार चलाना सभव नही है कि जिससे गाधीजी हममे 
अनुशासन की कमी और हिसा की शिकायत करने के बजाय अपने आश्रम की 
कन्याओ को सबोधित करते हुए ऐसे ही उपदेश दे, जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने 
भिक्षुओ को दिये थे ? ” 


मौलाना आज़ाद का भाषण] 


राष्ट्रपति मौलाना आजाद का भाषण उच्चकोटि का था। उन्होंने कहा-- 
“आज हमारा काफिला एक बडी नाजुक घड़ी में से गुजर रहा है । इस तरह की 
नाजुक घडी में कठिताई यह रहती है कि उसमे परस्पर विरोधी समावनाओ की 
आशका बनी रहती है। बहुत सभव है कि यदि हम कोई ठीक कदम उठाएँ तो 
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अपने उद्देश्य के बहुत निकट तक पहुँच जाएँ और दूसरी ओर यदि हम कोई 
गलत कदम उठा बठे तो उससे हम नई कठिनाइयो गौर उलझनो में फेस 
जायें ।” आगे उन्होने विस्तार से काग्रेस की माग, उस पर ब्रिटिग सरकार 
के जवाब और अब तक काग्रेस-द्वारा उठाए गए कदमो का जिक्र करते हुए 
कहा--- हमारी स्थिति विल्कुल साफ है। हम ब्रिटिग साम्राज्यवाद को विजयी 
और मजबूत होता हुआ नही देखना चाहते और इस तरह अपनी गुलामी की अवधि 
को भी नही वढाना चाहते । १९३७ में हमने जो अस्थायी और आशिक सहयोग 
का हाथ बढाया था, उसे हमने युद्ध की घोषणा के वाद खीच लिया। स्पष्ट हे कि 
हमारा इरादा असहयोग की दिशा मे आगे कदम बढाना हे। जिस स्थिति में हम 
आज है, हमे यह फैसला करना है कि हमें इस दिशा में आगे वढना चाहिए या पीछे 
कदम लौटाना चाहिये ” छेकिन एक दफा कदम उठा लेने पर उसे पीछे नही हटाया 
जा सकता । कदम रोकने का मतलव पीछे हटना है और हम पीछे हटने से इन्कार 
करते है । इसलिये हम सिर्फ आगे ही कदम वढा सकते हैं । मुझे यकीन है कि जब 
में यह कहता हूँ कि हमे आगे कदम बढाना चाहिए और हम आगे ही आगे चलेंगे 
तब आप सब मेरे साथ इसमे पूरी तरह से गरीक है । 


गांधीजी की चेतावनी 


इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पहले से 
ही पटना में तैयार कर लिया गया था, रामगढ की गतिविधि इतनी शान्त न थी 
जितनी कि आशा की जाती थी । लेकिन इस थोडे से दरमियानी अरसे मे भी विचार- 
धारा बडी तेजी से प्रवाहित हो रही थी। श्री जिन्ना का दो राप्ट्रो का सिद्धात 
उनके दिमाग से पनपने छूगा था, जो अपने आपको पाकिस्तान की सूरत में प्रकट 
कर रहा था। साम्प्रदायिक झगडें, जिनके पैदा हो जाने की आशका सविनिय भग 
के कारण की जा रही थी, पहले ही शुरू हो चुके थे और सकक्‍्खर का दगा अपने पूरे 
वेग से प्रारभ हो चुका था, जिसमे ४०० आदमी मारे गए और हजारो घायल हुए 
थे। यह दगा उस समय देश के इतिहास में पाशविकता, करता और रकक्‍तपात में 
अपना सानी नही रखता था। जहा तक लडाई के जमाने में सविनय भग आन्दोलन 
प्रारभ करने का प्रइन था, रामगढ अधिवेशन के समय प्रादेशिक और जातिगत 
सिद्धात के आधार पर देश के विभाजन की माग और साम्प्रदायिक कलह की समस्या 
ऐसी नही थी जिस पर शान्त चित्त से विचार किया जा सकता था। जबकि 
समस्याएं ऐसी थीं तब घटनाओ के सिहावलोकन से भी कोई आश्वासन नही मिल 
सकता था। गाधीजी को तो सभी ओर अनुशासन-हीनता ही दिखाई दे रही 
थी। उनकी मुख्य कठिनाई थी--सगठन । “में इस' तरह के सगठन के वल पर कंसे 
लड़ सकूगा ? यही एक विचार था जिस पर वह अपने आत्मनिरीक्षण के समय 


इस्तीफ़ा देने के बाद ३६७ 


सोचते थे और विचार-विनिमय मे बराबर इसी पर चर्चा करते थे। संगठन की 
ऐसी हालत देखते हुए उन्होने अनुभव किया कि वह काग्रेस-जनो से कह दे कि उन्हें 
बडा खतरा नजर आ रहा हैं और इस त्तरह के सगठन के बल पर किसी तरह की 
लडाई नही लडी जा सकती । तो क्या फिर उन्हे काग्रेस के बिना ही अकेले 
जूझ पडना चाहिए ? उन्होने गभीरतापूर्वक अध्ययन किया कि वह इस नेतृत्व से 
अलहदा हो जाने का प्रस्ताव करे। यह निश्चय ही एक नई बात थी, क्योकि 
पटना में उनकी विचार-धारा इस प्रकार की नही थी। इस' स्थिति को हम सक्षेप' 
में इस' प्रकार रख सकते है। लोग गाधीजी से पूछ रहे थे, “आप आन्दोलन कब 
करेगे ?” और गाधीजी इसके जवाब में उनसे कह रहे थे, 'जब तुम तैयार हो 
जाओगे ।” रामगढ से सिर्फ चार महीने पहले एक प्रस्ताव' पेश किया गया था, 
जो प्राय स्वीकार कर लिया गया था। इसमे सब कुछ गाधीजी पर छोड देने को 
कहा गया था। गाधीजी सिर्फ यह चाहते थे कि लोगों के अन्दर से यह धारणा 
दूर हो जाय कि वह शीघ्र ही आन्दोलन शुरू करने वाले है, क्योकि वातावरण 
इसके अनुकूल न था, न उनके पास ' पर्याप्त सामग्री ही थी। यहा तक कि इस काम 
के लिए उनके पास आदमी भी नही थे। अन्त में रामगढ में पटना वाला प्रस्ताव 
ही पास' हुआ। 

विषय-निर्वाचन-समिति में और खुले अधिवेशन में गाधीजी ने जो बाते कही 
और उसके एक सप्ताह बाद उनकी ओर से देश को जो चेतावनी दी गईं उसका 
साराश इस' प्रकार है --- 

“मैं आप लोगो से मुलाकात करने और आपसे अपना परिचय ताजा करने 
आया हूँ। में आपसे सीधा सम्पर्क कायम करना चाहता हूँ और यह जानना चाहता 
हूँ कि मेरी और आपकी एक दूसरे के सबध में क्या स्थिति है। आपने प्रस्ताव 
प्राय सर्वसम्मति से पास किया है। बहस' के दौरान मे आपस' मे से कुछ लोगो ने जो 
बाते कही है उनका मैं उत्तर देना नही चाहता । लेकिन मै यह जरूर कहना चाहता 
हूँ कि अब में बडी सझ़ती से काम लेगा । इसलिए नही कि सख्ती मुझे पसन्द है, 
बल्कि इसलिए कि एक सेनापति को, जिसे अपनी फौज की रहनुमाई करनी है,पहले 
से ही सेना को अपनी शर्ते बता देनी चाहिए। इस बार में देखता हूँ कि पहले की 
अपेक्षा -आज हम लोग चारो ओर से कठिताइयो से कही ज्यादा घिरे हुए है । 
कठिनाइयाँ भीतरी और बाहरी दोनो तरह की है । ब्रिटिश सरकार विश्वव्यापी 
युद्ध में फेंसी हुई हैं और अगर हम भी उससे लडाई ठान ले तो स्वाभाविक है कि हम 
काफी कष्ट मोल ले लेगे। यह हमारी पहली कठिनाई है, लेकिन मुझे जो'चीज 
भयभीत कर रही है--वह है हमारी भीतरी कठिनाई। मैने अक्सर कहा है कि 
अगर आन्दोलन ठीक आधार पर चले तो बाहरी मुश्किलो से सत्याग्रही को कभी 
डरने की जरूरत नही है। हमारी भीतरी कठिनाई यह है कि हमारी काग्रेस के 


श्द्द संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


रजिस्टर ऐसे सदस्यो से भरे पडे हूं जो यह जानकर वडी सख्या में भरती हो गए 
हैं कि काग्रेस में घुसने का अर्थ सत्ता हासिल करना हे । इस कारण जो पहले कागेस 
में घामिल होने का कभी विचार भी नही करते थे वे भी अब उसमें आ गए हूँ और 
उसे नुकसान पहुँचा रहे हू । काग्रेस मे कोई अनुशासन नही है । लोग दलो में बेंट 
हुए हैं और उनमें लडाई झगडे हूं। प्रजातत्र तो मेरी कल्पना में ऐसे दलो का निर्माण 
नही है, जो आपस में इस ह॒द तक लडते-झगडते रहें कि उससे सबठन ही नप्द हो 
जाय। और फिर हमारी सस्था तो छोकवादी और लडाकू दोनों ही है। हमारी 
लडाई अभी खत्म नही हुई है ! जव हम एक सेना के रूप में आगे बढते हैं तव हम लोक- 
वादी नही रहते । वतौर सिपाही के तव हमे सेनापति से आदेश लेना पडता हे और 
उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मानना पड़ता है। सेना में तो जो कुछ सेवापति 
कहे, वही कानून होता है। में आपका सेनापति है । इसका यह मतलब नही कि में 
आपको अपनी भावनाओं के वारे में अन्चकार में रखें) लेकिन मुझे अपने जैसे 
कमजोर सेतापति की मिसाल इतिहास में नही मिलूती। मेरे पास कोई अधिकार 
नही है। मेरा एकमात्र बल आपका प्रेम है। एक प्रकार से यह वडी भारी चीज है, 

लेकिन दूसरी प्रकार से वह निरथेंक भी है। में कह सकता हूँ कि मेरे दिल में सबके 
लिए प्रेम है। शायद आप भी ऐसा ही कहते हो, लेकिन आपका प्रेम क्रियात्मक 
होना चाहिए। आपको आजादी की प्रतिज्ञा में बताई गई शर्तों को पूरा करना 
चाहिए। में आपको यह वता देना चाहता हूँ कि अगर आप उन शर्तो को पूरा नहीं 
कर सकते तो मेरे लिए आन्दोलन शुरू करना सभव न होगा। आपको कोई और 
सेनापति तलाश करना होगा। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जपना नेतृत्व करने 
के लिए मजब्र नही कर सकते। जब आपने मुझे अपना सेनापति बनाया है तव 
आपको मेरे आदेश का पालन करना ही होगा । इसमें कोई तर्क नही चल सकता। 
चूँकि मेरी एकमात्र ताकत प्रेम है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पेय 
रखे। प्रेम के साथ धेर्य का होना अनिवाये है। मैने अपने मित्रो को चर्खे के सवध मे 
टीका-टिप्पणी करते सुना है। मुझे मालूम है कि आप सव जेल जाने को तंयार हैं, 

लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना हक और योग्वता हासिल करनी होगी 
और जेल जाने की कीमत चुकानी होगी। आपको मृजरिम के तौर पर जेल नही 
जाना है। 

“में १९१८ से ही बागी हूँ । लेकिन उससे पहले में साम्राज्य का इतना राजभवक्‍त 
था कि मैने छाड़े चेम्सफोर्ड को लिखा कि में साम्राज्य का उतना ही राजभकत 
बनना चाहता हूँ, जितना कोई अग्रेज हो सकता है। मैने यह इसलिए लिखा, क्योकि 
सत्य पर मेरा यकीन है। सत्य ही मेरा ईश्वर है और यदि में अपने प्रति सच्चा 
होना चाहता था तो में इससे भिन्न लिख ही कैसे सकता था। आपका मार्ग सत्य 
और अहिसा से अछग हो सकता है, पर मेरा तो वही पुराना रास्ता है । आप लोगो 
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की तरह ही मनुष्य होने के नाते मुझसे भी गरूतियाँ हो जाती हं। मैने कभी 
स्वप्न में भी ख्घाल नहीं किया कि में महात्मा हूँ। ईश्वर की नजरों में हम सब 
समान है। मेरे ।लए हिन्दू, मुसछमान, पारसी और हरिजन सभी एक-से है। 
कायदे आजम जिन्ना के बारे में जब मे चर्चा करता हूँ तब कोई हल्की वात कह नहीं 
सकता | वह भी तो मेरे भाई हूँ । वास्तव में मुझे खुशी होगी अगर वह मुझे अपनी 
जेब में रख सके । एक समय था, जव में यह कह सकता था कि एक भी मुसलमान 
ऐसा नही है, जिसका मुझ पर विश्वास नही । लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज 
ऐसी बात नही है। उ्द के पत्रों में जो कुछ छपता है वह सब में नही पढता, लेकिन 
शायद उनमे मेरे लिए ज्यादातर गालियाँ ही रहती है । इसका मुझे दु ख नही हैं । 
मेरा अब भी यही विश्वास है कि हिन्दू-मससलमानो के समझौता के बिना स्वराज्य 
नही मिल सकता। शायद आप पूछेंगे, 'तो ऐसी हालत में आप लडाई की वात 
क्यो करते है ?” मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि यह लडाई विधान-परिपद के लिए 
है। यदि मुसलमानों के वोट से विधान-परिपद में आने वाले मुसलमान यह घोषणा 
करते हैँ कि हिन्दू-मुसलमानो में कोई बात सामान्य नही है तो में उस हालत में सव 
आशाए छोड दंगा। लेकिन फिर भी में उनसे आग्रह करूँगा, क्योकि वे कुरान- 
शरीफ पढते है और मैने भी उसका थोडा-बहुत अध्ययन किया है। में उनसे कहूँगा 
कि ईश्वर हिन्दू-मसलमानो में कोई भेद नहीं करता। 

“किसी ने कहा है कि सविनय भग से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव मे सामौहक 
शब्द का जिक्र नहीं किया गया। यदि यह सामूहिक सविनय भग नही होना है तो 
फिर मुझे आपके सामने आने की क्‍या पडी थी ” यदि यह सविनय भंग सामूहिक 
न होगा तो क्या मुद॒ठी भर लोगों का होगा ? त्तव आप मुझे इस प्रकार आपसे तर्क 
करते नही पायेगे। आप शायद इन बातो पर गभीरता से विचार न करते हो, पर 
इस सविनय भग के खयाल में ही मेरा मन आठो पहर जाग्रत रहता है। मेरा मन 
तो आपकी मदद और सहयोग से इस महान्‌ परीक्षा को ही कार्यान्वित करने की 
बात सोचा करता है, क्योकि इससे न सिर्फ भारत का ही लाभ होगा, वल्कि 
सारी दुनिया का कल्याण होगा। 

“अब हिदायतो की वात सुन लीजिए। हर कार्येस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी 
बन जाना चाहिए और जिन लोगो का सबके प्रति सदभाव पैदा करने में विश्वास 
हो, जिनमें किसी भी रूप से छुआछत की भावना तन हो, जो नियमित रूप से कातते 

और जो सव तरह का कपड्य छोडकर आदतन खादी पहनते हो, उन सबके नाम 

लिख छेने चाहिएँ । में आगा रखता हैँ कि जो लोग अपनी कमेटियों में इस तरह 

नाम लिसाएँगे वे अपना सारा फालतू समय रचनात्मक कार्यक्रम में रूगाएँगे । 

लगर यह आशा सच्चाई के साथ पूरी की जाएगी तो ये सत्याग्रह कमेटियाँ कताई 

के घर बन जाएँगी और वहा काम-ही-काम दिखाई देगा। ये चर्खा-सनघ की भाखाओं 
4 
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के साथ मिलकर और उनकी सलाह के अनुसार इतने व्यावसायिक ढग से काम 
करे कि कमेटियो के इलाके मे एक भी काग्रेसी ऐसा न बच रहे, जो खद्दर के सिवाय 
और कोई कपडा पहनता हो । मैं आगा रखूँगा कि प्रान्तीय दफ्तर अखिल भारतीय 
महासमिति के सत्याग्रह कमेटियो के काम की प्रगति के बारे में व्यवस्थित समा तार 
भेजते रहे। नाम लिखाने वाले सत्याग्रही रोजनामचा रखें और नित्य जो काम 
करे, उसमे लिखते जाय। अपनी कताई के अलावा उनका काम यह होगा कि 
चवन्नी--मेम्बरों के पास जाय और उन्हें खादी इस्तेमाल करने, कातने और अपने 
नाम लिखाने को समझाएँ। मेम्बर ऐसा करे या न करे, उनके साथ सपरकक ज़रूर 
बना रहना चाहिए । हरिजनो के घर भी जाते रहना चाहिए और जहाँ तक हो 
सके उनकी दिक्‍्कते मिटानी चाहिएँ। यह कहने की तो जरूरत ही नही कि नाम 
उन्ही के लिखने चाहिए, जो जेल के कष्ट उठाने को रजामन्द और समर्थ हो। 
सत्याग्रही कैदियों को अपने या अपने आश्रितों के लिए किसी तरह की आर्थिक 
सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 

“यह तो हुई वात सत्याग्रह में भाग लेने वालो की। लेकिन उनसे भी कही 
बडा वर्ग ऐसे स्त्री-पुरुषो का है, जो भले ही काते नही या जेल न जाय, मगर उनका 
सत्याग्रह के दोनो मुख्य सिद्धान्तो पर विश्वास है और वे लडाई का स्वागत करत 
है और उसकी सफलता चाहते हैँ। इन्हे मैं निष्क्रिय सत्याग्रही कहूँगा | अगर ये 
लोग खुद जेल न जाकर या मजदूरो या विद्यार्थियो की हडतालो में मदद न देकर 
या जल्दबाजी न कर के लडाई के प्रवाह में दखल न दे तो उनकी मदद सक्रिय 
सत्याग्रहियो के बराबर ही गिनी जायगी । जो बहुत उत्साह या और किसी कारणवश 
इन हिदायतो के खिलाफ चलेगे, वे लडाई को हानि पहुँचाएँगे और सभव' है, उसे 
बीच में ही रोक देने को मुझे मजबूर कर दे । हि 

“मेरे दिमाग में यह बात बिलकुल स्पप्ट है कि यदि राजनैतिक विचार रखने 
वाले हिन्दुस्तानियों का सहयोग मिल जाय तो भारत को शुद्ध अहिसा के जरिये 
आजादी हासिल होना पूरी तरह सभव है । हम जो अहिसा का दभ करते है उसे 
पर दुनिया का विश्वास नहीं है । दुनिया की बात जाने दीजिए, मैं तो सेनापति बन 
बैठा हूँ । मैने ही बार-बार स्वीकार किया है कि हमारे दिलो मे हिसा है और अवसर 
आपस के व्यवहार में एक दूसरे के साथ हम हिसक हो जाते है । मुझे स्वीकार करना 

- चाहिए कि जब तक हममे हिंसा हैं तब तक मै नही छड सकूगा। लेकिन जिस सूची 
के बनाने की मैने तजवीज की है यदि वह सच्ची हुई और साहस कर के बाहर रहने 
वाले लोगो ने लडाई के सीधे प्रवाह मे बाधा न डाली तो में जरूर लड॒गा।* 


' प्रतिक्रिया की भावना 
गाधीजी की योजना निश्चित रूप से जिन सिद्धान्तों पर आधारित थी उनमे से 
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एक सिद्धान्त कातना था और दूसरा अग्नेजो को.भारत से निकाल बाहर करना नहीं, 
बल्कि उनका हृदय-परिवर्तेत करके उन्हें भारत का सेवक बनाना था। इसका 
अर्थ यह नही था कि वह साम्राज्यवाद के पक्ष में थे। उन्होने स्वयं कहा, यदि मेरा 
प्रेम गुलाब की पुडियो की तरह मुलायम है तो वह काच के टुकड या पत्थर से 
ज्यादा कठोर भी हो सकता है ।” उनकी पत्नी और सब से बडे बेटे को कठोर प्रेम 
का आस्वादन करना पडा था। गाधीजी ने कहा, मेरा ख़याल है कि मैने सुभाष 
बाव्‌ को हमेशा के लिए पुत्र के रूप मे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे यह 
शिष्टता छोडनी पडी। उनके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसके लिए मुझे 
द ख और खेद के साथ स्वीकृति देनी पडी ।” इसी तरह से उन्होने डा० खरे और 
वीर नरीमैन के विरुद्ध की गई अनुशा ,नत्मक कार्रवाई के सम्बन्ध मे भी अपनी 
सहमति प्रदान करने के लिए खेद प्रकट किया। अग्नेजो के प्रति भी उनका रवैया 
ऐसा ही था। चर्खा उनके प्रेम के कार्यक्रम का एक प्रधान अग बन गया था। उनके 
विचार से यदि कोई हिसा का मुकाबला हिंसा से करने की व्यवस्था करता है या 
सोचता है तो उसका परिणाम यही सभव है कि उसका जीवन सकटपूर्ण बना रहेगा 
और उसे अपनी रक्षा के लिए बडे-बडे शहर और शस्त्रागार बनाने पडेगे। भारत 
का प्राचीन देहाती प्रजातत्र अहिसा पर आधारित सम्यता का प्रतीक था। चर्खे 
का यही सिद्धान्त है । एक सप्ताह बाद गाधीजी ने फिर इसी विषय को उठाया और 
बताया कि किस प्रकार श्री जयप्रकाशनारायण और उत्तर प्रदेश के शिक्षामत्री 
श्री सपूर्णनन्‍्द ने प्रतिज्ञा-पत्र में किये गए सशोधनो का विरोध किया है। रामगढ 
अधिवेशन तक और उसके बाद भी सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने के सम्बन्ध में 
उन्होनं जिस हिचकिचाहट और अन्यमनस्कता का परिचय दिया, उसका एक कारण 
यह भी था। स्वाधीनता-दिवस' पर देश में कही-कही अनुशासन-भंग की घटनाएं 
देखने में आई । सवाल यह नही था कि अनुशासन-भंग की ये घटनाएं कितनी थी, 
बल्कि प्रश्न तो उसके पीछे काम करने वाली प्रचलित भावना का था। ज्यों-ज्यों 
रामगढ अधिवेशन करीब आ रहा था--विरोव-प्रदर्शन के सम्बन्ध में वडी-बडी 
अफवाहें सुनाई दे रही थी और यहाँ तक कहा जा रहा था कि गायद काग्रेस-नगर में 
विस्फोट हो जाय। सौभाग्य से रामगढ़ अधिवेशन के समय ऐसी आजकाएँ निर्मूल 
सावित हुईं। लेकिन रामगढ़ को अग्नि-वर्षा और विस्फोट की बजाय वर्षा का 
सामना करना पडा। 


कांग्रेंस-विरोधी सम्मेलन 
साम्यवादियों, समाजवादियो, राष्ट्रीय प्रजातत्रवादियो, किसानो और 
अग्नगामी दल वालो के विरोध और मतभेदों का ऊपर जिक्र किया गया हे । वाद 
के दोनों दल तो ब्ंयुक्त रूप से काग्रेस का विरोध करने पर उत्तर आए और उन्होने 
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किसान-नगर नामक स्थान पर सुभाष वाव्‌ की अव्यक्षता में एक समान्तर 
सम्मेलन किया। उनका उद्देश्य काग्रेस कार्यसमिति के पटना वाले प्रस्ताव का, 
जिसे रामगढ अधिवेशन में पेश किया जाना था, विरोध करना था। इससे वे यह 
साबित करना चाहते थे कि जिन लोगो का यह खयाल था कि काग्रेस ने समझौता 
न करने का रवैया अड्ितियार किया है, वे गलती पर हैँ । उन्हें इस प्रस्ताव मे 
खासकर उसके दूसरे भाग में बहुत्त-सी खामिया नजर आईं, जिनके कारण उसका 
महत्व ही जाता रहा था। सुभाष बाबू ने बताया कि इस प्रस्ताव के पास होते ही 
गाधीजी यह कहने लगे हूँ कि उन्होने भविष्य के लिए समझौते का दरवाजा वन्द 
नही कर दिया है । सविनय भग के बारे मे गाधीजी के विचारो से उन्हें सन्‍्तोष नहीं 
हुआ। सुभाष बाबू ने कहा, अगर इस देश में साम्राज्यवाद के साथ समझौता 
होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में भारतीय वामपक्षियो को न 
केवल साम्राज्यवाद से ही जूझना पडेगा, वल्कि उसके भारतीय सहयोगियों से भी 
टक्कर लेनी होगी। इसका परिणाम तो यही होगा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ 
हक 2300 राष्ट्रीय लड़ाई स्वयं भारतीयों की घरेलू लड़ाई में ही परिवर्तित 
जायगी। 

यह सम्मेलन काग्रेस के अधिवेशन से पहले ही हुआ और इसमे वडी सख्या 
में लोग शामिल हुए और उन्होने घोषणा की कि वे लडाई के लिए तैयार है। 

सम्मेलन का उद्देश्य देश की उन सभी साम्राज्यवादी ताकतों का सगठन 
करता था, जो साम्राज्यवाद से सुलह न करने पर आमादा थी। सुभाष वाबू ने 
एक ओर तो काग्रेस के प्रस्तावों और कार्यसमिति के सदस्यो के वक्‍तव्यो और 
दूसरी ओर गाधीजी तथा वामपक्षी नेताओ के वक्‍तव्यों की परस्पर विरोधी बातो 
पर प्रकाश डाला। उन्होने विधान-परिषद्‌ की माग को अनुचित बताते हुए इस 
बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से नरम दल वाले लोग पृथक्‌ निर्वाचन और 
धारासभाओ के मौजूदा मताधिकार को ही विधान-परिषद्‌ का आधार मानने को 
तैयार है । सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास करके इसके प्रधान और स्वागत-समिति 
से सीधी कारंवाई शुरू करने के लिए एक अखिल भारतीय युद्ध-समिति बनाने को 
कहा और यह आन्दोलन अप्रैल मे ही छेड देने को कहा। प्रस्ताव में चर्खा कातने 
और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देने की निन्‍्दा की गई और भारतीय जनता को 
चेतावनी दी गई कि उसे विधान-परिषद्‌ की उपहासास्पद माग के भ्रमजाल में 
पडकर गुमराह नही होना चाहिए। नागरिक अधिकारो की स्वतन्त्रता पर किये 
गए आक्रमणो के विरुद्ध एक जोरदार आन्दोलन आरम्भ करना चाहिए और 
स्वतृत्रता-प्रेमियो को देश की उस गरीब और जागरूक जनता--किसानों और 
भजदूरो--के साथ घनिष्ठ-सपर्क स्थापित करना चाहिए, जो आध्िक स्वतत्रता 
के लिए हमारी इस लडाई मे शामिल हो रही है । इस काम मे जितनी ही देर होगी 

न 
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जनता मे उतनी ही निराशा फैलेगी, उनका नैतिक वलू उतना ही कम होता जायगा 
और वे उतना ही अधिक असमजस' में पड़ जाएँगे। स्थानीय सग्रामो को और 
जोरदार वना दिया जाना चाहिए और जहाँ-कही जरूरी समझा जाय और सभव 
हो, नये आन्दोलन छेड देने चाहिएँ । अन्त में सुभाष बाबू ने लोगो से आन्दोलन 
के लिए तैयार रहने की अपील की । 


; गांधी-सेवा-संघ का अश्रधिवेशन 


२० फरवरी, १९४० को ढाका में मलिकन्दा में गाधी-सेवा-सघ का अधि- 
वेशन प्रारम्भ हुआ। गाधीजी ने ग्राम-उद्योग-प्रद्शिनी का उद्घाटन किया। 
उनके भाषण से पहले विरोधी नारे रूगाए गए और बहुत से गाधी- 
विरोधी में परचे बाटे गए। इस घटना का जिक्र करते हुए गाधीजी ने कहा, 
“अभी मैने कुछ लोगो को गाधी-वाद का विनाश हो' के नारे लगाते हुए सुना है । 
जो लोग गाधीवाद को ध्वस करना चाहते है, उन्हे ऐसा करने का पूरा-पूरा हक 
है। आपको विरोधी नारो अथवा उसके विरुद्ध गाए गए नारो से उत्तेजित नही 
होना चाहिए । आप उन्हे शान्ति से सहन करें। जो लोग गाधीवाद के खिलाफ कुछ 
कहना चाहते है, उन्हे ऐसा करने की पूरी आजादी दीजिए। मै नही जानता 
गाधीवाद से उनका मतलब क्या है। मेने कोई नई वात नहीं कही। मैने 
तो सिर्फ जो कुछ पहले से मौजूद है, उसे नई शक्ल में पेश करने की कोणिश की 
है ।” गाधीजी ने सेवासघ के सदस्यों को सलाह दी कि वे 'राजनीति' को बिल्कुल 
भूल जाएँ और सघ के सदस्य के नाते उसमें भाग लेना वन्द कर दे। सघ का कोई 
भी सदस्य काग्रेस का सदस्य नही बन सकता। सिर्फ डा० राजेन्द्र प्रसाद और 
सरदार वल्लभभाई पटेल को इस बारे में छूट दे दी गई। गाघीजी और उनके 
सहयोगी कलकत्ता होकर वापस लौटे और दूसरे ही स्टेशन पर किसी अनात व्यक्ति 
ते उनके डिब्बे में एक जूता फेंका । 


लाड जेटलैएड का वक्तव्य 


रामगढ के बाद के जमाने में या यो कहिये कि काग्रेस के नये साल के मौके 
पर भी पिछले सालो की तरह ही ब्रिटेन के राजनीतिन्नो ने वे ही वाते दोहराईं, 
जो वे पिछले कई महीनो से कहते चले आ रहे थे। श्री एमरी के भारतमत्री बनने 
से पहले ला्ड जेटलेण्ड ने अपने पद से अवकाश लेने के पूर्व वही पुराना राय फिर 
अलापा कि हमारा उद्देश्य भारत पर जबरदस्ती कोई वात लादना नही है. व॒ल्कि 
हम तो समझौते से ही आगे वढना चाहते हूँ । भारतीयों को अपने लिए उपयुक्त 
विधान स्वय ही तैयार करना चाहिए, लेकिन पिछले दो सौ साल से ब्रिटन का 
भारत के साथ जो सम्बन्ध चला जा रहा है, उसे देखते हुए वह एकदम उससे अपना 
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नाता नही तोड सकता | देशी राजाओ, रक्षा के प्रश्न, अल्पसख्यको, ब्रिटिश हितो 
और आठ करोड मुसलमानों की दुहाई देने के वाद उन्होंने रामगढ में उठाये गए 
प्रइन का उत्तर देते हुए कहा कि अगर सत्याग्रह शुरू किया गया तो सरकार को 
विवश होकर उसका पूरी तरह से मुकाबला करना पडेगा। अन्त में उन्होने सवाल 
किया कि क्‍या काग्रेस' देश की उस एकता के प्रन्‍्न पर विचार करना बन्द कर 
देगी, जिसके लिए वे स्वय इतने उत्सुक हैं ? इस सवाल के जवाब पर ही भारत का 
भाग्य आश्रित है। लाडे जेंटलैण्ड ने यह वक्तव्य भारतीय विवान की धारा ९३ के ' 
अन्तर्गत स्थापित की गई सरकारो को जारी रखने के लिए पाल्‍रूमिण्ट की स्वीइंति 
के समय दिया। 


हमारी स्थिति 


ऐसी स्थिति में सत्याग्रह अनिवार्य होता जा रहा था। काग्रेस ने रामगढ के 
बाद देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर भी विचार किया। 
गाधीजी की हिंदायतो के मुताबिक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो ने सत्याग्रह कमेटियो 
के रूप में अपना काम जोरो से शुरू कर दिया और वे सक्रिय तथा निष्क्रिय सत्या- 
ग्रहियो की भरती में जुट गईं । उन्हे यह हिदायत भी की गई कि वे अपने आतन्तरिक 
मामलो और रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति का भी विवरण तैयार करती रह। 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि काग्रेस' कमेटियो के जो सदस्य निर्धारित प्रतिज्ञा 
लेने में असमर्थ हो और का्रेस के अनुशासन में रहते हुए आन्दोलन की जिम्मेदारी 
अपने कनन्‍्धो पर न उठा सकते हो, उन्हें काग्रेस' मे अपने पदो से हट जाना चाहिये। 
सविनय भग शुरू होने से पहले इन शर्तो की पूर्ति अत्यावश्यक बताई गई थी। 

अप्रैल, १९४० में जो स्थिति पैदा हो गई थी, नि सदेह वह बडी विकट थी। 
देश की नैय्या अज्ञात दिशा मे वही चली जा रही थी, क्योकि उसके कर्णधार को 
अपने लक्ष्य का ज्ञान न था। राजनैतिक दल रक्षात्मक खेल खेल रहे थे। दोनो ही 
दल आक्रमण करने में आनाकानी कर रहे थे---इसका कारण डर, कायरता या 
कमजोरी नही थी, बल्कि दोनो ही दल वास्तव में लडना नहीं चाहते थे। 
वे इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली कटुता, प्रतिशोध की भावना और स्थायी 
शत्रुता से बचना चाहते थे। जहाँ तक काग्रेस का सवाल है, उसने साफ-साफ कह 
दिया था कि अगर अग्रेज भारत के ऊपर से अपना साम्राज्यवादी पजा उठा ले तो 
वह उनके प्रति मित्रता का हाथ बढाने को तैयार है । इस बीच एक तरह से अग्रगामी 
दल ने अपना अल्टीमेटम देकर सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया 
था। सरकार इसके परिणामस्वरूप होने वाली जोरदार प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर 
सकती थी, लेकिन इसके विपरीत वह इस' दल को कोई भी कार्रवाई नही करने 
देना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय सप्ताह में देश के एक दल को 


इस्तीफ़ा देने के बाद ३७४५ 


अनिवाय परिस्थितियों में सग्राम छेड देना पडा । देश के' उन अधिकाश काग्रेसजनो 
के सामने, जिन्हे काग्रेस कार्येसमिति के आदेश-पालन में दृढ़ विश्वास था, यह 
समस्या थी कि ऐसे नाजुक मौके पर उन्हे क्या करना चाहिये । उनका नेता, उनका 
संगठन और उनके लिए आदेश मौजूद थे और इनके फलस्वरूप देश को गाधीजी की 
शर्तो के अन्तर्गत आगामी सग्राम के लिए स्त्री-पुरुषों को तैयार करना था। इस 
नाजुक घडी में जल्दबाजी करना तबाही को बुलावा देना था। 

इस' जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में बडी-बडी घटनाएँ 
हुईं। ब्रिठेन के मत्रिमडल में परिवर्तत हुआ | १० मई १९४० को लाड जेटलैण्ड 
की जगह श्री एमरी नियुक्त किये गये । इससे पहले वे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में कई 
पदो पर रह चुके थे । १९३९ के पतझड मे जब एडवर्ड टाम्सन वर्धा आये थे तब 
उन्होने कहा था कि भविष्य में ब्रिटेन के छ राजनीतिज्ञ भारत की समस्या पर 
सहानुभूतिपू्वक विचार करेगे। इनमे से एक श्री एमरी और दूसरे श्री' विस्टन 
चचिल थे । श्री चचिल के बारे में कुछ अग्रेजो का मत था कि वह भारतीय स्थिति' 
पर काबू पा लेगे । वह या तो भारतीयों को अपना विश्वासपात्र बना लेगे और या 
फिर समझौते के सारे दरवाजे बन्द कर के कहेंगे, 'मा्शल-ला”--और कोई बात 
नही सुनाई जाएगी। इसलिए यह कहा जा रहा था कि भारत की स्थिति अब 
त्रिशकु की भाति बीच मे ही लटकी नहीं रहेगी । उसके बारे मे अच्छा या बुरा कोई 
भी निर्णय कर लिया जायगा। सात महीने से अग्नेज आँखमिचौनी कर रहे थे; 
पर अब स्थिति बदल गईं थी और सीधी-सादी बात करने वाला व्यक्ति रगमच पर 
विद्यमान था। इसलिए गतिरोध का भी अन्त होने वाला था। 


सप्राट का छंदेश 


परन्तु भारत के भाग्य में तो सिवाय निराशा के और कुछ नही था। ब्रिटेन 
की सरकार में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही दो उल्लेखनीय घोषणाएँ हुई । 
एक घोषणा सम्राट हरा की गई और दूसरी श्री एमरी द्वारा । महारानी विक्टोरिया 
की मृत्य के बाद से २४ मई प्रतिवर्य साम्राज्य-दिवस के रूप में मनाई जाती है। 
इसकी नीव अलंमीय ने डाली थी। पिछले चालीस' बरस से यह दिन उनाया जा 
रहा था और १९४० का यह दिवस' बहुत महत्वयूर्ण था। उस' दिन ब्रिठेन के 
सम्राट ने नीचे लिखा सदेश ब्राडकास्ट किया--- 

“आज मे इस साम्राज्य के सम्बन्ध मे एक बिल्कुल नई कल्पना पर प्रकाश 
डालने जा रहा हूँ। अब इसका महत्व अधिक स्पष्ट और असदिग्ध नजर जाता है। 
इस समय इसका संघर्ष एक दूषित और निन्दनीय व्यवस्था से हो रहा है, जिसके 
साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। हमारे शत्रु हमारे खिलाफ एक शब्द--- 
साम्राज्यवाद--का प्रयोग करते है। इससे उनका मतरूब अधिकार और दूसरे 
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के प्रदेश पर कब्जा है। परन्तु हम जो इस साम्राज्य के स्व॒तन्त्र वासी हैं, इस 
का प्रयोग उन्ही को मह तोड जवाब देने के लिए करते हूँ। उनकी ही भावनाएं 
दूषित हैँ। हमारा उद्देश्य तो हमेशा से शान्ति रहा हे। 


श्री एमरी का बक्तव्य 


श्री एमरी ने घोषणा की : “पिछली सरकार की भाति हमारी नीति का 
उद्देश्य भी ब्रिटिश कामनवेल्थ (राप्ट्रमडल) के अन्तर्गत भारत को स्वृतन्त्र बौर 
बरावरी का दर्जा देना है ।” आपने यह वात भी स्वीकार की कि भारतीय परिस्वि- 
तियो और भारतीय दृष्टिकोण के उपयुक्त कोई विवान तैयार करन की जिम्मेवारी 
स्वय भारतीयों पर ही है। कामन सभा में, अप्रैल, १९४० मे लाड्ड जेटलैण्ड के 
शब्दों को दोहराते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का इरादा वर्ष के 
अन्त में वर्तमान योजना की अन्तर्निहित नीति और अन्य बातो के बारे में फिर से 
जाच-पडताल करने का है और हमारी नीति भारत के सिर पर कोई वात लादने 
के बजाय उससे समझौता करने की है | उन्होने कहा, “मेरी राय में भारत के लिए 
सर्वोत्तम विधान परिषद्‌ विभिन्न प्रान्तो के १० या १२ प्रतिनिधियों हारा तेयार 
की जानी चाहिये, जिसमे यूरोपियनो सहित सभी वर्गों के लोग हो। भारत की 
आन्तरिक, वाहरी और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति इस बात की 
इजाजत नही देती कि उसके लिए भी अन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशो-जेसी 
विधान परिषद्‌ बनाई जाए। यह प्ररइन किये जाने पर कि इस नाजुक घडी में 
भारतीयो के लिए क्‍या सलाह दे सकते हैँ, श्री एमरी ने कहा, अगर काग्रेंस 
वाइसराय से सहयोग करके काम कर सके तो मुझे इससे वडी खुशी होगी । लेकिन 
अगर काग्रेस ने वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल कोई काम किया तो यह निस्तदेह 
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा । 


स्टैफडक्रिप्स के विचार 


यह स्पष्ट हो गया था कि लडाई के फलस्वरूप मिलने वाली आजादी मे से 
भारत को कुछ नही मिलेगा, वल्कि उसे तो उसका पूरा वेग सहन करना पडेगा। 
उसे युद्ध के प्रहार ही सहन करने होगे । सिर्फ सर स्टेफरडकरिप्स ही ऐसे व्यक्ति थे, 
जिन्होने भारत से छौटने पर भारत के बारे में कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। 
२६ अक्ट्बर, १९३९ को कामन सभा मे दिये गए उनके वक्तव्य का काफी महत्व 
था, क्योकि उसमे उन्होने भारत और उसकी समस्याओ के निराकरण का एक 
उपाय विधानपरिषद बताया था। उनका कहना था कि सभी श्रेणियों के भार- 
तीयो में यह भावना जोर पकड रही है कि पालमिण्ट भारतीय समस्याओं पर बहुत 
कम,ध्यान देती है। काग्रेस की माग वस्तुत राष्ट्रीय माग हैं। इसमे सभी विचारों 
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के लोग शामिल है और यह भारतीय जनता की घोषणा है, लेकिन इतने पर भी 
आशका की जाती है कि शायद ब्रिटिश सरकार भी इसकी उपेक्षा' कर दे। इसका 
परिणाम सविनय भग आन्दोलन होगा, क्योकि काग्रेस का यकीन है कि इस' प्रकार 
सारी जनता की नैतिक शक्ति इस माग के पीछे होगी। काग्रेस का अन्तिम हथि- 
यार सारे देश में एक व्यापक हडताल की घोषणा होगी। किसानों और मजदूरो 
का ऐसा विचार है कि काग्रेस उन्हें जमीदारो और पूजीपतियो के पे से नजात 
दिलाएगी और ठीक यही एक कारण है कि काग्रेस' का उनके ऊपर बड़ा असर है। 
आज अधिकाद भारतीय बडी आतुरता से काग्रेस की ओर देख रहे है और इस 
प्रतीक्षा में है कि वह उन्हें क्या आदेश देती है। वे भारत के विभाजन के लिए 
श्री जिच्चा की योजना का विरोध करते है। गाधी जी को शान्तपुर्ण नीत पर 
पूरा यकीन है और उनका विचार है कि हिसात्मक उपायो से नैतिक ताकत कमजोर 
पड़ती है और उससे सत्य की अजेय शक्ति मे अविश्वास की भावना प्रकट होती है । 
में सरकार पर जोर दूगा कि वह असदिग्ध रूप मे यह्‌ घोषणा कर दे कि लडाई 
समाप्त हो जाने के बाद एक साल के अन्दर उसे स्वराज्य दे दिया जायगा और 
मेरा विश्वास है कि अगर इस किस्म की कोई घोषणा की जाय तो उससे साप्र- 
दायिक समस्या भी सुलझ जाएगी और सभव हैं कि जब तक लडाई खत्म न हो 
जाय काग्रेस भी शान्त होकर बैठ रहे। 

लाड्ड प्रिवीसील के कथन का प्रतिवाद करते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा 
कि साप्रदायिक प्रश्न की कठिनाई के कारण भारत के लिए केन्द्रीय सरकार की 
स्थापना का कोई सनन्‍्तोषजनक तरीका ढूढ निकालना जटिल हो गया है। यही 
बात पोलेण्ड के बारे में भी कही जा सकती थी, जहाँ रूसी, यहूदी, जमन और पोल 
रहते है। यही बात चेकोसलोवाकिया के लिए भी कही जा सकती थी, जहाँ सूडे- 
टन, चेक, और स्लोवाक रहते है, और अगर यह दलील प्रजातत्र की बिना पर 
पेश की जाय तो मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ, क्योकि इस तरह से एक अल्पसख्यक 
जाति को सरक्षण देने के लिए बहुसख्यक जाति को उसके उचित अधिकारो से 
वचित किया जाता है। यह आवश्यक हो सकता है कि बहुमत के कुछ अधिकारों 
में सशोधन किया जाय और उसे इस पर सहमत कर लिया जाय, जैसा कि काग्रेस 
ने स्त्रेी च्छा से किया है, लेकिन आपके लिए बहुमत से उसके अधिकार इसलिए 
छीनना न्‍्यायसगत नही कहा जा सकता कि आप अल्पसख्यको के सरक्षण का दावा 
करत॑ हूं। अगर आप ऐसा करते हूँ तो वास्तव मे बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित 
करते हैं। 

अगर आप प्रजातत्रात्मक सरकार के समर्थक हैँ तो अल्पमत के लिए जरूरी 
हो जाता है कि वह बहुमत का शासन स्वीकार करे और यही बात हम आये दिन 
इस देश में देख रहे हैं। अगर आप प्रजातन्न को मानते है, अगर आप प्रजातत्र- 
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पद्धति को अपनाना चाहते है, जिसका मतलव यह होता है कि आप यह जान सके 
कि कौन-सा वर्ग, अथवा जाति या दल बहुमत में है, तो आपको इस पद्धति का परि- 
णाम भी स्वीकार करना होगा। और इस वक्‍त, आप चाहे या न चाहें, काग्रेस 
दल का ब्रिटिश भारत में बहुमत है। 

यह बताने से पूर्व कि इस स्थिति को सुलझाने के लिए हमे कौन-से व्याव- 
हारिक तरीको को अपनाना चाहिये, मैं एक और वियय का जिक्र करना चाहता 
हैँ। अगर हम इस वक्त भारत को स्वराज्य देने से इन्कार करते हूँ तो उसका 
यूरोप की परिस्थिति और यूरोप में हमारी कठिनाइयों पर क्या प्रभाव पड सकता 
है? मेरा खयाल है कि यह प्रभाव तीन तरीको से पड सकता है। पहला तो यह 
कि स्वयं हमारे ही लोगो पर यह प्रभाव पडेगा कि हम आजादी भौर जमहूरियत 
के बारे मे जो कुछ कहते है, उस पर यकीन नही किया जा सकता | इससे हमारे 
युद्ध-प्रयत्त की एकता और उसकी प्रगति कम हो जाएगी । दूसरा यह कि तटस्व 
देशो में, खासकर अमरीका मे, जहाँ बहुत से लोग भारत की समस्याओं में गहरी 
दिलचस्पी रखते हैँ तटस्थता की नीति और ब्रिटिश-विरोधी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन 
मिलेगा। तीसरा यह एक विरोधी और असहयोगी भारत । हमे यह न भूलना 
चाहिए कि भारत के इस रुख के परिणामस्वरूप सघर्ष के खतरे हैं । और इससे हमे 
अपनी कठिनाइयाँ सुलझाने में मदद मिलने के वजाय सभवत रुकावटों का ही 
सामना करना पडेगा । इस बात का हमे उचित रूप से तथा ईमानदारी के साथ 
मुकावलछा करना होगा। 

. मेरा सुझाव यह था कि अगर हम यह दावा करते हैं कि हम लडाई 
प्रजातत्र और आजादी के लिए लड रहे है और वही चीज हम ब्रिटिश साम्राज्य 
के एक हिस्से पर लागू नही करते तो भारतीय जनता कहेगी कि “यह एक और 
उदाहरण है जब ब्रिटेन ने कहा कुछ है और किया कुछ और ही है ।” इसलिए मेरे 
खयाल से हमे यह फैसला करना है कि क्‍या हम वास्तव में भारत की जनता को 
स्व॒राज्य देना चाहते है---और मुझे यकीन है कि अगर हमने ऐसा ही किया तो 
वह देश हमारा एक शक्तिशाली सहयोगी राष्ट्र बल जाएगा और भविष्य मे सदा के 
लिए दोस्ती का हाथ बटाएगा। 

कांग्रेस ने हमसे अपने युद्ध-उद्देशों और भारत के बारे मे अपने इरादो पर 
प्रकाश डालने को कहा है--ऐसी हालत में हमारा क्या जवाब होना चाहिए ” 
मेरा सुझाव है कि हमे यह फैसला अवश्य करना चाहिए और अभी करना चाहिए। 


फ्रांस के पतन का प्रभाव 


इसके बाद ५ जून को यह घोषणा की गई कि ब्विटिश-राजदूत ने मो० मोछो- 
तोब को सूचित कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार का इरादा सर विलियम सीड्स 
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की जगह सर  स्टैफर्ड क्रिप्स को मास्कों में ब्रिटिश-राजदूत नियुक्त करने का है 
और उनका पद साधारण राजदूत का होगा, जिसे कोर असाधारण कार्य न करना 
होगा। रूसी सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सर स्टैफडें क्रिप्स की 
नियुक्ति ब्रिटिश राजनीति का एक महान्‌ आश्चर्य था। ३९ की सदियों में वह 
कलकत्ता देखने गए और वहा से चुगकिग गए और हवाई जहाज से चीन का दौरा 
करके मास्कों होते हुए इगलेण्ड वापस पहुचे। मई के अन्तिम सप्ताह और जून 
१९४० के पहले सप्ताह में भारत में जो बेचैनी और आन्दोलन देखने में' आया 
उसका वस्तविक कारण उस समय फ्रास' में होने व[ली घटनाओं और युद्ध की प्रगति 
की प्रहिक्तरिया था। फ्रास उस समय युद्ध का प्रधान केन्द्र बन चुका था। वहा 
कालूचक्र बडी तेजी से चलू रहा था। डेजिंग का पतन , चेकोसलोवाकिया की पराजय, 
पोलैण्ड का विनाश, हालैण्ड, बेल्जियम और तावे का आक्रमण--ये सभी युद्ध 
की उस प्रगति की क्ूखलाएँ थी, जिसकी इतिश्री १४ जून को जाकर फ्रास के 
पतन के रूप मे हुईं। १४ जून को काग्रेस' की कार्यसमिति का जलूसा हो रहा था 
और फ्रांस के पतन की खबर १५ और १६ जून को रेडियो के जरिये जनता तक 
पहुची । अब आगे क्या होगा ? हिटलर को' रोका नहीं जा सकता था ? इंग- 
लैड पर आक्रमण उसके दिमाग में उस समय चक्कर लगा रहा था। फ्रास के पतन 
से उसकी डीग और बन्दर-भभकियों को और भी प्रोत्साहन मिला। अगर इग- 
लेण्ड पर आक्रमण होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी ” पिछले १५० वर्षो 
से भारत इगलैण्ड के साथ बधा हुआ था। काग्रेस के लिये अपनी स्थिति के बारे 
में इतना अधिक सो चने की आवश्यकता नही थी, जितना कि इस बात पर जोर 
देने की थी क्रि भारत का ध्येय पूर्ण स्वधीनता है । एक सप्ताह तक के गहरे सो च- 
विचार के बाद काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास' किया जिसमे बहुत से महत्वपूर्ण विषय 
उठाए गये। 


कायसमिति के निश्चय 


कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया कि उसकी बैठके थोडी-थोडी देर बाद 
हुआ करेगी। उसने अपने सदस्यो को हिदायत की कि वे शीक्र बुलाए जाने के 
लिए हमेशा तैयार रहा करे। इसके अलावा कार्यसमिति ने जुलाई, १९४० 
के अन्त मे अखिल भारतीय महासमिति की बैठक बुलाने का भी फैसला किया। 
इन बातों का लोगो पर बडा प्रभाव पडा और उन्होने स्थिति की गम्भीरता का अनु- 
भव किया। इस बीच काग्रेस अपनी अथीनस्थ सभी कमेटियों को सगठन का काम 
जोरो से चालू रखने और अपनी परीक्षा के समय के लिए प्रारम्भिक तैयारियाँ 
करने के लिए प्रोत्साहित करती रही । बडी सख्या मे प्रतिज्ञापत्र जारी किये गये 
और कार्यसमिति ने अपत्ती ओर से श्री आर० एस० पण्डित को स्वयसेवक-आ'्दो- 
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लन की 'प्रगति के सम्बन्ध में प्री-प्री और वास्तविक जानकारी हासिल करने के 
लिए सभी प्रान्तों का दौरा करने का आदेश दिया। काग्रेस-सगठन के अन्तर्गत 
अवुशासन वनाये रखने के सम्बन्ध में अधीनस्थ समितियों से पाक्षिक रिपोर्ट भेजने 
को कहा गया । «खादी को प्रोत्साहन देने, हरिजनो और अल्पसस्यको के साथ 
घनिष्ठ सपर्क-स्थापन, काग्रेस कमेटियों के दफ्तरो की कार्यकुगलरूता, सत्याग्रह की 
तैयारी के सम्बन्ध में काग्रेस के सदस्यो और जनता की प्रतिक्रिया, इस दिशा में 
मातहत कमेटियो और स्थानीय सस्याओ के सहयोग, प्रचार-कार्य और प्रान्तो के 
ट्रेनिंग कैम्पो (शिक्षण-शिविरो) के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
एक विस्तृत प्रशावली जारी की गई। 

यूरोप की लडाई में जो आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी उन्हें देखते हुए 
काग्रेस महासमिति की वैठक बुल्यना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा 
काग्रेस कार्य-समिति ने जो नया कदम उठाया था उसकी भी उसे स्वीकृति लेनी 
थी और खास कर रामगढ के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए उसे इस समस्या 
के विभिन्न पहलुओ की फिर से जाच-पडताल करनी थी। इसलिए कार्यसमिति 
को अपनी वैठक ३ जुलाई को दिल्‍ली में वुलानी पडी। 

दिल्‍ली में पुरानी कठिनाइया फिर से नये, रूप में और नये जोर मे प्रकट हुईं। 
गाघीजी अहिसा के प्रदन को फिर से सामने छाए। उन्होने समित्ति का ध्याव 
इस ओर आक्ृष्ट किया कि २१ जून को वर्धा में उसने जो वक्तव्य दिया था उससे 
काग्रेसजनो में भ्रम फैला हुआ है। इसलिए गाधीजी चाहते थे कि कार्यसमिति फिर 
से यह ऐलान करे कि जहा तक अन्दरूनी फसाद का सवाल है उसका मुकाबला 
करने के लिए वह सिर्फ अहिंसा और काग्रेस के अनुशासन में वँधे हुए कामग्रेस के 
स्वयसेवकों पर ही आश्िित रहेगी और हमारे स्वयंसेवक सिविक गार्डो तथा अन्य 
ऐसे ही सगठनो से केवल अहिसा के आधार पर ही सहयोग करेगे। जहा तक 
बाहरी हमले के मुकावछे का सवाल है, गाघीजी का विचार था कि इससे पहले 
इस प्रश्न पर विचार करने का काग्रेस को कभी मौका नही मिला था, परन्तु यह 
खयाल करके कि यूरोप के राष्ट्र हिसा के वछ पर अपनी रक्षा करने में असमर्थ 
सावित हुए है, काग्रेस का फर्ज हो जाता है कि वह इस बारे में भी कोई फंसला 
करे | जब तक ऐसा मौका न आये काग्रेस को सारी स्थिति पर खुले दिमाग से 
सोच-विचार करना चाहिये। इसका मतलूब यह था कि काग्रेसी सैनिक ट्रेनिंग 
या उन कारंवाइयो मे भाग न ले जिनका उद्देश्य भारत को रडाई के लिए तैयार 
करना था। 

वर्धा की तरह दिल्‍ली में भी स्वयं,गाघीजी ने एक प्रस्ताव का मसविंदा तैयार 
किया, लेकिन इस बार भी उनके प्रस्ताव की जगह ७ जुलाई, १९४० को एक 
नया प्रस्ताव पास किया गया। काग्रेस कार्यसमिति ने सारी स्थिति की फिर से 
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समीक्षा करते हुए अनुभव किया कि इस समय ब्रिठेन और औरले को फिर. सर्ते- 
स्थाओं का सामना करना पड रहा है उन्हे सुलझाने का ब्रिठेन- 
द्वारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति है और इसे तत्काल कार्य-रूप में 
परिणत करने के लिए उसे केन्द्र मे एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करती 
चाहिये, जो यद्यपि एक अस्थायी साधन के रूप से बनाई जाए, तो भी वह इस 
तरह से स्थापित की जाय कि उसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सभी निर्वाचित्त 
वर्गो का विश्वास प्राप्त रहे और इसके अलाव! प्रान्तों की जिम्मेदार सरकारो का 
सहयोग भी उसे मिलता रहे ।” कार्यसमिति ने ऐलान किया कि अगर इन उपायों 
को अपनाया गया तो काग्रेस देश की रक्षा के लिए प्रभावशाली सगठन मे पूरा- 
पूरा सहयोग देने को तैयार हो जायगी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे जितनी 
बार गलत-फहमियाँ फैली और उसका गरूत अर्थ किया गया, उतनी ही बार 
उनका फिर से विश्लेषण करना भी आवश्यक हो गया । 


मोलाना आज्ञाद और जिच्चा खाहब 


अब हम कुछ देर के लिए अपने मुख्य विषय को छोडकर एक और विषय 
उठाना चाहते हैँ। जुलाई के पहले सप्ताह से पूर्व दिल्‍ली से पज़ाब और बगाल 
के प्रधान मत्रियों तथा काग्रेसी नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुईं। स्वय मौलाना 
आजाद सर सिकन्दर से मिल चुके थे। श्री जन्ना ने इसका विरोध किया और यह 
कहा कि लीग की वकिंग कमेटी के पीठ-पीछे प्रधानमत्रियों को बातचीत करने या 
सुलह-सफाई करने का कोई अधिकार नही है और न उन्हें इसकी इजाजत ही दी 
जा सकती है। इन परिस्थितियों से काग्रेस के प्रधान की हैसियत से मौलाना 
साहब ने श्री जिन्ना को एक तार भेजने का साहस किया और उनसे प्रार्थना की कि 
वह इसे गोपनीय समझे । परन्तु श्री जिन्ना ने उसका तुरन्त उत्तर देकर दोनो तार 
अखबारो को प्रकाशनाथ दे दिये। दोनो तार नीचे दिये जाते है। 

श्री जिन्ना के नाम मौलाना आजाद का तार यह था--भमिैनें आपका 
जुलाई का वक्तव्य पढा है। दिल्ली के प्रस्ताव में काग्रस' ने जिस' राष्ट्रीय सरकार 
का जिक्र किया है उससे उसकी मुराद निरिचत रूप से सयुक्त मत्रिमण्डल है, किसी 
दल विशेष की सरकार नहीं। लेकिन क्या छीग की स्थिति यह है कि वह दो 
राष्ट्रों के सिद्धान्तो पर आश्वित सरकार को छोडकर कोई और अस्थायी सरकार 
बनाना स्वीकार नहीं कर सकती ? अगर यह बात ऐसी ही है तो कृपया तार 
द्वारा इसे स्पष्ट कर दीजिए ।” 

श्री जिच्ना ने यह उत्तर दिया---मुझे आपका तार मिला। मै इसे गोपनीय 
नहीं रख सकता। चूकि आप पूरी तरह से मुस्लिम भारत का विश्वास' खो बैठे 
हैं, इसलिए में आपसे पत्र-व्यवहार-द्वारा या किसी और तरीके से कोई- बातचीत 
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करने को तैयार नही हूँ। क्या आप यह महसूस नही कर सकते कि आपको कांग्रेस 
का प्रधान महज एक दिखावे के रूप मे बनाया गया है, जिससे कि काग्रेस का स्वरूप 
राष्ट्रीय नजर आए और वाहरी मुल्को को धोखा दिया जा सके ? आप न तो 
मुसलमानों के प्रतिनिधि है और न हिन्दुओ के ही । आप दोनो मे से किसी का भी 
प्रतिनिधित्व नही करते । काग्रेस एक हिन्दू सस्था है। अगर आप में आत्मसम्मान 
की भावता है तो आप फौरन इस्तीफा दे दे । अब तक आपने लीग के खिलाफ 
अपना पूरा जोर लगाया है। आप जानते है कि आप इसमे बुरी तरह असफल 
रहे हें। अब आप इसे छोड दीजिए |” 


महासमिति की चेठक 


पूना में काग्रेस महासमिति ने केवल ७ जुलाई १९४० के दिल्‍ली-प्रस्ताव का 
ही समर्थन किया और यह स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्ति 
लडी जानेवाली लडाई में काग्रेस अहिंसा के सिद्धान्त पर कडाई से अमल करती 
रहेगी, फिर भी मौजूदा हालतो में वह भारत की राप्ट्रीय रक्षा के मामले में इस 
सिद्धान्त को छागू नही कर सकती । महासमिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि 
काग्रेस' का सगठन अहिंसा के आधार पर ही जारी रहना चाहिये और काग्रेस के 
सेभी स्वृयसेवक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते समय 
अहिसा पर चलने को बाघ्य हैं और इस सिद्धात के अछावा किसी और सिद्धात 
पर काग्रेस का कोई भी स्वयसेवक-सगठन नही कायम हो सकता। आत्मरक्षा 
के लिए और भी ऐसे जो स्वयसेवक-सगठन होगे और जिनके साथ काग्रेस को 
सहयोग करना होगा--उन्हें भी अहिसा पर दृढ रहना होगा। इस सम्बन्ध में 
काग्रेस' कार्यसमिति ने देश की राजनॉतक स्थिति पर वर्धा मे एक उपयुक्‍त वक्तव्य 
प्रकाशित किया था। जिसे पूना में काग्रेस महासमिति के अधिवेशन के समय 
सदस्यों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। 

पूना में कार्यसमिति का प्रस्ताव कोई सुगमता से नहीं पास हो गया था। 
प्रस्ताव के हक मे ९७ और उसके खिलाफ ६३ वोट पडे। विरोधियों में कुछ 
उल्लेखनीय नाम ये है बाबू राजेन्द्र प्रसाद, डा० प्रफुल्ल घोष, आचार्य कृपणानी 
श्री शकरराव देव और श्री हरेकृष्ण मेहताव। राजेन्द्रबाबू ने प्रस्ताव के विरोध 
में भाषण दिया। 

कार्यसमिति के मत-भेद के बारे मे और जिस तरीके से यह प्रस्ताव महा- 
समिति में पास हुआ था उसके सम्बन्ध मे अनावश्यक रूप से कोई बात गुप्त नही 
रखी गई थी। विभिन्न दल खुले रूप में सामने आए। यदि रायवादियो का नारा 
बिना शर्ते सहयोग का था तो श्री राजगोपालाचारी झार्त के साथ सहयोग देने के 
पक्ष मे थे। यदि पडित जवाहरलालजी कुछ शर्ती पर नैतिक सहयोग के पक्षपाती 


इस्तीफा देने के बाद ३८३ 


थे तो गाधीजी बिना शर्त के नैतिक सहायता के । वह स्वय पूना में नही आए थे। 
लेकिन पूना के बाद उन्होने विशुद्ध अहिसा के पक्षपातियों और शेष लोगो का 
अन्तर स्पष्ट रूप से बताया था। 


गांधीजो का कांग्रेस से संबंध-विच्छेद्‌ 


जब पूना मे दिल्ली का प्रस्ताव पास हुआ तब देश भर में खलवली मच गई 
और आत्मनिरिक्षण किया जाने रगा। एक तरफ तो वे लोग थे जिन्हें इस वात 
का सनन्‍्तोप था कि अहिसा की दुर्बोधता, उसकी आध्यात्मिकता और प्रतिदिन के 
जीवन की उसकी अवास्तविकता का अब देश की राजनीति में कोई महत्व नही 
रह गया है। लेकिन देश की अधिकाश जनता को इस पर खेद हुआ। गाधीजी 
पिछले २० साल से देश का नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में देश ने दो ही 
दरशको में इतनी उन्नति करली थी जितनी दो शताब्दियो में की जा सकती थी। 
उन्होने शक्तिशाली ब्रिटेन को भारतीय जनता से समझौता करने पर विवश 
कर दिया था। इसलिए अब इस' नाजुक घडी में उनका काग्रेस' से अलग हो जाना 
देश को बहुत खेदजनक प्रतीत हुआ । लेकिन क्या वस्तुत्त. स्थिति ऐसी ही थी? 
नहीं। अब भी देश को उनका नेतृत्व प्राप्त था। लेकिन यह समय तो एक नए युग 
का सदेश लेकर आया था। गाधीजी को पराजित नहीं होना पडा था, बल्कि 
उन्हें तो ससार के सामने एक नये रूप से प्रकट होना था। महान्‌ पुरुषों के 
जीवन में अक्सर ऐसे ही अवसर आया करते है, जब उन्हें कसौटी पर परखा 
जाता है। इस परिक्षा के सावन होते हे बड़े-बड़े खुतरे ओर महान्‌ अवसर। 
स्थायी नेतृत्व का रहस्य इसमे है कि नेता यह जानता हो कि बीच का मार्ग कब 
अख्तियार किया जाना चाहिये। वह यह जानता हो कि सयम से कैसे काम लेना 
है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ३१ जुलाई, १९४० को गाधीजी ने जो लेख 
लिखा उसमे उन्होने कहा--“१९३४ में वम्बई में मैं काग्रेस से इसलिए बाहर 
आया कि उसकी अधिक सेवा कर सकू। वाद कि घटनाओ ने सावित कर दिया 
कि मेरा काग्रेस से पृथक होना उचित था। इस समय भी मैं जो काग्रेस से 
अलहदा हुआ हूँ, उसका भी यही मकसद हैँ।” 

जिस प्रकार प्रकृति का एक ही स्पर्श सारे संसार को एकता के सूत्र मे पिरो 
देता है, उसी तरह ब्रिटिश नौकरणाही के एक ही स्पर्श ने सारे भारत को एक 
परिवार बना दिया था। ऐसे समय में जब कि काग्रेस जैसी सुदृढ चट्टान मे एक 
मामूली-सा छिद्र हो जाने पर ऐसा खत्तरा प्रतीत हो रहा था कि वह एक बड़ा 
भारी दरार वन जाएगी---अर्थात्‌ काग्रेस मे बहुत भारी मतभेद पैदा हो जाएगा--- 
श्री एमरी ने कामन-सभा में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में श्री सोरेन्सेन के बहुत 
ही संगत भप्रश्व का जो उत्तर दिया उससे सब की आँखें खुल गईं । श्री एमरी ने 
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भारत की परिस्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। 
उन्होने उसकी कोई कद्र ही नही की। परन्तु गाधीजी ने श्री एमरी को चुनौती 
देते हुए उनके इस दृष्टिकोण को गलत वताया। गाघीजी ने स्वयं बताया कि 
काग्रेस से अलग हो जाने पर भी मेरा खयाल है कि जनता का एक बडा हिस्सा 
अब भी मेरा मार्ग-दशन चाहता है और वह तब तक चाहता रहेगा, जब तक कि मेरे 
लिये यह समझा जायगा कि मै हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा 
सत्याग्रह की भावना का अधिक प्रतिनिधित्व करता हूँ। गाघीजी ने बताया कि 
ब्रिटिश इतिहास की इस अत्यन्त नाजुक घडी में काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को 
परेशान न करने के खयाल से जिस सयम से काम लिया है उसका कम अन्दाजा 
लगाकर भारत-मत्री ने बडी भारी भूल की है। उनका खयाल था कि अगर यह 
सयम न रहे तो मुमकिन है कि आग भडक उठे और उसका कंसा असर पडे,यह कोई 
नही जान सकता। सत्याग्रह का शस्त्र ऐसा है कि उसका उपयोग अन्दरूनी कम- 
जोरियो के बावजूद किया जा सकता है। इसलिए सत्याग्रह को स्थग्रित करने का 
आखिरी उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश सरकार को परेशान न किया जाय। लेकिन 
काग्रेस के इस सयम की भी एक हद है। काग्रेसियो मे यह शक बढता जा रहा है 
कि ब्रिटिश सरकार काग्रेस के इस सयम का फायदा काग्रेस को कुचलने के लिए 
उठा रही है। उदाहरण के तौर पर वे बडी सख्या में काग्रेसियो की -गिरफ्तारियों 
की बात कहते है । गाधीजी ने आगे चलकर कहा, “अगर यह साबित हुआ कि 
मेरा यह सन्देह दृढ आधार रखता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी- 
न-किसी रूप में सत्याग्रह शुरू करने से नही रोक सकती । लेकिन यह मेरी प्रार्थना 
और कोशिश है कि उसे तब तक वचाऊँ जब तक ग्रेट ब्रिठन पर से विपदाओ 
के बादल न उठ जाये।” 


वबाश्छणय का वक्तग्य 


खतरे की इस घण्टी पर अपने विचार प्रकट किये हुए गाधीजी को अभी मुश्किल 
से एक हफ्ता हुआ होगा कि वाइसराय महोदय ने ८ अगस्त का अपना प्रसिद्ध 
वक्तव्य प्रकाशित कर दिया । इसकी एक अग्रिम प्रति उन्होने ४ अगस्त को 
उटठकमड से काग्रेस-प्रधान की भेज दी थी और २० अगस्त के लगभग उन्हें मुलाकात 
करने का निमत्रण दिया था। यह वक्तव्य बहुत बडा और विस्तृत था । इसमे 
विभिन्न राजनैतिक नेताओ से मुलाकात करने और सम्राट्‌ की सरकार से सलाह- 
मशवरा करने के बाद कुछ प्रतिनिधिक भारतीयों को अपनी शासन-परिपद्‌ में 
शामिल होने का निमत्रण देने और एक युद्ध सलाहकार परिषद्‌ की स्थापना करने 
की बात कहकर उन्होने अल्पसख्यकोी और उचित समय आपने पर ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल के अन्तर्गत नयी वैधानिक योजना बनाने के सम्बन्ध में की जाने वाली 


इस्तीफ़ा देने के बाद श्८५ 


व्यवस्था पर प्रकाश डाला। वाइसराय का वक्तव्य अप्रत्याशित था। इससे नरम 
और उदार दलवालो को सत्तोष हुआ, पर काग्रेस को नही। अगर केन्द्र मे 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, प्रांतो मे फिर से मंत्रिमण्डल स्थापित हो जाय, 
विधान-परिषद की माग मान ली जाय, ब्रिटिश सरकार तुरन्त ही उसका आयो- 
जन करे और अगर देश की प्रजातत्रात्मक सरकार के सचालन में अल्पसख्यको 
और राजाओ को भारत की भावी प्रजातत्रात्मक सरकार को रद करने का अधिकार 
न दिया जाय तो शायद काग्रेस इन प्रस्तावों पर सोच-विचार कर सके। लेकिन 
काग्रेस की यह स्थिति फ्रास के पतन से पहले की थी। अब फ्रांस के पतन के बाद 
जब कि साम्राज्यवाद कमजोर हो चुका था और काग्रेस स्पष्ट एव असदिग्ध शब्दों 
मे पूर्ण स्वृतत्रता की घोषणा कर चुकी थी, वाइसराय महोदय एक ऐसी विधान- 
परिषद का प्रस्ताव पेश करते है, जिसकी माग सितम्बर, ४२ में की गई थी। 
जब उसकी माग की गई थी तब उसे ठुकरा दिया गया था। अब जब कि काग्रेस 
तत्काल पूर्ण स्वाधीनता की माग कर रही है तब वाइसराय महोदय स्वतत्र और 
बराबर की साझेदारी का राग अलापने छगे थे। 


मोलाना आज़ाद और वाइसराय 


वाइसराय ने मौलाना आजाद को इस' बारे में जल्दी ही जवाब भेजने से 
पहले---और अगर सभव हो सके तो २१ अगस्त से पहले-पहले---मुलाकात के लिए 
बुलावा भेजा, जिससे वह यह जान सके कि काग्रेस के लिए उनकी केन्द्रीय सरकार 
और युद्ध सलाहकार परिषद्‌ में शामिल होना सभव हो सकेगा अथवा नहीं। 
उन्होने लिखा, “मेरा खयाल है कि काग्रेस की ओर से कोई नियमित जवाब भेजने 
से पहले शायद आपके लिए इस सम्बन्ध मे मुझसे और बातचीत करना 
सुविधाजनक हो ।” वाइसराय चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इन फैसलो 
को अमल में लाया जाय। उन्होने बताया कि मेरा खयाल अगस्त के अन्त या 
सितम्बर के मध्य तक इन दोनों सस्थाओं में लिये जानेवाले व्यक्तियों के 
नामों की घोषणा कर देने का है। काग्रेस के प्रधान ने वाइसराय से पूछा कि 
जब सरकार ने पहले से ही एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला कर 
लिया है तब फिर उस हालत मे और बातचीत करने से लाभ क्या होगा ? इसके' 
जवाब में वाइसराय ने लिखा-- सम्राट की सरकार की नीति मेरे वक्तव्य मे 
स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। मुझे आशा है कि काग्रेस के लिए इन शर्तों 
के अन्तर्गत मेरे साथ केन्द्रीय सरकार और युद्ध सलाहकार परिषद्‌ मे शामिल होना 
सभव हो सकेगा ।” इसके साथ ही उन्होने दुबारा उन्हें निमंत्रण देते हुए लिखा--- 
“अगर अपना निश्चित जवाब भेजने से पहले आप इस विषय पर और बातचीत 
करना चाहे तो कर सकते हैँ ।/ ८ अगस्त की घोषणा की शर्तों के अन्तर्गत काग्रेस के 


रन 


सम ६ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


प्रधान न कोई और वातचीत करना लाभदायक नहीं समझा। चूकि इस घोषणा 
में राष्ट्रीय सरकार का तो कोई उल्लेख तक भी न था, इसलिए मौलाना साहव 
ने यह निमत्रण अस्वीकार कर दिया। 

वाइसराय के वक्तव्य और काग्रेस के प्रधान के बीच उनके पत्र-व्यवहार के 
कुछ देर बाद ही भारत-मत्री ने १४ अगस्त को पालूमिण्ट में एक घोषणा की | 
वाइसराय की ८ अगस्त वाली घोषणा और पालूमिण्ट में भारत-मंत्री के वक्तव्य 
पर अगर एक साथ विचार किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेगे कि ये दोनो 
घोपषणाएभारत की राजनैतिक परिस्थिति,उसके वैधानिक पहल्‌ और केन्द्रीय सरकार 
के तत्काल पुर्नानर्माण के सम्बन्ध में एक अधिकृत निर्णय के रूप में थी। 
पहली वार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर लगाया जानेवाला यह आरोप स्पष्ट 
कर दया कि वह जबतक उसका वस चलेगा सत्ता हस्तान्तरित नही करेगी। 
इसका तो साफ मतलरूब यह हुआ कि मौजूदा नौकरशाही और गेर-जिम्मेवार 
हुकूमत तबतक जारी रहेगी जवतक कोई भी दल या राजे (अपनी प्रजा की छोडकर ) 
अथवा विदेशी स्वार्थ भी भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए 
गए किसी भी विधान पर आपत्ति उठाते रहेंगे। १८ अगस्त, १९४० को वर्धा 
में कार्यसमिति की जो बैठक हुई उसके फैसले का यही तत्त्वमात्र था। एक वार 
फिर गाघीजी और कार्य-समिति को एक कडी परीक्षा में से गुजरना पडा। 


गांधीजी के नेतृत्व की मांग 


पूना के बाद की परिस्थिति और सरकारी ऐलान वास्तव में इतने सरल 
न थे, जितने कि ऊपर से दिखाई देते थे। समय-समय पर पेचीदा और जटिल 
समस्याओ का खडा हो जाना अनिवायें था। यह सच है कि भारतीय माग को 
घुणापूर्वक ठुकरा दिया गया था और जिन लोगो ने यह माग की थी और जिन्होते 
इस पर आपत्ति उठाई थी, वे सभी व्यग्नता से गाधीजी की ओर देख रहे थे। 
इसलिए सर्वथा स्वाभाविक था कि इस सम्बन्ध में उनकी सलाह ली जाती। 
इसी प्रकार यह भी सर्वथा स्वाभाविक था कि गाधीजी यह महसूस करते कि 
उनके लिये नये वातावरण में ऐसी सलाह देना असभव था। 

आप पूना-प्रस्ताव' की उपेक्षा कर सकते है। लेकिन' जबतक यह प्रस्ताव 
कायम था, राष्ट्रीय संगठन को बढाने की शक्ति का कायम रहना सभव' न था। 
गाधीजी का दृढ घिचार था कि उक्त प्रस्ताव वर्धा, दिल्‍ली और पूना से की गई 
भारी गलती या भूल का परिणाम था। वह जान-बूझकर पूना में कांग्रेस महा- 
समिति की बैठक में नहीं शामिल हुए, क्योकि वह नही चाहते थे कि उनके कारण 
उन लोगो पर किसी किस्म का दबाव' पडे। अत प्रूना के प्रस्ताव में आवश्यक 
परिवर्तेन किये बिना उनके लिए कार्यसमिति का मार्गे-प्रदशेतन करना कठिन था । 


इस्तीफा देने के बाद ३८७ 


सारी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए हर एक ने यह महसूस किया कि गाधीजी 
को इस बारे में पूरी आजादी देनी चाहिये और इसके लिए शायद वे कार्यसमिति 
से अपने प्रस्ताव में सगोधन करने को कहे । लेकिन यह भी महसूस' किया गया 
कि यह सशोवन नयी कार्यसमिति को करना चाहिये, क्योकि वर्तमान कार्यसमिति 
के' अधिकाश संदस्य पूना प्रस्ताव के समर्थक थे। 
कमेटी के सामने कई रास्ते थे । एक रास्ता यह था कि कार्यसमिति को स्थगित 
करके सारा काम गांधीजी को सौप दिया जाय, दूसरा यह कि जो लोग कार्य- 
समिति से पृथक्‌ हो जाए, उनकी जगह ऐसे नये सदस्य लिए जाएँ जिन्हें उनपर 
विश्वास हो । एक और कठिनाई यह थी कि सत्याग्रह किस' वात को लेकर शुरू 
किया जाय ? गाधीजी आजादी को इसका केन्‍न्द्र-विन्दु नही बनाना चाहते थे। 
बह तो यह चाहते थे कि सारी बात उन्ही पर छोड दी जाय और यह फैँसला वही 
करे कि सत्याग्रह शुरू करने का तात्कालिक कारण क्‍या हो। वह किस विना पर 
छेडा जाय । देश की स्थिति गम्भीर थी। जो नौजवान काग्रेस के स्वयसेवक होते 
और उसके कार्य में प्रमुख भाग लेते थे, उन्हें सैकडो की तादाद में जेल में [सा 
जा रहा था। कोई दो हजार से ऊपर नवयुवक जेल में जा चुके थे। सभी जगह 
मज़दूर-संगठन का काम करनेवालो को पकडा जा रहा था। सम्मेलनों पर प्रति- 
बन्ध लगाए जा रहे थे। लोगों को घरों में नजरबन्द रखना आम वात हो गई थी । 
इन आदेशो का कडाई से पालन किया जा रहा था। छोग घडाघड गिरफ्तार हो 
रहे थे और राजवन्दियो को बिना मुकदमा चलाए नजरवन्द किया जा रहा था। 
जिलो में लोगो पर इस तरह के प्रतिवन्‍्ध लगाए जा रहे थे--(१) उन्हें प्रति 
सोमवार कोतवाली में हाजिरी देनी पडती थी, (२) उन्हें किसी राजद्रोहात्मक 
आन्दोलन या युद्ध-विरोधी प्रचार में भाग लेने की इजाजत नही थी, (३) किसी 
स्कूल या कालेज के विद्यार्थियों से किसी तरह की वातचीत, पत्र-व्यवहार या सप्क 
नही रख सकते थे, (४) किसी तरह की सभा में घरीक नही हो सकते थे, और 
(५) अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो रवाना होने से कम-से-क्म 
२४ घण्टे पहुठे उसकी इत्तला पुलिस-बाने में और इसके साथ ही समय की भी 
सूचना देनी पठटती थी। २ जुझाई, १९४० को स्दय सुभाषचन्द्र वोस को मारत- 
रक्षा कानून के मातहत कलूकत्ता मे एल्गिन रोड पर स्थित उनके घर से 
गिरफ्तार कर लिया गया घा। इस तरह परिस्विति को वरदाब्त झरना सुध्दिल 
हो गया था। हु 








महासमिति की वंठक 
इस गनीर परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए १५ सितम्बर को बम्बई 
में फाग्रेस महासमिति की एक बैठ बुठाई गई। १५ और १६ सितम्बर, १९४० 
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को बम्बई में काग्नेस महासमिति ने पिछले दो महीनो में देश की जो हारूत हो 
गई थी उस की समीक्षा की और यह घोषणा की कि दिल्‍ली का प्रस्ताव जिसकी 
स्वीकृति पूना मे दी गई थी, अब अमल में नही रहा और वह खत्म हो गया। 
इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा कि काग्रेस ने अब तक स्वयं अपने ऊपर 
जो प्रतिबन्ध लगा रखा था--जिस सयम से वह चल रही थी, उसका मतलूव यह 
नही था कि वह अपनी हस्ती ही मिटा देना चाहती है। काग्रेस का यह इसरार है 
कि अहिसा के अनुसार अपनी नीति पर चलने की उसे पूरी आजादी रहे, परल्तु 
काग्रेस की यह मर्जी नही है कि मजबूरी की हालत में भी वह अपना अहिसात्मक 
विरोध उस हद के पार ले जाय जितनी आजादी की रक्षा के लिए आवश्यक है। 

इस प्रकार सितम्बर के मध्य में भारत के इतिहास' मे एक नया अध्याय शुरू 
हो रहा था। लडाई को शुरू हुए एक साल और १५ दिन हो चुके थे। हर सभव 
कोशिश की गई थ। कि ब्रिटेन की मुसीबत के दिनो मे कोई सग्राम न शुरू किया 
जाय, यहा तक कि गाधीजी के नेतृत्व की भी उपेक्षा कर दी गई थी। आख़िर 
यह प्रतिज्ञा पूना मे तोड दी गई, परन्तु उसका फल अभी सामने नही आया था। 
अब सिर्फ यह बाकी रह गया था कि फिजूलखर्च पुत्र अपने विवेक और अपनी 
काबलियत का गये गवाकर खाली हाथ और पछताता हुआ, विश्वसनीय होकर 
और मिन्नते करता हुआ फिर से अपने पिता के पास वापस' चलछा आए। दुनियावी 
विचारों में फसी हुई सन्‍्तान अपने पिता की चेतावनी या डाट-डपट को बहुत अधिक 
नेतिक समझ सकती है, लेकिन उनकी बेवक्फी या भूल जल्दी ही भुला दी जाती 
है। भगर इस बात की आम चर्चा न हुई होती कि गाधीजी फिर से सेनापति 
बन रहे है और जल्दी ही ब्रिटेन के खिलाफ लडाई शुरू हो जायगी तो बम्बई मे 
बहुत अधिक खीचातानी हुई होती। अब सिर्फ राष्ट्र को अपने अटूट आज्ञापालन 
का परिचय देना होगा। 


कार्यसमिति का निश्चय 


उक्त परिस्थितियों में कार्यसमिति ने दो महत्वपृूण प्रस्ताव पास किये, एक 
सविनय अवज्ञा के स्थगित करने के सम्बन्ध मे और दूसरा केरल प्रान्त की परिस्थिति 
के बारे मे। कार्यसमिति चाहती थी कि उसके सत्याग्रह शुरू करने से पहले देश में 
पूरी शान्ति और व्यवस्था कायम रहे और वातावरण अहिसात्मक बना रहे । लेकिन 
१५ सितम्बर को केरल में पुलिस के एक सब-इस्पेक्टर को पत्थरो से मार डाला गया 
था । इस' घटना के कारण काग्रेस बहुत अधिक परेशान थी। इसलिए उसने केरल 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के खिलाफ अनुशासन-भग की शिकायतो और १५ सितम्बर 
को सभाओ में जो गडबड हुई थी, उसकी जाच-पडताल करने के लिए एक समिति 
वहाँ भेजनी आवश्यक समझी । आगे कार्य-समित्ति ने सभी काग्रेस-सगठनो से आग्रह 
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किया कि वे 'सविनय अवजन्ना/--चाहे वह व्यक्तिगत हो या किसी और किस्म 
की---तब तक के लिए बन्द कर दें जब तक कि उन्हें गाधीजी की ओर से कोई 
निरिचित हिदायत न दी जाय | गाधीजी वाइसराय के साथ अपनी आगामी मुला- 
कात की सफलता के लिए इसे आवश्यक समझते थे। रजिस्टरशुदा और गेर- 
रजिटरशुदा काग्रेसननों और काग्रेस से प्रेम रखनेवाले सभी स्त्री-पु्पों के 
अनुशासन की कसीटी के रूप में भी उन्हें यह आवश्यक प्रतीत होता था। वह 
मानते थे कि यदि सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करना पडे तो उसकी सफलता 
के लिए थोडे समय तक आज्ञा-पालन की शिक्षा छेना बहुत जरूरी और अनिवार्य 
है । 


५८ 
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गांधीजी का पतन्न 


ऐसे समय में जब कि दुनिया भारी संहार भौर सर्वनाण में जुटी हई थी, सिर्फ 
भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो थान्ति और सदभावना का युगो पुराना सन्देण 
लिए समय मानवता के वीच अपना सिर ऊंचा किये खडा था। ऐसे ही सुअवसर 
पर गाधीजी की ७२ वी शुभ वर्षगांठ आई । ७१ वे जन्मदिन के अवसर पर गाघीजी 
नें लडाई छिडते ही हिटलर के नाम अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था। वह अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साहलूमर से भी अधिक समय तक कोशिय कछरते रहे 
और इस बीच उन्होने प्रत्येद् अग्रेज़ के प्रति' अपना प्रसिद्ध पत्र लिया, जिसमें 
उन्होंने कहा--मभिरा प्रत्येक क्षग्रेज से, चाहे उह दुनिया के किसी नी हिस्से में 
ययो न हो, नियेदन है कि बह राष्ट्रों के पारस्परिछझ सवधो जौर दूसरे मामले का 
पँससश फरने के हिए युद्ध का मार्ग छोडपर जहिसा या सागे स्वीकार करे। 
जापके राजनीतित्ञों ने वह घोषणा की है हि यह युद्ध प्रयातन के सिद्धान्त की 
रक्षा ऐे रिए छटणा था रहा है। परन्तु में आपने यह बहता हूं छि इस शद्ध के 
समाप्त टोने पर छीत चाहे जिस पक्ष की हो, प्रणानस्ध था वही नामोनिशान 
नी मे मिछेगा। यह युद्ध मनाय-जारि पर एशै अभिशाप झौर चेतावनी के रुप 
में उतरा ४। यह शापरप है। जाय तरस बानी इन्सान इन्‍्सानियत णो इस 
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इन्सान की करतूते हैवान को भी शर्मिन्दा कर रही है । में प्रकृति की इस चेतावनी 
का अर्थ युद्ध छिडते ही समझ गया था। मगर मेरी यह हिम्मत नही होती थी कि 
में आपसे कुछ कहूँ, किन्तु आज ईदवर ने मुझे हिम्मत दे दी हे और मौका भी अभी 
हाथ से निकल नही गया है। आप लोग नाजीवाद का विनाश करना चाहते हैं, 
मगर आप नाजीवाद की कच्ची-पक्की नकहू करके उसका कभी नाश नहीं कर 
सकेगे। में नहीं चाहता कि ब्रिटेन हारे। मगर में यह भी नही चाहता कि वहू 
पाशविक बल की परीक्षा मे जीते, भले ही वह्‌ पशुबरू वाहुबल के रूप में प्रदर्शित 
किया जाय या बुद्धि-वल के रूप में। आपका वाहुबछू तो जगत्मसिद्ध है। क्‍या 
आपको यह प्रदर्शन करने की जरूरत है कि आपका वुद्धिवल भी तवाही करने में 
सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ” मुझे आशा है कि आप लोग नाज़ियो के साथ 
इस' किस्म के मुकाबले में उतरना अपनी वेइज्जती समझेगे। 

“मैं दावा करता हूँ कि में ब्रिटेन का आजीवन और नि स्वार्थ मित्र रहा हूँ । एक 
वक्‍त ऐसा था क में आपके साम्राज्य पर भी मुग्ध था। में समझता था कि आपका 
राज्य हिन्दुस्तान को फायदा पहुँचा रहा हैं। मगर जब मैने देखा कि वस्तुस्थिति 
ऐसी नही है, इस रास्ते से हिन्दुस्तान का भला नही हो सकता, तब मैने अहिंसक 
तरीके से साम्राज्यवाद का सामना करना शुरू किया और आज भी कर रहा हूँ। 
मेरे देश की किस्मत में आखिर कुछ भी लिखा हो, आप लोगो के प्रति मेरा प्रेम 
वैसे ही कायम है और रहेगा। मेरी अहिसा सावेभौम है और वह सारे जगत्‌ 
के प्रति प्रेम 'मागती है और उस जगत का आप लोग कोई छोटा हिस्सा नही हैं। 
आप लोगो के प्रति अपने प्रेम के कारण ही मैने यह निवेदन किया है ।” 


व्यक्तिगत सत्यात्रह का आरंभ 


गाधीजी के उक्त पत्र का अग्रेजो पर कोई प्रभाव नहीं पडा । उन्होने देखा 
कि ऊूडाई की लपठे यूरोप मे दूर-दूर तक फैलती जा रही थी और इनके कारण 
ब्रिटेन का दिल भारत के प्रति नरम होने के बजाय और भी सझत और कठोर 
होता जा रहा था। वह इतना निर्मम और निर्देय बनता जा रहा था, जिसकी 
कल्पना तक भी नही की जा सकती थी। ऐसी स्थिति मे देश घीरे-धीरे सत्याग्रह- 
सग्राम की तीसरी मजिल तक है 8 गया और १७ अक्तूबर को सत्याग्रह- 
सग्राम की रणभेरी बज उठी। श्री विनोबा ने वर्धा से पाच मील दूर अपने निवास- 
स्थान पवनार गांव' में १७ अक्तूबर को युद्ध-वेरोधी एक भाषण देकर सत्याग्रह 
का श्रीगणेश कर दिया। न तो सभा पर ही कोई रोक लगाई गईं और न श्री 
विनोबा को ही पकडा गया। हा, इतना अवश्य हुआ कि देशभर के अखबारो को 
चेतावनी दे दी गई कि वे उनके भाषण अथवा उनके कार्यक्रम के बारे से कोई समा- 
चार न छावे। श्री विनोबा पैदल चलकर गाव-गाव में भाषण देते रहे । आखिरकार 
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१ अक्तूबर को उन्हें गिरफ्तार करके तीन महीने की सादी कद दी गईं। सजा 
पानेवाले दूसरे व्यक्ति पडित जवाहरलाल थे। जवाहरलाल ने प्रान्त के विभिन्न 
जिलो का दोरा अभी ख़त्म ही किया था। उन्होने मौजूदा परिस्थिति पर सभी 
तरह के बहुत से भाषण दिये। उन्हे वर्षा आने को कहा गया था जहाँ की वापसी 
पर उन्हें ३१ अक्टूबर, १९४० को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस' मजिस्ट्रेट 
के यहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया, उसने उन्‍हें ४ साल की सजा दी। १७ नवम्बर 
को सरदार पटेल भी हिरासत मे ले लिये गये । उन पर कोई इलजाम नही छूगाया 
गया और न म॒कदमा ही चलाया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अनिश्चित अवधि 
तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया। देश के विभिन्न भागो मे सत्याग्रह करने 
वाले लोगो की भरमार थी। गाधीजी ने एक वक्तव्य निकाला, जिसमे उन्होने 
इस बात पर एक दफा फिर जोर दिया कि लछोग नेताओ की गिरफ्तारी के वाद 
किसी किस्म का प्रदशन न करे। बाद के सप्ताह में देश के विभिन्न भागों में 
बहुत से प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार कर लिये गये । बडे बड़े शानदार प्रदर्शन कही भी 
नही हुए 

नवम्बर के अन्त तक अधिकांश मत्री और पालमिटरी सचिव तथा अखिल 
भारतीय महासमिति के बहुत से सदस्य जेलो में जा चुके थे। नये वर्ष के प्रारभ में 
काग्रेस के प्रधात पकड लिये गये । इसके अलावा इसी वर्ष जमीयत-उल-उलेमा ने 
भी सत्याग्रह आन्दोलन में शरीक होने का फैसला कर लिया। उधर उत्तर-परिचमी 
सीमा-प्रात के प्रधान मत्री डा० खान साहब सत्याग्रह करने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लिये गये, पर वाद में रिहा कर दिये गये। मध्य-प्रात में सरकार ने स्त्री 
सत्याग्रहियो को गिरफ्तार करना वन्द कर दिया। 
आन्दोलन शुरू होने से पहले प्रत्येक सूबे में उसके सबवध में वडी सावधानी 
के साथ जाच-पडताल कर ली गईं। ज्यो-ज्यो कार्यसमिति, व्यवस्थापिका सभाओं 
और अखिल भारतीय काग्रेस' महासमिति के सदस्य अपने को गिरफ्तारी के लिए 
पेश करते रहे त्यो- यो आन्दोलन जोर पकडता गया । कुछ प्रातो मे सरकार ने सदस्यों 
को सत्याग्रह करने से पहले ही नजरवन्द कर दिया। श्री वलल्‍लभ भाई, श्री मूला भाई, 
श्रीमती सरोजिनी और वम्बई के भूतपूर्व मत्रियो, स्पीकर और बम्बई की कौसिल 
के प्रधान--इन सभी व्यक्तियों को नजरखन्‍न्द कर दिया गया। मद्रास में वहाँ 
के मंत्रियों ने सत्याग्रह किया और उन्हें दण्ड दिया गया। सिर्फ स्पीकर, चीफ 
पालमिटरी सेक्रेटरी और चार-पाँच दूसरे व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गये। इसी 
प्रकार संयुकत-प्रात, मव्य-प्रात और विहार में भी कुछ मत्रियों को नजरबन्द कर 
लिया गया । आसाम और उडीसा मे उन्हें सजा दी गई, १२नतु उत्तर-पण्चिमी सीमा- 
प्रांत मे न तो मत्री और न कोई अन्य ही पकड़ा गया। राजेंद्र वाव चकि वीमार 
इसलिए उन्हें जंल जाने की इजाजत नही दी गई। जेल जाने के थोड़ी देर वाद 
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श्रीमती सरोजिनी देवी बीमार पड गईं, इसलिये उन्हें रिहा कर दिया । श्री कृपछानी 
काग्रेस' के दफ्तर का काम करते रहे और निरन्तर गाधीजी की मदद करते रहे । 
वह देश का दौरा करते रहे और सत्याग्रह का मुख्य भार अपने कधो पर उठाते फिरे। 
उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता देवी जेल चली गई। सन्‌ १९४१ की गर्मियों मे श्री 
जमनालाल जी को सख्त बीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। स्वयं राष्ट्रपति 
को अचानक गिरफ्तार करके सजा दे दी गईं। बाकी का आन्दीलन विधिवत 
2 'रहा और उसमे योजना के अनुसार प्रगति होती रही। स्वय गाघीजी जेल 
नही गये । 

सन्‌ १९४० समाप्त हो रहा था। युद्ध को चलते हुए १६ महीने हो चुके थे। 
इस दौरान में यूरोप को महान्‌ विनाश का सामना करना पडा। भारत अभी तक 
इस सर्वनाश से बचा हुआ था। युद्ध की भयकरता अभी हिन्दुस्तान तक नही 
पहुँच पाई थी। फिर भी एक गुलाम देश को--जिसे कहने और करने की कोई 
आजादी नही थी---छडाई में उसकी मर्जी के खिलाफ ढकेल दिया गया। भारत 
में भरती का काम, धन-सग्रह और गोला-बारूद का उत्पादन पूरे वेग से होता रहा । 


नरम दल - सम्मेलन 


ब्रिठेन के खिलाफ काग्रेस की ओर से लडी जानेवाली इस लडाई के बडे नाटक 
के सबंध में हमे कुछ जरूरी घटनाओ का भी जिक्र करना है। इस नाटक के 
साथ हिन्दू-मुस्लिम समस्या का भी गहरा सवध है। यह समस्या काग्रेसी- 
मत्रिमण्डलो के इस्तीफे के बाद सामने आई, परन्तु इसके वाद से यह ज्यादा 
जोर पकड गई। डा० सतप्रू ने मार्च मे इस सवध में हस्तक्षेप करना शुरू किया। 
वह सरकार के विश्वस्त व्यक्ति थे। नमक-सत्याग्रह के समय जुलाई १९३० मे भी 
श्री सप्रू और श्री जयकर ने सरकार और काग्रेस मे समझोता कराने की कोशिश 
की थी। उसके बाद फरवरी और मार्च १९३१ में गाधी-इरविन समझौते की 
बातचीत के समय भी आपने श्री जयकर और माननीय शास्त्रीजी के साथ मिलकर 
दोनो पक्षो मे समझौता कराने में बडा महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। इसलिए मार्च 
१९४१ में उनके द्वारा फिर से समझौते की कोशिश करना कोई आश्चर्य की बात 
नही थी। उन्होने मार्च, १९४१ में बम्बई मे नरमदल के नेताओ का एक सम्मेलन 
बुलाया। इसके वह सभापति थे। सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव' पास करके 
गवर्नर जनरल की शासन-परिषद के पुनरनिर्माण की जोरदार माग की और 
आग्रह किया कि इसमे (१) सभी भारतीय सदस्य लिये जाएँ तथा अर्थ और रक्षा 
विभाग भी भारतीयो के हाथो मे ही दे दिये जायें, (२) युद्धकाल मे यह परिषद 
सामूहिक रूप से सम्राट के प्रति जिम्मेदार हो और (३) इसका दरजा वही हो 
जो अन्य स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों की सरकारो का है अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार 


सत्याग्रह और उसकी प्रगति : १९४०-४१ ३९३ 


को घोषणा कर देनी चाहिये कि लडाई खत्म होने के बाद एक निश्चित अवधि के 
अन्दर हिन्दुस्तान को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। 


हिन्दू-पुस्लिम-स मस्या 


उदार और नरमदली नेताओ के इस' सम्मेलन के अछावा एक घटना और भी 
है जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। गाधीजी चूकि स्वतत्र थे और जेल' 
नही गये थे--इसलिए सर तेजबहादुर सप्रू का उनसे और श्री जिन्ना से लिखा- 
पढ़ी करना स्वाभाविक और सरल था। इसके अलावा वह अपने बम्बई-सम्मेलन 
को निर्देल सम्मेलन का रूप देने के लिए भी व्यग्र थे। वह श्री जिन्ना को अपने पक्ष 
में ले लेना चाहते थे और ऐसा करना उनके लिए न्‍्यायोचित भी था। 

डा० सप्र ने यह काम “ट्वेन्टीयथ सेचुरी” नामक पत्रिका में एक लेख लिखेंकर 
शुरू किया। इसमें भारत की वैधानिक समस्या का विवेचन करते हुए डा० सप्रू 
ने बताया कि साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध मे कोई समझौता करने की जिम्मेदारी 
स्वय भारतीयो की है । यह लेख पढने के बाद गाधीजी ने डा० सप्रू से कहा कि वह 
इस सम्बन्ध मे श्री जिन्ना से मिले । डा० सप्र ने कहा कि यह अधिक अच्छा होगा 
अगर गाधीजी श्री जिन्ना से मिले और अगर वह (गाधीजी) चाहे तो मैं इसका 
प्रबन्ध करने की कोशिश करूँ। परन्तु गाधीजी को आशका थी कि इस तरह अगर 
वह श्री जिन्ना से मुलाकात करे भी तो शायद उसका कोई फल न निकले, क्योकि 
श्री जिन्ना चाहेगे कि वह (गाधीजी) उनसे एक हिन्दू नेता की हैसियत से ही 
कोई बातचीत करे। इस सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने जो पत्र लिखा--उसकी बाते 
गाधीजी के लिए पहले से ही भाष लेना, निस्सदेह एक बडी बुद्धिमत्ता थी। कहने 
का मतलब यह है कि श्री जिन्ना ने (जेंसी कि आशका की गई थी) डा० सत्र के 
पास इसी आशय का एक पत्र लिखा। इस तरह यह योजना वही ठप्प हो गई। 


श्री एमरी का भाषण 


२२ अप्रैल को श्री एमरी ने कामन-सभा में एक भाषण दिया जिसमे उन्होने 
विगत मार्च के बम्बई के निर्देल नेता-सम्मेलन के प्रस्ताव पर विस्त॒त रूप से प्रकाह 
डाला | डा० सप्र्‌ और उनके प्रस्तावों की प्रशंसा करने के बाद उन्होने प्रस्तावों 
को इस' आधार पर नामजूर कर दिया कि उनके अनुसार वर्तमान सरकार में सशो- 
धन की बात न कहकर उसकी जगह नयी सरकार बनाने की बात कही गई थी और 
यह लऊडाई के दौरान में सभव नहीं था। उनके फलस्वरूप आन्तरिक वैधानिक 
समस्याए पैदा हो जायेंगी और भावी विधान के सम्वन्ध मे भी और नई समस्याएँ 
खडी हो जायँगी। आगे <च्होने कहा कि "मैं यह वात विना किसी प्रकार की 
अभद्गता के कहूँगा कि वाइसराय के प्रस्तावों पर अमल करना इसलिये मुल्तवी 
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नही किया गया कि उनकी निन्‍्दा की गई है, वल्कि खास तौर पर इस वजह से कि 
मृसलमानो और हिन्दुओ के अपनी-अपनी स्थितियो के बारे में किये गये दावो मे 
कोई सामजस्य स्थापित करना कठिन है।” मार्च, १९४१ में निर्देल नेताओ के 
इस सम्मेलन की समाप्ति पर श्री जिन्ना ने इसकी तुलना डच सेना से करते हुए 
कहा कि, “इसमें सभी सेनापति हँ--सिपाही एक भी नही ।”--अर्थात्‌ सम्मेलन में 
सभी नेता हं--लेकिन उनके पीछे चलनेवाला या उनकी बात मानने वाला एक 
भी व्यक्ति देश में नही है। उनके इस रुख़ से श्री एमरी को बडी मदद मिली और 
330 कि मुझे मालूम नही कि वास्तव में बम्बई प्रस्ताव के समर्थक कौन 
गहे। 

श्री एमरी ने कामन-सभा को याद दिलाया कि बगाल, आसाम, सिन्ध और 
पजाब मे प्रान्तीय सरकारे अपना-अपना काम करती है और इन चारो प्रान्तों में 
ब्रिटिश भारत की कुल जनसख्या का तीसरा हिस्सा रहता है। बडे खेद की वात हूं 
कि शेष सात प्रान्तो के २०,००,००,००० निवासियो को काग्रेस' के हाईकमाण्ड ने 
स्वायत्त शासन की परम्परा का जारी रखने की मनाही कर दी। भारत की 
वैधानिक प्रगति के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए 
उन्होने कहा कि सारे ही विधान मे सशोधन किया जा सकता है, वशर्ते कि भार- 
तीयो मे आपस' में यह समझौता हो जाय कि वे अपने लिए किस किस्म का विवान 
चाहते है। युद्धकाल में भारत-सरकार के ढाचे में कोई परिवर्तत करना सभव 
नही है, परन्तु भारतीय नेताओ-द्वारा इसी समय आपस में कोई प्रारम्भिक बातचीत 
शुरू करने में कोई रुकावट नही पैदा हो सकती । श्री एमरी ने कहा, मुझे डर है 
कि काग्रेस यह मानने को तैयार नही कि इस' समय कोई और ऐसा! विधान नही 
वन सकता जिसके अन्तर्गत समस्त भारत पर इतनी अधिक मात्रा में नियत्रण 
रखा जा सके जितना कि भारत को वर्तमान विधान के अन्‍्तगेत प्राप्त है। इस 
दिशा मे हम एक महत्त्वपूर्ण लक्षण यह देख रहे है कि श्री जिन्ना की यह माग 
जोर पकडती जा रही है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागो को 
शेष भारत से पूर्णत पृथक्‌ करके वहा पूर्ण रूप से स्वतत्न॒ रियासते कायम कर 
दी जाये जिन्हें रक्षा, विदेश और आर्थिक मामलो पर पूरा-पूरा नियत्रण 
प्राप्त हो। 

“तथाकथित पाकिस्तान योजना के मार्ग में जो बडी-बडी व्यावहारिक कठि- 
नाइया है उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नही है और न में १८ वी सदी के भारतीय इतति- 
हास के अन्धकारपूर्ण' पृष्ठो का उल्लेख ही करना चाहता हूँ। इसके अलावा 
आज हम अपनी आँखो के सामने देख रहे है कि बाल्कन राष्ट्रो की जनता को कितने 
भयकर परीक्षण में से गुजरना पड रहा है, और इससे हम जान सकते है कि भारत 
की एकता को भग करने का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है।” 
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श्री एमरी ने खेद प्रकट किया कि नवम्बर में वाइसराय को शासन-परिषद्‌ 
की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी कोशिश छोड देनी पडी; क्योकि मुस्लिम-लीग 
ने खास तौर पर हिन्दुओ के मुकाबले मे एक निदिचित प्रतिनिधित्व की माग की 
और भविष्य के लिए भी यही शर्ते रखी । परन्तु वाइसराय महोदय ने उसे स्वीकार 
करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। 


गांधीजी का वछूग्य 


कामन सभा मे श्री एमरी के भाषण के सम्बन्ध में गाधीजी ने निम्नलिखित 
वक्तव्य. दिया --- 

“भारत के सम्बन्ध में कामन-सभा की लम्बी बहस पढकर मुझे दु ख हुआ । 
कहा तो ऐसा जाता है कि मुसीबत से लोगो के दिल नरम पड जाते ह और वे सचाई 
का महत्व समझने लग जाते है , परन्तु साफ जाहिर है कि ब्रिटेन आज जिस भारी संकट 
में से गुजर रहा है उसका श्री एमरी पर कोई प्रभाव नही है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि उनका हृदय आज भी चिकनी-मिट्टी के घडे-जेसा बना हुआ है। उनके कान 
पर जू तक नही रेगती। उनकी इस निर्भयता को देखकर मेरी यह धारणा और 
भी दृढ हो जाती है कि चाहे काग्रेस को कितनी ही मुसीबते क्यों न झेलनी पडे, 
उसे अहिसा की नीति पर ,ढता से अमल करना चाहिए। भारत की मौजूदा परि- 
स्थिति के प्रति श्री एमरी ने जो अवहेलना प्रदर्शित की है उससे उन्होने ब्रिटेन की 
कोई मदद नही की | वह इस बात की बडी डीग हाक रहे हैँ कि ब्रिटिश-राज ने 
भारत मे शान्ति स्थापना की है। क्‍या उन्हें मालूम नही कि अहमदाबाद और 
ढाका में क्या हो रहा है ” इन दोनो स्थानों पर शान्ति बनाये रखने की जिम्मे- 
दारी किस' पर है ? मेरा ख़याल है कि वह मुझे यह कहकर टालने की कोशिश न 
करेगे कि बगाल मे तो स्वायत्त-शासन कायम है। वह जानते है कि इस तरह की 
सकटपूर्ण परिस्थितियों मे इन कठपुतली मत्रिमडलो के हाथ में कितनी ताकत रहती 
है, फिर चाहे ये मत्रिमण्डल काग्रेस के हो, लीग के हो अथवा किसी और दल के। 

“श्री एमरी ने यह बात फिर दोहराकर भारतीय जनता का अपमान किया है 
कि भारत के राजनीतिक दलो के लिए आपस में समझौता करने के अछावा और 
कोई चारा ही नही है और ब्रिटेन तो सिर्फ सयुक्त भारत की ही बात सुनेगा। 
में बार-बार यह बात साबित कर चुका हूँ कि ब्रिटेन की यह परपरागत नीति रही 
है कि भारतीय दलो में एकता न हो सके। ब्रिटेन का आदर सदा से यही रहा है 
कि लोगो में फूट डालकर अपना राज बनाये रखे। भारतीयो की पारस्परिक 
फूट की जिम्मेव[री ब्रिटिश राजनीतिज्ञो की है और जब तक हिन्दुस्तान गुलाम रहेगा, 
यह भेदभाव और आपस' की फूट भी बनी रहेगी। मैं वादा 2 है कि अगर 
अग्नेज हिन्दुस्तान से चले जायें तो काग्रेस, लीग और अन्य दलू अपने हितो के खयाल 
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से एक-दूसरे से मिल जायेंगे और खुद ही भारत के लिए अपने ढग की कोई मुनासिव 

सरकार बना लेगे। हो सकता है कि हमारी यह सरकार वैज्ञानिक ढग की या 

पश्चिमी ढाचे की न हो, लेकिन यह निरिचित रूप से स्थायी होगी । 

, “मैने जब भारत की समृद्धि के सबध में उनका वयान पढा तब मुझे बडा 
आइचये हुआ । भारत की जनता घीरे-बीरे मुफलिसी की ओर बढती जा रही है। 
उसे तन ढकने को कपडा और भरपेट खाना भी मयस्सर नही होता । इसकी वजह 
यह है कि देश पर एक ही आदमी की हुकूमत हे और वह लाखो का वजट तैयार 
करता है। में दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह वात हिन्दुस्तान की भूखी 
जनता की समृद्धि की सूचक न होकर इस वात की सूचक है कि आज हिन्दुस्तान 
ब्रिटेन के पैरो तले रौदा जा रहा है। हर हिन्दुस्तानी का, जो हमारे किसानो की 
मुसीबत को जानता है, फर्ज हो जाता है कि इस स्वेच्छाचारी-शासन के खिलाफ 
बगावत का झण्डा खडा करे। सौभाग्य से हिन्दुस्तान की मानवता शान्तिपूर्ण है 
और में उम्मीद करता हूँ कि इसी शान्तिपूर्ण तरीके से वह अपनी किस्मत का 
फसला करेगी और अपने पैदायजश्ञी हक को हासिल करेगी।” 


शासन-परिपद्‌ का विस्तार 


इसी बीच २२ जून को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। फलत भारत 
की परिस्थिति का स्वरूप भी वदल गया । सरकार इस वात से बडी परेशान 
थी कि लडाई भारत के द्वार तक आ पहुँची थी। यद्यपि पालंमेण्ट में प्रति सप्ताह 
मजदूर-दलीय सदस्य, श्री एमरी को यह समझाने की कोशिश करते रहते थे कि 
अन्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति बदल गई है, इसलिए ब्रिटेन की भारतीय नीति में भी 
परिवर्तन होना आवश्यक है, परन्तु वह ऐसी बाते वय। माननेवाले थे। २१ 
जुलाई को इन सात भारतीयो---सर सुल्तान अहमद, सर होमी मोदी, सर अकबर 
हैदरी, श्री अणे, श्री एन० आर० सरकार, श्री राधवेन्द्र राव और सर फिरोजखा 
नून को वाइसराय की शासन-परिषद मे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। 
इनके अलावा श्री रामस्वामी मुदालियर को भी इसमे शामिल कर लिया गया। 
इस' प्रकार वाइसराय की शासन-परिषद्‌ मे आठ भारतीय, तीन यूरोपियन सदस्य 
और प्रधान-मत्री हो! गये और यह दावा किया गया कि इस शासन-परिषद्‌ के 
विस्तार का उद्देश्य युद्ध-रत राष्ट्र के लिए कार्यकुशल सरकार की स्थापना करना 
है तथा ये परिवर्तन मौजूदा विधान के अन्तगंत किये गये है और इनके कारण 
भविष्य के वैधानिक निर्णय पर जो राजनैतिक दलो के पारस्परिक समझौते से किया 
जाएगा--किसी किस्म का प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। 

शासन-परिपद के इस विस्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद्‌ की स्थापना के 
पीछे काम करनेवाली नीति का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया कि उक्त 
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दोनों बाते महज युद्धकालीन आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए की गई हे 
और इनका मकसद किसी राजनैतिक दल की माग को पूरा करना नही है। इस 
कारंवाई के परिणामस्वरूप किसी भी राजनैतिक मांग को न तो ओझल 
ही किया गया है और न उसके विरुद्ध कोई कदम उठाया गया है। इसके साथ ही 
२२ जुलाई को भारत-मत्री श्री एमरी ने भारत और युद्ध की परिस्थिति के बारे 
में पालमेण्ट मे एक इवेत-पत्र उपस्थित किया। यह र्वेत-पत्र न्यूनाधिक रूप में 
पिछले ग्यारह महीनों की घटनाओ का सिहावलोकन और वाइसराय-द्वारा जारी 
की गई विज्ञप्ति की पुनरावृत्ति मात्र था। 


विस्तार के प्रति प्रतिक्रिया 


वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के विस्तार पर जो प्रतिक्रिया हुई वह बडी 
दिलचस्प थी। श्री जिन्ना इस बात से तिलमिला उठे कि वाइसराय ने स्वय लीग 
के प्रधान और उनकी कार्य-समिति से सलाह-मशविरा लिये बगैर ही' उनके आद- 
मियो से बातचीत की । उन्होने वगाल, पजाबव और आसाम के प्रधान मत्रियों के 
खिलाफ अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करने की धमकी दी। . , 

भारत की दलित जातियो के नेता डा० अम्वेदकर पर इसकी 
प्रतिक्रिया वड़ी आश्चर्यजनक हुई। उन्होने कहा--“मुसलमानो को लगभग 
हिन्दुओं जितना अर्थात्‌ ४३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर ६ करोड दलितो का अप- 
मान किया गया है। यह बहुत ही आइचयेजनक बात है। दलित वर्ग भारत के 
राष्ट्रीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण और प्रधान अग है । किसी भी वैधानिक परि- 
बर्तन के लिए उसकी सहमति आवश्यक है। महामाननीय श्रीनिवास जास्त्री 
जैसे अनुभवी और कुशल व्यक्ति का कथन था कि मुझे तो इस घोषणा से कोई 
लाभ होता नजर नही आ रहा है। सरकार ने न तो अपनी स्थिति ही सुदृढ बनाई 
और न किसी भी अंश में जनता की माग ही पूरी करने का प्रयत्न किया। दूसरी 
ओर गांधीजी का विचार था कि इससे काग्रेस की स्थिति पर कोई प्रभाव नही 
पड़ता और न उससे काग्रेस' की माग ही पूरी होती है। सिकखों ने इसे अपनी 
सारी जाति का अपमान समझा क्योकि उनका एक भी आदमी केन्द्रीय मन्त्रि- 
मण्डल में नही लिया गया और खासकर उस हालत मे जबकि इस विस्तार का 
असली उद्देश्य सरकार के युद्ध-प्रयत्न को प्रोत्साहन देना था। 


श्री चचिल का वक्‍तव्य 


. लडाई के तीसरे साल के शुरू से जबकि यूरोव की ताकतें पिछले सालों 
की परिस्थितियों के सिहावलोकन में छगी हुई थी, काग्रेस को अपना आन्दोलन 
छेडे अभी एक वर्ष भी पूरा नही हा था, क्योकि उसने सत्याग्रह जान्दोलन का 
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सूत्रषात १७ अक्टूबर १९४० को किया था। गाघीजी के सामने पीछे कदम 
हटाने का कोई सवाल ही नही उत्पन्न होता था| समय और थैये इन दो म॒स्य वातो 
को ध्यान मे रखकर वह आगे वढ रहे थे। उन्होने शत्रुओं की वदनामी या गाली- 
गलौज की परवाह नही की । लडाई शुरू हुए दो साल हो चुके थे, पर पौरस्थिति 
वैसी ही बनी थी। सिर्फ पत्र-पअतिनिधि ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये भविष्यवाणिया 
कर रहें थे कि नयी शासन परियद के पद सभाल लेने पर राजनीतिक कैदियो को 
रिहा कर दिया जायगा। यहा तक कहा गया था कि नये सर्दस्यों में इस सम्बन्ध 
में परस्पर पत्र-व्यवहार भी चल रहा है। लेकिन जेल के वन्दियो के लिए इन 
अफवाहो का कोई महत्व नही था। लगता हैं इन्ही गकाओ और भविष्य-वाणियों 
को खत्म कर देने के खयाल से श्री चचिल ने ९ सितम्बर को पालमिट में एक बडा 
उल्लेखनीय भाषण दिया। सभी शकाओ का विवरण करते हुए उन्होने कहा -- 
हमारी इस सयुक्त घोषणा का उस नीति से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न 
वक्‍तव्यों से कोई सम्बन्ध नही हैं जो समय-समय पर भारत, वर्मा अथवा ब्रिटिश 
साम्राज्य के दूसरे हिस्सों मे वैधानिक सरकार की उन्नति के बाद दिये गए हें । 
हमने अगस्त १९४० की घोषणा में भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमडल के अन्तर्गत 
स्वतत्र और समान साझेदारी का पद प्राप्त करने में मदद देने का वादा किया है । 
हाँ, अलवत्ता ऐसा करते समय हमे भारत के साथ अपने पुराने सम्बन्धों के परि- 
णामस्वरूप पैदा होने वाली जिम्मेदारियो और उसकी बहुतसी जातियो, स्वार्थों 
और घर्मो के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में अवश्य रखना होगा। 
उन इलाको में जिनकी जनता ब्रिटिश सम्राट के प्रति वफादार है, प्रगति- 

शील सस्थाओ के' विकास' से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नही हैं। यह समस्या 
उनसे बिलकुल अलग है । हमने इन विषयो पर जो स्वयपूर्ण हे, सवेथा असदिस्ध 
शब्दों में अपनी घोषणाए कर दी हँ। इनका सम्बन्ध उन देशों और जनता 
के हालात से है जिन पर युद्ध का प्रभाव पडा है। इस सयुक्त घोषणा को आजादी 
और न्याय की जिस भावना से प्रेरणा मिली है, उसके साथ इनका पूर्ण मेल हैं । 

“भारत पर अपना शासन और अधिकार बनाये रखना ब्रिटेन के पृजीपतियों 
के हित में है ।” 

जब गाधीजी से कहा गया कि श्री चचिल के भाषण पर उनकी क्‍या राय हैं 
तब उन्होने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, क्योकि उनके विचारों से उनका 
मौन' रहना और उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन श्री चचिलछ के भाषण का 
स्पष्ट प्रत्युत्तर था। 


, सत्पाश्रह-आंदोलन की वषगांठ 
१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को शुरू करने और उसे 
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आगे चलाने के लिए गाधीजी के पास अपनी निब्चित योजना मौजूद थी। 
राष्ट्र के लिए बडे सौभाग्य की बात थी किगाधीजी जेल नही गए और वह स्वतत 
रहकर इस आन्दोलन का नियत्रण और सचालन करते रहे । वह अनेक बाधाओं 
और कठिनाइयो के रहते हुए भी प्रमुख काग्रेसननों के साथ अपना सपके 
और पत्र व्यवहार जारी रख सके। राजनीतिक नजरबन्‍्दो की वजह से प्रारम्भ 
में ही जेले भरने लगी। शुरू शुरू मे तो उन्‍हें १० रु० और ५ २० के हिसाब से 
भत्ता भी दिया जाने लगा, किन्तु कुछ ससय बाई ही यह भत्ता बन्द कर दिया गया 
और सब से बड़ी बात यह हुई कि उन्हे दो श्रेणियो---ए' और दी” में विभकक्‍त 
कर दिया गया। पहली श्रेणी के आदमियों को ०-४-३ फी' आदमी के हिसाब से 
स्थान मिलत था और दूसरी श्रेणी के कैदियो को ०-१-४ फी आदमी के हिसाब से । 
जब बार-बार अनुरोध करने का भी कुछ फल न निकला तब कही-कही भूख 
हडताल भी की गई। यह एक बडी असाधारण वात्त थी कि सीघे-साथे मामलों 
का निबटारा सीधे और सरल तरीकों से नही किया जाता था। जेलो मे पत्र 
बहुत देर के बाद मिलते थे, कभी-कभी महीने के वाद और इसी प्रकार जेलो से 
बन्दियों के पत्र भी उनके घरवालो को बहुत देर से पहुँचते थे । 

सत्याग्रहियों को दी जानेवाली सजाओ के मामले में सरकार ने विभिन्न 
समय पर विभिन्न नीति से काम लिया। शुरू-शुरू मे सजाएं कडी दी गईं और 
भारी-भारी जुर्माने किये गए। इस आन्दोलन के प्रारभ में ही दी गई सजाओ मे 
भारी अन्तर था। उदाहरण के तौर पर पडित जवाहरलाल नेहरू और श्री विनोवा 
भावे को दी गई सजाओ को ही देख छीजिए। पहले व्यक्ति को दूसरे के मुकाबले 
में सोलह गुना सजा दी गई। भआाप्र जैसे प्रान्त में ही अकेले कुल मिलाकर 
१,१८,९६० रु० १२ आ० जुर्माना किया गया। सबसे अधिक गिरफ्तारिया उत्तर 
प्रदेश में हुईं। फरवरी के मध्य तक वहा, १,४९५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। 
सबसे अधिक जुर्माना भाश्र प्रान्त में हुआ। वहा केवल सत्याग्नहियों पर कुल 
मिलाकर ७६,५३३ रु० जुर्माना किया गया। 

माचे के प्रारभ तक सत्याग्रहियो को न पकडने की नीति काफी व्यापक रूप 
धारण कर चुकी थी। पहले तो गाघीजी ने गैर-गिरफ्तारशुदा सत्याग्रहियों को 
यह हिदायत दी कि वे मार्ग में युद्ध-विरोधी प्रचार करते हुए दिल्ली की ओर कूच 
करे, लेकिन वाद में उन्होने हिदायत दी कि गिरफ्तार न होनेवाले को चाहिये कि 
दिल्‍ली रवाना होने से पहले वे अपने गाव के घर-घर में जाकर और प्रत्येक व्यक्ति 
के पास जाकर अपना प्रचार करें ।' उनकी योजना यह थी कि प्रत्येक जिले में 
एक ऐसा ताल्लका चुन लिया जाय जहा तहसीरू के हर गांव में, हर घर में और 
हर नागरिक में जोरदार प्रचार किया जाय। उनकी सारी योजना का उद्देघ्य 
वाणीस्वात्ततश्य का अधिकार प्राप्त करना था। 
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गाधीजी की हिदायते हर समय उपलब्ध हो सकती थी और वे प्रत्येक क्षण 
इस आन्दोलन की नव्ज देखते रहते थे। इतवार के दिन सत्याग्रह नही होता था। 
बडे दिनो में २३ दिसम्बर से लेकर ४ जनवरी तक सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित 
रखा गया और ५ जनवरी को इतवार था। फरवरी के शुरू से ही ये अफवाह 
सुनने में आ रही थी कि शायद गाधीजी गिरफ्तार कर लिये जाय। परन्तु चाहे 
कुछ भी हो, जब तक गाघीजी स्वय कुछ विरोधी कारेंवाई में भाग न लेते, सरकार 
उन्हें गिरफ्तार करने की मू्खेता नही कर सकती थी। जून १९४१ तक सत्याग्रह 
की दूसरी अवस्था खत्म हो गयी थी। इसलिए अखिल भारतीय काग्रेस महा- 
समिति के जनरल सेक्रेटरी आचार्य जे० बी० कृपलानी ने महात्मा गाधी के परामर्श 
से १७ जून, १९४१ को सत्याग्रहियो और काग्रेस कमेटियो के पथ-प्रद्शन के लिए 
नीचे लिखी हिदायते जारी की -- 

(१) जेल से रिहा होकर आनेवाले सत्याग्रही को यथासभव शीघ्र ही फिर 
दुबारा सत्याग्रह करना चाहिए । अगर किसी खास वजह से वह ऐसा नही कर सकता 
तो उसे चाहिये कि वह सबद्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के प्रधान के जरिये गाधीजी 
से इस बारे में छूट देने के निमित्त आवेदनपत्र भेज दे। इसमे उसे इस छूट की 
वजहे भी देनी चाहिये। 

(२) जिस तारीख को सभावित सत्याग्रही का नाम गाधीजी के पास स्वी- 
कृति के लिए भेजा जाय उसी दिन से उसे अपना निजी काम स्थग्रित करके नीचे 
लिखे रचनात्मक-कार्यक्रम की १३ मदो में से किसी एक को या ज्यादा को 
लेकर पूरी तरह से उसमें जुट जाना चाहिये --- 

(क) हिन्दू-मुस्लिम अथवा साप्रदायिक एकता, (ख) अस्पृश्यता-निवारण, 
(ग) मद्यनिषेध या शराबवन्दी, (घ) खादी, (च) दूसरे ग्रामोद्योग, (छ) गाव 
को सफाई, (ज) नयी या बुनियादी तालीम, (झ) प्रौढ शिक्षा, (2) स्त्रियों की 
उन्नति, (5) स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, (ड) राष्ट्र-भाषा का प्रचार, (ढ) 
स्वभाषा-प्रेम और (त) आश्थिक समानता का यत्न। 

(३) प्रत्येक सभावित सत्याग्रही से यह आशा की जाती है कि वह अपने 
पास एक डायरी रखे जिसमे वह अपने प्रतिदिन के काम का ब्योरा लिखे और १५ 
दिन के बाद उसे सबद्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के पास भेज दे । 

(४) अगर कोई सत्याग्रही, जिसने अपना नाम पहली शर्तो और प्रतिबन्धो 
को ध्यान मे रखकर सूची में लिखाया था---अब इन नयी शर्तो को मजूर करने 
में अपने को असमर्थ समझता है तो उसे चाहिये कि वह अपना नाम वापस ले ले 
और अगर वह ऐसा करता है तो उसमे कोई अपमान-जनक बात नही है। वह 
यथाशक्ति किसी और तरीके से देश की सेवा का काम जारी रख सकता है। 

(५) जिन सत्याग्रहियो ने अपने नाम दर्ज करा दिये है वे स्थानीय सस्थाओ 
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के चुनाव नहीं लड़ सग्ते। जो लोग सत्यायत्ियों की सूची में नाम दर्ज कराने 
पहले इन चुनावों में उम्मीदवार खड़े हो गए थे उन्हें चाहिये कि या तो वे चुनाव 

से हूट जाए अथवा सत्याग्रह न करें। एक सत्यागट्रो की हैसियत से वे दोनों जगहों 

नही रह राकते । 

(६) जेल-मुउत होनेवारा कोई भी सत्यायही जो किसी स्पानीय गस्था का 

सदस्य है तव तक उसगी बैठकों में भाग नंगी ले सकता, जदतक कि गावीजी 

उसे उसके रिए विशेष रूप से अनुमति न दे 

७) गिरफ्तार न किये जानेवाले सत्याग्रही जो अपने-अपने जिलो का दौरा 

दार रहे है तथा वें सत्याग्रही जिनका नाम स्वीकार कर लिया गया है--दथानीय 

संस्थाओं की बैठकों में भाग नहों ले सयते । 

(८) वर्षा-व्तु में, जगर कोर सत्याश्टों चाहे तो अपने भाव के जलाया 
केसी और गाव अयबा गावो के समह में ठहर सकता है और वही उसे सत्याग्रह 
आर रचनात्मवा-यार्य करते रहना चात्यि। 

सत्यायह-जैसे महान्‌ और व्यापक तया राष्ट्रव्यापी आन्दोंटन के दौरान में 
सगय-समय पर थोडी-बहुत अनुच्ति परिस्थितियों का पैदा हो जाना सर्वथा स्वा- 
भाविता ही पा । एक ऐसी ही न बात यड़ पैदा हो गई थी कि लोग थामिक उत्सवो 
के अवसर पर और गच्दिरों पर राष्ट्रीय समग्य लकराना चाहते थे। “राष्ट्रीर 
सण्य कौर हिन्दू! पताका के प्रग्न के सस्बन्त में सिमोगा हिन्द-महाराना 
संेदरी के मास गाणीती ने सो पत्र भेजा उसमें उद्योने लिया -- 


|, 
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मिनट तक इस सभा में भाषण किया। अपने भाषण के दौरान में गाधीजी ने सत्या- 
ग्रह की प्रगति पर सतोष प्रकट करते हुए कहा -- 

“अन्त में मैं लोगो पर फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह की छडाई 
कष्ट उठाने और त्याग करने की लडाई है। हिसा-जैसी पैशाचिक युद्धकला में 
जैसा कि आजकल यूरोप मे देखने में आ रहा है लोगो को मजबूरन कष्ट सहन करने 
पड रहे हूँ । परन्तु हमारे सघर्ष में इतने बडे पैमाने पर कप्ट झेलने का सवाल 
नही पैदा होता। इसमे तो हमे सिर्फ वारम्वार जेल ही जाना है। अगर हम इस 
मामूली से कष्ट को भी वरदाइत नही कर सकते तो हमारे लिए स्वराज्य की चर्चा 
करना विलकुल बेकार हे ।” 


विभिन्न दलों के मत 


सत्याग्रह-आन्दोलन की इस वर्षगाठ का इसलिए इतना महत्व न था कि उसके 
परिणाम-स्वरूप लोगो में भावोद्वेक को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बहुत से महत्त्व- 
पूर्ण नेता जेल से रिहा होकर आ रहे थे। १९ अक्टूबर तक कार्यसमिति के ग्यारह 
सदस्य मुक्त होकर वर्धा पहुँच चुके थे। उनके अलावा और भी नेता वहाँ मौजूद 
थे। यद्यपि कोई भी दल सरकार के रुख और उसकी कारंवाई का समर्थक नही 
था, तथापि उनका दो बातो के बारे में आपसी मतभेद था एक तो यह कि काग्रेस 
के साधारण रुख का समर्थन वे अपने-अपने दृष्टिकोण से करते थे और दूसरे गति- 
रोघ का अन्त करने के लिए उनके अपने-अपने सुझाव थे। कुछ दल तो पूर्णत 
भारतीय शासन-परिपद्‌ के हामी थे और कुछ दूसरे यह चाहते थे कि शासन- 
परिषद्‌ का स्वरूप तो यही बना रहे, लेकिन वह सम्राट्‌ और वाइसराय के प्रति 
सामूहिक रूप से जिम्मेवार होनी चाहिये। डा० सप्र के नेतृत्व में निर्देछ नेताओं 
की माग यह थी कि उपर्युक्त आधार पर शासन-परिषद्‌ के निर्माण के अछावा 
ब्रिटिश सरकार को युद्ध समाप्त होने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर भारत 
को औपनिवेशिक स्वराज्य देव के सम्बन्ध में भी घोषणा कर देनी चाहिये । निर्देल 
नेता निरन्तर गाधीजी से यही कह रहे थे कि वे सत्याग्रह-आन्दोलन वापस ले छे। 
मुस्लिम-लीग का दृष्टिकोण बिल्कुल निराला ही था। उसने इस सिलसिले में 
पाकिस्तान का सवाल खडा कर दिया और यह फैसला किया कि जब तक इस प्रश्न 
का निपटारा न हो जाय तब तक शासन-परिषद्‌ अथवा सुरक्षा-परिषद्‌ से असहयोग 
किया जाय । २६ अक्टूबर से केन्द्रीय असेम्बली का अधिवेशन शुरू हो रहा था। 
इससम्बन्ध में लीग का रुख क्या होगा, इस बात की देश से बडी चर्चा थी। _ 

नरम दलवालो की नीति यह थी कि वे पृथक पृथक्घटनाओ के सम्बन्ध में अपने 
पवित्र और जोरदार विचार प्रकट करके सनन्‍्तोष कर छेते थे। लेकिन समस्या 
को हल करने की कोई उपयुक्त योजना नही सुझाते थे। इनके अलावा देश में 


) 
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साम्यवादी दल---साम्यवादी नेता अलूग-अहूग अपनी हैसियत से, उसके सदस्य 
की हैसियत से नहीं--समाजवादी दल, अग्रगामी दक और किसान सभा वाले 
अपने विचार सावंजनिक रूप से नही जाहिर कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने का 
सौका भी नही मिला था। लेकिन इनमे से कुछ कार्यकर्ता मुख्य रूप से अपना 
कार्य कर रहे थे और ये सभी दल ब्रिटेन के विरोधी थे। प्रइन यह था कि उन्हे 
अपने दृष्टिकोण में परिवर्तेन करना चाहिये या नहीं ? कुछ लोग यह 
कह रहे थे कि उन्हें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करके युूद्ध-प्रयत्न 
मे सक्रिय रूप से जोरदार मदद करनी चाहिये। दूसरा पक्ष यह 
कहता था कि रूस को तो पूरी मदद दी जाय, लेकिन ब्रिटेन को नही। 
अखिल भारतीय किसान-सभा ने यद्यपि अपने 'पितृदेश” की यथासभव मदद 
करने का समर्थन किया, तथापि इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि भारत 
में उनकी स्थिति बडी शोचनीय है और इसलिए उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से रूस 
की कोई मदद करता सभव नही है। सिक्‍्खों और हिन्दू-महासभाइयों ने युद्ध 
प्रयत्न में प्री-पूरी मदद की। इधर तो ये विरोधी विचारधाराएँ, वाद-विवाद 
और विचार-विनिमय हो रहे थे, उधर काग्रेस निश्चल भाव से अपना मस्तक ऊँचा 
किये अपने निर्धारित कार्यक्रम पर अग्रसर हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि 
लड़ाई में मदद न करते हुए या ब्रिटेन को परेशानी मे न डालने की उसकी जो नीति 
है, वह सही और समयानुकूल है। सत्याग्रह-आन्दोलन में इस दूषित विचार के 
लिए कोई स्थान ही नही था कि दृश्मन की मुसीबत से फायदा उठाया जाय। 
गाधीजी को इस बात पर कोई यकीन नही था कि सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा 
हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगे। 

इसी बीच कुछ ऐसी शक्तियाँ जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नही था, 
सत्याग्रह के कार्यक्रम में कुछ परिवतेन करने को बाध्य कर रही थी। 
अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में गाधीजी ने एक व्यापक और विस्तृत वक्तव्य 
प्रकाशित किया जो उन लोगो की इस युवित का प्रत्युत्तर था कि कार्यक्रम मे परिवर्तन 
किया जाय और आच्दोलन की पिछले साल की प्रगति-समीक्षा की जाय। गाधीजी 
ने अपने वक्‍तव्य में अपने शाश्वत सिद्धान्तो को दोहराते हुए कहा कि “सिविल 
नताफरमानी को छोड़ देना बेवकूफी होगी। सिविरू नाफरमानी स्वय पूर्ण रूप से 
एक अहिंसात्मक कारंवाई है। हिसा के मुकाबले में यह परम कतेंव्य वन जाता 
है, जिसकी मिसाल दुनिया में नही मिल सकती।” 


जेल से रिहाइयाँ 


अचानक २७ अक्टूबर, १९४१ को सारे भारत में यह समाचार प्रकाशित 
हुआ कि वेलौर सेट्रल जेल से कुछ नजरवन्द कैदी छोड़े जा रहे है जिनमे मद्रास की 
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व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष और छ अन्य सदस्य भी शामिल है । इस समाचार के 
तुरन्त बाद ही कैदियो को पहली नवम्बर को रिहा कर दिया गया। सरकार ने 
बहुत से साधारण सत्याग्रहियो को भी आमतौर पर पहली वार सत्याग्रह करने पर 
गिरफ्तार करना छोड दिया। इसके अतिरिक्त किसी-किसी को दूसरी बार और 
किसी को तीसरी बार सत्याग्रह करने पर भी गिरफ्तार नही किया। मंद्रास में 
इन रिहाइयो के वाद बम्बई के प्रधान मत्री और एक-दो और आदमियो को तथा 
और जगह भी एकाघ आदमियो को रिहा कर दिया। वात दरअसल यह थी 
कि सभी हलल्‍को के लोगो द्वारा जिनमे कामन सभा के कुछ सदस्य भी शामिल 
थे, यह माग की जा रही थी कि पडित जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे कैदियों को 
रिहा कर दिया जाय जिससे कि देश में गतिरोव का अन्त करने के लिए नया प्रयत्त 
करने के अनुकूल वातावरण पैदा हो सके । इसी वीच भारत-सरकार ने अचानक 
नई दिल्‍ली से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि भारत-सरकार 
को इस वात का यकीन है कि भारत के सभी जिम्मेवार व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त 
होने तक युद्ध-प्रयत्त में सहायता करने का दृढ निश्चय किये हुए हैं। इसलिए वह 
इस नतीजे पर पहुँची है कि सविनय-भग-आन्दोलन के उन कैदियों को जिनका 
अपराध सिफ्फ रस्मी तौर पर अयवा साकेतिक रूप में था, रिहा किया जा 
सकता हैं। इनमे पडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
भी शामिल है । इसके अनुसार उन्हें तत्काल ही रिहा कर दिया गया। जैसी कि 
आशा थी, गाघीजी ने अपनी स्थिति और स्पष्ट कर दी और काग्रेस के अध्यक्ष की 
रिहाई को ध्यान में रखतें हुए कहा कि काग्रेस' की भावी नीति का निर्णय अखिल 
भारतीय काग्रेस महारूमिति और कार्यसमिति ही करेंगी। गाधीजी का चीचे 
दिया गया वक्तव्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है, क्योकि आजतक उन्होने 
यह नही कहा कि यह वक्तव्य काग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में अन्तिम 
घोषणा है। 


शांधीजी का वक्तव्य 


गांधीजी ने कहा---मैं अपने विद्यार्थी-जीवन से अपने को ब्रिटिश जनता का 
मित्र समझता रहा हूँ और अभी तक समझता हूँ, लेकिन इस मित्रता का यह 
तात्पये नहीं कि मै यह खयाल करना छोड़ दू कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत को 
अपना क्रीतदास समझते है। भारत को आज जो आजादी मिली हुई है, वह 
गुलामो-जैसी आजादी है, बराबरी के दरजेवालो की -वह आजादी नही, जिसे 
हम दूसरे शब्दों में मुकम्मिल आजादी कहते है। 

“थी एमरी की घोषणाओ से हमारे घाव और हरे होते है, क्योकि वह उन 
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पर ममक छिडकने की कोशिश करते है। इस' पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखकर 
मुझे रिहाइयो के प्रश्न की समीक्षा' करनी है । 

“अगर भारत-सरकार को ऐसा यकीन है कि देश के सभी उत्तरदायी लोग 
यूद्ध-पयत्न में सहयोग देने का दृढ निश्चय किये हुए है तो उसका स्वाभाविक 
परिणाम यह होगा कि सविनय-भग के कँदियो को जेलों में बन्द रखा जाय, क्योकि 
वे इस कथन के अपवाद है। मैं तो इन रिहाइयो का सिर्फ एक ही मतलब समझ 
सका हूँ और वह यह है कि सरकार यह उम्मीद करती हैं कि उत्ते विचार बदल 
जाएगे । मुझे उम्मीद है कि इस बारे में सरकार को बहुत शीघ्र ही मिराश होना 
पडेगा। 

“सत्याग्रह-आन्दोलन खूब सोच-विचार करने के बाद ही शुरू किया गया था । 
यह बदला लेने की भावना से नही प्रारभ किया गया था। यह इसलिए शुरू किया 
गया था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा कि काग्रेस ब्रिटिश जनता 
और ससार के सामने अपना यह दावा साबित कर देना चाहती है कि देश का एक 
बडा भाग जिसका काग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, लडाई का सव्वेथा विरोधी है। 
हक रूपसे जानती है कि भारत को इस लड़ाई के फलस्वरूप आजादी नही 

। 

“कांग्रेस का यह दावा है कि वह देश की करोडो मूक जनता का प्रतिनिधित्व, 
करती है। उसने गत बीस वर्षों से अहिसा पर चलते हुए ही भारत की आजादी 
हासिल करने की कोशिश की है और यही उसकी निरन्तर नीति भी रही है। 
इसलिए सत्याग्रह को, चाहे वह फिलहाल प्रतीक स्वरूप ही क्यो न हो, बन्द करने 
का मतलब यह होगा कि उसने नाजुक घडी में आकर अपनी नीति छोड दी । 

“सरकार यह दावा करती है कि काग्रेस के विरोध करने पर भी उसे भारत 
से यथेष्ट सैनिक और धन मिल रहा है। इसलिए काग्रेस का विरोध सिर्फ एक 
नैतिक विरोध ही है। मैं तो इससे बिल्कुल सतुष्ट हूँ, क्योकि मुझे यकीन है कि 
इसी नैतिक प्रदशन से समय आने पर हमे स्वाधीनता मिल जाएगी, फिर ब्रिटेन 
में चाहे किसी भी दल का प्रभुत्व क्यो न हो ।” 


नेहरुजी का संदेश 


स्वाभाविक तौर पर यह आशा की जा रही थी कि मुक्त हुए नेता धुआधार 
भाषण देगे। इनमे से सर्वप्रथम पडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें ४ दिसम्बर, 
१९४१ को जेल से मुक्त किया गया। उन्होने रिहा होने के बाद ही अपने सभी 
सहयोगियो और मित्रो का हादिक अभिवादन करते हुए उनके नाम निम्नलिखित 
अत्यधिक हृदयस्पर्शी, क्रान्तिकारी और जोरदार सदेश भेजा --- 

“एक विदेशी हुकमत के कहने पर जेल जाने और उससे बाहर आने मे मुझे 
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किसी किस्म की खुशी नही महसूस होती। जेल की तग चहा रदीवारी में से निकलकर 
भारत जैसे विशाल कैदखाने में आना कोई खुशी की बात नही है। निश्चय ही 
एक समय ऐसा आएगा जब हम गुरूमी की इन वेडियो को तोडकर आजादी के 
साथ सास ले सकेगे। परन्तु अभी वह दूर है और हमे इस तुच्छ-से परिवर्तन पर 
प्रसन्न नही होना चाहिये। 

“इस ससार में जहाँ असीम दुखो, हिसा, घृणा और सर्वनाश का साम्राज्य 
छाया हुआ है, हम आराम और चैन से क्यो कर बैठ सकते हैं । इस भारत मे जहा 
विदेशी और स्वेच्छाचारी शासन हमे दवाकर और जकड कर रखता है, हमे शान्ति 
नही मिल सकती । इसलिए स्वतत्र भारत तथा स्वतत्र ससार के हितो को अग्रसर 
करने का हमे निरतर आह्वान करना है। जो व्यक्ति इस आह्वान को सुनना 
चाहते है, उनके लिए यह मौजूद है ॥” 


गांधीजी का वक्तव्य 


गाधीजी ने अपने वक्तव्य में कहा -- 

“इस समय सत्याग्रहियो की शीघ्नता के साथ जो रिहाइया हो रही हैँ, उनसे 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि हमें अखिल भारतीय महासमिति की बैठक 
अवश्य बुलानी चाहिये, क्योकि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से यह्‌ ल्याल हे कि उसमें 
बम्बई के उस प्रस्ताव को वापस ले लिया जायगा जिसकी बिना पर मैने सत्याग्रह- 
आन्दोलन चलाया है। इसलिए मैने मौलाना साहब से काग्रेस कार्यसमिति और 
अखिल भारतीय महासमिति की बैठक बुलाने को कहा है, लेकिन जब तक वह 
फैसला बदल नही दिया जाता, तब तक सत्याग्रह-आन्दोलन जारी ही रहना चाहिये । 
में यह मानता हूँ कि सरकार-द्वारा सत्याग्रही बन्दियो की मुक्ति के कारण सत्याग्रह 
का सचालन कठिन अवश्य हो गया है, लेकिन अगर हमे अपने मकसद तक पहुँं- 
चना है तो हमे हरेक मुश्किल का मुकाबला करना होगा। यह मुश्किल तो उस 
मुश्किल के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है जिसका सामना शायद हमे अपनी स्थिति 
सुधर जाने पर करना होगा। अखिल भारतीय महासमिति की बैठक होने तक 
काग्रेस-का्यंसमिति और भारतीय महासमिति के सदस्यो को तथा जो लोग बम्बई 
के प्रस्ताव को बदलना चाहते है, उन्हें किसी भी हालत में सत्याग्रह नही करना 
चाहिये । इसके अलावा सत्याग्रह-आन्दोलन निर्वाध रूप से चलता रहना चाहिये। 
साकेतिक-सत्याग्रह का एक खास मतरूब है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो उन 
काग्रेसजनो को भी भाषण देने पर पकड सकती है, जिनका इरादा सत्याग्रह में 
भाग लेने का नही है। औरो का तो क्या कहना, सरकार ने इसी तरह से मौलाना 
साहब और पडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया था। मैं यह 
वात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी बाहरी कारण के आधार पर 
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सत्याग्रह-आन्दोलन मुल्तवी कर देने का कोई हक नही है। यह काम तो काग्रेस 
का है।” । 


कार्यसमिति की बेठक 


जैसा कि स्वय गाधीजी ने सकेत किया था, सत्याग्रहियो की रिहाई के बाद 
पहला काम शीघ्र ही कार्यसमिति की बैठक बुलाने का था और इसके बाद 
अखिल भारतीय महासमिति की बैठक बुलाकर उसमे काग्रेस की भरती-नीति पर 
सोच-विचार करके कोई फैसला कर लेना था। तदनुसार कार्यसमिति की बैठक 
२३ दिसम्बर, १९४१ को बुलाई गई। कार्यसमिति की बेठक बारदोली 
में गाधीजी के निवास-स्थान पर हुई। उसका निर्णय अप्रत्याशित परल्तु 
उचित ही था। 

उसका मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार था -- 

“समिति गाधीजी के नेतृत्व और राष्ट्र-हारा इस आन्दोलन में दिए गए 
सहयोग की सराहना करती है और उसकी कद्र करती है। उसकी राय है कि 
इससे जनता की शक्ति बढी है। ब्रिटेन ने भारत की आजादी का विरोध किया है 
और वह भारत में यहा की जनता की आकाक्षाओ को ठुकराकर, पूर्णत स्वेच्छा- 
चारी शासन पर अमल करता रहा है। प्रजातन्‍त्र और स्वाधीनता के उद्देश्य और 
लडाई के फलस्वरूप वह जिस सकट में फसा हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए भी 
उसकी नीति और मनोवृत्ति में किसी किस्म का परिवतेन देखने मे नहीं आया 
और जो परिवर्तन हुए भी है उनके कारण परिस्थिति बिगडी ही है, सुधरी नही है । 

“हाल में राजनीतिक बन्दियों की जो रिहाई हुई है, वह महत्वहीन है, क्योकि 
यह कारंवाई जिन परिस्थितियों मे की गई है और इस सम्बन्ध मे सरकारी तौर 
पर जो घोषणा हुईं है उससे साफ जाहिर है कि इसका सम्बन्ध नीति में किसी 
परिवर्तेन से नही है, फिर भी कार्य-समिति उस नयी परिस्थिति पर पूरी तरह से 
ध्यान देना चाहती है, जो इस लडाई के विश्वव्यापी रूप धारण कर लेने तथा 
उसके भारत के द्वार तक आ पहुँचने के कारण पैदा हो गई है। भारत का सारा 
वातावरण अग्रेजो के विरोध और उनके प्रति अविश्वास की भावना से ओतप्रोत 
है और बडे-बडे व्यापक वादो से भी इस परिस्थिति मे कोई फर्क नही पड सकता 
और न भारत स्वेच्छा से, अभिमानी साम्राज्यवाद की कोई मदद ही कर सकता 
है, क्योकि उसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद और तानाशाही में किसी किस्म का 
अन्तर, नही है। 

“इसलिए समिति की राय है कि १६ सितम्बर १९४० को अखिल भारतीय 
महासमिति ने बम्बई मे जो प्रस्ताव पास किया था और उसमे काग्रेस की जो नीति 
बताई गई थी, वह अभी तक कायम है।” 
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, इसके अलावा कार्य-समिति ने और भी कई प्रस्ताव पास किये। राजेन्ध 
बाबू, सरदार पटेल, श्री कृपछानी और डा० घोष ने एक वक्तव्य निकारू कर 
अखिल भारतीय महासमिति की आगामी बैठक में स्वतत्र रूप से अपने-अपने 
विवेक के अनुसार काग्रेस की भावी नीति पर विचार प्रकट करने का आग्रह किया। 


वारदोली-प्रस्ताव का प्रभाव 


तत्काल ही इस प्रस्ताव की ओर इगलैण्ड के लोगो का ध्यान आक्ृप्ट हो गया, 
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोई प्रतिक्रिया या प्रभाव देखने में नहीं आया। 
भारत-मत्री ने ९ जनवरी, १९४२ को कामन सभा में भाषण देते हुए कहा, “दिस- 
म्बर के अन्त में भारत के राजनीतिक दलो ने जो प्रस्ताव पास किये हैँ और इस 
सम्बन्ध में राजनीतिक नेताओ ने जो विभिन्न वक्तव्य दिये है, उनकी ओर मेरा 
ध्यान आक्ृष्ट हुआ है, लेकिन मुझे खेद है कि हाल में वाइसराय ने समान सकट 
को देखते हुए भारतीय जनता से सहयोग और एकता की जो अपील की थी, उसके 
सम्बन्ध मे इन दलो ने कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नही व्या। 

श्री चचिल अभी अमरीका में ही थे जब कि उन्हें वारदोली के प्रस्ताव का 
समाचार मिला और एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होने कहा कि में फिलहाल 
इस बारे में कुछ भी नही कह सकता, क्योकि पिछले कुछ समय से मेरा भारत 
की घटनाओ से कोई सप्क नही रह सका। २२ जनवरी, १९४२ को कामन सभा 
में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री एमरी ने कहा कि में भारत की राजनीतिक 
स्थिति के बारे में कोई और वक्तव्य नही देना चाहता। २७ जनवरी १९४२ 
को कामन सभा की एक बहस में हिस्सा लेते हुए श्री पेथिक लारेस ने कहा, कि 
मेरे विचार में भारतीय समस्या का कोई सन्‍्तोषजनक हल ढूढ निकालना युद्ध- 
प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण अग है और प्रधान मत्री को भारतीय जनता तथा उसके 
राजनीतिक नेताओ को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि देश के सभी लोगो की 
हार्दिक इच्छा यह है कि लडाई के वाद उन्हें औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
जाय। श्री एडगर ग्रेनविल (उदार राष्ट्रवादी ) ने यह आशा प्रकट की कि सरकार 
भारत के सभी साधनों का एकीकरण करने में सफल हो जाएगी और प्रधान मत्री 
यह घोषणा कर देगे कि दूसरे स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों की भाति भारत का 
प्रतिनिधि भी लन्दन के युद्ध-मत्रिमण्डल से ले लिया जाएगा। 

३ फरवरी को एक बार फिर लाड सभा में एक गरमागरम बहस हुई, जिसमे 
लार्ड फीरिगटन (मजदूर-दल) ने प्रमुख भाग लिया। उन्होने सरकार का 
ध्यान उस वक्‍त की जरूरी समस्या की ओर आक्ृप्ट किया और यह शिकायत 
की कि सरकार में आत्म-सतुष्टि की भावना घर कर गई है और परिस्थिति हर 
रोज नाजुक होती जा रही है, लेकिन इतने पर भी उसका सुकार्वरू करने की 
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कोई कोशिश नही की जाती। मेरा सबसे पहला सुझाव यह हे कि सरकार यह 
घोषणा कर दे कि वह भारत को भविष्य में नही, वल्कि इसी वक्‍त स्वराज्य दे 
देना चाहती है। उन्होने कहा कि सरकार ने यह घोषणा की हे कि अगर भारत 
के दोनो दलो में कोई समझौता हो जाय तो वह उसका समर्थन करेगी, लेकिन 
मेरे ख्याल से यह कुछ अनुचित रवेया है। मुस्लिम लीग ने, जो कि मुसलमानों 
का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, कागज पर अपनी माँगे लिखकर रख दी 
है और स्पप्ट है कि काग्रेस उन्हें किसी भी हालत में मजर नही कर सकती । लेकिन 
वास्तविकता यह है कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा 
नही कर सकती और यह आवशध्यक है कि विटेन के लोगो को भी यह वात आसानी 
से समझ लेनी चाहिए और उन्हे उग्र विचारोवाले मसल्‍रूमानों के हाथ का खिलौना 
बनकर भारतीयो के समझौते के मार्ग में र्कावट नही पैदा करनी चाहिये । 

लाड्ड हेली ने कहा कि यह वक्‍त छोटी रस्मी बातो का नही है। हमे सीरिया 
की तरह ही भारत के बारे मे भी कोई स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। हा 
हेली ने पूछा कि भारतीय रियासतो की स्थिति क्या होगी ”? और क्‍या अब हमे 
मुसलमानों की यह वात मजूर कर लेनी चाहिए कि सयुकत भारत के टुकडे-टुकडे 
कर दिए जाये ? उन्होने कहा कि मेरे खयाल से तो सम्राट की सरकार को एक 
ऐसी सतोपजनक घोषणा कर देनी चाहिए जिसके अन्तर्गत या तो कोई तारीख 
निश्चित कर दी जाय अयवा कोई ऐसा तरीका वताया जाय जिससे कि भारत 
के दोनों दलों में कोई समझौता हो सके। 

ला्ड सभा में भारत-विषयक वहस के दौरान में उप भारत-मत्री डयक आफ 

डीवनजायर ने जो भाषण दिया उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता हे कि 
साम्राज्य के लिए भारी खतरा पैदा हो जाने पर भी अपनी भारत-विपयक नीति 
के सम्बन्ध में बिटेन की मनोदत्ति मे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया है। उन 
कार्येस दाग असर घटाकर और मुस्लिम लीग का असर बढाकर दिखाने की कोशिण 
ही। उन्होंने कहा, "ऐसा माल्म होता हे कि मस्लिम छीग का असर औौर उसकी 
ठदाकत निश्चित रुप से बढ रही है और इस दक्त काग्रेस की ताकत कम हो रही है । 
जाग्नेस के दाते को चुनौती दी जा रही है और महान्‌ मस्थिम जाति हमेशा ही 
उसदे दाये को चनोती देती रहेगी। 
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बने रहना था। ब्रिटेन और अमरीका में होनेवाली प्रतिक्रियाओं और आहडो- 
चनाओ का उन पर कोई प्रभाव नही पड सकता था। उघर अन्ध महासागर के 
पार च्यूयार्क का ध्यान गाधी और चागकाई शेक के मिलन की ओर आइह्ृष्ट हो 
गया और '“न्यूयार्क टाइम्स” ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवादी इस समय केवल 
समय की प्रतीक्षा में बैठे हू। आग वह प्रश्न करता है कि “क्या भारत की जागृति 
का समय तनिकट आ गया है ? इस बारे में हमे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम 
इतना अवश्य जानते हैँ कि अब चीन और भारत अग्रेज के घर पानी नही भरते, 
वे अब उसकी कठपुतली नही रहे। 


चांगकाई शेक का स्वागत 


९ फरवरी, १९४२ को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक घटना हुई जब कि भारत 
ते जनरल चागकाई शेक, मदाम चागकाई शेक और उनके सैनिक अफसरो का 
भारत के वाइसराय के अतिथियो के रूप मे स्वागत किया । एक विज्ञापन में बताया 
गया कि “जेनरलिस्सिमो चागकाई शेक भारत और चीन से सम्बन्ध रखनेवाले 
समान विषयो के सम्बन्ध में भारत-सरकार और खासतौर पर भारत के प्रधान 
सेनापति से सलाह-मशविरा करने आए हैँ। उन्हे आशा है कि भारत में अपने 
प्रवास की अवधि में उन्हें भारत के प्रमुख सार्वजनिक नेताओ से भेट करने का 
अवसर प्राप्त हो सकेगा। 

आधुनिक चीन के उद्धारक के नाम भारत के विभिन्न भागो से उनका स्वागत 
करते हुए बहुत से सन्देश भेजे गए। ब्रिटेन और अमरीका के समाचारपत्रों ने 
इस अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटना पर बडी प्रसन्नता प्रकट की। पडित जवा- 
हरलाल नेहरू ने उनके साथ कई बार भेट की | पहले तो स्वय अकेले, फिर कार्मेस 
के प्रधान मौलाना आजाद के साथ और बाद में अपनी बहन और पुत्री के साथ | 
यह आशा की जाती थी कि जेनरलिस्सिमो गाधीजी से भी मुलाकात करेगे, लेकिन 
ऐसा न हो सका। 

१९ फरवरी, १९४२ को शान्तिनिकेतन में जनरलिस्सिमो चागकाई शेक 
और मदाम चागकाई शेक का खूब धूम-धाम से स्वागत किया गया। रथीद्धनाथ 
के स्वागत-भाषण का उत्तर देते हुए जेनरलिस्सिमो ने कहा -- 

“इस अच्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में महाकवि के निवास-गृह पर आकर मुझे 
और मदाम चागकाई शेक को बडी प्रसन्नता हुई है। आपने हमारा जो स्वागत 
किया है उसके लिए हम आपके आभारी हे। हमने महाकवि के साक्षात्‌ दर्शन 
तो नही किये है, लेकिन अपनी इस सस्था में जो जीवन वह डाल गए है, उसे देख- 
कर हमे बडी प्रसन्नता हुई है। 

“हमे पूर्ण आशा है कि इस सस्था के अध्यापक और छात्रगण, जो यहाँ एकत्र 
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है, इस संस्था की परपरा को बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे और उस महान्‌ कर्म 
को जारी रखेंगे जिसकी आधार-शिला आपके गुरुदेव रख गए है। जिस प्रकार 
हमारे सनयात सेन ने हममें विश्वव्यापी भ्रातृत्व का बीज बोया था और नवीन 
चीन के यश को बढाया था उसी प्रकार आपके गुरुदेव ने आपके महान्‌ देश के 
अध्यात्म को उन्नत करके एक नयी जागृति पैदा कर दी है ।” आगे उन्होने कहा--- 
“अपनी सहृदयता और चीन-वासियों की शुभकामनाओ के अतिरिक्त में आपके 
लिए चीन से और कुछ नही लाया हूँ। भगवान्‌ करे आप उस विशाल कार्य को 
पूरा कर सके जिसे पूरा करने का भार आपके महान्‌ नेताओ ने समस्त राष्ट्र के 
कन्धो पर छोडा है।” 

जनरलिस्सिमो चागकाई शेक और उनके साथी कलकत्ता से स्पेशल गाडी 
में शान्ति-निकेतन पहुँचे थे। उनके साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी थे। 

बोलपुर स्टेशन पर उनका स्वागत कवि की पौजत्री श्रीमती प्रतिभा टैगोर, 
प्रिसिपछ क्षितिमोहन सेन और विश्वभारती के प्रधान सेक्रेटरी श्री अनिलचन्द्र 
ने किया। वहाँ से वे सब लोग सीधे मोटर-द्वारा उत्तरायण पहुँचे जहाँ श्री रथीनद्र- 
नाथ टैगोर ने उनकी आवभगत की। 

कवि के अन्तिम निवासस्थान 'उदीची” में कुछ देर तक विश्राम करने के बाद 
मार्शल चागकाई शेक और मदाम चागकाई शेक ने शान्ति-निकेतन के कछा-विभाग 
का निरीक्षण किया। मध्याह्वोत्तर उनका स्वागत सिह-सदन में किया गया। 
जब सम्मानित अतिथि अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए, तब समारोह वैदिक मंत्रो 
से प्रारम्भ हुआ। इसके बाद उन्हें पुष्पमालाएँ पहनाई गईं और उनके मस्तक 
पर भारतीय विधि के अनुसार चदन का तिरूक छूगाया गया। विश्व-भारती की 
ओर से जेनरलिस्सिमो को एक जोडा रेशमी धोती तथा एक चादर और श्रीमती 
चागकाई शेक को एक सुन्दर रेशमी साडी भेट की गई। 

विश्व-भारती की ओर से माशेल चागकाई शेक और श्रीमती चागकाई शेक 
का अभिनन्दन करते हुए श्री रथीच्धनाथ टैगोर ने चीन के प्रति महाकवि रवीन्द्र- 
नाथ की असीम सहानुभूति और प्रेम का उल्लेख किया और कहा कि अन्तिम 
समय तक कवि ने आपके देश की निर्जाति के सम्बन्ध मे गहरी दिलूचस्पी ली और 
वह आपकी जनता के महान्‌ गुणो और जीवतन मृत्यु के महान्‌ सघषे में भी ज्ञान 
के प्रति उनके आराम की प्रशसा करते नही थकते थे श्रीमती चागकाई शेक ने 
पृथक्‌ रूप से उत्तर देते हुए कहा--“जब से जापान ने चीन पर आक्रमण करना 
प्रारम्भ किया है, हमारे हजारो छात्रों को बमो, टैको और तोपों का सामना करना 
पड़ा है। शत्र ने उनके घरो और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है। लेकिन 
जैसा आपको ज्ञात है, हमारे छात्र सैकडो मील पैदल चलकर सरकार द्वारा देश 
के भीतरी भागों में स्थापित नये शिक्षालयो में पढने के लिए गए है। उन्होने 


४१२ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


चीन के मस्तिष्क को जागरूक वनाए रखा है और देश-भकति की ज्योति को 
अपूर्व युति के साथ प्रज्ज्वलित रखा है। इस शान्तिमय भूमि में जहाँ जापानी 
सैनिकवाद का कोई खतरा नही है, आपके लिए यह समझना कठिन होगा कि 
इसका क्‍या अभिम्राय है।” 

शान्तिनिकेतन की छात्राओ ने केसरिया साडियो में माशेल चागकाई शेक को 
“गार्ड आव आनर'' दी। पडित जवाहरलाल नेहरू ने इस “गा आव जानर 
का निरीक्षण किया। 

माशेल चागकाई शेक और श्रीमती चागकाई शेक ने कलरा-भवन और 
श्री-भवन का निरीक्षण किया। चीन-भवन में दोपहर वाद चाय दी गई। भवन 
चीनी चित्रों से कलापूर्ण ढग से सजाया गया था। बाद में वे उत्तरायण गए जहा 
उनके मनोरजन का प्रवन्ध किया गयाथा । 


मांशल चांग का सन्देश 


माशेल चाग दो सप्ताह तक भारत में रहे । इस बीच उन्होने सर्वोच्च 
सैनिक अधिकारियो तथा भारतीय मित्रो से बात-चीत की। चलते समय 
उन्होने जो सन्देश दिया वह सक्षेप में इस प्रकार है-- वर्तमान अत्त- 
रष्ट्रीय परिस्थिति के कारण ससार दो भागों में विभकत हो गया है। एक 
अत्याचारी दल और दूसरा अत्याचार-विरोधी दछ। उन सब लोगो को अत्या: 
चार-विरोधी दल में सम्मिलित होना चाहिये जो आतकवाद के विरोधी है 
ओर अपने देश तथा मानव-समाज की स्वतत्रता के लिए यत्न कर रहे हैं। बीच 
का कोई मार्ग नही है और न घटनाकम की प्रतीक्षा करने का अवसर है। मानव- 
समाज के भविष्य के लिए यह बडा महत्त्वपूर्ण कार्य है। हमारे सामने न तो 
किसी एक व्यक्ति या देश की स्वतत्रता का प्रशत है और न किन्‍्ही दो राप्ट्रो के 
निवासियों के बीच की किसी खास समस्या से इस प्रइतत का कोई सबध है। इसलिए 
जो भी राष्ट्र आतकविरोधी मोर्चे मे सम्मिलित होगा वह किसी खास देश के साथ 
नही, बल्कि सारे मोर्चे के साथ ही सहयोग करेगा। इस प्रकार हम यह 
विश्वास कर सकते है कि राष्ट्रीयता के इतिहास मे प्रशान्त सागर का युद्ध 
एक युगान्तकारी घटनाक्रम है। लेकिन जिन साधनो के द्वारा ससार के लोग अपनी 
स्वतत्रता प्राप्त कर सकते है, वे अतीत में काम में छाए जानेवाले साधनो से भिन्न 
हो सकते है । आतकवाद-विरोधी राप्ट्रो को आशा है कि नये युग मे स्वतत्र ससार 
की रक्षा के लिए, जिसमे भारत का अपना स्थान होगा, भारत के निवासी अपनी 
इच्छा से वर्तमान युद्ध मे पूरी तरह सहयोग प्रदान करेगे । ससार के लोगो का बहुत 
बडा भाग भारतीयो की स्वतत्रता की माग से पूर्ण सहानुभूति रखता है। यह 
सहानुभूति इतनी मूल्यवान है तथा इसे प्राप्त करता इतना कठिन है कि इसकी 
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कीमत धन या साज-सामान की दृष्टि से नहीं कूती जा सकती। इसलिए इस 
सहानुभति को बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये। 

“बरतंमान यद्ध स्वतत्रता और गुलामी का, प्रकाश और अन्धकार का, अच्छाई 
और बराई का तथा आतकवाद और उसकी विरोधी शक्ति का युद्ध है। यदि 
आतकवाद-विरोधी मोर्चा यद्ध में पराजित हो गया तो ससार की सभ्यता को सौ 
वर्ष पीछे ढकेल देनेवाला धक्का लग जाएगा और मनुष्य-समाज के कष्टो का पारा- 
वार नही रहेगा। “बवबेरता और पाशविक दल के इस युग में चीनियो और उनके 
आयें भारतीयों को चाहिए कि अटलाटिक अधिकार-पत्र तथा २६ राप्ट्रो के सयुक्त 
घोषणापत्र में प्रतिपादित सिद्धातो का वे एक होकर समर्थन करे और आतक- 
विरोधी मोर्चे का साथ दे। मुझे आशा है कि भारत के निवासी पूर्ण रूप से मिन्र- 
राष्ट्रो अर्थात्‌ चीन, ब्रिटेन, अमरीका और रूस का साथ देगे और स्वतत्र ससार की 
रक्षा के लिये तब तक कन्धे-से-कन्धा भिडाकर लडते रहेंगे जब तक कि पूर्ण विजय न 
प्राप्त कर ली जाय और जब तक कि वे इस सकट-काल के अपने कतेव्यो को अच्छी 
तरह पूरा न कर ले। 

“अन्त मे, मुझे पूरी आशा और दृढ विश्वास है कि हमारा महान्‌ मित्र ब्रिटेन 
भारतीयो की माग की प्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें झीघ्र-से-शीघक़र वास्तविक 
राजनीतिक शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वे अपनी आत्मिक तथा भौतिक शक्तियों 
को और भी अधिक उन्नत कर सके और इस प्रकार यह अनुभव कर सके कि वे 
सिर्फ आतकवाद के विरोधी राप्ट्रो की विजय के लिए ही युद्ध मे सहयोग नही दे 
रहे है, बल्कि यह भी अनुभव करें कि उनका यह सहयोग भारतीय स्वतत्रता के 
उनके संघ मे भी एक यगान्तकारी घटना है। क्रियात्मक दृष्टि से मेरे विचार 
में यह सब से अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के यश को 
चतुदिक प्रसारित कर देगी। 

हिज एक्सलेसी जेनरलिस्सिमो चागकाई शणेक का भारतीयो के प्रति यह सन्देश 
मूल रूप से चीनी भाषा में था, परन्तु उसका अग्रेजी मे अनुवाद श्रीमती चागकाई 
शक ने किया जो अखिल भारतीय रेडियो के कलकत्ता स्टेशन से ब्नाडकास्ट किया 
गया था। 


गांधीजी से सेट 


चागकाई शेक की भारत-यात्रा जितनी अप्रत्याशित थी उतनी ही गोपनीय 
थी। जहा तक गैर-सरकारी क्षत्रो का सम्बन्ध हैं श्रीमती चागकाई शेक ने सद से 
पहले पडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी गति-विधि के बारे में पूछताछ की । 
इसके वाद ही दूसरा समाचार पडित नेहरू को कलकत्ता से यह मिला कि जेंनर- 
लिस्सिमो और उनकी पत्नी कलकत्ता पहुंच गए हैं। अब तक यह एक रहस्य 
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बना हुआ है कि क्या चीन के ये दोनो महान्‌ नेता भारत-सरकार के आग्रह करने 
पर यहा आए थे अथवा स्वय अपनी मर्जी से ? सभवत पहली बात ज्यादा ठीक 
हो। जो कुछ भी हो, हम यह वात कभी नही भूल सकते कि उन्हें गाधीजी से 
मुलाकात करने मे कितनी कठिनाई अनुभव करनी पडी। आखिरकार उन्होने 
पूछा कि क्या कलकत्ता में गाघीजी के लिए भेट करना उपयुक्त रहेगा। गावीजी 
ने डरते-डरते उन्हें पत्र लिखा। इस पर जेनरलिस्सिमो ने उत्तर दिया कि मेरे 
ऊपर आपके पन्न का इतना गहरा असर पडा है कि में हर हालत में आप से 
मुलाकात करने को उत्सुक हूँ। आखिर कलकत्ता में इस मुलाकात का प्रवन्ध 
किया गया। दोनो नेताओ ने एक-दूसरे से मुलाकात और लम्बी हादिक वात- 
चीत की। 

जैसा कि अब पता चला है कि चागकाई शेक यह कहते थे कि भारत को 
बिना झत्तें युद्ध में सहयोग देना चाहिये । दूसरी तरफ गाघीजी इस वात पर दृढ़ 
थे कि किसी भी हालत में हम लूडाई में शामिल नही हो सकते । इसलिए दोनो के 
एक राय होने की गूजाइद न थी। हा, इतना अवश्य था कि दोनो के बीच ऊँची 
सस्क्ृति की एक अदूट कडी थी, जो चीन और भारत को एक दूसरे से बाघे हुए 
थी। श्री जिन्ना भी चागकाई शेक से मिले, परन्तु उनकी मुलाकात के वक्‍त गाघीजी 
की तरह श्रीमती चागकाई शेक ने दुभाषिये का काम नही किया, वल्कि चागकाई- 
शेक के एक कमचारी ने ही यह जिम्मेवारी निभायी। 

२१ फरवरी, १९४२ को रात्रि के समय उक्त दोनो महानुभावो ने कलकत्ता 
रेडियो स्टेशन से भारतीयों के नाम अपना सदेश ब्राडकास्ट किया। जेनर- 
लिस्सिमो ने भारतीयो के नाम जो सन्देश दिया वह सर्वथा समीचीन था। उन्होने 
के आशा प्रकट की कि ब्रिटेन भारत में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन कर 

गा। 


सन्देश का प्रभाव 


नि सन्देह जेनरलिस्सिमो की यह भारतन्यात्रा सामरिक दृष्टि से बडी 
महत्वपूर्ण थी। परन्तु इसके अलावा न केवल चीन और भारत के लिए ही उसका 
सास्क्ृतिक महत्व था, बल्कि समस्त ससार के लिए था। ब्रिटेन के समाचारपन्रो 
ने इस अवसर से लाभ उठाते हुए यह प्रश्न किया कि “अगर ब्रिटेन चीन का सम्मान 
कर सकता है तो कोई वजह नही कि हम भारत के साथ समानता के आधार पर 
अपनी दोस्ती का हाथ न बढाए ?” रूगभग इसी समय यह फैसला हुआ कि 
भारत-सरकार को ब्रिटेन के युद्ध-मन्त्रिमण्डल में अपना एक प्रतिनिधि भेजने का 
निमत्रण दिया जाना चाहिये। भारत में इसकी प्रतिक्रिया मिश्वित-सी रही, 
क्योकि यहां ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि यह प्रस्ताव महज एक पुरानी 
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प्रथा की पुनरावृत्ति मात्र है, क्योकि इससे पहले पिछली लडाई में भी तात्कालिक 
प्रधान मत्री लॉयड जॉर्ज ने शाही युद्ध-मत्रिमडल में उपनिवशो के प्रधान मन्त्रियो 
के साथ-साथ एक भारतीय प्रतिनिधि को भी ले लिया था। यह भी स्मरण रहे 
कि किस प्रकार लॉयड जॉर्ज ने राजकीय युद्ध-सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा भार- 
तीय प्रतिनिधि को भी वही स्थान दिये जाने का फैसला किया था जैसा कि उपनि- 
वेशो के प्रधान मत्रियो को प्राप्त्था। १९१४-१८ के युद्ध मे भारत के प्रतिनिधि 
सर एस० पी० सिन्हा थे। यह सावित करने के लिए कि इस सम्बन्ध में क्या 
ब्रिटेन के इरादे सच्चे थे, श्री एमरी से पूछा गया कि क्‍या भारतीय प्रतिनिधि को 
भी वही दरजा हासिल रहेगा जो स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मत्रियों 
को प्राप्त है? इस पर श्री एमरी ने कहा हां । उन्होने इस सुझाव का समर्थन 
किया। “मैचेस्टर गाजियन” ने यह सुझाव दिया कि वाइसराय को इस अवसर 
से लाभ उठाकर एक ऐसे भारतीय को नामजद करना चाहिये, जिसे स्वयं भारत 
भी अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर सके। 


सेड जमनचालाल की दूत्यु 


११ फरवरी, १९४२ को महान्‌ दानवीर राजनीतिज्न और क्रियाशील व्यवित 
सेठ जमनालाल बजाज का सहसा देहावसान हो गया। वह वर्षो से काग्रेस के 
कोषाध्यक्ष और एक अनुभवी तथा पुराने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे। उनकी 
मृत्यु वर्धा मे अपने निवास-स्थान पर हृदय की गति के बन्द हो जाने से हो गई। 

अपने देशवासियों के लिए उनकी एक अमूल्य देन वर्धा में अछ्तो के लिए 
श्री लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है, जिसकी स्थापना १९२८ में की गई थी। देश 
में अपने ढंग का यह एक ही मंदिर है। यदि इस नहवर जगत्‌ मे जीवन की सफलता 
का मूल्याकन जीवन की अवधि की वजाय व्यक्ति के नैसगिक गूणो के आधार पर 
किया जाता हैं तो केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपने त्याग, आत्मोसर्ग, सयम, 
निर्मोही और विरक्‍्त तथा विनम्न स्वभाव, सदभाव और मनुप्यमात्र के प्रति 
अपने प्रेम-माव के कारण अपने जीवन को सफल कह सकता है और वह व्यक्ति 
है-तेठ जमनालाल वजाज । वह यद्यपि ५२ वर्ष तक ही जीवित रहे, फिर भी 
इस थोड़े से समय में ही उन्होने देश के जीवन में प्रमुख स्थान बना लिया था। 
भावी कई पीढयो तक वह धनिक-वर्ग के लिए आदण् बने रहेगे। 
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१९. 
खुला विद्रोह १६४२ 
क्रिप्स-सिशनल 


१९४२ के प्रारम्भ से ही भारत और ब्रिटेन दोनो ही जगह काफी राजनीतिक 
सरार्मी देखने में आई। रूस से लौटने के वाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स की जान में चार 
चाँद लग गये। सभी व्यक्ति उनकी ओर उत्सुकता-भरी दृष्टि से देखने लगे। 
भारतीय समस्या के हल के लिए सभी व्यक्ति उनका मुह ताकने लगे । आम लोगो 
का यह खयाल था कि सर स्टेफड्ड क्रिप्स ही एक ऐसे व्यक्ति है, जो भारतीय प्रश्न 
पर नये दृष्टिकोण से विचार कर सकते है । इससे ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्र में 
उनका स्थान बहुत ऊँचा हो गया था। श्री एमरी, श्री ईडन, श्री लिटलटन और 
श्री एटली को वह अपने से बहुत पीछे छोड गए थे। वह भारत के गतिरोब के 
बारे में पहले ही एक वक्तव्य देकर उसके लिए आवश्यक परिवततनो का प्रस्ताव 
कर चुके थे। यह आशा की जा रही थी कि स्वय प्रधान मत्री श्री चचिल भारत 
के सम्बन्ध मे कोई घोषणा करने वाले हैं । १० मार्च, १९४२ को सर स्टैफर्ड क्रिप्स 
ने भी इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा की कि सभा की अगली बैठक में प्रधान मन्त्री 
भारत के सम्बन्ध में एक वक्‍तव्य देगे। इसके बाद ही यह योषणा की गई कि 
सर स्टैफड क्रिप्त एक खास उद्देश्य को लेकर भारत जा रहें हैं। उनका भारत- 
आगमन इस दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त था कि वह इस बात को कोशिश करेगे कि 
अल्पसख्यक देश की राजनीतिक प्रगति में वाहक रुकावठ न पैदा करते रहे और 
तन बहुसख्यक अल्पसख्यको के हितो की उपेक्षा करे। निस्सदेह यह एक उच्च उद्देश्य 
था। ११ मार्च १९४२ को श्री चचिल ने कामन सभा में भाषण देते हुए जो बाते 
कही वे यहाँ सक्षेप में दी जा रही है । 

प्रधान अन्‍त्री का वक्‍तव्य 
श्रीचचिल ने कहा--- 

“जापानियो की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है 
उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हे कि शत्रु से देश की रक्षा करने के 
लिए हमे भारत के सभी वर्गों का सगठन करना चाहिये । अगस्त, १९४० में हमने 
भारत के सम्बन्ध में अपने उद्देश्यों और नीति के सम्बन्ध मे पूर्ण रूप से प्रकाश 


डालते हुए एक घोषणा की थी। सक्षेप मे उसका आशय यह था कि लरूडाई खत्म 
होने के बाद यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दे 
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दिया जाएगा और उसका दरजा इस देश के तथा अन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशो 
के समान रहेगा। इसके अलावा स्वय भारतीय पारस्परिक समझौते-द्वारा देश 
के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगे जो देश के सभी मुख्य वर्गों को स्वीकृत 
होगा। परल्तु इस सम्बन्ध से हमें अल्पसख्यको के हितो का ध्यान रखना होगा 
जिनसे दलित जातिया भी शामिल है । इसके अलावा रियासतो के साथ हमारी 
जो सन्धिया है उनका तथा भारत के साथ अपने पुरातन सम्बन्धों के कारण हमारी 
जो जिम्मेवारिया हैं उनका भी हमें खयाल रखना होगा। 

“चनाचे हमने युद्ध-मत्रिमण्डल के एक सदस्य को भारत भेजने का फैसला 
किया हैं जिससे कि वह वहा जाकर भारतीय नेताओ के साथ निजी बातचीत 
द्वारा इस बात की तसलली कर ले कि हमने जो फैसला किया है और जो हमारे 
खयाल से न्‍्यायोचित है तथा इस समस्या का अन्तिम हल है, सफल हो जाएगा। 
अर्थात्‌ भारतीय उसे स्वीकार कर लछेगे | हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्व 
के स्वतत्रता के सग्राम मे भारत को प्रमुख भाग लेना है और उसे चिरकाल से 
यद्ध-रत बहादुर चीनी जनता का भी हाथ बँटाना है। भारत एक ऐसा अड्डा 

जहाँ से हम अत्याचार और आतक की प्रगति पर जोरदार प्रत्याक्रमण कर 


सकते हू । 
क्रिप्स के प्रस्ताव 


सर स्टैफड क्रिप्स ने ब्रिटिश सरकार की ओर से नीचे लिखे प्रस्ताव प्रकाशित 
किये -- 

“भारत के भविष्य के सम्बन्ध में दिये गए वचनो के पूरे होने के विषय में जो 
चिन्ता प्रकट की गई है उस पर विचार करते हुए सम्राट्‌ की सरकार स्पष्ट तथा 
निश्चित शब्दों में उन उपायो को वता देना आवश्यक समझती है, जो भारत मे 
शीघ्रातिशीघ्र स्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए वह करना चाहती है। 
ऐसा करने मे उसका उद्देश्य एक नवीन भारतीय सघ को जन्म देना है। यह सघ 
एक स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश होगा और ब्रिटेन तया साम्राज्य के अन्य स्वाधी- 
नता प्राप्त उपनिवेशों से उसका सम्बन्ध सम्राद के प्रति समान राजभक्ति-द्वारा 
कायम रहेगा। यह भारतीय सघ पद की दृष्टि से पूरी तौर पर ब्रिटेन तथा अन्य 
स्वाधीनतात्राप्त उपनिवेशों के समान होगा और आतन्‍न्तरिक शासन तथा वैदेशिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में भी वह किसी प्रकार से भी पराधीन न होगा। इस- 
लिए सम्राट की सरकार निम्न घोषणा करती है --- 

(क) युद्ध बन्द होने के वाद तुरन्त ही भारत के लिए नदीव शासन-विधान 
का निर्माण करने के उद्देश्य से वाद में वणित आधार पर एक निर्वाचित सस्था 

कायम की जाएगी। ४ 
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(ख) विधान बनानेवाली सस्था में देशी रियासतो-द्वारा भाग लिये जाने 
की व्यवस्था जिस प्रकार से की जाएगी, उसका वर्णन नीचे किया गया है। 

(ग) सम्राट की सरकार इस प्रकार तैयार किये गए विधान को स्वीकार 
करके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर केवल उसी अवस्था में लेती 
है जब कि निम्न शर्तें भी पूरी होती है-- 

(१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नये विधान को स्वीकार न करना 
चाहे तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का अधिकार रहे, किन्तु 
साथ में यह व्यवस्था भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त वाद में चाहे तो विधान में सम्मि- 
लित कर लिया जाय। 

“नये विधान में सम्मिलित न होनेवाले ऐसे प्रान्तो को, यदि वे चाहे, सम्राट 
की सरकार नया विधान देना स्वीकार करेगी और उनका पद भी पूर्ण रूप से 
भारतीय सघ के ही समान होगा। यह विधान उस क्रम से मिलते-जुलते ढंग पर 
तैयार होगा, जिसका उल्लेख यहा किया गया है। 

(२) सम्राट की सरकार तथा उस विवान-निर्मात्री सस्था के बीच एक 
संधि होगी। अग्रेजो से भारतीयों के कन्धो पर पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित 
होने की सभी आवश्यक समस्याओ का पूर्ण समावेश इस सधि में रहेगा। सम्राट 
की सरकार-द्वारा दिये गए आश्वासनो को ध्यान में रखते हुए सधि में जातीय तथा 
धाभिक अल्पसख्यको की रक्षा के लिए प्रबन्ध रहेगा, किन्तु उसमे ऐसा कोई प्रति- 

वन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय सघ के ब्रिटिश राष्ट्रमडल के अन्य 
सदस्यो से अपने भावी सबंध निश्चित करने के अधिकार में कमी होने की सभावना 
। 
हे “देशी रियासते नये विधान के अनुसार चलना चाहें अथवा नही, नयी परि- 
स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उनकी सन्धियो की व्यवस्था में सशोधन करता 
आवश्यक होगा। 

(घ) यदि प्रमुख सप्रदायों के नेताओ ने युद्ध समाप्त होने तक और किसी 
प्रणाली के विषय में मिलकर निश्चय न कर लिया, तो विधान-निर्मात्री संस्था का 
निर्माण इस प्रकार होगा-- 

“प्रान्तीय चुनावो के परिणाम ज्ञात होते ही (युद्ध समाप्त होने पर प्रान्तीय 
चुनावों की आवश्यकता पडेगी ) प्रान्तो की निम्न घारा-सभाओ के सपूर्ण सदस्य 
मिलकर एक निर्वाचक मडल की हैसियत से वैठेगे और आनुपातिक प्रति- 
निधित्व के आधार पर विधान-निर्मात्री सस्था का चुनाव करेगे। नि्वचिक 
मडल में जितने व्यक्ति होगे उसकी दशमाश सख्या इस विधान-निर्मात्री सस्था 
में होगी। 

“ब्रूटिशं-भारत की तरह देशी राज्यो से भी अपनी जन-सख्या के अनुपात से 
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श्ज 


प्रतिनिधि नियत करने को कहा जाएगा और इन प्रतिनिधियों के अधिफार दिटिश 
नारत के प्रतिनिधियों के समान रहेंगे। 

(7) भारत के सम्मुख जो सकटन्काल उपस्थित है उसके बीच में भौर 
जब तक दि नया विधान समन नहीं होता तब दक सम्नाद वी सरकार भारत रू 
रा, नियनण और निर्देशन का उत्तरदायित्द सपूण दिग्वयूद-प्रय्त्तों फे एवः 
अग के रूप में जपने हाथ में रसेगी। डिन्तु भारतीय जनता के सहयोग से देश छे 
संपूर्ण सनिका, नतिक तथा जायिक साधनों को संगठित लरने की छिस्मेदारी भारत- 
सरकार पर रक््यी। सम्राद की सरकार की इच्छा है, और बह भारतीण पननता 
के विधिय वर्गों के नेताओं का आद्दयान करती है कि वे अपने देश, ब्रिटिश राप्ट्र- 
मंटद तथा मिनरापष्ड्रो के सडाह-मणपिरे में तुरन्त और प्रभावोत्पाददा टग से 
भाय है । उस प्रदार एक महान्‌ झार्य के सम्पादन में दे रखनात्मह और सपिय 
सदारता प्रदान मर सकेंगे, जो भारत दी भावी स्वासीनता के छिए बटत ही महर्द 
पृण ६7 


॥ 
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फिप्छ को नेताओं से आई 
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समिति १० अप्रै७छ तक क्रिप्स-प्रस्तावों पर सोच-विचार करती रही। लेकिन 
१० अप्रैल को काग्रेस के प्रधान की सर स्टैफई क्रिप्स के साथ अन्तिम मुलाकात 
के बाद काग्रेस का यह अ्रम दूर हो गया। निस्सन्देह यह एक वडी विचित्र-सी बात 
है कि जिस आधार को लेकर विभिन्न दलो में यह बातचीत शुरू हुई थी अन्त मे 
वही आधार एक मृगमरीचिका सावित हो और सारी बातचीत उस पर आकर 
टूट जाय। 


क्रिप्स योजना का अन्त 


सर स्टैफड क्रिप्स के प्रस्ताव ३० मार्च, १९४२ को प्रकाशित हुए। उस समय 
वह बडे विचित्र और अनोखे प्रतीत हुए। उनमे प्रत्येक दर को खुश करनेवाली 
बाते थी। काग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्व-भूमिका में औप- 
निवेशिक स्वराज्य, वेस्टमिस्टर कानून, पृथक होने का अधिकार और सर्वोपरि 
बात विधान-परिपद्‌ का उल्लेख था जिसे प्रारभ में ही ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल से 
पृथक हो जाने की घोषणा कर देने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम-लीग 
के लिए सब से बडी वात यह थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय सघ से अलग 
हो जाने का हक था। नरेशों को न केवल इस बात की आजादी थी कि वे चाह 
तो इस सघ में शामिल हो या न हो वल्कि विधान परिपद्‌ मे रियासतो के प्रतिनिधि 
भेजने का एकमात्र अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। र्यासतो की जनता 
की बुरी तरह उपेक्षा की गई थी और यहा तक कि उन्हे यह हक भी नही था कि 
वे गुलामो की तरह अपने मालिको के साथ भी वहा जा सके। कार्येसमिति को 
ब्रिटेन की इस योजना का रहस्य समझने में वहुत देर नहीं लंगी। इससे साफ 
जाहिर था कि ब्रिटेन का इरादा सत्ता हस्तान्तरित करने का विल्कुल नही था। 
आजादी के सवाल को टाल-मटोल कर खटाई मे डालने की कोशिश की गई थी। 
इसके अछावा तीसरी बात यह थी कि रियासतो की जनता को विधान परिषद्‌ 
में अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से वचित कर दिया गया था। इससे रिया- 
सतो की जनता में बेचैनी और क्षोभ फैल जाना स्वाभाविक और अनिवायें था। 
चुनाचे लोक-परिषद्‌ के प्रधान पडित जवाहरलाल ने सारी स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए इस सम्बन्ध में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को लिखा और यह सुझाव पेश किया 
कि इस विषय पर और सोच-विचार करने के लिए उन्हें उक्त परिषद्‌ के उप- 
प्रधान से भेट करनी चाहिये। फछत ३१ मार्च को परिषद्‌ के उप-प्रधान ने सर 


स्टैफडे क्रिप्स से बातचीत की। उन्होने बताया कि किस प्रकार ज्योही एक बार , 


ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाएगा, देशी नरेश 
भी स्वत वाइसराय और राजनीतिक विभाग के नैतिक प्रभाव मे आ जाएगे और 
वे स्वयमेव रियासतो की जनता के प्रतिनिधियों को विधान-परिषद्‌ में भेज देगे। 
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परन्तु देशी राज्यो की जनता के राजनीतिक कष्टों के निवारण के लिए यह एक 
अग्रत्याशित औपघ्र थी जिसे जल्दी से प्रयोग मे नही छाया जा सकता था। यह 
एक ऐसा प्रस्ताव था, जिसे आसानी से स्वीकार नही किया जा सकता था। सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स का यह कहना था कि रियासतो के साथ ब्रिटिश सरकार ने जो सधिया 
कर रखी है, उनकी शर्तों के अन्तर्गत उसके लिए रियासतो को विधान-परिषद्‌ 
में जनता के प्रतिनिधि भेजने की किसी खास प्रणाली पर अमल करने के लिए 
मजबूर करना सभव नही था। परन्तु उनके पास इस तके का कोई जवाब नहीं 
था कि ५६२ रियासतों में से केवल तीस-चालीस रियासतों को छोडकर बाकी 
किसी भी रियासत्त के साथ ब्रिटिण सरकार की कोई सधि नही थी। शेष के साथ 
तो उसके सम्बन्ध केवल सनदों और समझौतो पर आधारित थे। 

अब समझौते के प्रमुख और महत्त्वपूर्ण पहल अर्थात्‌ रक्षा के प्रश्च पर विचार 
कीजिए। ब्रिटिश मतन्रिमण्डल ने भारत के विभिन्न दलो की मजूरी के लिए सर 
स्टैफड क्रिप्स के जरिये जो प्रस्ताव यहाँ भेजे थे, उनमे रक्षा के प्रशतत को छुआ तक 
नही गया था। परन्तु बात यही तक सीमित नहीं थी। दिल्ली के अपने पहले 
ही पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर स्टैफड क्रिप्स ने साफ-साफ दब्दों से यह 
कह दिया था कि अगर सभी दल एक साथ मिलकर रक्षा-विषय को भारतीयों 
के सुपुर्द करने की माग करे तब भी उसे उन्हें हस्तान्तरित नही किया जा सकता । 
इस प्रकार मामला विल्कुल साफ था। इसीसे प्रभावित होकर काम्रेस ने क्रिप्स- 
योजना को ठुकरा देने का फैसला किया। जब समाचारपत्नों की इस सम्बन्ध में 
की गई भविष्यवाणियों का ज्ञान सर स्टैफड क्रिप्स को हुआ तब उन्होने पहली 
अप्रैल को विनम्रतापूर्वक काग्रेस के प्रधान और पडित जवाहरलाल को लिखा कि 
मेरी यह इच्छा है कि आप लोग इस प्रइन पर प्रधान सेनापति से वातचीत करे। 
दूसरे दिन उन्होने एक और पत्र लिखा जिसमे यह आग्रह किया कि यदि काग्रेस 
कार्यसमिति ने इन प्रस्तावों को ठुकराने का ही फैसला कर लिया हो तो भी उसे 
अपना निर्णय तब तक नही प्रकाशित करना चाहिये, जब तक कि में काग्रेस के 
प्रधान से मुलाकात न कर हछू। परन्तु इससे पूर्वे सर स्टैफड्ड क्रिप्स ३० मार्च को 
काग्रेस के प्रधान को लिख चुके थे कि न काग्रेस के प्रधान और न पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू की प्रधान सेनापति से हुई मुलाकात का और न उनसे सर 
स्टफर्ड क्रिप्स की मुलाकात का कोई एसा परिणाम निकला जिससे प्रभावित 
होकर कार्यसरमिति अपना निर्णय बदल लेती। लेकिन उसने १० अप्रैल तक 
अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया। 

इसी बीच काग्रेस कार्यसमिति द्वारा क्रिप्स-प्रस्तावों को ठुकरा दिये जानें पर 
सर स्टैफडे क्रिप्स ने रक्षा-व्यवस्था के विषय में एक और हल पेश किया जो कंग्रिस 
को सवंया अमान्य था, इसलिए उसने इस वार भी उसे ठुकरा दिया। इस सुझाव 
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का विस्तृत उल्लेख उस पत्र में किया गया है, जो उन्होने ७ अप्रैल, १९४२ को 
काग्रेस के प्रथान को लिखा था। इसके अनुसार प्रधान मत्री युद्ध-सस्दय के रूप में 
वाइसराय की शासन-परिपद्‌ में बने रहेगे और युद्ध-सम्बन्बी सभी कार्रवाइयो 
का नियत्रण उनके हाथ मे रहेगा । वाइसराय की गासन-परिपद्‌ में रक्षा-विभाग 
का सदस्य एक भारतीय भी रहेगा, जिसके अधीन ये विपय होगे --जनसपर्क- 
विभाग, सैन्य-विधटन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पेट्रोल का नियत्रण, पूर्वी देश- 
समूह परिपद्‌ का प्रतिनिधित्व, सैनिको की सुख-सुविधाओ की व्यवस्था, कैण्टीन 
(उपाहा र-गह) सगठन, कुछ गैर-टेकनिकल शिक्षण सस्थाए, सेना के लिए 
स्टेशनरी और छपाई आदि की व्यवस्था, विदेश से आनेवाले सभी शिप्ट-मडलो 
और अफसरो के लिए आवश्यक प्रबन्ध की देसरेख---यदि वह चाहे तो उनके 
आगमन पर आपत्ति भी उठा सकता है--खतरेवाले इलाको से लोगो का 
स्थानान्तरण, सिगनल-व्यवस्था का एकीकरण तथा आथिक सुख-सुविवा की 
व्यवस्था । 

इस प्रकार साफ जाहिर है कि सर स्टैफड क्रिप्स ने ७ अप्रैल के अपने सुझाव 
में जिस दुहरी शासन पद्धति की योजना का प्रस्ताव किया था उसकी जगह अब इस 
नये सुझाव के अनुसार, उन दायित्वों को छोडकर जो प्रधान सेनापति शासन 
परिपद के युद्ध-सदस्य के रूप में स्वय उठाते हैँ, रक्षा-विभाग के अन्तर्गत शेष सब 
विषय प्रतिनिधित्व-प्राप्त भारतीय को पूर्ण रूप से सौप दिये जाएगे | एक तरह से 
यह कार्यो का विभाजन न होकर उनके उत्तरदायित्व का बँटवारा था। १० 
अप्रैल को इसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स से जो मुलाकात 
की गई उसके दौरान में उन्होने कहा कि ये विषय युद्ध-विभाग के सदस्य के रुप 
में प्रधान सेनापति की अधिकार-सीमा मे होगे, परन्तु जब उनसे विषयो की तालि- 
काओ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने को कहा गया तब उन्होने फिर १० अप्रैल 
वाली उच्त तालिकाओ का उल्लेख किया जो नामजूर की जा चुकी थी। जिव 
कारणो से अन्त में जाकर क्रिप्स-प्रस्ताव अस्वीकार किये गए उनमे 233 एक ह बात 
यह भी थी । दूसरा कारण धारासभा के प्रति मत्रिमडल के का 
प्रश्न था। सर स्टैफड क्रिप्स ने इस बात से साफ इन्कार कर दिया कि उन्होन॑ 
२५ मा्चे की अपनी मुलाकात के दौरान में मौलाना आजाद से बातचीत करते 
समय मत्रिमडलू शब्द का प्रयोग किया था और यदि काग्रेस इस तरह का उत्तरः 
दायित्व चाहती है तो उसे अपनी यह माग वाइसराय के सामने रखनी चाहिये। 

इस प्रकार हम देखते हे कि कार्य समिति तीन बार इन प्रस्तावों को ठुकरा 
चुकी थी, लेकिन सर स्टैफडे क्रिप्स इसे समाचास्पत्रो में प्रकाशित नही होने 
देना चाहते थे । पहली बार उसने २ अग्रैल को इन प्रस्तावों को नामजूर किया था। 
इसके बाद क्रिप्स ने कार्योससिति के पास अपना रक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव 
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भेजा और उसे भी काग्रेस ने ७ अग्रैल को रद कर दिया। लेकिन इस बार कर्नरू 
जॉनसन ने इसे पत्रों मे न प्रकाशित करने का आग्रह किया। इसके बाद रक्षा- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में कर्नल जॉनसन ने एक और सुझाव पेश किया। उसके 
सम्बन्ध मे कई सशोधन पेश किये गए। पर अन्त में १० अग्रैल को उसे भी कार्य- 
समिति ने नामजर कर दिया। उपर्यक्त बातो से स्पष्ट है कि क्रिप्स-योजना रक्षा 
और मत्रिमडल के उत्तरदायित्व के प्रश्त पर आकर असफल हो गई। 


लाड हेलीफैक्ल का भाषण 


भारत मे क्रिप्स-योजना की बातचीत अभी चल ही रही थी कि ७ अप्रैल की 
रात्रि को न्ययार्क के टाउनहाल में भाषण देते हुए भारत के भूतपूर्व वाइसराय 
लार्ड इरविन और अमरीका के तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत लाड्ड हेलीफ॑क्स ने यह 
सभावना प्रकट करते हुए कि सम्भवत भारतीय प्रवक्‍ता क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा 
दे, कहा -- 

“अगर हमारा प्रयत्न असफल रहा तो ब्रिटिश सरकार को बडे-बडे सगठित 
भारतीय दलो की सहायता अथवा सहयोग के विना ही विवश होकर अपने कत्तेव्य 
का पालन करना पडेगा। भारत के सबसे बडे सुसगठित राजनीतिक दल भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा के सहयोग से हम वचित रहे हूँ । काग्रेस समस्त भारत का एक 
छोटा-सा भाग है और भारत के अन्य दल और सस्थाएँ, उसका यह एकमात्र दावा 
कि वह सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मानने को तैयार नही है ।” 

यह भाषण ७ अगप्रेल को दिया गया और यह निश्चित है कि ऐसा भाषण 
देते के लिए लाड्ड हेलीफेक्स को आवश्यक हिदायते लन्‍्दन से ही प्राप्त हुई होगी । 
लन्दन में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स-योजना की असफलता को निश्चित समझ लिया 
था और इसकी सूचना उसने न्यूया्क को भी दे दी। दूसरी वात यह है कि ब्रिटेन 
अमरीका को खुश करने की फिक्र मे था। इसी उद्देश्य के लिए लाड्ड हेलीफ॑क्स 
के उक्त भाषण की व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति- 
पूर्ण न होगा कि मूल क्रिप्स-योजना का असली मकसद भी अमरीका के जनमत 
को सतुष्द करना ही था। 


क्रिप्स का विरोधी रुख 


चाहे युद्ध की परिस्थिति मे अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति मे कोई परिवर्तन 
हआ हो अथवा कोई और वजह हुई हो,लेकिन यह एक सचाई है कि १० अग्रैल की 
जाम को सर स्टैफडे क्रिप्स के रुख मे पूर्ण परिवर्तत हो गया और वह इस बातचीत 
को बन्द कर देने के लिए व्यग्र और चिंतित-से दिखाई दिये । इधर इस वातचीत 
का खत्म होना था कि सर स्टैफड क्रिप्स ने विरोधी रुख अख्तियार कर लिया और 
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वह काग्रेस पर इलजाम-पर-इलजाम लगाते चले गए। १० अप्रैल की शाम को 
ज्यों ही काग्रेस के प्रधान और पडित नेहरू सर स्टैफर्ड क्रिप्स के यहा से वापस 
लौटे त्यो ही सर स्टैफडड क्रिप्स फौरन श्री जिन्ना की कोठी पर दौडे गए। अगले 
दिन कार्यसमिति को उनकी तरफ से एक कटु पत्र मिला जिसमें उन्होने काग्रेस पर 
यह दोप छगाया कि वह अल्पसख्यको पर शासन करना चाहती है और उन्हें 
दबाकर रखना चाहती है। यह बडे आश्चर्य की वात थी कि उन्होने ऐसा पत्र 
लिखा, क्योकि काग्रेस ने तो इस सम्बन्ध में एक गब्द भी नहीं कहा था कि उसे 
या मुस्लिम लीग अथवा अन्य राजनीतिक दलो को कितने-कितने स्थान मिलने 
चाहिए। न कभी काग्रेस ने यही सुझाव पेश किया था कि प्रधान सेनापति के 
अलावा राष्ट्रीय सरकार के १४ सदस्यों में से उसे बहुमत दिया जाना चाहिये। 
इग्लैण्ड वापस पहुँचने पर सर स्टैफर्ड ने काग्रेस पर एक और दोप यह लगाया 
कि वह लडाई के दौरान में ही विधान में परिवर्तत करना चाहती है, यद्यपि इस 
दिशा में कभी कोई कोशिश नहीं की गई थी। 


क्रिप्स की वापसी 


इस प्रकार हम यह कह सकते हूँ कि ब्रिटिश मत्रि-मण्डल के प्रस्ताव अगस्त 
१९४० के प्रस्तावों का ही एक परिवरद्धित सस्करणमात्र थे। हम इसे यो भी कह 
सकते है कि ये ब्रिटिश मत्रि-मण्डल के निर्जीव और मृत शिशृ्‌ के समान थे और 
सर स्टैफडे क्रिप्स नयी दिल्‍ली मे बीस दिन तक इस|प्राणहीन शिशु में कृत्रिम उपायो 
से जीवन-सचार करने की चेप्टा कर रहे थे। उसमे जीवन फूकने की उन्होने 
लाख कोशिश की, पर सब वेकार गया। बीच-बीच में कभी उसमे थोडा स्पन्दत 
और गति का अनुभव होने छूगता था। परन्तु काग्रेस कार्यसमिति ने ३१ माच, 
१९४२ को इस शिशु के मरने की घोषणा कर दी थी---अर्थात्‌ उन प्रस्तावो 
के प्रकाशित होने से पहले ही उसने उन्हें असफल कर दिया, केवल सर 
स्टैफ्ड क्रिप्स के अनुरोध और निवेदन करने पर उसने अपनी ओर से उनके 
ठुकराए जाने का समाचार प्रकाशित नही होने दिया। इसके बाद उसे अनेक 
तरह की छोटी-मोटी रिआयते देकर फूसलाने की कोशिश की गई, लेकिन 
इसका परिणाम जले पर नमक छिडकने-जसा ही हुआ। दरअसल ईमानदारी से 
गलती को सुधारने की कोशिश ही नही की गई। ८ अप्रैल तक यही स्थिति रही। 
इसके बाद उन्हे फिर नामजूर कर दिया गया और अब उनकी सफलता की कोई 
आशा न रही। उस शिकश्ष्‌ के पुनर्नीवित होने की सब आशाओ पर पानी फिर 
गया। लेकिन इसी बीच एक अमरीकी डाक्टर कर्नल जॉनसन आ गया। पहले 
डाक्टर सर स्टैफड्ड क्रिप्स ने उससे इस शिश्‌ के बारे से सलाह-मशविरा किया। 
परन्तु इस नये डाक्टर का नुसखा भी बेकार रहा और अन्त में ११ अप्रैल को इस 
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शिशु को जमीन में दफना दिया गया--अर्थात्‌ ११ अप्रैल को क्रिप्स-प्रस्तावो के 
अन्तिम रूप से असफल हो जाने की घोषणा कर दी गई। सर स्टैफडं क्रिप्स 
ने भी अपने प्रस्ताव ११ अप्रैठ को वापस ले लिए और १२ अप्रैल को वह 
इस्लैण्ड लौट गए । फिर भी श्री चचिल और श्री एमरी यही घोषणा करते रहे 
कि प्रस्ताव ज्यों-के-त्यो कायम हूँ और उनमें किसी किस्म का परिवर्तन 
तही किया गया है। 


विफलता के कारण 


भारत के सभी प्रमुख दलो और सार्वजनिक सस्थाओ ने क्रिप्स-प्रस्तावो को नाम- 
ज्र कर दिया था। परन्तु प्रत्येक की वजह अरूग-अलग थी। यह स्थिति बिलकुल 
साइमन-कमीशन-जैसी थी। उस समय भी १९२७-२९ में विभिन्न दलो और 
सार्वजनिक सस्थाओ ने अलहूग-अछहूग वजहों से उसका वहिप्कार किया था। 
काग्रेस-द्वारा क्रिप्स- योजना को नामज्र किये जाने की मुख्य वजह यह थी कि 
उनके अनुसार शासन-परिपद्‌ धारासभा के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। इसके 
अलावा ऐसा करने के दूसरे और गौण कारण ये थे--एक तो प्रान्तों को भारतीय 
सघ से अलग हो जाने की आज्ञा दे दी गयी थी, दूसरे भारतीय रियासतो की 
जनता को इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रतिनिधित्व नही दिया गया था। उसके 
लिए उसमे कोई गुजाइश नही थी। तीसरे, रक्षा और युद्ध-विभागो को सुरक्षित 
विषय मानकर उन्हें भारतीयो को देने से इन्कार कर दिया गया था। 
मुस्लिम लीग की स्थिति यह थी कि वह इस योजना को केवल उस 
हालत में स्वीकार करने को राजी थी जब काग्रेस भी उसे स्वीकार कर लेती । 
उसने इन प्रस्तावों को इस वजह से नामजर कर दिया कि उनके अनुसार प्रान्तो 
को सघ से अलग होने का पूरा और साफ-साफ दब्दो में कोई अधिकार नही दिया 
गया था और न ही उनसे पाकिस्तान की माँग ही पूरी होती थी। हिन्दू-महासभा 
ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उनमें भारत के विभाजन की गुजाइश 
रखी गई थी, हालाँकि इस वात की वडी अस्पप्ट-सी सभावना थी। दलित वर्ग 
का यह कहना था कि हमें काफी सरक्षण नही दिये गयें। भारतीय ईसाइयो और 
मजदूरों ने उसे उसी बिना पर नामजर कर दिया जिस पर काग्रेस ने किया था। 
सिर्फ रेडिकल डेमोक्रेटिक दल ही एक ऐसा दल था जिसने उसे स्वीकार किया। 
रियासतो को उससे कोई सरोकार नही था क्योकि चाहे वे भारतीय सघ में शामिल 
होती या न होती; उनके लिए तो नयी परिस्थिति में जपने सधिजन्य मधिकारों 
में संशोधन करना ही था। रही रिवासतो की जनता, उसके लिए उसमे 
कोई गुृंजाइस नहीं थी। इसलिए उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती 
धी। 
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सापघूहिक शआआन्दोलन का निश्चय 


भारत से लन्दन लौटकर सर स्टैफड्ड क्रिप्स ने अमरीका के नाम जो भाषण 
ब्राडकास्ट किया उसकी वडी जोरदार प्रतिक्रिया हुई। इस भाषण मे क्रिप्स ने 
कहा, हमने प्रतिनिधित्ववुर्ण भारतीय राजनीतिक नंताओं को तत्काल वाइसराय 
की शासन-परिषद्‌ में ऐसा प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया जैसा कि आपके उन 
मत्रियो को प्राप्त है जो आप (अमरीका) के राष्ट्रपति को परामर्श देत हैँ ।” 
उन्हें इतने से ही सतोप नही हुआ उन्होने यह भी कहा कि काग्रेस अल्पसख्यको 
पर छा जाना चाहती है । उसने गाधीजी के इशारे पर ही इन प्रस्तावों को 
ठुकराया । गाधीजी ने इन प्रस्तावों को एक दिवालिए वेक की गैरूमियादी 
हुंडी कहा हे । राजनीतिज्ञो, पत्रकारो, लेखको और प्रचारको ने उन्ही असत्य 
और बेबुनियादी वातो को लेकर झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। 


परन्तु गाधीजी गिरे हुए राजनीतिज्ञ नही थे। उनका सिद्धान्त असत्य का 
मुकाबला सत्य और अन्वकार का मुकाबला प्रकाश तथा मृत्यु पर जीवन द्वारा 
विजय पाने का था। इसलिए उन्होने अप्रैल, १९४२ के अन्त में अपना आन्दोलन 
शुरू कर दिया। उन्होने कहा--- भारत के लिए चाहे इसका कैसा भी परिणाम 
क्यों न हो, उसकी और ब्रिटेन की भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि अग्रेज व्यव- 
स्थायूवेक और समय रहते भारत से चले जाएँ।” यह कोई पहला मौका नही था 
जब कि गाघधीजी ने अग्रेजो से भारत को छोड कर चले जाने को कहा हो । २२ अप्रैल 
१९४१ को श्री एमरी के उत्तेजनापूर्ण भाषण का प्रत्युत्तर देते हुए गाघीजी ने कहा 
था, आखिर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यह वात क्यो नही मान लेते कि यह भारत का 
घरेलू मामला है ?वे भारत से एक बार हट जाए, में वादा करता हु कि काग्रेस, 
लीग और देश के दूसरे सभी दल तव यह अनुभव करने छगेगे कि सब का भला 
इसी में है कि हम सब आपस में मिल जाएँ ।” गाघीजी का दृढ विश्वास था कि 
ब्रिटेन के इस देश में बने रहने से जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्सा- 
हन मिलता है ।“मुझे यकीन हो गया है कि अब वह वक्‍त आ गया है जब अग्रेजो और 
भारतीयो को एक-दूसरे से सर्वेथा' किनारा कर लेना चाहिए। अगर अग्रेज भारत 
से तत्काल और व्यवस्थित रूप में, पूर्णत। हट जाए तो उससे मित्र-राष्ट्रो 
का लक्ष्य एकदम पूर्ण नैतिक आधार पर अधिष्ठित हो जाएगा ।” 

आगे चलकर गाधीजी ने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमें जापा- 
नियो का विशुद्ध अहिसात्मक असहयोग के आधार पर विरोध करना चाहिए। 
उन्होने छोगो को सलाह दी कि उन्हें किसी भी तरीके से जापानियो की मदद नही 
करनी चाहिये । और न जापानियो के प्रति किसी प्रकार का दयालतापूर्ण व्यवहार 
ही करना चाहिए, उन्हें तो करोडो प्राणियो की आहुति देने को तैयार रहना 
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की घारासभा और काग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें । १५ जुलाई 
को उन्होने ऐसा ही किया भी। 


काय समिति का प्रस्ताव 


जुलाई, १९४२ में कार्यसमिति का एक लम्बा अधिवेशन हुआ जो ६ जुलाई 
से लेकर १४ जुलाई तक जारी रहा। उस समय ससार की सुरक्षा और नाजीवाद, 
फासिस्टवाद, सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद के अन्त के लिए भारत में तत्काल 
ब्रिटिश शासन का अन्त नितान्त आवश्यक समझा जा रहा था। सितम्बर १९३९ 
से लेकर अक्टबर, १९४० तक काग्रेस ने ब्रिटेन को परेणानी में न डालने की नीति 
अर्त्यार की थी और फिर अक्टूबर, १९४० से लेकर अक्टूबर, १९४१ तक उससे 
व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के जरिये अपना विरोध प्रकट करते हुए जान-वूज्न 
कर सयम से दाम लिया था। लेकिन ब्रिटेन पर इसका रत्ती भर भी असर नही हुआ। 
ब्रिटिश सरकार से भारत से हट जाने की जो माग की जा रही थी उसके पीछे भी 
सद्भावना थी और उसके फलस्वरूप देग मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में मदद 
मिलती ब्रिटिश सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का जोरदार आग्रह 
किया गया -- 

“जो घटनाएं प्रतिदिन घट रही हँ और भारतवासियों को जो-जो अनुभव 
हो रहे है उनसे काग्रेसी कार्यकर्ताओं की यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि 
भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त अति जीघ्र होना चाहिये। यह केवल इसलिए 
नही कि विदेशी सत्ता अच्छी-से-अच्छी होते हुए भी स्वयं एक दूपण और परतत्र 
जनता के लिए अनिष्ट का अवाध स्रोत है, बल्कि इसलिए कि दासत्व-श्द्ला में 
जकडा हुआ भारत अपनी ही रक्षा के काम में, और मानवता का विध्वस करने 
वाले युद्ध के भाग्य-चक्र को प्रभावित करने में, पूरा पूरा भाग नही ले सकता। 
इस प्रकार भारत की स्वतत्रता न केवल भारत के हित में आवश्यक है, बल्कि ससार 
की सुरक्षा के लिए और नाजीवाद, फासिस्टवाद, सैनिकवाद और अन्य अकार के 
साम्राज्यवादो एव एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के आक्रमण का अन्त करने के लिए 
भी । ससारव्यापी युद्ध के छिडने के बाद से काग्रेस ने यत्नपूर्वक परेशान न करने 
वाली नीति को ग्रहण किया है। सत्याग्रह के प्रभावहीन हो जाने का खतरा उठाते 

कक भी काग्रेस ने इसे जान बूझ कर साकेतिक स्वरूप दिया ओर यह इस आशा से 
के परेशान न करनेवाली इस नीति के यौक्तिक पराकाप्ठा तक पहुँचने पर इसका 
यथोचित समादर किया जायगा और वास्तविक सत्ता लोकप्रिय प्रतिनिधियों 
को सौप दी जायगी जिससे कि राष्ट्र विश्व भर में मानव स्वतत्रता, 
जिसके कुचल दिये जाने का खतरा उपस्थित है, प्राप्त करने के कार्य मे अपना पूरा 
सहयोग देने मे समर्थ हो सके । इसने यह आशा भी कर रखी थी कि ऐसा कोई भी 
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कार्य नही किया जायगा जिससे भारत पर ब्रिटेत के आधिपत्य के और भी दूढ 
होने की सम्भावना हो । 

“किन्तु इन आशाओ को चकनाचूर कर डाला गया है। क्रिप्स की निष्फल 
योजना ने स्पष्ट रूप से दिखला दिया है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की 
मनोवृत्ति में कोई परिवर्तत नही हुआ। सर स्टैफडें क्रिप्स के साथ वार्ता करने मे 
काग्रेस-प्रतिनिधियो ने राष्ट्रीय माग के अनुरूप कम-से-कम अधिकार प्राप्त करने 
का जी-तोड प्रयत्त किया, पर सफलता न गिली। इस असफलता के परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटेन के विरुद्ध विद्वेष-भावना में शी घ्रता के साथ और व्यापक रूप से वृद्धि 
हुई है और जापानियो को सैनिक सफलता से विशेष सन्तोष प्राप्त हुआ है। 

“कार्यसमिति इस स्थिति को घोर आशका की दृष्टि से देखती है, क्योकि यदि 
इसका प्रतिरोध न किया गया तो, अनिवार्य रूप से इसका परिणाम आक्रमण को 
निष्क्रिय भाव से सहन करना होगा। समिति की धारणा है कि सब प्रकार के 
आक्रमणो का प्रतिरोध होना ही चाहिए, क्योकि इसके आगे झुक जाने का अर्थ 
अवश्य ही भारतीयों का पतन और उनकी परतत्रता का जारी रहना होगा । काग्रेस 
नही चाहती कि मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर जो बीती है वही भारत पर भी 
बीते । इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी अन्य विदेशी सत्ता की 
चढाई या आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति का सगठन करे। ब्रिटेन के विरुद्ध जो 
विह्ेष-भावना वर्तमान है उसे काग्रेस सदभावना के रूप में परिणत कर देगी और 
भारत को, ससार भर के राष्ट्रो और अधिवासियो के लिए स्वतत्रता प्राप्त करने 
के सयुक्त उद्योग और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले कष्ट और क्लंशो में 
स्वेच्छापू्वक भाग लेने को प्रेरित करेगी। यह केवल उसी अवस्था में सम्भव है 
जब भारत स्वतत्रता के आलोक का अनुभव करे। 

“काग्रेस-प्रतिनिधियो ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलज्ञाने का शक्ति-भर 
प्रयत्न किया है, किन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह काम असम्भव हो गया है 
और वततेमान अवास्तविकता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी हो सकती 
है जब विदेशी प्रभुता और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय और भारतीय जन, 
जिनमें सब दलो और समुदाओ के व्यक्ति होगे, भारतीय समस्याओं का सामता 
करे और पारस्परिक समझौते के आधार पर उनका हल ढंढ निकाले। 

“तब सम्भवत. वर्तेमान राजनीतिक दल जो प्रधानत: ब्रिटिश-सत्ता को अपनी 
ओर आहष्ट करने और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से सगठित हुए है, अपनी 
कार्रवाई बन्द कर देगे। भारत के इतिहास मे, फिर यह बात पहले-पहल अनुभव 
की जायगी कि भारतीय नरेश, जागीरदार, जमीदार और सम्पत्तिवान तथा 
धनिकवर्ग उत श्रमजीवियों से अपना घन और सम्पत्ति प्राप्त करते है, जो खेत- 
खलिहान, कारखानो और दूसरे स्थानों पर काम करते हैँ और जो वास्तव में शक्ति 
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एवं सत्ता के अधिकारी हैँ । भारत में ब्रिटिश गासन के हटा लिए जाने पर देश के 
जिम्मेदार स्त्री-पुरुप एक साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण करेंगे 
जो भारत के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी और बाद में ऐसी 
योजना को जन्म देगी जिससे विधान-निर्मान्री-परिपद्‌ की रचना हो सकेगी जो 
राष्ट्र के सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य भारतीय शासनविधान का निर्माण 
करेगी। स्वतत्र भारत के प्रतिनिधि और ब्रिटेन के प्रतिनिधि दोनो देशो के सहयोग 
और भावी सम्बन्ध को स्थिर करने के लिए, आक्रमण का सामना करने के सामूहिक 
कार्य में सहयोगियों के रूप में, परस्पर वार्तालाप करेगे। 

“काग्रेस की हादिक इच्छा है कि वह, जनता की सम्मिलित इच्छा और 
शक्ति के वलू पर भारत को आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य बनाए। 
भारत से ब्रिविश सत्ता के उठा लिए जाने का प्रस्ताव पेश करने में काग्रेस की यह 
इच्छा नही है कि इससे ब्रिटेन अथवा मित्रराप्ट्रो के युद्ध-कार्यो में बाघा पहुचे या 
इससे जापान या धुरी-समृह के किसी अन्य राष्ट्र को भारत पर बाक्रमण करने या 
चीन पर दबाव बढाने को प्रोत्साहन मिले । और न कामरेस मित्रराष्ट्रो की रक्षा- 
शक्ति को हानि पहुचाने का इरादा रखती है। 

“इसलिए जापानियो के या किसी और के बाक्रमण को दूर रखने या उसका 
प्रतिरोध करने के लिए, तथा चीन की रक्षा और सहायता के लिए काग्रेस भारत में 
मितराप्ट्रो की सशस्त्र सेवाओ को टिकाने के लिए, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, 
राजी है। भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह कभी 
नही है कि भारत से सारे अग्रेज और निश्चय ही वे अग्रेज विदा हो जाय जो भारत 
को अपना घर बना कर वहा दूसरो के साथ नागरिक और समानाधिकारी बन कर 
रहना चाहते है। यदि इस प्रकार का हटना सजद्भावनापूर्वक सम्पन्न हो तो इसके , 
परिणामस्वरूप भारत में स्थायी शांसन की स्थापना और आक्रमण का प्रतिरोध 
करने तथा चीन को सहायता देने में इस सरकार तथा सयुकत राष्ट्रो के मध्य सहयोग 
हो सकता है। काग्रेस इस बात को समझती है कि ऐसा मार्ग महण करने में खतरे 
भी उपस्थित हो सकते है। किन्तु स्वतत्नता प्राप्त करने के लिए और खासकर 
वर्तेमान सकटापन्न स्थिति से देश एवं ससार भर में कही अधिक खतरो और विप- 
दाओ से घिरे हुए स्वृतत्रता के विशालतर आदर्श को बचाने के लिए, किसी भी 
देश को ऐसे खतरो का सामना करना ही पडता है। अस्तु, जब कि कार्येस राष्ट्रीय 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर है, वह जल्दबाजी में कोई काम करना नही चाहती 
और न ऐसा मार्ग ग्रहण करना चाहती है जिससे मिन्नराष्ट्रो को परेशानी हो। 
इसलिए',यदि ब्रिटिश सरकार इस अत्यन्त यौक्तिक और उचित प्रस्ताव को स्वीकार 
कर छेगी, जो न केवल भारत के, बल्कि ब्रिटेन के और उस स्वतत्रता के हित मे है 
जिससे मित्रराष्ट्र अपने को सरिलष्ट घोषित करते है, तो काग्रेस को ब्रिटिश सरकार 
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के इस कार्य से प्रसन्नता होगी। अतएत्र, यदि यह अपील व्यर्थ गई तो काग्रेस 
वर्तमान स्थिति के स्थायित्व को, जिससे परिस्थिति का धीरे-धीरे बिगड़ना और 
भारत की आक्रमण-विरोधी शक्ति और इच्छा का दुबे होना स्वाभाविक है, घोर 
आशका की दृष्टि से देखेगी । उस स्थिति में काग्रेस का अपनी समस्त अहिसात्मक 
शक्ति का, जो सन्‌ १९२०---जबकि इसने राजनीतिक अधिकारो और स्वाधीनता 
के समर्थन के लिए अहिसा को अपनी नीति के एक अग के रूप में स्वीकार किया 
था--के वाद सचित की गई है, अनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाध्य होना 
पडेगा। इस प्रकार के व्यापक सघष्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा गाघी 
करेगे। चूंकि, जो प्रश्न यहा उठाए गए है वे भारतीय जनता एवं मित्रराष्ट्रो की 
जनता के लिए सुद्रव्यापी तथा अत्यन्त महत्व के है , इसलिए कार्यसमिति अन्तिम 
निर्णय के लिए इन्हे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सुपुर्दे करती है। इस काये 
के लिए ७ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक होगी ।” 


महासमिति का प्रस्ताव 


इस प्रस्ताव को पास किए दो महीने गुजर चुके थे और इस अवधि मे जो 
घटनाए हुई थी उनके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय महासमिति के पास इसके सिवा 
और कोई चारा ही नही था कि वह अपने वम्बई वाले अधिवेशन में कार्यसमिति 
के प्रस्ताव को पास करे। उसने यह प्रस्ताव कुछ साधारण हेर-फेर के साथ पास 
कर दिया। यह साधारण परिवर्तन भी उसमें इसलिए किया गया कि कुछ बातों पर 
अधिक जोर दिया जा सके और कुछ बातो को अधिक स्पण्ट किया जा सके । 
कार्यसमिति की सिफारिशो पर ७ और ८ अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय 
महासमिति द्वारा बम्बई में जो प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार था --- 

“अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ के 
अस्ताव के विपयो पर, जो कार्यसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, और वाद की 
घटनाओ पर, जिनमे युद्ध की घटनावली, ब्रिटिण सरकार के जिम्मेदार वक्‍ताओ 
के भाषण ओर भारत तथा विदेशों मे की गयी आलोचनाए सम्मिलित हूँ, अत्यन्त 
सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि वाद की 
घटनाओ ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर 
दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक अन्त, भारत के लिए और 
मित्रराप्ट्रो के आदर्ण की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इस शासन का स्थायित्व 
भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्वेंछ बनाता है और अपनी रक्षा करने 
तथा विश्व-स्वातब्य के आदणे की पूतति में सहयोग देने की उसकी जविति में क्रमिक 
ह्वास उत्पन्न करता हैं । 


४३२ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


“इसलिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश 
सत्ता के हटा लेने की माग को दुहराती है। भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा हो 
जाने पर एक अस्थायी सरकार स्वापित कर दी जायगी और स्वृतन्त्र भारत मित्र- 
राष्ट्रो का मित्र वन जायगा और स्वातन्ब्य-सग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीक्षाओं 
और दु ख-सुख में हाथ वटायेगा। अस्थायी सरकार देश के मुख्य दलछो गौर वर्यों 
के सहयोग से ही बनायी जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जुली सरकार 
होगी जिसमे भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उसका 
प्रथम कत्तंव्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा अहिसात्मक शक्तियों द्वारा मितरराष्ट्र 
से मिल कर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, और खेतो, कार- 
खानो तथा अन्य स्थानों में काम करनेवाले इन श्रमजीवियो का कल्याण और 
उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति और अधिकार के वास्तविक 
पात्र हें । अस्थायी सरकार एक विधान-निर्मात्री-परिपद की योजना वनायेगी और 
यह परिषद भारत-सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के 
समस्त वर्गो को स्वीकार होगा। काग्रेस के मत से यह विधान सघ-विषयक होना 
चाहिए जिसके अन्तगेंत सघ में सम्मिलित होने वाले प्रान्तो को शासन के अधिकतम 
अधिकार प्राप्त होगे । अवशिष्ट अधिकार भी इन प्रान्तो को प्राप्त होगे। भारत और 
मित्रराष्ट्रो के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतनन्‍्त्र देशो के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित 
कर दिये जायगे जो अपने पास्परिक लाभ तया आक्रमण का प्रतिरोध करने के 
सामान्य कार्य मे सहयोग देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेगे। स्वतन्त्रता भारत 
को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के वलू पर आक्रमण का 
कारगर ढग से विरोध करने में समर्थ बना देगी। 

“भारत की स्व॒तन्त्रता विदेशी आधिपत्य से अन्य एशियाई राष्ट्रो की मुक्ति 
का प्रतीक और प्रारम्भ होगी। वर्मा, मलाया, हिन्दचीन, डच द्वीप समह, ईरान 
और ईराक को भी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि इस समय जापानी नियन्त्रण से जो देश है उन्हें वाद को किसी औपनिवे- 
शिक सत्ता के अधीन नही रखा जायगा। 

“इस सकटठ-काल में यद्यपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को प्रधानत 
भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिये तथापि कमेटी का मत 
है कि ससार की भावी शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के लिये स्व॒तन्त्र 
राष्ट्रो का एक विश्वसघ बनाने की आवश्यकता है। अन्य किसी बात को आधार 
बना कर आधुनिक ससार की समस्याएं नही सुलझाई जा सकती। इस प्रकार के 
विश्वसघ से उसमें सम्मिलित होनेवाले राप्ट्रो की स्वतच्तता, एक राष्ट्र द्वारा 
इसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अल्पसख्यको का सरक्षण, 
पिछडे हुए समस्त क्षेत्रो और लोगो की उन्नति और सब के सामान्य हित के लिए 


० आर 


२ ७-० अलनसननपगनिकिन.ई 


खुला विद्रोह: १९४२ ४३३ 


विद्व-साधनी का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का 
विश्वसघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों से नि शस्त्रीकरण हो सकेगा। राष्ट्रीय 
सेनाओ, नौसेनाओ और वायुसेनाओ की कोई आवश्यकता नही रहेगी और विश्व- 
रक्षक सेना विश्व में शान्ति रखेगी और आक्रमण को रोकेगी। 

“स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्वसघ में प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होगा और अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में अन्य देशो के साथ समान आधार पर सहयोग करेगा। 

“ऐसे सघ का द्वार उसके आधारभूत सिद्धान्तो का पालन करनेवाले समस्त 
राष्ट्रो के लिये खुला रहना चाहिये | युद्ध के कारण यह सघ आरम्भ में केवल 
मित्रराष्ट्री तक ही सीमित रहेगा । यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो 
पुद्ध पर, धुरी राष्ट्री की जज॒ता पर और आगामी शान्ति पर इसका बहुत जोरदार 
प्रभाव पडेगा। 

“परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अनुभव करती है कि युद्ध की दु खद और व्याकुल 
कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ और विश्व पर संकट के बादलो के 
घिरे होने पर भी कुछ ही देशो की सरकारे विश्वसघ बनाने की ओर कदम उठाने 
को तैयार है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रो की भ्रमपूर्ण 
आलोचनाओ से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्पष्ट मांग का भी 
विरोध किया जा रहा है। ऐसी दशा में न तो नित्य बढते जाने वाले खतरे का कोई 
प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की 
जा सकती है। कार्यसमिति ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रो से जो सच्ची अपील की थी 
उसका अभी तक कोई उत्तर नही मिला है। बहुत से विदंशी क्षेत्रों में की गई 
आलोचनाओ से प्रकट हो गया है कि भारत और विश्व की आवश्यकताओ के विषय 
में अज्ञानता फैली हुई है। कभी-कभी तो आधिपत्य बनाये रखने की भावना और 
जातिगत ऊच-नीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति 
और अपने उद्देश्य के औचित्य का ज्ञान रखनेवाली कोई भी अभिमानी जाति सहन 
नहीं कर सकती। 

“इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातन्त््य का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय 
कार्येस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रो से अपील करना चाहती है। परन्तु वह 
यह भी अनुभव करती हैं कि उसे अब राप्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और 
गासनप्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई 
अधिकार नही है जो उस पर आधिपत्य जमाती है और जो उसे अपने तथा मानव- 
समाज के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है । इसलिए कमेटी भारत 
के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य 
से अहिसात्मक प्रणाली से और अधिक-से-अधिक विस्तृत परिमाण पर एक विशाल 
सप्नाम चालू करने की स्वीकृति देने का नि०्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षो 
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के शान्तिपूर्ण सग्राम में सचित की गई समस्त अहिसात्मक जक्ति का प्रयोग कर 
सके। यह सग्राम निश्चय ही गाघीजी के नेतृत्व में होगा और कमेंटी उनसे नेतृत्व 
करने और प्रस्तावित कारंवाइयो में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती हे । 

“कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयो का, जो उनके ऊपर आयेंगे, 
साहस और दृढतापूर्वक सामना करने तथा गाधीजी के नेतृत्व में एक बने रह कर 
भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिको के समान उनके निर्देशों का पालन करने 
की अपील करती हे । उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि महिसा इस आन्दोलन 
का आधार है । ऐसा समय आ सकता है जव निर्देश देना अयवा निर्देशों का हमारी 
जनता तक पहुचना सम्भव न होगा और जब कोई भी काग्रेस समिति कार्य नही कर 
सकेगी । ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य 
निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने-आप काम करना चाहिए। स्वतन्त्रता की 
कामना और उसके लिए प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथ- 
प्रदशेक बनकर उस कठिन मार्ग पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहा विश्राम का 
कोई स्थान नही है और जो अन्त में भारत की स्वतन्त्रता और मुक्ति पर जाकर 
समाप्त होता है। 

“अन्त में यह बताया जाता है कि यद्यपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने 
स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय मे अपना विचार प्रकट कर दिया है, 
तथापि कमेटी समस्त सवद्ध छोगो के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती है 
कि विद्ञाल सग्राम आरम्भ करके वह काग्रेस के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने की 
होगा नही है। सत्ता जब मिलेगी तव उस पर समस्त भारतीयों का अधिकार 

गा । 

७ और ८ अगस्त को जव अखिल भारतीय महासमिति का अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ तब उसके सदस्यो और जनता दोनो में ही बडी उत्तेजना पाई जाती थी। 
सभामडप कमेटी की बैठक के बजाय काग्रेस का एक छोटा-सा अधिवेशन प्रतीत 
हो रहा था, जिसमे करीब बीस हजार आदमी सम्मिलित हुए थे। उक्त प्रस्ताव 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया 
और यह प्रस्ताव केवल १३ विरोधी मतो से पास हो गया। प्रस्ताव के विरोधियों 
में १२ साम्यवादी और तेरहवें व्यक्ति एक साम्यवादी के पिता थे। 


गांधीजी का भाषण 


प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गाघीजी ने अपना भाषण दिया। उन्होने कहा -८ 
“मै इस लडाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, 
सेनापति अथवा नियत्रक के रूप मे नही, बल्कि आपके तुच्छ सेवक के रूप में और 
जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा वही मुख्य सेवक माना जायगा। मै तो राष्ट्र का 
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किये 
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मुख्य सेवक हूँ। मेरी अत्तरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही ससार से लोहा लेना 
पड़ेगा । वह मुझसे यह भी कहती है कि जबतक तुममे निशशक होकर ससार का 
सामना करने की ताकत है, तबतक तुम सुरक्षित हो, भले ही दुनिया तुम्हें किसी 
और नजर से देखे। गाधीजी ने सवाल किया---आख़िर आज भारत की आजादी 
मांग कर काग्रेस ने कौन-सा अपराध किया है ? क्या ऐसी माग करना गलती है, 
क्या उस सस्था पर सन्देह करना ठीक है ? मुझे आशा है कि इग्लैण्ड ऐसा नही करेगा । 
मुझे उम्मीद है कि अमरीका के राष्ट्रपति भी ऐसा नही सोचेगे और चीन के सर्वोच्च 
प्रधान सेनापति माशेरू चागकाई शेक भी, जो इस समय अपने अस्तित्व को कायम 
रखने के लिए जापानियों के साथ भीषण युद्ध कर रहे है, काग्नस के बारे मे ऐस। 
कोई बात नही सोचेगे। अगर ससार के सभी राष्ट्र मेरा विरोध करें; यदि 
समस्त भारत भी मुझे समझाने की कोशिश करे तो भी मैं अपने मार्ग से विचलित 
नही हूँगा। में आगे ही कदम बढाता जाऊँगा--सिर्फ भारत के लिए नही, बल्कि 
सारे ससार के लिए ।” 

गाधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी विशद रूप से प्रकाश डालते हुए 
साफ-साफ दब्दो में कहा, “पाकिस्तान के सवाल पर मेरे मन मे कोई भ्रम नही है । 
चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान हिन्दुस्तान के बाहर नही बन सकता। हम सभी 
को एक-दूसरे के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर देश की आजादी की कोशिश करती 
चाहिए। में बडा उतावला हूँ। आजादी सबके लिए है, किसी एक जाति या 
कौम के लिए नही। किसी भी कौम को हिन्दुस्तान की हुकूमत सौप देने की जो 
मांग मौलाना साहब ने ब्रिटेन के सामने पेश की है, में उसका समर्थन करता हूँ । 
अगर मुसलूमानोको हुकूमत सौप दी जाय तो उससे मुझे कोई रज नही होगा। 
. अब की जो लूडाई छिडेगी, वह तो सामूहिक लूडाई होगी। हमारी योजना मे गुप्त 
» कुछ भी नही है। हमारी तो खुली लडाई है। हम एक सल्तनत का मुकाबला 
करने जा रहे है और हमारी लडाई बिलकुल सीधी लडाई हे। इस बारे में आप 
किसी भ्रम में न रहे। दिल में कोई उलझन न रखे । लुक-छिप कर कोई काम 
न करें। जो लुक-छिपकर काम करते हूँ, उन्‍हें पछताना पडता है।” 


गांधीजी की हिदायते 


गाधीजी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि आन्दोलन शुरू 
करने के पूर्व वह वाइसराय को एक पत्र लिखकर उनके जवाब की प्रतीक्षा करना 
/ चाहते हे। उनका खयाल था कि इसमे शायद दो-तीन सप्ताह रूग जायें। इस 
बीच उन्होने देशवासियों को सलाह दी कि वे काग्रेस के १३ सूत्री रचनात्मक 
कार्यक्रम में अपनी शक्ति लगाएँ। इसके अलावा उन्होने लोगो को नीचे लिखी 
/ हिदायते भी दी .--- 


४३६ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


१---अखबारो को स्वतत्रतापूर्वक और निर्भीक होकर अपना कतंव्य पालन 
करना चाहिए। उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए और न किसी से रिह्वत 
लेनी चाहिए। अधिकारियो-द्वारा अपना दुरुपयोग किये जाने की अपेक्षा काम 
बन्द कर देना कही अधिक अच्छा होगा और तब उन्हें अपनी इमारतो, मशीनों 
और बडे-बडे कारोबार की कुरवानी देने को तैयार रहना चाहिये। 

२--राजाओ को सबोधित करते हुए गाधीजी ने कहा--“राजाओ को 
स्थिति के अनुसार अपने कतेव्य का पालन करना चाहिये। उन्हें समय की गति 
को पहचान कर अपने ज्ञासन की वागडोर अपनी प्रजा को सौंप देनी चाहिये और 
इसकी सूचना सरकार के राजनीतिक विभाग को भी दे देनी चाहिये ।” 

३--आनन्‍्दोलन के स्वरूप और उसे किस ढग से चलाना चाहिये, इस बारे 
में गाधीजी ने कहा “गृप्त रूप से कोई काम न कीजिये, यह पाप है। लुक- 
छिपकर कोई आन्दोलन न चलाइये ।” 

४--विद्याथियो और शिक्षको को सबोधित करते हुए गाधीजी ने कहा कि 
वे अपने अन्दर आजादी की भावना को धारण करे, काग्रेस के साथ खडे रहें, 
यह कहने की हिम्मत दिखाये कि वे काग्रेस के है, और अगर जरूरत आ ही पढे 
तो वे अपने धन्धे और कैरियर को खुशी-खुशी छोड दें। 

५---सरकारी नौकरो का जिक्र करते हुए गाघीजी ने उन्हे सलाह दी कि 
“उनके लिए यह ज़रूरी नही है कि वे फौरन ही अपनी नौकरियों से इस्तीफे दे दे, 
लेकिन उन्हे सरकार को यह्‌ तो लिखकर दे ही देता चाहिए कि वे काग्रेस के साथ 
हे ।! 

नेताओं की गिरफ्तारी 


इस बात के बावजूद कि एक-के-बाद-एक सभी काग्रेसी प्रवक्‍ताओ ने पहले 
सरकार से समझौता करने पर जोर दिया, सरकार ने उनकी बातो पर कोई 
ध्यान न देकर उलटे जनता पर अपना जोरदार दमन-चक्र चलाने की तैयारी 
शुरू कर दी। उसने पौ फटने से पहले ही काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों और 
बम्बई के ४० प्रमुख नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें विक्टोरिया टरमिततत 
स्टेशन पर पहुँचा दिया, जहाँ उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन तैयार खडी थी। यह 
सारी कार्रवाई उसने इतनी त्तेजी और अप्रत्याशित ढंग से की कि कुछ लोग अपने 
साथ अपनी ऐनक, बटुआ, कपडे, पुस्तके और इसी प्रकार का अन्य आवश्यक 
सामान भी ले जाना भूल गए। श्री प्यारेलाल और बा को भी गिरफ्तार करके 
गाधीजी के नजरबन्द कैम्प में भेज दिया गया। कार्यसमिति के सदस्य किस जेल 
में नजरबन्द किये जाएँगे, इस सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी सतर्कता से काम लिया 
और इस खबर को प्रकाशित नही होने दिया। लेकिन अखबारों में यह छप गया 
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कि गाधीजी को पूना में आगा खा के महल मे नजरबन्द किया जा रहा है। गाधी 
जी, उनके दल और श्रीमती सरोजिनी देवी को चिचवाद नामक स्थान पर गाडी 
से उतार कर यरवडा जेल के पास एक बेगले में ले जाया गया। बम्बईवाले 
दल को किर्की में गाडी से उतार कर यरवदा भेज दिया गया और काण्समिति 
के सदस्यों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन ढोड पहुँची, जहाँ से उसने मद्रास-बम्बई 
वाली लाइन पर स्थित अहमदनगर का रुख किया। अहमदनगर में चॉदबीबी 
के किले मे बडे लम्बे-चौडे हालवाले एक बडे और अछूग भवन में इन लोगो को 
लाकर नजरबन्द कर दिया गया। 


गांधीजी का वक्तव्य 


गाधीजी की गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित किया गया उनका लेख सक्षेप में 
इस प्रकार है :--- 


“हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा की कार्य-समिति ने पूर्ण स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है उसके सम्बन्ध में अपनी स्थिति को स्पष्ट 
करना मेरे लिए आवश्यक हो गया है, क्योकि यह माना जाता है कि वह मेरी 
ही प्रेरणा से पास किया गया है। आप मुझसे बिल्कुल अपरिचित नही है । पश्चिमी 
देशो में शायद अमरीका ही एक ऐसा देश है, जहा मेरे अधिक-से-अधिक मित्र हें, 
और ग्रेट ब्रिटेन भी इसका अपवाद नही है। इसके सिवा, थोरो के रूप में आप 
ही ने मुझे एक ऐसा शिक्षक दिया, जिसके “सविनय अवज्ञा का कतंव्य” (ड्यूटी 
आफ सिविल डिसओबीडियन्स) नामक निबन्ध के हारा मुझे अपने उस कार्ये 
का वैज्ञानिक समथथन प्राप्त हुआ था, जो मै उन दिनो दक्षिण अफ्रीका मे कर रहा 
था। ग्रेट ब्रिटेन ने मुझे रस्किन जैसा गुरु दिया, जिसके “सर्वोदिय” यानी “अनटू 
दि लास्ट” ग्रथ ने मुझमें इतना परिवतेन किया कि मैं एक ही रात में बिल्कुल 
बदल गया। मैने वकालत छोडी, शहर में रहना छोडा, और मै एक देहाती 
बनकर डरबन से दूर एक ऐसे चक पर रहने लगा जो नजदीक के रेलवे स्टेशन से 
भी तीन मील दूर था। रूस ने टाल्सटाय के रूप में मुझे वह गुरु दिया, जिससे 
मुझे अपनी अहिसा का एक बुद्धिसम्मत और तकके-शुद्ध आधार प्राप्त हुआ। उन्होने 
दक्षिण अफ्रीका के मेरे उस आन्दोलन को, जो उस वक्‍त शुरू ही हुआ था, और 
जिसकी अद्भुत सम्भावनाओ को उस समय तक में जान भी नही पाया था अपना 
आशीर्वाद दिया था । इसलिए आप यह समझ सकेगे कि इस वक्‍त जो कदम 
मैने उठाया है, उसमे ग्रेट ब्रिटेव के और परदिचमी देशो के खिलाफ दुश्मनी का कोई 
भाव नही है। अनदू दि लास्ट में दिये गए 'सर्वोदिय” के सन्देश को अच्छी 
तरह पचाने और आत्मसात्‌ करने के बाद मैं उस फासिस्टवाद या नाजीवाद के 
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अनुमोदन के समर्थत का दोषी नही वन सकता, जिसका ध्येय व्यक्ति का औः 
उसकी स्वतन्त्रता का दमन करना है। 

“मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे निर्माण की इस पाश्वभूमिका के 
ध्यान में रखकर हिन्दुस्तान से हट जाने के मेरे उस सूत्र को पढेंगे, जो आमतौर पः 
“क्विठ इडिया” यानी “भारत छोडो” के नाम से पुकारा जाता है। इस सूत्र वे 
पूर्वापर सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए इसका जो अर्थ निकल सकता है, उतना हू 
अर्थ आप इससे निकालिये---उससे ज्यादा नही । मेरा दावा हे कि में अपने बचपन 
से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ । मेरे लिये यह अत्यन्त स्वाभाविक वस्तु थी। मेर॑ 
भक्ति-भाव युक्त खोज के कारण “ईव्वर सत्य है” के प्रचलित वचन के बदले यह 
दिव्य अर्थवाला वचन प्राप्त हुआ कि “सत्य ही ईश्वर है।” इस वचन के कारण 
में मानो ईश्वर को अपने सामने साक्षात्‌ खडा पाता हूँ। में अनुभव करता हूँ वि 
वह मेरे रोम-रोम मे व्याप्त है। अपने और आपके बीच इसी सत्य को सार्ष 
रखकर में बलपूर्वक यह कहता हूँ कि अगर मुझे अचानक यह बोध न हुआ होता 
कि ग्रेट ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रो के हित के लिये यह ज़रूरी है कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान 
को बन्धन से मुक्त करने के अपने कतेव्य का साहसपूर्वक पालन करे तो मैने अपने 
देशवासियों को यह सलाह कभी न दी होती कि वे ग्रेट ब्रिटेन को हिन्दुस्तान से अपनी 
हुकूमत उठा लेने को कहे और इसके खिलाफ पेश की जानेवाली किसी भी माग 
की परवाह न करे। 

“अगर ब्रिटेन ने इस सर्वोत्तम न्याय से काम लिया तो आज हिन्दुस्तान में 
उसके खिलाफ जितना भी असतोष बढ़ रहा है, वह सव मिट जायगा। 
अपने इस एक कार्य-द्वारा वह वढते हुए दुर्भाव को सद्भाव में बदल डालेगा। 
इस पर आप विचार कीजिए। विना किसी शर्त के हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को 
सान लेने की जो माग काग्रेस कर रही है, उसमे अनुचित क्या है ? कहा जाता हूं 
कि यह उसका वक्‍त नही है।' हम कहते है, हिन्दुस्तान की आजादी को 
यान लेने का यही मनोवैज्ञानिक मुहूर्त है, क्योकि उसी एक हालत में जापानी 
हमलो का अचूक प्रतिकार किया जा सकता है।” 


श्री एडगर स्‍नो का मत 


श्री एडगर स्नो की यह राय थी कि अमरीकी जनता ने अभीतक यह महसूस 
नही किया कि भारत का विरोध हमारे लिए कितना निर्णायक और घातक साबित 
हो सकता है। अब तक जर्मनी ने जितने भी देशो पर अधिकार किया है, उन सब 
को अपेक्षा यह देश कही बडा है। इसकी जन-शक्ति नाजी साम्राज्य की तुलना में 
दुगुनी हैं। इसके साधन अपार है। ब्रिटेन, रूस और आस्ट्रेलिया को छोडकर यह 
देश मित्रराष्ट्री का सब से बड़ा औद्योगिक अड्डा है । पश्चिमी गोलाउं से बाहर होने 
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के कारण यह दक्षिण-पूर्वी एशिया मे हमारा अन्तिम मजबूत अड्डा है। ऐसे महान्‌ 
देश और जाति के सबसे बडे नेता गाधीजी है। पिछले बीस वर्षो में यदि 'काग्रेस 
भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक' वन गई है तो इस पर हमे कोई आश्चर्य नही होना 
चाहिए। परन्तु वाइसराय महोदय मेरे इस विचार से सहमत नही हैं। यह 
सत्य है कि गाधीजी के वचन सूत्रवद्ध होते है। उनके विचारों में जो पारस्परिक 
विरोध प्रतीत होता है, उसे भारतीय जनता अपनी प्रेरणा-शक्ति से समझ लेती है, 
क्योकि गाधीजी में, आपको रहस्यवाद, आध्यात्मवाद और परपरागत भावनाओं 
के साथ “राजनीतिक यथार्थवाद' का सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। वास्तव में उनके 
भारत छोडो' आन्दोलन के सिद्धान्त पर हमें इसी दृष्टिकोण से सोच-विचार 
करना चाहिए। साम्राज्य छोडिए और भारत को अपने पक्ष में कीजिए' इस 
विषय का प्रतिपादन करते हुए आपने लिखा कि एक मुख्य वात जिसे हमे समझ 
लेना चाहिए यह है कि गाधीजी के कुछ विचार और वक्तव्य हमे चाहे कितने ही 
अनोखे क्यो न प्रतीत होते हों, परन्तु उनका भारत के राष्ट्रीय नेता होने की उनकी 
स्थिति पर कोई प्रभाव नही पड सकता। वल्कि उसके विपरीत उन विचारों के 
कारण भारतीय जनता में उनकी स्थिति और भी अधिक सुदृढ हो जाती है। वे 
ही आत्मा हैँ और वे ही विचार-शक्ति । वे एक महान्‌ आत्मा है, जिसकी अधिकांश 
भारतीय पूजा करत है । गाघीजी में भारतीय जनता को अन्धविश्वास है। 


सरकार का दमन-चक्र 


परन्तु ब्रिटेन पर इनमें से किसी वात का भी प्रभाव नही पडा। उसके अभि- 
मान और प्रतिष्ठा को इस वात से ठेस पहुंचती थी कि एक परतत्र राष्ट्र अपनी स्वाभा- 
विक गुलामी और परवशता को छोडकर युद्ध के नगाडे बजा रहा है। एक ऐसे 
संगठन के शान्तिदूत का, जो उन्हें युद्ध की घमकिया देता रहा हो--भला वह 
क्योकर स्वागत कर सकता था। इससे उसके बडप्पन को धक्का लगता था। 
सरकारी आदेश था कि तीन बजने से पहले-पहले “सत्र” को गिरफ्तार करके जेंछो 
में दूस दिया जाय। इसलिए पूर्व-निर्वारित योजना के अनुसार जो कुछ वम्बई 
में हुआ वही देश के सभी भागो--देशी राज्यो और प्रान्तो, शहरों और कस्चो में 
हुआ। काग्रेस कमेटिया गैर-कानूनी घोषित कर दी गईं। काग्रेस के दफ्तरो पर 
कब्जा करके उनमें ताले डाल दिये गए। काग्रेस की कार्रदाइयो पर पावदियां 
लगा दी गईं। अखिल भारतीय महासमिति के जो सदस्य अपने घरो को दापस 
लौट रहे थे, उन्हें गाडियो में मार्ग में ही भिरफ्तार कर लिया गया। वम्बई में 
पुलिस ने काग्रेस-भवन, अखिल भारतीय महासमित्ति के भव्य और वियारू पडारू 
तथा ग्ठालिया तालाव के द्वीडा-मैदान पर कब्जा कर लिया। सभी प्रकार के 


का 


जुदूस औौर सभाएँ विषिद्ध घोषित कर दी गई बोर झहर की सारी पुटिस, रिजर्द 
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पुलिस और सैनिक दस्तो को एकत्र कर लिया गया। काग्रेस के स्वयसेवकों और 
देशसेविकाओ ने निर्धारित समय्र पर अपना उत्सव मनाया, परन्तु पुलिस ने अश्रु- 
गैस छोडकर और लाठी-चार्ज करके उन्हें तितर-बितर करने की चेष्टा की। पडाल 
पर लहराते हुए राष्ट्रीय झडे को नीचे गिरा दिया गया और जो स्वयसेवक उसकी 
रक्षा के लिए आगे वढे उन पर मार-पीट की गई। काग्रेस कार्यसमिति, अखिल भार 
तीय महासमिति और वम्बई प्रात में वम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया अवैध घोषित कर दी गई । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त के अछावा शेष सभी प्रान्तो की प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया गैर-कानूनी 
करार दे दी गई। शायद इतना ही काफी नही था। केन्द्रीय सरकार ने नयी दिल्‍ली 
से ८ अगस्त के अपने एक आदेश के अन्तर्गत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की 
ओर से चलाए गए सार्वजनिक आन्दोलन अथवा इस आन्दोलन के विरुद्ध सरकार- 
द्वारा अपनाए गए उपायो से सम्बन्ध रखनेवाले किसी वास्तविक समाचार का 
(जिनमें सदस्यों द्वारा दिये गए भाषणों अयवा वकक्‍तव्यों के विवरण सम्मिलित 
हैं) किसी भी मुद्रक, प्रकाशक अथवा सपादक-द्वारा मुद्रण अथवा प्रकाशन वर्जित 
कर दिया। 

सरकार ने काग्रस के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना खेद, क्षोभ और प्रस्ताव 
में निहित चुनौती का मुकाबला करने का अपना दृढ निश्चय प्रकट करने में विलव 
नही होने दिया। वस्तुत देखा जाय तो सरकार ने अपनी तैयारिया उसी समय 
से शुरू कर दी थी, जब उसने देश के राजनीतिक-जीवन में उथल-पुथल के प्रार- 
भिक चिह्न देखे थे, क्योकि १४ जुलाई, १९४२ के वर्धा-प्रस्ताव के थोडी देर वाद 
ही उसने १७ जुलाई १९४२ को एक गइती चिट्ठी जारी की जो वाद में 'पकल 
गइती चिट॒ठी” के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहा हम उस चिट्ठी का सक्षेप में 
उल्लेख करना उचित समझते है। 


पकल की गश्ती चिट्ठी 


यह स्मरण रहे कि बम्बई मे अखिल भारतीय महासमिति के अधिवेशन से 
कुछ ही समय पहले अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति के कार्यालय की तलाशी 
लेकर गाधीजी-द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मसविदे की प्रतियो पर कब्जा करके 
सरकार ने उन्हें छाप दिया था। इसके अलावा उसने इस सम्बन्ध मे, इलाहाबाद की 
बैठक में काग्रेस-कार्यसमिति के सदस्यों के भाषणों का अपूर्ण और अनियमित 
विवरण भी प्रकाशित किया था। इस सबंध में भारत-सरकार के सेन्नेटरी सर 
फ्रेडरिक पकल की एक गोपनीय और महत्वपूर्ण गश्ती चिटृठी गाधीजी के हाथो 
में पड गई और उन्होने इसके साथ भूमिका के रूप मे अपनी एक टिप्पणी जोडकर 
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वम्बई में उसे विस्तृत रूप से प्रचारित कर दिया। इस गरती चिट्ठी का साराश 
इस प्रकार है --- 

१--७ अगस्त को बम्बई मे होनेवाले अखिल भारतीय महासमिति के. 
अधिवेशन में अभी तीन सप्ताह और है । इस बीच मुख्य समस्या काग्रेस के प्रस्ताव 
में वणित ठोस सुझावो के विरुद्ध प्रचार और उस प्रस्ताव के अन्त में गाधीजी के 
शब्दों मे खुले विद्रोह! की जो धमकी दी गई है उसके विरुद्ध छोकमत तैयार करना 
है। हमे (१) उन लोगो को प्रोत्साहन देना है जिनके सहयोग पर हम यकीन कर 
सकते है, (२) जो लोग अभी तक दुविधा में पडे है, उन्हें अपने साथ मिला 
ले, और (३) काग्रेसजनो में दृह निश्चय की भावना को रोके। ऐसा करने में 
हमारा एक उद्देश्य तो यह है कि काग्रेस पर दबाव डाला जाय कि वह अपना कदम 
पीछे हटा ले और दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हमे काग्रेस के खिलाफ कोई कार्र- 
वाई करनी ही पडे तो हमे देश के अन्दर और बाहर से जनता का'“समर्थन प्राप्त 
हो सके। कृपया आप छोग सभी उपलब्ध साधनों द्वारा जोरदार प्रचार करे 
जिससे कि प्रभावशाली व्यक्ति और प्रमुख गैर-काग्रेसी सगठन काग्रेस के प्रस्ताव 
के अन्तर्गत वर्णित योजना का खुले रूप में और तर्क के आधार पर विरोध करे। 
आजकल ध्रीराष्ट्रो के रेडियो-स्टेशन से जो प्रचार हो रहा है, उसके मुख्य पात्र 
काग्रेस के नेता होते हे। इससे साफ जाहिर है कि भारत के दुश्मन काग्रेस के 
प्रस्तावों में अपना हित-साधन समझते ह। मिन्रराष्ट्रो की विजय के अलावा 
भारत के पास अपने उद्देश्य-प्राप्ति का कोई और साधन ही नही है । गुलामो की 
दुनिया में आजाद भारत का होना असम्भव है। 

२--काग्रेस प्रस्ताव एक दल का घोषणापत्र है । यह काग्रेस की आवाज है 
भारत की नही। इसमे काग्रेस के अलावा सभी दलो और छोगो की अवहेलना 
की गई है। जहाँ तक युद्ध का प्रश्न है, मुसलमान, सिक्‍्ख, साम्यवादी, रायवादी, 
सगठित मजदूर, किसान सभाएँ और विद्याथियों के प्रमुख सगठन काग्रेस के 
विरोधी है । लोग स्वेच्छा से सेना मे भरती हो रहे हैं । इससे साबित हो जाता है 
कि युद्ध के प्रश्न पर काग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नही करती। क्रिप्स-प्रस्तावो 
की जो गलत व्याख्या की गई है, उसे भी ध्यान में रखिए, क्योकि उनके अनुसार 
लडाई खत्म हो जाने के बाद हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा आजादी 
देने का वादा किया गया है। इस बात पर भी जोर दीजिए कि काग्रेस जो स्वयं 
तो विशुद्ध रूप से एक स्वेच्छाचारी सस्था है और जिस पर. बड़े-बडे उद्योगपतियों 
और मध्य वित्तवाले छोगो का कब्जा है--मजदूरो को सत्ता हस्तान्तरित करने 
का स्वाग रचती है । इस समय मजदूरो को मताधिकार प्राप्त नही है और अस्थायी 
युद्ध-सरकार पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें इसी समय मताधिकार नही दिया 
जा सकता। 
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३--अस्ताव के अन्तर्गत जिस ठोस रूप में ये सुझाव पेश किए गये है, वे एक- 
दम अस्पष्ट और अव्यावहारिक हैँ। काग्रेस के प्रस्तावों में ऐसी कोई भी वात 
नही पाई जाती जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तो के अनुकूल हो । उसका उद्देश्य अस्थायी 
काग्रेसी सरकार के हाथो मे सत्ता सौप देता है और उसके बाद यह सरकार खुद 
फैसला करेगी कि भविष्य के लिये कौन-सी व्यवस्था आवश्यक है। इस वात को 
ध्यान में रखिए कि पहले तो ब्रिटिश राज के यहाँ से हट जाने को कहा गया है 
और उसके बाद अस्थायी सरकार बनाई जाने की। इस सक्तान्ति-काल में क्या 
होगा ? अस्थायी सरकार किस तरह से और कौन वनाएगा और वह किस विधान 
के अन्तर्गत अपना काम करेगी ? काग्रेस ने अन्य महत्त्वपूर्ण तत्वों की सहायता 
प्राप्त करने की कोशिश नही की और ये तत्व इस बात को कभी वरदाच्त नही करेंगे 
कि अस्थायी रूप से भी काग्रेस को सत्ता सौप दी जाय। 

४---इस प्रस्ताव मे एक और उल्लेखनीय वात यह है कि यद्यपि इसमे आकर- 
मण का प्रतिरोध करने की बडी लम्बी-चौडी डीग हाकी गई है, फिर भी इसमे 
इसका जिक्र तक भी नही किया गया कि इस प्रतिरोध का स्वरूप क्या होगा और 
सारे प्रस्ताव मे जान-वूझ कर हिंसा या अहिंसा का उल्लेख नही किया गया। 
प्रस्ताव में आक्रमण के निष्क्रिय प्रतिरोध! की निन्‍दा की गई है, लेकिन पिछले 
कई वर्षों से गाधीजी इसी बात का ही तो प्रचार करते रहे है। वर्धा मे निराश- 
वाद और पराजय की जो भावना पाई जाती थी और जो अधिकाश काग्रेसियो 
में अब भी पाई जाती है--उस पर १२ जुलाई के 'हरिजन' में श्री महादेव देसाई 
ने एक उल्लेखनीय लेख में काफी प्रकाश डाला है। इसका उल्लेख आपको 
अँग्रेजी 'हरिजन' के २२६वे पृष्ठ पर “निराशा का खेल” नामक शीषेक-पैरे मे 
मिलेगा। पढे-लिखे लोगो के साथ वातचीत करते समय इस लेख का उल्लेख 
करना उपयोगी साबित होगा। 

५--प्रस्ताव के अन्त में जो धमकी दी गई है वह अस्पष्ट है! वाद में गाधीजी 
और मौलाना आजाद ने उसका खुलासा करते हुए यह कहा है कि उसका मतलूब 
व्यापक पैमाने पर एक सार्वजनिक आन्दोलन से है। अगर काग्रेस की बात न मानी 
गई तो वह सनन्‍्तोष करके नही बैठ रहेगी और दूसरो को अपना काम नही करने 
देगी, बल्कि वह भारत को जापान और जर्मनी के हवाले कर देगी। 

६---राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चे से हमे पूरा-पूरा लाभ उठाकर इन प्रस्तावों का विरोध 
करना चाहिए, जिनसे केवल युद्ध-प्रयत्न को ही नुकसान पहुँच सकता है। स्थानीय 
प्रचार-कार्य के लिए हम भाषणो, स्थानीय-पत्नों के नाम पत्नो, परचो, व्यग्यचित्रो, 
पोस्टरो और लोगो में जाकर बातचीत करने के साधनों से काम ले सकते है। 
इस सम्बन्ध में केद्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनों को आवश्यक 
हिदायते दे दी जायेगी। 
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कांग्रेस ने अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में वास्तव में अभी विस्तृत बातों 
का कोई फैसला नही किया था । गाधीजी ने केवक इतना कहा था कि अहिसा 
और सत्य के आधार पर अबतक के व्यक्तिगत और सार्वजनिक आन्दोलनो से 
जिस कार्यक्रम को अपनाया गया है, उसकी सब बातें इस आन्दोलन में भी रहेगी। 
परन्तु सरकार इतनी उत्तेजनापूर्ण कारंवाइया कर रही थी कि उनसे जनता को 
हिसा और तोड-फोड की उन सभी कार्रवाइयो के करने का प्रोत्साहन मिलता था, 
जिनकी उसे आशका थी और जिन्हें आधार बनाकर वह अपनी कार्रवाई का 
औचित्य सिद्ध कर रही थी। तात्पय यह है कि सरकार ने जनता को अराजकता 
और. अव्यवस्था फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे यकीन था कि वह 
अहिसात्मक सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की अपेक्षा जनता की अरा- 
जकता को अपने बल-प्रयोग से सुगमता से दबा लेगी। 


कांग्रेस पर दोषारोपण 


इसके बाद ही इस बारे में भारत-सरकार ने ८ अगस्त को अपना प्रस्ताव 
प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनो से सपरिषद्‌ गवर्नर- 
जनरल को मालूम रहा है कि काग्रेस ने अवैध ओर कुछ दिशाओ में हिंसक कार्यो 
के लिए खतरनाक तैयारियाँ की है, जिनका उद्देय और बातो के अलावा यह 
भी है कि यातायात और सावेजनिक उपयोग के साधनों में विष्त डाला जाय, 
हडतालो का सगठन किया जाय, सरकारी कर्मचारियों को राजभक्ति से विमुख 
किया जाय और रक्षा के उपायो मे, जिनमें रगरूटो की भरती भी शामिल है, 
बाधा पहुँचायी जाय। वास्तव में तथ्य तो यह है कि काग्रेस कार्यसमिति ने 
आन्दोलन का कोई भी कार्यक्रम तैयार ही नही किया था। सरकार ने अपनी 
सूचना की अधिकार-सीमा के बाहर जाकर काग्रेस पर उस समय ऐसा दोपारोपण 
किया जिस समय देश में कोई भी ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण काग्रेसनन बाहर नही था 
जो सरकार के इन इलजामो का प्रत्युत्तर देता । 

आगे चलकर सरकार ने अपने इसी प्रस्ताव में काग्रेस की मांग का जिक्र करते 
हुए यह भी कहा कि उस पर सोच-विचार ही नहीं किया जा सकता, क्योकि 
इसकी स्वीकृति से भारत में अव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी और मानव- 
स्वतन्त्रता के सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उद्यम वह कर रही है वह 
बिल्कुल ही ठण्डा पड़ जायगा। सरकार का यह एक अनोखा तक॑ था, क्योकि 
मानव-स्वतन्त्रता के सावेजनिक उद्देश्य में भारत की अपनी स्वतन्त्रता भी तो 
सम्मिलित थी। वास्तविकता यह थी कि सरकार ने कांग्रेस की स्थिति बडी 
डाँवाडोल बना रखी थी। क्राग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया 
था कि भारत छोडो' नारे का अर्थ वह नही है जो सरकार ले रही है। हि 


डंडड सक्षिग्त काग्रेस का इतिहास 


सरकार के उक्त प्रस्ताव के बलावा काग्रेस और उसके नेता गान्वीजी पर 
अद्धं-सरकारी हल्को की ओर से यह दोप भी लगाया गया कि काग्रेस ने हाल में 
अपनी पिछले बाईस वर्ष की नीति परिवर्तन करके यह कहना शुरू कर दिया हे कि 
आजादी मिलने के बाद साम्प्रदायिक ऐक्य स्वय ही स्थापित हो जायगा, जवकि 
इससे पहले वह यह कहा करती थी कि स्वाधीनता की प्राप्ति से पहले साम्प्रदायिक 
ऐक्य अत्यावश्यक है । यह भी कहा गया कि लडाई के जमाने में कोई वैधानिक 
परिवर्तन सम्भव नही है । परन्तु इन तर्को मे हमें कोई जान नही दिखाई देती। 
इनसे केवल यही प्रकट होता है कि ब्रिटेन सत्ता हस्तान्तरित करने को तैयार नहीं 
थी । ऐसी स्थिति में काग्रेस नें जो कदम उठाया वह बिल्कुल ठीक और उचित था। 
जिस दिन गान्धीजी और उनके साथी गिरफ्तार किए गये थे और सरकार ने अपना 
दमन-चक्र चलाया था--उसी दिन से देश के विभिन्न वर्ग उनकी रिहाई और फिर 
से समझौते की वातचीत शुरू करने की माँग करने लगे थे। यह माँग भारत के 
प्रमुख उद्योगपतियो या व्यापारियों की ओर से नही की जा रही थी, वल्कि साम्य- 
वादियों की ओर से की जा रही थी--जो यद्ध-प्रयत्न मे सक्रिय भाग लेने के समर्यक 
थे। इसके अलावा यह माँग ट्रेड यूनियन काग्रेस, नरम दल, मिरू-मालिकों और 
लखपतियो, सिक्‍खो, भारतीय ईसाइयो, एग्लो-इण्डियन एसोसिएशन, स्थानीय 
वोर्डो, म्युनिसिपैलिटियों, धार्मिक ससथाओ, हिन्दू महासभा, विशेष प्रयोजन 
के लिए आयोजित सभाओ, प्रमुख व्यक्तियो तथा डा० सप्र्‌ और श्री जयकर 
सरीखे निर्बेल नेताओं की ओर से की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इन्‌ माँगो, 
सुझावों और अनुरोधो की कोई परवाह नही की और वह मदान्ध होकर दमन-चक्र 
चलाती रही । 


दमन-चक्र का प्रभाव 


९ अगस्त को नेताओ की गिरफ्तारी के वाद सरकार ने पहला हमला काग्रेस 
के स्वयसेवको की रैली पर किया। उसने राष्ट्रीय झण्डे को नीचे गिरा दिया और 
लोगो को चेतावनी दी कि वे उस मैदान में एकत्र न हो। इस झण्डे का उद्घाटन 
उसी दिन प्रात पण्डित नेहरू द्वारा किया जाना था। पुलिस की चेतावनी के बाव- 
जद श्रीमती आसफअली ने झण्डा फहराया और इन गिरफ्तारियो की घोषणा की' | 
प्रान्त भर से और वस्बई नगर में साव॑ंजनिक सभाओ, जमघटो और जुल्सो पर प्रति 
बन्ध रूगा दिये गये और इनके लिए अधिकारियो से पहले से अनुमति प्राप्त कर 
लेना आवश्यक घोषित किया गया। शस्त्रास्त्रो को लेकर चलना निषिद्ध कर दिया 
गया और एक पखवारे के लिए कुछ इलाको में लोगो को शाम के ७-३० बजे के 
बाद और सुबह ६-० बजे से पहले अपने घरो से बाहर निकलने की मनाही कर दी 
गई। पहले ही दिन पुलिस और सेना ने छोगो पर छाठी-चार्ज किया, उनपर अश्ु- - 
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गैस छोडी और उन्हे गोलियों का शिकार बनाया। बम्बई-जैसे निबेघात्मक आदेश 
एक-साथ ही सभी प्रान्तो में छागू किये गये। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने 
यहाँ काग्रेस कार्यंसमिति, अखिल भारतीय महासमिति तथा' सभी प्रान्तीय, जिला, 
नगर, तहसील, वार्ड और मण्डल काग्रेस कमेटियो को अवैध घोषित कर दिया 
और १९३२ के सयकत प्रान्तीय विशेषाधिकार कानून को प्रान्त के सभी जिलो पर 
लाग कर दिया। इलाहाबाद में स्वराज्य-भवन पर कब्जा कर लिया गया। 
सध्यप्रान्त में नागपुर काग्रेस समाजवादी दल, नागपुर हिन्दुस्तान छाल सेना और 
हिन्दुस्तान लाल सेना को भी गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उडीसा की सर- 
कार ने न केवल काग्रेस कमेठियों को ही गैर-कानूनी घोषित किया, बल्कि उनके 
दफ्तरों और अन्य सम्बद्ध सस्थाओ को भी, जिनकी सख्या ३८ थी, घोषित क्षेत्र 

करार दिया। यही हाल लाहौर, नयी दिल्‍ली और कराची में भी हुआ। मद्रास 
में भी तीनो प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ और. उनकी सस्थाएँ गैर-कानूनी घोषित कर 
दी गईं। बंगाल, आसाम और पटना में भी इसी तरह के प्रतिबन्ध रूगा दिये गये 
और पटना का 'सदाकत-आश्रम' भी एक घोषित क्षेत्र करार दिया गया। 


खुला विद्रांह 


इस प्रकार वास्तविकता यह थी कि काग्रेस पर एक-तरफा हमला कर दिया 
गया, नेता और उनके अनुयायी युद्ध की घोषणा होने से पहले ही युद्ध-बन्दी बना 
लिये गये । ऐसी स्थिति में आप यह आशा कंसे कर सकते ह कि सेनिक इस युद्ध-कला 
के सिद्धान्तो पर उचित रूप से अमल करेंगे। जनता ने समझा कि उन्हें ऐसा' मौका 
जीवन में शायद फिर कभी न मिल सके, इसलिए वह काब से बाहर हो गई । सभाओ 
जलसो, प्रदर्शतो, मिलने-जुलने की स्वतन्त्रता और वाणी स्वातन्त्र्य पर रूुगाये गये 
प्रतिबन्धो की तनिक भी अवज्ञा करने पर जब अधिकारियो-हारा जनता पर न 
केवल लाठी-चाजजं द्वारा, बल्कि राइफलो, रिवाल्वरों, मशीनगनों की मार और 
बमवर्षा की गयी तब वह गुस्से से पागल हो उठी । नेताओं की गिरफ्तारी को मुश्किल 
से १२ घण्टे भी नही हुए थे कि सरकार ने इईंट-पत्थरो और गोलियो की बौछार की 
वही पुरानी कहानी दुहरानी शुरू कर दी। इस' तरह एक विषाक्त और दूषित 
चक्र चल पडा जिसे देखकर नागरिक न तो चुप ही बैठ सकते और न उसे रोक सकते 
थे। जनता की भीड चलती हुई रेलों पर पत्थर बरसाने रूगी, गाड़ियों और कारों 
को रोकने छूगी, रेलवे स्टेशनों को चकसान पहुँचाने लगी, उनमे अथवा उनकी 
सम्पत्ति को अग्नि की भेट करने लगी, अनाज की दूकाने छूटी जाने लगी, टेलीफोन 
के तार काटे जाने रूगे, कारो के ठायरो को खोल दिया गया और उन्हे बेकार कर 
दिया गया तथा विक्टोरिया, बैलगाड़ी तथा ताँगेवालों को परेशान किया जाने छूगा । 
आम जनता की इन ज्यादतियों को आड्डिनेन्स-द्वारा निषिद्ध घोषित किये 


४४६ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


जाने पर भी देशभर में हडताले हुईं, जिनमे स्कूल, कालेजो और विश्वविद्यालय के 
छात्रो ने विशेष रूप से भाग लिया। विद्यार्थियों ने पिकेटिंग करने में भी प्रमुख 
भाग लिया। शिक्षण संस्थाएँ और यूनिवर्सिटियाँ बहुत शीघ्र ही खाली हो गईं 
और देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अर्थात्‌ अछीगढ को छोडकर ढाका 
से दिल्‍ली तक और लाहोर से मद्रास तक सभी शिक्षा-सस्थाएँ बन्द हो गईं। 
बनारस विश्वविद्यालय पर सेना ने आन्दोलन के शुरू में ही कब्जा कर लिया 
था। इस आन्दोलन के शुरू में रेछ की पटरियों और फिद्न-प्लेटो को उखाडने 
की घटनाएँ भी देखने मे आई, जिनके कारण रेलवे-यातायात पगु बना दिया गया। 
उदाहरण के तौर पर कई दिन तक मद्रास मेल नही चल सकी भौर बाद में कुछ समय 
तक रात्रि के समय वह बन्द कर दी गई । वित्रगुन्ता से लेकर वेजवाडा तक का १३० 
मील का रेल-मार्ग बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया । विहार में लूगभग दो 
सप्ताह तक मुगेर का बाहरी दुनिया के साथ सब प्रकार का सम्पर्क कटा रहा। 
जहाँ तक रेलो की अव्यवस्था का प्रइन है, सबसे अधिक गडबंड विहार में रही। 
अहमदाबाद में सभी मिलें बन्द रही, ऊेकिन वम्बई में केवल तीन-चार मिले ही बन्द 
रही। म्युनिसिपैलिटियो के अससरूय विजली के वलव, आग बुझाने के केन्द्र और 
स्युनिसिपेलिटियो के छकडे चकनाचूर कर दिये गये | बी० बी० एण्ड सी० आई० 
के दादर रेलवे स्टेशन के पास ९ अगस्त को एक कार को अग्नि की भेट कर दिया 
गया। ९ अगस्त को बी० बी० एण्ड सी० आई० और जी० आई० पी० रेलो की 
सभी गाडिया रूगभग एक घण्टे तक पूरी तरह बन्द रही। सरकार ने इस 
गडवंड का डट कर मुकावला किया । गडबड शुरू होने के दूसरे दिन १० अगस्त 
को बम्बई में पुलिस और सेना को सुबह १० बजे से लेकर शाम के ४ बजे तक लगभग 
१० बार भीड पर गोली चलानी पडी । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ९ अगस्त, 
रविवार के दिन बम्बई-नगर के उपद्रवों में ९ व्यक्ति मारे गए और १६९ घायल 
हुन जिनमे २७ पुलिस के सिपाही भी थे । ११ अगस्त मगलवार के दिन पुलिस ने 
सुबह से लेकर दोपहर के २-३० वजे तक बम्बई में लगभग १३ वार गोली चलाई। 
इसी प्रकार १० अगस्त तक पुलिस ने पूना, अहमदाबाद, लखनऊ और कानपुर में 
भी गोली चलाई । उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आडिनेन्स छाग्रू किया जिसके 
अन्तगंत यह ऐलान किया गया कि जाग लगाने या किसी विस्फोटक द्वारा शरारत 
फैलाने पर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकेगा और 
उसे ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत दी जाने वाली साधारण सजा के अलावा कोडे 
लगाए जाने की भी सजा दी जा सकेगी । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी 
इमारत, मोटर-गाडी, मशीन इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, जो सरकारी कार्य 
के लिए इस्तेमाल की गई हो अथवा की जाने वाली हो, अथवा किसी रेलवे स्टेशन, 
ट्राम, सडक, पुल, नहर इत्यादि को नुकसान पहुचाएगा अथवा बलात्कार करेगा, 
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किसी इमारत में चोरी करेगा या डाकेजनी करेगा तो उसे भी अपराधी घोषित 
कर. दण्ड दिया जा सकेगा। मध्य-प्रान्त में स्थानीय संस्थाओ को काग्रेस के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए भंग कर दिया गया और इसी आधार पर दूसरे 
प्रान्तो मे भी ऐसा किया गया। पुलिस ने पूना, नयी दिल्‍ली और नासिक में भी गोली 
चलाई। रेलवे स्टेशनो, इन्कमटक्स के दफ्तरो, स्कूल और कालेज की इमारतो, 
डाकखानों और रेल के मालगोदामो मे आमतौर पर आग छगाई अई। बिहार में 
एक भीड ने सेक्रेटरियट पर हमला करने की कोशिश की । इस पर गोरखा सैनिको 
ने गोली चलाई, जिससे पाच आदमी मारे गए और १९ घायल हुए। सरकार की 
अराजकता के विरोध स्वरूप बिहार और बम्बई के एडवोकेट जनरलो तथा 
बम्बई के सरकारी वकील ने अपने पदो से इस्तीफा दे दिया | 

बम्बई-शहर में यतायात'रोक दिया गया । यहा तक कि प्राइवेट कारों को भी 
तब तक नही गुजरने दिया गया जब तक कि उससे बैठी हुई सवारियो में कम-से-कम 
किसी एक ने गाधी टोपी न पहनी हो । टद्राम-पटरियो को बारीक पत्थरों से पाट 
दिया गया, जिन्हे आसानी से नही हटाया जा सकता था । सडको के जकशनों पर 
लटकी हुई जजीरो को खोल कर उनके साथ ट्रामों को बॉँध दिया गया और उनके 
मार्ग में कही से छाकर बडे-बडे दरवाजे गाड दिये गए, जिनके कारण ट्रामों का 
चलना और भी कठिन हो गया। यह भी पता चला कि रेल की पटरियो पर तेल 
आदि लगा कर उन्हे पूरी तरह से चिकना कर दिया गया। 


सी० पी० रामस्वामी का इस्तीफा 


अभी इन घटनाओं को हुए तीन सप्ताह भी पूरे नही हुए थे कि भारत मे और 
भी घटनाएं हुईं, जिनपर हम विचार करना आवश्यक समझते है । इस सम्बन्ध 
में सब से अधिक उल्लेखनीय घटना वाइसराय की शासन-परिषद्‌ से सर सी० 
पी० रामस्वामी अय्यर का इस्तीफा था। उन्होने ५ सितम्बर को अपना पद 
सभाला था। शासन-परिपद्‌ की बैठक मे जब वह पहली बार ही शामिल हुए तब 
उन्हें गाधीजी और कार्यसमिति की गिरफ्तारी से सम्बन्ध रखने वाली इस नीति पर 
सोच-विचार करना पडा कि क्या इन छोगो को अखिल भारतीय महासमिति की 
बैठक से पहले गिरफ्तार कर लिया जाय अथवा बाद से ? उस समय परिषद्‌ के 
सम्मुख एकमात्र विचारणीय विपय यही था। सरकार ने आन्दोलन को कुचल देने 
के सम्बन्ध में पहले से ही कानून और आइ्ड्नेन्स तैयार कर लिए थे। सर 
सी० पी० ने स्वेच्छा से सूचना विभाग को चुना था और अपना पद सभालने से 
पहले उन्होंने अपने कर्तव्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था'। उन्होने यह आशा 
भी प्रकट की थी कि में गाधीजी से सिर कर समझौता करने की चेष्टा करूँगा। 
लेकिन यह सब निष्फल रहा। गृह-विभाग ने सर सी० पी० के विचारों को पहले ही 
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भाँप लिया था और उसने उनके पद संभालने से पहले ही सूचना-विभाग के कार्य- 
क्षेत्र को सकुचित और सीमित बनाकर अपने फैसले कर लिए थे। इसलिए सर 
सी० पी० आते ही दुविधा में पड गए। परल्तु शिष्टाचार का तकाजा था कि वह 
जल्दबाजी से काम न ले। फलत १५ दिन के वाद यह बहाना बनाया गया कि 
रियासतो के हितो को देखते हुए उनका सरकारी पद पर बने रहना उचित और 
लाभकारी प्रतीत नही होता । हिमालय की चोटी पर बैठने की वजाय उनकी 
आवश्यकता कुमारी अन्तरीप में अधिक है । इसलिए उन्होने ट्रावन्कोर वापस चले 
जाने का फैसला किया, परन्तु इसके लिए कोई वजह भी तो चाहिए थी | इसलिए 
इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी ओर से जो वक्तव्य दिया और सरकार ने अपनी ओर 
से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की, उन दोनो में ही वास्तविकता पर पर्दा डालने की 
कोशिश की गई। " 


महादेव देसाई की द्तत्यु 


जहा एक तरफ सरकार की मनमानी और हिसात्मक कार्रवाइयो के कारण 
समाज के परेशान करने वाले तत्व प्रतिहिसा और प्रतिशोघ की भावना से प्रेरित 
हो कर उसका मुकाबला कर रहे थे और सा्वेजनिक सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 
खतरा पैदा कर रहे थे, वहा दूसरी तरफ आगा खाँ महल में नजरबन्द गाघीजी 
तथा उनके सहयोगियों और कार्यसमिति के सदस्यो के, जिन्हे किसी अज्ञात स्थान 
में नजरबन्द रखा गया था, स्वास्थ्य के बारे में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही थी। 
इसके अलावा जनता को इस वात से भी गहरी चिन्ता हो रही थी कि क्‍या गाघीजी 
अनशन करेगे, जैसा कि उन्होने अपनी गिरफ्तारी से पहले ऐसा करने की घोषणा 
की थी। और अगर कही उन्होने अनशन किया तो उसका क्या परिणाम होगा ” 
इस प्रकार जब कि देश भर में इस सबंध में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही थी, श्री 
महादेव देसाई के अचानक निधन का समाचार प्राप्त हुआ। इन गिरफ्तारियो को 
हुए अभी एक सप्ताह भी नही हुआ था कि देश पर ऐसा गहरा वज्रपात हुआ । 


अमरीका में प्रतिक्रिया 


यदि अगस्त १९४२ का आन्दोलन और गाघधीजी तथा काग्रेसी नेताओं की 
गिरफ्तारी लुडाई के शुरू में हुई होती तो निस्सदेह अमरीका में उसकी प्रतिक्रिया 
उस प्रतिक्रिया से सर्वथा विभिन्न होती जो वास्तव में हुईं। कारण यह है कि ज्यो- 
ज्यों लडाई ने जोर पकडा, अमरीका ने ब्रिटेन के साथ अपने आर्थिक सम्बन्ध फिर 
से स्थापित किए । लेकिन वह अभी तक पहली लडाई के अनुभव को नही भूछा था | 
उसे मालूम था कि उस वक्‍त ब्रिटेन के और उसके आथिक सम्बन्ध कैसे थे और 
ब्रिटेन उसे उसका कर्ज अदा नही कर सका था । इसलिए इस बार उसने ब्रिटेत को 
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बडी कडी शर्तों पर माल देना मजूर किया। पहले तो वह उसे “नकद चुकाओ और 
माल उठाओ” के सिद्धात पर माल देता रहा । लेकिन बाद में जब ब्रिटेन को अमरीका 
में लगाई हुई सिक्योरिटिया भी खत्म हो गई तब उसने उधारूपट्रे की एक नयी 
प्रणाली निकाली । इस प्रणाली के परिणामस्वरूप ब्रिटेन और अमरीका में घनिष्ठ 
व्यापारिक और आर्थिक सपक॑ स्थापित हो गया और पलेहाबेर पर जापानी आक्रमण 
होने (७ सितम्बर, १९४१) तक उन दोनों की यह घनिष्ठता निरन्तर बढती ही 
गई। परन्तु इस घटना के बाद से इन दोनों राष्ट्रो मे न केवल खरीद और बिक्री 
और उधार-पट्टे की व्यवस्था ही चलती रही, बल्कि उनके उद्देश्यो, आदर्शों, हितो 
और कार्यक्रम मे भी एकता और तारतम्य स्थापित हो गया। तात्पय यह कि 
१९३९-४० से १९४१ तक अमरीका कुछ हद तक ब्रिटेन पर अपना प्रभाव डालता 
रहा। यह प्रभाव ऐसा ही था जैसा कि एक दुकानदार का अपने गाहक, अथवा 
साहुकार का अपने क्जंदार या जमीदार का किसान पर होता है। लेकिन जब 
अमरीका लडाई के अखाडे में कद पडा त्ब उसकी भी गिनती बहुत से युद्धलिप्त 
राष्ट्रो में होने लगी । और लडाई से उसका भी उतना ही सम्बन्ध हो गया जितना 
ब्रिटेन का, क्योकि जापान ने फिलिपाइंस पर अपना कब्जा कर लिया था और वह 
प्रशात में विशेषकर न्यूब्रिटेन और न्यूगिनी तथा आस्ट्रेलिया के आस-पास के 
टापुओ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर अमरीका पर आक्रमण करने की योजनाएं, 
बना रहा था । इसलिए ऐसी हालत मे यह सवाल ही नही उठ सकता था कि अमरीका 
भारत की वैधानिक प्रगति अथवा उसकी स्वतत्रता के बारे में ब्रिटेन पर प्रभाव 
डालेगा, यद्यपि ब्रिटेन के विवेकशील व्यक्ति और भारत-स्थित अमरीका के पत्रकार 
यह आशा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, काग्रेस अपने इरादो और निर्णयो के बारे 
मे अमरीका और चीन दोनो को ही सूचित कर देना अपना परम कतंव्य समझती 
थी। यही वजह है कि बम्बई मे अखिल भारतीय महासमिति की बैठक में गाधीजी, 
काग्रेस के प्रधान और पडित जवाहरलाल ने इन राष्ट्रो के अध्यक्षो को इस, सम्बन्ध 
में पत्र लिखने की बात पर इतना जोर दिया था। 
जहा तक सवाल ब्रिटिश सरकार का है वह अच्छी तरह जानती थी कि 
भारतीय समस्या का केन्द्र जहा एक ओर लन्‍्दन के बजाय दिल्‍ली बनता जा रहा 
था, वहा दूसरी तरफ न्यूया्के भी बन रहा था। इसी वजह से उसने अमरीका में 
आई० सी० एस० के एक योग्य व्यक्ति श्री बाजपेयी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
करना आवश्यक समझा । इस प्रकार लार्ड हेलीफेक्स अमरीका मै ब्रिटेन के राजदूत 
और सर गिरजाशंकर बाजपेयी भारत-सरकार के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए। 
लाडे हेलीफेक्स ने अमरीकी जनता के सामने काग्रेस को बदनाम करने की कोशिश 
की और ब्रिदेन तथा उसके एजेण्ट क्रिप्स के पक्ष का समर्थन किया। प्रत्यक्ष है 
कि ब्रिटेत इसी नीति पर आचरण करना चाहता था। परन्तु काग्रेस को अपना 
२६ 
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सदेश अमरीकन जनता तक पहुचाने के लिए ब्रिटेन की उदारता, अमरीका की 
रियासतो में काम करने वाले कार्यकर्ताओों और भारत-स्थित अमरीकी सवाद- 
दाताओ की सदभावना पर निर्भर रहना पडता था। पता चला है कि जब अमरीकी 
सवाददाता भी वम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने संदेश और समाचार अमरीका 
न भेज सके तब उनमें से एक सवाददाता वायुयान-द्वारा चीन पहुचा और वहा से 
उसने अपना सदेश अमरीका भेजा । 

जिस प्रकार ब्रिटिश और भारत सरकार ने अपने-अपने प्रतिनिधि अमरीका 
भेजे---उसी प्रकार समय-समय पर उसके प्रतिनिधि भी भारत अंति रहे । वम्बई- 
प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही प्रधान रूजवेल्ट के एक और प्रतिनिधि श्री 
लौचलिन क्यूरी नयी दिल्‍ली मे पधारे (९ अगस्त, १९४२) और पता चला कि 
उन्होने वाइसराय के साथ वडी देर तक वातचीत भी की । उनके वाद श्री विलियम 
फिलिप्स आए। १९४२ की गरमियों के प्रारम्भ में भारत-स्थित अमरीकी पत्र- 
प्रतिनिधियों मे एक उल्लेखनीय व्यक्ति लुई फिशर भी थे, जो भारत में यद्यपि 
काफी देर तक रहे, फिर भी उन्होने यहा रहते हुए अपने विचारो के सम्बन्ध में कोई 
बात प्रकट नही होने दी.। लेकिन अमरीका पहुच कर उन्होने भारत के पक्ष में 
जोरदार आन्दोलन किया और भारत की समस्या को तर्क संगत और निष्पक्ष भाव 
से अमरीकी जनता के समक्ष उपस्थित किया । जुलाई १९४२ में जब वह भारत से 
अमरीका के लिए रवाना हुए तब अपने साथ प्रधान रूजवेल्ट के लिए गाघधीजी का 
एक सदेश भी लेते गए और उसे अमरीका के राष्ट्रपति के पास पहुचा दिया। 
इसमे गाधीजी ने प्रधान रूजवेल्ट से प्रार्थना की थी कि भारत की स्वतत्रता की 
माग के सम्बन्ध में जो गतिरोध पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिए आपको 
मध्यस्थ बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वह १३ अप्रठ, १९४५ को अपनी 
इहलीला समाप्त कर परलोक सिधार गए । 

इसके बाद से नौ महीने से भी अधिक समय तक एक तरफ ब्रिटिश सरकार 
और भारत-सरकार और दूसरी ओर प्रमुख पत्रकारो और प्रचारको में भारतीय 
समस्या के बारे मे अमरीकी जनमत को शिथिल करने और अमरीका के प्रधान को 
प्रभावित करने की जोरदार होड लगी रही। भारत से इगलैण्ड वापस जाने के 
कुछ समय बाद ही सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने न्यूयार्क टाइम्स' मे एक लेख लिखा और 
इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध अमरीकी सवाददाता श्री एडगर स्नो ने भी भारत के 
पक्ष मे बहुत से लेख लिखे । दिसम्बर १९४२ के प्रारम्भ मे श्री लुई फिशर ने भारत 
के बारे में स्वयं अमरीका मे जो भाषण दिये उनके कारण उस देश मे ब्रिटेन के 
एजेण्टो और उसके राजदूत ने जो भअ्रमजाल फैलाया था उसका सारा रहस्य 
खुल गया और जनता के सामने भारत की वास्तविक स्थिति उपस्थित हो गयी । 
अमरीका की प्रसिद्ध पत्रिका 'एटलाटिक मैगजीन” ने लिखा--- भारतीय समस्या 
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को हल करने का एक रचनात्मक तरीका यह है कि मित्रराष्ट्र सयुक्त रूप से यह 
घोषणा कर दे कि यदि लडाई मे उनकी जीत हुईं तो उनका उद्देश्य क्या होगा । 
भारत की समस्या साधारण समझौते का ही एक अग होना चाहिए ।” 

सिर्फ अमरीका में ही ऐसे विचार नही प्रकट किये गए बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य 
के स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश कैनेडा के एक प्रमुख राजनीतिक दल 'कोआपरेटिव 
कामनवेल्थ फेडरेशन' ने भी अपने यहा के प्रधान मतन्नी श्री मेकेजी किंग से आग्रह 
किया कि वह मित्रराप्ट्रो के द्वारा 'इस समय और युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त 
सरकार की स्थापना” के लिए फिर से समझौते की बातचीत शुरू करने पर जोर दे । 
इस प्रकार बम्बई-प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी को अभी मुश्किल से दो 
ही महीने हुए होगे कि अक्टूबर, १९४२ में अमरीका में भारत के पक्ष मे एक जोर- 
दार लहर दौड गई। नोबेल-पारितोषिक-विजेता श्रीमती पर्लं बक और प्रसिद्ध 
चीनी लेखक लिन युताग ने भी भारत के पक्ष में अपनी जोरदार लेखनी उठाई । 
इनके अलावा जगह-जगह पर श्री वेडेल विल्की ने ब्रिटेन और अमरीका दोनो 
की ही टीका-टिप्पणी की। इन आलोचनाओ का सम्य ससार पर बहुत अधिक 
असर पडा। इन्ही दिनो न्यूयार्क में फ्री वल्डे एसोसियेशन' के तत्वावधान में फ्री 
वलड काग्रेस' का एक अधिवेशन हुआ । एसोसियेशन की ओर से एक भोज दिया 
गया । इस अवसर पर अमरीका के उप-प्रधान श्री वालेस ने एक अत्यन्त विवेकयुक्त 
और दूरदशितापूर्ण भाषण दिया, जिसका मुख्य विषय, “जन काति” अथवा 
“साधारण व्यक्ति का देश” था । कहा जाता है कि इस भाषण के परिणामस्वरूप 
अमरीका और विदेशों मे न केवल सयुकत राप्ट्रो के उद्देश्यों के प्रति बल्कि 
हक मानव के अधिकारो के प्रति भी गहरी दिलचस्पी और जाग्रति पैदा हो 
गई। 

अमरीका की विभिन्न रियासतो के भूतपूर्व गवर्नरो, राष्ट्रपति-पद के उम्मीद- 
वारों और उस महान्‌ प्रजातत्र के उप-प्रधानो ने ही भारत और प्रगान्त के देशो के 
पक्ष का समर्थन नही किया, वल्कि अमरीका के मजदूरों ने भी उन्हें सामयिक 
सहायता प्रदान की। अमरीका के शक्तिणाली मज़दूर संगठन---औद्योगिक संघ 
कांग्रेस ने बोस्टन से अपने वाषिक सम्मेलन में एकमत से भारत की आजादी की 
माग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। बोस्टन, शिकागों, न्यूयार्क, 
वाशिगटन, मेक्सिको और कैनेंडा सभी जगह भारतीय प्रण्न की चर्चा हुई । फिलि- 
पाइस राष्ट्र-मण्डल से नवस्वर, १९४२ में वापिकोत्सव के अवसर पर प्रधान रूज 
वेल्ट ने पहली वार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा की जिससे अटलाटिक अधिकार- 
पत्र की कुछ अस्पष्ट घाराओ के सम्बन्ध में अमरीका के इरादो पर प्रकाश 
पडा । 

इस प्रकार इन बड़े-बडे प्रग्नों को अपने गर्भ में लिए १९४२ समाप्त हुआ और 


डर संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


१९४३ का श्रीगणेश हुआ नये वर्ष के प्रारभ मे २६ जनवरी को अमरीका के कई 
शहरो मे भारतीय-स्वाधीनता-दिवस मनाया गया। इस साल न्यूयार्क और वाशि- 
गठन दोनों ही शहरो में इस अवसर पर प्रदर्शन किये गये । इस अवसर पर कुछ 
बडे-वडे प्रोफसरो ने भारतीय समस्या के वारे में अपने स्व॒तन्त्र और निर्भाक 
विचार जनता के सामने रखे। प्रोफेसर फ्रेडरिक समन ने दि टाइम नामक 
पत्रिका में भारत को बचाने के लिए” जीर्पक से एक लेख में लिखा-- 
“भारत इस वात की कसौटी हे कि क्‍या हममे जीवित रहने की सामथ्य 
है।” हारबर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और हारवर्ड-रक्षा-दल के प्रधान श्री 
राल्फ वार्टन पेरी ने अमरीका के स्थायी असिस्‍्टेण्ट सेक्रेटरी श्री सुमनर वेल्स को 
एक पत्र लिखा जिसमे उन्होने भारतीय गतिरोबव को दूर करने में अमरीका की 
असफलता और हस्तक्षेप न करने की नीति की आलोचना की। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी 
के प्रोफेसर वाल्टर फेल्पो हाल ने करेण्ट हिस्द्री' पत्रिका में अपने एक लेख में इस 
बात पर जोर दिया कि भारत में जो-कुछ हो रहा है उससे केवल अकेले ब्रिटेन ही 
नही, वल्कि सभी सयुक्‍कत राष्ट्रो का घनिष्ट सपर्क है। उन्होने लिखा कि “उनके 
नाम पर एक तरफ ब्रिटेन को अपना वाइसराय भारत से बुला लेना चाहिए, 
काग्रेस-दल के साथ फिर से समझौता करना चाहिए और जमरीका तथा चीन के 
एक पचायती वो्ड की सहायता से इस समस्या का हल ढूँढना चाहिए और दूसरी 
तरफ भारत से कहना चाहिए कि वह अपने असहयोग-आच्दोलन को बन्द कर दे, 
युद्धकाल तक के लिए उपयुक्त पंचायती-बोर्ड का फेसला मान ले और सैनिक और 
गर-सैनिक सभी तरीको से जापानियो को वर्मा और चीन से मार भगाने से कोई 
कंसर न उठा रखे।” आगे आपने कहा कि भारतीय लोग प्रतिदिन अधिकाधिक 
ब्रिटिश-विरोधी बनते जा रहे है, लेकिन उसका मतलब यह नही कि वे जापानियो 
के हामी या पक्षपाती भी बनते जा रहे है । उन्हें ब्रिटेन की सदुभावना में जो थोडा- 
बहुत विश्वास था, उसे भी वे अब खोते जा रहे हैँ। भारत की इस उदासीनता 
और वेरुखी से युद्ध-प्रयत्त में बाधा पहुँचती है।” 

भारत में रूजवेल्ट के निजी दूत श्री फिलिप्स ने मुस्लिम लीग के मन्त्री और 
बाद में उसके अध्यक्ष, हिन्दू महासभा के कुछ व्यक्तियों, कुछ बडे-वडे सार्वजनिक 
व्यक्तियों, कुछ निर्देलीय नेताओं तथा सिखो, हरिजनों और भारतीय ईसाइयो के 
प्रतिनिधियों से मुलाकात की । वह निस्सदेह एक कूटनीतिश थे। भारतीय समस्या 
के बारे मे वह अपने विचारो को सकेतमात्र भी प्रकट नही होने देते थे। केवल एक 
ही वार उन्होने अपने इस नियन्त्रण को कुछ ढीला किया। गाधीजी के उपवास के 
शुरू में ही (१० फरवरी, १९४३ को) उन्होने अपना निर्धारित दौरा स्थगित 
कर दिया और इसी उपवास के दौरान में जो ३ मार्च को समाप्त हुआ, श्री फिलिप्स 
ने इसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली स्थिति के सम्बन्ध मे प्रश्न किये जाने पर कहा कि 
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“भारतीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर अमरी का और ब्रिटेन के बडे-बड़े सरकारी 
अधिकारी सोच-विचार कर रहे है।” 


प्रशान्त-सम्मेलन में प्रतिक्रिया 


इस प्रकार ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, भारत के सम्बन्ध में अमरीका की 
दिलचस्पी घटने के बजाय बढती ही गई और १९४२ में भारत के सम्बन्ध में 
अमरीका में अमेरिकन राउण्ड टेबल' नाम से एक नये राष्ट्रीय सगठन की स्थापना 
हुईं। इस सगठन ने २९ अक्टूबर, १९४३ को प्रधान रूजवेल्ट से आग्रह किया कि 
वह भारत और ब्रिटेन मे समझौता कराने की कोशिश करे। 


चीन में प्रतिक्रिया 


दूसरे महायुद्ध का एक प्रत्यक्ष और तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारत 
और चीन एक-दूसरे के बहुत निकट-सपकक मे आ गए। सितम्बर, १९३८ में पडित 
जवाहरलाल नेहरू की चुगकिग-यात्रा और १९४२ में मार्शल और श्रीमती चागकाई 
शेक की भारत-यात्रा के फलस्वरूप विदुव के दो बड़े-बडे एशियाई राष्ट्रो की सस्कृति 
और अकाक्षाओ को एकता के सूत्र मे नये सिरे से बाधने में बड़ी सहायता मिली । 
चीनियो ने भारत की माग का समर्थन किया । गाधीजी की गिरफ्तारी के तीन 
दिन बाद १२ अगस्त को चुगकिंग के एक सन्देश मे कहा गया---गाधीजी की 
गिरफ्तारी, उपद्रवों और रक्‍्तपात का समाचार जानकर यहां बहुत शोक हुआ 
है। मौजूदा लडाई के पीछे तो यह भावना काम कर रही है कि आजादी के लिए 
लडी जानेवाली लडाई पर किये गए आक्रमण का डट कर प्रतिरोध किया जाए। 
इसके बिना मौजूदा ऊलूडाई एक बेमानी चीज है। भारत की आजादी की रूडाई 
सयुकत-राष्ट्रो के युद्ध-उद्देश्यो के सर्वेथा अनुरूप है और इसलिए कोई वजह नही कि 
हम भारत के प्रति सहानुभूति क्यो न प्रकट करे।” 


दक्षिण अफ्रीका में प्रतिक्रिया 


दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी ने सत्य और अहिसा सबधी अपने प्रारम्भिक 
परीक्षण किय थे, और बाद मे उन्होंने इन्ही परीक्षणो को राष्ट्रीयता और विद्व- 
जातीयता की बडी-बड़ी समस्याओ को हल करने के लिए भारत में एक विशाल 
पैमाने पर कार्यान्वित किया था। जनरल स्मट्स उनसे परिचित थे। लन्दन के 
एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होने 
कहा, “गाघीजी को पचसागी' कहता महज एक बेवकूफी है। वह एक महान 
व्यक्ति हैं । वह ससार के एक महापुरुष हें और उन्हे इस तरह की श्रेणी मे किसी 
सूरत में भी नहीं रखा जा सकता। वह आध्यात्मिकता के आदर्शों मे रगे हुए है । 


४५४ संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 


यह सन्देहास्पद हो सकता है कि क्या हमारी इस कठिन दुनिया में उन आदर्शों पर 
हमेशा अमल किया जा सकता है, लेकिन इसमें तो किसी को कोई सन्देह हो ही 
नही सकता कि गाधीजी एक महान्‌ देशभक्त, महापुरुष और एक महान्‌ आध्या- 


त्मिक नेता है ।” 
व्रिदेन में प्रतिक्रिया 


भारत-मन्त्री श्री एमरी ने लन्दन में तुरन्त ही दो ब्राडकास्ट-भाषण दिये। 
एक भाषण उन्होने ९ अगस्त, १९४२ को ब्रिटेन के लोगो के नाम और दूसरा १० 
अगस्त को अमरीका के लोगो के नाम ब्राडकास्ट किया । अपने पहले ब्राडकास्ट में 
श्री एमरी ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के मिशन का हवाला देते हुए कहा कि भारत के 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रवन्ध और युद्ध-प्रयत्न मे भाग लेने की वातचीत मुख्यत 
काग्रेस-नेताओ के दुराग्रह अथवा सब कुछ दीजिए या कुछ भी नही” वाले रुख के 
कारण असफल हो गई। आगे आपने कहा कि ब्रिटेन के प्रस्तावों को ठुकरा देने का 
परिणाम यह हुआ है कि उससे भारतीय लोकमत अत्यधिक निराश हुआ है और 
काग्रेस के नेतृत्व में उसका विश्वास बुरी तरह से उठ गया है। 

भारत की घटनाओ के बारे में ब्रिटेन की जनता और विभिन्न हलको की 
प्रतिक्रियाए भिन्न-भिन्न थी। वहा के न केवल सरकारी और गैर-सरकारी हलूको की 
प्रतिक्रियाए ही एक-दूसरे के विपरीत थी, वल्कि समाचार-पत्रो में भी मतेक्य न 
था। इस युग के प्रारभिक-काल में रूच्दन के सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स” का रुख 
बिल्कुल असाधारण रहा । उसने अपनी परपरा को तिलाजलि देकर सत्य की खोज 
और इस मामले के पक्ष-विपक्ष के सम्बन्ध में निष्पक्ष जाच-पडताल करने पर जोर 
दिया। माचेस्टर गाजियन' की भाति उसने भी तत्कालीन सरकार की सर्वतोमुखी 
दमन-नीति का समर्थन न कर युगो से चली आने वाली दमन और समझौते की 
दुहरी नीति का प्रतिपादन किया। उसने लिखा कि “किसी रचनात्मक नीति के 
बिना दमन-नीति युद्ध और शान्ति दोनो ही मे असफल और बेकार साबित होगी । 
इतना ही' नही, वह उससे कही अधिक खतरनाक भी साबित हो सकती है! 
भाचेस्टर गाजियन' ने ब्रिटेन, गैर-काग्रेसी भारतीयों और मित्रराष्ट्रो से भी 
अनुरोध किया कि आप हमे इस झगडे को निबटाने मे मदद दे जिसकी वजह से 
हम सभी को नुकसान पहुच रहा है। ब्रेल्सफोडं-जैसे सुप्रसिद्ध लेखक ने रेनाल्ड्स 
न्यूज” और श्री लियोनल फील्डन ने आब्जवेर' में लिखे गए अपने लेखो में यह 
सुझाव रखा कि “गाधीजी को विंडसर अथवा चेकर्स में अतिथि के रूप मे आमत्रित 
कर सरकार को उनसे समझौता कर लेना चाहिए।” इनके अलावा कलकत्ता के 
बिशप और भारत के लाट-पादरी डा० फौस वेस्टकॉट ने भी ब्रिटिश सरकार से 
काग्रेस के साथ समझौता कर लेने का जोरदार आग्रह किया | लाट-पादरी ने इस 
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बात पर जोर दिया कि काग्रेस के नेताओं के अन्तिम वक्‍तव्यों में अब भी समझौता 
करने की दढ भावना पाई जाती है । आपने आगे कहा कि “दमन-नीति के परि- 
णामस्वरूप सरकार को समझौते की कोशिशों को नही छोड़ देना चाहिए । स्वय 
काग्रेस के भीतर ऐसे शक्तिशाली तत्व मौजूद हें जो युद्ध-प्रयत्न में सक्रिय रूप से 
भाग लेने और मित्रराप्ट्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करने के पक्ष ही 
हैं। इस वक्‍त सभी को समान रूप से युद्ध-प्रयत्त के लिए संगठित करने का एक में 
तरीका है कि देश के राजनीतिक दलो के वास्तविक नेताओ को एक ऐसी शासन- 
परिषद स्थापित करने के लिए कहा जाय जिसे वास्तविक अधिकार प्राप्त हो । 
१२ अगस्त, १९४२ को ब्रिटेन के मजदूर-दल ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया. 
जिसमें उसने कहा--बरसों लेबर-पार्टी का यह सुनिश्चित मत और दृढ धारणा है 
कि भारतीयों को स्वभाग्य-निर्णय का पूर्ण अधिकार है। अब ब्रिटिश सरकार और 
पालुमिण्ट ने भी स्पष्ट रूप से भारतीयों के इस अधिकार को मान लिया है। मजदूर 
दल को यकीन है कि युद्धोत्तर-कालीन ससार मे स्वतत्र भारत की स्थापना निश्चित 
है और इस सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार-द्वारा किसी प्रकार के विरूम्ब या टालठमटोल 
की नीति की सम्भावना नहीं है। 
एबरडीन में ७ सितम्बर को श्री एटली ने अपने एक भाषण में कहा कि 
भारतीय समस्या के समाधान में हमने बहुत-सी गरूतिया की हूँ, लेकिन हमने 
,एक शताब्दी से भी अधिक समय तक भारत में आन्तरिक शाति और अच्छे शासन- 
प्रबन्ध को बनाए रखा है और पिछले पचीस साल में भारत ने स्वराज्य की प्राप्ति 
के लिए बडी भारी प्रगति की है। इस दिशा में और प्रगति इसलिए नही हो सकी 
कि एक तो भारतीयों में आपस में कोई समझौता नही हो पाया और दूसरे ३० 
करोड की आवबादीवाले देश मे प्रजातत्र की स्थायना में काफी कठिनाइया हूँ। 
सितम्बर में जब पालंमेण्ट का अधिवेशन हुआ तब श्री चावल ने भारत के 
बारे में एक वक्तव्य दिया जो उनके पिछले सभी वकक्‍तव्यों से वाजी ले गया। 
उन्हें भारत, काग्रेस अथवा गाधीजी से कोई विशेष प्रेम नही था। उनका एकमात्र 
उद्देश्य गावीवाद को धराशायी कर पेरो-तले कुचछ देना था। १० सितम्बर 
१९४२ को उन्होने कहा--काग्रेस पार्टी के सिवा और जिन लोगो का उससे 
बुनियादी मतभेद है वे ब्रिटिग-भारत के ९ करोड मुसलमान है (इस अवसर पर 
एक सदस्य ने कहा, यह एक बेहदा वात है' और इस पर शान्ति, गान्ति' की 
आवाजे सुनाई दी) जिन्हें आत्मनिर्णय का पूरा-पुरा हक है। इसके अलावा 
दलितवर्ग अथवा ५ करोड़ अछ्त--जिन्हें अछत इसलिए समझा जाता है कि 
उनके स्परशमानत्र से उनके धर्म-बन्धु हिन्दुओ का धर्म अ्रप्ट हो जाता है, और देगी 
नरेशो की ९॥| करोड जनता, जिनके साथ हमने सधिया कर रखी है, काग्रेस की 
विरोधी हैं और उनका उससे किसी किस्म का कोई सबंध नही है। इस प्रकार 
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भारत की कुछ ३९ करोड की आबादी में से केवल इन तीन वर्गों की २३ करोड 
५० लाख जनता ही उसके विरुद्ध है। इसके अलावा इसमे ब्रिटिश भारत के 
हिन्दुओ, सिक्‍खो और ईसाइयो के बहुत-से वे वर्ग शामिल नहीं है, जिनका काग्रेस 
की वर्तमान नीति से विरोध है। यह जरूरी है कि हमे ब्रिटेन में और दूसरे देशो 
में इन मुख्य तथ्यों की अपेक्षा नही करनी चाहिए, क्योकि इस आधार-भूत तथ्य के 
बिना भारतीय समस्या अथवा ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्वन्धों पर 
विचार करना सभव नही है । अब काग्रेस बहुत-सी बातों में गाधीजी की अहिंसा को 
तिलाजलि देकर खुले रूप में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन की शक्ल मे प्रकट हुई 
है। उसके इस आन्दोलन का उद्देश्य यातायात के साधनो--रेल और तार आदि 
को पगर वना देना और साधारणत अव्यवस्था फैलाना, दुकाने लूटना तया पुलिस 
पर हमले और कूरता पूर्ण अत्याचार करना है। इस सारे कार्यक्रम का मकसंद 
अथवा उसका परिणाम भारत पर जापान के आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा- 
व्यवस्था के मार्ग में अडचन पैदा करना है । 

“अत गाधीजी और दूसरे बडें-बडे नेताओं को नजरबन्द कर लिया गया है और 
उन्हे हर किस्म की सहूलियतें और आराम पहुँचाने की कोशिश की गई हे । जब 
तक यह सकट दूर नही हो जाता उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। वास्तव में यह 
बडे सौभाग्य की बात है कि लडाकू जातियो के ऊपर काग्रस का कोई प्रभाव 
नही है, क्योकि ब्रिटिश फौजो के अलावा हिन्दुस्तान के बचाव की मुख्य जिम्मेदारी 
इन्ही जातियो पर है। इनमें से बहुत-सी जातियो का हिन्दू-काग्रेस से गहरा मत- 
भेद है और वे यह कभी भी गवारा नही करेगी कि काग्रेस उन पर हुकूमत करे 
अथवा उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ इस तरह से गुलाम बनाया जाय ।” 

आगे श्री चचिल ने कहा---भारत में अनिवायें सैनिक सेवा अथवा भर्ती 
नही है, लेकिन फिर भी दस लाख से भी ज्यादा भारतीय इस विश्व-युद्ध में सयुक्त- 
राष्ट्रो की मदद के लिए स्वेच्छा से शामिल हुए हैँ । भारतीय सैनिको ने लडाई 
के विभिन्न अखाडो में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए है और यह बडे सतोष 
की बात है कि इन पिछले दो महीनो मे, जब कि काग्रेस भारत-सरकार के खिलाफ 
अपनी शक्ति का सगठन करती रही है, १,४०,००० से भी अधिक नये रगरूट 
स्वेच्छा से सेना में भरती हुए है और उन्होने सम्राट्‌ के प्रति वफादारी की शपथ 
ली है। इस तरह अपने देश की रक्षा के लिए उन्होने पिछले सब रेकाड 
तोड दिये हैँ । अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे तो यही साबित होता है कि काग्रेस 
भारतीय सेना को उसके कतंव्य-पथ से विमुख करने से असफल रही है। वह उसे 
अपने मायाजाल से प्रभावित नही कर सकी है। इतना ही नही, भारतीय सरकारों 
अफसरो अथवा स्वय भारतीय जनता को प्रभावित करने में भी वह बुरी तरह अस- 


फल रही है। 
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“३९ करोड जनता का संपूर्ण शासन-प्रबन्ध स्वय भारतीयो के ही हाथो में 
है और भारतीय सिविल सर्विस में अग्नरेजो की संख्या ६०० से भी कम है। सभी 
सावेजनिक सबिसे इस समय अपना काम कर रही है। पाच प्रान्तो मे, जिनमे 
दो सबसे बडे प्रान्त भी शामिल है और जिनकी आबादी ११ करोड है, घारासभाओ 
के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीय मत्रिमडल काम कर रहे है। शहरो और देहातो के 
बहुत-से स्थानों में जनता ने नागरिक अधिकारियो का हाथ बँटाया है। 

“यातायात्त के साधनों को काट देने से सबध रखनेवाला काग्रेस का विद्रोह 
अब असफल होता जा रहा है। आग लगाने और छहूटमार की कारवाइयो को दबाया 
जा रहा है और जानमाल का वहुत ही कम नुकसान हुआ है। इतने विशाल और 
विस्तृत देश मे ५०० से भी कम जाने गई है और नागरिक अधिकारियो की सहा- 
यता के लिए ब्रिटिश-सेना के केवल थोडे से ब्रिगेड ही इधर-उधर भेजने पडे हैं । 
अधिकाश जगह भारतीय जनता ने बलवाइयो की खूब खबर ली है और उन पर 
काबू पा लिया है। 

“मुझे पूरा यकीन है कि यह सभा चाहेगी कि से बहादुर भारतीय पुलिस 
और भारतीय सरकारी वर्ग के प्रति, जिनका व्यवहार साधारणत. बडा प्रशसनीय 
रहा है, उनकी दृढता और राजभक्ति के लिए आभार प्रकट करू। सक्षेप मे, 
सबसे बडी और उल्लेखनीय बात, जोकि काग्रेस के इस हिसात्मक आन्दोलन से 
स्पष्ट हुई है, यह है कि काग्रेस देश का प्रतिनिधित्व नही करती, वह एक कमजोर 
बह और वह देश के साधारण जीवन को व्यवस्थित करने मे नाकामयाब 
रही है। 

“इस सम्बन्ध में में आपको यह बता दू कि बहुत-सी सेनाएं भारत पहुच गई 
है और इस वक्‍त उस देश में श्वेत सैनिक इतनी बडी सख्या मे मौजूद है, जितने 
पहले कभी नहीं रहे, यद्यपि देश की विशालता और भारी जनसख्या को देखते 
हुए वे अब भी बहुत थोडे है । इसलिए में इस सभा को सूचित कर देना चाहता 
हू कि भारत की मौजूदा स्थिति से हमे अनुचित रूप से घबराना या निराश होना 
नही चाहिए ।” 

२९ सितम्बर को लन्दन मे युद्ध की परिस्थिति का सिहावलोकन करते हुए 
श्री एमरी ने कहा, “किसी भी दल-द्वारा लादा गया विधान कभी टिक नही सकता, 
लेकिन गाधीजी और काग्रेस के सगठन का नियत्रण करनेवाले उनके मुट्ठीभर 
साथियो का असली मकसद यही है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए 
उन्होने हाल में बडे पैमाने पर तोड-फोड का आन्दोलन शुरू करने का फैसला 
किया था और इस तरह वे भारत-सरकार से घुटने टिकवा लेना चाहते थे। 
उससे न केवल तात्कालिक युद्ध-प्रयत्त के लिए भारी खतरा पैदा हो जायगा, 
बल्कि भारत की भावी स्वतन्त्रता और एकता भी खतरे में पड़ जायगी ।” 
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इग्लैण्ण और भारत में ही नही, वल्कि अमरीका और दूसरे मुल्को में भी ' 
श्री चचिल के उक्त भाषण पर गहरा खेद प्रकट किया गया। पालंमेण्ट के सदस्य 
श्री ऐलन और विरोधी-दल के नेता और भूतपूर्व मन्नी ग्रीनवुड ने प्रधान मत्री के 
भाषण की आलोचना करते हुए उसे एक तरह से “उत्तेजनात्मक और विरोघ- 
मूलक” बताया जिससे लाखो ही छोगो को घक्का' पहुँचेगा। चचिल के उक्त 
भाषण के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए टाइम्स' ने अपने एक अग्रलेख में लिखा-- 
“कांग्रेस सभी विवेकशील भारतीयों अथवा गायद उनके बहुमत का भी प्रतिनिधित्व 
नही करती। यद्यपि यह ठीक है कि केवल काग्रेस के दृष्टिकोण का ख्याल करते 
हुए ही कोई समझीोता करना सभव नही है तथापि यह भी उतना ही सही है 
कि उसकी उपेक्षा करके कोई समझौता नही हो सकता ।” “माचेस्टर गाजियन 
ने लिखा कि उन्होने भारतीय स्थिति की कुछ ऐसी सहलू बातों का, जिसका 
प्रचार अमरीका में हो चुका है, खण्डन किया है। यदि चचिल के वक्तव्य को अन्तिम 
वाक्य मान लिया जाय तो उससे न केवल ब्रिटेन, वल्कि मित्रराष्ट्रो को भी गहरी 
निराशा होगी ।” इसी विपय को छेकर २८ सितम्बर को उसने फिर लिखा, 
“भारत के मामले में ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की साख को धीरे-धीरे वट्ठटा लूुग 
रहा है। हम अमरीका और चीन को यह यकीन दिलाने में असफल रहे है कि 
हम अब तक अपने उदार विचारो पर दृढ़ बने हुए है। भारत में तो श्री चचिल 
के भाषण ने केवल घाव पर नमक छिडकने का काम किया ।” सायकाल के समय 
प्रकाशित होने वाले दैनिक मुस्लिम पत्र स्टार आफ इडिया' ने लिखा कि भारत 
में श्री चचिल के भाषण से इतना अधिक क्षोभ फैलेगा जितना कि उनके यह कहने 
पर भी नही फैला था कि अटलछाटिक अधिकार-पत्र भारत पर लागू नही होगा, 
क्योकि वह एक ऐसे कट्टर साम्राज्यवादी है, जिन्हे दूसरे देशो को स्वाधीन करने की 
अपेक्षा साम्राज्य में शामिल करने की अधिक लालसा और उत्सुकता रहती है।” 
अमृत बाजार पत्रिका' ने लिखा--“यहू भाषण आदि से लेकर अन्त तक उत्ते- 
जनापूर्ण है। इससे अराजकता को प्रोत्साहन मिलता है और यह भारत की प्रगति- 
शील शक्तियों को चुनौती है ।” सिविल ऐन्ड मिलिटरी गजठ' ने लिखा-- 
“प्रत्येक वास्तविक राष्ट्रवादी और देशभक्त भारतीय यह कह सकता है और उचित 
रूप से कह सकता है कि भारत ने तो रोटी मागी थी लेकिन उसके बदले मे उसे 
सिला पत्थर। साथ ही हमे यह नही भूलना चाहिए कि बहुत से राष्ट्रवादी भार- 
तीयो के दिलों में ब्रिटेन के लिए अत्यधिक सम्मान और प्रेम है और वे मित्रराष्ट्रो 
की असदिग्ध रूप से हादिक सहायता करना चाहते है। यह कहकर काग्रेस को 
बदनाम करने या उसकी मान-प्रतिष्ठा घटाने की कोशिश करना कि केवल थीडे 
से लोग ही उसके समर्थक है, सिवाय मूर्खता के और कुछ नही है ।” 

श्री चचिल ने गैर-काग्रेसियो मे ९ करोड मुसलमानो, ५ करोड़ अछूतो और 
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 ९॥ करोड रियासती जनता की गिनती की थी। बेहतर होता, अगर इसमें वह 
उन १० करोड लोगो को भी शुमार कर छेते जो राजनीतिक दृष्टि से पिछडे 
हुए है और इस तरह उन्हें तसलली हो जाती कि काग्रेस के साथ केवल ५ करोड़ 
लोग हैँ और इस प्रकार भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण की निरथेकता प्रमाणित 
हो जाती। 

अक्तूबर १९४२ के अन्त में पालंमेण्ट मे भारत-विषयक बहस होने से पहले 
ही १० अक्तूबर को न्यू स्टेट्समैन ऐण्ड नेशन' ने भारतीय समस्या को सुलझाने के 
लिए वास्तविक कोशिश करने पर जोर देते हुए लिखा कि क्या भारत में गतिरोध 
को दूर करने के लिए कुछ भी नही किया जा सकता ? हमारी राय में अमरीका 
की मध्यस्थता के जरिये भारतीय समस्या को सुलझाने का प्रस्ताव ठुकरा कर हमने 
गलती की है। टाइम्स' ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार को अपना प्रयास नही 
छोडना चाहिए और वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के उन पाच स्थानों पर भी 
जिन पर इस समय अग्रेज है---भारतीयो को ही नियुक्त कर देना चाहिए । कठि- 
नाई तो यह है कि कोई भी भारतीय जिसे अपने देशवासियों का विश्वास प्राप्त 
नही है अथवा जिसे किसी दल का समर्थन प्राप्त नही है, वाइसराय की शासन- 
परिषद मे नही शामिल हो सकता और उसमे ऐसे भारतीयों को लेने से कोई 
लाभ नही जो सिवाय अपने किसी का भी प्रतिनिधित्व नही करते । इस विद्या में 
एकमात्र उचित तरीका यह होगा कि श्री राजगोपालाचारी, सर तेजबहादुर सप्रू 
अथवा सर सिकन्दर हयात खा जैसे किसी योग्य भारतीय राजनीतिज्न से राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना के लिए कहा जाय। भारतीयो को शक है कि हम उन्हें सत्ता 
सौपने को तैयार नही है, इसलिए जब तक हम उपर्युक्त कार्रवाई नही करेगे तव तक 
हम नही जान सकेंगे कि भारत के विभिन्न दल देश की रक्षा के लिए सगठित होकर 
कोई कार्रवाई करना चाहते हैँ या नही। 

पहली अक्तूबर को श्री एमरी से कामन-सभा में यह सवाल पूछा गया कि भारत 
के कितने प्रभावशाली व्यक्तियो अथवा सगठनो ने काग्रेसी वन्दियो के साथ सम- 
झौते की वातचीत करने के बारे में मुनासिब सहुलियते देने को लिखा हे। उनसे 
यह भी पूछा गया कि पडित नेहरू इस वक्‍त कहा है और क्या उनके साथ लिखा- 
पढी की जा सकती है ? इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा कि मुझे इस वारे 
में किसी ने नही लिखा, पडित नेहरू को घरेल मामलो के बारे में अपने परिवार- 
वालो से पत्र-व्यवहार करने की इजाजत है, लेकिन मै यह बताने को तैयार नही 
कि वह कहा हँ। जब उनसे यह पूछा गया कि भारत में उपद्रव फैलानेवाली भीड 
पर वायुयानो द्वारा जो वम-वर्षा की गई है उसके बारे में वह पूरा हाल वंताएँ और 
भविष्य मे इन तरीको से काम न ले तव श्री एमरी ने कहा, “पिछले सप्ताह भारत 
वी केन्द्रीय असेम्वली में सराकरी तौर पर जो वक्तव्य दिया गया है और जो यहां 
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के पत्रो में भी प्रकाशित हो चुका है, में उससे अधिक और कुछ नही कह सकता । 
इसमें बताया गया है कि हाल के उपद्रवो मे पाच दफा भीड पर वायुयान से मशीन- 
गन-द्वारा गोली-वर्षा करनी पडी है और यह गोली उस वक्‍त चलाई गई जवकि 
विहार मे १८ सितम्बर को एक वायुयान दुर्घटना में चालक के मर जाने पर उस 
वायुयान के कर्मचारियों को भीड ने मौत के घाट उत्तार दिया । जिन इलाको में 
व्यापक रूप से रेलमार्गो को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया गया और जहा वाढ के कारण 
फौजो के यातायात में कठिनाइया पैदा हुई वहा तोड-फोड के काम को रोककें के 
लिए वायुयानों की सहायता लेना आवश्यक समझा गया ।” भारत की वर्तमान 
और निकट-भविष्य की परिस्थिति के वारे मे ब्रिटिग सरकार और भारत-सरकार 
की नीति का जिक्र करते हुए श्री एमरी ने कहा कि जहाँ तक काग्रेस का सवाल 
है उसके नेताओ ने स्वय अपनी नीति से साबित कर दिया है कि उनके साथ कोई 
बात-चीत नही हो सकती । 

२९ अक्टूबर को माचेस्टर गाजियन' में वर्टरैण्ड रसूल और उनकी पत्नी ने 
लिखा किअग्रेज पूरी तरह से यह अनुभव नही कर रहे कि अमरीका में भारतीय यति- 
रोध के बारे में कितनी बेचैनी और उत्तेजना पाई जाती है । उन्होने इस वात पर 
जोर दिया कि न केवल भारत, वल्कि अमरीका और दूसरे मित्र-राष्ट्रो को यकीन 
दिलाने के लिए भी ब्रिठेन को इस मामले में कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिये । 
उसी दिन श्री वर्नन वार्टलेट ने भारतीय गतिरोध के निराकरण के लिए '्यूज 
क्रानिकल' मे लिखा--“श्री एटली और श्री एमरी दोनो ने ही पिछले महीने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार अब तक क्रिप्स-योजना पर कायम है। 
लेकिन उन्हें अपने इन आश्वासनो के समर्थन में ऐसा कोई वैधानिक कदम उठाना 
चाहिए या शाही घोषणा कर देनी चाहिए कि लडाई के वाद यथासंभव जल्दी-से- 
जल्दी भारत को आजादी दे दी जायेगी। यही नही, इस अन्तर्कालीन अवधि में 
उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भारत समान-शत्रु के विरुद्ध अपना 
पूरा सहयोग प्रदान कर सके ।”१५ नवम्बर को “दमन के बांद---अब क्या?” 
शीर्षक से हेरल्ड लास्की ने अपने एक लेख मे लिखा---“यह कहा जा सकता है कि 
कांग्रेसी नेता इस समय नज़रबन्द हैं। इसलिए यह साबित करने के लिए कि हम 
वस्तुत समझौता करना चाहते हैँ और सम्मेलन को सफल बनाने के इच्छुक हूं, 
हमे उन्हे रिहा कर देना चाहिये । अगर यह तक और युक्‍क्ति दी जाय, जैसी कि 
सर स्टैफर्ड क्रिप्स दे रहे है कि यदि इस वक्‍त सत्ता एक भारतीय सरकार को सौप 
दी जाय तो उससे देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी, तो क्या 
यह नही हो सकता कि हम किसी भारतीय को वाइसराय नियुक्त कर दे | अगर 
हिन्दू वाइसराय की नियुक्ति पर कोई एतराज उठाया जाता है तो आप समझौते 
से किसी सुप्रसिद्ध मुसलमान को वाइसराय बता दे । अगर यह कहा जाय कि लडाई 
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' के खत्म होने तक अन्तर्कालीन मशत्रिमडल की अवधि अनिश्चित प्रतीत होती है 
तो आप यह कर सकते हूँ कि दो-दो साल के लिए वारी-बारी से दोनो जातियो की 
सरकार स्थापित कर दे । यह सम्मेलन ही इस वात का फंसला कर ले कि प्रवान- 
मनन्‍्त्री किसे वताया जाय और रक्षा-मन्त्री उससे भिन्न सप्रदाय से लिया जाय। 
इसके अलावा रक्षा-विभाग पर व्यापक रूप से मंत्री का अधिकार रहे और उसके 
बारे मे क्रिप्स-प्रस्तावों की तरह तृू-तू में-मे न की जाय। 
लन्दन में इडिया लीग की एक वंठक मे एक प्रस्ताव-द्वारा भारत को आजाद 

करने, वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और उसके साथ तत्काल समझौते 
की बातचीत शुरू करने की माग की गई। यह प्रस्ताव पालंमेण्ट के प्रसिद्ध मज- 

रदलीय सदस्य श्री आर० डब्ल सोरेन्सन ने पेश किया था। इसी समय कामन- 
सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि अब तक क्यो वाइसराय की शासन-परिपद्‌ 
के उन तीन स्थानों पर, जहा इस समय यूरोपियन सदस्य आसीन हूं, भारतीयों 
को नियुक्त करके उसका पूर्णत भारतीयकरण नही किया गया ? इस पर उन्होने 
जवाब दिया कि यद्धकालीन परिस्थितियो का मुकावछा करने के लिए और 
कार्य-कुशछूता के विचार से वाइसराय ने अपनी शासन-परिषद्‌ में विस्तार 
कर लिया है। उन्हें सन्‍्तोप हैँ कि वाइसराय की घासन-परिपद के मौजदा 
सदस्य अपने काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हेँ। मौजूदा यूरोपियन सदस्य 
इसलिए अब तक बने हुए हैँ कि इन जगहो के लिए योग्य भारतीय नही मिल 

ह्‌। 
सत्य के बारे में क्विटिश राजनीतिनो के अपने मापदड हू जिन्हे समज़ना बहुत्त 

कठिन है। बहुत अरसा हुआ, लाई लिटन ने कहा था कि “राजनीति सत्य को 
छिपाने का विज्ञान और कला है।” छेकिन उसके दाद से वह घूठ को सत्य 
सावित करने का वित्ञान और कला वन गई है। जन्यथा हमारे लिए श्री एमरी 
के ये उत्तर समसने कठिन हो जाते है, जो उन्होंने अक्तूबर में एक अमरीकी रेडियो 
जालोचक के प्रग्नों के सिलसिले में दिये थे। यह पूछे जाने पर कि क्या श्री सचिल 
ने भारत को अदलाटिक अधिकार-पत्र से वचित करने की घोषणा की है, श्री 
एमरी ने कहा कि इस प्रकार की कोर्ट बात नहीं कही गई ।” उन्होने दाह्मा कि 
टिटिश नीति उक्त चार्टर की धारा ३ के अन्तर्गत निहित सिद्धान्तों दे! सर्ववा 
अनझुप है और इन नीति का सूतपात हमने पच्ीस दर्पे पूर्व किया था, जिसे ऋमश 
उपत किया जाना था। उनसे पूछा गया कि बया जाप जो फुछ कह रहे हे 

ग़रतीयों को उस पर यकीन है ?” उन्सोने जबाब दिया, हां, उन्हें यकीन है । 

मानेस्टर माजिदना ने इस विधय रो फिर उठाया और इस बात पर जोर दिया 
हि शपिगार पत्र भारत पर भी दाग लिया जाना चारिए। उसने रिसा-- जब 


ई फल *अत्प का हे १ ए इनक अलन्कननशरकन अनाजओ.. ल्‍कमन्रओन 5? ण्ल्णा 
है सरगार भारत यो सहाणदा शारने जा उपाय दृट रही र--्ैसा कि उसके 
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लिए सवेथा उचित है---उसे चाहिए कि वह अटलाटिक अधिकार-पनत्र के इस 
पेचीदा सवाल का भी फैसला कर दे।” 

नवम्बर में बहुत-सी आइचर्यजनक और परस्पर विरोधी वातें देखने में आईं। 
श्री सी० राजगोपालाचार्य ने समझौते के लिए अपना आन्दोलन जारी रखने के 
उद्देश्य से जुलाई में मद्रास असेम्बली और काग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया 
था। अक्तूबर में उन्होने पासपोर्ट और वायुयान से लन्दन जाने की इजाजत 
मागी जिससे कि वे समझौते के बारे में अपनी शर्तें अधिकारियों के सामने रख 
सके और उन्हें यकीन दिला सके कि उन पर अमल करना सभव है । लेकिन उन्हें ये 
सहूलियते देने से इन्कार कर दिया गया। पर इससे पूर्व भी सरकार, भारत के लाट 
पादरी, डा० द्यामाप्रसाद मुकर्जी, भारत में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष दूत 
श्री विलियम फिलिप्स और स्वय श्री राजगोपालाचार्य को गाघीजी से मिलने 
की इजाजत देने से इन्कार कर चुकी थी। श्री राजगोपालाचार्य के साथ उसने 
जो सलूक किया वह उसी नीति का एक अग था। राजाजी को इगरलुण्ड आने के 
लिए सुविवाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के चालीस से अधिक प्रमुख 
व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से एक पत्न श्री एमरी को भेजा गया। इन लोगो में लाडे 
मॉल और स्ट्रावोल्गी, जी० डी० एच० कोल, हेरल्ड लास्की, जुलियन हक्‍्सले, 
ब्रेल्सफोर्ड, प्रोफेतर जोड और मैडम एलिजावेथ कैडबरी और लेडी लिटन-जैसी 
प्रमुख महिल्ाए भी शामिल थी। परन्तु ब्रिटिश सरकार की नीति का आभास 
तो हमे प्रधान मत्री चचिल की उस घोषणा से मिलता है जो उन्होने लार्ड मेयर 
के वापिक भोज के अवसर पर दिये गए अपने भाषण में की थी। उन्होने 
कहा कि उत्तर अफ्रीका अथवा दुनिया के किसी भी हिस्से में ब्निटेन किसी प्रदेश 
पर कब्जा नहीं करना चाहता। 

श्री चचिल ने कहा, “हम इस लडाई में लाभ अथवा प्रभुता-विस्तार की 
दृष्टि से नही, बल्कि केवल प्रतिप्ठा और न्याय की रक्षा के लिए अपने कतव्य-पालन 
के उद्देश्य से लगे हुए है ।परल्तु मै यह वात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इस बारे 
में कोई संदेह नही रहना चाहिए कि हम अपना साम्राज्य बनाए रखना चाहते हैं। 
में सम्राट का प्रवान मत्री ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिए नही बना । 
अगर कभी ऐसा होता है तो उसके लिए किसी और आदमी को जन्म लेना होगा 
और प्रजातत्रात्मक पद्धति के अन्तर्गत इस काम के लिए राष्ट्र से परामशे लेना 
पडेगा। में इसे अपने लिए बडे गौरव की बात समझता हूँ कि में इस विस्तृत 
राष्ट्रमण्डल तथा उन राष्ट्रो और विभिन्न जातियो के समूह का सदस्य हूँ जो ब्रिटेन 
के प्राचीन राजतत्रवाद से सम्बद्ध है और जिसके बिना शायद पृथ्वी पर अच्छाई 
का लोप हो जाता। इस डगमगाते हुए ससार के बीच हम सुक्ति की एक दृढ़ 
चट्टान की तरह खड़े है ।” 
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श्री चचिल का भाषण १० नवम्बर को हुआ था और उसी दिन सम्राट ने 
पालमेण्ट को स्थगित करते हुए निम्न भाषण दिया -- 

“मेरी प्रजा और हमारे सहयोगियों का उद्देश्य जहा-कही भी स्वाधीनता पर 
आक्रमण हो उसकी रक्षा करना और शत्रु के प्रदेश पर आक्रमण करना है जिससे 
कि हम यथा-शक्ति शी घ्र-से-शी प्र उन देशो और शक्तियों को, जो इस समय दात्रु 
के कब्जे में है, स्वतत्न करा सके। 

“व्रेटेन मे मेरी सरकार ने भारत के नरेशों और जनता से साफ तौर पर कह 
दिया है कि वह लडाई समाप्त हो जाने के तत्काल बाद ही स्वयं भारतीयो-द्वारा 
तैयार किए गए विधान के आधार पर ब्रिटिश-राष्ट्रमडल के अन्तर्गत भारत को 
पूर्ण स्वाधीन देखना चाहती है। इस बीच भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं 
को अपने देश के शासनसूत्र और युद्ध के सचालन मे पूर्णरूप से भाग लेने का निमत्रण 
दिया गया था। मुझे अत्यन्त खेद है कि अभी तक उन्होने हमारा यह निमत्रण 
स्वीकार नही किया। मेरी हादिक आजा है कि वे बुद्धिमत्ता से काम लेकर स्वयं 
आपस में कोई समझौता करके जल्दी ही इन कठिनाइयो पर काबू पा छेगे।” 

प्रधानमत्री के भाषण के कारण सोया हुआ ब्रिटेन एक वार फिर सजग हो 
उठा। इसके कुछ दिनो बाद ही ब्रिटेन के गृह-मन्त्री हवेर्ट मौरीसन ने भी भारत 
के लोगो के लिए 'ब्रिठेन की देन' का जिक्र किया, लेकिन उससे भी भारत का घाव 
भरने में मदद नही मिली । उन्होने कहा कि ब्रिटेन ने भारत के लोगो को स्वय 
अपना विधान वनाने की पूरी आजादी दे दी है, चाहे उसका परिणाम पूर्ण स्वाधी- 
नता ही क्यो न हो। लडाई के वाद उन्हें अपने देश के भाग्य का निर्णय करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है, वशर्ते कि लडाई के दौरान मे वे सयुक्त-राप्ट्रो की विजय-प्राप्ति 
में कोई अडचन न पैदा करे। क्या आप मुझे इतिहास में कोई और ऐसा उदाहरण 
दे सकते हैँ जब कि किसी शासक ने अपनी गुलाम प्रजा को इस तरह की जाजादी 
देने की बात कही हो ? आप इसका क्‍या मतलब लेते है ? मैं तो कम-से-कम 
इसका मतलब यह लेता हूँ कि इस तरह से ब्रिटेन ने अपने उन उद्देश्यों का एक 
और सवूत पेश किया है जिनसे प्रेरित होकर वह इस लूडाई में घामिल हुआ है। 

समय-समय पर गाघीजी और वकिग कमेटी के सदस्यों के साथ बाहर के 
लोगो का सपक्े स्थापित करने के प्रयत्न किये गए। नवम्बर के अत में कामन- 
सभा में श्री एमरी से यह सवार किया गया कि क्या इस देश के किसी गैर-सरकारी 
व्यक्ति को इस समय नजरबन्द काग्रेसी नेताओं के साथ पत्र-व्यवहार करने की 
इजाजत दो जाएगी, क्या ये नेता इस देश के किसी गैर-सरकारी आदमी से लिखा- 
पढी कर सकते है अथवा उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जा सकेगी और क्या उन्हें 
कोई सावेजनिक घोषणा करने की भी जाजादी होगी ? इनके जवाब में श्री एमरी 
ने कहा, मुझे पता चला है कि इन नज़रबन्द भारतीय नेताओं को केवल अपने 
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परिवारवाल़ो के साथ पत्र-व्यवहार करने की आज्ञा है और वह भी केवल घरेलू 
मामलो पर ही। में फिलहाल कुछ नही कह सकता कि उन पर से ये प्रतिवन्ध 
कब तक हटाए जा सकेंगे। क्‍या भारतीय नेताओं को कोई सार्वजनिक घोषणा 
करने की इजाजत दी जा सकेगी या नहीं--यह इस पर निर्भर करेगा कि वह 
घोषणा किस तरह की है।” 

इस आपत्काल में भी भारत को उसके पुराने शुभचितको---अर्थात्त्‌ इगलैण्ड 
के चुह् द्‌ सघ ने नही भुलाया। सघ के वयोवृद्ध कर्णघार श्री काल हीय ने भारतीय 
स्थिति के बारे में 'स्पेक्टेटर' में एक जोरदार पत्र लिखकर अपना क्षोभ प्रकट करते 
हुए भारतीय समस्या को सुलझाने की हार्दिक अपील की। श्री वेडलूविल्की ने 
प्रधान मत्री चचिल की ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण वनाए रखनेवाली घोषणा 
का मुहतोड जवाब दिया। इसके अलावा लछाडं क्रेनवोन ने ब्रिटेन की युगो पुरानी 
औपनिवेशिक नीति के वारे में जो कुछ कहा, उसकी भी कडी प्रतिक्रिया हुई। 
उधर अमरीका के समाचारपत्रो ने भी ब्रिटेन की खूब खबर ली। टाइसम्स' ने 
औपनिवेशिक व्यवस्था' के भविष्य के सम्बन्ध में अपने एक लेख से अतीत की 
मनोवृत्तियो को छोड देने! की जोरदार अपील की। ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के सम्बन्ध में श्री चचिल की घोषणा की न केवल भारत में ही वल्कि 
सारे पूर्व में अर्थात्‌ सुदूर-पूर्व, निकट-पूर्वे और मच्य-पूर्व में कडी आलोचना हुई 
और उससे इन देशो में गहरी वेचेनी पैदा हो गई। 

इस प्रकार नवम्बर भी वीत गया और बडे दिन आ गए । पर भारत को इससे 
क्या, उसके दिन तो अभी नही फिरे थे। लाडे लिनलिथगो का कार्य-काल और 
छ. महीने तक अर्थात्‌ अक्तूबर १९४३ के अन्त तक के लिए बढा दिया गया। 
ब्रिटिश सरकार-द्वारा वाइसराय के कार्यकाल की अवधि' का वढाना, पार्लमेट 
में श्री चचिल और श्री एमरी के प्रतिक्रियावादी और दुराग्रहपूर्ण भाषण, श्री 
राजगोपालाचर्य को गाधीजी से मिलने की इजाजत न देना और भारतीय जनमत 
की तनिक भी परवाह न करके फेडरल-कोर्ट (सघ-त्यायालूय ) में प्रधान न्याया- 
धीश के पद पर एक अगरेज की नियुक्ति---इन सभी बातो से न्यूज क्रानिकल- 
जैसे गभीर और शान्तिप्रिय पत्र को भी यह लिखना पडा कि भारत-द्वारा क्रिंप्स- 
योजना को ठुकरा देन के परिणामस्वरूप निराश होकर ब्रिटिश सरकार ने इस 
दिशा में और कोई रचनात्मक प्रयत्न करने की कोशिश नही की' । प्रोफेसर वुड 
ने जिनकी ऐसी दृढ़ धारणा थी, लिखा कि, “जब गाधीजी के मित्र और प्रशसक 
भारत-सरकार से उनसे (गाधीजी) बातचीत करने का अनुरोध करते है, तब 
उससे यह जाहिर होता है कि-वे यह आग्रह इसलिए नही कर रहे कि गाधीजी की 
साख को बनाए रखे, बल्कि इसलिए कि वे गाधीजी की नैतिक प्रतिष्ठा से कितना 
अधिक प्रभावित हुए है। मेरी दृष्टि मे गाधीजी एक महान्‌ आध्यात्मिक और 
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नैतिक नेता है और इसीलिए मेरा दृढ विश्वास है कि भारत के वर्तेमान गतिरोध 
को दूर करते का प्रयत्न उन्ही की ओर से होना चाहिए।” 
कांग्रेस की दृष्टि से प्रत्येक नये वर्ष की महत्वपूर्ण और पवित्र घटनाओ में 

'स्वाधीनता-दिवस' विशेष महत्व रखता है। पिछले सालो की भाति १९४३ 
में भी यह दिवस २६ जनवरी को हलन्दन के स्व॒राज्य-सवन्त में डा० एस० बी० 
वार्डन की अध्यक्षता से बडी धमधाम के साथ मनाया गया। इसके दो दिन बाद 
श्री सोरेन्सन ने कामन-सभा में श्री एमरी से गैर-काग्रेसी प्रतिनेधियो पर से 
काग्रेस' नेताओं से मुलाकात करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध उठा लेने का आग्रह 
किया जिससे कि वे सम्भावित राजनीतिक परिस्थिति पर सोच-विचार कर सके। 

प्रथम महायुद्ध की भाति इस बार दूसरे महायुद्ध मे भी ब्रिटिश-सरकार ने 
दिखावे के तौर पर भारत के दो प्रतिनिधि अपने यद्ध-मन्त्रि-मण्डल में लिए 
ये प्रतिनिधि वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के सदस्य सर रामस्वामी मृदालियर 
और जामनगर के जामसाहब थे। इ्लेण्ड मे भारत के ये दोनों प्रतिनिधि वहाँ 
की विभिन्न औद्योगिक सस्थाओ और युद्धकेन्द्रो का निरीक्षण करने मे व्यस्त रहे । 
हिज हाईनेस जामसाहब तो जनवरी १९४३ में स्वदेश लौट आए। इंग्लैण्ड के 
लिए इन महानुभावो के प्रस्थान करने से पूर्व यह कहा जा रहा था कि सर राम- 
स्वामी मुदालियर वहा जाकर भारतीय गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न करेगे। 
इसलिए इग्लैण्ड से उन्होने इस बारे में जो कुछ भी किया हो, भारत को उसकी 
कोई सूचना न होना स्वाभाविक ही था। लेकिन जामसाहब ने इंगलैण्ड पहुँचते 
ही एक भाषण दिया जिसमें आपने वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के पूर्ण भारतीय- 
करण पर जोर दिया। प्रत्यक्ष था कि वह पत्थर की दीवार से अपना सिर टकरा 
रहे थे। अपने चाचा की मृत्यु के कारण उन्हें शीघत्र ही भारत वापस आना पडा । 
भारत लौटने पर उन्होने ८ फरवरी, १९४३ को नयी दिल्‍ली के एक पत्र-प्रतिनिधि 
सम्मेलन मे स्पष्ट रूप से बताया कि युद्ध-मन्त्रि-मण्डल की बैठकों मे किसी राजनीतिक 
अथवा वैधानिक समस्या पर सोच-विचार नही किया गया, क्योकि उसका मुख्य 
काम तो केवल युद्ध जीतना है। 

फरवरी का महीना सारे ससार के लिए सनसनीपूर्ण और बेचैनी का रहा 
क्योकि १० फरवरी को गाधीजी ने सामथ्यं के अनुसार, यथाशक्ति उपवास प्रारंध 
किया और वे तीन सप्ताह की कठोर तपस्या के बाद ३ मार्च को इसमे सफलता- 
पूर्वक उत्तीर्ण हुए। 





कांग्रेस-विरोधी पुस्तिका 
इस प्रकार एक महीने तक वातावरण एुद्देद्: झान्त बना रहा। केवल २ 
फरवरी १९४३ को यह .ात्ति भग हुई ऊव कि सरकार ने भारत मे भार 
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उपद्रवों के लिए काग्रेस का उत्तरदायित्व शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की 
और उसके कुछ सप्ताह वाद ही इस बारे में ब्रिटेन में एक दवेतपत्र भी छपा। 
सरकार के दृष्टिकोण से यह प्रकाशन सर्वेया सामयिक था, क्योकि अग्नैल में पार्ल- 
मेट में होनेवाली भारत-विषयक वहस के लिए वह पार्लमेंट के सदस्यो के हाथो 
में यह सामग्री पहुँचा देना चाहती थी। उक्त पुस्तिका में कहा गया कि अब तक 
जानी गईं और प्रमाणित सपूर्ण घटनाओ को दृष्टि में रखकर केवल यही वात 
युक्तिसगत मालूम पडती है कि ९ अगस्त की गिरफ्तारियो के बाद व्यापक रूप 
से फलनेवाले ऐसे उपद्रवो को काग्रेस ने पैदा किया और उनका पथ-प्रदर्शन किया, 
जो कुछ क्षेत्रों में खुले विद्रोह के सिवा भौर कुछ न थे। इस पुस्तिका की टीका 
टिप्पणी करते हुए न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशन' ने अपने एक अगरलेख में लिखा कि 
“आरत-सरकार ने यह ब्वेत-पत्र छापकर कोई अच्छा काम नही किया, जिसमे 
शुरू से लेकर आखिर तक गाघीजी पर व्यक्तिगत रूप से अभियोग लगाने की 
पा की गई है और इसके अलावा वह केवल एक प्रचार-सम्वन्धी पुस्तिका 
। 
टाइम्स' सहित ब्रिटेन के शेष पत्रो ने प्रत्यक्ष रूप से गाधीजी और काग्रेस 
के खिलाफ जहर उगला। उपद्रवो के लिए काग्रेस का उत्तरदायित्व शीर्षक 
पुस्तिका ऐन उस मौके पर प्रकाशित की गई जब कि २१ दिन के दौरान में गाधीजी 
का भाग्य पलडे में झूल रहा था और ठीक उसके एक महीने बाद उक्त इवेत-पत्र 
प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन से रूगरभग पन्‍न्द्रह दिन पहले वम्बई में 
निर्देश नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। उन्होंने समझौते की कोशिश की 
और इस काम मे उन्हें कुछ सफलता भी मिली। वाइसराय ने उनसे मिलने का 
वादा कर लिया और उन नेताओं से कहा गया कि वें अपना मामला 
एक विचार-पतन्न के रूप में पेश करें। लेकिन इस इवेत-पत्र के कारण उनकी सब 
कोशिशो पर पानी फिर गया। उक्त पुस्तिका छापने का उद्देश्य गाधीजी की 
रिहाई के लिए की जाने वाली व्यापक माग और उनके प्रति प्रकट की गई सहानु- 
भूति पर तुषारापात करना था। इसके बारे में यदि हम किसी काग्रेसी की 
प्रतिक्रिया प्रकट करें तो उसे पक्षपात पूर्ण समझा जायगा, लेकिन यहाँ हम 
'स्टेट्समैन' मे 'हमारे भारतीय प्रेक्षक' द्वारा प्रकाशित “राजनीतिक आलोचना' 
को उद्धृत करना उचित समझते हूँ, क्योकि उसे अधिक निष्पक्ष खयाल किया 
जा सकता है -- 

“लन्दन में प्रकाशित किया गया इवेत-पत्र सर्वधा असामयिक है। यह 
एक ऐसे अवसर पर छापा गया है जब कि जेल के बाहर के हलल्‍्को में कांग्रेस 
और सरकार में समझौते की बातचीत का आग्रह ही नही, बल्कि प्रार्थना भी की 
जा रही है। इसके अलावा जो लोग गाधीजी से मिल कर आये है, उनका भी 
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साफ तौर पर केवरू यह कह देना चाहिए कि मेरी नीति का आधार अब 
तक डा० डूलिटिल और उडा० वर्बाडो के सिद्धान्त हैँ।” उप-अ्वान मन्त्री श्री 
एटली ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि "मे समझता हैं श्री गोखले 
श्री राजगोयपालाचार्ये, पडित नेहरू और श्री जिन्ना आदि जो वास्तव में प्रजा- 
तन्‍त्र वादी है, इस प्रकार के परिवर्तन को अमल में ला सकते हैं ।” श्री गोखले 
१९ फरवरी, १९१५ को परलोक सिवार चुके थे, किन्तु श्री एटली-द्वारा उनके 
उल्लेख से पता चल जाता हूँ कि भारत को राजनीतिक स्थिति के बारे में 
विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के उप-प्रधान-मत्री कितना ज्ञान रखते हूँ । 


लाड सभा में विचार 


लाड्ड सभा की बहस यद्यपि अधिक दिलचस्प रही, लेकिन उससे कोई लाभ 
नही पहुँचा। इस सम्बन्ध में हम दो भाषणों का उल्लेख करना चाहते है। लाडे 
फेरिगडन (मजदूर-दल) ने कहा कि उन काग्रसी नेताओं के साथ समझौता करने 
का आधार प्रस्तुत है जिनमे से बहुतो के उद्देश्य ब्रिटिश सरकार-जैसे ही हैं । उन्होने 
यह स्वीकार नही किया कि गाधीजी डिक्टेटर है अथवा काग्रेस एक वर्गवादी 
सस्था है। श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य भारतीय नेताओ के गाघीजी से 
मिलने के लिए वाइसराय की अनुमति न मिलने की उन्होने अलोचना की । उन्होने 
यह सुझाव रखा कि ब्रिटिश सरकार समस्त दलो के नेताओ को लन्दन में निमत्रित 
करे जिससे यह मालम किया जा सके कि कोई उपाय निकरू सकता है या नही । 
यदि सभव हो तो इसमे मित्रराष्ट्रो की सरकारो का भी सहयोग ले लेना चाहिए । 

लार्ड सेम्युएल ने कहा, “भारतीय-विवान के अनुसार जब प्रजातन्त्र पर 
आधारित उन व्यवस्थापिका सभाओ का निर्वाचन हुआ, जिनके प्रति विभिन्न 
प्रान्तीय सरकारे उत्तरदायी है तब उदार दल ने इस पर अत्यधिक सतोष प्रकट 
किया था। हमने इसे वैधानिक प्रजातन्त्र-प्रणाली की सब से बडी विजय कहा था, 
जेसी कि अब तक किसी भी पूर्वी देश मे नही देखने मे आई। जब मे भारत गया 
था तब मेरा यह खयाल नही था कि प्रान्तीय विधान इतनी आइचयेजनक सफलता 
के साथ अपना काम कर रहे होगे। 

लाड सभा में ६ अप्रैल १९४३ को लाड सेमुएल ने जो भाषण दिया था, उसका 
उत्तर देते हुए गाधीजी ने १९ मई, १९४३ को उन्हें एक पत्र लिखा जिसे सरकार ने 
ला्ड सेम्युएल तक नही पहुँचने दिया। 


भारत-सरकार की पतिक्रिया 


काग्रेस-तेताओ की गिरफ्तारी के पॉच सप्ताह बाद १५ सितम्बर को केन्द्रीय 
असेम्बी का अधिवेशन शुरू हुआ और इसके एक सप्ताह बाद राज-परिषद्‌ का। 


खुला विद्रोह : १९४२ ४६९ 


वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पालंमेण्ट और केन्द्रीय असेम्बली के अधिवेशन 
किसी पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार साथ-साथ ही शुरू हुए। कहन का तात्पये 
यह है कि पालंमेण्ट का अधिवेशन भारत की केन्द्रीय धारासभाओ के शुरू होने से 
ठीक कुछ समय पूर्व आरम्भ हुआ। भारत के गृह-सदस्य सर रेजिनाल्‍ड का अनुमान 
था कि इन दगो के कारण कुल मिलाकर हानि एक करोड रुपयों से भी अधिक 
होगी और उन्होंने इन उपद्रंवो के कुछ खास पहलुओ का जिक्र करते हुए यह बात 
सानन से इन्कार किया कि ये दंगे काग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यकायक 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप मे हुए है। उन्होने ऐसी-बाते गिनाई जो उनकी राय 
में यह साबित करती थी कि इन उपद्रवो के पीछे अत्यन्त दुर्भावना के साथ पहले से 
ही कोई सगठन अवश्य था। उन्होने कहा, “अभी मैं यह नहीं बता सकता कि 
इस सगठन को प्रेरणा कहा से प्राप्त हुईं। अभी हमे ऐसी कितनी ही वातो की 
जानकारी प्राप्त करना शेष है, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नही हुआ है। किन्तु 
इन उपढ्रवों से काग्रेस का सम्बन्ध रहने के विपय में जो सन्देह शेष रह गया हो 
उसे काग्रेसियो, विशेषकर बिहार के काग्रेसियो के उन भाषणों से असख्य उदाहरण 
दे कर निर्मूल सिद्ध किया जा सकता है, जिनमे साधारण जनता को हिसा और 
विध्वस करने के लिए खुलेआम उकसाया गया था। इसके अतिरिक्त बम्बई की 
बैठक के तत्काल बाद कितने ही काग्रेसी नेता लापता हो गए और वे किन्‍्ही ऐसे 
कारणो से लापता है, जिनका स्वय उन्ही को पता है । इसलिए अभी जो जानकारी 
प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इन गम्भीर घटनाओ के लिए हम काग्रेस को 
उत्तरदायित्व से मुक्त नही कर सकते । आगे चल कर उन्होंने कहा कि अगर 
काग्रेस को थोडा और समय मिल जाता तो उससे हालत और भी ज्यादा बिगड़ 
जाती और अपरिमित क्षति होती । उन्होने विनाश के इस नग्न नृत्य तथा भारत- 
वासियों के जीवन और घन की इस हानि पर गहरा खेद प्रकट किया । फिर उन्होंने 
कहा कि ऐसी बातो से स्वय भारतवासियों की हानि होगी और उन्ही की कठिनाइया 
बढेगी । उन्होने यह भी बताया कि सम्पूर्ण मुस्लिम-समुदाय और परिगणित जातिया 
इनसे विल्कुल अलूग रही है । साथ ही इस बात पर भी प्रसन्नता प्रकट की कि न 
केवल पुलिस, वरन्‌ समस्त सरकारी कर्मचारियो ने उन्हें आतकित करने के समस्त 
प्रयत्नो के बावजूद दृढ़ता के साथ अपने कतेव्य का पालन किया है। बहुतेरो ने तो 
अपने कतंव्य का पालन करते हुए अपने प्राण तक दे दिये है । 

बहस की बहुत-सी बातो के स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यह एक तरफा 
चीज़ थी, इसलिए इसमें विवेकहीनता का होना अनिवार्य था और एक तरह से 
यह अभियुक्त की अनुपस्थिति मे धारासभा के सामने उस पर दोषारोपण करना 
और मुकदमा चलाना था। काग्रेस-सदस्यो की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर 
सरकार ने ऐसे वक्तव्य दिये, जिन्हें चुनौती नही दी जा सकती थी। 
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यह एक बडी उल्लेखनीय वात है कि एक ओर जब पालंमेट में भारतीय 
स्थिति के सम्बन्ध में कितनी ही वहसे हो रही थी और कितने ही सवाल पूछे जा 
रहे थे तथा भारत-मत्री और उप-भारत-मत्री को वकक्‍्तन्‍्य देने पड रहे थे बौर 
घोषणाए करनी पड रही थी, दूसरी ओर वाइसराय महोदय विल्कुल मौन घारण 
किए हुए थे और उन्होने उपद्रवों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नही कहा। 
अन्त में १७ दिसम्वर १९४२ को उनका मौन भग हुआ जब कि उन्होने व्यापारमडल- 
सघ के वापिक अधिवेगन में भाषण दिया। फेडरेशन के सम्मुख अपने लम्बे भाषण 
में वाइसराय महोदय ने देश की राजनीतिक, औद्योगिक और सैनिक स्थिति का 
पर्येवेक्षण करते हुए अपनी उन असफल कोशिजो का जिक्र किया जो उन्होने भारत 
के विभिन्न समृहो और दलो के दरमियान समझौता कराने के लिए की थी । उन्होने 
यह भी कहा कि उनका कार्यकाल दस महीने तक के लिए यद्यपि वढा दिया नया है, 
तयापि वह समझौता कराने के लिए अपनी कोशिशों में कोई शिथिलता नही आने 
देंगे। उन्होने भारत से यह यकीन करने का अनुरोव किया कि अगर अपने णासन 
काल के इन अगले दस महीनो में वह भारत के विभिन्न दलो की मौजूदा खाई को 
पाटते में सफल हो गए तो उनसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति गौर कोई नही होगा। 
आगे चल कर उन्होने यह भी कहा--- लिकिन यह भी उतना ही सत्य है कि देश 
के सभी सम्बद्ध वर्गों और दलो में वास्तविक समझौता हुए विना केवल कृत्रिम 
एकता से काम नही चल सकता। उससे तो राम के वजाय हानि हो सकती है। 
किसी बाहरी दबाव के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले मतभेद उन मतभेदो की 
अपेक्षा अधिक खतरनाक होते है, जो सवंविदित हूँ ओर जिन्हें दूर करने की व्यवस्था 
आसानी से हो सकती है। केवल विभिन्न दलो और विभिन्न समुदायो के पारस्परिक 
समझौते-द्वारा ही हम अपना वाछित उद्देश्य हासिल कर सकते हैं और इस समझौते 
का आधार पारस्परिक विश्वास, एक-दूसरे की ऐतिहासिक प्रयाओ के प्रति सम्मान 
और उदारता का बर्ताव और भावी योजनाओ में एक-दूसरे के न्‍्यायोचित दावो 
की पूति होनी चाहिए। क्‍या हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की कोशिश नही करनी 
चाहिए ? अगर हमे उसे हासिल करने के लिए किसी कुर्बानी की जरूरत पडे तो 
क्या हमे वह कुर्बानी नही करनी चाहिए ?” 

किसी व्यक्ति के कथन की परीक्षा हमेशा उसके व्यवहार और आचरण से 
होती है । वाइसराय महोदय नें भारत की एकता पर जोर दिया है। क्या यह एकता 
कोरा सिद्धान्तवाद या कोई काल्पनिक चीज है जिसके लिए उन्हें इतनी लम्बी-चौडी 
वाते करनी पडी और इतनी वाक्यपटुता दिखानी पडी अथवा क्या यह सुलह-सफाई, 
समझौते और आदान-पअदान की भावना के लिए विभिन्न दलो से आग्रह था 
क्या यह उपदेश विभिन्न दलों से तत्काल अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुचने का 
अनुरोव था ? जो लछोग गतिरोब के हल के लिए वाइसराय पर आशा लगाए बेठे 
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उन्हें निराण होना पडा, वयोकि उन (वाइसराय) के कथन भौर व्यवहार 
पवित्र प्राथना और व्यावहारिक कार्यक्रम में कोई सामंजस्य नहीं था। फरवरी, 
९४३ में केन्द्रीय अमेम्दली में श्री नियोगी के उस प्रस्ताव पर बहस थग हुई यो 
उन्होंने उसके पिछले अधिवेशन में पुरिस द्वारा हाल के उपद्रयो' को सान्त करने 
के लिए की गई ज्यादतियों की जाच: प्ले सम्बन्ध में सभा के सदस्यों की 
एक समिति स्थापित करने के बारे में पेण किया था। दहस का उत्तर देते हुए 
गृउ्सदरव ने कहा कि अपने कर्मचारियों पर प्रतिवन्ध छंगाए जाने की सनी 
फोशियों का सरकार विरोध करेगी। उन्होने कहा कि हमें सार्वजनिक कर्मणरियों 
की सभी स्यायोचित फार्रवाइयो का समर्थन फरना साहिर और सकी प्रयार है 
उपग्रवो को हर सभव तरीके से दवाना साहिर। अगर सरकारी कर्मतारियों 
क सम्बन्ध में ऐसी जाइ-परताल की गई जिसका प्रस्ताव दिगय्या गया? तो 
कछानृन और व्यवस्था को सुरक्षित रमना असभव हो जायया। दृद निर्यय और 
सभदत पुणिस और सरकारी कर्मचारियों के बिना इस सना अबया ऐसी ही 
घपन्‍्य संस्थाओं के किसी आदेश को कार्यान्वित करना कअ्सम्भव हो एायगा। 


उपद्रदा नह“ 


ध्गरत-सरकास्झयारा उपद्रवों के सग्बन्ध में प्रकाशित की गई प्रस्तिका 
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व्यवहार मे व्यापक सशोधन करने की सिफारिश और केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों 
को जेलो में जाकर राजनीतिक बन्दियों से मुलाकात करने के लिए इजाजत देने 
का आग्रह किया गया था, ताकि उन पर लगाए गए प्रतिवन्ध कम किये जा सके 
ओर उन्हे आवश्यक सुविधाए प्रदान की जा सके । इस प्रस्ताव के बारे में सरकार 
के रुख का स्पष्टीकरण करते हुए गृह-सदस्य सर रेजिनालल्‍ड मैक्सवेल ने कहा, 
“मौजूदा आन्दोलन के सिलसिले में नजरबन्द किये गए सुरक्षा-बदियों पर लगाए 
गए प्रतिवन्धो मे फिलहाल किसी किस्म की नरमी नही की जा सकती, क्योकि 
अभी तक लडाई जारी हे ।” 

यह प्रसग समाप्त करने के पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध 
में वाइसराय की शासन-परिपद्‌ के कतिपय भारतीय सदस्यो के विचारो का सक्षेप 
में उल्लेख करना सर्वेथा समीचीन प्रतीत होता है। राजपरिपद्‌ में २४ सितम्बर 
१९४२ को भाषण देते हुए माननीय सर जोगेनद्धसिह ने कहा --- 

“हमे काग्रेस और लीग को भुला देना चाहिए | हमे उन सिद्धातो के पीछे पड 
कर अपना और समय नही गवाना चाहिए, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध 
नही है। राजाओं और जनता के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर आगे बढता 
चाहिए और वर्तमान गतिरोध को दूर कर के एक सयुकत माग पेश करनी चाहिए ।” 

दिसम्बर मे, वम्बई के भारतीय व्यापार-मडल द्वारा पेश किये गए मानपत्र 
का उत्तर देते हुए माननीय श्री एन० आर० सरकार ने कहा -- 

“आदशंवाद की बात एक ओर रहने दीजिए , केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनो ही 
सरकारो के शासन-सचालन में, और अपने जीवन के सर्वोत्तम भाग में देश के 
व्यापारिक-क्षेत्र में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया 
है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पूर्ण उन्नति करने के उद्देश्य से भारत के लिए अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।” 

ओटावा में २२ दिसम्बर को भाषण देते हुए ब्रिटेन के युद्ध-मन्त्रिमंडल में 
भारत के प्रतिनिधि सर ए० रामस्वामी मुदालियर ने कहा, “भारत की जनता अपने 
राजनीतिक पद के निर्धारण के लिए अत्यधिक व्यग्र है और उसमे पाए जानेवाले 
मतभेद का आधार उस उद्देश्य के सम्बन्ध में न होकर उसे प्राप्त करने के विभिन्न 
साधनो के सम्बन्ध में है।” 


गेर-सरकारी प्रतिक्रिया 


किसी भी अवसर पर जनता ने काग्रेस के प्रति इतनी गहरी सहानुभूति प्रकट 
नही की थी, जितनी इस बार, जबकि काग्रेस-द्वारा अपना आन्दोलन शुरू करने से 
पहले सरकार ने उस पर एक जोरदार आक्रमण कर देश में हिसा और दमन का 
साम्राज्य स्थापित कर दिया था। यह केवल पीडित लोगो के प्रति सहानुभूति ही 
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नहीं थी, वल्कि सरकार से एक जोरदार मांग थी कि वह स्वय अपने पँंदा किये हुए 
गतिरोध का निराकरण करें और यह माग ऐसे प्रमख व्यक्तियो और वदी-वड़ी 
सस्थाओ की ओर से की जा रही थी जो कुछ समय पूर्व तक भारत में ब्रिटिश सरकार 
की ढाल बने हुए थे। सर शादीलाल, सर चिमनलाल सीतल्‍रूवाड, सर तेजवहादुर 
सप्र, सर ए० दलाल, सर मिर्जा इस्माइल, सर एस० राधाकृष्णन, राइट आनरेबल 
बी० श्रीनिवास जास्त्री और राइट आनरंबल श्री एम० आर० जयकर जैसे वठे-बडे 
व्यक्तियों, व्यापारमडलो, व्यापारमण्डरू-सघो, ट्रेड यनियनों, पारसी-सघो, बंगाल 
और पजाब के यरोपियन एसोसियेशनो, विहार और वम्बई के एडवोकेट जनरलो, 
श्री विश्वास सरीखे हाईकोर्ट के जजो, कलकत्ता के लाट-पादरी उसे प्रमख घामिक 
नेताओं, ईसाई और साम्यवादी नेताओ, निर्देल नेता-सग्मेलन और महिला सम्मेलन 
प्रभुति देश की प्रमुख सस्थाओं के एकस्वर होकर सरकार से स्थिति पर पुन विचार 
करने और गतिरोध को णीघ्र ही दूर करने का आग्रह करने पर भी यदि सरफार के 
कान पर जू तक नही रेंगती तो साफ जाहिर है कि उसके दिमाय में कोई एसा बडा 
विकार या खरावी आ गई थी कि वह स्वय अपने भूतपूर्व समर्थकों की भी वात 
मानने को तेयार नही थी । 
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और एडवोकेट जनरल का नाम मोतीलाल सी० सीतलूवाड था, जो सर चिमनलालछ 
सीतलवाड के पुत्र थे और जो पाच साल तक इस पद पर काम कर चुके थे। दूसरे 
एडवोकेट विहार के श्री वलदेवसहाय थे, जिन्होने अपने इस्तीफे के थोड़ी देर वाद 
ही सुलह-सफाई के सम्बन्ध में जोरदार अपील की। 

इस सम्वन्ध में महाराजा होल्कर ने भी एक अत्यन्त रोचक और दिलचस्प 
वक्तव्य दिया। भारतीय व्यापार-मण्डल के प्रधान श्री जे० सी० सीतलवाड ने 
गाघीजी और नेहरूजी जसे नेताओ को जेल में बन्द कर दिये जाने की निन्‍्दा करते 
हुए उन लोगो के रुख पर खेद प्रकट किया जो इस आन्दोलन के लिए इन नेताओ 
को बदनाम कर रहे थे और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्ही पर डाल रहे थे। १५ 
दिसम्बर १९४२ को निर्देल सम्मेलन की स्थायी समिति ने भी एक जोरदार वक्तव्य 
प्रकाशित किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस की जनरल कौसिल ने 
ब्रिटेन की ट्रेंड यूनियनों और मजदूर दल से महात्मा गाघी, मौठाना आजाद और 
दूसरे कांग्रेसी नेताओं को तत्काल रिहा करने और भारतीय जनता को तत्काल 
सत्ता सौपने की भारतीय माग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से 
अनुरोध करने की अपील की, क्योकि नेताओ के जेल में रहते हुए किसी किस्म का 
समझौता सम्भव नही था। वम्बई के रहनेवाले ६०० से भी ऊपर पारसियो ने 
अपने हस्ताक्षरों से एक वक्तव्य जारी किया जिसमे उन्होने यह घोषणा की कि 
भारत के नये विधान मे उन्हें किसी किस्म के भी सरक्षण नही चाहिए। यह वक्तव्य 
कामन-सभा में दिए गए श्री सी० आर० एटली के उस वक्तव्य के जवाब में था, 
जो कि उन्होने भारतीय स्वाधीनता के बारे में दिया था जिसमे उन्होने कहा था-- 
“भारत में सिक्‍्खो, पारसियो, नरेशों और रियासती जनता जैसे बहुत से बडे 
प्रभावगालो अल्पसख्यक मौजूद हैँ, जिनके हितो की ओर हमें खास तौर पर ध्यान 
देना है।” नवम्बर में एक पन्न-प्रतिनिधि-सम्मेलन के सम्मुख सर तेजबहादुर सम्रू 
ने यह सुझाव रखा कि वाइसराय को चाहिए कि वह राष्ट्रीय आदोलन के अध्यक्ष 
के रूप में सभी दलो का एक सम्मेलन बुलाए, जिसमे काग्रेस भी शामिल हो। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस-चासलूर सर एस० राधाक्ृष्णन ने २९ 
नवम्बर को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर अभिभाषण देते हुए कहा-- 
“हमें सदियों की अपनी निद्रा का त्याग कर अपना मस्तक ऊँचा उठाना चाहिए।” 
बगाल चेम्बर की वाधिक साधारण बैठक के अध्यक्षपद से भाषण देते हुए श्री 
आर० आर० हैडाऊ ने कहा, भारत-द्वारा पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में हमारा उससे कोई झगडा नही है, लेकिन उसी प्रकार हम यह 
वात भी रहस्य के गर्भ में छिपाकर नहीं रखना चाहते कि हमने भारत की उन्नति 
में जो महान्‌ भाग लिया है और अब तक छे रहे है, उसके लिए हमे पूर्ण आश्वासन 
और सरक्षण दिया जाय ।” नवम्बर के मध्य में 'हिन्दू' के बम्बई-स्थित सवाददाता 
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से अपनी एक भेट में डा० अम्बेडकर ने यह राय प्रकट की कि इस वक्‍त भारत में 
कोई राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की आवश्यकता नही है, वर्तमान राजनीतिक 
गतिरोध की वजह इस देश के वहुसख्यक और अल्पसख्यकों का पारस्परिक अवि- 
ग्वास है और भारत की भावी स्थिति को सुलझाने के लिए हमे युद्ध समाप्त होने 
तक प्रतीक्षा करना बेहतर है । बाद में डा० अम्बेडकर ने गाधीजी और श्री जिन्ना 
की तुलना करते हुए कहा कि इन दोनो ही नेताओ को भारतीय राजनीति से अरूग 
हो जाना चाहिए। डा० अम्बेडकर के इस वक्तव्य का जवाब देते हुए प्रोफेसर 
अब्दुल मजीद खाँ ने कहा ---गाघीजी की श्री जिन्ना से तुलना करते समय डा० 
अम्बेडकर स्वय अपनी ही वाक्पटुता के चक्कर में फेंसकर अपने को भूल गए। 
वास्तव में इन दोनो मे किसी तरह की तुलना हो ही नही सकती । दोनो में आकाण- 
पाताल का अन्तर है और दोनो एक-दूसरे से सर्वथा विभिन्न हैं । कितने अफसोस 
और दुर्भाग्य की वात है कि डा० अम्बडकर दूध और पानी में भी भेद न कर सके ।” 

अब हम सिन्ध की सव से अधिक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहते 
हैं। २६ सितम्बर, १९४२ को सिन्व के प्रधान मन्त्री खान वहादुर अल्लाहवस्ण 
ने क्विटिश सरकार की नीति के विरोध स्वरूप व[इसराय को एक पत्र लिखा जिसमे 
उन्होने अपनी खान वहादुर' और ओ० बी० ई०” की उपाधियो के परित्याग 
करने की घोषणा की थी। २६ सितम्बर को एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में अपने 
इस निर्णय की घोषणा करते हुए सिन्ध के बडे वजीर ने कहा कि ब्रिटेन की नीति, 
“भारत में अपने साम्राज्य को कायम रखने, और इस देश को परतन्न बनाए रखने, 
उसके राजनीतिक और साम्प्रदाग्रिक मतभेदों को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल 
करने और राष्ट्रीय ताकतों को कुचल कर अपने ही स्वार्थों को पूरा करने की है ।” 
इस सम्मेलन में उन्होंने वाइसराय के नाम भेजें गए अपने पत्र को भी पढ़कर 
सुनाया | एक सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि उन्होने एक जोर साम्राज्ववाद 
और दूसरी ओर नाजीवाद और फासिस्टवाद से दुहरा युद्ध करने की ठाव ली 
हैं। उन्होंने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि साम्राज्यवाद के सिलाफ 
युद्ध करवा उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है और प्रत्येक भारतीय का परम कतेव्य 
हूं कि वह अपने देश पर आक्रमण करने वाली किसी भी शवित का उठकर 
मुकाबला करते हुए देग की रक्षा करे। 

मुस्लिम नेताशञ्नों की प्रतिक्रिया 

जैसी कि आगा थी, कांग्रेस के प्रस्तावित बान्दोण्न के सम्बन्ध में छीग की 
प्रतिक्रिया अनुकूल अववा तदस्थ नही हो सकती थी। लीग कांग्रेस का एत्दा विरोद 
ही नही कर रही थी, वल्कि वह कार्ेस-्वारा आजादी प्राप्त करने के प्रत्येक व्याव- 
द्वारिए प्रणस का नी विरोष फरती थी, पव काग्रेस के प्रति उसे जपने इतने विरोध 





४७६ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


से ही सतोष न हो सका, तब १९४१ में मद्रास में होने वाले अपने वापिक अधिवेशन 
में उसने अपने ध्येय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना अथवा मुस्लिम-वहुल 
प्रान्तों का एक पुृथक्‌ स्वायत्त-गासन प्राप्त सघ बनाना भी झामिल कर लिया। 
दिन-प्रति-दिन, सप्ताह-प्रति-सप्ताह और मास-प्रति-मास लीग का सारा प्रयत 
और ध्यान पाकिस्तान की ओर रूगने लगा और बहुत सी घटनाओ के कारण 
लीग का प्रभाव" वढ गया। पाच प्रान्तो में स्वायत्त-शासन-प्रणाली के अन्तर्गत 
५० हे बनाने के फलस्वरूप कुछ सीमा तक उसकी घक्ति और भी वढ 
गई। 

मुस्लिम लीग की वकिंग कमेटी ने २२ अगस्त, १९४२ को एक प्रस्ताव पास 
किया, जिसमे उसने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए आत्म-निर्णय का 
अधिकार प्रदान करने और पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसलमानों के मतदान 
के वाद तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करने की माग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी 
से देश मे एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जिससे कि देश 
की रक्षा और युद्ध के सफल सचालन के लिए भारत के सभी साथनो का सगठन 
किया जा सके | इसके कुछ समय वाद ही २५ अगस्त को अलीगढ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के छात्र-सघ के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय की झासन- 
परिषद्‌ के रक्षा-सदस्य सर फीरोज खा नून ने भारत को पाच स्वाघीनता प्राप्त 
उपनिवेशो मे विभाजित कर देने की एक योजना प्रस्तुत की। उन्होने कहा -- 

“में चाहता हूँ कि ब्रिटिश भारत पांच स्वाघीनता-प्राप्त उपनिवेशो में विभक्त 
कर दिया जाय ---( १) बगाल और आसाम, (२) मध्यप्रान्त, उत्तर प्रदेश और 
बिहार, (३) मद्रास अर्थात्‌ द्राविडी, (४) बम्बई आर्थात्‌ महाराष्ट्र और (५) 
पजाब, विलोचिस्तान, सिन्ध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त | ये पाचों उपनिवेश 
न्यूजीलैण्ड, जिसकी जनसख्या १५ छाख है, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 
जिनमे से प्रत्येक की जन-सख्या ७० या ८० लाख है, की भाति पूर्ण रूप से स्वृतन्त्र 
हो सकते है । किन्तु कुछ ऐसी भी बातें है, जिनके लिए एक केन्द्रीय सत्ता और सब 
उपनिवेशों की तरफ से सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। ये विषय, मेरे विचार 
से रक्षा, कस्टम (आयात-निर्यात-कर), पर-राप्ट्र सम्बन्ध और मुद्रा है। इन 
चारो विषयो के प्रबन्ध के लिए में एक केन्द्रीय सरकार की रचना का पक्षपाती हूँ, 
जिसमें पाचों उपनिवेश-सरकारो-दारा नामजद किए हुए प्रतिनिधि सम्मिलित 
हो। ये प्रतिनिधि तब तक अपने पदो पर बने रहेंगे जब तक कि नियुक्त करने 
वाले अधिकारी अपने उपनिवेशों मे शासनारूढ रहेगे। परन्तु यह बात इस मह- 
त्वपूर्ण शर्ते के साथ लागू होगी कि यदि किसी समय किसी उपनिवेश को केन्द्रीय 
शासन के सचालन से असतोष होगा तो उस उपनिवेश को यह अधिकार होगा 
कि वह केन्द्र से पृथक हो जाय, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी रहेगी कि इस 
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प्रकार पृथक होने वाला उपनिवेश मतभेद दूर हो जाने पर फिर केन्द्र में प्रविष्ट 
हो सके ।” 

वम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने कहा.-- 

“मुझे अत्यत खेद है कि आखिरकार काग्रेस ने रणभेरी छेड ही दी और उसने 
देश के विभिन्न व्यक्तियो, दलो और सगठनो-हारा दी गई चेतावनियो की तनिक 
भी परवाह न कर एक अत्यन्त खतरनाक सामूहिक आन्दोलन शुरू कर दिया। 
यह यकीन करना असम्भव है कि काग्रेस के नेता यह बात न जानते थे कि इस तरह 
के आन्दोलन का परिणाम हिंसा, रक्तपात और बेगुनाह लोगो का विनाश होगा । 
यह और भी अधिक खेदजनक है कि यह आन्दोलन इस सकटपूर्ण घडी मे शुरू किया 
जा रहा है और इसका वास्तविक उद्देश्य सगीनो का भय दिखा कर जबरदस्ती 
अपनी मांगे मनवाना हैं और अगर काग्रेस के इस धृष्ठतापूर्ण रुख और उसकी 
मनमानी एवं उत्तरदायित्वविहीन चुनौती से डर कर उसे खुश करने की कोशिश 
की गई तो उसका परिणाम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण और दूसरे सभी प्रकार के 
हितो का विशेषकर मुस्लिम भारत के स्वार्थों का बलिदान होगा ।” सितम्बर मे - 
एक भेट में उन्होंने कहा --- 

“अखिल-भारतीय महासमिति की अन्तिम बैठक के अन्तिम अधिवेशन में 
गाधीजी ने यह बात बहुत जोर देकर कही थी कि केवल काग्रेस ही भारत की 
एकमात्र प्रतिनिधि-सस्था है। यही बात पण्डित नेहरू ने भी कही, लेकिन वह 
उनसे भी आगे बढ गए और कहा कि मुस्लिम-लीग एक प्रतिक्रियावादी सस्था है 
और मुस्लिम जनता उसके साथ है तथा काग्रेस ही समस्त देश का प्रतिनिधित्व 
करने वाली एकमात्र सस्था है। यह वात केवरू भारत मे ही नही कही गई, बल्कि 
इसका ढिढोरा सारी दुनिया में पीटा गया और चूँकि उन देशो की जनता भारत 
की वास्तविक परिस्थिति से परिचित नहीं है, इसलिए वह इस पर यकीन कर 
लेती है। यह दूषित और सगठित प्रोपेगेडा जनता को धोखे में रखने की गरज से 
किया जाता है और अगर आप श्री चचिल का भाषण पढ़ कर देखे तो आप जान 
जाएगे कि उन्होने काग्रेस के इस दावे का खण्डन किया है ।” 

युद्ध-प्रयत्व के सम्बन्ध में एक अमरीकी सवाददाता के प्रश्न के जवाब में श्री 
जिन्ना ने निम्त वक्तव्य दिया --- मुस्लिम-लीग युद्ध-प्रयत्त में सहयोग नही दे 
रही है। इसकी वजह यह नही है कि वह इसका विरोध करती है, वल्कि यह हैं कि 
वह तब तक युद्ध-सचालन में हादिक सहयोग और सहायता प्रदान करने को तैयार 
नही हैं जव तक कि जनता यह व अनुभव करने लग जाय कि देग के घासन-संचालन 
में उसका वास्तविक हाथ है। परन्तु हम ब्रिटिश सरकार की नीति की चाहे कितनी 
ही निन्‍दा क्यों व करे जअयवा उस पर कितना ही खेद क्यों न प्रकट करें, पिछले तीन 
साल ने हमारी हाठत एक खरबूजे जैसी रही है । चाहे खरवूजा छुरी पर रहे बथवा 
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छुरी खरवूज पर रहे--दोनो ही तरह से नुकसान तो वेचारे खरवजे का ही है। 
गला तो उसीका कटेगा। मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार की नीति से तग वा 
कर मै गुस्से में कल से यह कहने छगू कि ब्रिटिश सरकार को परेशान करो और 
उसके साथ असहयोग करो---तो आप यकीन रखिए कि इसकी वजह से आज की 
अपेक्षा हमें पाच सौ गुना अधिक मुसीव्ते झेलनी पडेंगी। यह सवाल कोई बन्दूको 
का नही है, इस त्तरह से तो मुसलमानों के पास पाच सौ गूना ज्यादा बन्दूकें हेँ। 
में यद्यपि हिन्दुओ को भला-बुरा नही कहना चाहता, लेकिन भारत में कोई भी 
विवेकशील व्यक्ति आपको यह वता देगा कि यह तो उन (हिन्दुओ) का स्वभाव 
ही है और उन्हें इसी वातावरण में पाला-पोसा गया है। लेकिन में स्वय अपने से ही 
पूछता हू कि क्या यह ठीक है कि हम पाच सौ गूना अधिक तकलीफें दे सकते हूँ, 
पर सवाल तो यह है कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा ? मुझे तो इसके 
केवल दो ही परिणाम दिखाई देते है---पू्व, पश्चिम, दक्षिण अथवा उत्तर किसी भी 
दिशा से विदेशी आक्रान्ता इस देश पर छा जायगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर 
भला भेरी कुर्वानियो से क्या लाभ होगा ? और अगर दूसरे दल मेरे साथ नही है 
तो इसका परिणाम गृह-युद्ध होगा | दूसरा परिणाम मुझे यह दिखाई देता है कि 
अगर मुसलमान इस विद्रोह की आग लगाते हैं और वे ब्रिटिश सत्ता को पंगू बना 
देने के काम मे सफल भी हो जाते है, तव भी मेरा खयाल है कि उसके परिणामस्वरूप 
भारत के टुकडे-टुकडे हो जायगे। चाहे मैं ब्रिटेन की नीति की कितनी ही निन्‍्दा 
क्यो न करूँ और इस वारे में जोरदार विचार प्रकट करूँ, फिर भी जब में इन 
परिणामों की वात सोचता हूँ तब में इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मेरी स्थिति 
खरबूजे से भिन्न नही है।* न्‍े 

श्री जिन्ना का सब से अधिक अनोखा रुख उस वक्‍त प्रकट हुआ जव कि उन्हें 
न्यूज क्रानिकल' के सवाददाता से एक भेंट में १३ अक्टूबर को जोरदार शब्दों मे 
यह कहा कि “भारत कभी भी अपनी समस्याओ का हल दूँढने मे सफल नही 
सका है, और अतीत में सदैव ब्रिटेन ने अपना हल भारत के ऊपर छादा है। इस 
समय वह ब्रिटेन से यह पक्का वादा ले लेना चाहते हे कि लडाई के बाद उन्हे पाकि- 
स्तान मिल जायगा और इसके बदले में वह एक अस्थायी सरकार मे इस शर्ते पर 
शामिल होने को तैयार होगे कि उन्हें भी हिन्दुओ जितनी ही सीटे मिले ।” आगे 
उन्होने कहा, “अगर ब्रिटिश सरकार कल ही ऐसा कोई आश्वासन दे दे तो मेरा 
०30 है कि हिन्दू-भारत इस प्रत्यक्ष और अनिवार्य परिणाम को स्वीकार कर 

गा । 

इस समय सर सिकन्दर हयात खा ने पजाब की अन्त साम्रदायिक समस्या को 
सुलझाने के लिए एक हल निकाला। उनकी योजना: के अन्तगेत पंजाब को दो 
हिस्सो में वाँट देने की बात कही गई थी--यूर्वी और परिचमी भाग। परन्तु यह 
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विभाजन उसी हालत में किया जाना था जब वर्तमान मताधिकार के आधार 
पर निर्वाचित आगामी प्रान्तीय धारासभा के ७५ प्रतिशत सदस्य यह फंसला करे 
कि पजाब प्रस्तावित सघ में शामिल नही होगा। उस अवस्था में धारासभा के 
मुसलमान और गैर-मुसरूमान सदस्य ६० प्रतिशत वहुमत से यह फैसला कर लें कि 
क्या उन्हें अपने-अपने सम्प्रदाय के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ राष्ट्र स्थापित करने चाहिए 
या नही । परन्तु इसका फैसला जनता की मतगणना के जरिये ही किया जाय और 
केवल वही लोग इसके लिए वोट दे जिन्हें ऐसा करने का हक हासिल हो | यदि 
मुस्लिम-बहुल आवादी वाला परदिचमी प्रदेश प्रस्तावित संघ से अलग रहने का 
फंसला करे तो पूर्वी पजाब के हिन्दू और सिक्‍्ख बहुल इलाके को भी हक हो कि वह 
अपनी इच्छा से भारतीय सघ मे शामिल हो जाय । लेकिन इतने पर भी सर सिकन्दर 
एक ही राष्ट्र का प्रतिपादन करते हुए गुरु नानक के जन्म-दिवस पर दिसम्बर 

१९४२ में कहा कि, हम एक ही राष्ट्र हे और हमारा एक ही देश है ।” दिसम्बर 
में भारत और इस्लेण्ड दोनो ही जगह मुगल सम्राट्‌ अकबर की ४०० वी सालगिरह 
मनाई गई। लन्दन के समारोह में श्री एमरी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर 
उन्होने भारतीयों को अकबर की नीति पर चलने की सलाह दी। 

इन्ही दिनो सर मोहम्मद जफरुल्ला खा प्रद्मान्त सघ के सम्मेलन मे भाग लेने 
अमरीका गए हुए थे। न्यूयार्क से केनेडा जाते हुए उन्होने भारतीय समस्या को 
सुलझाने के लिये दो तरीके बताए। उन्होने कहा कि पहला तरीका यह है कि 
काग्रेस उत्तर-पूर्वे और उत्तर-पश्चिम के इलाकों में पाकिस्तान की स्थापना के 
सम्बन्ध में श्री जिन्ना की माग स्वीकार कर ले। दूसरा यह कि अग्रेजो को भारत 
छोड़ कर चले जाने की माग करने से पूर्व महात्मा गाधी, पडित नेहरू और उनके 
अन्य सहयोगियों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि “मुसलमानो का डर उचित 
है और इसलिए उन्हें एक ऐसा समझौता कर लेना चाहिए जिसके जबन्‍्तर्गत मुसलमानों 
पे दूसरे जल्पसंख्यको के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था कर दी गई 

| है 

लीग के सभी अनुयायी उसके दृष्टिकोण से सहमत नही थे । एक विचारपत्न 
में मुसलमानों की ओर से भारत मे ब्रिटिण हुकूमत खत्म किये जाने, नेताओं की 
रिहाई और जिन्ना से काग्रेस के साथ फिर समझौते की वातचीत शुरू करने की 
माग की गई। इसके अलावा इसमें तत्काल काग्रेस और लीग में समझौते और 
एकता की आवश्यकता और इस संकटपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में विदेशी 
आक्रमण के विरुद्ध भारत की रक्षा के लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना की भी जोरदार माग की गई। 

नवम्बर १९४२ के मध्य में दिल्ली में श्री जिन्ना ने भारत के मसलूमानों से 
पाकिस्तान हासिल करने के लिए कटिवद्ध रहने की अपील करते हुए कहा कि 
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या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे और या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देगे। 
१९१७ में श्री जिन्ना एक सयुक्त भारत के जबरदस्त हामी थे, लेकिन १९४२ में 
हम देखते हँ कि वह अपने इस उच्च आदर्ण से कितना नीचे गिर गये थे। १९४२ 
(दिसम्बर) में कलकत्ता के फेडरेशन आफ (यूरोपियन) चैम्बर्स आफ काम 
के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय ने भारत की भौगोलिक एकता” पर जोर 
देकर मुस्लिम लीग की माग पर पानी फेर दिया था। इसके वाद भारत से प्रस्थात 
करने से पूर्व नरेन्द्र मण्डल के सम्मुख दिए गए अपने भाषण में भी लाड्ड लिनलियगो 
ने भारत के लिए सघ-योजना का जोरदार समर्थन कर लीग के इस आदर्श पर 
अपना अन्तिम प्रहार किया था। इसी बीच सिन्ध मे श्री अब्दुल मजीद और सिन्ध 
भसेम्बली के दो और सदस्यों ने मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया। 

आजाद मुस्लिम कान्फेस ने दिल्ली में हुई अपनी एक बैठक में निम्न प्रस्ताव 
पास किया--- आजाद मुस्लिम बोर्ड की यह सभा भारत के लोगो से अपील करती 
है कि वे इस महान्‌ सकट के अवसर पर देश और जाति के प्रति अपने कतेंव्य का 
पालन करते हुए अन्तर्साप्रदायिक एकता और विश्वास की दृढ भावना पैदा करने 
के लिए अपनी कोई कसर न उठा रखें। साप्रदायिक समस्या के निवटारे के सिलसिले 
में काग्नेस इतना आगे वढ चुकी है कि उसके नेताओं के साथ और समझौता करके 
युद्धोत्तकालीन वैधानिक फैसले में किसी भी समप्रदाय के हितो और अधिकारों 
को नुकसान पहुचाए बिना ही युद्धकाल तक के लिए एक अस्थायी सयुकत सरकार 
की स्थापना की जा सकती हे ।” 

भारत की भावी स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली सपूर्ण समस्या के प्रति श्री जिन्ना 
के रुख का उनके धर्मावलवियों की एक बडी सख्या समर्यन नहीं कर रही थी और 
इसकी पुष्टि इस वात से हो जाती हे कि पाकिस्तान की योजना के खिलाफ लडने 
के लिए जून १९४३ के मध्य में शेख मुहम्मद एम० एल० सी० की अध्यक्षता में 
मुस्लिम मजलिस' नाम से एक नये मुस्लिम संगठन की नीव रखी गई जिसका 
प्रधान कार्यालय कलकत्ता मे था। अखबारो के नाम जारी किये गए अपने एक 
वक्तव्य मे उन्होंने कहा--पिछले दो वर्षो से श्री जिन्ना ने वारंबार कोई-त-कोई 
बहाना करके काग्रेस के नेताओ से मुलाकात करने मे अपनी असमर्थता प्रकट की 
है और उन्हे यह बताने की कोशिश भी नही की कि पाकिस्तान की योजना 
या मुसलमानों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार से उनका वास्तविक अर्थ क्या 
है। काग्रेस से बिना शर्ते आत्मसमर्पण करने की उनकी माग के कारण उनके कट्टर 
समर्थकों को भी यकीन हो गया है कि श्री जिन्ना को न तो भारत की आजादी की 
परवाह है और न पाकिस्तान की ही । उन्हे तो केवल इस बात की परवाह है कि 
भारत की आजादी और पाकिस्तान को खो देने का खतरा उठा कर भी किसी-न- 
किसी प्रकार उन्तकी मौजूदा अनुचित स्थिति बनी रहे। इस मजलिस के तीन 
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उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य भारतीय-समस्या का हल ढूंढने के लिए अन्य 
दलो के साथ मिलकर देश के वर्तमान गतिरोध को दूर करना हे, दूसरा उद्देश्य 
भारत के लिए राजनीतिक और आशिक स्वतत्रता की प्राप्ति और तीसरा न केवल 
भारत के मसलमानों की जन-सख्या को देखते हुए ही, वल्कि भारत में मुसलमानों 
की विशिष्ट परिस्थिति और इस उप-महाद्वीप में उसके महत्व का खयाल रखते 
हुए उनके अधिकारों का सरक्षण करने की व्यवस्था है। इसके अछावा मजलिस 
का एक और उद्देश्य भारत के विभाजन का विरोब करना है, क्योकि यह न केवल 
अव्यावहारिक और भारत की आजादी को नुकसान पहुचाने वाला है, वल्कि 
उससे भारतीय मुसलमानों के हितो को नुकसान पहुचेगा। 


हिन्दू-सभा को प्रतिक्रिया 


समय-समय पर भारतीय राजनीतिक आकाश में विभिन्न राजनीतिक अथवा 
सामाजिकता-युक्‍त राजनीतिक सस्थाओ ने जन्म लिया है। इनमे से पुरानी राष्ट्रीय 
महासभा और सब से छोटी एवं नवीनतम सस्था हिन्दू महासभा है । २९ दिसम्बर 
१९४२ को कानपुर में उसका २४ वा अधिवेशन हुआ था । जिस प्रकार काग्रेस और 
लीग को भारत-स रका र ने सदा से अधिकृत सस्थाओं के रूप में स्वीकारकर लिया 
था, उसी प्रकार उसने ८ अगस्त १९४० वाले वक्‍तव्य मे पहली वार हिन्दू महासभा 
को भी एक अधिकृत सस्था मान लिया था। गाधीजी और उनके साथियों की 
गिरफ्तारी के अवसर पर श्री सावरकर ने हिन्द्रओ को सलाह दी कि वे “'काग्रेस- 
आन्दोलन मे किसी प्रकार की भी मदद न करे ।” इसमे आइचरयय की कोई बात नही 
थी, क्योकि वह भारतीय राष्ट्रवाद के स्थान पर हिन्दत्व और हिन्दू साप्रदायिकता 
का प्रचार करते रहे थे। काग्रेस के जेल जाने के बाद मस्लिम-बहल प्रान्तो में 
मन्रिमडल बनाने में उन्होने विभिन्न प्रान्तो मे अलग-अलग कारणों से हिन्दओं को 
भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इन सभी मामलो में वास्तव में वह 
मुस्लिम लीग की नीति का अनसरण कर रहे थे। लीग की भाति उन्हें भविष्य के 
बजाय अपने तात्कालिक उद्देश्य की अधिक परवाह थीं, भारतीय आजादी के 
बजाय साप्रदायिक छाभ का अधिक ध्यान था और ब्रिटेन के विरद्ध लडने के वजाय 
उसके साथ मिल कर काम करने की नीति अधिक पसन्द थी। 


भारतीय ईसाइयो की प्रतिक्रिया 


जैसी कि आग्या की जाती थी, अगस्त-प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारतीय ईसाइयो 

दी प्रतिक्रिया अच्छी और सनोपजनक रही। मार्च में दिल्ली में होनेवाले अखिल्द 
नारतीय इसाई सम्मलून के २५ वे अधिवेशन के नाम अपने स्वागत-सन्देश में सर 
फ्रेशरिक जेम्स ने कहा कि यह सम्मेलन भारत में सुल्ह-सफाई कराने के छिए एक 


4००“ 


४८२ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


सर्वथा उचित साधन सिद्ध हो सकता है। काफ्रेस के सम्मुख भाषण देते हुए पण्डित 
कुजरू ने कहा कि एक ऐसे समय में जब कि देश के विभाजन का सतरा बढता जा 
रहा हे, केवल यही एकमात्र सस्था है जो देश की एकता का प्रतिपादन करती हुई 
साम्प्रदायिक हितों का खयाल न कर के देग के हितो को सर्वोपरि स्थान देने को 
तैयार है । इसके अछावा भारतीय ईसाई स्वय भी चूकि एक अल्पसस्यक हूँ, इसलिए 
वे साधारणत दूसरे अल्पमतो की कठिनाइयो और दृष्टिकोण को अच्छी तरह 
समझ सकते है । सर महाराजसिह ने अध्यक्षपद से भाषण देते हुए साप्रदायिक 
समस्या को सुलझाने, गाधीजी को रिहा करने, भारतीय राजनीतिक समस्या को 
हल करने के लिए सभी प्रमुख दलो की एक गोलमेज-परिपद बुलाने और लडाई के 
समाप्त होने तक पाकिस्तान के वारे में अन्तिम निर्णय स्थगित करने की जोरदार 
अपील की । इसके अलावा सम्मेलन ने यह सुझाव भी पेश किया कि अगर विभिन्न 
सम्प्रदायो में कोई समन्नौता झीता न हो सके तो इस समस्या का फेसला एक अन्तर्राष्ट्रीय 
पच से करा लिया जाय ।' साप्रदायिक समस्या को सुलझाने के अछावा सम्मेलन ने 
ब्रिटिश सरकार से लूडाई खत्म हो जाने के वाद दो साल के भीतर भारत को पूर्ण 
आजादी देने की स्पष्ट घोषणा करने के लिए भी कहा। 
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गाधीजी और उनके सहयोगियों को जेल मे गए हुए लूगभग छ महीने होने 
को आए थे। वम्बई में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होने 
अपने मित्र वाइसराय को पत्र लिखने की घोषणा की थी। स्वतत्र रहते हुए 
उन्हे जो बात लिखने की इजाजत नही दी गई थी, उसे उन्होने आगाखा महल से 
एक नजरबन्द कैदी की हँसियत से लिखने का साहस किया। उसी वक्‍त किसी 
तरह यह खबर समाचार-पत्रो को भी लग गयी, लेकिन किसी को नही मालूम 
था कि उन्होने क्या लिखा है और न कोई यही कह सकता था कि जो कुछ उन्होने 
सितम्बर १९४२ में लिखा हैं, वह वही हैं जो वह जेल से बाहर रहने पर ९ 
अगस्त को लिखते। इस दौरान में गाधीजी और उनके अनुयायियों पर अनेक 
तरह के लाछन और दोप लगाए गए। उन्हे झूठा कहा गया। उनके इरादो और 
मकसदो के बारे में सन्देह प्रकट किया गया। जनता को बताया गया कि वह 
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चुपचाप आदोलन की तेयारिया कर रहे थे और उसके लिए उन्होने जरूरी हिदायते 

भी जारी की है। उन्होने अनेतिकता से काम लिया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए 

इन सब वातों का खण्डन करना उनका आवश्यक कतेंव्य हो गया था। लेकिन 

ऐसा करने में स्वतन्त्र नही थे, यद्यपि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा 

था कि उन्हें अपने विचारों का खण्डन-मडन करने की पूरी स्वतन्त्रता हे, तथापि 

सिद्धात-प्रिय और सत्य, अहिसा एव प्रेम के पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति 

का सहारा लेने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। इस उच्च शक्ति का 
सहारा उन्होने उपवास के रूप में लिया। 

गाधीजी के उपवास का समाचार पहले-पहल जनता को केवल १० फरवरी 
और वर्किग-कमेटी के सदस्यो को अहमदनगर किले में ११ फरवरी को मिला। 
यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर ही उनके सेक्रेटरी श्री महा- 
देव देसाई की अचानक मृत्यु न हो गई होती तो वह यह उपवास बहुत पहले दही 
गुरू कर देते। इस सबब में ५ फरवरी १९४३ को लाड लिनलियगो ने गाधीजी 
को जो पत्र लिखा उसके निम्न अब से उन (लिनलिथगो) की निर्भयता और 
निर्देयता पर प्रकाग पडता है -- 

“आप इस बात का यकीन रखिए कि काग्रेस के ऊपर जो इलजाम लगाएं 
गए है, उनका उसे एक-ल-एक दिन जवाब देना ही होगा और उस समय आपको 
और आपके साथियो को, अगर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी 
पडेगी। और यदि इस दौरान में किसी ऐसी कारंगई के जरिये, जिसकी आप 
इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते है, अपने आपको इस तरह से आसानी से 
बचा लेना चाहते हुँ तो में आपको स्पष्ट बतादूँ कि फेसला आपके खिलाफ जायगा।” 
परन्तु इस निन्दनीय आरोप के वावजद भी गावीजी ने अन्न आरम्भ किया। 


उपवास को प्रगति 


गाधीजी के उपवास की सूचना जनता को जल्दी-से-जल्दी उसके दूसरे द्ति 
और साधारणत तीसरे दिन मिली। सौभाग्यवंग श्रीमती कस्त्रवा गाधी और 
मीरावेच के अतिरिक्त श्लीमती सरोजिनी नायडू भी इस अवसर पर यावीजी 
के पास थी। आगाखा महल से कुछ ही दूर यरवडा जेल में डा० गिल्डर भी 
नजरब॒न्द थे। इस मोाके पर उन्हें ११ फरवरी को आगाखा महल जाने की इजा- 
जत दे दी गई और इस प्रफार डा० गिल्डर भी गाघीजी के पास पहुंच यए। गावी- 
जी को केवल दो घण्टे के लिए हर रेंज वाहर वरामदे में छाया जाता था। उप- 
वास के चौथ दिन से उनका जी मचाने रूगा और उन्हें नीद न आने की वजह 
से वही बेचेनी होने लगी। जी मचलने और नीद न आने के कारण १५ फरवरी 
को उनकी हाठत १४ फरवरी की तरह सन्तोपजनक नहीं थी। बेचनी रहन 
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ओर पानी पीने में कठिनाई होने के कारण धीरे-बीरे गाबीजी की हालत विगडने 
लगी। १५ फरवरी को डा० विवानचन्द्र राय भी पूना पहुँच गए और वह ३ 
मार्च तक वही रहे। कान, नाक और गछे के एक विशेषज्ञ डा० माडछिफ़ ने भी 
गावीजी की परीक्षा को। उपवास के दूसरे सप्ताह में गावीजी की आम हालत 
के बारे में चिन्ता होने रूगी। १६ फरवरी के बाद से नित्य प्रति उनकी मालिन 
की जानें लंगी। अगले दिन हृदय-गति मन्द पड़ने रूगी। १९ फरवरी के बाद 
से छ डावटरो---श्री एम० डी० डी० गिल्डर, मेजर-जनरल कैण्डी, वम्बई के 
सर्जन-जनरल, डा० वी० सी० राय, लेफ्टिनेन्ट-कर्नेड भण्दारी, आई० जी० पी०, 
डा० सुणीला नायर और लेफिटनेन्ट-कर्नल वी० ये० बाह के हस्ताक्षरों से वम्बई 
सरकार की ओर से गाधीजी के स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन प्रकाशित होने लगे। 
गाधीजी बोलना नहीं चाहते ये और न वह अपने दर्जकों से मिलना चाहते थे। 
यह देखकर डाक्टरो को वडी चिन्ता होने रूगी। 

१९ तारीख को गाधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार और श्री अणे के इस्तीफे 
की सूचना दी गई। इससे वह कुछ मुस्फ़राएं। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया 
गया कि गाधीजी की हालत राराब होगई है और बहुत गम्भीर हैं। २१ फरवरी 
को अर्थात्‌ उपवास के वारह॒वे दिन बताया गया कि वे दिन भर बहुत वेचन रहे 
दोपहर को ४ बजे उनकी हालत खतरनाक हो गईं और वह प्राय वहोग हो गए 
उनकी नब्ज इतनी हल्की होगई कि उसे प्राय पहचानना कठिन हो गया। वाद 
में वह नीव के मीठे रस के साथ पानी पी सकते ने समर्य हो सके। उस दिन वह 
खतरे से बाहर हो गए और रात को ५॥ घण्टे सोए। २९ फरवरी को गावीजी 
का मौन दिवस था। वह आराम अनुभव कर रहे थे और अधिक प्रसन्न दिखाई देते 
थे, छेकिन हृदय कमजोर था। तीसरे सप्ताह का प्रारभ होने पर पेशाब की 
शिकायत धीरे-धीरे दर होने रंगी और वह अधिक खुण नजर आने छगे। २५ 
फरवरी को गावीजी बहुत प्रसन्न थे। उस दिन प्रात काल उन्होने स्पज स्तान 
किया और मालिब की। दो दिन तक नीवू का मीठा रस और पानी पीते के बाद 
गाधीजी ने इसकी भिकदार कम करदी। २७ तारीख के बुलेटिन में बताया 
गया कि गाधीजी आज उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन अगले दिन वहु सजग 
और अधिक खश थे। पहली मार्च को सोमवार था। यद्यपि वह खुश दिखाई 
देते थे तथापि मुलाकात करनेवालो के कारण वह थकावट महसूस कर रहे थे। 
३ मार्च को सुबह ९ बजे गाथीजी ने अपना उपवास खोला। लेकित सरकार 
यह सहन नही कर सकती थी कि उस दिन खुशिया मनाई जायें। इसलिए उसने 
दर्शकों को उनसे '" मिलने की इजाजत नही दी। दर्शकों की सख्या कम होने के 
कारण इस समारोह मे अधिक गम्भीरता आ गई, लेकिन गाधीजी से मिलनेवालो 
ते शहर में अन्यत्न एक सभा की जिसमें गाथीजी की दीर्घायु के लिए कामना की 
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इस सभ श्री अणे भी उपस्यित थे। इसके बाद गाधीजी के स्वास्थ्य 


। इस सभा में 
कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। 
इंग्लग्ड में उपवास को घतिक्रिया 


भा के पहले सप्ताह में गाधीजी के उपदास समाप्त होने के परिणामस्वरूप 
ब्रिटेत की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की ओर आदक्कष्ट 
हुआ। माचेस्टर गार्जियन' ने अपने एक सपादकीय लेख में लिखा --- 

यह सौभाग्य की वात हैँ कि हमारे और भारत के दरम्यान अन्तिम मंत्री 
स्थापित होने की आगा से गाथधीजी जीवित रहे। परन्तु यह सत्य हू कि भारत 
की राजनैतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 

गाधीजी ने हाल के उपद्रवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार 
कर दिया था, इस पर टिप्पणी करते हए उसने लिखा---काग्रेसी नेताओ की 
गिरफ्तारी के वाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कारेवाई नहीं की जिससे देश 
के विद्यमान्‌ खिचाव में कमी हो जाती। स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ 
किया गया है और न किया जा रहा हुँ और अब गाधीजी जो उपवास करने जा 

भले ही भारत-सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, परन्तु हो 
सकता है कि भारत पर उसका व्यापक प्रभाव पड़े ।” पार्ल्यामेट के बहुत से 
मजद्‌ रदली सदस्यो ने भारत की परिस्थिति, विशेष कर उपवास के समय गाधीजी 
को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। वाइसराय की शासन- 
परिषद के तीन सदस्यों के इस्तीफे का समाचार मिलने के वाद इनमे से लगभग 
१५ सदस्यों ने १७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक वेठक की । 
लन्दन में इडिया लीग द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए छाइ स्ट्रेवोल्गी 

कहा कि अगर कही उपवास के परिणस स्वरूप गावीजी को जान जाती रही 
तो उन्हे आशका हूं कि हिन्दुओ के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध बहुत कटु और 
खतरनाक हो जाएगे। 

२५ फरवरी को एक णिप्ट मण्डल ने, जिससे श्री कंनन हार्लूण्ड और पार्ल्या- 
मेट के मजदूर-दल के बहुत-से सदस्य भी शामिल थे श्री एमरी से भेट की और 
उनसे गाधीजी को रिहा करने और गावीजी तथा काग्रेसी नेताओं में पारस्परिक 
सप्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कामन-सभा में एक प्रध्न 
का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश्-सरकार भारत-सरकार के इस 
फसले से पूर्णत. सहमत हू कि इस प्रकार ग्राधीजी-द्वारा विना णर्त अपनी रिहाई 
की कोशिश के आगे घटने न टेके जाये 

उपदाय की समाप्ति पर वहन कम ज़िडिण-पत्रों ने कोई राब जाहिर की। 

देछीमेल और उली टेटिशाफ ने इसे ब्रिविश-सरदार की दिजय दताव्ग | 


पं -+ 
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उदार-दली पत्र रटार ने कहा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की 
मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। इंडिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा में ३ 
मार्च को भाषण देते हुए लाडं स्ट्रेवोल्गी ने कहा कि अब जबकि गाघीजी का उप- 
वास खत्म हो गया हूँ, कांग्रेस के नेताओं और भारत के अन्य समुदायों के साथ 
तुरन्त ही नये सिरे से समजौते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए और गावीजी 
की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। प्रोफेसर लास्की ने ९ मार्च, 
१९४३ के 'रेनाल्‍ड्स न्यूज में लिखा “ब्रिटिण सरकार निस्सन्देह सोभाग्यालिनी 
हैँ कि उपवास के दौरान में गाधीजी की मृत्यु नही हुई, अगर कही ऐसा हो जाता तो 
हमारे इन दोनो देशो के दरम्यान बहुत भारी गलतफहमी पंदा हे। जाती जिसे दूर 
करना असम्भव हो जाता।” छाड्ड हेरिंगडन, श्री एडवर्ड थामसन, श्री छारेस 
हाउसमेन और कंण्टरवरी के डीन ने गाधीजी को तत्काल रिहा कर देने की 
आवश्यकता पर जोर देते हुए सदेण भेजे। 


अमरीका में उपवास की प्रतिक्रया 


अमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। अमरीका के सभी प्रमुख 
पन्रों मे गाधीजी के उपवास और वायसराय के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विस्तृत 
विवरण प्रकाशित हुआ। १२ फरवरी तक न्यूयार्क और वाणिगटत के किसी भी 
पत्र ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नही की। अमरीका की प्रतिनिधि-सभा के 
सदस्यों ने कहा कि उनके पास गाबीजी की कार्रवाइयो के अध्ययन करने का समय 
नही है और इसलिए वे इस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने को तंयार नहीं हैं। 
"गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में २२ फरवरी को अपने सपादकीय लेख 
में टिप्पणी करते हुए न्यूयार्क टाइम्स' ने लिखा, भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिए जिस व्यक्ति ने अपना सारा » जीवन लगा दिया है, उसकी चरम सीमा 
अब उपवास में जाकर समाप्त हो रही प्रतीत होती हँ। पिछले सप्ताह गाधीजी 
की गम्भीर अवस्था के कारण एक वडा सकट पैदा हो गया है।” २० फरवरी 
को अमरीका के स्वराष्ट्र-मत्री श्री कार्डंड हल और ब्रिठेन के राजदूत लाडे हेली- 
फेक्स ने एक-दूसरे से बातचीत की, और श्री हल ने गाबीजी के उपवास से पंदा 
होनेवाली परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। 


भारत मे उपवास की प्रतिक्रिया 


उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया भारत में यह हुई कि १७ 
फरवरी १९४३ को श्री एच० पी० मोदी, श्री एम० एस० अणे और श्री एन० 
आरण० सरकार ने सरकार-द्धारा गाधीजी को रिहा न करने के विरोष में वाइस- 
राम की शासन-परिषद्‌ से इस्तीफा दे दिया। इस नयी परिस्थिति पर सोच- 


उपवास ओर उसके बाद ; १९४३ डा 


विचार करने के लिए १९ फरवरी को नयी दिल्‍ली में नेताओं का एक सम्मेलन 
बलाया गया। इसमे भाग लेने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले लगभग 
१५७० प्रमुख नेताओं को, जिनमे श्री जिन्ना भी शामिल थे, वुाया गया। लेकिन 
श्री जिन्ना ने यह कहकर इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया कि गाधीजी के 
उपवास के कारण पेदा होनेवाली परिस्थिति पर सोच-विचार करने का काम 
वास्तव में हिन्दू-नंताओ का हैं। 

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजनिक नेता 
हिन्दू-महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष डा० व्यामाप्रसाद मुकर्जी थे। उन्होंने एक 
वक्तव्य में कहा--“महात्मा गाधी के बिता भारतीय समस्या कंभी नहीं सुलझ 
सकती ।” भारतीय व्यापार और उद्योग-सघ के प्रधान श्री जी०एल०मेहता ने वाइस- 
राय के नाम अपने तार में कहा---उपवास करने के बारे में यदि गाथीजी के 
फैसले में कोई परिवर्तेन नही हो सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें विना 
शर्ते रिहा कर देता चाहिए था।” पण्डित मदनमोहन मालवीय ने २० फरवरी 
को ब्रिटेन के प्रधान मत्री श्री चचिल को इस नाशय का एक तार भेजा कि भारत 
और इस्लैण्ड के भले के लिए में आप से गाधीजी को मुक्त कर ढेने की यह अतिम 
क्षण अपील करता हँ। यदि कही गाधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत 
और इस्लेण्ड के पारस्परिक मंत्रीपूर्ण सम्बन्धो के लिए भारी खतरा पेदा हो जायगा। 
श्री आर्थर मूर ने भी एक वक्तव्य में कहा कि इस समय, जब कि गाधीजी का जीवन 
खतरे में है,स रकार उन्हें छोडकर कोई खतरा नही उठाएगी और न उसकी प्रतिष्ठा 
पर ही कोई आच आएगी। 

परलत्तु इन प्रार्थनाओ के वावजूद भी भारत-सरकार ने एकदम अप्रत्याशित 
रुख धारण कर लिया। उसने आदेश जारी कर दिया कि उपवास तोडने के समय 
गाधीजी के पुत्रो को छोडकर और कोई भी व्यक्ति उनके पास नही रह सकता और 
गावीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुच हे 
कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नही किया जा सकता जब तक कि उसे पहले 
से प्रातीय प्रेस-सलछाहकार को न दिखला लिया गया हो। यह प्रतिवन्ध छ 
महीने और २१ डिन तक जारी रह 

गाधीजी के उपवास के वाद फिर वही पुराना सवाल जिसके कारण उन्होने 
उपवास किया था, सामने आया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक ओर 
चितित था कि अगला कदम क्या होगा ? क्या सरकार अब कुछ झुक जायगी 
ओर नरम पड जायगी ? क्‍या वह अपने किए पर पदरचात्ताप करेगी? क्‍या 
उसके कठोर हृदय में परिवत्तेंन हो सकेगा ? क्‍या वह अपना दुराग्रह छोड देगी ? 
इस प्रमग से हम जार्ज वर्ना्ड जा का एक वक्तव्य उद्धृत करना उचित समझते 
हैँ जो उन्होने मई १९४३ के अन्त में दिया था। उन्होंने कहा---“आप मेरा हवाढ 
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देकर यह कह सकते है कि ब्रिटिय सरकार ने दक्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रिया 
वादी और दुस्साध्य लोगो के कहने में आकर गाधीजी को जेल में बन्द करके एक 
मूर्खतापूर्ण और भारी भूल की हूँ। उसने ब्रिटेन के धनिकवर्ग के साथ मिलकर 
हिटलर के खिलाफ इस देश की नेतिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी है। सम्राट 
को चाहिए कि बह गाधीजी को विना चर्त मुक्त करके उतसे अपने मंत्रिमंडल 
के मानसिक विकार के लिए क्षमान्याचना करें। इस तरह जहा तक हो 
सकेगा भारतीय स्थिति को सुलजाया जा सकेगा।” निस्सदेह् ये बडे महत्त्वपूर्ण 
शब्द हैं। लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर राजनीतिन्ञता यदि खत्म नहीं हो चकी 
थी तो कम-से-कम उसका दिवाला अवश्य निकल चफ़ा था। 


निर्दलीय नेताओं का प्रयत्न विफल 


भारत में गावीजी की प्राण-रक्षा से जितनी खुजच्मी हुई थी उससे अधिक 
नही तो कम-से-कम उतनी ही खुशी ब्रिटेन में इस वात से हुई क्रि अनशन असफल 
रहा। भारत के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवार था और ब्रिटेन के लिए 
सफलता या असफलता का। इस बात के यकीन से कि अनशन असफल रहा, 
अगेजो की अभिमान-भावना तुष्ट हुई, उन्हें सतोप हुआ और ब्रिठेन और साम्राज्य 
के शत्रु की दुर्गति से उन्हे अमिश्चित हर्ष हुआ। 

अनणन के बाद ०० मार्च को दित्ली में नेताओं का जो सम्मेलन हुआ था 
उसके अध्यक्ष के रूप में डा० सप्नू को उत्तर देते हुए वाइसराय ने सरकार की 
नीति स्पष्ट करते हुए कहा -- 

यदि दूसरी तरफ गाब्रीजी पिछले अगस्तवाले काग्रेस के प्रस्ताव को रद 

करने और हिसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दो-जंसे खुला विद्रोह आदि की 
काग्रेस अन॒यायियो को दी गयी करो या मरो' सलाह की और अपने इस कथन 
की कि नेताओ के हट जाने पर साधारण व्यवित स्वय ही निर्णय करे, निन्‍्दा करने 
को तयार हो और साथ ही काग्रेस और वह भविष्य के लिए ऐसा आश्वासन देने 
को तेयार हो, जो सरकार को मजर हो, तो इस विपय पर आगे विचार किया 
जा सकता है। परन्तु जब तक ऐसा नही होता और काग्रेस अपने रुख पर कायम 
रहती है, तव तक सरकार का पहला फर्ज हिन्दुस्तान की जनता के प्रति है और 
अपने इस फर्ज को वह पूरी तरह से अदा करना चाहती है। यह कहा गया है कि 
इस तरह फर्ज अदा करने से कटुता और दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस 
सुझाव को निराधार मानती है और यदि इसमें कुछ आधार हो भी तो सरकार 
अपनी जिम्मेदारी निवाहने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए भी तंयार है। 

फिर भी अखिल भारतीय नेताओ ने हिम्मत करके ९ मार्च १९४३ को एक 
सम्मेलन किया और निम्न वक्तव्य निकाला 
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हमारा मत हे कि पिछले कुछ महीने की घटनाओं को ध्यान मे रखतडु ए 
सरकार और काग्रेस को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। हममें 
से कुछेक को गाधीजी से हाल ही में जो बातचीत करने का मौका मिला हुँ उसके 
कारण हमारा विश्वास है कि इस समय सुलह की बाते जरूर कामयाव होगी। 

मारी तरफ से वाइसराय से अनरोव किया जाना चाहिए कि वह हमारे कुछ प्रति- 
निधियों को गाधीजी से मिलने की अनमति प्रदान करें ताकि हाल की घटनाओं 
के सम्बन्ध में वह उनकी प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त कर समझौता 
कराने का प्रयत्न कर सके।” इस वक्तव्य पर ३५ नेताओ के हस्ताक्षर थे जिन 
में सर तेजबहादूर सप्र, श्री एम० आर० जयकर, श्री भूलाभाई देसाई, श्री सी० 
राजगोपालाचारी और सर जगदीशप्रसाद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। इससे आशा की जाती थी कि आवश्यक अनुमति मिल जायगी। परच्तु 
उसकी जगह वाइसराय का एक रूम्बा उत्तर मिला, जिसमे अनुमति देने से इकार 
कर दिया गया। तब वाइसराय के पास एक डेपुटेशन ले जानें का फेसला किया 
गया। वाइसराय ने १ अप्रैछ को चार प्रतिनिधियों के एक डेपुटेशन से मिलना 
स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक आवेदनपत्र भी भेजने का अनुरोध 
किया। डेंपुटेशन को सूचित किया गया कि डेपुटेशन से अपना आवेदनपत्र पढने 
को कहा जायगा और फिर वाइसराय अपना उत्तर पढ देगे। दूसरे शब्दों में, इस 
प्रशन पर कोई बातचीत न होगी। यह सूचना मिलते पर डेपुटेशन ने स्वयं उप- 
स्थित होने की आवश्यकता न समझी और वाइसराय को सूचित भी कर दिया। 
वाइसराय ने पहली अप्रैल को आवेदनपत्र का उत्तर दिया। 

नेताओं के आवेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कहा -- 

” मे पहले ही बता चुका हू कि गाधीजी या काग्रेस की तरफ से मस्तिष्क 
या हृदय के परिवर्तत का कोई सबृत अभी या पहले नही मिला हूं। अपनी नीति 
त्यागन का अवसर उन्हें पहले भी था और अब भी हैँ । आपके अच्छे इरादो 
तया समस्या के सफल निवटारे के लिए आप की चिन्ता की कद्र करते हुए भी 
गावीजी तश्ग काग्रेसी नेताओं से मिलने की विशेप सुविधा में आपको तव तक नही 
दे सकता जब तक परिस्थिति वंसी ही बनी हुई ह जैसी ऊपर बतायी जा चुकी ह। 

इस प्रकार अखिल भारतीय निर्दलीय नेताओ-द्वारा गाधीजी से सम्बन्ध 
स्थापित करने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए 


राजाजी और पाकिस्तान 


_ यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगोपालछाचार्य ने श्री जिन्ना से दो बार 
बातें करने के बाद जब समझौत्ता होने की आशा दिलाई उस समय उनके पास 
क्या गृप्त योजना थी। नेता-सम्मेलन के समय समझौते की जो आशा उठी थी, 


न 
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उस पर वाइसराय ने बाहरी नेताओं को गाबीजी से मिलने की अनुमति न देकर 
पहले ही तुपारपात कर दया था। किन्तु राजाजी का उत्साह इतने पर भी कम न 
हुआ और उन्होने १० मार्च को सर्वदल नेता-सम्मेलन का आयोजन किया। पर 
इस वार भी नेताओं को गावाजी से मुलाकात करने की अनुमति नही प्राप्त हुई । 
इसमें कोई शक नही कि यह सब किसी भ्रम के कारण हो रहा था। राजाजी शायद 
यही खयाल करते थे कि समस्या का हल पाकिस्तान की गृत्थी को सहानुभूति- 
पूर्वक सुलझाने रो हें। सकता है। पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्ना ने कोई 
जवल नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ अधिक स्पप्टता से सोचने लगे थे। पाकिस्तान 
का आधार दो राष्ट्रवाछा सिद्धात' था, जिसे राजाजी ने मजूर कर छिया था। 
राजाजी का खयाल था कि पाकिस्तान को जैसे ही माना गय्ग वसे ही वाकी परि- 
णाम अपने आप तिकल आएंगे। १२ अप्रैल को वगछौर में मुहम्मद साहब के 
जन्म-दिवस पर राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। 
उन्होने कहा कि राजनीतिक अडगे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान 
लेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान हिन्दुओ के सामने उसकी इतनी इरावनी 
गकल में रखा गया ह कि वे उससे अनावश्यक रूप से भयभीत हो गये है। उन्होने 
यह भी कहा -- 

“मे पाकिस्तान का इसलिए समर्थक हू कि में ऐसे राज्य की स्थापना नही 
चाहता जिसमे हिन्दू और मुसलमान दोनो ही का सम्मान न किया जाता हो | 
मुसलमानों को पाकिस्तान ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समझोता हो 
जाता है तो देश की रक्षा हो जायगी । यदि अग्रेजो ने और कोई कठिनाई उठाई 
तो हम उस पर भी विजय कर छेगे। में पाकिस्तान का समर्थक हूँ, किन्तु 
मेरे खयाल में काग्रेस पाकिस्तान को नही मानेगी। _कागेस के वाग में फूल लगे 
हुए है, किन्तु गग के फाटक बद है और मुझे निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं दिया 
जाता ।” 


जिन्ना साहव का मत 


अखिल भारतीय मुस्लिम छीग का २४ वा अधिवेशन दिल्ली में १९४३ के 
ईस्टर-सप्ताह में हुआ था और श्री जिन्ना उसके अध्यक्ष थे। श्री जिन्ना ने अपने 
भाषण में गाधीजी से अपने को पत्र लिखने का अनुरोध किया था। उन्होने अपने 
भाषण में कहा था +- ५ 

“सरटिण सरकार सभी की उपेक्षा करने की जो नीति वर्त रही है उससे 
लडाई में कामयावी हासिल नही की जा सकती। यह बात जितनी ही जल्द मह- 
सूस कर ली जाय उतनी ही जल्द इससे सभी का लाभ होगा। यदि लडाई में हमारी 
हार होती है तो वह इस देश में सरकार की गलत नीति के कारण होगी। भारत 
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की खाद्य-स्थिति, आथिक अवस्था तथा मुद्रा-प्रबध बडी सकटपूर्ण स्थिति में पहुच 
चुके है और इस विपय में सरकार की हाथ-पर-हाथ रख कर बेठ रहने की नीति 
से उस युद्ध-प्रयत्न को हानि पहुच सकती हैँ, जो लडाई मे जीत हासिल करने के 
लिए अत्यावश्यक हें। 
भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक अग्रेजी देनिक डॉन” ने, जिससे 
स्वय मि० जिन्ना का सम्बन्ध था, प्रकाशित किया था। जहा तक गाधीजी से 
किये गये अनुरोध का सम्बन्ध हे, पूरे विवरण में भी वह उसी तरह दिया हुआ हैं, 
जिस तरह वह सल्षिप्त विवरणों में दिया हुआ है। मि० जिन्ना ने कहा था -- 
“इसलिए काग्रेस की स्थिति वेसी ही है, जैसी पहले थी। सिर्फ यह दूसरे 
शब्दों और दूसरी भाषा मे बताई गई है, किन्तु इसका मतलब हें अखड हिन्दुस्तान 
के आधार पर हिन्दू-राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेंगे। यदि 
गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुसल्मि लीग से समझौता करने को तेयार 
हो जायें तो मुझसे अधिक और किसी को खुशी न होगी। में आपसे कहता हू 
कि हिन्दू और मसलूमान दोनो ही के लिए वह बडा शुभ दिन होगा। यदि गाधीजी 
इसका फेसलरा कर चुके है तो उन्हें मुझे सीधा लिखने में दिक्कत ही क्‍या हे ” 
(हर्षध्वनि ) वह वाइसराय को पत्र लिख रहे है। वह मुझे सीधा क्यों नही लिखते ” 
वाइसराय के पास जाने, डेपुटेशन भेजने और उनसे पन्न-व्यवहार करने से राभ 
ही वया है ” आज गाधीजी को रोकनेवाला कौन है ? में एक क्षण भी विश्वास 
नही कर सकता--इस देश मे यह सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों न हो 
और हम उसके विरुद्ध चाहे कुछ क्यो न कहे, म॑ नही मान सकता कि यदि मेरे 
ताम 50 पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी। (जोरो की 
हषें-ध्वति ) 
यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचम्‌च बहुत ही गम्भीर वात होगी। 
परन्तु गाधीजी, काग्रेस या हिन्दू नेताओं की नीति में परिवर्तन होने का कोई लक्षण 
मुझे नहीं दिखाई देता। 


गांधीजी के पन्न पर रोक 


पाठकों को स्मरण होगा कि जब मि० जिन्ना से गाधीजी के अनजन के दिनो 
में नेता-सम्मेलन मे भाग छेने का अनुरोध किया गया था तब उन्होंने यह कहकर 
सम्मेलन में भाग छेने से इकार कर दिया था कि गाघीजी ने यह खतरनाक अनगन 
काग्रेस की माग पूरी कराने के लिए किया हे और यदि दवाव में आकर इस माग 
के। स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणामस्वरूप मुसलमानों की माग नप्ट 
हो जायगी और इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानों के हितो 
की हानि होंगी। गाधीजी ने मि० जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रो 
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पढले हो पत्र लिखने की अनमसति के दिए भारत-मरकार को छिया। 
पत्र को वाकायदा पूना से बम्बई-सरकार के पास और उसके एस से भारत-सन्कार 
तक पहुचने में त्तीन सप्ताह का समय छूग गया होगा। मर्ट के अतिम दिनो में अस 
बारो में भारत-सरफ़ार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित ससे जनता में वी 
सनसनी फैल गयी। विज्नप्ति में यह नहीं बताया गया कि गाधीणी-द्धारा मि० 
जिन्ना को लिखे गये पत्र में ब्या परा। उसमे सिर्फ यही बहा गया था कि गायरीजी 
मि० जिन्ना से मिल कर बटडे प्रसन्न होगे। भारत-सरकार ने वद्य निराछा और 
पेचीदा रास्ता अख्तियार किया। उसे या तो गावीजी का पत्र मि० जिन्ना के पास 
भेज देना चाहिए थाया उसे रोक लेना चाहिए मा। परन्त सरकार ने इसमें 
से कुछ भी नहीं किया। रारकार ने यही कहा कि गावीजी ने इस आाग्यय का अन- 
रोब किया है, किन्तु दूसरी विभप्ति में बताणे गये कारणों से सरकार उस पत्र को 
मि० जिन्ना के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्नप्ति की एक प्रतिलिपि 
मि० जिन्ना के पास भेज दी। 


भारत मे प्रतिक्रिया 


गाधीजी के लिखे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से रून्दन 
के सरकारी हलल्‍्को में जो प्रतिक्रिया हुई उस पर रायटर' के राजनीतिक सवाद- 
दाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि “भारत में हुए इस निश्चय का विटिय- 
सरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। सरकारी तौर पर यह कहा गया कि भारत 
की हिफाजत और युद्ध को सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक 
होने के कारण गाधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द काग्रेसी नेता को युद्धकाल के 
दरमियात राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती 
जब तक वे यद्ध-प्रयत्त के प्रति असहयोग करने और उसके खिलाफ आन्दोलन 
करने की नीति का त्याग नही करते, या विजप्ति के गब्दो में, जब तक उनके देश 
के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ हें।” 'ाचेस्टर 
गाजियन ने लिखा---भारत-सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति 
के अनसार हो सकता हैँ, लेकिन शासन-कार्य में अपरिवर्तंनशीलूता ही एकमात्र 
गुण नही होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत-सरकार कितनी 
ही बार अपने वचन से,टल गयी हैं। सरकार दूसरे नेताओं को गाधीजी 
से मिलने की इजाजत क्यों नहीं देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम 
निकलता हूं । 

गाधीजी का पत्र भेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर अखिल भारतीय 
मस्लिम लीग के अध्यक्ष मि० एम० ए० जिन्ना नें टाइम्स आफ इण्डिया पत्र की 
एक वक्तव्य देते हुए कहा--“गाधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को ब्रिटिश 
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सरकार से भिडा देने की एक चाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके और उसके 
बाद वह जैसा चाहे कर सके।” उन्होने यह भी कहा कि “मेने अखिल भारतीय 
मुसलिम छीग के दिल्लीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हे मजूर करने 
या अपनी नीति में परिवर्तत करने की कोई इच्छा गाधीजी की नहीं जान पडती।” 
आगे उन्होंने यह भी कहा कि “उस भाषण मे मेने कहा था कि अगर गाधीजी मुझे 
पत्र लिखने, ८ अगस्त को काग्रेस के प्रस्ताव में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने 
और इस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीति में परिवर्तत करने और पाकिस्तान 
के आधार पर समझौता करने को तेयार हो तो हम पिछली बातो को भूलने को 
तैयार है। मेरा अब भी विश्वास है गाधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत 
सरकार नहीं कर सकती। 

“गाधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से मिलने के लिए में खुशी से तैयार 
रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ मिलने की इच्छा प्रकट करने के लिए 
ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और अब सरकार ने गाधीजी के एक ऐसे 
ही पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत-सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी से २४ 
मई को सूचना मिली है, जिसमे लिखा हूँ कि गाधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे 
मिलते की इच्छा प्रकट की हैं और सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय 
किया है ।” 

दिल्‍ली के डॉन' में प्रकाशित मि० जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद 
जिन्ना साहब द्वारा दिए गए सक्षेप में एक बडा भारी फर्क है। पहले विवरण में 
मि० जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर उन्हें 
लिखे। इसका मतलब यही हो सकता था कि गाघीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त 
तथा नीति के सम्बन्ध में बातचीत करने को रजामन्द होना चाहिए। यहाँ यह 
स्मरण रखना चाहिये कि जबतक मि० जिन्ना ने रफ्ज पाकिस्तान को दोहराने के 
सिवा उसके अथे या विस्तार के विपय में कुछ भी नहीं कहा था। इसके अलावा, 
उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव वापस लेने और हृदय-परिवर्तंत का सबूत देने की बात 
कहाँ कही थी ” शक्तिशाली ब्नविटिश सरकार गाधीजी से हृदय-परिवततेन को 
कहती थी और उससे भी अधिक शक्तिशाली मि० जिन्ना उसे दोहराते थे। प्रति- 
हिसाशील ब्रिटिण सरकार आश्वासन और गारण्टियाँ मॉगती हैं और अधिक 
प्रतिहिसाशील मि० जिन्ना कहते थे कि गाधीजी को कदम पीछे हटाने और वम्बई- 
वाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति मे परिवरतंन करने के लिए तेंयार रहना चाहिये। 
क्या उन्होने मूल भाषण में यह सुझाव पेश किया था ? सच तो यह हूँ कि मि० 
जिन्ना अपने वक्‍तव्य में कुछ जरूरत से ज्यादा बढ गये थे। गावीजी के पत्र को 
सरकार ने जिस हिंकारत को नजर से देखा था उसकी अग्रेजी और उर्द के पत्रों 
में एक समान निन्‍दा की गयी थी। परन्तु मि० जिन्ना के तकों का सब से सम्मान- 


गै 
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पूर्ण और जोरदार उत्तर भारत-सरकार के अवकागप्राप्त जाई० सी० एस० 
सदस्य सर जगदीण प्रमाद ने दिया। उन्होंने कहा -- 

“भारत-सरकारस-द्वारा महात्मा गावी को मि० जिन्ना के छिए पत्र लिखने 
की अनुमति न देने पर मि० जिन्ना ने जो वयतव्य दिया हैं वह इस अस्वीक्ृति से 
भी अधिक विचारणीय है। कभी-कभी मि० जिन्ना का अनर्गरू प्रस्गप उन्हें परेशान 
करनेवाली हालत में झाल देता है। अभी हाल में अपने दित्लीवाले भाषण में 
उन्होंने यह असर पंदा करने की कोशिय की थी कि अब वे इतने ताकतवर हो 
गये हूँ कि खुद ब्रिटिण-सरकार भी उन्हे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। 
कायदे-आजम ने महात्मा गावी को सीधा उन्हीं को छिसने की दावत दी थी और 
कुछ गान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की जुरंत 
नहीं है। चिट्ठी लिखी गयी और उसे रोक लिया गया। अब मि० जिल्ना एक 
चतुर खिलाडी की तरह इस अप्रिय परिस्थिति से बचने पे लिए उस पत्र के लेसक 
फी ही निन्‍दा कर रहे हू। वह जानते है कि वह बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर 
सकते हैँ, क्योंकि गाधीजी को जवाब देने का अवसर नही मिलेगा।” 

४ जून को कराची से मि० जिन्ना ने पत्रकारों के वीच कहा कि हिन्दू-पन्नो ने 
उन्हें गलत समझा है, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हैं और जान-वूझ्कर 
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अ्रम फैलाने का प्रयत्न किया है। परन्तु वे ब्रेलवी, जौकत अमारी, हँदरावाद 
डा० लतीफ और इनायतुल्ला सा मशरिकी-जेसे आलोचको से अपनी रक्षान 
कर सके। अल्लामा मणरिकी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर काग्रेस पाकिस्तान 
मानने को तेयार हे तो फिर उस समझौते की कोई जरूरत नहीं हूँ, जिसकी माग 
मि० जिन्ना ने की है। मशरिकी ने यह भी कहा कि मि० जिन्ना को अपने मूल 
प्रस्ताव पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की वात तो कही गयी थी, पर 
वम्बईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को नही कहा गया था। उद्दू-पत्रो ने एक स्वर 
से गाबीजी के पत्र के सम्बन्ध मे सरकार के रुख की निन्‍दा की और फिर मि० 
जिन्ना के भी वक्तव्य की छीछालेदर की। 


इंग्लैएड मे प्रतिक्रिया 


१९४३ की गमियों से इग्लेड में विभिन्न राजनीतिक दलों के सालाना जलसे 
हुए। भारत में हुई हलचलो तथा ट्यूनीशिया की विजय में चौथे भारतीय डिवी- 
जन के हिस्से की वजह से भारत का सवाल महत्वपूर्ण वन गया और उस पर इन 
जलसो में विचार हुआ। ४ 

भारत के प्रति जो व्यवहार हुआ उसके लिए मजदूर-दल को नहीं--मजदूरो 
को दुख हुआ। १४ से अधिक श्रमजीवी सस्थाओ ने विटसन टाइड सम्मेलन (१३ 
जून) मे प्रस्ताव पेश करने के लिए सूचनाएं भेजी। एक भी प्रस्ताव में दल के 
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नेताओं की, जो मत्रिमडल के सदस्य थे, प्रशसा' नही की गयी, बल्कि हिन्दुस्तान 
का सवाल हल न करने के लिए उनकी निदा की गई। उन सभी ने एक स्वर 
से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया और सबसे अधिक 
इस अ,वश्यकता पर जोर दिया कि काग्रेसजनो को छोड दिया जाय। 

जलाई, १९४३ में इग्लेड की कितनी ही सस्थाओ ने, जिनमे इडिया लीग 
ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी और इजीनियरों की सम्मिलित यूनियन भी थी, जोरदार 
दब्दो मे भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू करने की माग की और कहा कि उनसे 
से जो अभी जेलो में हो उन्हें रिहा कर दिया जाय। मेसे लिडसे ड्रमड ने महात्मा 
गाधी के उन लेखों, भाषणों तथा वक्‍तव्यों के चुनें हुए अश एक पुस्तिका के रूप 
में प्रकाशित किये, जो उन्होने अगस्त १९४२ में अपनी गिरफ्तारी से पहिले दिये 
थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ से कोई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी 
और उसका उद्देश्य सिर्फ जनता का ज्ञान-वद्धेन था। 

सर रिचार्ड आकलैड के नेतृत्व में जो नई कामनवेल्थ पार्टी सगठित हुई वह 
भी भारत के सवाल में दिलचस्पी रखनेवाली सस्थाओ के साथ मिल गईं। जुलाई 
के पहिले सप्ताह मे प्रधानसत्री चचिल ने गिल्ड हाल में एक भाषण दिया। यह भारत 
के सम्बन्ध में उनका पहला भाषण था, जिसमे उन्होने प्रतिक्रियावादी रुख नही 
प्रकट किया था। बाद में ब्रिटिश कौसिल आफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता 
का वचन दिया। प्रोफेसर जोड, प्रोफेसर हेरल्ड छास्की, मि० क्लीमेट डेवीज, 
आर्क डीकन आफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड ग्रेगरी, सर अनेंस्ट बेनेस्ट, प्रोफेसर 
तारमन बेनविच तथा बरमिघम और ब्रेडफोर्ड के बिशप एवं दूसरे कितने ही प्रमुख 
व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से ६ अगस्त को एक अपील निकाली गयी कि नेताओं 
की गिरफ्त,री की पहली साल-गिरह के अवसर पर भारत-सम्बधी नीति में संशो- 
धन किया जाय। सर आलफ्रेड वाटसन-जेसे कट्टरपथी ने भी भारत के साथ 
समानता का व्यवहार किये जाने का अनुरोध किया और कहा कि अब अग्रेजों को 
चाहिए कि वे अपने को भारत में मेहमान” माने और बड़प्पन की भावना त्याग दे । 


मंत्रिमंडला की स्थिति 


काग्रेसी नेताओं के जेलो में बन्द होने के बाद देश में मत्रिमडलों की क्‍या 
स्थिति थी, इस पर भी हमें छगे हाथो विचार कर लेना चाहिए। जिन सूबवो में 
लीग की हुकूमत थी उनमे बंगाल की अहमियत सबसे ज्यादा थी। दिसम्बर, 
१९४१ में फजलुल हक ने प्रधानमत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और गवर्नर 
ने उनसे अपनी वजारत नये सिरे से कायम करने को कहा था। नयी वजारत 
बनाते समय फजलूल हक ने कुछ लीगी वजीरो से अपना पीछा छुडाया था। छीग 
वाले इसे आसानी से नहीं सह सके। उन्होने डेढ साल तक इन्तजार किया और 


४०९६ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


|, 


उस 'अरसे में बहतलुछ हो गया। छूडाए बंगाल जी पूर्वी सरहद 

| और जटयाय जापानी दटमारों के नियाने बने गये। थ्न्न के 
से मुल्क के दूसूपेनर के हिस्से भी छटाए फी दियाल महसस झरने 
का बन्द दासा के अलावा वयारा के काम मे गवबनर का राजमरा झा दस्तच्ाओआ 
ने भी उनके घीरज का खात्मा कर दिया। मिदनापुर ेे जन्‍्याचारों तथा आज 
के मोलीकाण्ड के लिये सार्वजनिक जाच की शाग ही गई, तिसे प्रधानमंत्री ने तो 
मजर कर लिया , पर गवर्नर ते मयूरी नहीं दी। डसी वीच मिया फजलल ह 
स्थिति पुन सन्दिग्व हो गयी। कुछ तो भीतरी हमतो फी वजह से और कुछ शासन 
सम्बन्बा एन काया के नारण, जा उन्हे रस हा साहिए थे, दिसम्बर, १९४२ दा 
सकटद उत्पन्त हआ। लछाग पादा उनके झासन-प्रवस्य पर जारदार ह््मल कृरद 
लगी। फिर भी फजलल हम अयनी जगह पर वाग्रम रहे। फरवरी री (श्छ्व् मे 
मिया हेक का दात्तरफ हमला का ज्ामना करना पडा। गवनर उनके आवकारा 

जो हस्तक्षेत्र करते जा रहे थे वह उनके लिए असहनीय होता जा रहा था और 
दूसरी तरफ वह असेम्बर्ली में इस पर रोगनी भी नहीं छाल सउते थे। आजिए 
कार विवण हॉफर ३० मार्च, १९४३ को उन्होंने इस्तीफा दें दिया और इनके 
२९ दिन वाद २८ अर्ग्रेल, १९४३ को सर नजामुद्दीन की सरकार कायम हुई 
प्रान्तीय असम्बली की बठक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई। उसमें जिन दो महत्व- 
पूर्ण घटनाओं ने सनसनी पंदा कर दी थी उनमे बजट वी समस्या पहली थी। 
दूसरी घटना मि० फजलुल हक द्वारा गवर्नर की उस स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्रवाई 
का रहस्योद्धाटन थी। इससे प्रकट हो गया कि किस तरह उन्होंने कानून और 
विधान को उठा कर ताक पर रख दिया था और सेकेटरियेट की सहायता से 
निरक॒श जासक की तरह कार्य किया था। सब से वरी बात तो यह थी कि मत्रियो 
के अधीन कर्मचारी गवर्नर के कहने पर मत्रियों की मर्जी के खिलाफ आदेश निका- 
लते थे। नये प्रधानमंत्री को भी १९४४ के फरवरी तया मार्च महीनो मे वेसे ही सकट 
से गुजरना पडा। इसी बीच सर जान ह्॒वर्ट की मृत्यु हो गयी और मि० केसी गवर्वेर 
नियक्त हुए। उन्होंने चपचाप असेम्बली को स्थगित कर दिया। 

युद्ध छिडने के समय से सिंध की राजनीति बडी हुलमुल थी। इस प्रान्त मं 

दूसरे किसी प्रान्त के मुकाबले में मत्रि-मडल जल्दी-जल्दी बदले गये। पहले बर्दे 
अली खा का, फिर हिंदायतुल्ला का, फिर अल्लाहबख्श का, फिर हिंदायतुल्श 

का दूसरा और फिर तीसरा---इस तरह कितने ही मत्रि-मडल कायम हुए और 
भग हुए। सिंध की इस पेचीदी राजनीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि सीर्मी 
प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खा की रिहाई के बाद सिंध के छ प्रमुख कार्ग्र्सी 
जेलों से छोड दिये गये। 

मुस्लिम लीग ने अगली वजारत सीमाप्रान्त में बनायी थी। प्रास्तीय असेम्बर्स 
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में उसका बहुमत होने या न होने का सवाल नही था, किन्तु पा शक डी 
ही यह कार्य कर डाला और सरदार औरगजेब को अपना प्र ः । 
औरगजेब की वजारत कायम होने पर प्रान्तीय असेम्बली के जो कई उप-चुनाव 
हुए थे उनमे से एक असेम्बली के एक सिख-सदस्य की मृत्यु से खाली हुई सीट के लिए 
हुआ था। कुछ अज्ञात कारणो से यह उप-चुनाव हिन्दू तथा मुस्लिम सीटो के उप- 
चुनावों के साथ नही हुआ। गोकि सार्वजनिक रूप से इसका कोई कारण नही 
बताया गया, फिर भी उस पर प्रकाण पड ही गया। चुनाव २५ फरवरी, १९४४ 
को हुआ जिसमे काग्रेसी उम्मीदवार ने अपने विरोवी सरदार अजीतसिह के 
उम्मीदवार को ८१ वोट से हरा दिया। इस घटना के एक वर्ष बाद १२ मार्च 
१९४५ को सीमाप्रान्तीय असेम्बली मे औरगजेब खा की वजारत के खिलाफ अवि- 
इवास का प्रस्ताव १८ के विरुद्ध २४ वोटो से पास हो गया। मार्च के महीने में 
भारत मे काग्रेस की नीति मे पहली बार परिवर्तन दिखाई दिया। औरगजेब खा 
की वजारत की हार का वही परिणाम हुआ, जो वैधानिक दृष्टि से होना चाहिए 
था। गवनेर को प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मन्नी डा० खान साहब को बुलाना पडा, 
जिनके अविश्वास के प्रस्ताव के कारण औरगजेब खा के मन्रिमडल का पतन हुआ था 
डा० खानसाहब इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तेयार थे। उन्होने १६ मार्च 
को पद ग्रहण करने के बाद बताया कि उन्होने प्रान्‍्त की जनता की इच्छा के ही 
अनुसार कार्य किया हैं। 

सीमाप्रात में काग्नेस के गक्ति-पग्रहण करते ही जनता में प्रतिक्रिया आरम्भ 
हो गयी। जनता के मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि सीमाप्रान्त के अच्छे” उदाहरण 
का अनुसरण अन्य प्रातो को करना चाहिए या नही, और इस सवाल को गोपीनाथ 
बारदोलोई तथा रोहिणी दत्त-द्वारा आसाम के प्रधान मत्री सर मुहम्मद सादुल्‍ला 
को दी गयी चुनौती के कारण और भी बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार १५-६-४५ 
को काग्रेस कार्य-समिति की रिहाई से पूर्व ही परिस्थिति ठीक होने लगी 

पंजाब में सर सिकन्दरहयात खा की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो 
स्थान खाली हुआ उसकी पूर्ति कर्नल खिज्रहयात खा ने की। इससे लीग और 
यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तियों मे सघय॑ आरम्भ हो गया। इसी समय पजाव में 
मि० जिन्ना ने एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। वह देखना चाहते थे कि पजाब 
की वजारत दरअसल एक लीगी वजारत हे या नही। कर्नल खिजहयात खा को 
वजारत के रगढग में तब्दीली करने के लिए तीन महीने का वक्‍त दिया गया। 
लेकिन सर छोट्राम पजाव-वजारत को लीगी वजारत का नाम देने के खिलाफ 
थे और उन्होने धमकी दी कि अगर ऐसी कोशिश की गयी तो वह वजारत का 
साथ देना छोड़ देगे। कर्नल खित्च के एक तरफ कुआओँ था तो दूसरी तरफ थी खाई। 

सोक्ति खिजचटदडमातल खा से ससलिस कीरा के उचाो पर शाकर पाकिस्तान झनः 
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समर्थन पहली वार किया, फिर भी मत्रिमडल का पुतनिर्माण करने या कम-से-कम 
उसे लीग के पथ पर लाने का मि० जिन्ना का प्रयत्त असफल हो गया। जिद्ना 
साहब की न्यूनतम माग यही थी फ़ि मत्रिमइल का नाम यूनियनिस्ट से छीगी 
कर दिया जाय, किन्तु पजाव का मुरिलम-ठोकफ़ृमत यूनियनिस्ट पार्टी भग करने 
या सर छोट्राम वगरह से ताललुक तोडने के सिलाफ था। ऐसी स्थिति में कायवे- 
आजम ने पजाव की वजारत तथा असेम्बली को अल्टीमेटम दिया कि २० अप्रैछ 
को लाहौर वापिस आने तक उन्हें इस सवाल का आखिरी फँंसला कर लेना चाहिए। 
किन्तु दुर्गपति कर्नेल खिदत्लनहयात खरा तिवाना ने, जो अनावब्यक बातो की अपेक्षा 
कार्य में अधिक विव्वास रखते थे, दु्मन को गहरी शिकस्त दी और लाहौर के 
किले को अछूता रखा। 

पहले उड़ीसा में काग्रेस का वहुमत या। काग्रेस के कुछ सब्स्य जेल में रहने 
के समय पार्लेकामेडी के महाराज के नेतृत्व में अल्पसस्यक दल ने एक मत्रिमइल 
कायम किया। यह मत्रिमडल थोडे हु समय तक चला | 

अब हम आसाम को लेते हैं। आसाम उन प्रान्तो में नही हे, जिनमे १९३७ 
में काग्रेस का बहुमत था। परन्तु सर सादुल्‍ला के विरुद्द अविश्वास का प्रस्ताव 
पास होने पर जब उनके मत्रिमंडल का पतन हो गया तब वादोलोई मत्रिमडल 
उसकी जगह कायम हुआ, जिसमे प्रवानमन्त्री वार्दोलोई त्तथा एक अन्य मत्री ही 
काग्रेसजन थे। कुछ अन्य मत्री कांग्रेस मे सम्मिलित हो गये थे। जब वार्दोलोई 
ने अन्य काग्रेसी मत्रिमण्डलो के साथ १९३९ में इस्तीफा दिया तब सादुल्‍ला-मन्त्रि- 
मण्डल फिर कायम हुआ और उसने अपनी शक्ति बढा छी। १२ माचे, १९४५ 
को आसाम-मन्त्रिमण्डल प्रान्तीय असेम्वली में हार गया ओर उसे इस्तीफा देना पडा। 
फिर सरकारी पक्ष ने मिली-जुली वजारत बनाने के लिए काग्रेसी दलू की शर्ते 
स्वीकार कर ली। निश्चय हुआ कि नयी वजारत को सभी दलो का समर्थन 
तथा विश्वास प्राप्त हो। सरकारी दल ने सर सादुल्‍ला को विरोधी दल से अन्य 
विषय तय करने का भी अधिकार दे दिया। जिन हर्तो को स्वीकार किया गया 
उनमे राजनीतिक कंदियो की रिहाई, सार्वजनिक सभाओ तथा जुलूसो से रोक 
हटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपलब्ध करने की नीति 
में परिवर्तत मुख्य थी। भूतपूर्व प्रथानमत्री श्री गोपीनाथ वार्दोलोई ने सर मुहम्मद 
सादुल्‍ला से तय कर लिया था कि यदि उपर्युक्त शर्ते माव ली जायें तो कांग्रेस पद- 
ग्रहण न करके भी मौजूदा वजारत का नैतिक समर्थन करने को तैयार हो जायगी । 
बाद में यह समझौता भग हो गया और शिमला-सम्मेलन के समय आशा की जाने 
लगी कि आसाम में मिली-जूली काग्रेसी वजारत कायम है। सकेगी। 

१९४३ और १९४४ मे स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक अडगा दूर करने के 
जिन प्रयत्नो को सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तो 
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मे वजारत कायम करना था। इरादा यह था कि सूबो में वजारते कायम होने 
के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक अडगा समाप्त हो गया। सध्यप्रान्त में वार्ता 
लीगी तथा गेर-लीगी मुसलमानों के एक ही वजारत में शामिल करने में कठिनाई 
होते के कारण भग हो गयी। इसके अलावा छीग किसी ऐसी वजारत में भी 
शामिल नही होना चाहती थी, जिसमे काग्रेस और हिन्दू-महासभा का सहयोग 
प्राप्त न हो। मध्यप्रान्त, बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास्त में मत्रिमडल कायम 
करने का कोई वाकायदा प्रयत्न नही किया गया। वजारत बनाने में बिहार को 
कोई अधिक सफलता नही हुई । 

प्रान्तीय असेम्बलियो के काग्रेसी सदस्यों तथा काग्रेसी नेताओं के जेल में बंद 
होने के कारण अन्य राजनीतिक दलो को मत्रिमडलो के निर्माण के लिए खुला 
संदान मिल गया। इसी कारण हिन्द महासभा और मृसलिस लीग में एक विरोधी 
सहयोग भी स्थापित हो गया। १९३७ के आम चुनाव में ७३, १९, ४४५ मुस्लिम 
वोटो में छीग को केवल ३,२१,७७२ वोट यानी कुल डाले गये मुस्लिम वोटो में 
से उसे सिर्फ ४ ४ प्रतिशत वोट ही भिले थे। ९२ प्रतिशत मृस्लिम आबादीवाले 
सीमाप्रान्त में लीग को कुल मुस्लिम वोटो में से सिर्फ ५ प्रतिशत ही प्राप्त हुए थे। 
फिर भी सरकार की कृपा से सीमा के प्रान्तो में लीगी प्रधान मत्रियो या छीगी 
विचार-वाले प्रधान मत्रियो के नेतृत्व में मत्रिगडल बनने के लिए खिचडी पकने 
लगी। यह दृश्य हिन्दू-महासभा के लिए असहत्तीय था। इसलिए चुनाव में लीग 
से अधिक असफल होने के बावजूद हिन्दू महासभा के नेता हिन्दू-बहुमतवाले 
प्रान्तो में मीठे सपने देखने छग्रे । 

सर्वेच्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी“-जेसी नर्मं तथा सयत विचारवाली सस्था 

ने जन, १९४४ के दूसरे सप्ताह में होनेवाली अपनी वाधिक बेठक में राज- 
नीतिक परिस्थिति, तत्कालीन गति-अवरोष, नयी वजारते कायम करने 
और समाचार-पत्नो में इस सम्बन्ध म॑ होनेवाले आन्दोलन पर विचार किया। 
सोसाइटी ने अपने प्रस्ताव में धारा ९३ के अनुसार जासित कुछ प्रान्तो में बहुमत 
प्राप्त किये बिता ऐसे मत्रिसडल कायम करने के प्रयत्नो की निदा की, जो गवर्नरो 
की सहायता से और काग्रेसजनो की अनुपस्थिति में ही कायम रह सकते थे। ऐसी 
वजारतो में मत्री गेर-सरकारी सलाहकार से अधिक और कुछ न होते, क्योकि 
वे अपने पदों पर बहुमत की जगह सरकारी समर्थन के बल पर कायम रहते। 
इन मत्रिसडलों की स्थापना से अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रम फेलता और ऐसा लगता 
जैसे प्रान्त में लोकतत्रवादी शासन चल रहा हो। 

जबकि तटस्थ दलो का मत इस प्रकार प्रकट हो रहा था, काग्रेसी मत बिहार 
तथा मध्यप्रात में ऐसे अनियमित मत्रिमडल स्थापित करने के विरुद्ध प्रकट हुआ। 
अब सभी काग्रेसी सदस्य जेलो में नही थे। कुछ अपनी मियाद खत्म कर चके थे. 
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कुछ नजरबदी से छूट चुके थे, कुछ जेल गये नही थे और कुछ को सरकार ही ने 
गिरफ्तार नही किया था। विहार तथा मध्यप्रात में जो कांग्रेसी एम० एल० ए० 
जेलो के बाहर थे उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी कि उन्हे व्यवितिगत रूप से कुछ न 
करके मिलकर और सलाह करके ही कोई कार्य करना चाहिए। जून के मध्य में 
बिहार असेम्बली के काग्रेसी सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ और उसमे मत्रिमडछ 
बनाने से इन्कार कर दिया गया। इसी प्रकार नागपुर से श्री कालूप्पा ने एक 
वक्तव्य प्रकाशित करके वजारत कायम करने से इन्कार कर दिया। 


लाड चेवल की नियुक्ति 


विदेशी सरकार मुसीबत के वक्‍त एक दिमागी चाल यह चलती है कि वह 
जनता का ध्यान नाराजी की वजह से हटा कर किसी ऐसी वात की ओर स्ीचती 
है, जिसकी ओर वह सहज ही में आकर्षित हो जाय । ऐसे वक्‍त जब कि सव का 
रोप एक ऐसे वाइसराय के व्यक्तित्व में केन्द्रित था, जो अपने कार्यकाल का ड्योढा 
समय पूरा कर चुका हो, अखवारो में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा वार- 
बार होने रगी। कम-से-कम लोग इस सोच-विचार में तो पड ही गये कि शायद 
नया वाइसराय इससे अच्छा हो या वह नयी नीति पर ही अमर करने लगे। 
उस समय छार्ड लिनलिथगो के उत्तराधिकारी के लिए जितने नाम लिये जा 
रहे थे उनमें से आकिवाल्ड वेवल चुने गये। है 

सर आकिवाल्ड वेवरू अवकाश ग्रहण करनेवाले वाइसराय की अधीनता में 
प्रधान सेनापति के रूप में काम कर चुके थे। पर नागरिक वेवल ने सैनिक वेवल 
को गलत सावित कर दिया। अब सवार था कि यह लेखक और चरितकार, यह 
योद्धा और रणनीति-विशारद, यह वहुभापा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा 
में बात चीत कर चुका हे और रूसी भाषा में ही रूस मे व्याख्यान दे चुका हैं, और 
यह फील्ड-मार्यल, जो सिगापुर के पतन से ३६ घटे पहले टूटी पसली लिये जान 
बचा कर भाग चुका हँ--भारत को निराशा के उस गड़ढे से निकालने के लिए 
क्‍या करेगा, जिसमे 'उसके अब तक के अभिमानी शासको ने उसे डाल रखा था। 


देश की स्थिति 


जिस समय लाडड लिनलिथगो अपने पद से अवकाश लेकर अपने साढे सात वर्ष 
के कार्य का सिहावलोकन करते हुए विदाई ले रहे थे उस समय देश के राष्ट्रीय 
जीवन या उसके अभाव की ये विशेषताएं दिखायी दे रही थी। ज्यादातर 
सूबो में दफा ९३ का शासन चल रहा था और जिन सूबो में वजारते काम कर 
रही थी उनमें भी शासन प्राय गवर्नरों का ही था। केन्द्रीय असेम्बली की वेठक 
के समय भी आर्डिनेस निकाले जाते थे। अन्न का प्रबन्ध बहुत बुरा था। इसी 
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तरह कपईे का भी कुप्रवन्ध रहा। पदठ्कत्ते की स्वास्थ्य तया सफाई-सम्वन्धी 
हालत असहनीय थी। पूर्वी बगाल में सेना ने किसानों की नावे छीन ली थी 
और वे नव्यों के पार जाने में असमर्थ थे। बगाल में चादर दाग मूल्य ३५ रु० 
मन तक पहुच चुका था, जबकि बेजवाडा में सिर्फ ८ र० मन ही था। देश मे सभी 
तरफ अकाल जोर वाढ का दौरदौरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार 
तथा जनता में विरोव की भावना लगातार बढती जाती थी। जहा तक वैधानिक 
समस्या का सम्बन्ध हे, गति-अवरोध पहले ही के समान वना हुआ था। नवीनता 
सिर्फ मि० चचिल का एक भाषण था, णिरामें उन्होने अपने हमेशा के रस को एक 
क्षण के छिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि “इस विज्ञाल महाद्वीप 
को हाल ही मे ब्रिटिण राष्ट्र-मडछ में पूर्ण सन्‍्तोप प्राप्त होगा।” इस घोषणा से 
कुछ ही पूर्व लछार्ड वेबल ने, जो उप समय सिर्फ सर आकिवाल्ड वेदल थे, कहा था 
कि भारत की रायनीतिक उन्नति से युद्ध के कारण बाधा नही पडी है ओर मुझपर 
भारत का जो ऋण हे, उसे चुका सकने की मुझे पूरी आबा हुँ। इस कथन से छोगो 
दे उम्मीद हो चली थी कि जायद नये वाइसराय सुलह के युग का श्रीगणेन करे। 

इस स्थल पर यह बता देना लाभमकर होगा कि हमारी राष्ट्रीय माग वया थी 
और इस माग तक ऊपर बताये गये प्रस्ताव या निर्देड-नेताओ की योजना नहीं 
पहनती थी। हमारी राण्ट्रीय माग तो यह थी कि ब्रिटेन पहछे तो भारत की 
रवावीनता दी घोषणा करे जौर फिर भारत तथा इग्लड के बीच एक सम्धि हो, 
जिसमे वर्तमान परिस्थिनि तपा स्वतस्त भारत के ठीच के परिवततंन-काल छी सब 
वात निग्चित की जाय॑। इस बीच दे बार में एम अस्थायी सरहार रहे, जो 
बुद्ध-पवालन में गधा खडी न करने दा बचत दे और बुद्ध-सचालन का कार्य पहले 
की व्यवरया के अनुसार प्रयान सेनापति की देर-रेस में भर वाउ मे हुई व्यदस्वा 
के अनुसार पूर्वी एनिया कगान छी देस-रेस में होता रहे। 


गांधीजी की गिरफ्तारी की वर्षा 
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हुई, और इन सभाओ में राजनीतिक वदियो और विशेषकर यावीजी तथा काग्रेस- 
नेताओं की रिहाई की माग की गयी। लरूदन में भी कितनी सभाएँ हुई, जिनमे 
से एक में स्वाधीनता के अनन्य प्रेमी सोरेसन ने कहा, कि भारत की परिस्थिति 
का सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस की जरूरत हैँ। सारूगिरह के मौके 
पर श्रीमती सरोजत्ती नायडू ने भी समाचारपत्रो में वक्तव्य दिया । 


प्रशान्त-सम्मेलन और भारत 


इस समय छोटे-बडे, अग्रेज, भारतीय, इग्लैड, हिन्दुस्तान तया अमरीका-- 
सभी तरफ से भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए 
जाने लगे थे। आन्दोलन वापस लेने तथा वाइसराय के सिंहासन तक नतमस्तक 
होकर पहुँचनेवाले लोगो ने यह कहना शुरू कर दिया था कि गावीजी ने अपने 
साथियों की सलाह के खिलाफ खिलाफत का पक्ष छेकर तया सविनय-अवज्ञा- 
आन्दोलन छेडकर वडी भारी भूल की हैँ । परन्तु यह भारत के लिए सोभाग्य की 
बात थी कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावो की तुलना में स्टेट्समन 
के भूतपूर्व सपादक आर्यर मूर-जेसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लोग भी थे जिन्होंने 
अपनी अन्त दिनी दष्टि-द्वारा समस्या का विश्लेषण कर उसे हल करने का 
रास्ता निकाल लिया था। लाहौर के ट्रिब्यून मे एक विज्ञेष लेख लिखकर उन्होते 
कहा कि भविष्य की तुलना में वर्तमान का महत्व ही अधिक हैँ। उन्होने कांग्रेस 
के इस रुख का समर्थन किया कि उसकी तात्काल्कि उत्तरदायित्व की माग पूरी 
करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, परन्तु भावी वेधानिक 
योजना की जो बात वाइसराय ने उठायी हूँ उससे देश मे आपसी झगडे फेलने की 
सम्भावना है। इन्ही दिनो (अगस्त १९४३) महामाननीय जास्त्रीजी ने प्रशान्त- 
सम्मेलन में गाधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया । 
प्रशान्त-सम्मेलन की रिपोर्ट को देखने से पता रूगता हैं कि उसकी सिफारिशों 
तथा उसके फेसलो का हवाला देकर मत्रिमडल अपनी स्थिति सजबूत करना 
चाहता था। इसीलिए प्रशान्त-सम्मेलन को गर-सरकारी सस्था भी बताया जा 
रहा था, गोकि उसमे सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर रामस्वामी मुदालियर 
और सर मुहम्मद जफरुलला खा को सरकारी प्रतिनिधि माना गया या नही, 
यह तो स्पष्ट नही है, किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि' द्वारा सम्मेरून की कारेवाई 
तथा भारतीय गोलमेज बैठक में प्रकट किए गए प्रतिक्रियावादी विचार इन्ही 
दो महानुभावो में से किसी एक के थे। पूर्ण अधिवेशन में जो निश्चय हुए वे इसी 
भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिक्रियावादी विचारों के परिणाम थे। सुद्र ववेबेक 
जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रकार किया गया था उसे 
देखते हुए उनसे यही आशा की जा सकता थी। वाइसराय की शासन-परिषद्‌ 


उपवास और उसके बाद ; १९४३ श्ण०्रे 


का भारतीयकरण प्रगतिभील कदम तो जरूर जान पडा होगा, हेकिन उसकी 
असली अहमियत भी किसी की नजर से छिपी न होगी। एक जाच-कमीशन की 
नियुक्ति और उसका माग्गे-प्रदशेन करने के लिए सयुक्त-राष्ट्रसघ की एक सलाह- 
कार-समिति की सिफारिश उन लोगो के लिए भले ही पर्याप्त हो, जिन्हे भारत के 
हाल के इतिहास का कुछ ज्ञान न हो, किन्तु उन लोगों के लिए जो साइमन 
कमीशन, चारो गोलमेज परिपदो, शिक्षा-सम्बन्धी हटेजोग-समिति, आ्थिक-व्यवस्था 
सम्बन्धी ओटो राथफील्ड-समिति, देशी राज्यो-सम्बन्धी बटलर-समिति, लोथियन 
मताधिकार समिति, सयकत पार्लीमेटरी समिति वरगरह के काम को १९२७ से 
१९३५ तक देख चके है, प्रशान्त-सम्मेलल की यह नयी समिति भी निरुदेश्य ही 
थी। फलत प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों का असर कुछ भी नहीं हुआ। 
भारत की राजनीतिक समस्या वही रही, जहा वह पहले थी। 


९ 
लाड वेवत्ध का रुख 


मनोनीत वाइसराय ने १६ सितम्बर को अपने सम्मान में पिलग्निमो के द्वारा 
दिए गए एक भोज के अवसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक झलक दी। इसके 
उपरान्त ईस्ट इडिया एसोसियेशन में भी लाड्डे वेवल के सम्मान में एक समारोह 
हुआ। छार्ड महोदय ने सामने आनेवाली कठिनाइयो तथा खतरो का जिक किया 
और साथ ही इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इग्लेड की सभी वर्ग की जनता 
में भारत के प्रति सदभावना वतेमान है। उन्होने यह भी कहा कि इस समय 
भारत के सामने एक बडा अवसर है। यदि में भारत को सन्मार्ग पर लाने में उसकी 
कुछ सहायता कर सके तो इससे अधिक अभिमान और प्रसन्नता की वात मेरे 
लिए और कोई न होगी। 
ला वेवल को अपनी उपाधि जिस विचेस्टर के लिए मिली उसके वारे में 
होने एक नयी बात भी कही--- भारत में हमने व्यवहार करने और एक या दो 
बार निर्णय करने में गलतिया की है, किन्तु ये गलतिया हमने लोभ या भय से 
प्रेरित होकर नही की है । दूसरी तरफ भारत को शान्ति प्रदान कर, उसमे राप्ट्रीयता 
की भावना प्रोत्साहित कर और उसे स्वतत्रता तथा स्वाधीनता के पथ पर ले जाकर 
हमने उसका जो कल्याण किया हूँ, इसे अच्छे शासन व सुप्रबध का एक सर्वोत्तम 
नमूना कहा जा सकता हैं।” 


सज़दूर-दुल का रुख़ 


दिल्‍ली से नये वाइसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन मे मजदूर दरू एक बड़ी कठि- 
नाई में पड गया। अनुदार-दलूवाले तो स्पष्ट रूप से अपरिवत्तेनवादी, प्रतिक्रिया- 
वादी और पिछड़े हुए थे और मि० चचिल के नेतृत्व मे घोषित कर ही चुके थे कि 


पड संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के पक्ष में किसी भी तरह नही हूँ । उदारदल- 
वाले सिर्फ नाम के ही उदार थे ओर उनकी सस्या भी पर्याप्त न थी । जिस मजदूर- 
दल ने दो बार हकूमत सभाली थी वह अपने को अनुदार-दछ के बीच घिरा और 
कमजोर पा रहा था। दल में तीन वर्ग थे। सबसे प्रभावशाली वर्ग नर्म विचार- 
वालो का था और उसके नेता एटली, मारीसन, वेविन, ग्रीनवुड और रिडले थे । 
भध्यवग के नेता सोरेसन और बाये या उग्र वर्ग के नेता श्री कोवे थे। मजदूर- 
दल में पहले वर्ग का ही जोर अधिक था ओर वह हिन्दुस्तान के सवाल पर सरकार 
को किसी परेशानी में नही डालना चाहता था। इसीलिए इस वर्ग का एक डेपु- 
टेशन लार्ड वेवल से मिला और उसने उन्हे वताया कि राजनीतिक अडगगा दूर 
करने का जो भी प्रयत्न वह करेगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए 
मजदूर-दल वालो ने और कुछ नहीं तो कम-से-कम यह जाहिर तो कर ही दिया 
कि नकारात्मक प्रतिक्रियावाद ब्रिटेन क विचारो का सच्चा प्रतीक नही है, इसलिए 
आगे कदम उठाकर वे विरोधी दलवालो को खुश ही करेगे। इसके विपरीत 
मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से सतुष्ट होनेवाला न था। वह ब्रिठेव की यह 
नेतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति को विपम बनानेवाले कारणों 
को हटाना और भारत की आकाक्षाओ तथा मागो को पूरी करने के लिए प्रयत्त- 
शील होना उसी का काम हैं। यह वह भी कहता था कि परिस्थिति बदल जाने 
और सुदूरपूर्व के युद्ध के रुख मे परिवतेन के कारण काग्रेसी नेता भी अपनी नीति 
में रहोवदल करने की जरूरत महसूस कर सकते है। मजदूर-दल का मध्यम वर्ग 
नया विधान छागरू होने तक ऐसी अस्थायी सरकार की स्थापना पर जोर देना 
चाहता था, जिसके प्रति वाइसराय अपना नकारात्मक अधिकार काम मे न ला 
सके। मि० कोवे का दृष्टिकोण काग्रेस के प्रति रिआयत करने का नही, वल्कि 
उनके अधिकारो का था। वह भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय- 
सरकार की तुरत स्थापना तथा राजनीतिक वदियों की रिहाई और सद्भावना 
बढाने के अन्य उपाय करने के पक्ष में थे । 

जब कि एक तरफ मजदूर-दल की कार्यसमिति तथा पार्लीमेटरी समिति की 
भारत-सम्बन्धी उप-समिति में विचार हो रहा था, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन-दल 
इसके मुकाबले में अच्छे दृष्टिकोण का परिचय दे रहा था। ट्रेड यूनियत-दल के नेता 
सि० डोबी ने भारत-सम्बन्धी नीति में परिवर्तत की माग जोरदार शब्दों में उप- 
स्थित की और कहा कि भारत का दुर्भिक्ष बहुत कुछ शासन-सम्बन्धी अव्यवस्था 
तथा जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ है। इस बार पादरियो को 
उत्सुकता विज्ञेप रूप से उल्लेखनीय थी। भारत की मिशनरियो-द्वारा भेजी गयी 
सूचना के आधार पर मेथडिस्ट गिरजा की एक जिला शाखा-द्वारा पास किया 
गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पास भेज दिया गया। 


क्न 


के, 


उपवास ओर उसके बाद : १९४३ भ््ण्ण्‌ 
लाड लिनलिथगो का कार्य-काल 


भारत से लार्ड लिनलिथगो की विदाई-ह्वारा १८५७ के गदर के समय से अब- 
तक की वाइसरीयी का सव से लम्बा काल समाप्त हो गया। दरअसल उनका 
कार्य-काल दूसरे किसी भी वाइसराय की तुलना मे अधिक था। वह भारत में 
लाड्ड कर्जन की अपेक्षा छ महीते ज्यादा रहे थे। लाई लिनलिथगों के कार्य-काल 
का दूसरा महत्व यह था कि दूसरे वाइसरायो की अपेक्षा उनका कार्य-काल सबसे 
नाटकोय था। नाठक जिस तरह सुखात हो सकता हैँ उसी तरह द खान्त भी 
हो सकता हँ। ला लछिनलिथगो जिस नाटक के नायक थे वह दुखात ही था। वह 
देखने में हृप्ट-पुप्ट, स्वभाव से अज्ञानी, राजनीति में कट्टरपथी, दृष्टिकोण में 
साम्राज्यवादी, कुछ अभिमानी और रीति-रिवाज को बहुत माननेंवाले व्यक्ति 
थे। उन तक पहुँचना कठिन था। उनके व्यवहार में शिप्टाचार की मात्रा अधिक 
होती थी और वह दूसरों से मिलना-जुछूना कम पसद करते थे। बात को राक्षेप 
में कहना पसंद करने पर भी वह उसे घुमा-फिराकर ही कह पात॑ थे। कभी-कभी 
उनके कार्य निरुहेश्य तथा प्रभावहीन भी हुआ करते थे। यदाकदा उनसे हृदय- 
हीनता भी टपकती थी। स्पष्टवादिता के अभाव के कारण लछोग उनके इरादो 
पर सदेह करने लगें थे। यह शक यहा तक बठा कि जब वह भारत की भौगोलिक 
ओऔर आऑंधक एकता पर जोर देते थे और देश में सघ-विधान स्थापित करने का 
आग्रह करते थे तब लोग आच्चर्य करते थे, क्योकि उन्होने अपनी नीति के हारा 
देश में हिन्दू-मुसलमानो के वीच, प्रातों और रियासतों के बीच, सवर्ण हिन्दुओ और 
परिगणित जातियो के बीच और प्रातों व परिगणित प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव 
को प्रोत्साहन दिया था उससे उनके एकता स्थापित करने के आग्रह का रामर्थन 

| होता था। लार्ड लिनलिथगो ने नरेशों को बढावा देकर उनका कांग्रेस के 
नही, बल्कि छोकतत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया था। उन्होंने अपनी भासन- 
परिषद में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो काग्रेस के कट्टर विरोधी थे या उसे छोड 
चुके थे। उन्होंने मि० एमरी के बब्दो मे देश के सब से महत्वपूर्ण राजनीतिक 
दल के नेताओं को जेल में टंस दिया था और फिर यह शिकायत भी की थी 
कि वह मुस्लिम लीग से समझोता नहीं करते।” उन्होंने काग्रेसी नेताओं और 
लीगी नेताओं के बीच चिट्ठी-पत्नी तक वद कर दी थी और किर आारोय रूगाया 
था कि वे सेड-मिलाप नहीं करते। उन्होंने अगस्त १९४२ मे महात्मा गाथी 
की मुलाकात कारन वी इजाजत नहीं दी और उनकी सरदार ने सेना तथा पलिस 

मत हिसा के सारण देंग में असाव।रण उपद्रव फेंलाने द्वि० थे। बगारा और उदीना 
में जब लाखो व्यवित ऋसमरी के शिजार हो रहे थे सय उन्होने इबकी सफानभनि 
में न तो एक गब्द वहा और न कोई अपील ही निकाली। बपने वारय-जाल के जनिम 


प्रू०६ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


दिनो में लाट साहब १६ अक्टूबर को सववर्सिव एक्टिविटीज आडिनेन्स' के तप 
में हिन्दुस्तान को अपना आखिरी तोहफा दिया। 

इस प्रकार भारत की आशिक व्यवस्था तथा राजनीति से पिछला सम्बन्ध 
होने के कारण ला लिनलिथगों से वाइसराय का पद सभालने केब्यमय जो आजा 
की गई थी वह पूरी नही हुईं। महात्मा गाधी से मंत्री का जो दावा उन्होंने किया 
था उसके पीछे जनत्रुता की भावना छिपी हुई थी। उन्होंने भारत को एक ऐसे 
युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न था, व्यस्थापिका सभा को सूचित किये बिना ही 
फंसा दिया। उनके इस कार्य की लदन के टाइम्स” तक ने निंदा की। उन्होंने 
२१ दिन के अनशन के अवसर पर गाधीजी को आगाखा महल में उनके भाग्य 
के भरोसे छोड दिया। गाबीजी ने जब सद्भावना प्रकट करने के लिए एक पत्र 
मि० जिन्ना को लिखा तब लार्ड लिनलिथगो ने उसे रोक दिया। सब से वडा विरोबा- 
भास तो यह हैँ कि जिस वाइसराय का क्षषि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के काल 
में बहुत दिनो से भूली हुई दुर्भिक्ष की विभीषिका का सामना देश को करना पडा। 
तात्पय यह कि वह अपने पीछे इतिहासकार के लिए निराशाओ तथा निरर्थक 
प्रयत्तो का लेखा ओर उत्तराधिकारी के लिए असुविधापूर्ण विरासत छोड गये 
और इस तरह उन्होने भारतीय समुद्रतट से नहीं--बल्कि दिल्ली की ककब्नो से 
विदाई ली। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए आऑसू वहाये 
और न किसी ने उनके गृणानुवाद ही गाये। 


है 


$ ९४१४६ 
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चेवल का व्यक्तित्व 


दिल्‍ली में छा लुई माउटबेटन के अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अचानक 
पहुचने के बाद १७ अक्टूबर, १९४३ को लाड वेवल भी पहुच गये। लार्ड वेवल 
का आगमन अप्रत्याशित न था, किन्तु इस पद का कार्य-भार सभालतने के लिए 
वायुयान-द्वारा भारत पहुचनेवाले पहले वाइसराय थे। लदन से रवाना होते 
समय उन्होने पत्र-प्रतिनिधियो से कहा था--- मेरे सामने इस वक्‍त एक बहुत 
वडा सवाल हें।” इससे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-गअरहण 
करते समय लाड वेवल अपनी जिग्मेदारी कितनी अधिक महसूस कर रहे थे। 
इस सवाल की एक झलक मि० एमरी ने उस समय पार्लीमिट मे दी थी, जब उन्होने 
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आजा प्रकट की थी कि नये वाइसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सदु-भावना 
स्थापित करने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेगे। यह जाहिर था कि सवाल 
बहुत देढा और नाजुक था। यह कठिताई पिछले वाइसराय ने उत्पन्न करदी थी। 
यह भाव प्रकट किये विना ही कि पुरानी नीति में परिवतन किया जा रहा हें, नयी 
नीति आरम्भ करने के लिए असाधारण राजनीतिजता अपेक्षित थी---खासकर 
. एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पिछले वाइसराय की अधीनता में काम कर चुका हो। 
यह कार्य सहलरू न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस आत्म-विश्वास, विवेक और 
दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, वह उनम भरपूर था। भारत मे आते ही उन्होने 
गवरन॑मेट हाउस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम! कर दिया, जिसका छाड़ 
लिनलियगो को इतना चाव था। 


एमरी का वक्तव्य 


जिस दिन लाड्ड वेवल भारत पहुचे उसी दिन मि० एमरी ने काग्रेस के विरुद्ध 
अपने आरोपो को दोहराया ताकि लाड वेवरू उन्हें भूल न जाय। अपने आरोपो 
में उन्होने सारी जिम्मेदारी काग्रेस पर लाद दी। उनके आरोप इस प्रकार थे -- 

“४(१) काग्रेस योजना के सघवाले हिस्से का आरम्भ से ही विरोव करती 
आयी है, (२) काग्रेस ने रियासतो में असतोष पंदा करके नरेशो की हिचकिचाहट 
वढा दी है और (३) मुसलमान अब तक सघ-योजना के विरुद्ध नही थे, किन्तु 
प्रातो में काग्रेस के तानाशाही रगढग देखकर वे भी उसके कट्टर-विरोधी हो गये 
है।” सि० एमरी ने यह भी कहा कि इस आशका के कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी 
मत्री केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के रूप में काम न करके 
काँग्रेस-कार्यसमिति और गाघीजी के आदेगो के अनुसार कार्य करेगे, मस्लिम 
लीग तथा नरेण दोनो ही १९३५ के विधान की सध योजना के विरुद्ध हो गये है । 

साथ ही मि० एमरी ने पहली बार स्वीकार किया कि देश के सब से महत्व- 
पूर्ण राजनीतिक दल के जेल में बढ होने के कारण उसका दूसरे दल ये बातचीत 
चलाना असम्भव हो गया है। उन्होने यह भी कहा---लार्ड लिनलिथीगों का विचार 
टीक हूँ कि जो लोग यद्ध के समय खुलेआम विद्रोह को प्रोत्साहन देने के छिए 
तयार थे उन्हें यह सुविधा नही मिल सकती । इसके उपरात उन्होंने लाई छिनलिथिगों 
के साथ किया गया निर्णय सुनाया और कहा कि “उन्हें अपने पिछले कार्य 
के लिए पव्चात्ताय करता चाहिए। इसके वाद ही उन्हें भारत के भावी निधान 
के निर्माण में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकती है।” इसके शाद उन्होंने 
भविष्य के बारे में कहा, “अब यह देखना शेप है कि विदेश में हमारी विजय के 
साथ ही भारत की आतरिक स्थिति में ऐसा सुधार होता है या नहीं, जिससे कि 
भारतीय नेताओं को आपस में समझाता करने के लिए राजी किया जा सके, क्योदिः 
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इसी आधार पर शासन की स्थायी व्यवस्था खडी की जा सकती हे। यदि एसी 
प्रगति हुई तो निस्सदेह वाइसराय, सम्राट की सरकार और भारतीय जनता 
उसमे प्रोत्साहन प्रदान करेगी । 
चेवल की कठिनाइयां 
ऊपर जो उद्धरण दिये गये है, उनसे स्पष्ट हें कि नेताओं से भारत- 
भत्री का तात्पर्य उन लोगों से नही था, जो वाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेलो 
थे। परन्तु इस पहेली का कुछ उत्तर नये वाइसराय को नहीं मिला कि जेल 
बाहर आय बिना कार्मेसी नेता अन्य छोगो से समझाता कंसे कर पायेंगे ? 
यदि सच पूछा जाय तो भारतमत्री का यह वक्तव्य लार्ड वेवल के नाम एक 

आदेग-पत्र था, जिसमे लार्ड वेवल को काग्रेस के विरुदट्ट चेतावनी दी गयी थी 
और गाधीजी तथा दूसरे काग्रेसी नेताओ के क्षमा-प्रार्थना करने और अगस्तवाले 
प्रस्ताव को वापस लेने तक वाइसराय को अपने विश्यपाधिकारो से काम लेने को 
कहा गया था। 

इस सम्वन्ध में महामाननीय वी० एस० थास्त्री ने मि० एमरी, लाडड वेवल 
तथा गाधीजी के नाम तीन खले पन्न लिखें। इन पत्रो को उन्होने स्याही की जगह 
अपने रक्‍त से लिखा था। इनमे उन्होंने अपनी आत्मा निकाल कर रस दी थी 
और अनुरोध किया था कि इन तीनो व्यक्तियों को अपने अवसर तथा अधिकारों 
का उपयोग भारत तथा ब्विटिग राष्ट्रमण्डल की गौरव-वद्धि के लिए करना चाहिए। 
उन्होंने एमरी को वर्साई की सधि का स्मरण दिलाया और कहा कि मित्रराष्ट्रा 
थे जमंत्री को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिहिसा एव 
प्रतिशोध की नीति के रूप में दिखाई दिया। छलार्ड वेवल से उन्होने मि० एमरी 
की सलाह न मानने तथा गतिरोध समाप्त करने का उपाय ज्षीघ्र करने का अनु- 
रोब किया। इसके साथ ही उन्होने गाधीजी से “एक योजना तथा एक नीति पर 
जमे रहने के सिद्धात को त्यागन तथा समय के अनसार नीति में परिवर्तेन करने 
का अनूरोध किया। 

इस प्रकार लाड वेवलू-्वारा वाइसराय का पद सभालते ही लोगों ने अनक 
सुझाव तथा अनुरोध उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमे कहा गया कि उन्हें 
अपने तात्कालिक कार्यक्रम में कया गामिल करना चाहिए और कया नहीं। यदि 
एक आवाज गतिरोब समाप्त करने के प्रयत्नो के विरुद्ध आई तो कितनी ही आवाज 
एसे प्रयत्न आरम्भ किये जाने के पक्ष में उठी। पृथ्वी पर गाति और मनुष्य-जाति 
में सदृभावना की वृद्धि के लिए भी बहुत-कुछ कहा गया। 

चेवल का काय 
बिना मागे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सलाह दी जाती है 


मन 
से 
से 
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उससे लोग बहुत कम प्रभावित होते है। लाडे वेवल इसके अपवाद नही थे। 
उनके अपने विचार, अपने सिद्धात, कतंव्य के सम्बन्ध से अपनी निजी भावना 
और अपनी रुचि थी। सब से पहले उनका ध्यान वगारू की भुखमरी की तरफ 
गया। इसलिए सब से पहले उन्होने इसी समस्या को हाथ में लिया। उन्होने स्वा- 
स्थ्य-जाच तथा २६ अक्तूबर, १९४३ को गुरू होने वाछी उन्नति समिति की 
बैठक के लिए जो सदेश दिया उसमे उन्होने गन्दी बस्तियो तथा उनमें रहनेवालों 
को नये सिरे से बसाने की समस्या, जल का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, मलेरिया- 
निवारण के लिए देशी कीटाणुनाशक दवाओ का प्रयोग, मच्छरदानियों का अधिक 
उपयोग, स्कूछो में दवाखाने खोलने, अधिक डाक्टर-उपलब्ध करने, गावो में 
डाक्टरो तथा नर्सो का प्रबन्ध करने, देशी दवाओ को प्रोत्साहन देने और अनुसवान- 
सगठनो की चर्चा की । इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात वगाल के पीडितो 
के लिए दी गयी रकमो की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोप का खोला जाना था। 
लका की सरकार ने वाइसराय को इस कोप के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे। 
दूसरा अच्छा कार्य २४ अक्तूवर को लार्ड वेवल की अविज्ञापित कलकत्ता-यात्रा 
थी। इसकी सभी तरफ़ क॒द्र की गयी--खासतौर पर जेल में बन्द उन काग्रेसी 
वदियों द्वारा जो सीखचों के भीतर रहकर वगाल की बरबादी का दश्य दीनता- 
पूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शासन-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद्ध- 
प्रयत्न में व्यस्त भूतपूर्व वाइसराय ते कुछ ध्यान नही दिया था। नये वाइसराय 
ने प्रवान सेनापति को सब से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए सेना के 
साधन, विशेषकर अन्न के यातायात के लिए, उपलब्ध करने, सहायता के केन्द्र 
खोलने और इन केन्द्रों के लिए अन्न का सकलऊून करने का आदेश दिया। इन 
उपायो की सूचना २८ अक्तूबर को पत्र-प्रतिनिधियो के एक सम्मेलन में दी 
गयी और इसी में योजना को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम पर विचार किया 
गया । 

लाडे वेवल के कार्य-कारू की एक विशेष घटना गवरनेरों का वाइसराय से 
परामर्ण के लिए एकत्र होता भी थी। पिछले दस वर्षों मे वाइसराय के लिए 
गवनेरों को परामर्श के लिए बुला भेजना एक साधारण घटता हो गयी थी.। ऐसा 
उस समय विशेष रूप से किया जाता था जब दमनकारी उपाय करना होता था 
या उन्हें हटाना होता था। परन्तु उन दिनो गवर्नर वाइसराय से दो-दो या तीन- 
तीन की टोलियो में मिलते थे। नवम्बर, १९४३ के गवर्नर-सम्मेलन की सब से 
बडी विशेषता यह थी कि ग्यारह-के-ग्यारह गवर्नर दिल्‍ली में उपस्थित हुए और 
ऐसे सम्मेलन बीस महीनों मे तीन हुए। 

यह श्च है कि वाइसराय ने गवर्तेरो का सम्मेलन जल्दी ही बुलाया, पर 
उसका कुछ भी परिणाम न निकला। छोकमत में अशान्ति के लक्षण दिखाई देने 
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लगे। लोग सोचने रंगे कि वाइसराय के विचारों में कोई ऐसी वात नहीं है, पिम्न 
से राष्ट्र के राजनीतिक आदर्शो की तुष्टि हो सके। वगाल के लिए अन्न उपलब्ध 
करने की समस्या की बहुत समय से उपेक्षा की गयी थी। नए वाइसराय ने उसकी 
तरफ ध्यान देकर सिर्फ अपने साधारण कतंव्य का ही पालन किया था। छेकित 
ला्ड वेवल के सार्वजनिक आचरण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होने 
अखिल-भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज 
दिया। यह समाचारपत्रों के लिए सदभावनापूर्ण सकेत था। वाइसराय ने समिति 
के एक सदस्य को बताया कि उन्हें इग्लैंड तथा भारत से परामर्ण के कितने ही पत्र 
मिले थे। उन्होने यह भी कहा कि अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले में इन 
विचारो का अव्ययन करना चाहता हूँ। 


मुस्लिम लीग की स्थिति 


एक वार फिर १९४३ के नवम्बर महीने में मस्ठिम लीग की कौसिल तथा 
कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई। अप्रेल के महीने में लीग के पूरे अधिवेशन 
में जेसी चुनौतिया और धमकिया दी गयी थी वेसी इस वार नही दी गयी। पिछले 
१२ महीनो में जो छाभ हुए थे उनकी हिफाजत की ही तरफ इस वार अधिक ध्यान 
दिया गया था। कहा गया कि लीग के प्रभाव में पाच वजारते काम कर रही है। 
पाचो प्रवान मन्रियों को लीग के अध्यक्ष तथा कार्ये-समिति के सदस्यो से मिलते 
के लिए ब॒लाया गया। जनता यह भी नही जानती थी कि पाचो प्रान्तो के लिए 
राजनीतिक और आशिक सुधार के क्या कार्यक्रम तैयार किये गये है। फिर भी 
यह जाना जा सकता था कि दल के सगठन को सब से अधिक महत्व दिया गया। 
लीग अब तक काग्रेस के सगठन की निन्‍दा करती थी, लेकिन अब उसने अपया 
भी संगठन काग्रेस के ढग पर किया। लीग की कार्यसमित्ति को समाचारपत्र 
हाई कमाड' कहने रूगे। कहा गया कि सभी लीगी प्रान्तो को एक नीति, एक कार्य- 
क्रम ओर एक ही अनुशासन का पालन करना चाहिए 

जहा तक वजारतो का सवाल हूँ वहाँ तक यह कहा जा सकता हुँ कि पजाब, 
सिव, सीमाप्रान्त, वगाल और आसाम में से किसी एक भी प्रान्त की असेम्बली 
में मूल छीगी सदस्यों का बहुमत नहीं था। पाचो वजारते ब्रिटिश सरकार के 
कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुई थी। सरकार ने युद्धकाल में वजारते कायम करके 
राजनीतिक अडया भग करने और काग्रेस का सफाया करने की सोंची थी। इन 
पाच प्रान्तो से बाहर और कही भी ब्रिटिश सरकार का यह पड़यत्र सफल नहा 
हो सका। ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सवाल को जो ताक पर रख दिया 
था उस पर मुसलमानो में आम असतोप फैलने लगा था। यह लीग की कौसिल 
तथा कार्यसमिति के सदस्यों के रुख से स्पष्ट था। यही मुस्लिम एम० एल० ए० 


अगला कदम : १९४४ श्११ 


के आचारण तथा पत्रकारों के लेखों से जाहिर होता था। इतना ही नही, मुस्लिम 
समाज में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे थे। 


एमरी से इस्तीफा देने की सांग 


लार्ड वेवल के भारत पहुचने के कुछ सप्ताह के अदर ही साम्राज्य के इति- 
हास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होने छूगी। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन 
की जो अफवाहे उड रही थी उनमे मि० एमरी, सर जेम्स ग्रिग और ला्ड साइमन 
के नाम भी लिए जा रहे थे। ब्रिटेन भर की राजनीतिक तथा औद्योगिक सस्थाए 
मि० एमरी की भारत-सम्बन्धी नीति---विशेषकर उनके अकाल-सम्बन्धी कुप्रवध 
के विरोध मे प्रस्ताव पास कर रही थी। हाल ही में जिन सस्थाओ ने मि० एमरी 
को अपदस्थ करने का अनुरोष करते हुए प्रस्ताव पास किये थे उनमे माचेस्टर 
नगर-मजदूर-दल, ग्रीनफर्ड की सम्मिलित इजीनियरसे यूनियन, ट्रासपोर्ट जनरल 
वर्कसे की नम्बर १ हल्के की समिति, स्यूनिसिल कमंचारी यूनियन की बनेले 
शाखा, राज-मज्रों की सम्मिलित यूनियन की सेट ऑलबस णाखा और लछेताके 
खनक यूनियन की केस्टन शाखा मुख्य थी। वरमिघम अनुदार सघ की तरफ से 
होनेवाली एक सभा में जब मि० एमरी व्याख्यान देने गये तब उन पर बेहद आवाज- 
कशी की गयी। यहाँ तक कि पुलिस न होती तो गम्भीर उपद्रव हो जाता । 
अत में मि० एमरी को भाषण दिये बिना ही सभा से उठकर चले जाना पडा। 
कई मिनट तक भारतमत्री ने सभा से शान्त हो जाने की प्रार्थवा की, लेकिन लछोग 
चुप न हुए और अन्त में सभा भग हो गयी। ट्रासपोर्ट ऐड जनरल वर्कर्स यूनियन 
ने, जिसे ससार की सबसे बडी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है, सर्वेसम्मति से सि० 
एमरी के इस्तीफे की माग की। 


चेवबल का भाषण 


लाडे वेवल के शासन के पहले छ महीने भारत के लिए और खुद ला्ड वेवल 
के लिए परीक्षा के दिन थे। राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के लिए छोकमत 
की माग दिन-प्रतिदिन जोर पकडती जा रही थी, परन्तु उन्होंने अभी तक इस दिशा 
में कुछ भी नही किया था। श्री राजगोपालाचार्य का प्रस्ताव था कि क्रिप्स-योजना 
पर फिर से विचार किया जाय। श्री एन० आर० सरकार ने क्रिप्स-प्रस्तावो के 
ही आधार पर काग्रेस को नयी नीति ग्रहण करने की सलाह दी। महामाननीय 
शास्त्रीजी ने भारत को स्वावीनताप्राप्त उपनिवेश माने जाने का अनरोध किया। 

इन्ही दिनो ब्रिटिश समाचार-पत्रो में एक खबर छपी कि चागकाई शेक ने 
चूँगकिंग से महात्मा गाधी और जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर जापान को 
पराजित करने के लिए युद्ध में सहयोग करने के लिए कहा है। च्यागकाई शेक 


५१२ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


के पत्रों का सवाद छया ही था कि वाइसराय उडीसा और आसाम का दौरा समाप्त 
करके कलकत्ता आये और उन्होने २० दिसम्बर को अमोशिग्रेटेड चेम्बर्स आफ 
कामर्स के वाधिक अधिवेशन में भापण दिया -- 

“मैने भारत की वैवानिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में कुछ नहीं 
कहा हें---इसलिए नही कि ये समस्याएं हमेणा मेरे दिमाग में नही रहती, इसलिए 
भी नहीं कि भारत की स्वशासन-सम्वन्धी आकाक्षाओं के प्रति मेरी सहानुभूति 
न हो ओर इसलिए भी नही कि मेरे विचार में युद्ध के दरमियान राजनीतिक 
प्रगति होना असम्भव है उसी तरह जिस तरह में यह नहीं सोच सकता कि युद्ध 
के खत्म होने से ही राजनीतिक अडगे का कोई हल निकल आएगा, वल्कि इसलिए 
कि मेरा विश्वास हैं कि उनके सम्बन्ध मे कुछ कहकर में उनके निवटारे का रास्ता 
साफ नही कर सकता। अभी तो में अपनी गक्ति उस काम में ही रूगाना चाहता 
हूं जो मेरे सामने है। इस समय भारत के पास सकल्प-शक्ति और वुद्धिमत्ता का 
जो खजाना हे उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने, घरेलू आथिक मो 
का सगठन करने और गान्ति की तंयारी करने में ही लगा देना चाहिए। 

“भारत का भविष्य इन महान समस्याओ पर ही निर्भर हैं और इन समस्याओं 
को निबटाने के लिए मुझे प्रत्येक इच्छुक व्यकित के सहयोग की जरूरत है। यह तो 
मेरा विश्वास नही है कि शासन-सम्बन्धी कार्यो से राजनीतिक मतभेदों का निवटारा 
होना सम्भव है, किन्तु यह विश्वास अवव्य हैँ कि जासन-सम्बन्धी महान्‌ लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए यदि हम अभी ऐसे समय सहयोग करेगे, जबकि देश के लिये 
सकट उपस्थित है, और उन लक्ष्यों के सम्बन्ध मे सहयोग करेगे जिनके वारे मे 
विभिन्न राजनीतिक दलो के बीच कोई मतभेद नही हैँ, तो हम ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करने के लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमे राजनीतिक गतिरोध का हल 
हो सकेगा। सरकार के प्रधान और भारत के पुराने और सच्चे दोस्त के नाते में 
अपने कार्यकाल में देश को उसके उज्ज्वल की ओर ले जाने के लिए भरपूर प्रयतल 
करूगा। हमारा रास्ता न तो सरल है और न उसे छोटा करने के लिए पगडडिया 
ही है। फिर भी यदि हम अपनी समस्याओ के निबटारे के लिए मिलकर प्रयत्न 
करे तो उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो सकते है।” 


ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का विरोधी रुख़ 


इस भाषण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने बडी ही कटु आलोचना की। 
वाइसराय ने जो यह कहा कि' अभी राजनीतिक समस्याओ के निबटारे के सम्बन्ध 
में कुछ कहकर उनका हल आसान नही बनाया जा सकता,” इससे उनका मतलब 
क्या था ? कुछ ने कहने तथा दूसरो ने “अभी' पर ज्यादा जोर दिया। यदि कहना 
ठीक न था तो कम-से-कम कुछ करना” तो चाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं 
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होता था तो भविष्य' का इतजार किया जा सकता था। इस प्रकार अगले वर्षे 
(१९४४) की १५ फरवरी तक राष्ट्र को इतजार में रखा गया। इस दिन वाइस- 
राय को केन्द्रीय धारासभाओ के सयुक्त अधिवेशन में भापण देना था। हरेक को 
यही आशा थी कि इस भाषण में वह राजनीतिक परिस्थिति के' विषय में कोई 
महत्वपूर्ण घोषणा करेगे। राजनीतिक गतिरोध अभी बनाहुआ था और कलकत्ते में 
वह कह चुके थे कि अभी कुछ कहने से परिस्थिति के हल को आसान नही बनाया जा 
सकता। यह भी सम्भव था कि मि० एमरी ने समस्या को हल करने की कोई योजना 
भेज दी हो, जिसे अब वाइसराय थोडी-थोडी करके अमल में लाने जा रहे हो। 
प्रन्तु उच्च अग्रेज कर्मचारियों में घबराहट फैली हुई थी--न जाने वेवल क्या 
करने जा रहे है! जिस तरह भारतीयो के मन में योजना के खोखलेपन का भय 
लगा हुआ था उसी तरह उच्च अग्रेज कर्मचारी उसके ठोस होने की सम्भावना 
से भयभीत थे। ब्रिटेन मे कितने ही शक्तिगाली गुट प्रगतिशील उपायो को निष्फल 
करने के लिए पड़यत्र कर रहे थे। उनके उर्वेर मस्तिष्क एक ऐसे राजनीतिक 
संगठन की कल्पना कर रहे थे, जिसकी सहायता से साम्राज्य को कायम रखते 
हुए भारत की स्वाधीनता के मार्ग मे रोडे अटकाए जा सके। प्रातों में नये प्रदेश 
सम्मिलित करने की योजना प्रोफेसर कूपलैड की थी। छाड्ड हेली प्रादेशिक गुट 
सगठित किये जानें की बात कह रहे थे। भारतमत्री मि० एमरी ऐसे शासन- 
परिपदो की बात सोच रहे थे, जिन्हें हटाया न जा सकेगा। दूसरे शब्दों में 
ब्रिटेन को भारत में एक अनिश्चित समय तक रहना चाहिए ताकि यहा के 
विभिन्न दर एक-दूसरे को हडप न जाय। इनके अतिरिक्त श्री प्रो" एव० 
एडवर्ड-जंसे पत्रकार-जगत्‌ में काम ,करनेवाले राजनीतिज्न भी बोले, जिन्होने 
'वल्डे रिव्यू! में लेख लिखकर सुझाव उपस्थित किया था कि ब्रिठेन को दिल्‍ली 
अपने अधिकार में रखना चाहिए और वहा से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच 
शाति बनाए रखनी चाहिए और देश भर की रक्षा का भार भी उसे अपने ही 
कथो पर बनाये रखना चाहिए। ब्रिटिश पत्रों में इन प्रतिक्रियापूर्ण वक्‍तव्यों को 
तो प्रमुख स्थाग दिया गया, किन्तु भारत की आथिक तथा क्ृषि-सम्बन्धी 
परिस्थिति पर थोडा भी प्रकाश न डाछा गया। अमरीका का लोकमत कुछ 
तटस्थ लेखको की पुस्तको-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन लेखकों का राजनीतिक 
प्रभाव अधिक न था। 


स्वाधीनता-द्विस : १६७४ 


अन्य वर्षो की तरह १९४४ में भी स्वाबीनता-दिवस आया। श्रीमती सरो- 

जिनी नायडू स्वास्थ्य बिगडने के कारण २१ मार्च, १९४३ को जेल से छूटी थी। 

करीब १० महीने बाद ७ जनवरी, १९४४ को श्रीमती नायडू ने अपना मुँह खोला। 
श्र 


प्रश्ड संक्षिप्त काँग्रेस का इतिहास 


पिछले साल की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर देथ भर में 
गिरफ्तारिया हुई, किन्तु इनकी सख्या पिछले साल से कम थी। स्वाधीनता-दिवस- 
समारोह के सिलसिले में सिर्फ वम्बई मे लगभग ६० गिरफ्तारिया हुई, जिनमें 
१७ महिलाए, १ बालिका व १ बालक था। दूसरी जगहों में भी लोगो को पकड़ा 
गया। 

स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रहोबदल होता रहा हैं। 
गोकि भाषा में परिवर्तेत कर दिया गया था, फिर भी विदेशी चगूल से छटकारा 
पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति करने के राष्ट्र के दुद सकल्प में कोई कमी नहीं 
थी। यह सकलप वरावर हमारे सामने उस प्रकाय-स्तम्भ के समान रहा, जो 
अधकार, तूफान, समुद्री चट्टानों व वर्फलि पहाडो के बीच हैँ। यद्यपि कार्य-समिति 
के सदस्य स्वाधीनता-समारोह में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न 
थे, फिर भी साधारण काग्रेसजन ने झडे को ऊचा रखा। जहा दिवस मनाने पर 
पाबदी नही थी, वहा सार्वजनिक रूप से और जहा पाबंदी थी बहा अपने घरों 
में सदा ही इस पवित्र त्योहार को मनाया गया, क्योकि छरो में कडें-से-कड़े कानूव 
और अत्याचारी से अत्याचारी शासक की पहुच नही हो सकंती थी। नौकरगाही 
ने मद्रास, वम्बई, दिल्‍ली, आसाम, विहार और उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता समारोह 
पर रोक लगा रखी थी। किन्तु एक लोकप्रिय सरकार को यह पावदी लगाने का 
गये सिर्फ सिध में ही हासिल हुआ था। सिंध सरकार ने जनता के लिए यह आदेश 
निकाला 

प्रतिज्ञा को पढना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के 

लिए अपील करना क्रिमिनल ला एमेडमेट ऐक्ट के अतर्गंत जुर्म माना जायगा और 
यह जम करनवाले पर मुकदमा चलाया जायगा।” २६ जनवरी को लाहौर 
स्टेशन पर पहुचने के समय पजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के खिलाफ 
एक आदेश जारी किया। यह आदेश चीफ सेक्तेटरी की तरफ से आना चाहिए 
था, किन्तु इस पर पजाव पुलिस के सी० आई० डी० विभाग के डिप्टी इस्पेक्टर- 
जनरल की तरफ से घसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। कहा जाता हैं 
कि घसीटाराम डिप्टी इस्पेक्टर-जनरल सी० आई० डी० के दफ्तर में एक 
कर्मचारी था। जब यह आदेश श्रीमती नायडू को पढकर सुनाया गया तब उन्होंने 
उसको पीठ पर लिख दिया कि अपने डाक्टर की हिदायत के मृताबिक मेरा 
इरादा पहले ही से किसी सभा में भाषण करने या जुलस में भाग लेने का नहीं हैं 
और इसलिए जहा तक मेरा सम्बन्ध न्ध हे मेरे लिए आदेश का अस्तित्व न होने के 
समान हैं। आदेण पर हस्ताक्षर करने के ब्राद जब वह अपने डिब्बे से वाहर निकली 
तब उनके मुंह से सहसा निकल पडा---पजाब बडा दिलचस्प सूबा हैं और यहा 
की पुलिस तो और भी दिलचस्प है।” 
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गतिरोध दूर करने की लालसा 


वेवछ आये, वेवल ने देखा, पर वेवल परिस्थिति पर विजयी नहीं हुए। 
इसके लिए हम लार्ड वेवल को दोप नही दे सकते, किन्तु हमे खेद तो सिर्फ इतना 
ही है कि उनके भाषणों को देखते हुए परिणाम अधिक नहीं निकछा। वाइसराय 
के रूप में ला लिनलिथगों! कुछ दु खी और निराग होकर ही भारत से विद 
हुए थे। कम-से-कम उन्हें इस बात से तो धीरज मिल सकता था कि नाकामयाबी 
ने उनका पलला मीयाद खत्म होने के दिनो में ही पकडा था। परन्तु लार्ड वेवल के 
साथ यह वात न थी। उन्होने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था। 
इसलिए उन्होंने सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो आरम्भ कर दिया था, 
किन्त वह सहयोग की कीमत चकाने के लिए तेयार न थे। वह तो अपनी ही जर्तो 
पर सहयोग चाहते थे। या कम-से-कम वदनामी के कारण को मिटाने के लिए 
उत्सुक थे। परन्तु कांग्रेस सिर्फ अपनी जर्तो पर ही सहयोग करना चाहती थी। 
इसलिए उनको सहयोग के सम्बन्ध में काफी निराया हुई। 

यदि अग्रेजो मे गतिरोब दूर करने की इच्छा होती तो इसमे कठिनाई कुछ 
भी न थी। भारत में तथा इग्लेड और अमरीका के विवेकगील हलको मे यह वात्त 
समान रूप से अनभव की जाती थी। भारत म॑ सर जगदीअप्रसाद, डा० स्रप्र 
और प्रोफेसर वाडिया-जैस व्यक्तियों के स्पप्ट वक्‍तव्य मीजद थे। सभी तरफ 
धीरज का अत होने लूगा था और अबय नहीं तो कम-से-कम लोगो में आच्चर्य 
फलन लगा या। नंताओ की जेल से रिहाई के बारे मे सरकार को घोपणाए खास 
तौर पर क्षठ्व कर देनेवाली जान पडती थी। जो लोग नेताओं की रिहाई के 
विरुद्ध थे उन्हें जेल से वाहरवाले नेताओं के साथ जेल के भीतरवाले नेताओं का 
सम्मेलन करने का प्रस्ताव मर्खत्ापूर्ण लगता था। उधर भारत में नरम-से-नरम 
विचारवाले नेता देश में बढ़ती हुई राजनीतिक कटुता को देख रहे थे और महसूस 
वार रहे थे कि यदि वाइसराय ने राजनीतिक विचारों से भरे हए भारतीयों को 
सतृप्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह असतोप और भी बढ जायगा। उधर 
इम्डेड मं पादरी लोग इस आशका से चिन्तित हो रहे थे कि कही भारत में नाराजी 
इतनी अधिक न फल जाय कि बाद में अनेक प्रयत्त करने पर भी उसे दर न किया 
जा सके। 

जिन्ना साहद का मत 
केन्द्रीय धारासनाओं के समक्ष लाई वेबल का भाणण हुए एक परगरा 

बीत चझा था, पर ज्भी देश को उसके सम्बन्ध में मि० जिन्ना की प्रतिक्रिया का 
पाष्ठ पता नही चला था। जानी आदन वे मताविद्य भि० जिन्ना कही एक महीने 
दि खाइसराय था भाहतम थी के भनापएथ पर संत प्रदाद्ध रिया कारते थे। परन्न 


(र्घ्ड भर | र || ह। 


जी. 
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न्यूज क्रानिकल' के दिल्ली के प्रतिनिधि के मि० जिन्ना से मुलाकात करने की वजह 
से इस बार लोगो को अबिक प्रतीक्षा न करनी पडी। यह मुछाकात २९ फरवरी 
को हुई और इसमे मि० जिन्ना स्पष्ट और जोरदार बच्दो में बोले। मि० जिन्ना 
के पिछले वक्‍तव्यों और मुल्कातो के वावजूद पाकिस्तान-योजना पर अभी तक 
अस्पप्टता और रहस्य का पर्दा पडा हुआ था, किन्तु इस मुलाकात में यह पर्दा 
हट गया। उन्होने देश की राजनीतिक अवस्था पर विचार प्रकट करते हुए न्यूज 
ऋनिकल' लदन के प्रतिनिधि को जो वक्‍तव्य दिया, वह उस प्रकार हैँ -- 

मि० जिन्ना ने कहा-- सरकार वर्तमान परिस्थिति से सतुष्ट जान पडती है 
और वह कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस गर-कानूनी घोषित कर दी 
गयी है और उसने अपनी तरफ से किसी हृदय-परिवर्तत का परिचय नही दिया है।' 

प्रशन--“सरकार काग्रेंस से वातचीत क्यों नहीं शुरू करती ? या वह श्री 
राजगोपालाचार्य-जैरों किसी व्यक्ति को, जिसने आपकी पाकिस्तान की माग के 
सिद्धात को--हिन्दू और मुसलमानों के दो पुथक्‌ राज्यों को मान लिया हूँ, गावीजी 
से मिलकर उन्हें अपने मत में परिवर्तेत करने के लिए राजी करने का मौका क्यों 
नही देती ?” 

मि० जिन्ना---/इसका मतलरूव यह हुआ कि जब तक गाधीजी को राजी 
नही किया जाता तबतक सरकार हमारी उचित माग को स्वीकार न करेगी। 
यह तक॑ हम नही मान सकते। जहा तक सरकार का सम्बन्ध है, में नही कह सकता 
कि उसकी नीति क्‍या है, किन्‍्तू यदि सरकार आपके सुझाव को मान ले तो इसका 
मतलब यह होगा कि जीत का्ेस की हुई है और सरकार कांग्रेस के विना आगे 
नहीं बढ सकती ।” 

प्रशन--- किया क्‍या जाय ? 

मि० जिन्ना--“यदि ब्रिटिज सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित 
करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाथीन राफ्ट्रो में बाट देना चाहिए-- 
पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमे देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा, 
झा हिन्दुस्तान हिन्दुओ के लिए जिसमे समस्त भारत का तीन-चौथाई भाग 
होगा। 

प्रन्‍न--- परन्तु भारत को दो देशो मे बाटकर कमजोर बनाना या शत्रु के 
आक्रमण का शिकार बना देना कभी वाछतीय नही हो सकता।” 

- मि० जिन्ना---मे नहीं मानता कि भारत को जवर्दस्ती एक रखकर उसे 
अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि इस हालत में उस पर 
आक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, क्योकि हिन्द और मुसलमानों में कभी सद्भावता 
नही हो सकती। हिन्दू और मुसलमानों के लिए एक ही देश में रहना या शासन 
संघ में सहयोग करना असम्भव है। ब्रिटेन वर्षो से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का 
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रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहा है, किन्तु उसे असफलता ही मिली है। अब उसे 
भारन मे दो राष्ट्रो का अस्तित्व मान लेना चाहिए।” | 

प्रश्त-- पर आप जानते है कि काग्रेस और हिन्दू इसे कभी न मानेंगे । यदि 
' सरकार इस प्रकार की कोई योजना अमछ में लाती है तो हिन्दू और काग्रेस 
सत्याग्रह शुरू कर देते है और तब हिसा और गृह-युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो 
जाती है। 

मि० जिन्ना--- नही, ऐसा कुछ नही होगा। यदि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान अलग-अलग कायम कर दे तो काग्रेस और हिन्दू उसे तीन महीने 
के भीतर स्वीकार कर लेगे। दूसरे लफ्जो मे सरकार चाहे तो काग्रेस की गेखी 
कुछ ही समय में भुला सकती है। सच तो यह हे कि मुस्लिम बहुमतवाले पाच 
प्रान्‍्तो मे पाकिस्तान के सिद्धान्त के अनूसार पहले ही कार्य हो रहा है। इसके 
मुस्लिम छीगी मत्रिमडलो में हिन्दू मंत्री भी कार्य कर रहे है। पाकिस्तान से सभी 
का लाभ है। निश्चय ही हिन्दुओ को इसमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 
क्योकि तीन-चौथाईं भारत पर उनका अधिकार रहेगा। उनका देश, भूमि और 
जनसख्या के विचार से, रूस और चीन को छोड कर संसार में सबसे विशाल होगा ।” 

प्रइत---“परल्तु गृह-पुद्ध छिडने में कोई कसर न रहेगी। आप एक भारतीय 
अल्सटर को जन्म देगे, जिस पर हिन्दू अखड भारत का नारा उठाकर आक्रमण 
कर सकते है।" 

मि० जिन्ना-- इससे में सहमत नही हु। परच्तु नये विधान के अतर्गत एक 
परिवर्ततकाल भी होगा और इस काल में, जहा तक सशस्त्र सेना और विदेशी 
सम्बन्धों का ताल्लुक है, ब्रिटिश सत्ता सर्वोपरि रहेगी । परिवर्तत-काल की लम्बाई 
इस बात पर निर्भर रहेगी कि दोनो राष्ट्र ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्ध तय करने 
में कितना समय लगाते है। अन्त में दोनो भारतीय राष्ट्र ब्रिटेत से उसी प्रकार 
संधि करेंगे, जिस प्रकार मिस्र ने स्वाधीनता प्राप्त करते समय की थी।” 

प्रब्न--- यदि उस समय ब्रिटेन ने तर्क उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान पडोसियो के रूप मे नहीं रह सकते और भारत से अपना अधिकार न 
हटाया जाय तब क्या होगा ?” 

मि० जिन्ना--यह हो सकता है, पर इसकी सम्भावना नहीं जान पडती। 
यदि ऐसा हुआ भी तो हमे वह आंतरिक स्वाधीनता मिली होगी, जिससे आजकल 
हम वचित है। एक पृथक्‌ राष्ट्र और स्वाधीन उपनिवेश के रूप मे हम ब्रिटिश 
सरकार से समझौता करने की उत्तम स्थिति में रहेगे जो कम-से-कम वर्तमान 
गतिरोध से तो अच्छी ही होगी।” 

प्रशन--जब ब्रिटेत यह कहता है कि वह भारत को जल्दी-से-जल्दी स्वाधीनता 
देना चाहता हैँ तब क्या आप उस पर विश्वास करते है ? ” 


प्र्श्दध संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


मि० जिन्ना-- में ब्रिटेन की नेकनीयती पर उस वक्‍त यकीन करूगा जब 
वह भारत का बटवारा करके हिन्दू और मुसलमान दोनो को आजादी देंगा। 
१८५८ में जान ब्राइट ने कहा या--इग्लैंड कब तक हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना 
चाहता हुँ? क्‍या सावारण वृद्धि रखनेवाला कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता हैं 
कि भारत-जैसा विशाल देश, जिसमे बीस विभिन्न राष्ट्र और वीसियो विभिन्न 
भाषाएं है, कभी एक, अखड साम्राज्य के रूप में रह सकता हूं ?” 

प्रशन-- क्या आप दिल्ली में वाइसराय से मिलेगे ? 

मि० जिन्ना--यदि वाइसराय मुझसे मिलना चाहेंगे तो में उनसे बडी 
प्रसन्नतापूवंक मिलेगा। किन्तु अभी जो कुछ कह चुका ह उससे अधिक में और 
कुछ नही कह सकता। 


ज्िन्ना साहब के मत की श्रालोचना | 


मि० जिन्ना से जो प्रश्त किए गए थे वे ऐसे थे कि उनका वही उत्तर दिया जा 
सकता था, जो मि० जिन्ना ने वास्तव में दिया था। ये उत्तर निश्चित ओर स्पप्ट 
थे, जबकि मि० जिन्ना के पिछले कथन अस्पष्ट तथा अनिश्चित हुआ करते थे। १७ 
फरवरी, १९४४ को मि० जिन्ना ने माग की थी कि अग्रेजो को भारत का बटवारा 
करके चले जाना चाहिए और लाड्ड वेवल का भाषण एक प्रकार से मि० जिदन्ना 
की उस माग का जवाब था। लार्ड वेवलू ने अपने इस भाषण में 'भोगोलिक 
एकता” कायम रखने का अनुरोध किया था। मि० जिन्ना ने न्‍यूज ऋनिकल के 
प्रतिनिधि को जो वक्‍तव्य दिया उसमे उन्होंने अपना विचार बदलकर यह कर दिया 
कि देश का बँटवारा करके यही वने रहो ।” यह नारा लीग के स्वाषीनता के ध्यय 
की सबसे बडी आलोचना हूैँ। जरूरत पडने पर अग्रेज भारत में ही रह जायगे 
और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रक्षा करेगे। मि० जिन्ना को यह भी विश्वास 
था कि यदि पाकिस्तान की स्थापना की गयी तो काग्रेस और हिन्दू न नो सत्याग्रह 
करेंगे और न गृह-यद्ध ही छेडेगे। मि० जिन्ना का मतलब दूसरे जब्दो में यही था 
कि अल्पसख्यक बहुसरू्यक को जबदेस्ती अपनी बात मानने के लिए विवश करेगे। 
उनके इस मत से स्पष्ट था कि वह भारत मे अग्रेजो के इगारे पर चल रहे थे और 
लीग ब्रिटेन की दोस्ती का पार्ट अदा कर रही थी। यदि लीग मे एकता की जगह 
बेटवारे को पसद किया तो इसके समर्थन मे कुछ कह सकने की गुजाइश हें, किन्तु 
जब उसने स्वाधीनता और स्वतत्रता की तुलना में परावीनता और दासत्व का 
पसंद किया--गोकि लीग का ध्पेय स्वाधीनता घोषित किया जा चुका हँ-- 
तो काग्रेस के विरुद्ध यह शिकायत करने का कुछ भी आधार नही रह जाता कि 
उसका बम्बईवाला प्रस्ताव लीग के विरुद्ध था। काग्रेस ने सर स्टेफड क्रिप्स 
के आगमन के समय दिल्‍ली में एक प्रस्ताव पास करके अपना यह निश्चय जाहिर 
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किया था कि “वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिलाफ भारतीय 
सध्र मे सम्मिलित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती ।” परन्तु मि० 
जिन्ना इससे सतुष्ट नहीं हुए। इस स्थिति की तुलना फिलिस्तीन की वेलिग वाली 
घटना से की जा सकती हैं। उसमे न तो यहुदी अरबो की अप्रत्यक्ष स्त्रीकृत्ति को 
मानते थे और न अरब ही खले णब्दो मे स्वीकृति देते थे। इसी तरह न तो मुस्लिम 
लीग ही काग्रेस-द्वारा सिद्धांत की अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानने को तेयार हुई ओर 
न काग्रेस ने ही साफ लफ्जो म॑ स्वीकृति प्रदान की । 


सहयोग की भावना 


राजनीति में कभी-कभी ऐसे लोगो को मिलकर काम करना पड़ता है, जिन्‍्हें 
मामली तौर पर एक-दूसरे के विरुद्ध ही कहा जायगा। इन विरोबी दलों में विचारों 
या सिद्धातो का मेल नही होता, वल्कि किसी तीसरे दल के विरोधी होने के कारण 
उनका हित एक-दूसरे से मिल जाता है। ऐसी घटनाएं वजट के ही समय दिखायी 
देती है। इस दुष्टि से १९४४ का बजट विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस अवसर 
पर काग्रेस तथा लीग के एक-दूसरे के निकट आने के लक्षण दिखायी देने लगे। 
लाहौर में कायदे-आजम ने भी अपने ढग से इसका पूर्वाभास दिया। २३ मार्च 
को लीग के मन्त्री सर यामीन खा ने केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रक्षा-नियमों 
में सशोधन प्रस्तुत करते समय काग्रेस तथा लीग की एकता के सम्बन्ध में एक 
बकक्‍तव्य दिया। इ्सका उद्देश्य दुनिया को यही दिखाना था कि कांग्रेस अथवा 
लीग मे॑ से एक को भी सरकार पर विव्वास नही हे। सर यामीन खा ने ऐसा कह 
कर सिफ अर्य-सदस्य या ब्रिटिश सरकार को ही ताना नहीं दिया, उन्होने अग्रेजो 
के दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयत्न भी किया। कई सप्ताह की जवानी लड़ाई 
के बाद जब केन्द्रीय असेम्बली में वजट पर वोट लेने का दिन आया तब उसके 
पक्ष में ५० और विपक्ष में ५६ वोट आये। 
बजट की नामजरी में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि मि० जिन्ना न तो 
असेम्बडी में आये और न उन्होंने भाषण अथवा वोट ही दिया था। इस प्रकार 
असेम्बडी का यह अधिवेश्वन प्रमन्नतापूवेक समाप्त हुआ। काग्रेस और छीग ने 
सिर्फ मिलकर दुश्मन को ही शिकस्त नही दी थी, वल्कि कांग्रेस की तरफ से भला- 
भाई देसाई ने छलीगी व स्वतव सदस्यों को जो दावतें दी और नवावजादा लियाकत 
अली सा ने काग्रेसियों एव स्वतत्न सदस्यों को जो दावते दी उनमें भी मेल-मिलाप 
के दृष्य दिखाई दिये। साथीपन वी यह भावना बढना अच्छा ही था. क्योंकि 
सदनावना के बटने से विभिन्न दो के मनमटाव दर होने वा रास्ता खल सकता 
श। ल्ीमती सरोजिनी नायड ने इस मेल-मिलाप में आगे छउटवकार भाग च्चिया। 
४४ असबारो में तो यहा तक छप गया था कि दोनो दल्यो में कितनी ही महत्वपूर्ण 


हे 


कुल 
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बातो के सम्बन्ध में समझौता हो गया हैं। उधर वाउसराय ने ६९ दिनो में भारत 
के ग्यारहो प्रातों का दौरा कर लिया था। इस दौरे का मुख्य उद्देग्य खाद्य-स्थिति 
का अध्ययन करना और साथ ही देश के विभिन्न भागों में सैनिक स्थिति को देखना 
भी था। इस दौरे में ला वेवल ने राजनीतिक समस्या पर न तो कुछ कहा और 
न मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य से हुई वातचीत के अतिरिक्त किसी राजनीतिक 
वार्ता म॑ ही भाग लिया । 
गांधीजी की रिहाई की मांग 
लार्ड वेवल को भारत आये हुए छ महीने और वाइसराय के पद पर उतकी 

नियुक्ति की घोषणा हुए एक साल का समय बीत चुका था। उन्हें भारतीय राज- 
नीति का अनुभव भी कम न था, क्प्रोकि इग्लैड में भारतमत्री के कार्यालय में रहकर 
उन्हें साम्राज्यवाद के रहस्यों का ज्ञान पूरी तरह हो चुका था। इस प्रकार 
ला्ड वेवल अपने कार्यकाल का दसवा हिस्सा इन छ महीनों में समाप्त कर चुके 
थे। देश की आथिक, सामाजिक, सेनिक और राजनीतिक समस्याओ का निकट 
से अध्ययन करने के लिए उन्होने कोई प्रयत्न वाकी न छोडा था। गोकि सेनिक 
क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का समय नही रहा था, फिर भी सैनिक विषयो में लाई 
वेवल की दिलचस्पी बनी रही। अगर्चे वह फील्डमार्गल की वर्दी छोडने की वात 
कह चुके थे फिर भी दौरो के मध्य वह सैनिक मामलो में विशेष दिलचस्पी लेते थे। 
परन्तु राजनीतिक गतिरोध के सम्बन्ध में लार्ड वेवल का दृष्टिकोण मानने के लिए 
भारत, इस्लैड या अमरीका का लोकमत तेयार न था। हिन्दुस्तान के वयोवृद्ध 
राजनीतिज्ञ अपने गातिपूर्ण जीवन को त्यागकर सोई हुई ताकतो को जगाने और 
कुछ न करने की नीति के खतरे से आगाह करने के लिए मंदान में आ गये थे। 
महामाननीय थास्त्रीजी का मकसद सिर्फ गाधीजी की रिहाई या राजनीतिक 

अडगे को दूर करना न होकर कुछ आगे की बातो का खयाल करना था। इसके 
उपरात भारत के वयोवृद्ध मनीपी महामना पडित मदनमोहन मालवीय ने भी 
गाधीजी और उनके साथियो की रिहाई की विवेकपूर्ण माग उपस्थित की थी। 
उन्होने अपनी माग उस उत्तर पर आधारित की थो जो सरकार-हारा लगाये 
गये आरोपो के सम्बन्ध में गाधीजी ने दिया था। जब कि एक तरफ इस प्रकार 
की सस्थाए अपनी आवाज शासको के कानो तक पहुचाने का प्रयत्न कर रही थी, 
जेल के बाहर के काग्रेसियो--विशेषकर उत्तर प्रदेश के काग्रेसियो ने मिलकर 
महात्मा गाधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और रचनात्मक कार्यक्रम को 
आगे बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया | 


गांधीजी की रिहाई 


आखिरकार चमत्कार हुआ, लेकित उसका एक दु खद पहलू भी था। दूसरी 


अगला कदम : १९४४ श्र 


परिस्थितियों में गाधीजी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती और 
कहा जाता कि ब्रिटेन के युद्ध-मन्त्रिमडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। 
परन्तु उनकी रिहाई उनकी वीमारी और आसन्न-सकट के कारण हुईं। एक 
सप्ताह पहले उनकी तन्दुरुस्ती विगड़ने के बारे में जो समाचार छपे उनके कारण 
देश भर में घबराहट फैल गयी और वाइसराय के पास रिहाई के लिए तार-पर- 
तार पहचने लगे। ब्रिटेन और अमरीका के दूरदर्णी छोग भी अजान्त हो गये। 
गाथधीजी १४ अप्रैल को बीमार पडे। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो पहला 
बलेटिन निकला उसमें डरानेवाली कोई बात न थी, पर उसी दिन उनकी हालत 
एकाएक विगडने की सूचना भी मिली। पार्ल्यामेट में उनके स्वास्थ्य के बारे में एक 
सवाल भी किया गया, जिसके जवाब में मि० एमरी ने कहा कि गावीजी की बीमारी 
ऐसी सगीन नही हूँ कि उन्हे फौरन रिहा किया जाय। इसमें कोई शक नही कि 
चंचल, एमरी और वेवलू किसी-न-किसी तरह राजनीतिक अडगे को दूर करने 
के लिए उत्सुक थे, पर उनकी एक भी माग पूरी नही हो रही थी। दूसरे तरीको 
के नाकामयाव होने पर वाइसराय के रुख में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था और 
वह इस पर उत्तर आग्रे थे कि काग्रेसननों को खुद ही फंसला करके व्यक्तिगत रूप 
से वम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु काग्रेसजन 
जितना ही विचार करते थे उतना ही प्रस्ताव पर कायम रहने का उनका इरादा 
पक्का होता था। इतना ही नहीं, एक आडिनेस के अतर्गत काग्रेसजनों पर कुछ 
आरोप लगाये गये, किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब क्‍या होना 
चाहिये ? १५ जनवरी से ६ महीने के लिए नजरवदी के जो आदेश विये गये थे 
वे समाप्त हो रहे थे और वन्दियों को आदेशों की अवधि बढाये बिना जेलो में नहीं 
रखा जा सकता था। इस कठिनाई को हल करने के लिए प्रकृति या ईब्बर का 
हस्त आये बंढा। पहले जो बलेटिन जल्दबाजी में प्रकाशित किया गया उसमे 
“दिन्ता की कोई वात नहीं और “सब ठीक है” की ध्वनि थी। इसके बाद जो 
सूत्तना प्रकाशित हुईं उसमें घबराहट थी और एकाएक जआागाखा महल का फाटक 
खोल दिया गया। ६ मई, १९४४ के दिन गाधीजी को उनके दल के साथ आजाद 
करके पर्णकुटी पहुचा दिया गण, जो पूना में लेडी ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास- 
स्पान है। 





32% 
रिहाई के वाद 
सब बया हो ? यावीयी की रिहाई के दाद भारत में ही नहीं, इम्दैड और 


अमरीणश में भी यही सवाल उठाया जा रहा था। न्ययार्क के वर्निय टाइम्स 
ने साफ लफ्पों में मज़र किय कि सेंसर की कडाई के कारण अमरीबादालो ऊी 


पाजा नल कत- 2] रफ्तार न किस शदाटा दा अनसला + झबत मसालचगम >2ज- कस आम डर सका ई-...... के 
पीजवाजा का चिरफ्ताद्म के समय वा अनब्य हाछत मालूम नही हा सफो। रि ब्र्ाड 


श्२२ संक्षिप्त कांग्रेस फा इतिहास 


सिर्फ डाक्टरी कारणों से हुई है, इस बहाने को किसी ने महत्व न दिया और एक 
एक करके सभी पत्रों ने यही मन प्रकट किया कि अविफारी अवसर मिलने ही 
इस कट जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विपय 
में एकमत थे कि कार्य-समिति के सभी सदस्यों को तुरत निहा किया जाय और 
इस तरह समझौता का एक और प्रयत्न किया जाय। जापान के विरुद्ठ सर्वागीण 
युद्ध चलाने के लिए सिफ्फ सेना में भर्ती करता ही काफी न था। यह वात भी ध्याव 
देने की थी कि इस बार जापान का हमला सीमा की मृठभेड न होकर भारत वा 
पूरा आक्रमण ही था। वे आसाम और बगाल के हिस्सों में घुस आये थे और 
स्थिति पहले के मकाबले में कही ज्यादा सगीन थी। प्रश्न यह था कि अब इसका 
म॒काबला क्से किया जाय ? 
गावीजी की तदुरुस्ती सुधर चली थी--या कम-से-क्म ऐसी हो गयी थी कि 
वह मामूली कामकाज कर सके। अब उस राजनीतिक वार्ता को फिर से चलाना 
जो ९ अगस्त १९४२ को एकाएक भग कर दी गयी थी, ब्रिटिश सरकार का ही 
काम था। साधारण तीर पर यह विव्वास किया जाता था कि जिस तरह महात्मा 
गावी ने गावी-अरविन-वार्ता और समझौते से पूर्व १४ फरवरी, १९३६ को लाई 
अरविन को पत्र लिखकर बातचीत शरू की थी, उसी तरह इस बार भी वह वाइ- 
सराय को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगह से वार्ता आरम्भ करेगें, जहा 
से वह भग हुई थी। जहा तक गाघधीजी का सम्बन्ध था, उनके रुख़ का अदाज 
९ अगस्त १९४२ से पहले की उनकी मनोव त्ति से लगाया जा सकता हैँ। यदि वह 
और उनके साथी गिरफ्तार न कर लिये जाते तो निश्चय है कि वह वाइसराय को 
पत्र लिखते। परन्तु गिरफ्तार हो जाने के कारण वे ऐसा न कर सके। इस तरह 
६ मई, १९४४ को उन्होंने अपने को एक ऐसी लडाई के सेनापति की स्थिति में 
पाया, जो कभी शुरू ही नही हुई। अब रक्त और आसुओ रे सने इन इक्क्रीस 
महीनों का कोई अस्तित्व ही न था और गावीजी वाइसराय के आगे अपने विचार 
विना किसी बाघा के जाहिर कर सकते थे। सच बात तो यह थी कि उनको 
रिहाई उनकी गारीरिक अवस्था के कारण नही, बल्कि भारत की बदली हुई 
परिस्थिति की वजह से हुई थी और लार्ड हेलिफेक्स ने भी यही मत प्रकट किया 
था। हिन्दुस्तान की हाऊत में जो तब्दीली आ गयी थी वह तो इतनी साफ थी 
कि उसे बताने के लिए लार्ड हँलिफेक्स के कुछ कहने की जरूरत न थी। यह बदली 
हुई परिस्थिति ही तो थी, जिसमे जापानी, जिन्हे भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से 
एक सप्ताह में निकाल दिया जाना चाहिए था, नौ महीने तक बने रहे। इस बदल। 
ई परिस्थिति मे वाइसराय से कुछ कहने का गाधीजी का अधिकार था--उतका 
कर्तव्य था। दूसरी तरफ उनसे मि० जिन्ना से मिलने का अनरोध भी किया जा 
रहा था। इस सबब में अल्लामा मशरिकी ने जब तार-द्वारा गाधीजी से अनुरोध 
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किया तब गाधीजी ने कहा कि मि० जिन्ना के लिए मेरा पिछले वर्ष का निमत्रण 
कायम है और में उनसे मिलने के लिए हमेशा तेयार हू । परन्तु में अपने जेल जीवन 
तथा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में तब तक कोई वक्तव्य न दूँगा जब तक 
यह विश्वास न हो जाय कि वक्‍तव्य मे कोई काट-छाट न की जायगी। यह ठीक 
हैँ कि ग्रह प्रतिबध गाधीजी के वक्‍तयों के खिलाफ न था, किन्तु उन्हें इस बात का 
कोई आइवासन नही दिया गया कि सेसर के साधारण नियमो के अन्तर्गत देश 
से बाहर जानेवाले उनके वक्‍तव्यों मे कोई काट-छाट न की जायगी। स्थिति 
यह थी कि भारत से बाहर जानेवाले सभी तारो और पत्रों के सेसर होने का नियम 
था ओर सरकार गाषीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को 
तेयार न थी। 

गाधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से अधिक समय बीत च॒का था। उनके 
अगले कदम के बारे में इन तीन हफ्तो में तरह-तरह की अटकलबाजिया लगायी 
गयी। एक अनृ मान यह भी था कि मई के आखिर में वह एक एसा वक्‍ततव्य देंगे, 
जिसके परिणामस्वरूप सब काग्रेसी नेता छोड दिये जायेगे। कुछ तो यहा तक 
सोचने लगे थे कि गाधीजी वम्बईवाला प्रस्ताव वापस ले लेगे। परन्तु गाधीजी 
चढ्रान के समान अडिग थे ओर १३ मई को उन्होने डाक्टर जयकर के नाम लिखा 
अपना निम्न पत्र प्रकाशित कर दिया -- 

जुह, २० मई, १९४४ 

प्रिय डा० जयकर, 


देश मुझसे बहुत कुछ आशा करता हु। में नही जानता कि मेरी इस रिहाई 
के बारे मे आपकी क्‍या राय है। सच यह हे कि इससे मुझे खुणी नही हुई है। में 
तो इसके कारण लज्जित हँ। मुझे बीमार न पडना चाहिए था। मेरा खयाल 
हैं कि मौजूदा कमजोरी दूर होते हो सरकार मुझे फिर जेल भेज देगी। और अगर 
वह मुझे गिरफ्तार न करे तो में क्या करूँ ? 
में अगस्तवाला प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता ? जेसा कि आप कह चुके 
है, वह दोबहीन हैँ। उसके समर्यत्र के बारे में शायद आपका मत मुझसे त मिले 
लेकिन मुझे तो वह प्राणों के समात्त प्रिय है। में २९ तारीख तक चप हँ। इस बीच 
क्या में आपके पास प्यारेलाल को भेजें? यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर 
रहेगा, क्योकि में जानता हु कि आपकी भी तन्‍्दुरुस्ती ठोक नही हैं। 
आपका जुभचितक 
। एम० के० गांधी 


यह पत्र प्रकाणित होते ही जनता का ध्यान उसकी तरफ केन्द्रित हो गया, 
क्योकि उसमें उन दिनो की सबसे मह॒त्वपर्ण समस्या के विपय में मत प्रकट किया 


प्र्र्ढ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


गया था। गाघषीजी की रिहाई से यह आजा नही की गयी थी कि प्ररताव वापप् 
लेकर या आत्म-समर्पण करके राजनीतिक कैदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, 
बल्कि यह सोचा गया था कि गाधीजी कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जिससे 
किसी पक्ष के घुटने टेके बिना ही काग्रेसी नेताओं की रिहाई हो सकेगी और 
राजनीतिक अड्गे को दूर किया जा सकेगा। है 

गाधीजी जब-कभी भी कंद से छोडे गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक अत्गे 
को समाप्त करने की चेष्टा की है। इसलिए जब इस बार छूटे तव उन्होने १७ 
जून को लार्ड वेवल के पास पत्र लिस कर कार्य-समिति के सदस्यों से मिलते की 
इजाजत मागी और लिखा कि यदि यह न हो सके तो कोई फैसला करने से पहले 
आप ही मुझ से मिल ले। पतन्न इस प्रकार हूँ -- 


नेचर क्योर क्लिनिक, 
६, टोडीवाला रोड, पूवा 
१७ जून, ६ ४४ 


प्रिय मित्र, 

यदि यह पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होता, जिसमे आप व्यस्त है, तो 
में आपको पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता। पर 

गोकि इसकी कोई वजह नही है, फिर भी देश भर ओर णायद बाहरवाले भी 
सर्वसाधारण के लिए मुझसे कोई ठोस कार्य करने की उम्मीद रखते हूँ। खेद है 
कि मुझे स्वास्थ्य-लाभ करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन, विल्कुल अच्छा 
होने पर भी मै काग्रेस की कार्य-समिति के विचार जाने बिना क्या कर सकता था 
कंदी की हेसियत से मेने उनसे मिलने की इजाजत मागी थी। अब एक आजाद 
व्यक्ति की हैसियत से फिर मै उनसे मिलने की इजाजत मागता हू। यदि इस 
विपय में कोई फैसला करने से पहले आप मुझसे मिलना मजूर करले तो डावटरा 
के लम्बी सफर की इजाजत देते ही जहा भी आप चाहेगे आने के लिए मैं खुशी पे 
तेयार हो जाऊँगा। 

नजरबन्दी की हालत में मेरे और आपके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे 
मेने कुछ मित्रो के बीच निजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया हूँ। परख्तु मे 
महसूस करता हूँ और यही इसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित 
केरने की इजाजत दे दे। 

३० तारीख तक मेरा पता वही होगा, जैसा कि ऊपर लिखा है। 


आपका शुभवचिन्तक 
मो० क० गांधी 
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इस पत्र का लार्ड वेवल ने २२ जून, १९४४ वाले अपने पत्र में उत्तर दिया। 
वाइसराय का पत्र यह है -- 
वाइसराय भवन, 
नई दिल्‍ली, 
२२ जून, १९४४ 


प्रिय गाधीजी, 

आपका १७ जूत का पत्र मिला। पिछले पत्न-व्यवहार में हम दोनो के दृष्टि- 
कोण में जो उम्र मतभेद प्रकट हुआ है उसे देखते हुए में महसूस करता हु कि अभी 
हमारे मिलने से कोई लाभ न होगा और उससे केवल ऐसी आशाए ही उत्पन्न 
होगी, जो पूरी नहीं हो सकती। 

यही बात आपके द्वारा कार्यसमिति से मिलने के सम्बन्ध में कही जा सकती 
है। आप भारत छोडो' प्रस्ताव के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी सहमति प्रकट 
कर चुके है, जिसे में भविष्य के लिए सगत तक या व्यावहारिक नीति नही मानता। 

यदि स्वास्थ्य-छाम और सोच-विचार करने के वाद आप भारत के हित के 
लिए निद्वत और रचनात्मक नीति का सुझाव पेश कर सके तो में खुशी से उस 
पर विचार करूगा। 

चूँकि आप मुझसे पूछे बिता अपने और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहार को वितरित 
कर चुके और वह समाचार-पत्रो में भी प्रकाशित हो चुका है इसलिए मेने आपकी 
नज्रब॒दी के समय लिखें गये सभी राजनीतिक-पत्रों को प्रकाशित करने का आदेश 
दे दिया है। 

आपका शुभचिन्तक 
वेवल 


यदि छलाडे बेवल के पत्रो और भाषणो से उनके स्वभाव का पता लगाया 
जाय तो प्रकट होता है कि वह किसी निश्चय पर तो जल्दी पहुँच जाते है, किन्तु आगे 
जाकर अपने मस्तिष्क को प्रभावित होने से नहीं बचा सकते। १७ फरवरी, 
१९४४ को केन्द्रीय धारा सभाओ के सयुक्त अधिवेशन में भाषण करते हुए उन्होने 
कहा कि मैने जो भी विचार प्रकट किये है वे मेरे. पहले उठनेवाले विचार है और 
इनमें परिवर्तत हो सकता हैं। गावीजी को लिखे इस पत्र मे उन्होने शुरू मे अपने 
और गाधीजी के बीच “उम्र मतभेद” की चर्चा की हैं और कहा हैं कि उसके कारण 
मिलने से कोई लाभ न होगा, किन्तु पत्र के अत में उन्होंने उदारतापूर्वक गावीजी 
के स्वास्थ्य लाभ का जिक्र किया हैं और कहा है कि गाधीजोी 'सोच-विचार 
करने के बाद” किसी निश्चित और रचनात्मक नीति का सुझाव उपस्थित करे। 
गाधीजी को सोच-विचार करने मे अधिक समय नहीं रूगा। उन्हें न तो कोई 
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गत्यी सलझानी थी और न राजनीति की पेचीदगिगो में ही पइना था, क्य 
गाधोजी सत्य के जिस पथ का अनुसरण करने थे वह सीधा हैं और अहिला 
रणनीति भी सरल ही है। 

गाधीजी की रिहाई टाई से भारत और काग्रेस के इतिहास में एक नये जध्याव 
का श्रीगणेश हुआ था। जनता और सरकार दोनो ही को उनसे बहुत कुछ आगाए 
थी। जनता चाहती थी कि गावीजी जादू की छडी घ॒माकर निराजा की परिस्थिति 
का अन्त कर उसके स्थान पर आय्या और विब्वास का सचार करदे। सरवार 
चाहती थी कि वह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को त्याग कर सत्य और 
अहिसा के अपने चिर-सिद्धातों की वलि चढ़ाई और पराजित पन्न की भाति राज- 
नीति के अलावा अन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी क्षेत्रों में अपना सहयोंग प्रदान करें। 
गाधीजी ने जनता से कहा कि उनके पास ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं है जो जनता 
की शिवथिल मानसिक स्थिति के लाह का सान मे बदल सर्क और न कोई एच 
जीवनदायी अमृत ही है, जो उदास मन में स्फति और उत्साह का सचार कर सके। 
इसी तरह सरकार से भी गाथीजी ने स्पप्ट घब्दों मे कह दिया। आपने अपने 
जीवन का आधारभूत सिद्धात वताया--उसी जीवन का जो सत्य और अहिसा पर 
आधारित रहा है ओर जिसकी अभिव्यक्ति सत्याग्रह तथा अहिसात्मक असहयोग 
हारा । 


/्‌ 
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हे 

ता 
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गांधीजी का वक्तव्य 

गावीजी की रिहाई को पाच सप्ताह है। चुके थे। ससार यह जानने का 
उत्सुक था कि गाधीजी राजनीतिक अडगे को दूर करने की क्या तरवीब निकालते 
ह या वह एसी क्‍या बात कहते है, जिससे सुलह की बाते घुरू होने का रास्ता साफ 
हो। ९ जुलाई १९४४ को यही हुआ। उन्होने न्यूज क्रानिकल' के प्रतिनिधि 
मि० गेल्डर को एक वक्तव्य प्रकाशित होने के लिए नहीं वल्कि वाइसराय तक 
पहुचाने के लिए दिया। अपनी इस मलाकात में, तथा इसका विवरण प्रकाशित 
होने के सम्बन्ध में गाधीजी ने जो कुछ कहा उसका सार यह है -- 

(१) वह काग्रेस-कार्य-समिति की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। 

(२) यदि वह वाइसराय से मिलेगे तो उनसे कहेंगे कि इस मुलाकात का 
उद्देश्य मित्रराप्ट्रो के युद्ध-प्रयत्त मे बाधा डालना न होकर उसमे सहायता पहुंचाना 
ही होगा। 

(३) उनका सत्याग्रह शुरू करने का इरादा बिल्कुल नही है। इतिहास करी 
दुृहराया नहीं जा सकता और वह देश को फिर १९४२ की स्थिति में नहीं रखे 
सकते। 

(४) पिछले दो वर्ष में दुनिया आगे बढी है, इसलिए परिस्थिति की फिर 
से समीक्षा करनी पडेगी। 
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(५) नयी परिस्थिति में गाधीजी गर-सेनिक शासन पर पुरा नियत्रण 
रखनेवाली राष्ट्रीय सरकार से ही सतुष्ट हो जायेंगे। 
(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो गाधीजी उसमे भाग लेने 
के लिए काग्रेस को सलाह ढेगे। 
(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वह काग्रेस को सलाह देता बद कर देगे। 
गाधीजी का अगला कार्य तोड-फोड तथा गुप्त कारेबवाई की निन्‍दा करना 
था। उन्होंने समाचार-पत्रो में वक्तव्य प्रकाशित करके तोड-फोड की निन्‍्दा की 
और कहा कि यह हिसा है और इसने काग्रेस के आन्दोलन को हानि पहुँचायी हें । 
उन्होने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करते की सलाह दी और इस 
सिलसिले में १४ बातो का हवाला दिया। 
इस तरह गाधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता की 
ग्ेषणा कर दे तो वह कार्य-समिति को बम्बईवाले प्रस्ताव के उस भाग को वापस 
लेने की सलाह देगे, जिसमें ढडात्मक कारंवाई का हवाला हैं, और साथ ही उससे 
यद्ध-प्रयत्तो में नेतिक तथा आर्थिक सहायता करने का भी अनुरोध करेगे। गाधी- 
जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह खुद युद्ध-प्रयत्न मे किसी प्रकार की बाधा 
न डालेगे। इसके वाद उन्होने बताया कि यदि युद्ध-क्षेत्र में २००० टन गोली- 
गोले भेजने और दर्िक्ष पीडित क्षेत्र में २००० टन भोजन भेजने का सवाल उठा 
तो वह इनमें से किसे तरजीह देंगे और एसी परिस्थिति उठने पर कार्य-समिति 
को क्‍या सलाह देगे? 
महान्‌ घटनाओ और महान्‌ व्यक्तियों का जन्म एक साथ होता हे। गाधीजी 
ने फरवरी-मार्च, १९४३ के अनशन के दिनो मे जब साम्प्रदायिक समस्या के बारे 
लीग के कुछ सुझावों पर अपनी मजूरी दी थी तब उन्हें इस बात का गुमान भी 
न था कि इन सुझावों में से एक कुछ नयी बातो के साथ स्ट्अर्ट गेल्डर की मुलाकात 
के साथ ही प्रकाशित होगा। गाबीजी ने कहा कि दोनो घटनाएं एक साथ सिर्फ 
सयोगवण हुई, और यह उन्होने ठीक ही कहा था। परच्तु ये दोनो ही घटनाए 
एक साथ जिस रूप में हुई उसे ऐतिहासिक आवश्यकता कहा जा सकता हे। इधर 
श्री राजगोपालाचारी गाधथीजी की रिहाई के बाद जून, १९४४ में कुछ देरी से 
उनसे मिलने पहुचे थे, उधर स्टुअर्ट गेल्डर उतने ही अप्रत्याणित रूप से जुलाई के 
प्रथम सप्ताह में पचगनी पहुचे थे। फिर भी वे प्राय एक साथ ही गाधीजी के 
सम्पक मे आये थे। जहा एक ने साम्प्रदायिक समस्या के निवटारे के प्रस्तावों की 
सूचना जनता को दी थी बहा दूसरे ने राजनीतिक गतिरोब दूर करने के प्रस्तावों 
को अधिकारियों तक पहुचाया था। ये दो पृथक्‌ घटनाएं जान पडती है, किन्तु 
वे प्रकृति के निर्जीव करिशमे के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थी। 
वे समुद्र में जल और मछली की तरह या व्यवित में उसके मस्तिष्क और प्राणों 
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की तरह एक साथ हुईं और एक साथ ही आगे वढी। वे चाहे असम्बद्द घटनाए ही 
जान पडती हो, किन्तु एक साथ घटित होने के कारण ही वे भविष्य और इतिहाम 
का निर्माण कर सकी। 

गांधी-जिन्ना-वार्तों 


गाधीजी अपनी रिहाई के बाद जो छाडे वेवल से सीवी बात-चीत करने छंग, 
इसका यह मतलब न था कि वह मि० जिद्ना की उपेक्षा करके अग्रेजों से समझौता 
करना चाहते थे। एक मान्य सस्था को छोडकर विदेशियों के साथ मिलकर 
उन्नति की बात सोचना बुद्धिमत्तापूर्ण अथवा उचित कुछ भी न था। इसीलिए 
अपने अनशन के समय ही आगाखा महल में गाधीजी ने आत्म-निर्णय के सिद्धात 
के आधार पर समझौता का एक गुर निकाला था। यह योजना १ साल २ महीने 
तक श्री राजगोपालाचार्य की देख-रेख में अतिम रूप ग्रहण करती रही। ८ अग्रें 
१९४४ को यह मि० जिन्ना के आगे उपस्थित की गयी, उन्होंने उसे स्वीकार नही 
किया। १७ अप्रेल को श्री राजगोपालाचायें ने एक पत्र लिखकर श्री जिन्ना मे 
उस योजना पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। यह सब गावीजी की 
रिहाई अर्थात्‌ ६ मई से पूर्व हुआ। गाधीजी की रिहाई के बाद श्री राजगोपाला- 
चाय ने ३० जन को मि० जिन्ना के पास एक तार भेजा और उन्हे यह भी सूचित 
कर दिया कि गाथधीजी योजना से पूरी तरह सहमत हूं । 

श्री राजगोपालाचार्य ठीक वक्‍त पर पचगनी पहुँचे और तारूद्वारा उन्हांव 
मि० जिन्ना से अपनी बाते जारी रखी और ऐसा करते समय गाधीजी की भी 
सहमति प्राप्त कर ली। 

पाठको को गायद आइचये होगा कि ८ अप्रैल, १९४४ को दिल्‍ली म॑ भ्रस्तावं 
उपस्थित करने की गलती के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने उनके सम्बन्ध में पंचगर्ना 
से तार क्यो दिया? कारण स्पष्ट है। राजाजी ने गाधीजी से सब कुछ बताबा 
होगा और गाधीजी ने जो कुछ हुआ उसे उसकी अवस्था तक पहुँचाने का अनू राव 
राजाजी से किया होगा। तारो के आदान-प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकानित 
कर दिया गया। योजना इस प्रकार थी 

(१) स्वाधीन भारत के लिए नये विवान की निम्न शर्तें पूरी होने की हालत 
में मुस्लिम-लीग स्वाधीनता के लिए भारत की माग का समर्थन करेगी और सक्रान्ति 
काल के लिए अस्थायी अत कालीन सरकार स्थापित करने में काग्रेस के साथ 
सहयोग करेगी। - 

(२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तरःजपूर्व में उ्ते 
मिले हुए जिलो को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमते 
है, एक कमीशन की नियक्ति की जायगी। इस प्रकार निदिष्ट क्षेत्रों मे वहाके 
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समाचारो तथा केन्द्रीय असेम्बडी में होनेवाले सवाल-जवाबो से चिता तथा परे- 
शानी की भावना फेलती ग््ती जा रही थी। १९४५ के मार्च और अप्रेछ तक सब नेता 
अपने-अपने प्रातों के जेलो में भेंज दिये गये। सिर्फ श्लरी कृपछानी को ही जपने 
जन्म के प्रात को भेजा गया, जिसे वे वीस साल पहले छोड चुके थे। 

इसी समय २० अग्रेल, १९४५ के लगभग कामन-समभा में भारत की चर्चा 
छिडी और श्री एमरी ने वेधानिक व्यवस्था भग होने के सम्बन्ध में भारत-सम्बन्यी 
आदेणो को स्वीकृति के लिए उपस्थित किया। ऐसा करने का यह अंतिम अवसर 
था। इन आदेशो का सम्बन्ध मद्रास, वम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा वरार 
और विहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन आदेगशो का उद्देब्य प्रातों मं 
कामन-सभा के शासन-सम्बन्धी अधिकार में एक वर्ष के लिए और वृद्धि करवा 
हैँ। यह व्यवस्था अस्थायी तथा असावारण हैं। यदि इनमे से किसी प्रात मे 
राजनंतिक नेता मन्त्रि-मण्डल स्थापित करके यद्ध प्रयत्तों का समर्थन करना 
स्वीकार कर लेगे और साय ही उनके मत्रिमडल के पर्याप्त ममय तक स्थिर रहने 
और धारा-सभा का समर्थन प्राप्त कर सकने की सम्भावना दिखाई देगी तो गव- 
नरो का कतंव्य ऐसे मन्त्रिमडल को कायम करना होगा। 


भलाभाई-लियाकतञअली-समभोता 


दो दिन वाद २२ अप्रेछझ, १९४५ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेणावर के सीमा- 
प्रातीय राजनैतिक सम्मेलन मे अपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया। 
अगस्त, १९४२ के बाद भारत के किसी भी प्रात में होनेवाला यह पहला राजनेतिक 
सम्मेलन था। सम्मेलन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के नेताओं 
की रिहाई तथा केन्द्र मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनूरोब किया गया था। 
प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अतकलीन- 
सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख उपस्थित 
है। उन्होने माग उपस्थित की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भार- 
तीय-सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पद अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य 
सरकारो तथा उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। ११ जनवरी, १९४५ का 
होनेवाले भूलाभाई-लियाकतअली-समझौते की शर्ते अगस्त, १९४८ से पूर्व प्रकानित 
नही हुई थी, किन्तु अप्रैल मे ही उन पर प्रकाश पड चुका था। उसकी मुस्य झेतें 
इस प्रकार थी -- 

(क) केन्द्रीय शासन परिपद्‌ में काग्रेस तथा लीग के सदस्यों की सस्या 
बराबर रहेगी। सरकार से नामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा की 
सदस्य होना आवशध्यक नही हे। 
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(ख) अल्पसख्यको (विशेषकर परिगणित जातियो और सिखो) के प्रति- 
निधि भी रहेगे। 
(ग) प्रधान सेनापति भी होगे। 
इस प्रकार की स्थापना मौजदा भारतीय शासन के अन्‍्तर्गत होगी और 
वह वर्तमान व्यवस्था के भीतर रह कर कार्य करेगी। परन्तु यह मान लिया जायगा 
कि यदि मत्रिमडरू अपना कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो 
इसके लिए वह गवर्न र-जनरल या वाइसराय के विशेषाधिकारो के प्रयोग का आश्रय 
न लेगा। इसके परिणामस्वरूप मत्रिमडल काफी हद तक गवर्नर-जनरल के 
अधिकारो से स्वतत्र हो जायगा। 
काग्रेस और लीग इस विपय में सहमत है कि यदि इस प्रकार की अतकालीन 
सरकार की स्थापना हुई तो उस का पहला काये काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों 
की रिहाई होगा।* 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायो को बर्ता जायगा उन पर भी नीचे 
प्रकाश डाला जाता है -- 
उपर्युक्त समझौते के आधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे 
गवरनेर-जनरल यह प्रस्ताव या सुझाव करने के लिए तेयार हो जाय कि वह खुद 
काग्नेस तथा लीग के समझौते के आधार पर केन्द्र मे, एक अन्तर्कालीन सरकार 
की स्थापत्ता करना चाहते हैँ और जब गवनेर-जनरल मि० जिन्ना और श्री देसाई को 
सयकक्‍त रूप से अथवा अलरुग ब॒लाएँ तब उपयंकक्‍त प्रस्ताव उनके सामने इस उद्देश्य 
से रख दिये जाय कि इन्हें नयी सरकार में भाग लेने के लिए तंयार किया गया हे। 
अगला कदम प्रान्तो में धारा ९३ का हटाया जाना और केन्द्र के ही समान 
वहा मिलीजुछी सरकारो की स्थापना होगा। 
जबकि भारतमत्री तथा वाइसराय के प्रतिक्रियावादी रुख के बावजूद भारत 
में घटनाचक्र इस दिशा मे चल रहा था तभी ७ मई को यरोपीय युद्ध समाप्त होने 
का सुसम्वाद भारत में ९ मई को पहुँचा। यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्नता 
हुई, किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण कोई तसल्‍ली नही हुई। भारत के 
नंता जेल के सीखचो मे बद थे और वह खुद गुलामी की जजीरो में जकड़ा हुआ 
था। इसलिए वह खुशिया कंसे मनाता ! 


वेवल की लद॒न-यात्रा 


२१ भा, १९४५ को लाड्ड वेवल की लदन-यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में 
बहुत विज्ञापन किया गया और समाचार-पत्रो मे उसकी वारम्बार चर्चा भी की 
गई। परन्तु वह एकाएक वायूयान-छ्वारा रवाना हो गये। श्री एमरी ने वेवल के 
आगमन के सम्बन्ध से कहा कि इस अवसर से छाभ उठा कर वंधानिक स्थिति 


हा 


भ३२ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


पर विचार तो अवश्य किया जायगा, किन्तु उससे अधिक आजा न करनी चाहिए। 
सच तो यह था कि छार्ड वेवल को स्वय श्री एमरी ने हो सलाह-मजविरे के लिए 
आमत्रित किया था। हर तरफ से परिस्थिति गम्भीर थी। ब्रिटिण छलोकमत इस 
बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनतिक अडगे को दूर करने में भारत और 
इग्लैण्ड दोनों ही का समान रूप से लाभ हैँ। यह घोषणा हो चुकी थी कि लदन 
में लार्ड वेवल कार्य-समिति के सदस्यो की रिहाई के सम्बन्ध में भारत-मत्री श्री 
एमरी से सलाह करेगे और इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत 
की वैवानिक स्थिति पर विचार होगा। भारत से रवाना होने से पूर्व लाई वेवर 
के सामने एक रचनात्मक सुझाव भी पेश हो चुका था। यह उपर्यवत देसाई- 
लियाकतअली-सुझाव था। 

जब कि लार्ड वेवल अभी रूदन में ही थे और उनके कार्य के सम्बन्ध मे सनसवी- 
पूर्ण तारो की झडी लगी हुई थी, ब्रिटिण मन्रियों का मतभेद अपनी चरम सीमा 
को पहुँच गया, जिस के परिणामस्वरूप २३ मई, १९४६ को प्रवान मत्री चचिलन 
इस्तीफा दे दिया। मि० चचिल १० मई, १९४० को मि० चेम्वरलेन के स्थान 
पर प्रधान मन्री बने थे। जापान के साथ होनेवाला युद्ध समाप्त होने तक मयुकत 
मत्रिमडल मे रहने से मजदूर दलवाले मन्रियों के इनकार करने पर वर्तमान राज- 
नेतिक सकट उत्पन्न हुआ था। मजदूर दल के प्रमुख नेता मि० मारीसन, मि० 
वेबिन और मि० डाल्टन थे। मि० बेविन ने घोषणा की कि यदि अगले चुनाव 
में णासनसूत्र मजदूर दल के हाथ में आया तो भारत मत्री का कार्यालय तोड दिया 
जायगा और भारत से डोमीनियन कार्यालय का सम्बन्ध रहेगा। जहा तक भारत 
को स्वराज्य देने का सम्बन्ध हैँ, मि० वेविन ने साफ कह दिया कि वह उसे क्रमश 
ही मिलेगा। 


एमरी का वक्तव्य 


४ जून, १९४५ के दिन वेवल भारत वापस आये ओर दस सप्ताह की अनु 
पस्थिति के बाद उन्होने अपना कार्यं-भार सभाला। इग्लैड में वह जितने सम 
रहे, वह बिल्कुल असावारण समय था। वह उस देण के इतिहास का एक एस सयय 
था, जिसमे पुरानी व्यवस्था विदाई लेती है और नवीन की आशा जाग्रत हाँ 
उठती है। इसी बीच श्री एमरी ने ६ जून को लूदन के रोटरी क्लब में भाषण देते 
हुए कहा--त्ीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने इच्छा प्रकट की थी कि 
युद्ध के बाद हम भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमडल के अदर---ओर यदि वह चाहे वी 
बाहर भी--पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करे, किन्तु शर्ते यह हैँ कि भारत के मुस्य 
दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई समझोता करले। अन्त मे उत्होंगे 
यह भी कहा -- 
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“अगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तकेसगत जवाब नहीं मिलता (यानी 
अगर सत्ता हस्तातरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नही मिलते) तो 
कोई कारण नही कि भारत तथा ब्रिटेन दोनो ही जिस गतिरोध को समाप्त करना 
चाहते ई उससे बाहर निकलने का कोई-त-कोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। 
जरूरत इस बात की हैँ कि हम फिर से कोशिश करे।” 


वेबल-योजना 


१४ जूत, १९४५ को छाडे वेवल ने भारत की जनता के लिए रेडियो से एक 
भाषण ब्राडकास्ट किया और साथ ही प्राय उसी समय भारत-मनत्री श्री एमरी 
ने भी पालेंमेट मे एक वक्तव्य दिया। इन दोनो वक्‍तव्यों मे एक ही प्रकार के 
विचार तथा भाव प्रकट किये गये और एक ही योजना उपस्थित की गयी। योजना 
की मुख्य बात यह थी कि वाइसराय चुने हुए व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाएँ 
जिससे कि नई आसन-परिषद्‌ के सदस्यों की एक सूची तैयार की जा सके। इस 
सूची में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किये जाय,जो सार्वजनिक रूप से तीन बातें स्वीकार 
करने को तैयार हो और इन तीन बातो में सब से महत्त्वपूर्ण जापानियों के विरुद्ध 
यूद्ध करके उन्हें हराना हो। वाइसराय ने अपने ब्राडकास्ट में कहा, विभिन्न दलू 
एसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामो की सिफारिश करें, जो विदेश 
विषय को मिलाकर सभी विभागों के प्रबंध तथा उनके विपय में निष्चय करते 
की जिम्मेदारी उठाने को तेयार हो।” वाइसराय ने यह भी कहा कि हिन्दुओं 
(अछूतो को छोडकर) और मुसलमानों की सख्या बराबर रहेगी और कार्य का 
सचालन तत्कालीन विधान के अनुसार होगा यानी भारत मत्री और गवनेर जनरल 
के नियत्रण मे ।” उन्होने अच्त मे कहा, में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि ये प्रस्ताव सिर्फ ब्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में है और इंका प्रभाव सम्राट्‌ 
के प्रतिनिधि से नरेशो के सम्बन्धो पर बिलकुल नहीं पछता। जहा तक रियासतों 
का सम्बन्ध है, यह स्वीकार किया जाता हूँ कि दर्सियानी वक्‍त में सम्राट के प्रति- 
निधि के अधिकार जारी रहेगे, फिर भी यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को 
कितने ही ऐसे विषय हाथ में लेने पडेगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध होगा, जैसे, 
व्यापार, उद्योग, श्रम आदि। इसके अतिरिक्त एक तरफ रियासती प्रजा तथा नरेश 
ओर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यो के मध्य की दीवार हटनी चाहिए 
जिससे समान समस्याओं को परस्पर वाद-विवाद और सलाह-मशविरे के हारा हल 
किया जा सके। यदि सम्मेलन सफल हुआ तो मुझे केन्द्रीय गांसन-परिषद्‌ 
स्थापित करने के विपय में सहमत होने की आगा है। ऐसी अवस्था में धारा ९३ 
वाले प्रातों में मन्त्रिणण्डल फिर से काम करने छगेगे। ये प्रान्तीय मत्रिमडलू 
सिलेजुले होगे। . यदि सम्मेलन दुर्भाग्यवश असफल हुआ तो विभिन्न 
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राजनैतिक दलो में कोई समझीता होने तक हमें वर्तमान अवस्था मे रु 
पडेगा।” 


धिमला-सम्मेलन 


बैवल-पोजना के अनुसार शिमला में जन के महीने में सम्मे़न हुआ। 
राय ने सम्मेलन के सम्मख पदों तथा उनमे मिलाए जाने वाले विपयो 
उपस्थित की। सम्मेलन में जो बहस तथा प्रश्नोत्तर हुए, उनका बहा 
करना ठीक न होगा, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हैँ कि जब 
के लिए मिल-जुलकर एक सयुकत सूची उपस्थित करना असम्भव हो : 
प्रत्येक दल तथा व्यक्ति से अपनी-अपनी सूची उपस्थित करने को के 
फिर भी बडी विचित्र बातें हुई। २८ जून से दो बंठऊ हो चुकने के वाद 
की १४ जुलाई वाली बैठक में सफलता मिलने की आणा की जा रही थी 
सोच-विचार के वाद उसमे दो सूचिया उपस्थित की गई। यह बडे दुख 
थी कि अबतक कोई सयुकत सूची नही बन पाई थी। यदि ऐसा होता तो 
उन्नति का मार्ग खुल जाता। भाग्य में तो यही था कि मुल्क की गुला 
आपसी फूट के कारण हुई थी वह हमारे बीच बनी रहे। सयुक्त सूची 
न कर सकने का मतलब यह हुआ कि भारत के एक कोने की आवाज ४ 


गई। 

१ जुलाई को म्‌स्लिम लीग के नेता ने सिर्फ १५ मिनट तक वाइः 
मुलाकात को और इस मुलाकात में उन्होने कहा कि वाइसराय की सूच 
गर-लीगी नाम है उन्हे वे स्वीकार नही कर सकते, क्योकि लीग भारत 4 
मानों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती है और उन्होने जो सूः 
उसमे वे अपने दल के अतिरिक्त किसी बाहरी नाम को शामिल करने 
तेयार नहीं है। वाइसराय ने इससे अपना मतभेद प्रकट किया। कुछ 
बाद गाधीजी वाइसराय से मिले और अगले दिन काग्रेस के अध्यक्ष 
के लिए बुलाया गया। वाइसराय ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेने मुस्लि 
निधियो को जो सूची बनाई हैँ मि० जिन्ना उससे सहमत नही है। इससे 
वाइसराय ने नेताओ को' कुछ नही बताया। वाइसराय के काये की (विचित्र 
थी। वह दलो में समझौता कराने का तो प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु उन्होन 
अपने हाथ में सुरक्षित रखा था और अपने इसी अधिकार के कारण वह 
सूची तैयार कर रहे थे। वाइसराय ने नेताओं से सूचिया तो सिर्फ इसलि 
थी कि उनमे से शासन-परिषद्‌ के लिए बह नामो का चुनाव करले। परन्तु 
राय कोई सूची तयार नही कर सके। उचित कार्य-पद्धति तो यह होती 
अपनी सूची काग्रेसी नेताओ को दिखाते और वे उसे स्वीकृति के लिए काये 
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के आगे उपस्थित करते। १४ जुलाई को वाइसराय ने सम्मेलन यह कहते हुए 
समाप्त कर दिया कि उन्हे अपने प्रयत्नो मे असफलता मिली हे और इसीलिए 
सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। 


चेबल का भाषण 


इस प्रकार १४ जून से २५ अगस्त तक का काछ सुस्ती का था जो देखने में 
तो थोडा जान पडता है, किन्तु भारत में वैधानिक परिवर्तेन देखने को उत्सुक 
लोगो के लिए वह बहुत लम्बा काल था। मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश आम चुनाव 
का परिणाम प्रकट हुआ और १० जुलाई, १९४५ को मजदूर-सरकार की स्थापना 
ई। चनाव में श्री एमरी हार गये और उनके स्थान पर छलाड पेथिक लारेस 
भारत-मत्री बताये गये। इसके कुछ ही समय बाद लाडे वेवल को इस्लेण्ड बुलाया 
गया। वह लदन २५ अगस्त को पहुचे और उनकी वापसी से पहले ही भारत मे 
केद्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के आम चनावो की घोषणा की गई। 
वेवल स्वय १८ सितम्बर को वापस आये | आते ही उन्होने अगले ही दिन 
एक भाषण ब्राडकास्ट किया, जो सक्षेप में इस प्रकार है -- 
“हाल ही में छदन में सम्राद्‌ की सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त 
पर उसने मुझे निम्न घोषणा करने का अधिकार प्रदान किया है 
सा कि पार्लमेट के उद्घाटन के अवसर पर सम्राट ने अपने भाषण में 
कहा था, सम्राट की सरकार, भारतीय नेताओं के सहयोग से, भारत मे शीघ्र ही 
पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए यथाणक्ति सब 
कुछ करने के लिए दृढ सकल्प है। मेरी लदन-यात्रा के अवसर पर उसने मेरे साथ 
उन उपायो पर सोच-विचार किया हे जो इस दिशा में किये जायगे। 
इस आहाय की घोषणा पहले ही की जा चुकी हे कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका-सभाओ के निर्वाचन, जो अब तक यद्ध के कारण स्थगित थे, आगामी 
शीत ऋतु में किये जायगे। सम्राट्‌ की सरकार को पूरी आशा हूँ कि उसके बाद 
प्रान्‍्तों मे राजनेतिक नेता मन्त्रि-पद का दायित्व ग्रहण कर लेगे। 
सम्राट की सरकार का इरादा हू कि यथाशीघ्र एक विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ 
का आयोजन किया जाय और फछूत प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में उसने मझे यह 
अधिकार दिया हू कि मे निर्वाचन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओ के प्रतिनिधियों से वार्ताछाप करू कि १९४२ की घोषणा 
में जो प्रस्ताव निहित हैं वे उन्हें मान्य हैं या किसी वैकल्पिक अथवा सशोधित 
योजना को वे तरजीह देते है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी, यह जानने के 
लिए वार्तालाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधान-निर्मात्री-परिषद में 
पूरी तरह से सम्मिलित हो सकते है। 


होने 


््् 
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“सम्राट की सरकार उस सन्धि के विपयो पर विचार करने जा रही हूं जे 
ब्रिदेन और भारत के मध्य आवश्यक होगी । 

“इन प्रारभिक अवस्थाओ में, भारत की घासन-व्यवस्था जारी रहनी चाहिए 
और तात्कालिक आथिक एवं समाजिक समस्याओं का निवटारा भी अवश्य होता 
चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को नवीन-व्यवस्था की रचना में पूरा-यूरा 
भाग लेना हैं। फलत सम्राट्‌ की सरकार ने मुझे यह भी अधिकार दिया है कि 
ज्योही प्रान्तीय निर्वाचनो के परिणाम ज्ञात हो जाय में एक ऐसी शासन-परिपद्‌ 
को अस्तित्व में लाने का प्रयत्न करू जिसे मुस्य-मुख्य भारतीय दलो का समर्थव 
प्राप्त हो। 


एटली का भाषण 


प्रधान मत्री मि० क्लीमेट एटली ने १९ सितम्बर के दिन ब्राडकास्ट करते 
हुए कहा कि ब्रिटिग सरकार भारतीय-विधान-परिपद्‌ सस्था के साथ एक नवि 
करेगी, जिसका प्रस्ताव १९४२ में की गई घोषणा में क्रिया गया था। श्री एटली 
ने यह भी कहा कि इस संधि में ऐसी कोई वात न रखी जायगी, जो भारत के हितों 
के विरुद्ध होगी। आगे उन्होने कहा कि भारत के प्रति ब्रिटिश नीति की वही 
व्याख्या, जो १९४२ की घोषणा में निहित हैं और जिसे इस देश के सभी दलो का 
समर्थन प्राप्त है, अपने उद्देश्य और पूर्णता की दृष्टि से पूर्ववत्‌ वर्तमान हूँ। उस 
घोषणा में ब्रिटिण सरकार तथा विधान-परिपद के मध्य एक सधि की जान का 
विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरन्त ही सधि के मसविदे की रुपरेखा 
तेयार कर रही है। यह कहा जा सकता हे कि उस सधि में भारत के हित के विरुद्ध 
कोई भी बात नही रखी जायगी। भारत में विधान-निर्मात्री-सस्था की स्थापना 
तथा उसके सचालन में जो कठिनाइया आयगी और जिन पर विजय प्राप्त करना 
आवश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलो की जानकारी रखनेवाला कोई आदमी 
नजरदाज नहीं कर सकता। इससे भी अधिक कठिनाई का सामना भारत के 
निर्वाचित प्रतिनिधियो को करना पडेगा, जिन्हे चालीस करोड प्राणियों वाले 
महान भू-खड के लिए विधान तंयार करना है। 


कांग्रेस कमेटी का मत 


ला वेवल का भाषण भारतीय लोकमत के सभी वर्गों के लिए और विशेष 
कर काग्रेस के लिए निराशाजनक तथा असतोषजनक सिद्ध हुआ। इसका कारण 
यह था कि भारत की स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छ महीनों के ' 
लिए न तो प्रान्तो मे मत्रिमडल ही कायम होगे और न केन्द्र में शासन-परिषद्‌ का 
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ही पुनस्मगठन किया जायगा। इसके अतिरिक्त गोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचन 
सूची के आधार पर चुनाव करने को कहा गया था फिर भी यह सत्य था कि देग में 
इस निर्वाचक सूची के विरुद्ध गहरा असंतोष फंला हुआ था। वाइसराय का प्रस्ताव, 
- जिसके उद्देश्य की व्याख्या प्रधानमत्री एटली ने को थी, वस्तुत १९४२ के क्रिप्स 
प्रस्तावों की ही पुनरादृत्ति थी। परल्तु क्रिप्स-प्रस्तावों की तुलना में नये प्रस्ताव 
में एक भेद भी था। जहाँ क्रिप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तो में मत्रि- 
मडलो के फिर से काम जारी करने ओर केन्द्रीय गासन-परिपद के पुनस्सगठन की 
बात थी वहा सितम्बर वाली घोषणा में न तो एसी कोई व्यवस्था की गई थी और 
नप्रान्तों मे मत्रिमडलो की स्थापना का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। 
सितम्बर वाले वक्‍तव्य के अनुसार जनता को १९४२ में बताई नई क्रिप्स-योजना 
या घोषित नीति के अनुसार उसको किसी सभोधित रूप के मध्य चुनाव करना 
था। समस्या की पेचीदगियों तथा अल्पसख्यको के हितो का ध्यान रखते हुए एक 
तई बात यह जारी की गई कि नव-निर्वाचित धारासभाए भी मत प्रकट करे कि 
क्रिप्स-योजना उन्हें स्वीकार हे अथवा कोई नई योजना जारी की जाय। जहा तक 
विधान-परिपद में रियासती के प्रतिनिधित्व का सवाल था, एक बिलकुल नई 
बात जोडी गई थी। घोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के 
साथ भी बातचीत करके यह जानने का प्रयत्न किया जायग्रा कि विधान-निर्मात्री- 
सस्था में वे किस रूप से काम करना चाहते है। यह स्पप्ट नहीं किया गया 
था कि विधान परिपद्‌ में केवल नरेशों के प्रतिनिधि रखे जायगे अथवा रियासतों 
की जनता के प्रतिनिधि रखे जायगे और यदि ऐसा किया जायगा तो रियासती 
प्रजा के प्रतिनिधि धारासभाएं चनेंगी या अखिल भारतीय देज्षी-राज्य-प्रजा- 
परिपद्-द्वारा चुनाव किया जायगा। 
इस घोषणा में किसी प्रान्त को पृथक्‌ होने का अधिकार नही दिया गया था 
किन्तु एटली के वक्‍तव्यों में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि यवि क्रिप्सः 
योजना को मजूर करना है तो वह पूरी की-पूरी ही मानी जानी चाहिए। सितम्बर 
की घोषणा के बाद जनता को यह बिलकुल स्पष्ट हो गया था कि शिमला की वार्ता 
केवल ब्रिटेन के चुनाव के सम्बन्ध में ही थी और उस चुनाव के समाप्त होते ही उस 
सम्मेलन को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी कोई सदेह न था कि 
सितम्बर वाला प्रस्ताव केवल छ महीने का समय प्राप्त करने के लिए एक चाल 
मात्र थी, क्योकि प्रान्तीय चुनाव मार्च १९४६ से पू्वे समाप्त न होते और इस प्रकार 
भारतीय समस्या का हल छ महीने के लिए और टाल देने की चेप्टा की गई। इन 
सब बातो पर विचार करने के वाद अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने वम्गई में 
इन दोनों वक्‍तव्यों पर विचार किया और मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव 
अपर्वाप्त तथा अस्पप्ट है। 


४३८ संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


भारत-मंत्री का मत 


तब भारत-मत्री लार्ड पेथिक लारेस ने २३ सितम्बर के दिन उन प्रस्तावों 
के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, “मझें नई नीति की प्रतिक्रिया 
से कुछ भी निराञा नही हुई है। यह घोषणा स्वरव भारत की राजनेतिक समस्या 
का हल नही हूं। परिस्थिति को देखते हुए ऐसा हल नहीं किया जा सकता था। 

इस घोषणा से सिर्फ वह रास्ता खुल गया हैँ जिस पर चल कर भारतीय 
स्वगासन की मजिल पर पहुँच सकते हे। इस मरजिल तक पहुचने से पहले उन्हे 
जिस भी सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होगी, उसे मैं उन्हें सम्राद की मरकार 
की तरफ से देने को तंयार ह। 

“ब्रिटिश राष्ट्रमडल के भीतर स्वश्ञासन का जो अधिकार मिलता हैं उसके 
अतर्गत राष्ट्रमडल के भीतर रहने या न रहने की स्वतत्रता पहले ही दे दी जाती 
है। राष्ट्रमइछ के सदस्यों को जो बवन वाधे रहता हैं वह सहमति के अछावा 
और कोई बषन नही होता। यही वात भारत पर भी लोगू होती है, किन्तु हम 
आजा ओर विश्वास है कि जब भारतीयों को राष्ट्रमडल में रहने या न रहने को 
स्वतत्रता दे दी जायगी तव वे अपनी इच्छा से और अपने हितों का ध्यान रखते 
हुए राष्ट्रमडल में ही रहना चाहेंगे।” अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग मे उन्होने 
बताया कि "मेरा आदश तो यह है कि भारत और ब्रिठेन वरावरी के पद-द्वारा 
साझेदारी की भावना से बच जाय। अधिकाश ब्रिटिश राष्ट्र भी इसी साक्षदार्स 
के आदर्ण की प्राप्ति के लिए उत्सुक है। 


चुनाव की तेयारी 


ला्ड वेवल के इग्लेड से दसरी वार वापस आते ही देश में आम चुनाव का 
शोरगुलू मच गया। गोकि इग्लुड मे लार्ड वेवल ने जो कुछ किया था उससे कमेटी 
खश न थी, यह साफ था कि तत्कालीन अवस्था में चुनाव का निष्पक्षता से होना 
असम्भव था। कमेटी सभी अयोग्यताओं तथा प्रतिबधों से भी परिचित थीं। 
परन्तु चुनाव में भाग लेने के विपय में उसका एकमात्र उद्देश्य राप्ट्र की इच्छा 
को प्रकट करना और उसके लिए सत्ता प्राप्त करना था। इसलिए चुनाव सम्बन्ध 
व्यवस्था करने के लिए चुनाव-उप-समिति नियक्‍त की गई। समिति में ये 
व्यक्ति रखे गये --(१) मौ० अबुल कलाम आजाद, (२) सरदार वल्लम- 
भाई पठेल, (३) डा० राजेनद्ध प्रसाद, (४) प० गोविंद वल्‍लभ पत, (५) 
आसफ अली, (६) डा० पट्टाभि सीतारामेय्या और (७) श्री शकर राव देव। 

कुछ ही समय बाद चुनाव के सम्बन्ध मे केन्द्र तथा प्रान्तो से ताल्लुक रसव- 
वाला एक घोषणा-पत्र निकाल दिया गया। 


स्वतंत्रता की ओर १९४४५ ५३९ 
आजाद हिन्द फौज 


इस समय तक आजाद हिंद फौज के मृकदमो से भारत भर में बडी सतसनी 
फैल गई थी। सबसे पहले कर्नल गाह नवाज, कप्तान सहगल तथा लेफ्टिनेंट 
ढिललन पर मामले चलाए गये। सच तो यह हैँ कि उनन्‍्हीके कारण आजाद हिंद 
फौज की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश पडा। भारत में ऐसा गायद ही कोई 
व्यक्ति हो जिसका दिल फौज के रोमाचकारी अनुभवों तथा साहसिक कार्यो को 
जानकर हिल न उठा हो। जज-एडवोक्ट की अदालत में जिन घटनाओ का बयान 
किया जाता था उन्हें भारत की साक्षर जनता बडी उत्कठा से नित्य ही पढती थी 
और निरक्षर जनता बडी उत्सुकता से उसे सुनती थी। इन मुकदमो का विवरण 
सुनने के लिए निजी तथा सार्वजनिक रेडियो के आस-पास भीड लगी रहती थी। 
इस सिलसिले में श्री भूलाभाई देसाई तथा उनके दूसरे साथियो की सेवाएँ अत्यन्त 
मृल्यवान सिद्ध हुई। अदालत में स्वच्छन्दतापृर्वेक विचार प्रकट करने की जो 
सुविधा दी गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के अपनी स्वाधीनता के लिए लडने 
के अधिकार-सम्बन्धी उदार तथा लोकतन्‍्त्रात्मक सिद्धातों का विकास हुआ। 
मुकदमे रोकने और बदियों को मुक्त करने के लिए व्यापक आदोलन हुआ। मुक- 
दमो की सुनवाई समाप्त होने पर तीनो अभियुक्तों को आजन्म कारावास का दड 
दिया गया, किन्तु प्रधान सेनापति ने उन्हे इस दड से मुक्त कर दिया। उनके 
छोडे जाने पर देशभर में खुशिया मनाई गई और देश भर में अपन दौरे के बीच 
“जय हिंद” कह कर उनका स्वागत किया गया। 
यहा यह बता देना अप्रासगिक न होगा कि १९४५ के जाडो मे आजाद हिंद फौज 
के अभियुक्तों को मक्‍त कराने के आन्दोलन के सिलसिले में देश भर मे जो प्रद्शेन 
हुए उनके कारण कलकत्ते में गोली चली, जिसमे ४० आदमी मारे गये और ३०० 
से अधिक घायल हुए। इसी प्रकार बबई में भी गोली चली जिस में २३ व्यक्ति 
मारे गये और रूगभग २०० घायल हुए। आजाद हिंद फौज के दूसरे मृकदमे में 
जब कप्तान रशीद को आजन्म कैद की सजा दी गई और प्रधान सेनापति ने उसे 
घटा कर सात वर्ष का कठोर कारावास कर दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्गन 
हुए, जिनमे मुसलमानों ने भी भाग लिया। इस सिलसिले मे जो प्रदर्शन कलकत्ते 
में हुआ उस में ४३ व्यक्ति मारे गये और ४०० के लमभग घायल हुए। यह फरवरी 
१९४६ को बात हें। 


प४० सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


२३ 
पराधीनता के बंधन हूटे : १६४६-४७ 


केद्ध में चुनाव समाप्त हो चुके थे, किन्तु प्रान्तो में उम्मीदवारों वा चुनाव 
ओर नामजदगी का कार्य जारी था और उस यार्य में नेता और अनुयायी दोनों 
ही व्यस्त ये। इस बीच कभी-कभी आजाद हिंद फीज के सस्दयों के मामलो की 
सनसनी भरी खबरे सुनायी दे जाती थी। एक समय तो ऐसा जान पडता था कि 
कनेल गाह नवाज, कनेछ सहगल और कनेल ढिल्लो की रबति राष्ट्रीय नेताओं 
की कीति को भी ढक छेगी। एसा प्रतीत होता था, जंसे आजाद हिंद फौज कांग्रेस 
की लोक-प्रियता छीन छेगी और विदेश में युद्ध तथा हिसा से छठी जानेगली 
लडाइया अहिसात्मक लडाइयो की याद घुंधली बना देगी। परन्तु कालेपानी की 
सजा पाये हुए तीनों अफसरों को वाइसराय ने जो क्षमा-प्रदान किया इससे 
आजाद-हिंद फौज के लिए उठने वाले जोश में कमी हुई। 

काग्रेस की गवित दिन-प्रति-दिन बढने लगी । ८ जनवरी, १९४६ को श्री 
विलियम फिलिप्म की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुग उपस्थित रिपोर्ट का सारा 
प्रकाशित हो गया। यह रिपोर्ट श्री फिलिप्स ने भारत से अमेरिका लौटने पर रा्ट्र- 
पति रूजवेल्ट को दी थी। इससे काग्रेस की गक्ति में और भी वृद्धि हुई यह रिपोर्ट 
एक उर्दू देनिक “मिलाप'” में ८ जनवरी, १९४६ को प्रकाशित हुई थी, किन्तु 
८ जनवरी, १९४६ तक उसे सरकारी तौर पर प्रकाशित नही किया गया था। 


फिलिप्स की रिपोट 


“कांग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फासिरट सरकार के रूप में स्थापित करना 
न हो कर स्वाधीनता के लद्वय की, तथा भारतीयो-द्वारा अपना विधान आप तंयार 
करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए भारत में एकता वायम करना है । मुस्लिम 
लीग की माग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया--“मुस्लिम नेता यह प्रमाणित 
करने में सफल नही हुए हैँ कि काग्रेस के शासन मे मुसलमानों के हितों की हावि 
हुई है। प्रान्‍्तीय शासन की समीक्षा से सिर्फ यही जाहिर हुआ हे कि एक राजनीतिक 
दल के रूप में मुस्लिम लीग कभी गासन-व्यवस्था पर नियत्रण नहीं जमा सकेगी 
और कतिपय प्रान्तों को छोड कर घारा-सभाओं में अल्पमत में ही रहेगी। वह 
केन्द्रीय असेम्बली में भी अधिकाश स्थानों पर अधिकार करने में सफल नहीं हों 
सकती। मुस्छिम लीग की शिकायत दरअसल यही है। काग्रेस ने रियासतो 
के सम्बन्ध मे जो रूप ग्रहण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिन्ना तथा दूसरे मुस्लिम 
नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की माग का भी इससे स्पष्टीकरण 


पराधोनता के बंधन दूठे : १९४६-४७ ४१ 
हो जाता है।” आगे कहा गया---मुसरूमानो ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध 
में जो यह आपत्ति की थी कि राजनेतिक क्षेत्र पर काग्रेस का प्रभुत्व रहेगा, वह 
अब नही मानी जा सकती। इसके अलावा यह मानने के काफी कारण हूँ कि 
अन्य राजनीतिक सगठनो में हुए परिवतंनों का खुद मुस्लिम लीग पर असर पडेगा।” 


- नवाब भूपाल की घोषणा 


भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे हँ--प्रान्त और रियासत । नया 
वर्ष आरम्भ होते ही रियासतो की प्रजा को नवाब भोपाल की घोषणा के कारण 
आशा की किरण दिखायी देने लगी। नवाब साहब नरेन्द्रमडल के चासलर थे। 
१८ जनवरी, १९४६ को उन्होने निम्न घोषणा की --- 

“नरेन्द्र-मडल ने मत्रियों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों 
में वैधानिक उन्नति के प्रदत्त पर सावधानीपूर्वेक विचार किया हैं और वह (समिति) 
सिफारिश करती हूँ कि नरेन्‍्द्र-मडल इस सम्बन्ध मे अपनी नीति की घोषणा करे 
और जिन रियासतो में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नही.की गई हे 
उनमे तुरन्त उचित उपाय किये जायें। परन्तु ठीक वेषानिक स्थिति पर इसका 
कुछ भी प्रभाव न पडेगा, जिसके सम्बन्ध में सम्राट की सरकार की तरफ से घोषणा 
की जा चुकी है और जिसे श्री वाइमराय भी दुहरा चुके है। कहा जा चुका हैं कि 
किसी रियासत और उसकी प्रजा के लिए कैसा विधान उपयुक्त होगा---इसका 
निर्णय स्वयं शासक के ही हाथ में रहेगा। 

“अस्तु, नरेन्द्र-मडल की तरफ से उसके चासलर को निम्न घोषणा करने का 
अधिकार दिया जाता है-- 

“हमारा उद्देश्य ऐसे विधान का निर्माण करना है, जिसमे नरेशों की सत्ता 
का उपयोग नियमित वैध मार्गो से होता रहे,किन्तु इससे इन रियासतो के राजवश 
तथा उनकी स्वतत्रता पर कोई प्रभाव न पडना चाहिए। प्रत्येक रियासत में 
निर्वाचित बहुमतवाली लोकप्रिय सस्थाएं रहे, जिस से रियासत के गासन-प्रबध 
से जनता का सम्बन्ध रह सके। प्रत्येक रियासत का विस्तृत् विधान तैयार करते 
समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय ।” 


वेचल का भाषण 


केन्द्रीय-असेम्बली में वाइसराय ने २८ जनवरी, १९४६ को निम्न भाषण 
दिया -- 

“में कोई नई या चित्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहा नहीं 
आया हूँ। में केवछ भारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका 
स्वागत करने ओर उनसे प्रोत्साहन की कुछ बाते कहने के लिए ही आया हे। 
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“में समझता ह कि सम्राद की सरकार के मन्तव्य यर्थेप्ट रूप से स्पप्ट कर 
दिये गये ह। राजनीतिक नेताओ-द्वारा सघठित नई गासन-परिपद्‌ स्थापित करन 
और शासन-विधान बनानेवाली सभा या सम्मेलन यथासम्भव जा ध्र-से-शीन्न 
जटाने का उसका दृढ निव्चय हैं । 

मे यह चाहता हु कि आप इस अधिवेशन के दौरान में इस सभा की वह्सों 
में ऐसी कोई वात न कहे, जिससे मुझे राजनीतिक आधार पर अपनी शासत- 
परिषद्‌ को बनाने में कठिनाई पेश आये अथवा मुख्य बैधानिक समस्याओं के सम- 
झौते की सम्भावना पर उसका प्रतिकल प्रभाव पे अथवा देथ में पहले से ही 
विद्यमान कटता और अधिक बढ जाय। 

केन्द्रीय असेम्बली के चुनावों के समय काफी से अधिक वेमनस्थ पंदा हो 
गया हैँ ओर यह सम्भावना हूँ कि प्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही होगा। 
यदि इस अधिवेशन के दौरान में सभी भाषणों में सयम से काम लिया जाय तों 
उससे मुझे और मेरा स्याल हैं कि आपके दलो के नेताओं को भी बडी मदद मिलेगी। 

मुझे आजा हूँ और में विश्वास करता ह कि असेम्बली-द्वारा विनाग-मूलक 
कार्यो के अन्त का समय निकट हैँ। यदि म्‌ख्य दलो-द्भा रा समर्थन प्राप्त नई झासन- 
परिषद्‌ मनोनीत करने में में सफल हुआ, तो अगले अधिवेशन में आप छोगो के 
सम्मुख अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य उपस्थित किया जायगा। 


सरकारी विज्ञप्ति 


इस बात की काफी चर्चा थी कि जलाई, १९४५ म॑ शिमला में ज॑ंसा लज्जाजनक 
ताटक हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस वार न हो। २९ जनवरी, १९४६ को ब्रका- 
शित एक विज्प्ति मे उससे बचने का एक तरीका निकाला गया -- 
प्रान्तों में चुनाव समाप्त हो जाने ओर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल स्थापित हो 
चुकने पर वाइसराय प्रान्तीय सरकारो से कार्यकारिणी परिषद्‌ के लिए कुछ नाम 
मागेगे। ये नाम अधिक नही सिफ दो या तीन होगे। 
नाम प्राप्त हो जाने पर वाइसराय एक कामचलाऊ सरकार के संदस्या 
का चुनाव कर लेगे और यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इल्कार कर 
दिया तब भी वाइसराय की योजना पर उसका कुछ प्रभाव न पडेगा। 
यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाइसराय 
प्रान्तीय असेम्बली के दलो के नेताओं से सम्पर्क करेगे और फिर कार्य-कारिणी 
परियपद में उन व्यक्तियों को रख लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि समझेगे । 
इस विज्ञप्ति में सदाशयता की एक झलक दिखायी देती थी। लाडे चोल 
से भारत के भविष्य के सम्बन्ध में कलकत्ता में प्रइत किये जाने पर उन्होंने कहा 
कि वर्तमान राजनीतिक अडगा अधिक समय तक ले रहने दिया जायगा और 
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यदि दुर्भाग्यगण भारतीयो के मतभेद मिट न सके तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न 
कुछ घोषणा करनी ही पड़ेगी। यदि किसी दल ने सम्राट-सरकार को योजना 
से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना को 


अमल में लायेगी। 
मन्त्रि-मिशन की नियुक्ति 

सन्‌ १९४५ में इग्लेंड की मजदूर-सरकार ने भारत के लिये एक पालिया- 
मेण्ठरी शिष्ट-मण्डल भेजने की जो एक योजना बनाई थी उससे राजनीतिक 
घटनाओं की प्रतीक्षा करनेवाली भारतीय जनता का ध्यान बट गया। पहले कहा 
जाता था कि शिष्ट-मण्डल एम्पायर पालियामेटरी एसोसिएथन की तरफ से 
जायगा, किन्तु इस खबर से सभी लोगो में नाराजी फेल गई। तब पालियामेट ने 
थह दायित्व अपने कथो पर लिया और थिष्ट मण्डछ में सभी दलों के प्रतिनिधि 
रखे गये। यह शिप्ट-मण्डल एक अनियमित कमीशन से अधिक और कुछ न था। 
१९३५ के कानून को पास हुए १९४६ में दस से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे । 
इसलिये पालियामेटरी शिष्ट-मण्डल भेजकर गाही कमीशन नियुक्त करने की 
अप्रिय बात से बचा गया। ब्विटिश सरकार की यह एक चाल थी, जो चल गयी 
ओर छोटे-बडे सब काग्रेसजन इस चाल में आ गये। उसमे ला्ड पैथिक लारेस, सर 
स्टेफड क्रिप्स तथा श्री एच० वी० अलेग्जैडर थे। 

२५ फरवरी, १९४६ को छाई पैथिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया 
गया, जिसमे क्या गया कि वे जैसे साथियों के साथ जा रहे हैँ उससे उन्हें अपन 
मिणन में सफलता अवध्य ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “समस्या बहुत 
ही पेचीदा है। हमे जिस पथ से चल कर स्वावीन भारत के आधार के लद्ष्य तक 
पहुचना है वह अभी साफ नही है। परन्तु हमे स्वाधीन भारत का नजारा दिखायी 
देने लगा हैं और इस नजारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ 
प्रयत्न करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को हमे खोज निकालना है। हम भारत का 
सरक्षण बड़े सम्मान और गौरव से उसके नेताओं को सौप सकते है। 

मंत्रि-.मिशन का आगमन और कार्य 

लाई पैषिक छारेस २३ मार्च १९४६ को भारत पहचे । उन्होंने अपने एक 
वक्तव्य में कहा -- ब्रिटिय सरकार तथा ब्निटिन्ष राष्ट्र अपने उन वायदों तथा 
ठचनो फो पूरा करना चाहते हैँ जो दिये गये हुँ और हम विश्वास दिलाने है र्ि 
अपनी बातचीन के दीच हम ऐसी कोई शर्ते उपस्यित न गरेंगे, जो भारत छ स्वा- 
भीन जल्तित्व से मेर ने साता हो। सर स्टेमई क्रिप्स ने ऊह्या लि वह हिन्दुस्तान 
में विरोयी दावो का फंसला करने नही जाये हूँ, बल्दि भारतीयों रे क्ृाथ्ष में सना 
सौपने दा उपाय रोज निरानने आे है। 


ख्न्म्न 
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मत्रि-मियन का सासरत मे जच्छा सवार 
नीतिजों से मिला ओर इस ठेण की राजवीनिक 
काते लम्बी हड। कामस की कार्यसमिति 
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में नवीनता थी, क्योंकि तव सर स्टेकई क्रिस क्रम ने अवैले ही जिम्मेदारी उठा सकी 
थी। मियन ने वातचीत चलाने के लिए कामेस तथा छीसे से अपने चार्ज 
प्रसिनिधि चननसे का अनुरोध विया। इस प्रतिनिधियों को मिय्वन से चिमला रे 
मिलना था। काग्रेस के प्रतिनिधियों ने सिर्वारित समय स्वीकार वर ल्णमि 
किन्तु श्री जिन्ना ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। त्रिदल-सम्मेल्न दस दि 
तक पहाठ पर चलता रहा। फिर मिश्वन दिल्दी जा गया। निमत्रण के साः 
धघिचार के लए क्रतियय प्रस्ताव उपस्थित क्ये गये। 

यहाँ प्रस्तावों का सक्षेप दे देवा अनुचित ने होगा--- जिस वालिय मताबविवार 
पर वाग्रेस जोर दे रही थी उसे सिर्फ इसोलिए रोक लिपा गया शि उसे जारी वरन 
में देरी अवध्यम्भावी है। ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तो की मौज 
निम्न धारासभाओं को चुनाव-समितिया मान लिया गया। परन्तु स्थावों वे 
सनन्‍्वन्ध जनसख्या थे स्थापित करके यानी १० लाख के पीछे एक प्रतिनिधि हे 

हसाव से कुल स्थानों की सस्या दुगनी कर दी गयी। अल्पसख्यकों को जो अरे 
रिक्‍्त-प्रतिनिधित्व दिया गया था उसका अत कर दिया गया। म्‌पऊमानों सिलो 
तथा अन्यों के लिए स्थान निर्वारित किये गये, व्च्तु अन्तिम वर्ग में से भारताव 
ईसाइयो तथा ऐग्डो-इडियनों को छोड दिया गयां। इसीलिए अल्पसत्यक्ा 
फिरके-वालो और अलग किये गये क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एवं 
विशिष समिति बनायी गयी ओर कहा गया कि उनके अधिकारों का समाव्त 
प्रान्तो, समूहो अथवा सध के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी पद्धति नी 
दी जाती है -- 

प्रान्त निम्त तीन समूहों (ग्रूयों) में रझे जायेंगे ---ए--मद्रास वम्बई 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रान्त, उडीसा, 'वी--पजाबव, सीमाप्रान्त, सिंध 
सी--यगाछू, आसाम। 'ए में १६७ आम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे! 
वी' में ९ आम, २२ मुस्लिम और ४ सिक्‍ख प्रतिनिधि रहेंगे। सी में रेड आम 
और ३६ मस्लिम प्रतिनिधि होगे। रियासते ९२ प्रतिनिधि भेजेगी, किल्तु चुनाव 
का तरीका अभी निश्चित होना वाकी है। इन कुछ ३८८ प्रतिनिधियों में दिल्ली, 
अजमेर-मारवाड, कुर्य और ब्रिटिय विछोचिस्तान के एक-एक प्रतिनिधि को जोडनों 
चाहिए। ये ३८९ प्रतिनिधि ज्ीघ्र ही नयी दिल्‍ली मे एकन्र होकर अपने अध्यक्ष 
तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और एक सलाहकार समिति भी नियुक्त 
करेंगे। इसके ठाद वे नवीन भारत की नीव रखने का कार्य हाथ में लेगे। 


दि 


" 20, 
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“प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों 
(सेक्शनो) में बट जायेंगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका हूँ। वे अपने समूह के 
प्रान्तो के लिए विधान तेयार करेगे। वे यह भी निश्चय करेगे कि इन प्रान्तों के 
लिए समह (ग्रप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नही और अगर ऐसा किया 
जाय तो समह की किन विपयो का प्रव्॒न सौपा जाय। 5सके बाद सब सदस्य फिर 
एकत्र होकर भारतीय सघ का विधान तंयार करेगे। चुनाव की पद्धति आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व की रहेगी, जिसमे एकाकी हस्तातरित मत प्रणाली को आधार 
माना जायगा। उद्देश्य यह है कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक मंतो के आधार पर 
नही बल्कि कम से कम मतेो के आधार पर चुने जाये। 


काश्रस का संत 


मंत्रि-मिशन हिन्दस्तान में करीब तीन महीने ठहरा। उसने शुरू से ही 
वाइसराय से मिल कर काम किया। पहले चुने हुए नेताओं से वातचीत से उसकी 
सरगर्मी आरम्भ हुई। पहले दो हफ्ते तक एक-एक व्यक्ति से मिलने की वही 
पुरानी चाल दुहराई गई। इस तरह विभिन्न दलो के नेताओं, राजनीतिन्नो 
महात्माओ, विद्वानों, गासन-परिपद के सदस्यो, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा 
भानिक कानूत के अध्यापको से मुलाकात हुई। यह गतिरोध की अवस्था 
थी जंसी उस समय होती हु जब इजन के वॉयलर में भाप रुफी होती हें या कार 
के सेल्फ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता हे। साथ ही यह उन जक्ति के सचय 
का वक्‍त भी था, जो वाययान में आपके कदम रखने जोर उसके आकाण में उठ 
जाने के दर्मियान आवध्यक होती है । इस बार मिगनरूपी वायुप्रान के चालक स्वय 
गवर्न र-जनरल थे और पहले-जैसी गलती नहीं की गयी थी। मिशन का वाययान 
उठा और उचित ऊचाई पर पहुचकर गान से मइराने रूगा। मिथन के पहले 
दंदतव्य का ही देग में अच्छा प्रभाव पड़ा। परन्तु इस ववतव्य का विश्लेषण भारत- 
जब पूर्वी राष्ट्र के मेघार्व। मस्तिप्को ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमे समे जिस व्यवस्था 
यी उपस्थित किया गया हूँ उसने सजीव घरीर के अम-प्रत्यग तो सभी है, किन्तु 
तीवन के लक्षणों का पूर्णत अभाव हैं। इस योजना में उस जीवनदायिनी शवित 
थौर रचीलेपन का अभाव था, जिससे किसी दिवान की उन्नति सम्भव होती 
है। वक्तव्य को देखकर पहले जो हमें और आगा की रूहर दोठ ययी थी उसका 
स्थान व उसवेंते परसार-विरोणिनी बातों को देसकर उदासीनता से ले लिया। 
फेर जिन बातो के सम्बन्ध से सर्ेह उठा उनके स्पष्टीकरण “य प्रवत्त छत किया 
गया तथ इस स्पप्टाद्रणों से वह उद्यसीनता निराना मे ददट गंयी। 
तामेस भारत को चंचानिफ एप्दि से स्वाधीन देखने की लधिऊ इच्छक नहा 
उी--हह सिर्फ वास्तविक स्वाणीनता से ही सतुप्ट हो सवती थी। परन्तु वक्तव्य 


20% 


कर 


सै 
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कांग्रेस की आपत्तियों 


काग्रेस की आपत्तिया तीन थी--(१) जनाव निष्तर का चुनाव, क्योंड़ि 
सीमाप्रान्त के चुनाव में उन्हें काग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफदता नही मिल्री 
थी और औरगजेब मत्रिमडल के एक सदस्य के रुप में उनके विरुद्ध एक अविच्वास 
का प्रस्ताव पेण हो चुका था, (२) अतरिम सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसलमान 

नहीं रखा गया था और (३) ये परिवर्तन काग्रेंस की सलाह के बिना ही किये 

गये थे। 

अस्तु, वाइसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पड कि उसे एकाएक 
स्वीकार नही किया जा सकता। सरदार वलदेवनिह के नाम के सम्दन्ध में सिलो 
से सलाह लेनी वाकी थी। इसी तरह सीमाप्रान्त के नंताबों से भी परामर्ण करना 
था। इसके अलावा श्री हरेकृप्ण मेहताव की जगह घरत बाद का नाम रखने का 
सवाल था। श्री मेहताव से वाइसराब के पत्र रा उत्तर देने को कहा गया वि 
प्रान्त के प्रधानमत्री तथा काग्रेसजन के रूप में वह पूरी तरह कार्यतमिति के नि 
तन्रण में हुं। सवाल था कि क्या इनमे से प्रत्येक आपत्ति को इस त्तीमा तक बढाया 
जाय कि उससे गतिरोब उत्पन्न हो जाय ? क्या कोई मुसलमान ऐसा स्थान स्वी- 
कार करेगा जो किसी काग्रेसों हिन्दू का नाम वापस ले कर बनाया गया हो” 
इसके अलावा, काग्रेस ने श्रीमती अमृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी 
अस्वीकार कर दिया गया। इस में काग्रेंस की मर्यादा का भी ब्रइन उठता था। 
काग्रेस बडी पेचीदी स्थिति में थी। १८ जन को अतरिम सरकार की योजना 
स्वीकार करने का निश्चय कर लिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविदा तेंबार 
कर लिया गया और दूसरे दिन पडित जवाहरलाल नेहरू काइमीर चले गये तथा 
कुछ अन्य सदस्य दिल्‍ली के बाहर चले गये। 


इसके वाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर हो गयी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ 
से परामर्भ करने के वाद जनाव निरतर-सम्वन्धी समस्या प्रथम कोटि की नही समझी 
गई। मेहताव-सम्बन्धी मामला इस तरह हल हुआ कि शरत्‌ बाबू को नियुवत 
करने की वात म्रातन ली गई। लेकिन अगर काग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न 
रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नही रह जाता। इसी 
अवसर पर श्री जिन्ना ने अतरिम सरकार मे राष्ट्रवादी मुसलमान को रखने के 
विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रइन पर और भी ध्यान आहकृप्ट कर दिया और साथ 
ही इससे श्री इजीनियर के चुने जाने को भी महत्व प्रदान कर दिया। इच्ही दिवो 
स्टट्समन ने वाइसराय तथा श्री जिन्ना के मध्य हुए पत्र-ब्यवहार का रहस्योद- 
घाटन किया। छोकमत का झुकाव कुछ यह हुआ कि श्री जिन्ना अपनी हठध्मी- 
द्वारा काग्नेस से एक-के-बाद एक रियायत प्राप्त कर रहे हँ। तब काग्रेसी मुसलमान 
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के सम्मिलित न करने और एक सरकारी अफसर का नाम सूची में सम्मिलित 
करने के प्रशनो पर अधिक गौर किया गया और उन्होने पहले की अपेक्षा अधिक 
महत्व धारण कर लिया। अनुपस्थित सदस्यो को फिर बुलाया गया, क्योकि 
दोनो ही वातों पर फिर से विचार करना अनिवार्य हो गया था। कार्य-समिति 
के कथो पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी और वह किसी समस्या का फेसछा खीझकर 
या निराबा के वज्यीभूत हंकर कर सकती थी। सूची में निः्तर के सम्मिलित 
करने, मेहताव तथा इजीनियर को विना सलाह किये रख लेने और राष्ट्रवादी मुसल- 
मान और एक काग्रेसी महिला को न रखने के सम्बन्ध में गाधीजी के दृढ विचार 
स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के वाद कार्य-समिति भी गाधीजी के ही मत पर आ 
गयी। 


बाइसराय की हठधर्मी 


२१ जून को काग्रेस के अध्यक्ष ने वाइसराय से श्री जिन्ना-द्वारा उन्हें लिखें 
गये पत्रों और उन पत्रों के वाइसराय-दवारा लिखे उत्तरो की प्रतिलिपि मागी। 
ये पत्र अतिरिम सरकार में एक काग्रेसी हिन्दू सदस्य के स्थान पर एक सुस्लिम 
सदस्य नामजद करने के काग्रेस के अधिकार के सम्बन्ध में थे। वाइसराय ने पत्रो 
की प्रतिलिपि नही दी। समाचारपत्रों मे छपा था कि श्री जिन्ना ने वाइसराय से 
कुछ प्रश्न किये है। व[इसराय ने इन कथित प्रग्नो के उत्तरों के उद्धरण दिये। 
उनसे इस बात की पुष्टि होती थी कि वाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णत 
श्री जिन्ना के साथ हं। वाइसराय का यह रुख उनके उस दृष्टिकोण से बिलकुछ 
भिन्न था, जिस का परिचय उन्होने श्री निग्तर के अतरिम सरकार में सम्मिलित 
करने की समस्या को लेकर मौलाना आजाद को लिखे गये अपने पत्र में दिया था। 
इस पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि जिस प्रकार लीग काग्रेस-द्वारा नामजद 
किसी व्यक्ति का विरोष नहीं कर सकती, उसी प्रकार काग्रेस भी लीग-द्वारा 
नामजद किसी व्यक्ति के अतरिम सरकार में सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति 
नहीं कर सकती । यदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समझ में नही आता कि 
२१ जून या २२ जून को वाइसराय यह कैसे कह सकते थे कि काग्रेस अतरिम 
सरकार के लिये किसी मुसलमान का नाम उपस्थित करने के लिये स्वतत्र नही हे। 
वाइसराय दा यह कथन इसलिए और भी आपत्तिजनक था कि एसा वे श्री जिन्ना 
फे आउत्ति करने पर कह रहे थे। इसके अछावा जाइसराय ने पहले छाग्रेस को 
यह भी आध्वासन दे दिया था कि यदि काग्रेस जाकिर हुसमेन का नाम पेश करेगी 
तो उस पर आपत्ति न की जायगी। यह कहने के वावजूद भी वाइसराय ने अपने 
२२ जून के पत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया। 
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सिर्फ यही नही, श्री जिन्ना के प्रब्नो से कुछ नयी बातें भी उठती थी। यदि 
एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की वात से इन्कार कर रहे थे त॑ 
त्तरफ श्री जिन्ना परिगणित जातियो का प्रतिनिधित्व काग्रेस से अलग चाहते 
और अल्पसस्यको के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान उसे भी देना चाह्तते थे। 
इस तरह काग्रेस के प्रतिनिधियों की सरया सिर्फ ५ कर दी गयी थी और ऊाम्रेम 
को हिन्दू-सस्था घोषित कर दिय्य गया था। इससे यह भी जाहिर होता था कि परि- 
गणित जातियो का काग्रेस या हिन्दुओ से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। परन्तु जतरिम 
सरकार में अल्पसख्यको के स्थान में से फोई स्थान रिक्त होने पर निपेवात्मक 
अधिकार श्री जिन्ना को सीप दिया जायगा। इसके जलावा झासन-प्रवन्ध के 
सम्बन्ध में अतरिम सरकार में सामूहिक बहुमत का नियम छाय्र होगा। इस तरह 
अतरिम सरकार की स्थिति वाइसराय वो गारान-परिपद्‌ से भी बुरी हो गयी 
थी। सच तो यह हे कि १६ मई के ववतव्य से पूर्व जो भी बाते कही गयी थी 
अव उनका कुछ भी महत्व नहीं था। ऐसा जान पदड्ता था, जैसे प्रत्येक विपय में 
चाइसराय श्री जिन्ना के साथ हो। 


मंत्रि-मिश॒त का कार्य 


समिति ने साहस करके २३ जून को विवान-परिपद्‌ में जाने का फैसला कर 
ही लिया। फिर भी जब मिशन और वाइसराय को कार्रेस का निर्णय बताया 
गया तब प्रत्येक क्षेत्र मे हप॑ की लहर दीड गई। काग्रेसी हलको में सन्तोप इस वात 
पर था कि छीग ने 'अल्पसख्यकों' और समान प्रतिनिधित्व” के सवाल उठा कर 
काग्रेस के लिए जो बेडिया त॑यार की थी उनसे वह वच गई। सरकारी अधिकारियों 
को यह खुशी थी कि आखिर काग्रेस को विधान-परिपद्‌ में लाने पर उन्हे सफलता 
मिल ही गईं। लीगी हलको की प्रसन्नता का कारण यह था कि ऐसी अन्तरिम 
सरकार बन रही थी, जिसमे काग्रेस नहीं होगी। परन्तु लीग की आखो पर पडा 
पर्दा शीघ्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वक्तव्य प्रकाबित 
हुआ, जिसमे बातचीत स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दूसरे लफ्जों मे 
इसका यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद्द किया जाता हैँ, क्योकि का्रेस 
१६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर चुकी थी। तब श्री जिन्ना ने १६ जून के वक्तव्य 
की आठवी धारा पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम 
सरकार में कोई अथवा दोनों दल जाने से इन्कार करेगे तब परिपद्‌ में रिक्त स्थानों 
को उन दलो के प्रतिनिधियों से भर दिया जायगा, जो १६ मई के वक्तव्य को 
स्वीकार करेगे। काग्रेस इस वकक्‍तव्य को तो स्वीकार करती थी, किन्तु उसने 
अन्तरिम सरकार मे जाने से इन्कार कर दिया था। मिशन ने ऐसी स्थिति का 
अनुमान नही किया था और इसीलिए उसने ब्रिटिश मन्त्रि-मडल से परामर्श किया। 
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तब मिजन ने २७ जून का वक्तव्य प्रकाशित किया और वह २९ जून को इग्लेड 
के लिए रवाना हो गया। परन्तु जाने से पूवे मिशन की श्री जिन्ना से बातचीत 
हुईं। श्री जिन्ना ने विधान-परिपद्‌ स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योकि 
परिषद्‌ और अन्तरिम सरकार की योजनाएँ परस्पर सम्बद्ध थी। परन्तु मिशन 
ने परियद्‌ को स्थगित करना अस्वीकार कर दिया। वाइसराय ने कहा कि वह 
क्षारा ८ के अनुसार कार्य करेगे। इससे सम्भवतः कुछ समय बीतने पर अन्तरिम 
सरकार स्थापित होने की पृष्ठभूमि तैयार हो जायगी । 


दार्य-खमिति की बेठक 


अब बातचीत मे व्यस्त सभी प्रतिनिधियों के अपने दलों को सूचित करने का 
समय आया। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बेठक ६ और ७ जुलाई को 
वम्बई में हुई। उसके सासने एक पक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसम ब्रिटिश 
सरकार से हुए समझौते वी पुष्टि की गई | प्रस्ताव में सशोधन के लिए स्थान 
लही था, क्योकि प्रतिनिधि समझौता कर चुके थे और काग्रेस को उस समझौते 
की सिर्फ पुष्टि ही करती थी। समझौते को स्वीकार अथवा अस्वीकार ही किया 
जा सकता था। कमेटी ने ५१ के विरुद्ध २०५ वोटो से प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया। इसी अवस्था में धारा-सभाओं ने विधान-परिषद के सदस्यों के चुनाव 
शुरू कर दिये और जुलाई १९४६ तक चुनाव समाप्त भी हो गये। 


लीण की प्रत्यक्ष कारवाई 


जुलाई के अत मे प्रतिक्रिया यह हुई कि छीग ने अल्पकालीन तथा दीरघेकालीन 
योजनाओं में भाग लेने से“इन्कार कर दिया। छीग ने १६ अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई' 
(डाइरेक्ट ऐक्शन ) का दिवस घोषित किया और ऐसा जान पडने छूगा कि सरकारी 
कार्रवाई भी आर9म्भ हो गयी। ६ अगस्त को वाइसराय ने काग्रेस के अध्यक्ष से 
अतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया। वाइसराय ने 
कहा कि ऐसा निर्णय सम्राद की सरकार की सहमति से हुआ हे। कार्यसमिति 
की बैठक ने वर्धा में इस प्रस्ताव पर विचार किया और १२ अगस्त क॑ सायकारू 
७ बजे वाइसराय के प्रस्ताव और काग्रेस-अध्यक्ष-द्वारा उसकी स्वीकृति की घोषणा 
कर दी गयी। इसके बाठ घटता-चक्र बडी तेजी से घृमा। कार्यसमिति ने प्रस्ताव 
पास किया, जिसमे लीग से सधुर गब्दो मे अतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग 
की अपील की गयी ॥। राष्ट्रपति ने तुरत लीग के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध मे 
डक पत्र लिखा। कार्यत्मिति के प्रस्ताव की श्री जिल्ना पर जो प्रतिक्रिया हुई, 
वह अप्रत्याशित न थी। उसमे उन्हे नये गुम्बद से पुराना चिराग ही दिखायी 
दिया। वाइसराय ते इस बार श्री जिन्ना को जो सीधे नही लिखा उसका कारण 


भ्शर संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


श्री जिन्ना का प्रत्यक्ष कार्रवाई वी धमकी ही थी। बंगाली सरकार ने पलक 
कारंवाई' मनाने के लिए १६ अगस्त को सावजनिक छठी कर दी। कछूतत्त 
और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हए। कलकत्ता की सटकों पर ऱ्त की नद्विण 
वह गई। मोटे हिसाव से ७००० के लगभग व्यतित माने गये और वहुसत्यव 
घायल हुए। कलकत्ता की तुलना में अन्य स्थानों को घटनाओं की तरफ कि 
का ध्यान ही नहीं गया। सिलहट और ढाऊफा में भी लोग हताहत हंए। प्रतिझोष 
बहुत उग्र था और मूल उपद्रव की तुलना में वह कहीं अधिक भयानक था। एक 
के बदले तीन की इस नीति सेनोणाखालो और टिपरा में जनता उत्तेजित हो 
उठी। इन दोनो ही जिलो में मुसल्म्मन वहसख्यक और इिन्दू अल्पसस्यक हैं 
नोआखाली में उनका अनुपात १८ लाख और ४ लाख वा वा हूँ। पूर्वी बगाल के इत 
दोनो जिलो में अपराध जितनी भयानऊता से हुए थे उसे देखते हुए हताहतो का 
संख्या अधिक न थी। नारी-निर्यातन वलपूर्वक विवाह, जबरन धर्म-परिवत्तत, 
घरो को आग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले और प्रसिद्ध परिगरों के इस 
हमलो मे शिकार होते से पूर्वी वगाल में जो अविब्वास फैल गया या वह तीन वध 
पूर्व अकाल में हुई सामहिव मृत्युओ से भी कही अधिक भीषण था। पूर्वी बगाल 
से कितने ही हिन्दू भाग कर विहार आये और वहा अत्याचारों की अनेक 
कहानिया फल गयी । इस से विहारी जनता प्रतिगोब के लिए पागल हो उठो। इस 
अप्रत्याशित और भीपण परिस्थिति से कार्येस तथ। प्रत्येक समझदार काग्नेसजने 
का अत करण चीत्कार कर उठा और जब कि गाघचीजी पूर्वी वगाल की जनता म 
घेये की भावना भरने और बाहर गये लोगो को उनके घरो में फिर वापस बुलाने 
के लिए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिपद्‌ के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु विह्यर 
की परिस्थिति का नियत्रण करने गये। किन्तु श्री जिन्ना ने कलकत्ता और पूर्वी 
वगार की घटनाओं के छिए कही भी खद नही प्रकट किया। गावीजी और उनके 
साथी हिन्दू जनता से अपने मुसलमान पडोसियो की रक्षा की अपील कर रहे थे. 
किन्तु श्री जिन्न। ने अपने मुस्लिम अनुयायियों से हिन्दुओ की रक्षा के ल्ए ५ 
दिसम्बर, १९४६ तक एक णब्द भी नहीं कहा । समझा जा सकता ह कि १६ अगस्त 
से ६ दिसम्वर तक का अरसा कितना अधिक होता हैँ। यह उस समय की वीठ 
है जब श्री जिन्ना अतरिम सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने और विधान-परिपद्‌ 
में हिस्सा लेने की समस्या पर वातचीत करने के ल्प्ए लूदन गये थे। वे वास्वार 
प्रत्यक्ष कारवाई' का नारा द॒हरा देते थे और उसका परिणाम बुरा होता था। 
इसकी लहर जीघ्र उत्तर प्रदेश पहची। गढमक्तेश्वर में उपद्रव हुआ, जिसकी 
प्रतिक्रिया डासना में हुई। मेरठ शहर मे, जहा काग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा 
था, काग्रेस के पडाल को किसी ने आग रूगा दी, जिसके परिणाम-स्वरूप अधिवेशन 
डेलीगेटो तक सीमित कर दिया गया। मेरठ शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई+ 
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जैसी पहले कभी नही सुती गई थी। इसकी गज जिलो में भी सुनायी देने रूगी | 
दिसम्बर, १९४६ के प्रथम सप्ताह में जब वाइसराय तथा काग्रेस और लीग के 

प्रतिनिधि रूदन मे थे, अहमदाबाद में ३७ घटे का कर्प्यू छगा था, बम्बई में छुरो- 
के वारो का अत होता नही दिखायी देता था और ढाका में साम्प्रदायिक उपद्रवो 
ने पुरानी बीमारी का रूप धारण कर रखा था। इन घटठनाओ के कारण आगे” 
की प्रगति रुकने की आशका हो चली थी और इसीलिए लूदन में बातचीत की 

जरू रत पडी थी। पहले तो काग्रेस ने इस बातचीत मे भाग लेने से इन्कार कर दिया, 

किन्तु ब्रिटिश प्रधानमत्री से आश्वासन मिलने पर पडित जवाहरलारू अकेले ही 

गये और फिर ९ दिसम्बर को विधान-परिपद से सम्मिलित होने के समय त्का 
चापस आ गये। 


गांधीजी की नोआखाली-यात्रा 


दुख और दर्द की घटनाओ, परिवारो के समाप्त हो जाने, स्त्रियो के जबरन 
भगाये और बलात्कार किये जाने के इस दु'खद काड के मध्य, हमें आशा की केवरू 
एक ही किरण दिखायी देती थी। हमे बगाल की दलूदल से भरी भूमि में एक व्यक्ति 
अकेला, मित्रहीन और उदास” आगे बढता हुआ दिखायी देता था, जो हजारो 
परिवारो-द्वारा छोडे हुए घरो को देखता हुआ आगे बढता जाता था। इस व्यक्ति 
के हाथ में आशा और शान्ति की ज्योति थी। वह जनता से भय का त्याग करने 
और हृदय में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करते थे। उन्होने कहा कि अपना 
विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छा पूर्वी वगाल की दलूदलों पर मर-खप जाना 
है। उनके हाथ में जगी हुई अहिसा की ज्योति का प्रकाश दूर-दूर तक फेल रहा 
था, किन्तु वह कायरता से हिसा को अच्छा मानते थ। गाधीजी पूर्वी बगाल में 
चद्ान की तरह अचल थे। उनके मित्र उनके उद्देश्य पर सन्देह करते थे और शत्रु 
उन्हें ताने देते थे, लेकिन वह हमेशा शहीद वनने के लिये तेयार होकर मनुष्यमात्र 
में भाई-चारे और सद्भावना का उपदेश देते थे। 


अंतरिम सरकार की स्थापना 


१७ अगस्त को पडित जवाहरलछाल वाइसराय से मिले और वापस आकर 
उन्होने अपने तीनों साथियों से परामर्श किया। इस प्रकार अतरिम सरकार 
के सदस्यो की प्रस्तावित सूची तैयार हो गयी । अब आवश्यकता सिर्फ एन० 
वी० इजीनियर के स्थान पर नया नाम चुनने और छीगियो की जगह पाच राष्ट्रीय 
मुसलमान चुनने की थी। जब वाइसराय को यह सूची दे दी गई तब शनिवार 
२४ अगस्त को उन्होने नामो की घोषणा कर दी और २ सितस्बर से नयी सरकार 
ने शपथ ले ली। २४ अगस्त की सायकाल के समय भाषण करते हुए वाइस- 
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राय ने एक बार मुस्लिम लीग को अतिरिम सरकार में सम्मिलित होने का फि 
'निमत्रण दिया। 

२४ अगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाइसराय अपनी आख़ो से परित्विति 
का निरीक्षण करने कलकत्ता गये। वह साम्राज्य के इस दूसरे नगर' में हुए बत्ा- 
चारो से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होने काग्रेस से परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक 
(विचार करते का अनुरोध किया। उन्होंने कारमरेस से अपने वर्धा के निश्चय मे 
परिवर्तन करने का अनुरोध किया और कहा कि प्रान्तो-द्वारा समूह में सम्मिलित 
होने के सम्बन्ध में काग्रेस को मिश्ञन की व्यास्यथा स्वीकार कर लेनी चाहिए कि 
'एकवार समूह वन जाने पर कोई प्रान्त उससे तव तक पृथक्‌ न हो सकेगा जब तक 
कि नये विधान के अन्तर्गत उस प्रान्त की निर्वाचित धाराराभा ऐसा निम्धब न 
करे। यही नही, वल्कि वाइसराय ने कुछ कडा उस भी ग्रहण किया और उहा 
कि यदि एसी बात नही की जाती तो वह विधान परिपद्‌ ही न बुलायेगे। परन्तु, 
बाद में वाइसराय सभल गये और २ सितम्बर को अतरिम सरकार की स्थापना 
हो गई। 

जिस दिन अतरिम सरकार, जिसे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहना अधिक 
उचित होगा, स्थापित हुई उस दिन सभी विचार करने छगे कि भारत को स्वा- 
धीनता प्रदान करने का जो वचन दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई। 
अठारहवी गताब्दी में मेकाले ने भारत को स्वशासन मिलने के दिन को ब्रिटिनि 
साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था और उसके लिए भूमि तैयार की थी। 
इसके उपरान्त १८८५ में देश के विभिन्न वर्गों को एक ही झडे के चीचे लाकर 
स्वाधीनता का बीजारोपण श्री डल्नयू० सी० बनर्जी ने किया। १८९८ में मद्रीत 
में श्री आनदमोहन बोस ने प्रेम ओर सेवा” द्वारा पौधे को सीचा। १९०६ में 
दादाभाई नवरोजी ने कलकत्ता में उस वृक्ष को स्वराज्य का नाम दिया। १९१७ म 
बह वृक्ष फूला। १९२९ में उसमे पूर्ण स्वराज्य का फल छगा। इस अवसर पर 
-बागवा जवाहरलाल थे। ये सभी राष्ट्रीय सरकार के लक्ष्य तक पहुचने की विभिन्न 
अवस्थाए थी। निस्सदेह फल छग चुका था, किन्तु उसे प्राप्त करना वाकी था। 
स्वराज्य का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले की गोद में स्वय गिर नही 
"यडता, उसे पकाने के लिए चतुर मालियों की आवश्यकता होती हे। स्वराज्य 
रे फल को पकाने के लिए १४ माली अतरिम सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त 
किये गये । 


मेरठ-कांग्रेस' : १६४६ 


इसी बीच मेरठ-काग्रेस का अधिवेशन हुआ। यद्यपि १६ जून, १९४५ को कार्य: 
अप॒मिति के सदस्य अहमदनगर किले से छोड दिए गये थे तथापि मेरठ का अधिवेशन 
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२३ नवम्बर, १९४६ को ही हो सका। इस बीच अध्यक्ष ने, अपना कार्यभार सभाल 
लिया और नई कार्य-समिति की भी नियुक्ति कर दी। परन्तु केन्द्र की अन्तकालीन 
सरकार में उनके पढ-ग्रहण के कारण कांग्रेस के विधान के अनुसार बाकायादा 
नये चुनाव की आवश्यकता पडी और श्री जे० बी० कृपलछानी नये अध्यक्ष चुन 
लिये गये। उन्होंने अपना भाषण हिन्दुस्तानी मों दिया और विषय समिति तथा 
पूर्ण अधिवेशन दोनो ही अवसरो पर काग्रेस की कार्यवाही का सचालन बडी योग्यता 
तथा सफलतापूर्वक किया। अधिवेशन के अन्त में उन्होने अग्रेजी मे जो भाषण 
दिया वह एक आश्चर्यजनक वक्‍तृता थी। उसमें जहा एक तरफ यह बताया गया 
था कि अहिसा को कहा तक सफलता मिली है अथवा सफलता नही मिली हे वहां 
दूसरी तरफ यह कहा गया था कि लोगो से कितनी अहिसा की आशा की जाती थी । 
आध घटे तक जनता मत्र-म्‌ग्ध-सी उन्तकी गर्जना सुनती रही और उस पर इस 
भाषण का अभृतपूर्व प्रभाव पडा। 
मेरठ-अधिवेशन में कोई नई या ठोस वात नहीं हुई। अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी ने दिल्‍ली की सितम्बर वाली बैठक में जो-कुछ किया था उसी 
की पुष्टि मेरठ के अधिवेशन में हुई। उसमें अतर्कालीन सरकार में काग्रेस के पद- 
ग्रहण को स्वीकार किया गया। परन्तु अधिवेशन की वास्तविक सफलता विधान- 
परिषदवाला प्रस्ताव था, जिससे कहा गया कि काग्रेस स्वतत्र एवं पूर्ण सत्ता- 
सम्पन्न राज्य” की समर्थक हे। इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य 
साम्राज्य के बाहर रहकर ही सुधर सकता है। अधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव रियासतो के सम्बन्ध में था, जिसका भाव यह था -- ह॒ 
“काग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतो के सवार को भारतीय स्वाधीनता 
के सवाल का एक हिस्सा सानती आई हे। स्वाधीनता प्राप्त करने का समय 
निकट आने की वजह से यह सवाल और भी जरूरी हो गया है और उसका हर 
स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। परन्तु काग्रेस को 
यह देखकर खेद हुआ है कि भारत की कुछ बडी रियासते, जिन्हे शेप रियासतो के लिए 
उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रतिक्रियापूर्ण तथा दमनकारी 
कार्यो की अपराधिनी रही हैँ। ऐसी स्थिति में रियासतो की स्थिति गम्भीर 
होने के कारण काग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतो मे होनेवाले स्वाधीनता 
के सग्राम को भारत के व्यापक सघर्प का अग मानती हे। रियासत्तों के लोग अपने 
यहा नागरिक स्वतत्रता तथा उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए जो प्रयत्न 
कर रहे हू उनके प्रति काग्नेस की सहानुभूति है।” 
यहा यह बात उल्लेखनीय हूँ कि कांग्रेस ने रियासतो के प्रइन को हरिपुरा के 
बाद पहली वार उठाया था। इस बार काग्रेस ने नरेणों की निरकुशता के स्थान 
पर राजनीतिक विभाग के पड़्यत्रो पर जोर दिया था और वह जो कार्य गुप्त रूप 


श्श्६ सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


से कर रहा था उस पर पहली वार विचार किया था। जहा तक रचनात्मक क्षेत 
का सम्बन्ध है, काग्रेस के सामने बडा कठिन तथा महान्‌ कार्य पडा था। हाल में 
हिसा, हत्याकाड, आगजनी, नारी-निर्यातन तथा बलात्कार की जो घटनागरे हु 
थी उनसे हुई हानि की पूर्ति काग्नेस को करनी थी। भाषणकर्ताओं ने इस विपप 
पर अपना मत गम्भीरतापूर्वक प्रकट किया ताकि लोगो में जोध न फैले) इस तझ 
प्रत्येक दृष्टिकोण से मेरठवाले अधिवेशन को सिर्फ सफल ही नहीं कहा जा सकता 
बल्कि उसे आगामी अधिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा सकता हैं। 
विधान-समिति ने अखिल-भारतीय काग्रेस कमेटी के विचार के लिए जो। प्रस्ताव 
उपस्थित किये थे उनमें अधिवेशन की तडक-भठक बन्द करने तथा उनमें अखि 
भारतीय कामग्रेस कमेटी के सदस्यो के ही उपस्थित होने की वात थी और इस सम्बस 
में कुछ असन्तोप भी था। मेरठ-अधिवेशन एक प्रकार से मब्य का मार्ग था। 
इसमे प्रतिनिधि तो आये थे, किन्तु दर्णको को बाहर निकाल दिया गया था। 
पुराने विवान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन अन्तिम था। मेरठ भारत के इतिहात 
में एक स्मरणीय नाम हे। विद्रोह की चिनगारी पहले-पहल मेरठ में उठों थी, 
और मेरठ में ही भारत के 'स्वतन्त्र एव पूर्ण मत्ता-मम्पन्न प्रजातन्त्र' की घोषणा 
की गयी। भारतीय राज-क्रान्ति की पहली हिसापूर्ण लडाई (१८५७) के वाद 
गवर्नर-जनरल वायसराय वना था, दूसरी (अहिसापूर्ण) लडाई के वाद भारत 
वायसराय का नाम-निञ्यान मिट गया। 


लीग का मत 


अब हम फिर अतिरिम सरकार की ओर आते हेँ। अतरिम सरकार पहल 
लीग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हें सम्मिलित करके स्थापित हुई। 
लीग के सम्मिलित होने के समय विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दोीर्य- 
कालीन योजना से भी सहमत है ओर विधान-परिपद्‌ मे बिना हिचक के सम्मिलित 
हो जायगी। ऐसा अतरिम सरकार में सम्मिलित होने की मूल गर्तो के कारण 
नही, वल्कि लीग की तरफ से लार्ड वेवल-द्वारा दिये गये आइवासत के कार 
समझा जाता था। परन्तु अतरिम सरकार में सम्मिलित होने के कुछ ही समय 
बाद लीग के नेता ने घोषणा की कि छीग विधान-परिपद्‌ में सम्मिलित नहीं होगी 
और वह अभी तक पाकिस्तान तथा दो विधान-परिंपदों की अपनी मूल मांगे 
पर कायम है। 


प्रतिनिधियां की लंदन-यात्रा 


यही स्थिति थी कि एकाएक ब्रिटिश प्रवानमन्नी ने काग्रेस तथा लीग के दे 
प्रतिनिधियों तथा अतरिम सरकार के सिख-प्रतिनिधि को विधान-परिपद्‌ के 
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सम्बन्ध में वातचीत के लिए रूदन बुलाया। काग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह हुई 
कि इस निमत्रण को स्वीकार न किया जाय, क्योकि उसका मत था कि विधान- 
परिपद्‌ का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करने से है---इसलिये परिपद्‌ 
सम्बन्धी प्रत्येक वात का फेसला लद॒न में न होकर भारत मे और भारतीयो-द्वारा 
होना चाहिये। इसी कारण भारत मे मत्रि-मिशन भेजने के विचार का स्वागत 
किया गया था। काग्रेस की तरफ से कहा गया कि यदि ब्रिटिश मनत्नरी इस विषय 
पर फिर कोई बात करना चाहते हे तो उन्हें भारत आ जाना चाहिए। परल्तु 
प्रधानमत्री श्री एटली के आवव्वासन देने पर पडित जवाहरलाल ने इस निमत्रण 
को स्वीकार कर लिया । २९ नवम्वर को वह लन्दन गये । पडित जवाहरलाल नेहरू 
और सरदार वलदेवसिह इग्लेड में थोडे ही दिनो रहे। भारत से आये मेहमानों 
से अहूग और एक साथ मिलने के उपरान्त ब्रिटिन प्रवानमत्री ने सभी भारतीय 
मेहमानों को आमत्रित किया और उनके मध्य अपना ६ सितम्वर का प्रसिद्ध वक्‍तव्य 
पढकर सुनाया, जिसने भारतीय राजनीति में फूट का एक बीज वो दिया। इस 
घोषणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया 
और काग्रेस तथा सिखो के प्रतिनिधि तुरन्त वापिस आ गये, व्योकि ९ दिसम्बर 
को विधान-परिपद्‌ का अधिवेशन आरम्भ हो रहा था। 


वक्तव्य का उद्देश्य 


ब्रिटिय मत्रिमडल के मतानुसार रूदन में हुई वातचीत का उहंण्य विधान- 
परिपद्‌ में सम्मिलित होने के छिए विधिन्न दको का सहयोग प्राप्त करवा था। 
साथ ही यह भी माना गया था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाह 
किये बिना किसी निर्णय पर नहीं पहुच सकते थे। मुख्य कठिनाई मन्रि-मि्न 
के १६ मई के वक्‍तव्य प्रा १९ (५) ओर (८) के सम्बन्ध में थी। पहले परे 
का प्तम्वन्ध समह बनाने जोर दूसरे का समह से प्रान्तों के पृथक होने से घा। वक्तव्य 
में बताया गया फि समृह बनाने के छिए बहुमत के सम्बन्ध मे सन्रि-मिनन का क्‍या 
मत था। इस में इस बहुमत को भाग (सेक्शन) का बहुमत दाहा सया। दूसरे 
शब्दों में दोठ प्रान्तो के अलग-अलग नहीं होगे, वल्कि व्यवितयों के होगे। मत्रि- 
मिशन ने लद॒न म प्राप्त दानूनी सलायह-द्वारा जाने मस्त की पुष्टि भी प्राप्त कर ली 
वी। फिर ववतव्य मे कहा गया था कि बिदतव्य झे उस भय को इसी जर्थ के साथ 
१६ मई की योजना का एक जावश्यव अग समझा जाना चाहिए, भिससे भारतीय 
एप्ट्र एक एसा व्थिव नयार फर सवे, जिसे सत्नाद की सरझ्यार पा्लमेंट में पेश 
एरन मे तत्पर हो सछे। इसरिए विधान-परियद्‌ णे सभी दलों को उसे स्वीकार 
दर लेना चाहिए। मतिमदल ने कायस से सत्रि-भिनन का पत्र मत स्वाकार 


लिन दाग अनु राप फिया, छिन्स्सि मुस्लिमल्टीग अपने गय पर फिर से विचार 
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कर सके। साथ ही मन्रिमडल ने यह भी सिफारिश की कि यदि इस आधारभूत 
तथ्य के सम्बन्ध में सघ-अदालत को निर्णय के लिए कहा जाय तो ऐसा तुरन्त होगा 
चाहिए और निर्णय होने तक परिपद्‌ के समूहों की बैठक स्थगित रखी जाप। 


कांग्रेस का मत 


जिस समय हलन्दन से काग्रेस तथा सिखो के प्रतिनिधि लौटे उस समग्र ब्रिटिन 
मन्त्रि-मण्डल का वक्‍तव्य प्रकाशित हो गया था। लेकिन काग्रेस को इस सम्बन्ध 
में निश्चय करने में कुछ समय लग गया। मन्त्रिमण्डल ने काग्रेस से वक्तव्य को 
स्वीकार करने का अनुरोष उचित परिस्थिति में नही किया। यदि दो दल किसी 
विशेष परिस्थिति मे कोई समझ्नौता करते हू और इस समझौते का मसविदा तेयार 
किया जाता हूँ तो एक दल द्वारा उस रामझौते की शर्ते में परिवर्तत करना और 
फिर दूसरे दल से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना अनुचित ही कहा जायगा। 
ब्रिटिश सरकार ने वक्‍तव्य का मनमाना अर्थ लगाया और इस अर्थ को समझौते 
का आवश्यक अग बना दिया और फिर काप्रेस को धमकी दी कि यदि वह इस 
अर्थ को स्वीकार नही करती तो ब्रिटिण सरकार विवान-परिपद्‌-द्वारा तैयार 
किया गया विधान पालंमेण्ट के आगे उपस्थित ही नही करेगी। ब्रिटिश सरकार 
की यह धमकी नियम-विरुद्ध ही नही, वल्कि नैतिक दृष्टि से विश्वासघात ही था। 

इस त्रिदलीय झगडे में अन्य दो दल चाहे जो करते, लेकिन काग्रेस का कतंव्य 
बिल्कुल स्पष्ट था। सवाल था कि ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य में झगडा सघ-अदालत 
के सुपुर्दे करने का जो सुझाव किया गया था वैसा किया जाय या नही ” पहली 
इच्छा यही होती थी कि ऐसा न किया जाय। परल्तु कार्येस कार्यसमिति ने ऐसा 
करने का निश्चय किया। लूदन के पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में श्री जिन्ना ने मामा 
सध-अदालत के सुपुर्द किये जाने की अवस्था में उसका निर्णय मानने से इन्कार 
कर दिया, क्योकि वह इसे वक्तव्य का महत्वपूर्ण अश समझते थे। फिर भी काय- 
समिति अपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विवान-परिषद्‌ के अध्यक्ष इस 
सम्बन्ध में पहले एक घोषणा करेगे, फिर परिपद्‌ एक प्रस्ताव पास करेगी आर 
अत में परिषद्‌ के अध्यक्ष सघ-अदालत के समक्ष एक अर्जी पेश करेंगे। 


पेथिक लारंस का वक्तव्प 


यह निश्चय ही था कि १७ दिसम्बर के दिन लाई प॑ थिक-लारेस ने लार्ड-सभा 
में भाषण करते हुए निम्न शब्द कहे --में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं 
कि यह सवाल ऐसा नही है, जो ब्रिटिश सरकार की राय मे सघ-अदालत के समक्ष 
उपस्थित करने योग्य हो। ६ दिसम्बर के वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था 
और ब्रिटिश सरकार जो अर्थ ठीक समझती हैँ वह भी बता दिया गया था। सरकार 
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का मत है कि सभी दलो को यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार सघ-- 
अदालत की चर्चा सिर्फ इसीलिए करती है कि विधान-परिषद इस विपय को सघ- 

अदालत के सुपुदं करना चाहती हुँ। काग्रेस ने यही मत प्रकट किया था। ऐसा 

तुरत होना चाहिए। में यह विल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्राट की सरकार 

१६ मई के वक्‍तव्य के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या पर कायम हैं और सघ-अदालतः 
से अपील करने पर भी उसका इरादा इस अर्थ से हटने का नही है। मुझे आशा है 

कि ऐसा समझौता हो जायगा, जिससे दोनो दलो की आशका मिट सके ।” 


कार्य-खमिति का वक्तव्य 


अब काग्रेस बडी दुविधा मे पड गयी। विधान-परिषद्‌ के काग्रेसी दल ने यह 
मामला कार्य-समिति के विचार के लिए छोड दिया और कार्य-समिति ने कई दिन 
और रात इस समस्या पर सोच-विचार करने में बिताये। यदि ६ दिसम्बर का 
वक्तव्य नही माना जाता तो समूहों के लिए पृथक विधान-परिपद्‌ बन जाती और 
आसाम तथा सीमाप्रान्त के उस परिपद्‌ में सम्मिलित होने या न होने का भी कोई 
प्रभाव न पडता। इस तरह लीग का सनचीता ही होता। कार्य-समिति को इन सब 
बातों पर विचार करना था। मेरठ में काग्रेस का अधिवेशन हुए अभी एक महीना 
भी नही हुआ था। इसमे कार्य-समिति तथा सम्नराट्‌ की सरकार के मध्य हुईं सम्पूर्ण 
व्यवस्था को काग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, किन्तु अब अनेक पेचीदगियों से भरी 
नयी परिस्थिति उपस्थित थी। काग्रेस-अधिवेशन में हुए निश्चयो पर केवल अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी ही विचार कर सकती थी। अत कार्य-समिति ने यह 
मामला उसी के सुपुर्दे कर दिया। ५ जनवरी १९४७ को अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी की बैठक हुई। कार्य-समिति ने २२ दिसम्बर, १९४६ को एक विस्तृत 
वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमे १६ मई से अब तक की घटनाओं पर विचार 
करते हुए यह कहा गया कि कार्य-समिति को खेद हूँ कि ब्रिटिण सरकार ने ऐसा 
आचरण किया है, जो उसके अपने आइवासनों के विरुद्ध हैं और जिससे भारत की 
बहसस्यक जनता के मन में सदेह उत्पन्न हो गया है। इधर कुछ समय से ब्रिटिण 
सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुस ऐसा रहा है, जिससे देश 
की परिस्थिति की कठिनाइया और पेच्रीदगिया बढ गयी हैँ। विधान-परिपद्‌- 
के सदस्यो के चुनाव के इतने समय वाद उन्होने जो हस्तक्षेप किया हे इससे भविष्य 
में सकट उत्पन्न हो सकता हैं। उसमे यह भी कहा गया कि समिति विधान-परिपंदः 
को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगी 
भर उसे विश्वास है कि मुसलिम लीग के सदस्य उसे इस विपय में सहयोग प्रदान 
करेगे। इस उददंदय की पूतति के लिए समिति ने परिपद्‌ के काग्रेसी प्रतिनिधियों को 


लक 


महत्वपूर्ण विषयो पर सोच-विचार के लिए अगली बैठक के लिए स्थ॑ंगित करने की 
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सलाह दी हे। उसका अब भी यही मत हू कि भागों (सेक्‍्सनो) में मत लिए जाने 
के सम्बन्ध में ब्रिटिण सरकार ने जो अर्थ लगाया है बह प्रान्तीय स्वशासन के अपि 
कारो के विरुद्ध हँ--उसी प्रान्तीय स्वभासन के, जो। १६ मई के वक्तव्य मे प्रस्ता 
वित्त योजना का मूल सिद्धान्त हे। समिति कोई ऐसी वात नही करना चाली 
जिससे विधान-परिपद्‌ का कार्य सफलतापूर्वक चलने में बाबा पडने की सम्भावता 
हो। देश के सामने उपरिथव समस्याओं के महत्व को ध्यान में रसते हुए और 
होनेवाले निर्णयों के जो परिणाम हो सकते है उनका अनुमान करते हुए समिति 
जनवरी मे अखिल भारतीय कार्मेस कमेटी की एक बेंठक दिल्‍ली में बुला रही हूं 
पजिससे उचित निददेश प्राप्त किया जा सके 


कांग्रेस-कमेटी का निर्णय 


१९४७ का नया साल काग्रेस और देश के लिए महान घटनाए लेकर थघृरु 
हुआ। ५ जनवरी को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेगन यह विचार 
करने -के लिए हुआ कि ब्रिटिग मत्रिमडल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार 
किया जाय या नही। यदि वक्‍तव्य को अस्वीकार किया जाता है तो इसका मतलव 

आ कि काग्रेस १६ मई के वक्‍तव्य से भी सम्बन्ध त्यागती हू ओर इस प्रकार 
म्‌स्लिस लीग को विवान-परिपद्‌ मे सम्मिलित होने का अवसर नही दे सकती। 
मस्लिम लीग को समूह 'वी' और सी” का विवान तंयार करने और उनके लिए 
एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई होती और इसीलिए वह ब्रिटेन से नयी 
योजना मागती, जो ब्रिटेन उसे सहर्प दे देता। परन्तु यदि वक्‍तव्य को स्वीकार 
करना था तब भी उतने ही बुरे खतरों का सामना होना था। उस हालत म 
श्री जिन्ना को हेकडी उठकर आसमान से छ जाती और वह कुछ और भी शत 
मजूर करा छेते। इनमे एक शर्ते समूह की सेना रखना होती और यदि कोई 
विदेशी सेना आक्रमण करती तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित 
करने की चेष्टा करती। यही नही, जिन्ना साहब धारा-सभा, सेना ओर नौक रियो 
में आधे स्थान अपने लिए मागते। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखत हुए 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुझाव को स्वीकार 

कर लिया और यह यही समाप्त होगया। कमेटी का प्रस्ताव इस प्रकार 
ध्ट [अ] 

“अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पिछले नवम्बर के मेरठ-अधिवेशन से अब 
तक होनेवाली घटनाओ, ब्रिटिश मत्रिमडल के ६ दिसम्बर के वक्तव्य और कारयें- 
समिति के २२ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्‍तव्य पर विचार करने के बाद काग्रेस 
को निम्न सलाह देती है -- ! 
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(१) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १९४६ 
के वक्तव्य की पुष्टि करती है और उसमे प्रकट किये विचारों से सहमति प्रकट 
करती है। 

(२) यद्यपि काग्रेस विवादास्पद प्रश्न की व्याख्या का मामठा सघ-अदालुत 
केषपुर्द करने के पक्ष में हमेशा से रही है, तथापि ब्रिटिण सरकार की हाल की 
घोझणाओ को मद्देनजर रखते हुए अब ऐसा करना बिलकुल निरुद्देशय और अवाछनीय 
समझती है। यदि सम्बन्धित दल निर्णय को स्वीकार करने को तेयार हो और 
यह आधार मानने को तैयार हो तभी यह मामरा सघ-अदालूत के सुपुर्द किया 
जा सकता है । 

(३) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का यह दृढ मत है कि स्वतत्र भारत 
के विधान का निर्माण भारतीय जनता-द्वारा और अधिक से अधिक विस्तृत मतेक्य 
के आधार पर होना चाहिए। इस कार्य में किसी बाहरी गक्ति का हस्तक्षेप नही 
होना चाहिए और किसी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त अथवा प्रान्त के भाग पर दवाव 
न डालना चाहिए। अखिल भारतीय काग्रेस महसूस करती हैँ कि कुछ सूबो में 
जैसे आसाम, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्‍्त, और पजाब के सिखो के मार्ग मे ब्रिटिश 
मिशन के १६ मई, १९४६ वाले वक्तव्य से, और खासकर ६ दिसम्बर, १९४६ 
वाले वक्तव्य की व्याख्या-दह्वरा, कठिनाइया उपस्थित की गयी है। जिन लोगों 
के साथ यह जबर्दस्ती की जा रही है उन पर दवाव डालने में काग्रेस हिस्सा 
नही ले सकती। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे खुद ब्रिटिश सरकार ने मजूर 
किया हे। 

(४) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस बात के लिए उत्सुक है कि विधान- 
परिषद्‌ स्वाधीन भारत के लिए विधान बनाने का कार्य सभी सम्बन्धित दलो की 
सद्भावना से करे, जिससे व्याख्या की विभिन्नता से उठनेवाली कठिनाइयों को 
दूर किया जासके, और परिषद्‌ सेक्‍्शनों में अनुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धति 
के विपय में भी ब्रिटिश सरकार की व्याख्या को स्वीकार कर ले। परन्तु यह स्पष्ट 
समझ लेना चाहिए कि इसके कारण किसी प्रान्त पर अनुचित दवाव न पड़ना 
चाहिए और साथ ही पजाब में सिखो के अधिकार भी सुरक्षित रहते चाहिए। 


लीग का निर्णय 


यद्यपि आञा यह की जाती थी कि मुस्लिम छीग ६ जनवरी को पास किये 
गये कांग्रेस के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी बैठक कुछ पहले बुलायेगी, 
तो भी लीग की बैठक विधान-परिषद्‌ होने की तारीख के ९ दिन वाद २९ जनवरी 
को बुलायी गयी। इससे स्पष्ट था कि छीग का इरादा विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित 
होने का नहीं था। 
३६ 


श्र संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


लीग की कार्य-समिति ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के ६ जनवरी के 
प्रस्ताव को वे$मानी से भरी चाल और झव्दाटरम्वघनर बताया, शिसक्य उद्ृग्य विधि 
सरकार, मुस्लिम लीग जौर लोकमत को धोला देना था। व्रोप यह था हि 
सिद्धातों तथा कार्य-पद्धति के विपय में जो निचचय विये गय है वे १६ मई, १९४६ 
वक्तव्य के क्षेत्र से परे है और कार्मेस ने विवान-परिपद्‌ को जैसा रूप दिया हैं व॑ 
देने का मत्रि-मिगन का उद्श्य कदापि न था। लीग की कार्य-समित्ति ने समप्राद 
की सरकार से यह घोषणा करने को कहां कि मत्रि-सियन की योजना अतफद 
हुई है। लीग ने यह भी मत प्रकट किया कि विवान-परिपद्‌ के हिए जो चुनाव 
हुए हैँ वे अनियमित है और परिषद में हुई कार्यवाही जोर निव्चय नी अनियमित 


ही है। 


>प१ 


एटली का वक्तव्य 


२० फरवरी १९४७ को हाउस आफ कामन्स में बोठते हुए ब्रिटिश प्रचान- 

मत्री श्री क्लेमेंट एटली ने जो कुछ कहा वह सक्षेप में इस प्रकार है 
वहुत समय से ब्रिटिश सरकार की नीति रही हूं कि भारत में स्वायत्त मात 

की स्थापना कर दी जाय। इसी नीति के अनुसार भारतीयों को अधिकाविक 
दायित्व सौपा जाता रहा है और आज नागरिक शासन तथा सेनाजो की वागडार 
बहुत हद तक भारतीय असंनिक तथा सेनिक अफसरों के ही हाथ हूँ। सम्राद्‌ का 
सरकार की धारणा हूँ कि यही नीति उचित है। मत्रि-मि्नन के उ्हरय तथा 
उसके कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि सम्राट की सरकार के लिये बह 
खेद का विषय है कि अभी तक भारतीय दलों में मतभेद हूँ जिसके कारण विधात- 
परिषद्‌ का कार्य सुचारु रूप से चलने में वाधाएं उपस्थित हो रही हूँं। सम्राद्‌ 
की सरकार की यह इच्छा है कि मन्रि-मिशन की योजना के अनुसार, भारत # 
विभिन्न दलो की स्वीकृति से बनाये गये विवान-द्वारा निश्चित अधिकारियों की 
अपना दायित्व सौंप दिया जाय] किन्तु दुर्भाग्यवण ऐसे विधान तथा अधिकारियों 
का अस्तित्व इस समय सम्भव नहीं मालूम होता। वर्तमान अनिश्चित स्विंतिं 
विपद की आशकाओ से परे नही हैं और एसी स्थिति अनिद्िचित समय तक रह 
भी नही दी जा सकती। सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निरचय कीं 
सूचित कर देता चाहती है कि वह जून १९४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हषे 
में शक्ति सौप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगी। इसलिये यह आवश्यक हूं कि सब 
दल आपसी मतभेदों को भुलाकर अगले वर्ष आनेवाले भारी उत्तरदायित्व को सभी- 
लते के लिये तैयार हो जाये।” 

आगे उन्होने कहा कि यदि निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रति 
निधित्वपूर्ण परिषदु-द्वारा ऐसा विधान न बनाया जा सका तो सम्राट्‌ की सरकार 
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को यह विचार करता पडेगा कि ब्विटिग भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व 
पूरे का पूरा, ब्रिटिय भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभकत करके वतमान 
प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे ढग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के 
लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, सौपा जाय। किन्तु यह निश्चित है कि ज्यो-ज्यो 
दायित्व सौपने का कार्य आगे वढता जायगा, भारत-सरकार के १९३५ के कानून 
की जरतों को निभाना अधिकाधिक कठिन होता जायगा। निश्चित समय पर पूर्णे 
रूप से दायित्व सौपने का विधान लागू हे। जायगा। 

भारतीय रियासतों के बारे मे उन्होंने कहा कि सम्राट की सरकार अपनी 
सावभौमसत्ता (प्रभुसत्ता) के अतर्गत भारतीय रियासतो को ब्रिटिण भारत की 
किसी भी सरकार के सुपुर्दे नही करना चाहती। अतिम रूप से दायित्व सोौपने 
से पहले सम्राद की सार्वभौम सत्ता का अन्त कर देने की कोई इच्छा नही हें, 
किन्तु यह विचार किया जा रहा हे कि इस अन्तर्काल में व्यक्तिगत रूप से सम्राट 

हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा अपने सम्बन्ध स्थिर कर ले। 

नए वाइसराय की नियुक्ति के सवध मे उन्होंने कहा कि फील्ड-मार्यल माननीय 
वाइकाउन्ट वेवछू को १९४३ में वाइसराय नियक्त किया गया था। यह स्वीकार 
किया गया था कि यह नियक्ति य॒ुद्धकाल के लिये होगी। ऐसे कठिन समय में 
लार्ड वेवल ने इस उच्च पद का कार्य वडी लूगन तथा निष्ठा से निभाया है। जब 
भारत नवीन तथा अतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रहा हैं, यह सोचा गया हू कि 
यह समय इस यद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त हूेँ। सम्राद 

एडमिरल वाइकाउन्ट माउटबेटन की नियुक्ति लार्ड वेवल के स्थान पर प्रसन्नता- 

पूर्वक की हैँ जिनको भारत की भावी समृद्धि तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते 
हुए भारत-सरकार का दायित्व भारतीय हाथो में सोपने का भार दिया जायगा। 
यह परिवर्तन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
कि सम्राट ने प्रसन्नतापूर्वक वाइकाउन्ट वेवल को अर्क की पदवी देना स्वीकार 
किया है। 


वक्तव्य की श्रात्ोचना 


यह वक्तव्य भी सदा की तरह अस्पप्ट था। इसमें अनेक विकल्प इस तरह 
रखे गये थे, जिससे जिन व्यक्तियों को सत्ता हस्तातरित की जाय वे विकल्पों के 
अनेक अर्थ लगा सके। काग्रेस आशा कर सकती थी कि देश की सवस बडी राज- 
नीतिक सस्था के रूप में, और एक एसी सस्था के रूप में जिसका अल्पसख्यक 
समृदायो से (जिनमे मुसलमान भी थे) गहरा सम्बन्ध था, उसे विद्येप महत्व 
मिलेगा। उधर लीग पूर्ण प्रतिनिधित्व” चब्दों के महत्व पर निभर थी और उसको 
आशा थी कि जब तक वह विधान-परियद में भाग नहीं लेगी तद तक परिपद को 


संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 

पूर्ण-अतिनिधित्व” नहीं कहा जा सकेगा और इस तरह लीग के दावे को पूरी 
तरह माना जायगा। इसके अतिन्वित रियारातों का प्रोत्याहन यह नह कर वडावा 
गया कि सत्ता अतिम रूप से हस्तातरित करने तक प्रभ-शवित की प्रणाली का क्न्त 
नही किया जायगा और दरमियानी काल में रियासतो की शासक-शक्षित मे बये 
सम्बन्ध कायम किये जायगे। इस प्रकार ववतव्य के कुछ भाग अस्पप्ट थे, फिर 
भी काग्रेस को वह वृद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक जान पडद्। जो भी हो 
विधान-परिपद्‌ को अव अधिक तेजी से काम करना था। नसत्ता-ह्स्तातरण दे 
लिए आवश्यक कारंबाई तुरन्त आरम्भ हो जानी थघी। उस समय यह नव बडा 
ही आकर्षक जान पडा। 


भगडे और रक्तपात 


इस्लेड के कठोर नीतिज्ञों तथा सीबे-सादे हिन्दुस्तानियो की यह आजा बल- 
वती थी कि यह काम इतने सुचारु रूप से किया जायगा कि दोनो पक्षों को सम्पूर्ण 
सतोप प्राप्त होगा, परन्तु यह आश्ञा पूरी न हो सकी। भारत में खीचा-तानी 
क्या, आपस की मार-काट से खन की नदिया वह गई और लूट तथा आग से वह 
तवाही हुई कि बयान नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग की तरफ से पजाव, 
सिंध तथा सीमाप्रात मे अपना शासन जामाने की चेप्टा, खुत्लम-खुला निलज्जता 
से अपनी ताकतों को सजाना, मानो युद्ध-क्षेत्र में मौजूद हो, आसाम की सरहद 
पर तीन ओर से आक्रमण आदि इस सस्था की नई रण-कला के प्रत्यक्ष प्रमाण व, 
और इस बात के परिचायक थे कि पाकिस्तान बलपूर्वक कायम किया जायगा। 

सीमाप्रान्त के दगो में जानो का भारी नुकसान, भौर हिन्दुओ-सिल्ों का वात 
मुसलमान बनाया जाना, उस समय दिखलाया गया जबकि वाइसराय आने ही 
वाले थे। श्री मेहरचन्द खन्ना, मन्त्री इन्फार्मशन ने पत्चकारों की कान्‍्फरेस में 
बतलाया, कि दिसम्बर से अप्रैल तक, प्रात भर के दगो मे ४०० हिन्दू और सिख 
मारे गये, १५० घायल हुए और १६०० घरो तथा ५० हिन्दू या सिख धमस्थावा 
को जलाया गया। ३०० से अधिक को जबरन मुसलमान बनाया गया और ५० 
को भगा ले जाया गया। उन्होने बतलाया कि मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने विहार 
से लौट कर, फ्रण्टियर के मुसलमानों को कुरान के फटे पन्ने और इच्सानी सोपडिया 
दिखला कर, तथा “बिहार का बदला फ्रण्टियर लेगा” और “खून का बदला खून 
के नारे लगा कर मुसलमानो को भडकाया। 

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नई चीज नही थी। १९०६ से शुरू 
करके, हर वह कदम जो कि म्‌स्लिम अधिकारो के लिए उठाया गया, उन्हें देश से 
दूर ही ले गया और इससे एकता की सम्भावना नष्ट हो गई। किच्तु अन्तिम 
कदम, जिससे कि तख्ता पलट जाय, विचाराधीन रहा। दुख से कहना पडता है 
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कि वल का प्रयोग किया गया। दिल्‍ली में बडी भयानक खबरे गब्त लगा रही थी 
और फ्रण्टियर तथा पजाब से छपे-छपे आनेवाली खबरें चौकानेवाली थी। १९४२ 
में, जैसे हिन्दुस्तान पर जापानी हमले का आतक छाया था, वेसे ही उत्तर से हर 
समयआक्रमण की आशका थी। 


गांधीजी का वक्तव्य 


किन्तु यह तनातनी महात्मा गाधी के उस प्रार्थना के बादवाले भाषण से, 
जो उन्होने नये वाइसराय से मिलने के बाद ४ मई १९४७ को दिया था, कुछ हद 
तक कम हो गई। भगी कालोनी नई दिल्‍ली से प्रार्थना के बाद बोलते हुए उन्होने 
कहा कि वाइसराय ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वह हिन्दुस्तान में इसलिए आये 
हैं कि गान्तिपूवंक सब शासन हिन्दुस्तानियो के हाथो में सौप दे | गाधीजी ने यह भी 
कहा, कि उनकी यह दिली ख्वाहिश है, कि हिन्दुस्तान एक रहे और सब लोग चाहे 
वे किसी भी सम्प्रदाय के हो, प्रेमपूर्वक मिलकर रहे । यदि, वाइसराय की कोशिशो 
के बावजूद, इस बीच झगडे बद न हुए तो वह फौजी ताकत का प्रयोग करने में 
भी नहीं चूकेगे। उनकी इच्छा हैँ कि हिन्दुस्तानी बीती को भूल जायें और 
अग्रेजो की नीयत में विश्वास रखे कि वे, यदि हो सका तो, जाने से पहले, हिन्दू 
मुसलमानों में समझौता करवा देगे। ऐसी स्थिति में जबतक वाइसराय पर 
विश्वासघात का इलजाम साबित न हो जाय, जनता को उनकी नेकनीयती पर 
भरोसा करना चाहिये। यदि हिन्दू और मुसलमान रूडते ही रहे तो इसका यह 
मतलब होगा कि वे अग्रेजो को यहाँ से चही भेजना चाहते। अग्रेज जून १९४८ 
तक जरूर चले जायेँंगे। बेहतर होगा, यदि परस्पर-दोषारोपण बद किया जाय | 


पंजाव ओर बंगाल का विभाजन 


पजाव औरं सीमाप्रात मे, मार्चे-अप्रेल १९४७ से हिसा की जो आधी उठी 
और तीज हुई, उसका उद्देष्य मौजूदा मत्रि-मडलो को, वैध और कानूनी विधि के 
बजाय वलपूर्वक उखाड फंकना था, किन्तु मनसूवे पूरे न हुए। तिस पर भी, लूट- 
मार, कत्ल और खून की वारदातो ने सारे देश को हिला दिया और अत में काग्रेस 
की कार्यकारिणी ने पजाव के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया 
ताकि हिन्दू-वहुसख्यक विभाग को विरोधियों के अन्याय से सुरक्षित बनाया जाय। 


" 
ज्योही यह प्रस्ताव मार्च १९४७ के मध्य में पास हुआ, त्योही वगाल में इसकी 
पतिक्रिया प्रत्यक्ष हो गई और वगाल को बांट देने की मांग की गई। बँगालियो 
ने यह अनुभव विया कि ६३० लाख की आबादी में मुसलमानों की कुल मिलाकर 
७० लाख की अधिक सस्‍्या होने से सारे प्रान्त को सदा के लिए मुग्लिम लीग के 
अधीन नही छोडा जा सकता। कुदरती तौर पर यह सवार उठा, कि पच्छिमी 


सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास 


जल है 


"बा के/हिन्दू, पूरवी बगाल के हिन्दुआ की अवस्था को, जो कि अत्यविक मुस्लिम 

->हुगर्त के रहम पर रह जायेंगे, किस तरह शान्ति और धीरज से सहन करेंगे / 
तो इसका उत्तर मिला कि पच्छिमी बंगाल के मुस्लिम अत्पसख्यक जिस तस्ह 
दिन गुजा रेगे, उसी तरह पूरवी बगाल की हिन्दू अल्पसस्या सहेगी। 


भारत छोड़ने की तेयारी 


इन घटनाओं से फिर यह शक होने लगा क्रि ब्रिदेन ने जो भारत छोड जाने 
की घोषणा की हूँ उसमें सचाई कहां तक हँ। अगर वे सच्चे हूं तो फिर इस देश 
के टुकडे कर जाने का इरादा क्यो रखते हैं ? फिर भी पिछले तीन महीनो में जो 
परिवर्तन हुए उनसे यहीं प्रतीत होता था कि अग्रेजो की यह घोषणा सच्ची और 
गम्भीर है । और यही तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के अग्रेजो की गणना की जा रही 
हैँ ताकि उन्हें वापस भेजने का प्रवन्ध किया जाय, जनता के मन से सदेह दूर करने 
को काफी था। सिविल, मेडिकल तथा पुलिस विभागों को समेट देने की योजना को, 
जो कि हिन्दुस्तान को ह्वाइट हाल से मालूम हुई है, यो ही नही उडाया जा सकता। 
इसे चालाकी की चाल नही कही जा सकती। १५० साल मे, प्रथम वार हिन्दुस्तानी 
फौज का बनाया जाना कुछ मजाक नही हूँ । रियासतो में, एजण्ट-जनरल का ओहदा 
हटाये जाने के साथ-साथ पोलिटिकल डिपार्टमेंट का समेटा जाना, और रेजीडेटो 
के अधिकारों का हवस इत्यादि, ऐसे लक्षण हे, जिनसे अग्रेजी दुकान के उठाये 
जाने का निश्चय जाहिर होता है । रुपये का पिंड स्टलिंग से बहुत पहले छुटाया 
जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकूल होने से नही हो सका 
था । शिलिंग कमेटी तथा कोल कमेटियो ने बडी प्रवलू रिपोर्ट पेश की हे, जिनसे 
अब हिन्दुस्तान को इग्लैड का पुछलग्गा नही बना रहन। होगा । 


कंग्रेस-समिति की बेठक 


जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तब यह घोषणा की गई कि वाइसराय ने २ 
मई को लार्ड इस्मे के हाथ ब्रिटिश मत्रिमडल को अपनी रिपोर्ट भेज दी हे। इस 
प्रकार कंबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान को अधिकार हस्तातरित करने का ऐलान फिर 
वही १६ मई को किया गया जैसा कि ठीक एक वर्ष पूर्व किया गया था। किन्तु 
पार्ल्यामेंट के अवकाश के कारण, यह महत्वपूर्ण काम २ जून १९४७ तक मुल्तवी 
किया गया। 

जब निश्चित तिथि आई तब २ जून को वाइसराय ने थोडे-से नेताओ को 
दावत दी और ३ जून को माउण्टबेटन-योजना घोषित हुई । इसके बाद १० 
नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार वलदेवसिह के रेडियो-भाषण हुए। 


की 


पराधीनता के बंधन दूठे : १९४६-४७ २६७ 


३ जून १९४७ के अग्रेजी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, 
विधान-परिपद्‌, करजन रोड नई दिल्‍ली में, आल इण्डिया काग्रेस कमेटी का एक 
विशेष अधिवेशन १४-१५ जूत १९४७ को दिन के २ बजे हुआ। सभापति 
आचाये कृपलानी और २१८ सदस्य उपस्थित थे। 

काग्रेस कार्यकारिणी-द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्री 
गोविद्वल्कमभ पत॒ ने पेण किया और मौलाना अबुलकलाम आजाद ने उसका 
अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव के सबंध में बहस समाप्त होने पर, मत लिया 
गया। असली प्रस्ताव २९ के विरुद्ध १५३ के बहुमत से पास हुआ। कुछ सदस्य 
तटस्थ रहे। प्रस्ताव यह था -- 

आल इडिया काग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछली बेठक के बाद की घटनाओ 
पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। खासकर, ब्विटिश सरकार के २० फरवरी तथा ३ 
जन १९४७ के वकक्‍तव्यों पर गहरा विचार किया हं। इस बीच, कार्यकारिणी 
द्वारा पास किए गए प्रस्तावों का, यह कमेटी अनूमोदन तथा समर्थन करती है। 

कमेटी, क्िटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती हे" कि आगामी 
अगस्त तक, सारे अधिकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौप दिय जायेंगे। 

ब्रिटिश केबिनट-मिगन के १६ मई १९४६ के वक्तव्य तथा बाद में ६ दिसम्बर 
१९४६ की उस पर की गयी व्याख्याओ को काग्रेस ने स्वीकार कर लिया है और 
सिजन की योजना के अनुसार विधान-परिपद्‌ कायम करके, उस पर असल क्र 
रही हैं। विधान-परिपद ६ मास से अधिक समय से अपना काम कर रही हं। 
परिपद्‌ ने, अपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्व॒तत्र लोकतत्र राज घोषित किया है। 
इसके अलावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समान बूनियादी अधिकारों और 
सुअवसरो के आधार पर, आजाद हिन्दुस्तान सघ का विधान बनाने में भी विधान- 
परिषद्‌ ने काफी उन्नति कर ली ह। 

१६ मई की योजता को म॒स्लिम लीग ने अस्वीकार किया था और विधान- 
सभा में शामिल होने से भी उसने इन्कार किया था। इसको दृष्टि मे रखते हुए 
तथा काग्रेस की इस नीति के अनुसार कि, “यह किसी प्रदेश के लोगो को हिन्दुस्तानी 
संघ में गामिल हो जाने पर बाधित नही करेगी, आल इडिया' काग्रेस कमेटी 
ने, ३ जून की घोषणा में लिखो तजवीजो को मजर कर लिया है, जिसमे 
जनता का मत जानने की विधि भी लिखी है । 

३ जून, १९४७ की तजवीजों के अनुसार सम्भवत हिन्दुस्तान के कुछ भाग 
इससे अलहदा हो जायँ। बडे खेद के साथ, मौजूदा हालात में आल इंडिया कामग्रेस 
कमेटी इस सम्भावना को मान रही हें। 

गो आजादी निकट हें, मगर समय भी विकट है। आजादी के दीवानो से 
आज के हिन्दुरतान की परिस्थिति, सतके तथा संगठित रहने की माग कर रही 
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धर 
थ] 


« .है।..आज के सकट-समय में, जबकि देशद्रोही तथा विच्छेद करनंवाली शक्तिया 

ह न र्न और इसकी जनता के हितों को आहत करने की चेप्टा कर रही हैं, 

इंडिया काग्रेस कमेटी, आम जनता और विशेषकर प्रत्येक कांग्रेसी से तकाजा 

करती हे, कि वह अपने छोटे-मोटे झगड़े भूलकर सतर्क और सगठित हो तथा 

हिन्दुस्तान की आजादी को, हर उस व्यक्ति से जो इसे हानि पहुंचाना चाहता हूँ, 
अपनी पूरी ताकत ऊगाकर युरक्षित रसने के लिए तत्पर हो जाय | 

इसके बाद हिन्दुस्तानी रियासतो-विपयक्र प्रस्ताव जिसकी सिफारिश काय॑- 
कारिणी ने की थी, श्री पट्टाभि सीतारामय्या द्वारा पेण किया गया और गकरराव 
देव ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसस्मति से पास हुआ | प्रस्ताव सक्षेप 
में इस प्रकार हैं -- 

“आल इडिया काग्रेस कमेटी, विधान-परिपद्‌ में बहुत-सी रियासतों के घामिल 
होने का स्वागत करती हँ। कमेटी आशा करती हैँ कि थोष सभी रियासते भी, 
आजाद हिन्दुस्तान के विधान-निर्माण में, जिसके अनुसार रियासती इकाइया 

* सघ में सम्मिलित होनेवाली दूसरी इकाइयों की तरह बराबर की भागीदार होगी, 
अपना-अपना सहयोग देंगी । 

“जो वैधानिक तब्दीलिया की जा रही है उनमे रियासतो की स्थिति, कैविनट 
मिशन के मेमोरेइम ता० १२ मई, १९४६ के वक्‍तव्य में निर्धारित कर दी गयी 
है। ३ जून १९४७ के वक्तव्य ने इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं की। इन 
दस्तावेजों के अनुसार हिन्दुस्तानी सघ में ब्रिटिश भारत और रियासते दोनो शामिल 
होगी। सर्वोपरि सत्ता, अधिकार हस्तारित होने पर समाप्त हो जायगी, और 
यदि कोई रियासत सघ में सम्मिलित नही होती, तो वह किसी अन्य प्रकार के 
राजनीतिक नाते से बंध जायगी। 

“आल इडिया काग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतत्र हो 
जाने का हक तस्लीम नही करती, जिससे कि वह शेप भारत से अलग-थलग रह 
सके। इसका मतलब हिन्दुस्तानी इतिहास की गति तथा आज के हिन्दुस्तानियो 
की वास्तविक स्थिति से इन्कार करना होगा। 

“आल इडिया काग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, आज की स्थिति 
को भलीभाति समझकर, अपनी प्रजा तथा समस्त भारत के हितार्थ, अपनी भ्रज। 
के हमराह प्रजातत्र की इकाइया वनकर हिन्दुस्तानी सघ में सम्मिलित होगे। 


कृपलानीजी का भाषण 


इसके बाद काग्रेस के प्रधान ने अपना भाषण विया। नीचे हम उनके भाषण 
के अन्तिम भाग का साराश देते है --- 
व, दे इस संस्था कप बु अ 
जब में इस सस्था का प्रधान बना था तब गाघधीजी ने अपने एक प्रार्थना- 
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भाषण में कहा था कि मझे न केवछकू काटो का ताज सिर पर धारण करना होगा 
बल्कि कॉटो की सेज पर भी लेटना पडेगा। मैने तव यह अनभव नहीं क्या था 
कि सचमच वही होगा। १६ अक्ट्वर को मेरे प्रधान चने जाने की घोषणा हु: 
और १७ ता० को मुझे विमान द्वारा नोआखली जाना पदा। इसके बाद मर्स 
विद्दार जाना पडा और अभी-अभी पजाव भी गया था। दोनो सम्प्रदाय वाले 
वबदबदा कर हिसा और मारकाठ कर रहे हैं और हाल की भिइन्त में जिस प्रकार 
की सगदिली और जुल्म की वारदाते हुई हूँ उतकी मिसाल पहले कही नही मिलती । 
ने एक कुर्आँ देखा हुं जिसमे १०७ स्त्री-बच्चों ने अपनी आवरू बचाने के लिए 
छर्लाग लगाकर जान दे दी। एक दूसरी जगह, एक धर्मस्थान में पुरुषों ने ५० 
स्त्रियों का इसी कारण अपने हाथो वध कार डाला। मेने एक घर में हडिदियों 
के ढेर देखें है, जिसमे ३०७ व्यकवितियो---अधिकाश स्त्री-वच्चों को--आकमण- 
कारियो ने वबद कर जिन्दा जला डाला था। इन भयानक दृश्यों को देखकर उस 
समस्या के विपय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पडा है। ठुठछ सदस्यों से हम पर 
इलजाम लगाया हे कि हमने भयभीत होकर ही यह निश्चय किया हैं। में इस 
आरोप के तथ्य को कवृरू करता हूँ, मगर उस मतलब में नहीं जिसके अधीन कि 
आरोप किया गया है। हमें जानो की क्षति या विववाओं के ठ्लाप या 
अनाथों के कऋत्दन या अनेक घरों के जलाये जाने का भय नही हैं, वल्कि भय 
इस बात का हूँ कि यदि हम इस प्रकार एक-दूसरे से बदला सेने के लिए 
वार करते रहे तो अन्त में हम नर-भक्षी राक्षस या उससे भी ज्यादा पतित हो 
जायेंगे। 
में पिछले ३० साल से गाधी जी की सगति में रहा हैं। उनके प्रति भरी वफा- 
दारी और श्रद्धा कभी डोवांडोल नहीं हुई। यह निजी नहीं वरन्‌ राजनीतिक 
वफादारी है। जब-जवब उनसे मेरा मतभेद भी हुआ तव नव मेरी विधारू तईसगत 
यविलयों से उनका राजनीतिक सहज-ज्ञान मे अधिक ठीक प्रदीन &आ] आज 
भी, में समसना हैं कि गाधीजी अपनी श्रेप्ठतम निर्भविता के साथ ठीऊ है और भरा 
मत दोषयूवन है। तो फिर में उनके साथ व्यो नहीं ह ” एसभा छारण गढ़ है 
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उक-महँ हो रहा है। अहिसापूर्ण असहयोग की तरह, कोई निश्चित पथ नहीं है 
कि जिसपर चलकर हम अपनी मजिल पर पहुच जाय। 

इसे। हृदय-विदारक हालात मे, मैंने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर 
लिया है। आप जानते होगे क्वि मेरा जन्मस्थान, परिवार और घर-वार पाकिस्तान 
मे है। मेरे बन्चु-बाधव सभी वही रह रहे हैं। सन्‌ १६०६ में जब मेने राजनीतिक 
क्षेत्र में कदम रक्खा था तब मेने कभी नही सोचा था कि मे हिन्दुस्तान के किसी 
भाग-विशेष की आजादी की सातिर काम कर रहा हूं। में तो समस्त भारत के 
लिए काम कर रहा था। इस देश का प्रत्येक नदी-ताला, कोना-कोना मेरे लिए 
पवित्र हैं और इस कृत्रिम वँटवारे के बाद भी वह मेरे लिए वसा ही बना रहेगा। 

कहा जाता हे कि इस फंसले से साम्प्रदायिक दगे-फिसाद बद नही होगे और 
न हो सकेगे। हाँ, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा हूँ कि शैतान की गुडइडी 
चढ़ी हैं। तो फिर भविष्य में ये दगे क्योकर सँभाले जायेंगे ? क्या यह जहरीला 
चक्र और भी वेग पकड़ छेगा जैसा कि अभी-अभी बदला लेने से बटा है? इस 
प्रश्न का उत्तर में अपने मेरठ के सभापति के भाषण में दे चुका हू। मेने तभी कहा 
था कि केन्द्र ढीला पड जाने से प्रान्तो में मन-मानी होने लगी है। विहार-सरकार 
को चाहिए था कि बगाल-सरकार को चेतावनी दे दे कि यदि बगाल के हिल्दुओं 
पर अत्याचार होते रहे तो विहार-सरकार अपनी नेकनीयती के बावजूद विहारी 
मुसलमानों की जान-माल की रक्षा नही कर सकेगी। इसका मतलब यह होतीं 
कि मामला ऊँचे अत्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में पहुँच जाता जहा सुव्यवस्थित सरकार इस- 
पर एक दूसरे से वातचीत करती। तब यह मामला उत्तेजित बलवाइयो के हाथी 
से, जिनके नजदीक नैतिकता या कानून या सयम तुच्छ होता हैँ, निकल जाता। 
दगाइयो का जोश अन्धा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय अहिसा भी किसी विधि से को 
जाती है। मुझे यकीन हैं कि १६ अगस्त के बाद हिन्दुस्तान की वाग-डीर जिनके 
हाथो में होगी वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अल्पसख्यक हिन्दुओं के साथ अन्याय 
नही होता। यदि मेरे इन शब्दों का हिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर हुईं 
भी असर हो सकता है तो में जरूर कहँगा कि “दोनों विधान परिपदों को एक सयकत 
कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि अल्पसख्यको के अधिकारों का निर्णय करें। 
इस प्रकार व्यक्तियों और दगाइयो के जन-समूह और उसके बदले की आग से 
इसकी रक्षा हो सकेगी । 

हमने देशी राज्यो के सम्बन्ध में अभी-अभी प्रस्ताव पास किया है। इस सिल- 
सिले में में एक बात सुझाना चाहुगा। जिन रियासतो ने अभी तक अपन प्रतिनिधि 
विधान-परिपद्‌ मे नहीं भेजे है उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वय भेज दे। 
जहा-जहा व्यवस्थापिका सभाओ का अस्तित्व है वहा-वहा वे एसेम्ब॒लिया ब्रिटिश 
भारत की एसेम्बलियों की ही भाँति एकाकी हस्तातरण-मत पद्धति-द्वारा अति 
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निधियो का चुनाव करले। जहा ऐसी एसेम्बलिया नहीं हे वहा प्रतिनिधियों 
के चुनने के लिए अन्य उपाय काम में छाए जा सकते है। बुनियादी अधिकारों 
की कमेटी में हमने सारे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता मान ली है। 
प्रत्येक रियासत का, नागरिक हिन्दुस्तान का नागरिक हे और उसे भारतीय 
वियान-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। रियासत के वाहर से आया 
हुआ दीवान नागरिकों का यह अधिकार सीमित नही कर सकता। हमें भारत का 
विधान बनाने मे रियासती प्रजाजन के परामर्श की जरूरत है। 

फंसले के रूप में में कहगा कि हमे उस आजादी से ही संतुष्ट नही हो जाना 
चाहिये जो गीघ्र ही मिलनेवाली है। हमे उस एकता के लिए अपनी सारी शक्ति 
लगा देनी चाहिए जिसे हमने शीघ्र स्वतत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया 
है। यह काम केवल भारत को सुदुढ, सुखी, गणतत्रात्मक और समाजसत्तावादी 
राज्य बनाकर किया जा सकता है। इस प्रकार का भारत अपने बिछुडे बच्चो 
को फिर अपनी गोद में बिठा सकता है। इस काम में उन सभी सच्ची सेनाओ 
और बलिदानों की आवश्यकता होगी जिनकी हमे आजादी की लडाई में जरूरत 
थी। हमें सभी शक्ति की भखी राजनीति का परित्याग कर देना चाहिए। हा, 
उस त्याग, कठिनाई ओर स्वेच्छापूर्ण अकिचन की गौरवपूर्ण परम्परा का परित्याग 
नही करना चाहिए जिसका निर्माण हमने जेल जाकर, छाठी-प्रहार सहकर और 
गोलियाँ खाकर किया हे। हमे फिर अपने को उस नए कार्य मे रूगा देना चाहिए 
जो स्वतत्रता-प्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण हे, क्योंकि हमने जो आजादी हासिल 
की हू वह तबतक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत की एकता न स्थापित हो 
जाय। विभाजित भारत तो गूलाम बन जायगा। इसलिए हम दूसरी गुलामी 
से जहा तक शीघ्र हो सके दूर हो जायें। हमे स्वभाग्य-निर्णय के जो सुअवसर 
प्राप्त हे उन्हें अब हमारे भारत में एकता कायम करने के उत्कृष्ट ध्येय मे लूगा 
देता चाहिए। इस कार्य में ईब्वर हमारी मदद करे। 


